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आंग्ल-फ्रांसीसी युद्ध--क्लाइव और ड्प्ले gy 


छभी आशा न रह गई। आगे चलकर नाना:फडनवीस की राजसभा : 
1 6 -2 'युविन की कूटनीतिक योजनाओं तथा हैदरअली और टीपू की .. 

T मिलने की चेष्टाओं ने अंगरेजो की. साञ्राज्य-लिप्सा को ही 

'फ्रांसीसियों का कोई हित न हो सका। अँगरेजों का साम्राज्य- 


तिढंदियों के भय से मुक्त हो जाने पर, निर्वाध गति से.बढ़ता रहा। 
' 3 छोड़ देने पर अँगरेजों के प्रभुत्व-स्थापन का मार्ग बिलकुल 
Og, अव भी अँगरेजो को युद्ध करने पड़े और कभी-कभी तो 
| हुई; Teg अव उन्हें भारतीय शक्तियों से लोहा लेना था, 

ire daaa FE के साथ नहीं। 
; ह 4444 oor के कारण--फ्रांसीसी भारत में विफल-प्रयत्न हुए, 
त ie शु £ ज्जाक्ति का अन्त हो गया था और भारत में कोई भी यूरोपीय 
सन्य si, द a A त्व खोकर कभी सफल नहीं हुई। भारत में आंग्ल-फ्रांसीसी 
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A - a; अँगरेजो कौ आथिक स्थिति बहुत दृढ़ थी; भारत 
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ते a4 Ra टरिफांस के संघर्ष का ही एक भाग था जो नये-नये उपनिवेद्यो . 
शिल A 4 T 2 2 अर अपना-अपना अधिकार स्थापित करने के लिए इनमें . 
Ne र) छ As YI # संघर्ष में विजयी हुआ। यूरोप के युद्ध-क्षेत्रो में इंगलैंड - 
Uo 12 131६ गेरिका में भी उसके प्रतिददंदी फ्रांस का भाग्य-निर्णय कर 
केळ... EEE 324 ईक्षे में फ्रांस की पराजय के कारणों पर प्रकाश - 
ss iy ag wa HAA बाह्र की बात हे। केवल यही जान लेना हमारे ` 
र E Zaa a 3, F a a [के फांस यूरोप में इंगलैंड के हाथों परास्त हुआ और : 
aa a F J TERT कल पतहर 
fi 4a sa ay EE 4 EE F के कारणों की विवेचना करते हुए उनके 
ay EEE EEE WA pad संबंधों की भिन्नता एवं disd, लॉरेन्स तथा 
j a EE TEE परी पर बळ देने की एक प्रथा-सी बन गई है। 
(| EREE FER ga, कि उनके कर्मचारी सामान्यतः अयोग्य थे 
11; 4 2 i बेबी पै EE सुद्रिक शक्ति की श्रेष्ठता इसके मुख्य 
“ye eae qe 4 i ST के मार्ग में बहुत बाधक सिद्ध 
Aoa ३ ४ Ua अपनाये वे भी उनको 
Aq पें पहले से जो थोड़ा- . 


_.-<”की फ्रांसीसी व्यापा- . : . 


# दिनों तक लड़ाई के मैदान में .. 


Age. 
Oris, . 
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: अर्वाचीन भारत का इतिहास 
र hes) 


| i अधिकार 
- के अत्य भागों में उनका व्यापार बढ़ता जा है था और बंगाल पर अधिकार हो 


ने फ्रांसीसी कभी उनकी समानता करने 
ने उनके साधन इतने बढ़ गये कि फ्रांसी E उ 
ae भी न सकते थे। सामुद्रिक शक्ति का fae होना फ्रांसीसियों की 


प्रयत्नों पर बहुत 
* विफलता का दूसरा बड़ा कारण था और इसका उनके सामरिक प्रयत हु 


तंजौर मे और 
ॐ क लैली को दो बार--एक बार तंजौर में 
प्रभाव पड़ा। हम देख चुके हैं कि कम माग 
Saar मद्रास में, घेरा केवल इसलिए उठा लेना पड़ा कि अंगरेज के नये 
` नौ-बल से टक्कर लेने के लिए उसके पास YE जहाज न थे। युद्धकाळ : 
ma भाग में समुद्र पर अँगरेजों का . ETH अधिकार बना रहा, जिस से 
ES में पहुँचाने में 
नई सेनाएँ मेंगाने और भारत FA कर्नाटक में युद्ध-सामग्री पहु 
उनको कोई कठिनाई न होती थी। 
फ्रांसीसी कम्पनी हा फ्रांस की सरकार का ही एक विभाग होना, HIT i 
सरकार का अमेरिक! के संघर्ष में व्यस्त रहने के कारण भारत की ओर से Ree 
होना, छैली क; 'पने स्त्रमाव की कठोरता के कारण अपने अधीन कर्मचा ु 
1 ' a vat mh eae 
असहयोग की भावना SATS देना, HH को अपनी यूं Tait को कार्यान्वित कर 


के लिए बूढे और बीमार दोतियू तथा दुबेळ लॉ हे upp व्यक्ति न मिल सकता 


और उधर सौंडसँ, लॉरेन्स तथा क्लाइव का Ae, न्‌ एवं दृढ़ निश्चयी an 
ये सब फ्रांसीसियों की विफलता के अप्रधान कारण हैँ और ये इसीलिए m 
गये क्योंकि फ्रांसीसी आथिक एवं सामुद्रिक शक्ति में बहुत दुर्बेल थ। अ 


` 


' कठिनाइयों के साथ सामुद्रिक शक्ति की दुर्बलता ने मिलकर इन सहायळ । 


को भी महत्त्वपूर्ण बना दिया और कभी-कभी जिस ढंग से इन सहायः 


प्रस्तुत किथा जाता है, उससे इस असमान संघर्ष की विफलता के र 


आथिक कठिनाइयाँ एवं सामुद्रिक दुर्बलता--ढक-से जाते.” 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चौथा अध्याय 
अगरेजी शासन का प्रारम्भ 


बंगाल में विप्लव--बंगाल मंगल प 
आल मे किलिक. ७ WAST का एक सूबा था, विहार एवं 
a TEN भा इसी म सम्मिलित थे ei की मत्य के पश्‍चात साजर a 
S होने पर, बंगाल अलीवर्दी at की अधीनता में स्वतंत्र हो जगा 
बा खा का FHS, १७५६ ई० में देहांत हो गया sep उसका दौहित्रः 
( का पुत्र) सिराजुद्देछा वंगाळ का शासक बना। 71 : 
बंगाल ~. अँगरेजों ~s फ्रपीसियों A E = ड्चों : 
am में अगरेजों, फ्रंपीसियों एवं डचों की अपनी-अपनी/«अस्तियाँ थीं। 
आ को बस्ति [वसे अधिक समृद्ध थीं । भसनद'-पर बैठते ही 
ne इनके साः T )ड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। 
Bais ee ~ चाथ सिराजुद्दौला का युद्ध उसके अभिमान अथवा 
रण प्रारम्भ नहीं हुआ; वास्तव में परिस्थिरि 
- ग ; तियाँ ही ऐसी 4 
कि युद्ध अनिवार्यं हो गया | इन परिस्थितियों में सिराजुद्दौला र a 


कार्यक्षमता दर्शनीय zi 


सिराजुद्दौला के पदारूढ़ होने से बहुत अँगरेजों 
as ढु हुत पहले ही अँगरेजों की बंगाल z 
कारियों के साथ तनातनी होने लगी थी। कारण यह था क बंगाल हज है 
अँगरेजों की दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई स्वतंत्रता सहन न कर सकते थे और इन लोगों 


इनको दुर्ग न बनाने का कठोर आदेश दिया था। वह इनसे कहा करता था कि ` 


a कोन्चया आवश्यकता है? तुम व्यापारीहो . संरक्षण में रहते हुए 
Ge UE PEAT SSS ?” व्यापार का प्रश्‍न मी झगरे का एक विषय था । 


नवाब ने उन-पर अपनी रियायतों का दुरुपयोग करने का दोष लगाया था और उसका 
ऐसा करना ठीक भी था, क्योंकि इसके समसामयिक प्रमाण हमें कैप्टन रेनी के - 
लेखों में मिल जाते हैं, जिसने कलकत्ते के पतन से पूर्व लिखा था कि अँगरेज लोग : 
अपने दस्तक' अथवा भ्रमाण-पत्र' देशी व्यापारियों के हाथ बेच देते थे जिनसे 


वे देशी व्यापारी महसूल से बच जाते थे। इस प्रकार राज्य की आय को भारी 
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* क्षति होती. थी। कर्नाटक में अँगरेजों के कारनामों से अलीवर्दी खाँ मली भाँति 
परिचित था.औरं मरते समय वह अँगरेजो के प्रति अपना संदेह अपने दौहित्र 
सिराजुद्दोळा को अच्छी तरह. समझा गया था, इस प्रकार जैसा कि एक विख्यात 
* ४ # इतिहासकार ने.लिखा है झगड़े का मसाला सिराज के सिंहासनारूड़ होने के बहुत 
वर्ष. पहले से ही तैयार था। 
A ere यह कहना कि सिराज-अँगरेजों को निकाल बाहर करने का संकल्प कर सिहा- 
er ` सुन पर बैठा था, एतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं है। वास्तव में पदारूड होने से 
Wee उसका. सम्बन्ध अँगरेजों के साथ बहुत मित्रतापूर्ण था। उसके सिहासत्तारोहण 
के अवसर पर जो अँगरेज वकील उसको बधाई देने गये थे, उनको उसने आइवा- 
सन दिया था कि वह अँगरेजों के साथ अपने नाना से अधिक मित्रता एवं सम्मान 
प्रदर्शित करेगा | इतना होने पर भी दोनों के सम्बन्ध लड़ाई की दिशा में बढ्ने लगे; 

' `` “कारण यह था कि अँगरेजों के अपनी शक्ति बढ़ाने के उपायों को देख-देखकर सिराज 
x K - के.मंन में यह विचार दुढ़ होता जा रहा था कि अँगरेज बंगाल में भी कर्नाटक का नाटक 
` ` दुहुराने की तैयारियाँ कर रहे हैं । अँगरेज और फ्रांसीसी दोनों ही निकट भविष्य में 

परस्पर युद्ध की संभावना से अपने-अपने दुर्ग बनाने में जुट गये थे। सिराज ने दोनों 
को दुर्ग बनाने का निषेध किया। फ्रांसीसियों ने तो उसकी आज्ञा चुपचाप मान ली, 
. परन्तु अँगरेजों ने उसका पाळन करने से इनकार कर दिया और ऐसे धृष्टतापूर्ण 
“> -- शब्दोंमें उत्तर भेजा कि सिराज को वह बहुत अपमानपूर्ण लगा। इसके अतिरिक्त 
“”. . _ ,अँगरेज अपनी व्यापारिक सुविधाओं का अनुचित लाभ उठाते जा रहे थे और 

. ` `` उन्होंने कृष्ण वल्लभ नामक एक व्यक्ति को, जिस पर हिसाब-किताब में जाल- 

`  साजी करने का दोष लगाया गथा था और जो भागकर अँगरेजों की शरण में आ 

` _ : “गया था, नवाब को सौंप देने से इनकार कर दिया। अँगरेजों की धृष्टता से सिराज 

„ : .क्रीध से जल उठा। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि अँगरेज व्यापारी अपने दुर्गो' को 
i तोड़कर .पुराने समय की तरह शांतिपूर्वक व्यापार न करने लगेंगे तो वह उनको . 
५ _ निकाल बाहर कर देगा। 

“ ``, जूनं १७५६ ई० में अंगरेजो के कासिम-बाजार के कारखाने के छीन लिये 
१ ४ ते से झगड़ा शुरू हो गया। सिराज ने तत्काल ५०,००० सैनिकों के साथ 
*:- करलिकत्ते की ओर अभियान कर दिया। कलकत्ता अधिक समय तक उसके सामने 


७६ टिक न सका। तीसरे ही दिन वहाँ का गवर्नर ड्रेक स्त्रियों और बच्चों को साथ 

. 'छेकर तथा किले की रक्षा का भार हॉलवेल पर छोड़कर, किले से चल दिया और 
„ फ़ल्टा नामक स्थान में पहुँचा। हॉलवेल ने शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया। 
` कलकत्ते पर पुनः अधिकार और युद्ध का अंत--कलकत्ते के हाथ से:निकल 
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जान का समाचार पाकर मद्रास में निश्‍चय किया गया कि इस पर पुनः अधिकार 
करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न किया जाय और इस निश्चय के साथ तत्काल एके. <, 
शक्तिशाली सामुद्रिक एवं सैनिक दल नौसेनाध्यक्ष वाटसन तथा क्लाइव' की अध्य- ., 
क्षता में समुद्र के मार्ग से कलकत्ते की ओर भेजा गया। जनवरी १७५७ ई में 
कलकत्ते पर पुनः अधिकार कर लिया गया। अब अँगरेज नवाव के साथ युद्ध; a 
करने के लिए तैयारियाँ करने लगे। कर्नाटक में थोड़े समय पूवं की उनकी विंजयों "07: 
ने उनका हौसला बढ़ा दिया था और उनको मुसलमान सेना की निर्वलताओं सेः: ` cs 
परिचित करा fear था। तैयारियाँ पूरी कर अँगरेजो ने हुगली में लूटमार मचा : 
दी। इसका समाचार पाते हीं सिराज उन पर टट पडा, लेकिन एक अनिश्चित 
परिणाम के युद्ध के पश्चात्‌ फरवरी में समझौता कर लिया गया। इस समझौते की 
शर्तों के अनुसार अँगरेजों और नवाब दोनों ने परस्पर सहायता का वचन दिया; 
अँगरेजों की व्यापारिक रियायतें. मान ली गईं और नवाब ने कलकत्ते की किलेबंदी 
भी स्वीकार कर ली। i 
इस समझौते में जितनी उतावली दोनों पक्षों ने की. तथा जैसी शर्तें रखी 
गईं, जो निश्चित रूप से अँगरेजों के लिए बहुत हितकर थीं, इनकी व्याख्या हमें ; 
भारतीय घटनाओं के उन व्यापक प्रभावों में मिल जाती है, जिनसे बाध्य होकर | 
सिराज और क्लाइव दोनों ही इस समझौते के लिए तैयार हो गये थे। जनवरी 
१७५७ ई० में अहमद शाह दुर्रानी ने दिल्ली को तहस-नहस कर दिया था और चारों. ड 
ओर यह अफवाह फेल रही थी कि वह बंगाल की ओर बढ़ना चाहता है; इससे 
नवाब अँगरेजों के साथ शी घ्रतापूर्वक संधि कर उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए 
बहुत उत्सुक हो गया। उधर सप्तवर्षीय युद्ध की संभावना से क्लाइव भी नवाब को 
अपने पक्ष में बनाये रखने के लिए लालायित हो उठा। उसे भय था कि कहीं नवाब 
फरांससियों के साथ न जा मिले। फ्रांसीसियों को एक बस्ती बंगाल में चन्द्रनगर = 
में भी थी और इस समय फ्रांसीसी सेनाध्यक्ष बुसी उत्तरी सरकारों” (जिलों) में, ' ज 
कलकत्ते से केवल १०० मील पर, ST हुआ था। इस संधि से क्लाइक को आशा | 
थी कि वह सिराज को फ्रांसीसियो के साथ मिलने से रोक सकेगा और- तब उनसे = 
टक्कर लेने के लिए उसके हाथ खुल जायेंगे। क्लाइव की दोनों ही आशाएँ पूर्ण हुई। ` .... | 
उसनं स्वयं ही कहा था कि, “एक या दो दिन का भी विलंब, नवाब को फ्रांसीसिय़ों .. | 
के साय मिलने के लिए अवसर देकर, कम्पनी के हितों को नष्ट कर सकता यावे? :: | 
इस प्रकार यह संधि दोनों पक्षों को बाह्य घटनाओं के दबाव के कारण-बाब्य ये As . 
होकर करनी पड़ी थी; हृदय से कोई भी इसके लिए तैयार न था। अतः सुबोफ: १ 


मिलते ही फिर झगड़ा शुरू होने की संभावना निश्चित थी। घटना-चक्र बड़ी: 


7». ४ 
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अर्वाचीन भारत का इतिहास 


तीव्र गति से अँगरेजो के प्रक्ष में घूम रहा था। थोड़े ही समय में क्छाइव फ्रांसीसियों 
. को चन्द्रनगर से भगानेवाला: था, और उस गुप्त योजना को पूर्ण करनेवाला था, 
. जिँससे, बंगाल में नवांबी की समाप्ति का आभास तथा भारत में अँगरेजी राज्य 

.. , की:.स्थापना का आ्वांसनं. मिलनेवाला था। 
$ चद्रनगर पर अंधिंकार, साचे १७५७--नवाब के साथ समझौता होते ही 
“> AOI चन्द्रनगर की फ्रांसीसी-बस्ती की ओर ध्यान दिया। चन्द्रनगर व्यापा- 
“रिक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण न होने पर भी नवाब के साथ मिलकर फ्रांसीसियों 
“की गुप्त मन्त्रणाओ के केन्द्र के रूप में अगरेजों के लिए भय का विषय बन सकता था 
और अँगरेजों तथा-फ्रांसीसियों के शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों को देखते हुए फ्रांसीसियों 
का नवाब के साथ गंठबन्धनःअँगरेजों के लिए बहुत अनिष्टकारक था। अतः चन्द्र- 
नगर को अपने अधिकार में लाने के लिए नवाब से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में 
क्लाइच'को.सिराजुद्दोला के साथ बहुत कूटनीतिक चालें चलनी पड़ी, क्योंकि चन्द्र- 
जंगर भी अगरेज-वस्तियो के समान ही नवाब के संरक्षण में था। सिराज न तो 
अंग्रेजों से बिगाइनाः चाहता था और न फ्रांसीसियों के विनाश का ही इच्छुक था। 
| j sg et aa म॑ क्लाइव ने सिराज को अँगरेजों के साथ मित्रता बनाये रखने 
#5 को आंब्रव्यकता का पूरा-पूरा लाभ उठाकर, विजय प्राप्त कर ही ली। अंत में सिराज 
के संदिग्ध अर्थवाळे पत्र का यह अर्थ लगाकर कि उसने चन्द्रनगर पर आक्रमण 
*: agi at अनुमति दे दी है, क्लाइव ने मार्च, १७५७ ई० में चन्द्रनगर पर आक्रमण 
“कर धिकार कर लिया । सिराज ने चन्द्रनगर को बचाने के लिए अपनी छोटी 
उंगली तक न हिलाई। फ्रांसीसियों को बंगाल से निकालने की अनुमति देकर सिराज 
ने बहुत अदुरदशिता से काम लिथा। इस भूल का उसको प्लासी के युद्ध में 
बहुत महँगा मोल चुकाना पड़ा। बंगाल से फ्रांसीसियों को भगाकर क्लाइव का 
साहस बहुत बढ़ गया। अब वह सिराज को भी उलटने को योजनाएँ बनाने 

`~ लगा,। 

५. `: अंगरेज और मीर जाफर- भारत के इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आध- 
> ` निक काल तक ऐसे-ऐसे देशद्रोहियों और घर के भेदियों की कमी नहीं रही जिन्होंने 
' ¦, . अपते-तुच्छ स्वार्थो की तृप्ति के लिए अपने देश की स्वतंत्रता को भी दाँव पर लगा 
० ५ दिया; मीर जाफर इन्हीं में से एक था। फ्रांसीसियों की ओर से निश्‍चित हो जाने पर 
... SORA अपनी उन योजनाओं का ताना-बाना तैयार करने लगा, 'जिनसे बंगाल 
कम्पनी के अधिकार में आ गया और भारत में अँगरेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। 
ag. खस समय को चरित्रह्लनता, अपने स्वार्थो को सर्वोपरिं समझनेवाले राज-कर्मे- 
चारियों के दुराचार, निरन्तर शक्तिहीन होती हुई मुसलमान-शासन-व्यवस्था को 
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विदाई देने की हिंदुओं की अभिलाषा--ये सब asa: 


s’, 


“पंड्यन्त्र की पृष्ठभूमि. ` 
तयार कर रही थीं, जिसके प्रधान पात्र क्लाइव, AT जाफर और्‌॑'. अमीचंद थे। 
नवाब के विरुद्ध षड्यन्त्र रचनेवाले कुचक्रियो त-शीघ्र.ही.अँगरेजों से नाता 
जोड़ लिया और अँगरेजो ने भी उनके कुचक्रों में अषंन..प्रभाव-विस्तांरः का सुयोग , ' 
देखकर उनकी घृणित योजनाओं को खूब प्रोत्साहन feat ।:सिराज :के साथ सम- 
झौता हुए अभी ग्यारह दिन ही बीत पाये थे कि अँगरेज इन कुचक्रियों कौ मरवणाओ 


को ध्यान से सुनने लगे; क्योंकि २० अप्रैल सन्‌ १७५७ ई० के दिन कासिमःबालार .. 


के कारखाने के अँगरेज एजेंट स्क्रेटन ने क्लाइव को सेठों (हिन्दू व्यापारियों):की . 
यार लुत्फ खाँ को सिराज के स्थान पर नवाब बनाने की गुप्त योजना के बारे-में लिखि 
था। इसके थोड़े ही दिनों वाद मुशिदाबाद के अँगरेज एजेंट ने एक दूसरा प्रस्ताव 
कलकत्ते भेजा कि अँगरेजी सहायता देकर मीर जाफर को बंगाल कोौ.-मसवद॑-पर 
बिठाया जाय । अँगरेजों को यह दूसरा प्रस्ताव मान्य हुआ । उन्होंने मीर जाफर:. 
के साथ एक समझौता किया, जिसमें इस षड्यन्त्र की शतं तय की गई। ; 
सिराज को सिंहासन से हटाने में अँगरेजों को कुछ भी हिचक न हुई, यद्यपि 
थोड़े ही दिनों पहले उसके साथ संधि कर वे उसको सहायता देंने का वचन दे चुके 


थे, क्योंकि उनको स्वार्थ-वृत्ति ही उनका पथ-निर्देश करती थी और इस समय मीर . : 


जाफर के साथ हाथ मिलाने से उनकी यह वृत्ति अधिक तृप्त हो सकती थी ।' यह 


तो निश्चयपूर्वक नहीं बताया जा सकता कि इस कुचक्र को, जिसमें उनका प्रमुखः zi 


हाथ था और जिसकी लूट में उन्होंने सबसे बड़ा हिस्सा पाया, जन्म देने में उनका. 
क्या हाथ था, परन्तु इतना निश्‍चित है कि वे षड्यन्त्रियो को प्रारम्भ से. ही पूर्ण 

सहयोग दे रहे थे। व 

षडयन्त्र की शत -सीर जाफर के साथ समझौता--अँगरेजों THT 

को बंगाल की 'मसतद' पर बिठाना स्वीकार कर लिया। इसके बदले WA 
ने वचन दिया कि वह (१) अँगरेजों का युद्ध एवं संधि में साथ देगा, (RART 
द्वारा कलकत्ते की तोड-फोड की क्षति-पूर्ति के रूप में तथा युद्ध-व्यय के रूप कम्पनी 
को एक करोड़ रुपये देगा और यूरोपीय निवासियों की सम्पत्ति के विचाश अरे ५ 
पूर्ति के रूप में उनको ५० लाख तथा हिंदू निवासियों की क्षति-पूति के लिए: 
२० लाख रुपये देगा, क्योंकि उसको बताया गटा कि कलकत्ते पर सिराजु-के:आक- 
मण से यूरोपीय तथा fag निवासियों को बहुत हानि उठानी पड़ी है; "इसके अति- & 
रिक्त उसने वचन दिया कि (३) कलकत्ते की खाई के अंतर्गत सारी भूमि तथा | 
कलकत्ते के दक्षिण की ओर हुगली और नमक की झील के बीच के प्रदेश कीः TAT 


दारी वह अँगरेजों के नाम कर देगा, (४) अपनी रक्षा के लिए आवश्यकता पडते ७. zA 


wh 
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„` ae अेंगेरेज सैना का व्यय-भार उठायेंगा, (५). हुगली से नीचे के प्रदेश में किले न 
ana? और (६) कम्पनी भी तभी तक उसके शत्रुओं के विरुद्ध उसकी 
~ REPRE करेगी, जब तक वह इस संधि की शर्तों का पालन करता रहेगाः। 

८ .. ५ Bad तो उस मूल्य Bl age मोटा-सां हिसाब है जो मीर जाफर ने अपनी 
ot ऽअत्रिकारःलोलुपता की तृप्ति/के बदले: में चुकाना स्वीकार किया परन्तु जैसे-जैसे 
- ¦ o घटनाएँ स्पष्ट होती गई, यह जानकर उसको मानसिक सन्ताप होने लगा कि अँग- 
a ८ रेजों की मांगें संधि की शर्तों से कहीं अधिक बढी हुई हैं और सिराजुद्दौला को सिंहा- 
^ ,»'संन-च्युत कर अँगरेजों. ने वास्तव में अपनी कम्पनी का ही प्रभुत्व स्थापित किया है। 

``  अमीचंद के साथ घोला--विद्वासघात का पुरस्कार--मीर जाफर के 
` ` संधि स्वीकार कर छेने पर, दलाल अमीचंद ने भी अपना हिस्सा, जो तीस लाख 

के लगभग SAT, पक्का करना चाहा और धमकी दी कि यदि संधि की शर्तो में 

. उसके हिस्से का उल्लेख न किया जायेगा तो वह इस षड्यन्त्र का भंडाफोड़ कर 

५.” ` देगा, अमीचंद कलकत्ते का एकं सिक्ख व्यापारी था और प्रारम्भ से ही अँगरेजों 

४ 'तयो-मीर जाफर के बीच दलाल का काम कर रहा था। दोनों पक्षों ने उसकी 

= SUF लिए उसको दलाली देने का वचन दिया था। परन्तु क्लाइव उसको एक 
Wa घेळी-यी. ने देना चाहता था; इसलिए उसने अमीचंद के साथ एक गहरी चाल 


rh act Po दो संघिपत्र a किये Š अमीचंद 
= ; जली0:क्लाइव ने दो संधिपत्र तैयार किये एक सच्चा और एक झूठा, अमीचंद की 
ॐ ८ इत्यः की शतं झूठे संधि-पत्र में लिखी गई और यह संधिपत्र दिखाकर उसका 


RRAS क्रिया गया। नौसेनाध्यक्ष वाट्सन ने इस झूठे संधिपत्र पर हस्ताक्षर 
. '. केरना अस्वीकार कर दिया, परन्तु स्थिति की गंभीरता का विचार कर क्लाइव ने 
, ` वाटसन के भी जाली हस्ताक्षर बना लिये। अमीचंद को इस जालसाजी का पता 
| ` ` 'त्रब-़ग़ा, जब बात उसके हाथ से निकल चुकी थी क्योंकि तब तक मीर जाफर 
५ ह नुवाब बन “चुकां थां। 
¬" £ इस घटेना के संबंध में क्लाइव तथा कम्पनी की निर्वाचित कार्य-समिति के 
| “घृणित आचरण को किसी मी' प्रकार न्यायोचित सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
बुट, अमीचंद षड्यन्त्र को'सफल बनाने में साधक था। यदि वह अपनी सेवाओं के 
YR, =. ले में कुछ दलाली चाहता था तो यह बात समझ में आ जाती है। परन्तु जो बात 
oe में नहीं आती वह यह है कि क्लाइव क्यों उसको घोखा देना चाहता था। 
A क्लाइव के इस आचरण को, स्थिति की गंभीरता तथा उसकी निस्पृहता के बहाने 
{केसकर न्यायोचित सिद्ध करने का जी तोड़ प्रयत्न करनेवाले लेखको की भी कमो 
नहीं है। उनका कहना है कि क्लाइव ने जो कुछ भी किया, वह अपने लिए नहों 
अपितु अपनी जाति के लिए किया 1 परन्तु हमारी दृष्टि में क्लाइब का यह आचरण 
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किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता । यह अवश्य स्मरण रखने की ATS 
की क्लाइव उस सम्यता में पला था, जो कार्य के साधनों की ..अच्छाई-व॒राई उसके 
फल से आँकती है और जिसके सदाचार के नियम. दो. स्थां भिन्न; विभागों मै बेटे - 
हैँ, जिनके अनुसार वही आचरण जो व्यक्तिगत जां द 


से संबंधित होने पर श्रेष्ठ समझे जाते हैं 0 Ee - 
= ae ५ 
लासी. reg -षड्यन्त्र की योजना पूर्णतया वन.जान Wee लड़ाई... - 


SFT का बहाना eet लगा और अंत में सिराजुद्दौला पर-समझोते KAA : 
तोड़ने का दोष लगाकर उसने राजधानी की ओर अभियान कर दिया:। .उसके साध 
३,००० सैनिक थे, जिनमें ८०० यूरोपीय थे। सिराज भी ५०,००० सैनिक लकर 
राजधानी से चल पड़ा। प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं का सामना: Sar 
नवाब की विशाल सेना को देखकर अँगरेजों का दल भय से काँप उठा, WET हो. 
युद्ध-मन्त्रणा हुई; क्लाइव तत्काल युद्ध छेड्ने के पक्ष में न था और इस. काम में बहुं 

मत उसके साथ था । इस युद्ध में पराजय का अर्थ अँगरेजो का बंगाल में-सर्वनाश था % 
और संभवतः दक्षिण में भी, जहाँ फ्रांसीसी अंतिम संघर्ष के लिए सन्नद्ध हो रहे थे। 7४ ` 
अतः आश्चर्य नहीं कि क्लाइव शीघ्र युद्ध करने से हिचकिचा रहा था; परन्तु इसी. 
समय उसको मीर जाफर का पत्र मिला, जिसमें संभवतः यह आदवासन.दियां-गया = 
था कि सिराजुद्दौला की सेना में मीर जाफर के अधीन जो विशाल दळ था. बह युद्ध 

में सक्रिय भाग न लेगा, इस पत्र को पाकर क्लाइव का साहस लौट आया और: उससे 
लड़ने की ठान ली। दूसरे दिन अँगरेज-सेना ने, कासिम बाजार नदी पार की) Aer कट 
क्लाइव को मीर जाफर का दूसरा पत्र मिला, जिसमें सिराज की सेनां.की गति-ककि 
का परिचय दिया गया था। अगले दिन क्लाइव प्लासी पहुँचा और नवाब के तौ! digress! EE 
से गोलाबारी के साथ युद्ध प्रारम्भ हुआ । अभी थोड़े से ही गोले E 
भारी वर्षा ने युद्ध रोक दिया । दोपहर के बाद यह वर्षा बंद हुई..और तवर 
किलपेंट्रिक ने अपने ही उत्तरदायित्व पर आगे बढ़ने का आदेश दे द्या इर 


तक मीर जाफर तथा राय ZSA को, जिनके नायकत्व में सेना कां बहुत बझ" ह्‌ हुः 
था, निष्क्रिय देखकर सिराजुद्दौला को विश्वास हो गया कि उसके-साथ-विश्वासबक्ध *. 
किया जा रहा हे। राय दुर्लभ ने सिराज को जान बचाकर भाग जांचे RIS, हः 
दी, अपने कर्मचारियों के विश्वासघात को देखकर सिराज का दिल kau 
केवल २१ वर्ष का यह लड़का भयभीत होकर युद्ध क्षेत्र से भाग निकला. पळ we ? 
अँगरेजोंके हाथ रहा । ATL कीयह विजय न तो अँगरेजो की वीरता ATARIA, Lo 
थी और न क्लाइव को श्रेष्ठ सेना-तायकता का; यह विश्वासघात का फल थी। 


इस लड़ाई में क्लाइव ने कोई महत्त्वपूर्ण भाग नहीं लिया; उसने प्रमुखः 
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- भाग लिया युद्ध से पुर्व षड्यन्त्र रचने में और युद्ध के पश्चात्‌ बंगाल को 
लूटपाट में । ts. 

४ -` म्लासी के युद्ध की गिनती भारत के भाग्य-निर्णायक युद्धो में की जाती है। 
सैनिक दृष्टि से यह युद्ध का एक नाटक था, जिसमें दस-बीस गोले छोड़े गये और 
इससे भी कम आदमी खेत रहे। परन्तु राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध बहुत महत्त्व- 
पूर्ण था; इसने अँगरेजों को बंगाल का स्वामी बना दिया, जहाँ से बढ़ते हुए वे अगले 
सौ वर्षों में सारे भारत पर छा गये। मीर जाफर नवाब बना; सिराज को मीर 
'जाफर के पुत्र मोरन ने पकड़कर तलवार. के घाट उतार दिया । अमीचन्द की आँखें 
खुली और अब नवाब का धन 'मेंटों तथा उपहारों' के रूप में हुगली के मार्ग से 
कलकत्ते पहुँचने लगा। क्लाइव को कुछ मिलाकर ३०,८०, ००० रुपये मिले; \ 
वाट्स, किलपेंट्रिक इत्यादि अन्य अँगरेज अधिकारियों के हाथ भी सब मिलाकर 
३,५१.००० रुपये लगे। (कम्पनी को भी अपना भाग और युद्ध का व्यथ मिला।) 
इस प्रकार प्लासी के युद्ध के बाद कुछ ही. दिनों में १,७३,९६,७६१ रुपयों का नवाब 
के कोष से वारा-न्यारा हो गया; मीर जाफर ने नवद्वीप हथियाने के लिए यह मूल्य 

` चुकाया । धन की इस विपुल राशि के अतिरिक्त कम्पनी को जो राजनीतिक 

.: या आथिक लाभ हुए उनका तो कहना ही क्या है | कलकत्त में कम्पनी की टकसाल 

- खुल गई; 'बंगाल में कम्पनी. के व्यापार पर कोई रोक-टोक या कर न रह गये; . 

* चौबीस परगनों की जमीदारी भी कम्पनी के हाथ लगी और सबसे बडी बात तो यह 
थी कि स्वयं नवाब उनका बनाया हुआ था; कम्पनी की माँगो को अस्वीकार करने 
की उसकी क्या हिम्मत हो सकती थी 1) 

मीर जाफर जनता तथा राज-कमंचारियों की नजरों में गिर गया। अँगरेजों 

एवं षड्यन्त्र में भाग लेनेवाले हिन्दू दछालों को छोड़ बाकी सभी उसको देश-द्रोही 

. “समझकर उससे घृणा करने लगे। परिणाम यह हुआ कि शासन-व्यवस्था बहुत 

` ` शिथिल हो गई। मसनद' के प्रति जो थोड़ा-बहुत भक्ति-भाव लोगों के मन में था, 
"९ वह भी जाता रहा। अब कोई भी अधिकार-लोलप व्यक्ति मीर जाफर के से उपाय 

| अपनाकर अंगरेजों की सहायता पर भरोसा कर, जो कि.कीमत चुकाने पर किसी 
* "को मी मिल सकती थी, 'मसनद' पर बैठने के सुखद स्वप्न देख सकता था । अँगरेजों 
“की जेंबें इस विप्लव में खूब गरम हुई थीं और अव नवाब बनाने और मिटाने के खेल 

; ˆ की ओर उनका मन बहुत खिचने लगा था, क्योंकि घन तथा अधिकार प्राप्त करने 
» ` का यह बहुत सरल मार्ग था। इस प्रकार हम इतिहास के उस काल में प्रवेश करते हैं, 
५: ” जब अंगरेजों का चरित्र बहुत निम्न स्तर पर उतर गया था, जब भ्रष्टाचार, लूटपाट 
. और लोलुपता का बाजार इतना गरम था जितना आज तक फिर कभी नहीं हुआ । 
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मोर जाफर की दु्दशा--मीर जाफर को अपनो स्थितिः की शक्तिहीनुता 
तथा अँगरेजों के प्रभुत्व का शीघ्र ही अनुभव होने लगा। उसका कोप रिक्त हो 
गया था, उसके आभूषण तक बिक चुके थे, परन्तु अँगरेज कम्पनी तथा उसके अघिः 
कारियों की मांगें अभी तक पुरी न हो रही थीं।.उघर दीवान राय दुर्लभ तथा बिहार 
के प्रतिनिधि-शासक राजा रामनारायणसिंह जैसे हिन्दू अधिकारियों के साथ उसकी  - 
खटपट होने लगी। अंगरेज गुप्त रूप से नवाव के विरुद्ध हिन्दुओं की सहायता करने 
wat | स्थिति गम्भीर रूप धारण कर रही थी कि क्लाइव ने बीच में पड़कर सम- 
झौता करा दिया और इस सेवा के वदले में विहार के शोरे के व्यापार का एकाधिकार. 
प्राप्त कर लिया। मीर जाफर ने देख लिया कि स्वयं अपने घर पर भी उसका कोई 
अधिकार नहीं रह गया है और अपने अधीन कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी उसे 
अंगरेजों के आदेशों का पालन करना पड़ता है। हिन्दू-मुसलमानों को आपस में 
भिड़ाने की नीति, जो भविष्य में बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई, यहीं से प्रारम्भ होती है । 

शाह आलम का आगमन--इन आन्तरिक संकटों के अतिरिक्त, बाह्य आक्रमणों 
के भय भी इस भाग्यहीन प्रान्त को सता, रहे थे। इस समय मुगल-सम्राट्‌ द्वितीय 
आलमगीर का पुत्र शाह आलम, अपना सिंहासन खोकर अवघ में शरण और सहायता 
पाने की आशा से भटकता फिर रहा था। बंगाल की दुर्दशा ने उसका ध्यान आक-. 
धित किया और अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला से जो उसको अवध से बिदा 
करने के लिए उत्सुक था, प्रोत्साहन एवं सहायता पाकर वह बिहार की सीमा पर' 
चढ़ आया। परन्तु उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ fear और मीर जाफर के 
पुत्र मीरन ने उसको परास्त कर पीछे हटा दिया। इसी समय क्लाइव भी अपनी 
सेना लेकर मीरन कौ सहायता के लिए चल पड़ा। परन्तु उसके पहुँचने से पहले ही 
मीरन अपने कार्य में सफल हो चुका था। फिर भी क्लाइव ने केवल कलकत्ते के 
बाहर पैर रखने के बदले में नवाव से कम्पनी द्वारा प्राप्त होनेवाला किराया वसूल . 
करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, जिससे नवाब को ३०,००० प्रतिवर्ष की हानि " 
सहनी पड़ी। इस प्रकार क्लाइव कम्पनी के कर्मचारी के साथ-साथ कम्पनी क" 
साहूकार भी बन बैठा | २ 

बंगाल में अंगरेज और डच--अंगरेजो की बढ़ती हुई शक्ति और विशेषतया £ 
शोरे पर उनके एकाधिकार के कारण चिनसुरा की डच बस्ती पर हानिकर प्रभाक, | 
पड़ता था; अतः वे अँगरेजों से लड़ने की तेणरी करने लगे। परन्तु अंगरेजो के 5 | 
सामने वे टिक न सके, और व डेरा नामक स्थान पर परास्त हुए तथा उन्हें ऐसी" ` 
शर्तें स्वीकार करनी पड़ीं, जिनके अनुसार भविष्य में बंगाल. में उनकी स्थिति अंग-” .. 
रेजों की कृपा पर निर्भर हो गई। र AZ 
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क्लाइच का लौटना, फरवरी, १७६० ई०--फरवरी, १७६० fo में जब 

क्लाइव इंगळंण्ड छौट। तो उसको प्लासी के युद्ध-विजेता तथा बंगाल-विजेता के 

९. रूप.में सम्मानित किया गया 1. इधर बंगाल में अराजकता फैल रही थी; शासन- 

तन्त्र निष्क्रिय पड़ा था; विजेता ने मानों बंगाळ की आत्मां की हत्या कर दी थी। 

क्छाइच इस अराजकता को जन्म देने के दोष से बच नहीं सकता। उसकी धन- 

“ .कोलपता ने, उसके साथी कर्मचारियों में भी फैछकर, मीर जाफर का कोप चस लिया 

था. और उसके पास शासनव्यवस्था चलाने के लिए कुछ भी न छोड़ा था । अँग- 

“-रेजों ने अपने दस्तक? बेच-वेचकर व्यापारिक-करों से होनेवाली आय भी समाप्त 

कर्‌ दी थी और नवाब के हाथ में इतनी शक्ति न थो कि वह उनको ऐसा करने 
से रोक सकता । 
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'पाँचवाँ अध्याय Re: 4 क 
बंगाल में नई व्यवस्था--१७५७--१७६७ ga: ८ 


सीर जाफर का तिहासन-च्युत होना--मीर जाफर की स्थिति सर्वथा अरक्षित 


थी। उसके भाग्य ने उन्हीं हाथों तया उन्हों षड्यन्त्र के उपायों से सिहासन-च्युत 
होना बदा था, जिनके सहारे वह मसनद' पर बैठ पाया था। क्लाइव इंगलैण्ड लौट 
गया था। उसके स्थान पर वेन्सिटार्ट के आने तक हालवेल नियुक्त हुआ। कोष 
रिक्त होने के कारण मीर जाफर कम्पनी को दिये हुए अपने वचनों को पुरा न कर 
पा रहा था और कम्पनी को धन की बहुत आवश्यकता पड़ रही थी। एसे समय पर 
मीर जाफर का दामाद मोर कासिम, 'मसनद' प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर 


प्रकट हुआ। उसने अँगरेजों से मिलकर एक TST रचा और अंगरेजो को उनकी .... 
सहायता के बदले में मीर जाफर से भी अधिक घन एवं अधिकार देने का वचन दिया 1: _ 


मीर कासिम के इस आश्वासन के रूप में कम्पनी एवं उसके अँगरेज कर्मचारियों कों 
फिर से जेब गरम करने का सुयोग दिखाई दिया। जहाँ तक मीर जाफर का सम्वन्ध 


था, उससे इन लोगों का जितना प्रयोजन सिद्ध हो सकता था, हो चुका था'और : 
अब उसको बड़ी प्रसन्नता से बिदा दी जा सकती थी । सितम्बर, १७६० Fo Fos 
कम्पनी ने मीर कासिम के साथ समझौता कर लिया, जिसके अनुसार कम्पनी ने * 


उसको सिंहासन पर बिटाना स्वीकार किया और उसने इसके बदले में मिंदनापुर, 
इवान तथा चटगाँव के प्रदेश कम्पनी को देना स्वीकार किया । 
इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने पर, कम्पनी मीर जाफर पर शा उन-व्यवस्था 
की gin का दोष लगाने लगी। मीर जाफर ने देखा कि उसके दिन पूरे होनेवाळे 
हैं, और विरोध करने का उसके हाथ में कोई भी साधन नहीं है; इसलिए उसने! 
चपचाप मसनद' खाली कर दी और मीर कासिम नवाब बन गया। फिर से कम्पनी 
के कर्मचारियों को उपहारस्वरूप बड़ी-बड़ी रकमें मिलीं और उनकी दृष्टि BS 


यह उलट-फेर बहुत सफल रहा। सन्धि की शर्तों के विएद्ध मीर जाफर को सिह्यसन्‌ $ 


च्युत करना अंगरेजों की दृष्टि में बिलकुल बुरी बात न थी. क्योंकि अठारहवों 
शताब्दी में यूरोपीय आचार-विचारों के अनुसार सन्धियाँ केवळ अस्थायी (काम 
चलाऊ) उपाय मात्र समझी जाती थीं और उनसे अपना प्रयोजन सिद्ध हो चुकने 
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पर उनको भंग करने में कोई भी दोष न समझा जाता था। इस प्रकार विश्वासघातक 
मरु जाफर को अपने किये का दण्ड मिल ही गया और इस तरह सिराजुद्दौला का 

. प्रतिशोध पुरा हुआ । 
` मोर कासिम और अंगरेज--मीर कासिम को गद्दी पर बिठाकर अँगरेजो को 
- शीघ्र ही पछताना पड़ा। यह जानकर उनकी चिन्ताएँ बहुत बढ़ गई कि मीर कासिम 
. - FARR योग्यता तथा दृढ़ चरित्रबळ है और वह एसा व्यक्ति है जो अपने कामों 
` ef edt की टाँग अड़ाना सहन नहीं कर सकता और न वह सोने का ऐसा थेला ही 
: बनना चाहता था जिसमें कम्पनी जब चाहे तब हाथ डालती रहे। वह शासन- 
' व्यवस्था में बहुत निपुण था और दीन-हीन बंगाल की आवइथकताओं का उसे स्पष्ट 
ज्ञान था। बड़ी चतुराई से उसने बंगाल और बिहार के निरंकुश जमींदारों को दबाने 
का.कार्य.सम्पन्न किया। दृढ़ सैनिक-संघटन स्थापित करने एवं रिक्त राज-कोष को 
भरने के लिए वह प्रयत्नशील हुआ। ये दोनों काम सुव्यवस्थित शासन-तन्त्र के लिए 
' नितान्त आवश्यक थे। परन्तु जैसे ही उसने देश के भीतरी व्यापार को सुधारने 
। का प्रस्न, उठाथा, अँगरेओं के साथ उसकी अनबन हो गई। कम्पनी के कर्मचारी 
और एजेण्ट अपनी व्यापारिक सुविधाओं का अनुचित उपयोग कर बहुत लाभ 
उठाते थे। मीर कासिम इन दुंराचारों का अन्त करना चाहता था । अँगरेजों को 
उसकी दृढ़ नीति प्रसन्द न आई। फरुंखसियर के १७१७ ई के फर्मान में, जिस पर 
. 'अँगरेज अपने व्यापारिक अधिकारों को आधारित करते थे, उनका केवल सामुद्रिक 
। व्यापार करमुक्त माना गया था। परन्तु देश की अव्यवस्था का लाभ उठाकर 
| कम्पनी के.कमंचारी अपने सभी प्रकार के व्यापार में इस सुविधा का लाम उठाने 
' लगे थे, जिससे भारतीय व्यापारियों को बहुत हानि उठानी पड़ रही थी। वास्तव 
' में इस समय तक, वेरेल्स्ट के शब्दों में व्यापार राज-कर दिये विना चलाया जाता 
था, और इस कार्य को सम्पन्न करने में असीम अत्याचार किये जाते थे; जनता को 
सताने से ही सन्तुष्ट न होकर अंगरेजो के एजेण्ट और TR (हिन्दुस्तानी एजेण्ट) 
नवाब के अधिकारियों के बाघा डालने पर उनको बाँधकर और दण्ड देकर सरकार 
; “के अधिकारों को भी कुचलने लगे थे।' नवाब ने कलकत्ते की कौंसिल के सामने 
“ अंगरेजोंके इस आचरण की शिकायत की, परन्तु हेस्टिंग्ज और वेन्सिटाटे को छोड़- 
_ कर कौंसिल के अन्य सभी सदस्यों ने यही मत प्रकट किया कि अंगरेज अपने अघि- 
`, कारों,की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर Wel निजी स्वार्थो ने इन सदस्यों को, 
` जिनमे से अधिकतर व्यक्तिगत व्यापार में भाग लेते थे, यह बात भुला दी कि उनके 
2 - अधिकार केवळ आयात एवं निर्यात तक सीमित थे और देश के भीतरी व्यापार में 
उनको कर-मुक्त नहीं किया गया था तया आयात-निर्यात के माल पर जो सुविधा 
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दी गई थी वह कम्पनी को दी गई थो, उसके कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार के 


लिए नहीं। कलकत्ते की कौंसिल के विरोधी रुख ने समझोंते को आद्याओं पर पारी ` 


फेर दिया। तब बहुत निराश होकर मीर कासिम ने इस दुराचार के प्रतिकार के 


लिए सारे भीतरी व्यापार को कर-मुक्त कर दिया। इस प्रकार बंगाल का सारा . 
व्यापार कर-मुक्त हो गया। लेकिन यह वात भी अँगरेजों को अपने हितों को - 
बहुत क्षति पहुँचानेवाली अनुभव हुई, क्योंकि अब भारतीय व्यापारियों तथा उनके ` 


माळ के भावों में कोई भी अन्तर न रह जाता था। वे आन्तरिक व्यापार को कर-' : 


मुक्त होने देना नहीं चाहते थे, परन्तु स्वयं कर देने की भी उनकी इच्छा न थी। 


उनकी नीति में ऐसी स्वार्थपरता भरी थी। उन्होंने नवाब को धमकी दो कि यदि 


वह आन्तरिक व्यापार पर फिर से राज-कर न लगायंग। तो वे उस पर आक्रमण... 


कर देंगे। अँगरेजों के पटना के दलाल एलिस ने पटना नगर पर आक्रमण द्वारा 
अधिकार कर स्थिति को बहुत गम्भीर वना दिया। मीर कासिम की सेना ने 
शीघ्र ही नगर पर पुनः अधिकार कर दो सौ यूरोपियनों को बन्दी बना लिया। 
तत्काल अँगरेजो ने मीर कासिम के जाथ युद्ध छेड दिया। मीर कासिम को सिंहासन 
से हाथ धोना पड़ा। मीर जाफर को पुन: नवाब बनाया गया और फिर उपहारों 
का दौर शुरू हुआ। मीर कासिम अगस्त, १७६० ई० में घेरिया तथा उघुआ नाला 
में परास्त होकर अवघ की ओर भाग गथा। मीर जाफर ने भीतरी व्यापार पर 


हटाये हुए कर फिर से लगा दिये, मीर कासिम के युद्धं में हुई अंगरेजो की क्षति | 


पूरी करने का वचन दिया, मानो इसमें भी उसका दोष था और अगरेजों को नमक 
पर २३ प्रतिशत राज-कर को छोड़ अन्य सभी व्यापारिक वस्तुओं पर कर से मुक्त 
कर्‌ दिया। मीर जाफर पुनः कठिनाइयों में फॅस गया क्योंकि उसके स्वामी अँगरेज 
उसको धन के लिए सताते थे और अपनी माँगों में से एक पाई भी कम करने को तैयार 
न थे। आखिर १७६५ ई० के प्रारम्भ में वह -चल बसा । 

बक्सर का युद्ध, २२ अक्टूबर, १७६४ ई०--परास्त होने के पश्चात्‌ मीर 
कासिम ने अवध में शरण ली।- मुगल-बादशाह शाह आलम भी अपने निर्वासन के 


दिन वहीं पुरे कर रहा था। मीर कासिम ने शुजाउद्दौला को अँगरेजो के साथ युद्ध ` 
छेड्ने के लिए मना लिया। अब मीर कासिम, शुजाउद्दौछा तथा शाह आलम की | 
सम्मिलित सेना बिहार की ओर चळ पड़ी। कुछ अनिश्‍चधात्मक युद्धों के पश्चात्‌ ` 


अक्टूबर १७६४ ई० में इस सम्मिलित सेना का अँगरेज-सेना से बक्सर के मैदान 


में सामना हुआ। मेजर हेक्टर मनरो की अध्यक्षता में अंगरेज-सेना विजयी हुई 1. टॅ 
-मीर कासिम भाग गया और इधर-उधर भकटते हुए अन्त में १७७७ ई में दिल्ली: . 


में उसका देहान्त हुआ। 
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lage के युद्ध का महत्त्व बक्सर की लड़ाई ने वह कार्य पूर्ण कर दिया जो 
i Ai प्छासी के युद्ध से प्रारम्भ हुआ था और रम्जे म्योर के शब्दों में “इसने बंगाल को 
z क्री के शासन की बेडियो में पूर्णतया जकड दिया। इसने केवल बंगाल के नवाब 
. „की ही पराजेय का ढिढोरा नहीं पीटा; अपितु बादशाह ओर अवध के नवाब वजीर 
`. अहार की. भी घोषणां की । बादशाह अँगरेजो के हाथ में आ गया और अवध 


$ “` क्लाइवःको पुनरागमन (मई, १७६५ ई०)--बंग/छ की अव्यवस्था की ओर 


४४" » कम्पनी केःडायरेकटरों का-घ्यान आकर्षित हुआ । उन्होंने बंगाल में व्यवस्था लाने 


०७ 


kama 
= . 
La 


_ ~ RA के सुघार-कलाइव के सामने सबसे बडी समस्या सैनिक और नागरिक 
: j व्यवस्था के सुधार को थी। उसने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने और Hel तथा 
Fo उपहुरों.को लेते, वास्तव में ळूटने-खसोटने की प्रथा को समाप्त करने का संकल्प 
at लिया था; ये उपहार घूस और व्यक्तिगत व्यापार से किसी प्रकार अच्छे न 
, , „ होते थे । सुधारका में, भेंठों और उपहारों पर रोक लगाने में उसके अपूर्व उत्साह 
न. ५ को देखकर वे लोग बहुत आइ्चयंचकित हुए जो पहले भी उसके साथ काम कर चुके 

' थे; परन्तु अब क्लाइव बहुत बदल गया था। वह मालामाल हो चुका था और 
अब उस सीढ़ी को ठोकर मारने में उसे कोई हिचक न थी, जिसके सहारे वह इस 
ऐदवयं की स्थिति तक पहुँच पाया था। उसने कम्पनी के कंमंचारियों को भेंट और 

` उपहार = लेने तथा व्यक्तिगत व्यापार न करने के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर 
> “करने के लिए बाध्य किया । यह भली भाँति जानते हुए भी कि कम्पनी के कर्म- 
Mia में चारित्रिक चेतना थी ही नहीं और जो थोड़ी-सी थी भी वह भी धन- 
7 लोलुपता में लुप्त हो गई थी, यह विश्वास कर लेना असम्भव है कि प्रतिज्ञा-पत्रो पर 
८.” हस्ताक्षर कर देने मात्र से वे मळे ईमानदार आदमी बन गये होंगे। उनके भ्रष्टाचारी 

का एक प्रमुख कारण उनका बहुत कम वेतन था, परन्तु कम्पनी के संचालक 
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, के लिए लाड क्लाइव को खूब अधिकार देकर भेजा । उसको बंगाल का गवर्नर तथा. 
“निर्वाचित समिति ar प्रवान नियुक्त किया गया । बंग.ल पहुँचने पर क्छाइव के ' 
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बंगाल नई व्यवस्था ३ 


इसको बढ़ाने के लिए तैयार न थे। निर्धतता भी मनुष्य को बेईमान बन्ना द्वेती.हे 
और जब बेईमानी से मालामाल होने की आशा हो तव तो यह सम्भावना औड भी" " 
बढ़ जाती Fl भेंटों तथा उपहारों को बन्द करने से कर्मचारियों की आय में जो 
कमी हुई, उसकी पूर्ति के उद्देश्य से क्लाइव ने एक व्यापारिक संस्था स्थापित की. . . 
और इसको नमक, सुपारी तथा तम्वाखू के व्यापार का.एकाधिकार. दे दिया। 
इसके लाभ की रकम कम्पनी के उच्चपदस्थ कर्मचारियों में बँटती थी। इस प्रकार 
क्लाइव ने व्यक्तिगत व्यापार उच्चपदस्थ कर्मचारियों के. लिए-तो सुरक्षित रखा, 
परन्तु छोटे कर्मचारियों से इसमें भाग न लेने. का वचन ले लिया। यह व्यापारिक 
संस्था, जो जनता को सता-सताकर बहुत लाभ वटोरती थी, AT १७६७ fo में 
संचालक-मण्डल (कोर्ट आफ डाइरेक्टसँ) की आज्ञा से भंग.कर दी गई। ' 
सैनिक-्सुघार--ववसर तक विस्तार हो जाने से कम्पनी की सीमा मराठों 
के समीप पहुँच गई; अतः मराठों के हमलों को रोकने के लिए क्लाइव ने अपनी 
सेना के तीन भाग किये और प्रत्येक दल को क्रमशः मुंगेर, बाँकीपुर तथा इलाहाबाद 
में रखा । 
दुगने भत्ते क प्रन पर और क्लाइव द्वारा इसके बन्द किये जाने पर बहुत हल- | 
चल मची और थोड़ा-बहुत विरोध भी किया गया, परन्तु क्लाइव ने इसको शान्त: 
कर दिया। कम्पनी की सेना को अभियान के समय नवाब के कोष से दुगना भत्ता = 
मिलता था। यह प्रथा प्लासी के युद्ध के बाद से बढ़ी थी और क्योंकि इसका भार... 
नवाब के कोष पर पड़ता था; इसलिए इसको कम करने के लिए. पहले किसी: नें 
प्रयत्न न किया था। परन्तु बंगाल की दीवानी मिल जाने के बाद से यह भत्ता: 
कम्पनी के कोष से ही देना पड़ता था; इसलिए इसको कम करने की AAT 
ही क्लाइव का ध्यान आकर्षित हुआ। सैनिक-अधिकारियों ने अपने-अपने YA 
त्यागने की धमकी दी, परन्तु क्लाइव ने बड़ी शान्ति से स्थिति का सामना किया। 
परिणाम यह हुआ कि दुंगना भत्ता समाप्त हो गया। - KET. 
विदेशी नीति--भारत लौटने पर क्लाइव के सामने अवध. के नवाब, शाह 
आलम तथा फरवरी १७६५ Fo में मौर जाफर की मृत्यु के पश्चात्‌ बंगाल के नवाब 
के साथ कम्पनी के सम्बन्ध निश्चित करने की समस्या आई। इनमें से प्रत्येक पक्ष , | 
के साथ समझौता करने में क्लाइव के सामने एकमात्र लक्ष्य कम्पनी के राजनीतिक 
प्रभुत्व को सुदृढ़ करना था । r 
अवध के साथ समझौता--अवध के साथ क्लाइव के संमझौते से कम्पनी का ' 
और अवघ का जो सम्बन्ध स्थापित हुआ वह दीघे-काल तक बना रहा और ea म... 
१८५६ ई० में समाप्त हुआ, जब लाडं डलहौजी ने अवघ को अँगरेजी राज्य में मिला 2 
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लिया aati के युद्ध के परिणामस्वरूप अवध अंगरेजों के चरणों में नत हुआ 
और नवाव वजीर शुजाउद्दौला. कम्पनी की कृपा का अभिलाषी बन गया। भौगो- 

दुष्ट से अवध की सीमा बंगाल की सोमा से मिलने के कारण इसका सैनिक 
te ` महत्त्कुली बहुत, थाः। . कम्पनी के. कुछ अधिकारी. अवध को तत्काल अँगरेजी राज्य 
` °. “मे मिल्ला लेने के प्रक्ष.में.थे| परन्तु क्लाइव इस. नींति/का विरोधी था; क्योंकि ऐसा 
“ करनेसे एक तो कम्पनी के उत्तरदायित्व. में ब्रहुत विशाल क्षेत्र आ जाता था-और 

दुसर मराठी: क.आक्रमणा का. भय .भी बढ़, जाता था। .इसलिए उसने अवध. को 
_ % एक. मित्र-राज्य को हैसियत में.बन्ताये रेखन का निंद्चय,किंग्रा जिससे यह बंगाल 
` २. . तथा मैराठो,क्‌ वीच से एक तटस्थ-राज्य क्रा.काम दे.सके.1. इस तिश्‍नय कें अनसार _ 
अगस्त LOLs FoF FAT के.नवाव त्था क्रम्पनी: के ब्रीच इलाहावाद में एक सम- 
झौता हो गया ज़िसके अनुसार इन दोतों ने युद्ध एवं सन्थि मे एक दूसरे का साथ देना 
SER किया, इसके अतिरिक्त कम्पनी, ने नवांब. को.संनिक सहायता देना भी 
ह. इसे रत स्वीकार'किया किं.नवाव सेना का ब्र्यंय-मार उठांग्रे.। नवाव.ने क्षति: 
a कके रूप में पचास लाख रुपये तथा कड़ा और इलाहाबाद क जिले देना स्वीकार 


Bar a 


+e ४९: ०20. 


ih ae र हु.आलम के साय. संघि--दोवांनो. की. स्वीकृति--अब. क्लाइव शाह 
j ` “शिम की. ओर E THM अपता कुछ देने कों न. था। शाह आलम को अँग- 
रजकी सहायता पाने;और इससे अपने पूर्वजों के सिंहासन प्र अधिकार करने की 
. बहुत बंडी अमिलाषा:थी। -क्ळाइव;ने उसकी आकांक्षाओं को खूब वढाया और 
कड़ा तथा इलाहाब्राद के जिले एव २६ तलाख.वाषिक वृत्ति,के बदळे म उससे १७६५ 
ई०,मे:बंगाळ, व्रिहार और उड़ीसा की दीवानी के. अधिकार की स्त्रीकृति ले ली। 
यह स्कीकति:वेसे निरथं थी; क््योंकि/बंगाल बादशाह से. सर्वथा स्वतन्त्र था और 
; Ae अपन साम्राज्य से. निर्वासितः था।. फिर भी क्लाइव ते;इसको प्राप्त 
'$ करना चाहा, क्योंकि.वह जानता था किं इसको, कार्यान्वित करने की शक्ति अँगरेजों 
रके पास हैं ओर.वंगाळ-का.नवाब इसका विरोध करने. मे.सवंथा असमर्थ èl शाह 
झालम.की. इस स्त्रीकृति/का महत्त्व. इसलिए. क्योंकि सिद्धान्त वही विधिवत 
WHE था; अतः उसकी स्वीकृति से कम्पत्ती के कार्यों पर विधि-विहित होने की 
छाप लग जाती थी। 
; ... बंगाल को व्यवस्था--बंगाळ की दीवानी का अधिकार मिल जाने से कम्पनी 
सिदान्त बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में भूमि-कर वसूल करने का अधिकार 
दीवानी झगडो के न्याय का, उत्तरदायित्व प्राप्त हो गया। .निजामत. अर्थात्‌ 
PUA एवं फौजदारी, मामलों. का न्याय अब भी. नवाब के अधिकार में 
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बंगाल में नई व्यवस्था Bs ra aR 


N hs 
रह्‌। मीर जाफर को मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नजीवुहोला नच वना था। | 
फरवरी, १७६५ ई० मे इसके साथ एक सन्धि कीं गई; जिसके अनुसार 'निजामत' .- | 
; मत? .: | 
भा कम्पनी के अधिकार में आ गई और नवाव को इसके बदल में ५३ लाख कॉ! a ; | 
निश्चित रकम मिलने लगी | इस प्रकार १७६५-६० तक दीवानी और निजामतं | | 
दोनों ही कम्पनी के अधिकार में आ गये और नवाब निःस्वत्वं हो गयो मुपि. * «०० | 
_क्लाइव ने कम्पनी के लिए इतने विस्तृत अधिकार .जुटाकर इसकी एक व्यापारिक 
सस्था से उठाकर राज्य-भोगी शक्ति के पद पर प्रतिष्ठित कर द्या. थाः: परन्तु: 
शासन-तन्त्र का भार सँभालने के लिए कम्पनी के पास न तो पर्याप्त साधन थे और. . : -४ 
ग अनुभव ही। ऐसी स्थिति में क्लाइव ने दुहरी: शासन-व्यवस्था को जन्म दियजिक _: 
जिसके अनुसार कम्पनी धन तो प्राप्त करती थी, परन्तु शोसन-अ्रवच्ध के Seer ॐ RI 
से मुक्त थी। इस व्यवस्था के अनुसार शासन-प्रवन्ध का उत्तरदायित्व पुनः चचाव yA 
को सौंपा गया और इसका खर्चा चलाने के लिए भूमि-कर की. आय का एक निरिचिं: 
भाग उसको दिया जाने लगा । नवाब अभी नावालिग था; अंत मुहम्मद रंजा खाँ: 
का वगाल का तथा राजा शिताबराय को विहार का नायव नियक्त किया गयां `, "`. `} 
और मुशिदावाद एवं पटना में शासन-केन्द्र स्थापित किये गये । इस व्यवस्था से `. 
साधारण जन की दृष्टि में स्थिति-परिवर्तन की विशालता एवं गम्भीरता पर yet | 
पड़ गया और इसने राज्य-शक्ति को राज्य के उत्तरदायित्वों से सर्वथा पृथक्‌ ~ 
कर दिया और परिणामस्वरूप शासन-व्यवस्था को इतना भ्रष्ट कर fear. क्कि ana 
रिचर्ड बेचर नामक कम्पनी के एक कर्मचारी को मई १७६९ ई० में निरास” 
समिति के लिए लिखे गये अपने पत्र में लिखना पड़ा कि “प्रत्येक अंगरेज कों 
बात से अवश्य दुख होना चाहिए कि आज उसके पास यह सोचने के पर्याप्त 
हैं कि जब से कम्पनी को दीवानी प्राप्त हुई है, तव से जनत! की दशा पहल से बह ya 
गिर चुकी हे और भय की बात तो यह हे कि यह दशा असन्दिग्ध है... : a, 
सुन्दर देश जो सर्वथा निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन में भी वैभव-सम्पन्न-था अदुः. n 
बरवादी की ओर बढ़ रहा है।” ae “E 
इस प्रकार भविष्य में कम्पनी के राज्य-विस्तार की नींव डालकर ga "| 
१७६७ ई० में भारत से इंगलेण्ड के लिए रवाना हुआ। इंगलेण्ड में पहले तो उसका . . a 
बहुत स्वागत और सम्मान हुआ, परन्तु अन्त बहुत कष्टमय रहा। बाद में इंगलैण्ड . - Și 
के लोग उसको नवाबों का सरदार' समझने लगे, ऐसे लोगों का सरदार जो भारता Sa 
में भ्रष्टाचार से बटोर हुए धन के बल पर इंगलेण्ड की राजनीति में भी भ्रष्टाचार * 
HUT रहे थे। मई,१७७३ ई० में कर्नल वर्गायन ने पालियामेण्ट में तीन प्रस्ताव > & १ 
_ उपस्थित किये, जिंनमें बंगाल में क्लाइब के आचरण की निन्दा करते हुए उस पर *-. . $ 


1) 
w 


EE 
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घः : ` अर्वाचीन भारत का इतिहास 


अपुने अधिकार का दुरुपयोग करने तथा सारी अँगरेज जाति का नाम कलंकित करने 
का दोष लगाया गया था। क्लाइव ने अपनी स्वाभाविक शक्ति के साथ अपने सम्मान 


° की रक्षा का प्रयत्न किया, परन्तु अपने आचरण के विषय में लम्बी-लम्बी बहसों 


तथा अपने चरित्र पर छींटाकशी से उसको बहुत अपमानित होना पड़ा। उसके 


« नाम पर कलंक का टीका लग चुका था; उसके दुःख का कोई ठिकाना न था। अन्त 
में नवम्बर १७७४ fo मं एक दिन आत्महत्या द्वारा उसने इस संसार से बिदा ली । 
सामाजिक कार्यों में चरित्र-हीनता का दण्ड देने के भाग्य के अपने ही ढंग होते हैं। 


क्लाइव का चरित्र-इसमें सन्देह ही क्या है कि क्लाइव ने अपनी जाति की 
अमूल्य सेवाएँ कीं और उसको भारत में ब्रिटिश-साम्राज्य का संस्थापक मानने 
में भी किसको आपत्ति हो सकती हे। अर्काट पर घेरा डालकर उसने अँगरेजों 


. को उस जाल में फंसने से वचा लिया जो डूप्ले ने उनके लिए कर्नाटक में बिछा दिया 


था। मीर जाफर के साथ षड्यन्त्र में भाग लेकर तथा प्लासी के युद्ध में विजय पाकर 
उसने कम्पनी को वंगाळ का वास्तविक शासक बना दिया और निर्वासित वादशाह 
शाह आलम से दीवानी का अधिकार तथा बंगाल के नाबालिग नवाब से 'निजामत' 
का अधिकार खसोटकर उसने प्लासी की विजय से प्राप्त राजनीतिक प्रभत्व को 
सुरक्षित एवं विधि-सम्मत बना दिया। उसने इलाहाबाद में शाह आलम को अपने 


३ “वह में कर उससे ऐसे फर्मान प्राप्त कर लिये जिनसे कम्पनी को मनचाही सुविधाएं 


(2 


मिल गईं और अवध के नवाब के साथ समझौता कर उसने बंगाल की सीमा को 
सुरक्षित कर दिया। get शासन की नीति अपनाकर उसने अँगरेजों को 
उत्तरदायित्वविहीन शक्ति प्राप्त कराई। अंगरेजों तथा कम्पनी के लिए तो वह 
फ्रांसीसियों से उनकी रक्षा करनेवाला तथा उनके सौभाग्य का निर्माता था। 
उसी ने कम्पनी को एक व्यापारिक संस्था से शासक-शक्ति में परिणत किया; 
उसी ने भारत में अँगरेजी राज्य का श्रीगणेश किया। 

परन्तु बंगाल की प्रजा के लिए तो वह उनके विनाश का ही प्रतिष्ठाता था। 
जिन अष्टाचारों, अत्याचारों तथा कुशासन से पीड़ित होकर वे वर्षों तक कराहते 
रहे, उनको जन्म देने में क्लाइव का कम हाथ न था। उसकी घन-लोलपता पागलपन 


एवं व्यापारियों में भी फैल गई थी जिसके फलस्वरूप बंगाल का कोष दुर्दमनीय 


, ७ की सीमा तक बढ़ी हुई थी और संक्रामक रोग के समान अन्य अँगरेज कर्मचारियों 
; 
1 


` साहसिकों की लूट की वस्तु बन गया।. उसने नवाब को निःस्वत्व कर दिया, उससे 


जनता कौ भलाई कर सकने की शक्ति और साधन छीन लिये और स्वयं भी उत्तर- 


; दायित्व से दूर भागता रहा। उसकी योजनाओं में कोई ऐसी नई बात न थी जिसको 
.. » उसकी अपनी सूझ कहा जा सके; SH और बुसी जो मार्ग दिखा चके थे, उसी का 
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Sel BF 
उसने अनुगमन किया और उसकी सफलता उसकी प्रतिभा का परिणाम न होकर 
परिस्थितियों की अनुकूलता एवं विइवासघातियों के सहयोग का फल थी । उसकी 
योजनाओं में सहयोग देनेवाले भारतीयों को दोष से मुक्त करना कठिन है। इन 
देश-द्रोहियों ने उसके हाथों अपना देश बेच दिया और उसके लिए ऐसे हथियार 
तैयार किये जिनसे उसने स्वयं उनका गला साफ कर दिया। 
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कक छुठा अध्याय 
- वारेन हेस्टिग्ज्ञ का शासन-प्रबन्ध 


डुहरी शासन-व्यवस्था के फलस्वरूप बंगाल में कुशासन (१७६७-१७७२ 

; ई०)--क्लाइव की विदाई और वारेन हेस्टिंग्ज के आगमन के बीच के पाँच वर्षों 
- में अव्यवस्था और अत्याचारों का बोलबाला रहा । इन वर्षों में कम्पनी के गवर्नर 
का पद-भार क्रमशः वर्ल्स्ट (१७६७-६९ ई०) तथा काटियर (१७६९-७२ Fo) 

, . ` ये ग्रहण किया। ये दोनों ही अधिकारी aga साधारण योग्यता के व्यक्ति थे और 

` * ` क्लाइव की स्थापित की हुई व्यवस्था के दोबों के सुधार म सवथा असमर्थ थे। इस 
व्यवस्था में कम्पनी-सरकार जिसके हाथ में शक्ति थी, अपनी थैली भरने के अतिरिक्त 

| अन्य किसी बात की चिन्ता न करती थी और जिनके हाथ में शासन-व्यवस्था थी, 
| वे शक्तिहीन थे। फल यह हुआ कि चारों ओर गड़बड़ी फैल गई और जनता को 
“नपार कष्ट सहन करने पड़े। कहने को तो कम्पनी दीवान थी, परन्तु भूमि-कर 
उगाहन का काय वह जमींदारों अथवा ठेकेदारों को सौंप देती थी। इनके साथ 

i कम्पनी अपना हिस्सा तै कर लेती थी और बेचारी प्रजा को इन ठेकेदारों की कृपा 
०" पर छोड देती थी। प्रायः भूमि-कर उगाहने का अधिकार बोली पर चढ़ाया जाता 
'.. था और जिसकी वोली सबसे ऊँची होती वही इसको प्राप्त कंर लेता था। ये ठेके- 

दार भा प्रजा से कसकर लगान वसूल करते थे। नवाब की सरकार अत्याचारों की 

„ भन इस बाढ़ को रोकने में सर्वथा असमर्थ थी और स्वयं भी हृदय-हीन वन गई थी। 
४८. नवाव के नौकर भी इन अत्याचारों की बहती गंगा में हाथ धोने से न चूकते थे। 
211 ४. परिणाम यह हुआ कि प्रजा नवाव के नौकरों एवं कम्पनी के अधिकारियों के रूप 
ie *- म अत्याचार की चक्की के दो पाटो के बीच पिसने लगी। धन-लोलपताने जनः हित की 
\ भावना का गला घोंट दिया था और अधिकारी-वर्ग भले-बरे उपायों से धन बटोरने 


म परस्पर होड़ लगान लग थे। गवर्नर वल्स्ट ने अपने एक स्मरण-पत्र (मेमोरंडम) 
: 4 मंढुहरी व्यवस्था के दोषों की ओर कम्पनी के संचालकों का ध्यान आकर्षित किया, 
Loe उनका ध्यान आकर्षित होने से पहले ही प्रकृति ने भो मनुष्य के अत्याचारों 
के साथ-साथ अपने कोप की वर्या प्रारम्भ कर दी। 
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WaT इससे पहले कभी सुनने में न आया था। कुशासन के कारण कष्ट : झेलते- 
अलत जनता को कमर टूट ही चुकी थी और अव लोग हजारों की Vea मरने 
लगे | दुर्भिक्ष. के वाद महामारी और चेचक ने ताण्डव-नृत्य आरम्भ कर दिया। , 
सड़क मुरा क ढर स॑ पटन लगी और गाँवों में पशु-सम्पत्तिँसमाप्त होने लगी। .-. 
परन्तु मरे हुओं या मरनेवालों का करुण-दुश्य अँगरेजो की धन-लोलपता कम न 
कर सका। कम्पनी के कर्मचारियों ने जनता की' इस महान आपत्ति से भी लास 
उठाने मं कोई कसर न की। वे चावल जमा कर HST दामों पर बेचने लगे। 
लगान की वसूली असम्भव हो गई और व्यापार चौपट हो गया। कम्पनी की . 
तिजोरियों में चूहे कूदने लगे और दिवालियापन इसको घर-घर कर देखने लगा। ५ 
यह था बंगाल की दशा, जव १७७२, ई० में वारेन हेस्टिग्स इसका गवर्नर 
नियुक्त हुआ | 

भारत कौ दशा--सन्‌ १७७२ ई० के रिग्यूलेटिग cae’ (नियामक विधि) 
द्वारा वारेन हेस्टिग्ज़ को भारत का गवर्नर-जनरल नियुक्त कर तथा उसको मद्रास. 
एवं बम्बई की अधीन प्रेसीडे न्सियो के कार्यों के निरीक्षण का अधिकार देकर, कम्पनी 
ने अपनी व्यवस्था, में अभूतपूर्व एकता स्थापित की । अव तक प्रत्येक प्रेसीडेंसी 
दुसरी प्रेप्तीडेंसियों में होनेवाली घटनाओं से न तो प्रभावित ही होती और न उनकी 
ओर ध्यान ह; देती थी और इस प्रकार अपने कार्यो में सर्वेथा स्वतन्त्र थीं] परन्तु: 
१७७२ ई० के पश्चात्‌ कलकत्ता कम्पनी के अधिकृत क्षेत्रों के शासन का केन्द्र: बन्न 
गया और वारेन हेस्टिग्स इसका प्रधान अधिकारी | 

वारेन हेस्टिग्ज़ की. परिस्थितियों तथा बाद की घटनाओं को भली भाँति समेझने 
के लिए भारत के अन्य भागों में घटने वाली महत्त्व पूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त परिचय | 
आवश्यक ह। Sis 

उस समय भारत एकता एवं समान उद्देश्य के संघटनकारी सूत्र को खोकंर्‌ 
अराजकता एवं अव्यवस्था का जीता-जागता चित्र बन रहा था। यूरोपीय आग- 
न्तुक तथा स्वयं भारतीय भी लाज-शरम को ताक पर रखकर अपने-अपने स्वाथाँ' ` | 
को पुरा/करने में जुडे हुए थे। मुगलों की शक्ति अन्तिम साँसे ले रही थी, मुगल- 
बादशाह नाम-मात्र के लिए था और दिल्ली से निर्वासित होकर प्रतिद्वन्द्वी शक्तियों 
के हाथ की कठपुतली बनकर उनके स्वार्थो की तृप्ति का साधन बन रहा था। ड 
वायुमण्डल को ही तरह राजनीति में भी पूर्ण शून्यता नहीं बनी रह सकती. और -5 - 
जैसे ही शासन-शक्ति एक के हाथ से खिसकती हे दूसरा हाथ उसको झपटने कु. ४४ : 
लिए आगे बढ़. आता हे और बहुधा परस्पर टकराकर उसके लिए स्थान छोड़ 
देता है जिसकी तलवार में सबसे अधिक बल होता S| इस समय भारत मे यही... 
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' ` में पहुँचा, तब तक मराठे पानीपत के आधात से सँभल चुके थे और अपनी पुरानी 
` शक्ति को पुनः प्राप्त कर भारतीय राजनीति में प्रबलतम शक्ति के स्थान पर 
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सब्‌ हो रहा था। प्रतिद्वन्द्वी सरदार केवल मात्र अपनी तलवार के बल पर मुगल- 
साम्राज्य में से जितना सम्भव था उतना हथियाते जा रहे थे। इन प्रतिद्वन्द्रियों 
'में मराठ, मैसूर का हेदरअली, हैदराबाद का निजाम और अँगरेज प्रमुख थे। 

* मराठे शिवाजी के समय से उन्नति करते हुए पेशवाओं की अध्यक्षता में बहुत 
विस्तृत भू-भाग पर अधिकार कर चुके थे और अब केवल दक्षिण भारत की ही नहीं 
अपितु समस्त भारत की प्रमुख शक्ति बन गये थे। उनकी महत्त्वाकांक्षाएँ अब दक्षिण 
पंर अधिकार करने तक ही सीमित नं थीं; वे अब दिल्ली पर प्रहार कर 'हिन्दू पद- 
पादशाही की स्थापना के स्वप्न देख रहे थे। उनके प्रमुख सरदार सिधिया, होल्कर, 
भोंसले, पंवार और गायकवाड़ बड़े व्यवस्थित और ऋतुओं के समान नियमित 
रूप से युद्धों का कार्यक्रम चलाते थे और नमंदा से ऊपर के प्रदेशों पर अधिकार करते 
जा रहे थे। बंगाल का सुदूरवर्ती प्रान्त तक उनके आक्रमणों से न बचा था। उनकी 

बढ़ती हुई शक्ति ने उनको दिल्ली-दरबार की दलबन्दियो में बहुत उपयोगी सहायक 
*- बना दिया। वे भी इस दलबन्दी में से अपनी अधिकार-लिप्सा तृप्त करने लगे और 


* उस दल की पीठ ठोंकने लगे जो उनको अधिकतम पुरस्कार देने का वचन देता था। 


_ दलबन्दी की यह कुचक्रपुर्ण राजनीति, जो सम्राटों को बनाने और मिटाने में लगी 
. रहती थी, अहमदशाह अब्दाली के उत्तर भारत पर पाँच-पाँच विनाशकारी 


* आक्रमणों का संयोग पाकर भारत में विभीषिका का विस्तार कर रही थी। 


, ` मुगल-सम्राट्‌ के.पृष्ठ-पोषक के रूप में मराठोंको अब्दाली से लोहा लेना पडा । 
° ~ ` ~ ` ` 
* १७६१ ई० में पानीपत के भाग्य-निर्णायक युद्ध-क्षेत्र में उनकी अब्दाली से मुठभेड़ 
हुई। इस युद्ध ने मुगलों का नहीं, अपितु मराठों के भाग्य का निर्णय कर दिया, 
` क्योंकि मुगंल-शक्ति का तो अवसान हो ही चुकाथा और स्वयं मुगल-सम्राट्‌ निर्वा- 


- सित होकर अवध और बंगाल में ऐसे सहायकों की खोज में भटकता फिर रहा था 
जिनके कन्थों का सहारा लेकर वह सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो सके। पानीपत के 


, युद्ध ने निश्चित कर दिया कि अब मराठे भारत के शासक नहीं हो सकते, क्योंकि 


जव तक वे इस युद्ध के आघातो से सेभल सके, तब तक अँगरेजों के रूप में एक अन्य 
शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी भारत की राज-सत्ता प्राप्त करने के लिए पूर्णतया सन्नद्ध 
हो गया था। इधर जब मराठे दिल्ली-दरबार की गुप्त-मन्त्रणाओं तथा पानीपत 


` के युद्ध में व्यस्त थे, अँगरेज, फ्रांसीसियों को परास्त कर, कर्नाटक तथा बंगाल में 


अपने राजनीतिक प्रभुत्व को पूर्णतया स्थापित करने में जुटे थे । जब हेस्टिग्स भारत 


प्रतिष्ठित हो गये थे। 
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TERT हृदरअलौ--हेस्टिग्ज़ के समय में तथा उससे भी पहले दक्षिण भारत 

म हेंदरअली की धाक जम रही थी। हुंदरअळी फौजदार के पद से उन्नति करता 
हुआ AAT का अधिनायक्र बन गया था। मैसूर कभी विजयनगर-साम्राज्य. का 
एक भाग था। इप साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर मंसूर भी वोदेयर वंश के 
शासन में स्वतंत्र हो गया था और हैदरअली के सिंहासन हथियाने तक इस वंश के 
राजपुत्र यहाँ शासन करते रहे। हैदरअली का प्रपितामह मुहम्मद बहलोल दक्षिण 
म एक फकीर के रूप में आया था। उसके दो पुत्र वली मुहम्मद तथा अली मुहम्मद 
मालगुजार के. चपरासी हुए। हैदर का पिता अलीमुहम्मद का पुत्र--फतह 
मुहम्मद सनिक-योग्यता के बल पर मंसूर की सेना में फौजदार बन गया और उससे 
हैदर ने सैन्य-संचालन की निपुणता उत्तराधिकार में प्राप्त की। ' 

७7 हिद्र का जोवन-वृत्त---उस काल की अव्यवस्था ने हेदर जैसे उच्चाभिलाषी 
एवं साहसी व्यक्ति के लिए उन्नति का निस्सीम क्षेत्र प्रस्तुत कर दिया था । एक छोटे 
से सँनिक-कर्मचारी के पद से जीवन-कार्य प्रारम्भ कर उसने शीघ्र ही अपने अननु-: 
यायियों की संख्या बढ़ा ली और भविष्य की अपनी योजनाओं को सम्पन्न करने के. . 
लिए वह घन एवं अन्य साधन एकत्र करने लगा। नाजिरजंग के वय एवं उसके 
स्थान पर मुजफ्फरजंग के निजाम बनने के समय पर, हैदर ने अपने अनुगामियों © 
को साथ लेकर, नाजिरजंग के कोष का बहुत बड़ा भाग छीन लिया। यूरोपीय- . 
सैनिकों के अनुशासन और कार्यप्रणाली से वह बहुत प्रभावित हुआ और इसका 
अध्ययन करने के लिए वह पांडीचेरी पहुंचा । १७५५ fo में वह डिडीगल कौ 
फौजदार नियुक्त हुआ। यहाँ उसने पांडीचेरी से फ्रांसीसी कारीगर बुलाकर 
उनकी देख-रेख में युद्ध-सामग्री-निर्माण का एक कारखाना स्थापित क्रिया। पास- 
पड़ोस के प्रदेशों की लूट से उसने अपने साधन खूब बढ़ा लिये और थोड़े ही समय में 
एक विशाल सेना जुटा ली। 

आंग्ल-फ्रांसीसी युद्धों के कारण कर्नाटक में व्याप्त अराजकता, पानीपत में 
मराठों की हार तथा निजाम की शक्ति-हीनता ने हुंदरअली की उन्नति में बहुत 
साथ feat उसने युद्धों में निर्भीकतापूर्वंक भाग लेकर बेदनूर, सुन्दा, सेरा, 
कनारा तथा गुते नामक स्थान जीत लिये। इससे उसके राज्य की सीमा बहुत 
विस्तृत हो गई। उसने चिक्का बालापुर, रायद्रुग तथा चितलद्रुग के शक्तिशाली. 
सरदारों को अपने अधीन करं लिया। जँसे-जैसे उसके राज्य की सीमा बढती 
गई, वह मराठों एवं निजाम की राज्य-सीमा के समीपतर आता गया और अंत में ` 
इनके साथ उसका संघर्ष अनिवार्य हो गया। अँगरेजो ने हुंदरअली के रूप में अपना". 
एक प्रबल प्रतिद्दंढी देखा और उसकी महत्त्वाकांक्षाओं को रोकने की तैयारी करना 


~x 
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. अर्वाचीन भारत का इतिहास 


उनके for आवश्यक हो गया। वे उसके विरुद्ध मराठो एवं निजाम के साथ मिल- 
ˆ ` कृद्धगुप्तृ-मन्त्रणाएँ करने लगे। $ 5 

` सूर का प्रथम युद्ध--१७६५ ई० में अंगरेजों तथा निजाम में हैदरअली के 
` `. विरुद्ध मैत्री हो गई; अँगरेजो ने उत्तरी 'सरकारों' (जिलों) के बदले में निजाम की 
oe संहायता करना स्वीकार किया। १७६६ ई० में मराठे भी इस गुट, में.आ मिले। 
इस गठबंधन से हैद्रभली का भविष्य अंबकारमय प्रतीत होते लगा, परन्तु .यह 

मंत्री बहुत अस्त्रांभाविक थी, क्योंकि मराठों एत्र निजाम के स्वार्थ परस्पर मेल न 

. . खाते थे। हुंदर अपनी कूटनीतिक चालों से इस गुटको तोड़ने में सफल हुआ। 

„ उसने मराठों को ३५ लाख की घूस देकर इस गुट से अलग. कर दिया और तब 

- .' ` निजाम को भी अपनी ओर मिला लिया। ... 

| इस प्रकार अपनी कूटनीतिक पटुता से हुंदरअली ने अँगरेजों का. पासा पलट 
| ` १५ दिया और निजाम की सेनाओं को भी साथ में लेकर उसकी सेना ने सितम्बर 
। “४४३७६७ ईः में चंगम नामक स्थान पर मेंगरेजों पर. आक्रमण कर दिया। इस समय 
E ३ ate स्मिथ अँगरेज सेना का सेनापतित्व कर रहा था। वह पीछे हटकर त्रिनो- 
| = ` “मेल्ली पहुँचा, जहाँ कर्नेल वुड भी सेना लेकर उससे आ, मिला । अब आंगारेजी सेना 
) ४ ने हुँदर को दो वार परास्त कर दिया और अभी बह अपनी सेना को पुन: संघटित 
५; भी न.कर पाया था कि उसको मलाबार की ओर कूच करना पड़ा, जहाँ; वम्बई- 
५८ अरकार ने नंय्यरों को उसके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भडका दिया था। इंसी 
`` वीच कर्नेल पीच एक अँगरेजी सेना लेकर निजाम के राज्य में घुस गया और निजाम 
/ >. पे अपने को अकेला पाकर हैदर का साथ छोड़ अँगरेजो के साथ फरवरी, १७६८ 
es र ई० में संधि कर ली। इस संधि के अनुसार उसने हुदर को एक विद्रोही और राज्या- 
¦ , = ` पहारक घोषित किया तथा हैदर से मंसूर छीन लिये जाने के बाद मैसूर में. अपने 
. ५. समस्त अंविक्रार अँगरेजो को दे दिये। बदले में अँगरेजों ने वचन दिया कि यदि 
: ` परिस्थितियां ठीक रहीं और निजाम सेना का व्यय देने के लिए तैयार हुआ तो वे 


-. ९७. _. 
peu =. 
% 


-æ 


' ` उसकी सहायता करेंगे। ; ore | 
`, , इस संघि की शर्तों से हैदर आग बवूला होकर अँगरेजों पर टूट पड़ा। अँगरेजी 
सेनाओं ने उसको दो तरफ से घेर लिया; परन्तु निर्भीक हेदर ने दोनों: दिशाओं में 


; 
ae पड़ा और वहाँ उसने अपनी शते मनवा लीं। अप्रैल, १७६९ ई० में समझौता हो 
2 गया, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विज़ित-प्रदेश छौटा दिये 
» और भविष्य में युद्धों में पारस्परिक सहायता के वचन दिये। हैदर का नाम 


४... ले लिया। मार्च १७६९ ई० में वह उल्कापात की तरह मद्रास पर अकस्मात्‌ टूट 


| 


A 
\ 
2. «- उनका सामना किया। बम्बई की सेनाओं को रौंदकर उसने उनसे मंगलौर वापिस 


! 
॥ 
a 
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वारन्‌ हेस्टिंग्ज का झासत-प्रबत्ध ... "झर 


वहुत ऊंचा उठ गया. और विजय वरण कर उसने अपनी राजनी मे 
प्रवेश किया। ; E R 
दक्षिण के युद्धों से अंगरेजो को निर्धनता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्राप्त न 
हुआ। निजाम एवं हैदर के साथ उनके समझौते परस्पर विरोधी शर्तों से पूर्ण.ये . . 
और मराठों के साथ भी उनके संबंध अनिश्चित ही wl इन स्थितियों ने बंगाल में ` 
विनाशकारिणी स्थिति के साथ मिलकर अंधकार एवं निराशापूर्ण चित्र उपस्थित 
कर दिया। यह थी आंतरिक और बाह्य स्थिति, जो १७७२ -ई०. में हेस्टिग्ज के 
सामने आई ! 
“१७७३ ई० का रेग्यूलेटिंग ऐक्टड--१७७३ ई० के रेग्यूलेटिग ऐक्ट ने कम्पनी 
और पॉल्यामेंट के सम्बन्धों के इतिहास में एक नये परिच्छेद का श्रीगणेश किया। 
यहाँ से पालियामेंट ने भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने:की प्रक्रिया प्रारम्भ 
की जिसकी चरम परिणति १८५८ ई० में कम्पनी की. समाप्ति: तथा भारत के .. 
पूर्णतया इंगलैंड के शासक के अधिकार में चले जाने में हुई। अँगरेज 'नवावों' Het 
AST हुए भ्रष्टाचार, उनके बुरे उपायों से बटोरे हुए धन से जागी हुई ईर्ष्या तथा - - ` 
वंगाळ के शासन-प्रबंध की दुर्दशा--इन सभी बातों ने मिलकर पाल्यामेंट कों“ " 
कम्पनो के भारतीय-कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य कर दिया।इंगलँड में ऐसे .* 
लोग भी कम न थे जो एक ऐसी व्यापारिक संस्था के कारनामो को, जो इँगलैँड की: . : 
सरकार के अधीन होते हुए भी भारत में स्वतंत्र सत्ता रखती थी, विधि-विरुद्ध 
समझते थे और इस स्थिति का समाप्त होना आवश्यक मानते थे। दूसरे पक्ष को 
arm थी कि ऐसा कदम उठाने से यू ऐप के देशों के साथ इंगलैंड के संबंधों में 
aga उलझन पंदा हो जायगी; इसलिए ये लोग कम्पनी को समाप्त करने को अपेक्षा 
उसके कार्यों पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखने का प्रस्ताव करते थे। १७७३. ई० 
में पालियामेंट ने ३१ सदस्यों की एक समिति ईस्ट इंडिया कम्पनी कें कार्यों की . 
जाँच करने के लिए नियुक्त को | इस समय मैसूर के युद्ध के कारण कम्पनीको 
आधिक दशा बहुत बिगड़ चुकी थी और बंगाल के दुभिक्ष ने कम्पनी के विरोधियों `: 
को अच्छा मसाला जुटा दिया था। पालियामेंट के समक्ष कम्पनी की आथिक ` 
. सहायता की प्रार्थना को इसके कुशासन का प्रमाण ठहराया जाने लगा। AAT 
ने कम्पनी के बारे में अपने विचार इन शब्दों में प्रकट किये थे कि “भारत में पोषित |, 
असमानताएं पृथ्वी से स्वर्ग तक की गंध देती हूँ।” अन्य लोगों की भी कम्पनी के ५ 
`प्रति ऐही ही कटु भावनाएँ थीं। इस सारे आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि 
सन्‌ १७७३ ई० में रेग्यूलेटिग Uae (नियामक-विधि) पालियामेंट में पारित हुआ + "३ 
और इसके अनुसार कम्पनी के ऊपर पाछियामेंट ने अपना नियन्त्रण स्थापित करन *, 


qan 
` 
>. k 
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के लिएं एक सरकारी व्यवस्था बनाई; परन्तु यह व्यवस्था प्रभावहीन सिद्ध हुई । 
अन्य बातों के साथ-साथ इस ऐक्ट ने निम्नलिखित व्यवस्थाएं कीं :- 

. (१) बंगाल को गवर्नेर भारत का गवर्नेर-जनरल हुआ । उसकी सहायता 
के लिए चार सदस्यों की एक समिति नियुक्त हुई। कोई भी निर्णय बहुमत से ही 


` किया जा सकता था; गवर्तेर-जनरल को केवल निर्णायक-मत (कास्टिंग वोट) 


देने का अधिकार मिला । 

` (२) गंवनंर-जनरल एवं उसकी सहायक-समिति को. अधीन-प्रेसीडेंसियों 
के युद्ध एवं संधि के मामलों के निरीक्षण का अधिकार मिला। प्रथम गवर्नर-जनरल 
वारेन्‌ हेस्टिग्ल एवं उसकी सहायक-समिति के सदस्यो- क्लेवरिग, माँन्सन, 
बारवेळ तथा फिलिप फ्रांसिस--का इस एक्ट में नामोल्लेख किया गया । इनका 


` कार्य-काल पाँच वषं रखा गया और भविष्य में नियुक्ति का कार्य कम्पनी को 


सौंपा गया । 
(3) Save के शासक को एक उच्च न्यायालय अर्थात्‌ सुप्रीमकोर्ट स्थापित 
करने का अधिकार दिया गया, जिसमें एक प्रधान न्यायाधीश तथा तीन अघीन- 


. _ न्यायाधीश हों। 


(४) कम्पनी के संस्थापक-मंडळ (कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स) में मतदान की 


. योग्यता ५०० पौंड से बढ़ाकर १,००० पौंड की गई। 


« ` (५) आगे से संचालक मंडल का चुनाव चार वर्ष के लिए निश्‍चित किया 
ग्या; उनमे से चौथाई को प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करने तथा अवकाशप्राप्त सदस्यों 
का पुनः निर्वाचन एक साल तक अलग रहने के बाद ही हो सकने का नियम 


` बनाया गया। 
` * (६) नागरिक एवं सैनिक शासन के सभी मामलों को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 
. (राज्य-मंत्री) के समक्ष उपस्थित करने तथा भारत की मालगुजारी से संबंधित 


. 
© 


सभी बातों को कोष-मन्त्रालय के सामने रखने का नियम बना दिया गया । 

हेस्टिमञ्ज ही एकमात्र गवनंर-जनरल था जिसको इस रेग्यूलेटिंग ऐट दवारा 
निर्धारित नियमों के अनुसार शासन करने का दुर्भाग्य झेलना पड़ा, क्योंकि १७८४ 
fo में पिट के 'इंडिया बिल' ने इसका स्थान ग्रहण कर लिया। प्रारम्भ से ही इस 
एक्ट के दोष प्रकट होने लगे और उनके सुधार के लिए अनेक विधियाँ बनानी पड़ीं। 
हेस्टिग्स के लिए समिति में केवल निर्णायक-मत दे सकने का सीमित अधिकार 
सर्वया असंतोषजनक सिद्ध हुआ। इस समिति में हेस्टिंग्ज के विरोधी फ्रांसिस का 
प्रमुत्व था, जिससे यह समिति पद-पद पर हेस्टिग्ज़ का विरोध करने लगी। इस 


अविरोध से कभी कभी तो वह इतना परेशान हो जाता था कि कम्पनी की सेवा से 


ae 
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मुक्ति पाने के लिए व्याकुल हो उठता था(9किसी भी गवर्नेर-जनरल कों न॑ तो 
उसके जैसी संकटपूर्ण परिस्थितियों में काम करना पड़ा और नं उस जैसी कठि- . 
नाइयाँ झेलनी पड़ीं। उच्च-न्यायाल्य की स्थापना का नियम भी कम-दोषपूर्ण 
न था, क्योंकि न तो इसमें इस न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र का स्पष्ट. उल्लेख किया 
गया था और न कम्पनी के न्यायालयों के साथ उसके सम्बन्धो की. स्पष्ट व्याख्या 
की गई थी। गवनंर-जनरल को अधथोन-प्रेसिडेंसियों के निरीक्षण का:जो अधिकार 
दिया गया वह भी ऐसा ही अस्पष्ट और दोषपूण था। . ; 

यह्‌ एक्ट ग्यारह वर्षों तक व्यवहार में आता रहा और इस अवधि-के पश्चात्‌ 
सभी ने एकमत से इसको दोषपूर्ण और अपने उद्देश्य में असफल वताया। “इस 
(एक्ट) ने न तो राज्य-सरकार का कम्पनी पर, न संचालकों का कम्पनी के कर्म - 
चारियों पर, न गवनंर-जनरल का अपनी समिति पर और न कलकत्ते को प्रेसिडेंसी 
का मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिंडेंसी पर ही निश्चित नियन्त्रण स्थापित किया।”. 


वारेन हेस्टिंग्ज का शासन-प्रबन्ध--कम्पनी ने हेस्टिग्ज को लिख भेजा.था कि 

अब हम सुधार-कार्य को सम्पन्न करने के लिए तुम्हें अपनी सम्पूर्ण शक्तियों से 
सन्नद्ध करते हूँ ।” सुधार-कार्यं बहुत विशाल था। एक साम्राज्य विकास कर चका 
था, परन्तु शासन व्यवस्था-हीन। क्लाइव की दुहूरी शासन-व्यवस्था ने जनता का ` 
विनाश कर दिया था और स्वार्थ-परत। को प्रोत्साहन दिया था। इस व्यवस्था के 
विषय में हेस्टिग्स ने लिखा था कि “कम्पनी की नवीन शासनःप्रणाली अपरिपक्व 
सामग्री का एक ढेर है, ऐसा ढेर जो सुष्टि-पूर्व की स्थिति के समान रूप-आकार- 
हीन है ।” इस दयनीय स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए हेस्टिग्ज़ ने अनेक सुधार . 
किये जिनको, अध्ययन की सुविधा के लिए, निम्नलिखित वाँ में ater जा सकता. 
हँ-- (१) शासन-सम्बन्धी, (२) भूमि-कर-सम्बन्धी, (३) न्याय-संम्बन्धी 
तथा (४) व्यापार-सम्बन्धौ सुधार। ` 


(१) शासन-सम्बन्धी सुधार 


हेस्टिग्ज़ ने शासन-प्रणाली का ढोंग रचनेवाली, परन्तु वास्तव में अव्यवस्था 
को जन्म देनेवाली क्लाइव की दुहरी व्यवस्था का अंत कर दिया। उसने यह दृढ़ 
धारणा प्रकट की कि कम्पनी अब उत्तरदायित्व से अधिक मुंह नहीं मोड़ सकती और 
इस धारणा के अनुरूप उसने ऐसे अनेक नियम प्रचरित किये, जिनसे एक शासन- “* 
तंत्र विकसित हुआ। उसने बंगाल एवं बिहार के प्रतिनिधि-नवाब के पद समाप्त 
कर दिये और इन पदों पर कार्य करनेवाले मुहम्मद रजा खाँ तथा राजा शिताब- 
राय पर गबन का अपराध लगाकर मुकदमा चलाया। बाद में ये दोनों निर्दोष. 
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सिद हुए । खजाने को मशिदाबाद से हटाकर कलकत्ते लाया गया, जिससे अब 
*... «कलकत्ता राज्य-सत्ता का वास्तविक केंद्र वन गया। वंगाल के नावालिग नवाव को 
'*.. मौरंजाफर की विधवा मुन्नी वेगम के संरक्षण में रखा गया; मुन्नी बेगम के साथ 
* “*.“हेस्टिग्ज़ के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे। नवाब की अवकाश वृत्ति (पेंशन) ३२ लाख से 

F 'घदाकर १६ लाख की गई। 

“ (२) भूमि-कर-सम्बन्धो सुधार 
Co देख चुके हैं कि वंगाळ की दीवानी पाकर कम्पनी को बंगाल के भूमि-कर 
का अधिकार प्राप्त हो TAT था, परन्तु इसको उगाहने के लिए अपने पास पर्याप्त 
«साधन न होने के कारण, कम्पनी ने यह कार्य स्थानीय लोगों को सौंप दिया था, 
जिनंको.आमिल' कहते थे। ये आमिल', जो एक प्रकार से ठेकेदार ही थे, प्रजा को 
बहुत सताते थे। इंस दोष को दूर करने के लिए कम्पनी ने १७६९ ई० में निरी 
ae ('सुपरवाइजर' ) नियुक्‍त किये, परन्तु स्थिति में कोई सुधार न हुआ। स्थिति 
* ` “का ठींक-ठीक परिचय पाने के लिए हेस्टिग्ज ने एक समिति नियक्त की और इस 
“१.४: समिति, के प्रधान के रूप में स्वयं भी बंगाल के कुछ भागों का दोरा किया। वह इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा कि कम्पनी को लगान वसूली का काम सीधे अपने हाथ में ले 
लेना: चाहिए ।..इस Sew से उसने 'कलक्टर' नियुक्त किये जिनका काम देशी 
० अधिकारियों. की सहायता से लगान वसूली तथा शासन-व्यवस्था करना था। 
«हून देशी अधिकारियों के साथ पाँच साल का ठेका किया जाता था और जिसकी 
वोली सबसे,ऊंची होती उसी को इस पद पर रखा जाता था। इस सारी व्यवस्था 
निरीक्षण के. लिए कलकत्ते में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू” (भूमि-कर-मन्त्रालय) 
को.स्थांपना की गई। ध्यान में. रखने की बात यह है कि लगान-वसूली की एसी 
व्यवस्था बनाने में हेस्टिग्ज़ का ध्यान प्रजा के कष्टों को दूर करने की ओर इतना न 
था जितना वसूली की ओर। जहाँ तक प्रजा का सम्बन्ध था, ऊँची से ऊंची वोली 
वोलनेवाले को जुताई के लिए जमीन देने तथा उसको सता-सताकर उससे जितना 
निकल सके उतना धन चूसने की प्राचीन प्रणाली इस नई व्यवस्था में भी ज्यों की 
त्यों वनी हुई थी। 


(३) न्याय-सम्बन्धी सुधार 


`. अपने न्याय-सम्बन्धी सुधारों में हेस्टिग्स का उद्देश्य देशी न्याय-प्रणाली को 
पुनर्जीवित करना था। उसने प्रत्येक जिले में एक-एक दीवानी तथा फौजदारी की 
अदालत स्थापित की और इनके फैसलों की अपील के लिए कलकत्ते में सदर दीवानी 
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अदालत तथा सदर निजामत अदालत बनाई। न्याय हिंदू एवं मुसलमान-विर्धियो 
के अनुसार किया जाने लगा । .उसके आदेश से हिदू-विषिधों का एक संग्रह प्रस्तुत 
किया गया। न्याय-त्र्यवस्था को सुधारने के लिए उसने न्याय की कार्यवाही कॉ 
विवरण रखने की आज्ञा प्रसारित की, म॒कदमों की अवधि निर्धारित की और ` 
कठोर अर्थ-दंड समाप्त कर दिये। उसने डाकुओं तथा पाखण्डी संन्यासियों के : :* 
हमला से जन-जीवन की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली उपाय किये i = 

इस प्रकार अपने शासन, न्याय एवं लगान-संबंत्रों सुधारों द्वारा हेस्टिग्स ने 
अव्यवस्था दूर कर नागरिक शासन में व्यवस्था लाने का प्रयत्न किया। 


Ma. 


(४) व्यापारिक सुधार 


कम्पना का व्यापारी रूप अभी भी विद्यमान था और हेस्टिग्स के व्यापार- + . 

सम्वन्धां सुधारों का उद्देश्य दुर्भिक्ष एवं कुशासन के कारण निर्जीव पडे हुए कम्पनी . ५ 
के व्यापार में फिर से जान फूंकना और इसकी दशा सुधारना था। अव व्यापारिक 
करों. की आय कम्पनी के कोप में ही आनी थी इसलिए 'दस्तकों' को बेचने की “ F 
प्रथा की हानियों की ओर कम्पनी का ध्यान जाने लगा और शीघ्र ही.इस प्रथा को ५. 
वंद किया गया। माल के लाने-ले जाने में असुविबाजनक असंख्य चुंगी-घरों अथवा 
चौकियों' को समाप्त किया गया, जिससे व्यापार निर्बाध गति से चल सके.। “अबू " ` ` .: 
केवळ पाँच चुंगी-घर' रखे गये, जो क्रमशः कलकत्ता, हुगळी, मशिदावाद, पटना?” ` 
तथा ढाका म थ। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए नमक, सुपारी और तम्वाक क 
को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर चुंगी की दर घटाकर २३ प्रतिशत रखी' me रव 
इन सुधारों से व्यापार की: दशा बहुत कुछ सँभल गई और हेस्टिग्ज की यह आत्म: 
प्रशंसा उचित ही थी कि उसके सुधारों से “माल बे-रोक-टोक प्रांत के अंतिम छोरः 
तक पहुँचने लगा था।” 

आर्थिक दशा सुधारने के लिए हेस्टिग्ज॒ के उपाय--कम्पनी का आथिक दिवा- - 
लियापन,हेस्टिग्ज़ के सामने एक महान्‌ बाधा के रूप में खडा था। इसने उसके समस्त 
साधनों को चूस लिया और उसको ऐसे-ऐसे उपायों को अपनाने के लिए बाध्य 
कर दिया जिनका औचित्य बहुत संदिग्ध है और जिनके कारण उसके माथे पर > द्‌ 
कलंक का अमिट टीका भी लगा। इस आथिक दुईशा से कम्पनी को बचाने के oat 
लिए उसने रुहेलों के साथ युद्ध, अवध की बेगमों एवं चेतसिंह के साथ अनचित : 
व्यवहार, TUT की वृत्ति घटाने और शाह आलम की वृत्ति बंद करने जैसे उपायों 
की शरण: ली। हेस्टिंग्ज के समर्थक इन अन्यायपूर्ण कार्यों के कलक से हेस्टिग्ज के 
चरित्र को सर्वथा, मुक्त करने के लिए नहीं तो कम से कम उसके कार्यों के औचित्य 
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का समर्थन करने के लिए ही सही आथिक दुर्देशा का बहाना सामने लाते हैं। परन्तु 
उसके चरित्र को बर्ताव की कठोरता एवं अनौचित्य के दोष से किसी भी प्रकार मुक्‍त 
नहीं किया जा सकता और उसके इन दुष्कर्मो को किसी भी प्रकार न्यायोचित 


a “कहा जा सकता। 

Rent के साथ युद्ध--रहेळे अफगान जाति के थे और अवव के उत्तरवर्ती 
प्रदेश में निवास करते थे; इस प्रदेश का भी, इनके नाम पर, रुहेलखंड नाम पड़ 
गया था। उनकी स्वतंत्रता ने मराठों का ध्यान आकर्षित किया और वे उत्तर की 
ओर बढ़ने पर इनके राज्य पर भी प्रायः आक्रमण करने लगे। रुहेलखंड की भौगो- 
लिक स्थिति सैनिक दृष्टि से इतनी महत्त्वपूर्ण थी कि उसका मराठा-राज्य में मिल 
जाना अवध तथा अँगरेज दोनों के लिए ही भय का कारण वन जाता था। रुहेले 
अकेले ही मराठों का सामना करने में समर्थ न थे; अतः उन्होंने अवध के नवाब से 
सहायता की प्रार्थना की। अँगरेज प्रधान सेनापति सर रावटं बाकंर के समक्ष 
रुहेलों की अवघ के साथ संधि हुई, जिसके अनुसार नवाब ने ४० लाख रुपये लेकर 

_ भराठों को भगाने का कार्य-भार स्वीकार किया। १७७३ ई० में मराठों ने रुहेल- 
खंड पर आक्रमण किया। नवाब तथा अँगरेजों ने मिलकर उनके विरुद्ध प्रयाण 
'किया, परन्तु युद्ध छिड़ने से पहले ही मराठे पूना लौट गये। नवाब ने ४० लाख 
की माँग की; परन्तु नवाब को युद्ध तो करना नहीं पड़ा था, इसलिए रुहेला सरदार 
रकम चुकाने में टाल-मटोल करने लगा। इससे नवाब का क्रोध भड़क उठा और 
उसने रुहेलखंड पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इस कार्य में उसने हेस्टिग्ज़ 

' से सहायता माँगी और हेस्टिग्स मी ५० लाख रुपये पाने पर उसको तत्काल अँगरेज- 
सेना देने के लिए तैयार हो गया। यह शत तय हो जाने पर नवाब ने कर्नेल 
चेम्पियन की अधीनता में एक अँगरेजी सेना की सहायता पाकर रुहेलखंड पर 
आक्रमण कर दिया । रुहेले बड़ी वीरतापूर्वक लडे, परन्तु शत्रु-दल की संख्या अत्यधिक 
होने के कारण परास्त हुए। उनका सरदार हाफिज रहमत खाँ मीरनपुर कटरा 
(आधुनिक शाहजहाँपुर जिले में) के निर्णायक युद्ध में, एक योद्धा के समान, लड़ता 
हुआ मारा गया (अप्रेल, १७७३) | लगभग २००० रुहेले खेत रहे और २०,००० 
को अपने पूर्वजों के घर से निर्वासित होना पड़ा। उन जिलों को छोड़कर, जिनसे 

, आधुनिक रामपुर-राज्य बना है, शेष सारा रुहेलखंड अवध में मिलाया गया। ये 

` अवशिष्ट जिले फंजुल्ला खाँ को ait गये। 

कर रुहेलो के साथ हेस्टिग्ज़ के व्यवहार की इंगलैंड तथा भारंत--दोनों ही जगह ' 

„ तीव्र निदा हुई। हेस्टिग्ज पर अँगरेज सेना को एक एसी जाति के विरुद्ध लड़ाने 

का दोष लगाया गया, जिसका अँगरेजों के साथ कोई भी झगड़ा न था। यह दोषा- 
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रोपण सवंथा उचित भी था। वर्क, मेकॉले तथा मिल ने हेस्टिग्ज़ की नीति की सकं. _ 


तरफ से निदा की और उस पर 'एक स्वतंत्र जाति के प्राण तथा स्वतंत्रता को जान-. , 
बूझकर बेचने” का दोष लगाया। दूसरी ओर सर जान स्ट्रैची जैसे लोगों ने सक 
तरफ से हेस्टिग्स का समर्थन किया हे और फिर एक वर्ग ऐसा भी है, जिसमें ब्रिटिश 
भारत का प्रसिद्ध इतिहासकार सर एँलफ्रेड लायल प्रमुख हैं, जो यह स्वीकार करते 
हुए भी कि रुहेलों के विरुद्ध अभियान सैद्धान्तिक रूप से अनुचित था, हेस्टिग्ज़ की 
इस नीति द्वारा भारत के उत्तर-पश्चिम की ओर की सीमा का पूर्णतया सुरक्षित हो 
जाना मानते हैं। इन विभिन्न मतों के होते हुए भी कुछ बातें इतनी स्पष्ट हे कि 
कोई भी उन्हे अस्वीकार नहीं कर THAT | पहली बात तो यह है कि रुहेलखंड को 
अपने राज्य में मिलाने में नवाब की सहायता करने के लिए seers किसी भी 
प्रकार वाध्य नहीं था; दूसरे नवाब TF रुहेलों की संधि में अँगरेजो का कोई स्थान 
न था; तीसरे रुहेले छोग रुहेला शासन में नवाब की अधीनता की अपेक्षा कहीं 
अधिक सुखी थे। जहाँ तक रुहेला-युद्ध के राजनीतिक लाभों का संबंध है. वह भी 
संदिग्ध होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, क्योंकि रुहेलखंड के अवध में मिल जाने 
से अवध की सीमा बहुत विस्तृत हो गई और परिणामस्वरूप अँगरेजो का उत्तर. 
दायित्व भी बहुत बढ़ गया। वास्तव में हेस्टिग्ज़ का उद्देश्य उसी के शब्दों में यह था : 
कि “मराठों की अनुपस्थिति एवं रहेछों की निर्वलता देखकर VEST को आसानी से 
जीत पाने की आशा बड़ गई थी और में स्वीकार करता हूँ कि तब कम्पनी की आन्त- 
रिक दुरवस्था के प्रति मेरी धारणाएँ उसकी बाह्य आवश्यकताओं के विषय में, 
मेरे ज्ञान के साथ मिलकर कुछ Cat बन गई थीं कि मै उसकी सेना को किसी भी ' 
ऐसे कार्य में लगाने का अवसर पाकर प्रसन्नता का अनुभव करता, जिससे उनके 
इतने अधिक वेतन और व्यय की बचत हो जाती Sl इन शब्दों में हमें रुहेलाः 
युद्ध का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट विदित हो जाता है कि यह धन-प्राप्ति के अतिरिक्‍त 
Ce आह और कुछ भी न था और इतीलिए यह सारा प्रयास इतनी गंदगी से भरा हुआ था। 
रस का राजा चेतसिह--बनारस का राजा चेतसिह हेस्टिग्ज़ के धन जुटाने 
के उपायों का दूसरा शिकार था। राजा चेतसिह अवध का करदाता था और 
१७७५ ई० में फॅजाबाद की संधि के अनुसार, जिसका अभी आगे वर्णन किया 
जायगा, अवध के नवाब ने उसे कम्पनी को सौंप दिया था। इस हस्तान्तरण का 
इतना ही अर्थ था कि अब राजा नवाब के स्थान पर कम्पनी को कर देगा और संधि 
में इस बात का स्पष्ट उल्लेख हुआ था कि इस कर के अतिरिक्त राजा से थोड़ी भी 
अधिक रकम न ली जायगी। मंसूर एवं मराठों के साथ युद्धो में कम्पनी का कोष 
रिक्त हो गया था। हेस्टिग्ज़ ने कम्पनी का अर्थ-संकट दूर करने के विचार से चेत- 
७ 
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. “सिह से वार्षिक कर के २३३ लाख रुपयों के अतिरिक्त ५ लाख की और माँग की | 
aoe 'चूंतासिह ने माँग पूरी कर दी; परन्तु आगामी दो वर्षों में भी यह माँगें दुह्राई जाती 
“+ Ret चेतसिह ने इसका विरोध तो किया, परन्तु रकम चुका दी। १७८० ई० 

- `भें राजा से २०००. घुइसवार सँनिकों तथा उनके व्यय की माँग हुई जो बाद में 
:. घटाकर १००० घुड़सवार कर दी गई। राजा ने पुनः विरोब किया, परन्तु ५०० 
५. घुड़सवार तया ५०० पैदल सैनिक जुटाकर हेस्टिंग्ज को इसकी सूचना भेजी। यह 
सूचना पाकर हॅस्टिग्ज: आपे से वाहर हो गया। उसने राजा पर आज्ञा-पालन न 

` क्रने कां दोषारोपण कर ५० लाख का अर्थइंड किया। हेस्टिग्स ने बाद में कहा 

>>. था कि “मैंने उसके अपराध से कम्पनी की आपत्ति टूर करने के साधन प्राप्त करने 

: का निश्‍चय. कर लिया था। संक्षेप में, मैंने उसको क्षमा के वदले में भारी रकम 

` `. देने के लिए-वाध्य करने अयता उसकी frost कर्तव्य पालन में असावधानी का 
. . ` कठोर प्रतिशोध लेने-का त्रिइचय कर लिया था।” कम्पनी की आपत्ति दूर करना 
प्रधान उद्देश्य होने के कारण औचित्य का कोई प्रश्न ही नहीं था। हेस्टिग्ज़ स्वयं 
*वनाऱस की ओर चल पड़ा। चेतसिह ने भी अपनी राजवानी से चलकर बक्सर 
. ८५. `; मे. उससे भेंट की और .क्षमा-याचना की, परन्तु गवर्नर-जनरल अब इन बातों से 
५ . संतुष्ट होतेवाला न था। बनारस पहुँचकर उसने राजा को बंदी बना लिया। 
) : . = राज्जा की सेना यह आचरण सहन न कर सकी और हेस्टिग्ज पर टूट पड़ी । हेस्टिग्ज 
६ ° किसी प्रकार प्राण वचाकर भाग निकला और चुनार पहुंचा । वहाँ से एक नई सेना 
Ais * लेकर वह फिर बनारस आया और उसने विद्रोह का दमन कर दिया। चेतसिंह 
+. ग्वालियर माग गया। हेस्टिग्स ने उसके भतीजे को गद्दी पर बिठाया और वाषिक 
20% ५५९ वड़ाकर ५० लाख कर दिया। हेस्टिग्ज बनारस से वह ५० लाख रुपया लेकर 
`” “शीत लौटा, जिन्हें वसूल करने वह वहाँ गया था, परन्तु अपने चरित्र पर एक ऐसे 
* ` ४खुंसंग में जिसमें न्याय राजा के पक्ष में था--आक्रामक एवं निर्दयी बनने का अमिट 
करक लेकर अवश्य लौटा। अपने इस आचरण से उसने कम्पनी को एसे समय पर 
व्यय के सैनिक व्यय में Gara, जब कि उसकी आथिक दशा बहुत ही गिरी हुई थी। 

Aa अवघ को बेगमें--अवध को बेगमों के साथ हेस्टिंग्ज ने और भी गंदा आचरण 

* किया। वेगमों के प्रति किये गये इन अत्याचारों के लिए नवाब को पश्चात्ताप करना 

* ८४८; पड़ा। स्त्रियों के प्रति ऐसा दुराचार हेस्टिग्स की धन-लोलपता का परिणाम था। 
ATI के नवाब आसफुद्ीला की माता Ut दादी के पास बड़ी-बड़ी जागीरें और 
22 अतुल सम्पत्ति थी। ये बेगमें इस सम्पत्ति को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति समझती 
` `थीं। उबर नवाब आसफुहोला कम्पनी का कर्जदार था। उसके पास ऋण चुकाने 
...... के लिए धन नहीं था। उसकी नजर बेगमों की जागीरो तथा घन की ओर गई! 


4 
EE 
घड कर 
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वह सोचने लगा कि इस सम्पत्ति पर उसका न्यायोचित अधिकार है, परन्तु उसको >... 


इससे वंचित किया जा रहा है। उसने वेगमो से घन की माँग की । वेगमों ने विरोध 
किया, परन्तु अंगरेज रेजीडेंट के वीच-वचाव करने पर उन्होंने पहले २,६०,०००: © 


पौंड और फिर सन्‌ १७७५ ई० में ३,००,००० पौंड इस शर्त पर दे दिये कि अव ˆ ० 


भविष्य में नवाब उनसे घन की माँग न करेगा। परन्तु जैसे-जैसे समग्र बीलता गया, यती 
नवाव ने अपने वायदे को ताक पर रख दिया और बेगमों की सम्पत्ति छीन छेने का * ` 


प्रस्ताव किया, जिससे ae कम्पनी का ऋण चुका सके। नवाव का यह प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ। इतना ही नहीं, अपितु जव नवाव अपनी माँ और दादी के. साथ 
कठोर व्यवहार करने में हिचकने लगा तो कम्पनी की ओर से उसको झिडकियाँ 
मिलने लगों। १७६१ fo में हेस्टिंग्ज ने लखनऊ के अँगरेज रेजीडेंट. मिडिलटन 
- को लिखा तुम्हें चाहिए कि तुम कोई समझौता न होने दो और न नवाब को इस 
कार्यं से विरत होने दो; अपितु तव तक दोनों कार्यों को चलाते जाओ, जव तक 


बेगमें पूर्णतया नवाव के वश में न आ जायें।” नवाव को ब्रमकी दी गई कि यदि , -. 


बह्‌ तत्परता न दिखायेगा तो उसकी सम्पत्ति का उतना भाग छीन: लिया जायगां,ऐं:. .. . 


जितने से उसका ऋण चूक सके। 

टाल-मटोल करने के परिणाम से भयभीत होकर नवाब को आखिर बेगमों 
के साथ कठोर व्यवहार करने के लिए बाध्य होना पड़ा ।“अगरेज सेना साथ लेकरं 
वह HAAS पहुँचा। उसने बेगमों तथा उनके सारे परिवार को बंदी वना लिया। 


जब सेना जी भर मंनमानी कर चुकी” तव STAT का कोष नवाब के हाथ आया ' 


और वहाँ से भी खिसककर कम्पनी की तिजोरियों में समा गया। 


= .'.. 
-w 


बहाना बनाया गया कि वेगमें बनारस के राजा चेतसिंह के साथ मिलकर्‌..:.: छ 


षड्यन्त्र रच रही थीं। परन्तु यह बहाना सर्वथा कपोलकल्पना मात्र ATI इसको 
सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण उपस्थित किये गये, वे बिलकुल जाली थे; यहाँ तके' 
कि कम्पनी के संचालक तक उन पर विशवास न कर सके। सच्ची बात यह थी कि 
हेस्टिग्ज को धन की आवश्यकता थी और उसको प्राप्त करने के लिए उसने साघा- 
रण शिष्टाचार तक को तिलाञ्जरि दे दी थी। सर एँलफेड लायल के शब्दों में 
“स्त्रियों” तथा हिजड़ों से धन खसोटने के लिए उनके साथ अंगरेज अधिकारियों के 
निरीक्षण में व्यक्तिगत कठोरताओं का व्यवहार बहुत ही कलंकपूर्ण कार्य हूँ. . . . . 


अपने आइवासन को भंग करना, नवाब को बेगमों के साथ मनमाना व्यवहार करने 
देना बहुत अनुचित था; उसको बढ़ावा देना और स्त्रियों तथा हिजड़ों को सताने _ 


में उसकी सहायता करना--ये ऐसे आचरण हैं जो अमानुषिक हैँ और जिनका कभी 
समर्थन नहीं किया जा.सकता।” हेस्टिग्ज की कठिनाइथों को उचित महत्त्व देतेः 
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हुए भी यह सारा आचरण, “असभ्यता का, कलंकपूर्ण और निदनीय” था। इतना 
oe “सब होने पर भी जब पाछियामेंट में हेस्टिग्ज पर मुकदमा चलाया गया इन्हीं बेगमों 
कि. ने “उसके कठोर ut अप्रत्याशित भाग्य पर तरस खाकर” उसके समर्थक प्रमाण 
`  मेजे। यहं थी उन.लोगों की उदारता जिनके साथ उसने घोर अन्याय और कठोर 
अत्याचार किये थे। . 
_ dem के बाह्य सम्बन्घ--राज्य-विस्तार के सम्बन्ध में हेस्टिग्ज़ की आकां- 
क्षाएँ केवल इतनी ही थीं कि आज तक जितना कुछ प्राप्त किया जा चूका है उसी को 
सुरक्षित रखा जाय। उसका उद्देश्य कम्पनी की रक्षा उन भयो से कर, जो उसकी 
सुरक्षा को संदिग्ध बना रहे थे, उसकी स्थिति को सुदूड करना मात्र था। इस समय 
कम्पनी के लिए मेसूर, सराठों एवं निजाम की ओर से बहुत भय उत्पन्न हो गया 
था। सबसे बड़ा.भय तो यह था कि कहों ये तीनों ही उसके विरुद्ध एक गट न बना 
ˆ . ` ले. RIGS से सहायता की कोई आशा नहीं प्री, क्योंकि इस समय SIS S का सारा 
क्यान अमेरिका की:ओर लगा हुआ था, जहाँ के उपनिवेशों के साथ उसका झगड़ा 
» परम्भ हो गया था और फ्रांस के इस झगड़े में उतर आने पर तो इस झगड़े ने अन्त- 
° राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया था। फ्रांस अभी भी अपने खोये हुए भारतीय 
साम्राज्य: को प्राप्त करने के स्वप्न देख रहा था और इसको सत्य बनाने के. लिए 
| 26. असूर एवं मराठों जैक्षी भारतीय शक्तियों की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न- 
| ५ शील था। इन .परिंस्थितियों के साथ कम्पनी की आधिक दुरवस्था ने मिलकर 
~° Siem को युद्धो से बचे रहने की नीति अपनाने के लिए आध्य कर दिया था | 
` ' भारतीय राज्य शक्तियों के साथ हेस्टिग्ज के सम्बन्धों को इन वर्गों में रखा 
जा सकता है-- 
७३ 5. : (१) अवघ के साथ सम्बन्ध 
` `` (२) मराठों के साथ सम्बन्ध और 
` (३) मंसूर के साथ सम्बन्ध । 


. दुर्भाग्य-प्रस्त सम्राट शाह आलम के अँगरेजों के हाथ से निकलकर मराठों 
. से जा मिलने से स्थिति और भी उलझ गई थी। शाह आलम यह देखकर कि 
| क्लाइत ने केवळ दीजानी प्राप्त करने के लिए डी उको आद्याओं को रंगीन दुनिया 
की सैर कराई है, इछाहाबाद में बहुत बे बै गो के दिन काट रहा था। ETT पं 
हीं कि गेंगरेज उसको ५० लाख वाषिक वृत्ति दे रहे थे और उन्होंने कड़ा तथा 
(` इलाहाबाद के जिले भी उसके नाम कर दिये थे, परन्तु वह तो अपने पूगे जों का 
› सिंहासन प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता चाहता था। उसने देखा कि अँगरेज 
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इस ओर उदासीन हैं। उधर मराठे पानीपत के आघातों से सॅमल चके थे और io 
उनः उत्तर-भारत की राजनीतिक में सक्रिय भाग लेने लगे थे). इसलिए शाह 


आलम चटपट उनकी ओर जा मिला। मराठे भी शाह आलम-को. अपने वश :”' 


म कर उससे वैसा ही काम निकालना चाहते थे जैसा अंगरेज। वे भी SRA की | 
मुहर लगाकर अपनी अधिकार विस्तार की योजनाओं को कानूनी वाना पहनानां 
चाहते थे। अतः उन्होंने शाह आलम को अँगरेजो का साथ छोड़ने के लिए उक्सांया 
और महादाजी सिंधिया १७७२ ई० में उसको दिल्ली ले गया। १७७२ Fo 
१८०३ ई० तक दिल्ली पर अँगरेजों के अविकार-काल में शाह आलम. मराठ का 
बंदी वना रहा। ; 
शाह आलम का मराठों से जा मिलना हेस्टिग्ज़ को बहुत चितित करने लगाई 
उसको यह सोच-सोचकर वड़ा डर लग रहा था कि मराठे न जाने उसके नामको 
आड़ में क्या-क्या शिकार खेलते हैं और न जाने उससे कैसे-कंसे अधिकार खसोटते 
हैं। इसके अतिरिक्त शाह आलम ने कड़ा और इहाहावाद के जिले भी-मराठों को 
सौंप दिये और इन जिलों पर मराठों का अधिकार हो जाना बंगाल Us अवध दोनों 
के लिए बहुत भय का विषय था, क्योंकि तब वे इन प्रदेशों की सीमा पर, या सीमा 
के समीप पहुँच जाते थे और बड़ी आसानी से इन पर चोट कर सकते थे। . a 
“अवध के साथ सम्बन्ध--अवध के साथ हेस्टिग्ज़ के सम्बन्ध शाहं आलम के 
भराठों के हाथ में चले जाने UF उत्तर-भारत में मराठों की सक्रियता से बहुत 
प्रभावित थे। इन परिस्थितियों ने अगरेजों के लिए अवध के निकट सम्पर्क में 
आना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नवाव पर अपना नियन्त्रण बढ़ाना अत्या-. 
वश्यक बना दिया। सितम्बर १७७३ ई० में बनारस की संधि द्वारा हेस्टिग्ज़ 
कड़ा और इलाहाबाद के जिले नवाब को ५० लाख रुपये में सौंप दिये और “नवाब 
की अधीनता में” एक अंगरेज सैनिक टुकड़ी रखने के लिए उससे वाषिक व्यय 
प्राप्त करने की शतं रखी। इस कूटनीतिक चाल से हेस्टिग्ज़ ने इस आथिक संकट 
के समय ५० लाख TT प्राप्त करने के साथ-साथ मराठों को कड़ा और इलाहावाद 
के जिलों से वंचित कर दिया और यदि वे इन पर अपना अधिकार जमाना चाहें, 
तो उस स्थिति में अवध को उनका प्रतिद्वंडी बना दिया । इसके अतिरिक्त एक ._ 
सैनिक टुकड़ी के खर्च से उसने कम्पनी को छुटकारा दिला दिया और अवघ के नवाब्न ` 
के साथ बहुत निकट सम्पर्क स्थापित कर लिया तथा कड़ा और इलाहाबाद 


० 1% दा. 3 टि 


को झगड़े का विषय बनाकर नवाब का मराठों से मेल करने का रास्ता रोक दिया 1 D 


शीघ्र ही अवध में एक अँगरेज रेजीडट की नियुवित कर दी और इस प्रकार नवाब पर 
६४,२०२ पौं० वाषिक का खर्चा और लाद दिया । यह सारा बोझ उठाना नवाब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


KS > 
+ 


ae 


(11 , 
~ 


‘+ 


YA 


2,205 


> YA ees 
Wa 5 h 2% 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` १०३ अर्वाचीन भारत का इतिहास 


की.सामर्थ्यं से बाहर था। उसने इसे कम करने के लिए aga अनुनय-विनय की 
“ परन्तु कम्पनी ने उसंकी एक न सुनी। १७७५ Fo में नवाब की मृत्यु हो गई। 
` कलकत्ता कौंसिल ने यह मंतव्य प्रकट किया कि भूतपूर्वं नवाब के साथ की गई 
` -* संधियाँ व्यक्तिगत हैं। अतः अब उसके उत्तराधिकारी के साथ नये सिरे से फैजा- 
दाद की संधि लादी गई। नये नवाब ने.इसका विरोध किया, परन्तु उसंकी कौन 
सुनता था। इस नई संधि के अनुसारं अवव की रक्षा के लिए नियुक्त अँगरेज 
` सेना के व्यय की रकम बढ़ाई गई, कम्पनी को गाजीपुर के जमोंदार से मिलनेवाला 
` राज-कर और वनारस पर प्रभूत्व प्राप्त हुआ। 
रुहेला-युद्ध एवं बेगमों के साथ दुराचार के उद्देश्य के प्रसंग में हम हेस्टिग्ज की 
अर्थेलोलूपता का उल्लेख कर आये हैँ; कहने की आवश्यकता नहीं कि यही उद्देश्य 
अवध की इस संधि का भी आधार था। 
.. .'.: . कम्पनी की इस छूट-खसोट से नवाब की आथिक दुरवस्था दिन-प्रतिदिन 
‘og “बढ़ती गई। अवघ के आंतरिक मामलों में Wise का हस्तक्षेप दिन पर दिन 
९ + ` बढ़ता गया। हेस्टिग्ज ने उसको अवब के शासन पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करने 
मका आदेश दिया था। नवाव Wise को हटाने एवं आथिक भार कम करने की 
निरन्तर प्राथना करता रहता था। इँगलँड लौटने से पहले हेस्टिंग्ज मार्च १७८४. 
ई० में कम्पनी और नवाब के संबंधों को सुनिश्चित करने के विचार से लखनऊ 
, में अंतिम वार गया। उसने उस समय लिखा था कि “मेरी अभिलाषा है कि मैं 
. ~ अपने शासन-काल की समाप्ति एक महान्‌ राज्यं, राज-परिवार एवं जाति को 
^ बरवादो से बचाने के उद्योग में करूँ।” उसने इधर-उधर कुछ उलट-फेर किये 
मर दावा करने लगा कि मैते “नवाब और कम्पती के हिसाव-किताव सम्बन्धी 
सब झगड़ों का निपटारा कर दिया है।” परन्तु वास्तव में उसने अवध की शिकायतों 
का कोई भी समाधान न किया था। उसने रेजीडेंट को अवश्य हटा दिया था, 
परन्तु उसके स्थान पर गवर्नर-जनरल की एजेंसी” स्थापित कर दी, जो रेजीडेंट से 
: मी अधिक खर्चीली सिद्ध हुई। रेजीडेंसी पर नवाब का कुल ६४,२०२ पौं० वाषिक 
oh व्यय होता था, परन्तु इस एजेंसी पर उसे १,१२,००० पौं० खर्चे करना पड़ता था, 
Teg जिसमें २२,००० पौं० तो एजेंट का ही वेतन था। नवाब का भार घटने की अपेक्षा 
५ ˆ और भी बढ़ गया। इसमें क्या आश्‍चर्य कि ऐपी स्थिति में नवाब हमेशा कर्जदार 
४८ ` . बना रहता था और शासनव्यवस्था दिन पर दिन विगड़ती जा रही थी। अवध के 
45 अति अपने व्यवहारो एवं समझौतों में हेस्टिग्स का एकम/त्र उद्देश्य यही था कि 
s अवध पर कम्पनी का नियन्त्रण पूर्णतया स्थापित हो जाय और इस.उद्देश्य में वह 
पूर्णतया सफल हुआ। उसके उपाय केसे थे, यह वात दूसरी हे । 
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वारन्‌ का शासन-प्रबन्ध १०३. 
__ मरठों से सम्बन्ध--मराठों के साथ हेस्टिंग्ज के सम्वन्ध, जिनका अवसान 
१७८२ Fo में साळवाई की संधि में हुआ, पूना के आंतरिक झगड़ों में वम्वई-सरकारूर 
के हस्तक्षेप से प्रारम्भ हुए। सन्‌ १७७२ ई० में पेशवा माधव राव के देहांत के; “ 
पश्चात्‌ उसका भाई नारायण राव पेशवा हुआ, परन्तु नौ महीने बाद ही उसकें 
चाचा रघुनाथ राव ने, जो राघोबा के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी हत्या करा दी। 
नारायण राव की हत्या के समय उसकी पत्नी गर्भवती.थी.। इसके एक पुत्र का जन्म 
हुआ। अव कुछ मराठा-सरदारों ने नारायण राव का पक्ष लिया और पेशवाई के 
लिए रघुनाथ राव तथा इस नवजात शिशु में प्रतिद्दंदिता प्रारम्भ हो गई। . रघुनाथ 
राव ने अंगरेजों से सहायता माँगी और ATT ने उसके साथ सूरत में १७७५ ई० 
में एक संधि की जिसके अनुसार उन्होंने सालसट और बेसीन नामक स्थानों के 
वदले में राघोबा को सहायता देना स्वीकार किया। कर्नेल कीटिग की सेनानायकता 
में अँगरेजी सेना की सहायता पाकर रघुनाथ राव पूना की ओर बढ़ा और मई : 
१७७५ $o में उसने अपने प्रतिपक्षियों को अरास के मैदान में परास्त कर दिया... .-.. «, 
हेस्टिग्ज तथा उसकी कोसिल ने इस संधि को 'नोति-विरुद्ध, भयंकर, अनघि- # 
कारपूण तथा अन्यायपूर्ण! बताकर अस्वीकार कर दिया। निस्संदेह यह संधि 
अनधिकार चेष्टा' थी। बम्बई सरकार ने अपने ही मन से यह संधि कर ली थीं 
यह भयकर' भी थी; क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को मराठों के साथ”* 
ऐसे समय पर उलझना पड़ता जब: इसकी स्थिति किसी भी प्रकार राज्य-विस्तार `: 
की बाह्य नीति अपनाने के योग्य न थी। यह सब सोच-विचार कर, कलकत्ता से'. . 
कर्नेल अष्टन को मराठा-सरदारों के साथ समझौता करने के लिए भेजा गया । मार्च 
सन्‌ १७७६ ई० में पुरन्दर मे एक संधि की गई जिसके अनुसार सालसट अँगरेजो 
के पास रहने दिया गया, -उन्होंने रघुनाथ राव का साथ छोड़ देना स्वीकार किया 
ˆ और अँगरेजों एवं मराठों में साधारणतया शांतिपूर्ण संबंध स्थापित हो गये। परन्तु .:: 
इँगलैँड मे कम्पनी के अधिकारियों ने पुरन्दर की संधि को अस्वीकार कर दिया . 
और सूरत की संधि का समर्थन करते हुए राघोबा के सांथ मित्रता बनाये रखने _ 
तथा उसके दिये हुए स्थानों पर अधिकार किये रहने का आदेश दिया। इसी बीच 
फ्रांस के अमेरिका के स्वातंत्र्य युद्ध में भाग लेने तथा जुलाई १७७८६० में उसके _.. 
प्रतिनिधि सेंट ल्यूबिन के पूना में नाना फडनवीस के दरबार में पहुंचने से स्थिति * 
बहुत उलझ गई। इंगलेंड से समर्थन पाकर बम्बई की सरकार न पुनः संघर्ष प्रारम्भ. * 
कर दिया और नवम्बर सन्‌ १७७८ ई० में कर्नेल एगटंन के नायकत्व में एक सेना 
पूना की ओर भेज दी । जनवरी १७७९ ई० में कर्नेल काकबने ने उसका स्थान ग्रहण... 
किया। अपने घरेलू मामलों में अंगरेजो का यह टाँग अड़ाना मराठे सहन न कर सके ॥. 
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१०४ अर्वाचीन भारत का इतिहास 


उन्होंने अपना दृढ़ संघटन बनाकर चारों ओर से अँगरेजों की खूब मरम्मत की 
और जनवरी १७७९ ई० में उनको बड़गाँव की अपमानपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर 
. करने के लिए बाध्य कर दिया। इस संधि के अनुसार अँगरेजों ने उन सभी स्थानों 
पर से अधिकार हटा लेने का वचन दिया जो १७७३ ई० से उनके हाथ लगे थे तथा 
बंगाल से आनेवाली' अपनी सेना को रोकना एवं राघोबा को मराठा सरदारों को 
सौंप देना स्वीकार 'कियां।. परन्तु. राघोवां भागकर सिंधिया के पास पहुँच गया 

और तब उसी के साथ शतें तंय हुईः। ` i 
हेस्टिग्ज्‌ ने तेत्काळं इंस संधि को अमान्य कर दिया। वह युद्ध की तैयारी करने 
ल्या । उस्‌:समय कम्पनी के सम्मान पर थोड़ी भी आँच आना उसके लिए बहुत 
घातक थां, क्योंकि हैदरअंली के साथ कम्पनी के जैसे सम्बन्ध थे, उनसे निकट भविष्य 
में युद्ध को पूर्ण संभावना थी और निजाम का व्यवहार भी बहुत ढुलमुल था। 
- ~ ` हैस्टिग्ज़ ने नागपुर के भोसला राजा के साथ समझौते की बातचीत प्रारम्भ की। 
`> मोंसळा. राजा स्वयं को मराठा-संघ का प्रधान समझता था परन्तु पेशवा सिद्धान्ततः 
“ `. -<सतारा-तरेश के प्रधानमन्त्री होते हुए भी वास्तव में मराठा-संघ के प्रधान वने हुए . 


e 
. 


२ 'ये। .हेस्टि ने नागपुर के भोसला राजा को पेशवा के विरुद्ध भड़काया और सहा- 
येता:का आदवासन दिया तथा दो अँगरेज सेनाऐ एक केप्टेन पोफम के अधीन 
“. “४ तालियर के सिप्तिया. पर आक्रमण करने के लिए और दूसरी जनरल गौडार्ड के 
) : “ सेनानायकत्व में. पूना की ओर रवाना क्र दी गई। 
“` ˆ :योडाडंने मध्य भारत के बीच में से जाते हुए १७८० ई० में अहमदाबाद पर 
___ तुफानी हमला किया और गुजरात को रौंद डाला। उसने बड़ौदा के गायकवाड़ 
को अपने पक्ष में कर-लिया। इस समय से गायकवाड़ आंग्ल-मराठा संघर्ष में सदैव 
तटस्थ रहा. । तब गौडार्ड पूना की ओर झपटा, जहाँ नाना फडनवीस के रूप में 
एक महान्‌ कूटनीतिज्ञ शासनसूत्र सँभाले हुए था। इस समय तक दक्षिण में युद्ध 
«. तारम्म हो गया था और अंगरेजों को निजाम, हैदर एवं मराठों के शक्तिशाली गुट 
°: ` का सामना करना पड़ रहा था। परिस्थितियाँ सब ओर से कम्पनी के विरुद्ध 
. दिखाई पड़ रही थीं। 

A नाना फडनवीस अंगरेजों की संकटपूर्ण स्थिति को खूब समझता था। अतः 
„= उसंने गौडार्ड की शर्तों को ठुकरा दिया और अत्यंत निपुणता से गौडाड को चारों 
-. ओर से घेर लिया। गौडार्ड तो बच निकला, परन्तु धन-जन की विपुल हानि हुई। 
¦ ¦ . गोडाडं के इस पराभव का बहुत कुछ बदला कॅप्टेन पोफम की सिंधिया पर 

४४ विजय से चुक गया। गौडार्ड ने ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और 
` “जनरल कामक ने फरवरी सन्‌ १७८१ ई० में सिंधिया को सिप्री में पुनः परास्त 


है . 
H 
- 
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कर दिया। इन पराजयों से सिंधिया बहुत घबड़ा गया |. उसने अक्टूबर सन्‌ १७८१ 
ई० में संधि कर ली, जिसके अनुसार उसने पेशवा के साथ अंगरेजों का समझौता 
कराने का वचन दिया | सिंधिया के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप मई १७८२ fo, 
में सालवाई में संधि हो गई और प्रथम मराठा युद्ध समाप्त BT "= 
इस संधि के अनुसार अँगरेजो ने राघोबा का साथ छोड़ दियो;- राधेबा को 
पेन्शन दी गई; सालसट और भड़ोच को छोड़कर अँगरेजो को अन्य विजित स्थान 
छोड़ देने पड़े और यमुना के पश्चिम की ओर के सिंधिया के प्रदेश उसको लौटा दिये - 
गये तथा अँगरेजों और मराठों में मित्रता का सम्बन्ध स्थापित Shee संचि . 
से अंगरेजो को भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति मराठों की मंत्री के अतिरिक्त और कुछ. . 
भी प्राप्त न हो सका, परन्तु इस संधि ने मैसूर को मराठों की सहायता से वंचित क्र... 
दिया। यही इस संधि का एकमात्र महत्त्व था, क्योंकि जब तक मराठों के सोथ. ` 
उन: युद्ध प्रारम्भ हुआ तब तक अँगरेज मैसूर की शक्ति तोड़ने मे सफल हो गये और. `. 
निजाम पर भी नियन्त्रण स्थापित कर सके। इस प्रकार. मराठा-मैंसूर-निजाम गुट, -_  - | 
` जिसका उनको सबसे अधिक भय था, असंभव कल्पना वन गया। अंकेले पड़ जाने... 
तथा घर में ही मतभेद होने के कारण अंत में मराठे भौ परास्त हुए।. इस संधि को ` 
भारत के राजनीतिक क्षेत्र. में अँगरेजों को नियन्त्रणकारिणी शक्ति के STA प्रतिः. , - 
ष्ठित करनेवाली कहना कपोलकल्पना मात्र है; यह कथन ऐतिहासिक - तथ्यविहीन . = `. 
है। जहाँ तक मराठों का संबंध है, यह संधि उनकी एक भारी भूल थी; सिंधिया ने ..... ` ; 
अपने स्वार्थवश इस संधि को स्वीकार कर मराठा-स्वार्थों का हनन कर दिया 010 `. | 
उत्तर-भारत में अपने लिए निर्बाध संचरण का आश्वासन पाकर उसका अपने aë- 
योगी निजाम एवं मैसूर का साथ छोड़ना उसकी भारी भूल थी। यंदि यह संघि न 
की जाती और युद्ध चलता रहता तो इतिहास कुछ दूसरी ही कहानी सुनाता। ब 
मराठों के साथ समझौता कर लेना हेस्टिग्स की बहुत लाभदायक: कूटनीतिक सूझ'. :** 
थी। दक्षिण के युद्धो में उसको इससे बहुमूल्य सहायता मिली। . ` =e 
एक ATT इतिहासकार ने सन्‌ १७८२ ई० के महत्त्व का वर्णन इन शब्दों में" = ‘| 
किया है; “ag ध्यान देने योग्य बात है. कि.सन्‌ १७८२ का साल संसार के विभिन्न | ड र 
भागों में अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओं के कारण स्मरणीय है; जैसे झाडं नाथे का, ::. ` `¦ 
जो सन्‌ १७७० ई० से इंगलैंड के प्रधान मंत्री के रूप में पदाख्ढ़ था, त्यागः पश E 
देना, जिब्राल्टर पर फ्रांस-स्पेन के प्रमुख आक्रमण का पीछे ठेला.जाना, पर्चिमी ... : sada 
: इंडीज में रॉडने की महान्‌ सामुद्रिक विजय, हँदरअली की मृत्यु और आयरंलँड मै ` ae 
रटत की पालियामेंट की स्थापना । यह सचमुच ही ei घटलाओं का eh 
वषं था।” < Bice Sess डे 


` 2 a; 


| 
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१०६ अर्वाचीन भारत को इतिहास 


हेदरअली के साथ सम्बन्ध--पीछे हमने हेदरअली को मद्रास के दुर्ग की 
दीवालों के नीचे १७६९ ई० की संधि की शर्ते रखते हुए देखा था। इस संधि की 

` एक शर्ते यह भी थी कि अँगरेज हैदरअली को उसके शत्रुओं के विरुद्ध सहायता देंगे। 
"परन्तु जब १७७१ ई० में मराठों ने मंसूर पर आक्रमण किया और हुंदरअली ने 
अँगरेजो से सहायता माँगी तो वे चुप्पी साध गये। इस विश्वासघात के लिए gat 
अली ने उन्हं कमी क्षमा नहीं किया, क्योंकि वह स्वयं जवान का बहुत पक्का था। 
विश्वासघात वह कभी न भूल सकता था। सत्य वात यह थी कि हैदर और अँगरेजों 
के सम्बन्ध मैत्रीपुर्ण हो ही नहीं सक्रते थे। दोनों के स्वार्थ परस्पर इतने टकराते 


: थे कि देर-सञ्जेर लड़ाई अनिवार्य थी। हैदर का प्रत्येक प्रगतिशील कदम अँगरेजों 
:-. के भय का विषय था और अँगरेजों का निजाम एत्रं मराठों के साथ प्रत्येक कटनीतिक 


सम्बन्ध हुँदर की आँखों में खटकता था। परिणाम यह हुआ कि दोनों में तनातनी 


.:- बढ़ने लगी । ` 


मसूर का द्वितीय युद्ध--जव अंगरेज मराठा-युद्ध में गुथे हुए थे और बुद्धिमानी 


> इसी मंथी कि जहाँ तक हो सके, शांति रखी जाय; तब मद्रास सरकार ने अपने आच- 


रण से हैदर एवं निजाम दोनों का रोब जगा दिया। परिणामस्वरूप यद्ध का विगल 
वज उठा। इस समय मद्रास कौ सरकार में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ था कि 


, a सहसा विशवास नहीं होता, उसने उत्तरी सरकारों का कर निजाम को देना बंद कर 


दिया था और अपनी सेनाओं को हैदरअली के राज्य में से होकर निजाम के राज्य 
' के अन्तरगत गुन्तूर नामक स्थान पर अधिकार करने के लिए भेज दिया था। हुँदर- 
अली बहुत समय से इए स्थान पर अविकार करने के लिए लालायित था, क्योंकि 
इसकी प्राति कर लेने पर उसकी पहुँच समुद्र तक हो जाती थी। मद्रास-सरकार के 
इस कार्य को हुँदरअली ने अपना हो विरोध समझा और जब १७७९ ई० में अंगरेजों 
ने फ़ांीकी वस्ती माही पर अविकार किया तव तो उसका धैय बिलकुल ही जाता 
> रहा, क्योंकि माही उसके संरक्षण में था और वह अँगरेजो को इससे छेड़छाड़ न 
* करने.के लिए कहता आ रहा था। माही के छोटे से बन्दरगाह पर अधिकार करने में 
भंगरेजों का उद्देश्य यह था कि फ्रांसीसी हैदरअली के साथ सम्बन्ध न जोड़ सके, 
क्योंकि यूरोप में फ्रांपोप्ती और अेंगरेजों में यद्ध चल रहा था। इसी समय, जसा 
कि पहले कहा जा चुका है, हैदर, निजाम एवं मराठों का शक्तिशाली गट बन गया 
और हेस्टिरस के शब्दों में इस समय प्रत्मेक दिशा में और हिन्दुस्तान की प्रत्येक 


«शक्ति के साथ अँगरेजों का या तो युद्ध छिड़ रहा था या छिइनेवाला था!” 


१७८० $o में इैइरअछो कर्ाटक के मैदानों में झंझावात के समान मत्य एवं 


- विनाश की विभीषिका फॅलाता हुआ छा गया था। अँगरेज भय से काँप उठे। 
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वारेन्‌ हेस्टिग्ज का शासन-प्रबन्ध १०७ 


चक्सरःयुद्ध का विजेता हेक्‍टर मुनरो अपनी वन्दूकों और सामग्री को तालाब मे. . 
फेककर प्राण-रक्षा के लिए मद्रास की ओर भाग-चला । हुँदरअली पुत्र टीपू ने 
कांजीवरम्‌ में कर्नेल वेडी की सेना के.टुकड़े-टुकड़े कर दिये। अक्टूबर सन्‌ १७८० : 
ई० में ZIWA ने अर्काट पर अविकार कर लिया और कर्नाटक का निविवाद 
अधिपति बन बैठा। सर्वनाश कम्पनी को. घूर-घूरकर देख रहा था। कम्पनी की 
स्थिति इतनी संकटपूर्ण कभी न हुई थी। 

कलकत्ते में हेस्टिंग्ज के हाथ के तोते उड़ रहे थे। तत्काल एक सेना तैयार 
कर उसने सर आयरकूट के सेनापतित्व में दक्षिण भेज दी। इस समय हैदर-निजाम- - 
मराठा गुट को बहुत शीघ्र तोड़ना अत्यावश्यक था। अपनी कूटनीतिक चालों से, : 

स गुट के सदस्यों के परस्पर बिरोधी स्वार्थो को उभाड़करं, हेस्टिग्स ने बरार के... 

राजा और सिविया को इससे अलग कर दिया। गुन्तुर लौटा करः उसने निजाम 
को भी शांत कर दिया और मद्रास के गवर्नर को हटाकर, कार्यसंचालन' अपने हाथ... 
में ले लिया। 

सर आयरकूट की सेना कर्नेल पियस की सेना से जा मिली। इस सम्मिलित. 
सेना ने अगस्त १७८१ ई० में हैदर के साथ पोल्लीळूर में एक अनिर्णीत युद्ध लड़ा, ~. 
परन्तु सितम्बर में हैदर शोिंगढ़ के युद्ध में परास्त हुआ। हँदर को पराजय का 
प्रभाव तंजौर के समीप कर्नेल ब्रेथवेट के टीपू के सामने आत्मसमर्पण से समाप्त हो ` 
गया। १७८२ ई० के प्रारम्भिक दिनों में फ्रांसीसी भी युद्ध में सम्मिलित हो गये। . 
नौपेनाध्यक्ष सफ्रेन की अध्यक्षता में उनका एक जहाजी वेडा और डि-शेमिन 
की अधीनता में २,००० सैनिक, TA की प्रतीक्षा करते-हुए .आ पहुँचे। इस समय : 
तक सालबाई की संधि से मराठों के इस Tee से अलग हो जाने पर हेस्टिग्स ने | 
खम्बई UT मद्रास दोनों ओर से अपनी सेनाएँ मैसूर की दिशा में केन्द्रित कीं। 
समुद्र में डि-सफ्रेत ने अँगरेजों के साथ कई छोटे-मोटे युद्ध किये, जिनका परिणाम 
अनिश्चित रहा। भूमाग पर फ्रांसीसियों ने अँगरेजो से कुड्डालोर एवं त्रिन्कोर 
माली नामक स्थान छीन लिये। सर आयरकूट ने अर्नी नामक स्थान पर अधिकार 
करने का प्रयत्न किया, जहाँ हैदर की सामग्री का मंडार था, परन्तु उसका आक्रमण." 
मई १७८२ ई० में पीछे ठेर दिया गया; कर्नेल हम्बरस्टोन के मलावार-तट पर 
आक्रमण की भी टोऱ के हाथों यही गति Fel ऐसे अवसर पर मृत्यु न हंदरअली 
को उसके यश के क्षेत्र से खोंच fear कंठावरोध (कॅन्सर) के घातक प्रहार ने 
दिसम्बर १७८२ ई० में उसके प्राण ले लिये। अब भाग्य ने अंगरेजों की ओर 
gazi खाया। Ag ATL चलाता रहा। मंगलोर YA बेदतूर पर अधिकार करणे 
के लिए बम्बई से भेजे गये कर्नेल मैथ्यूज को उसने परास्त कर दिया। इस गम्भीर्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundajjgn Chennai and eGangotri 
१०८ अर्वाचीन भारत का इतिहास 


स्थिति में फ़ांसीसियों ने १७७३६० में वार्साई की संधि के अनुसार मैदान छोड़ दिया 
और अब भारतीय समुद्र पर पुनः अँगरेजों का प्रभुत्व छा गया। अव अँगरेजों के 
अनेक सैनिक दल मैसूर की ओर बढ़ने लगे। कर्नेल फुलर्टन ने नवम्बर सन्‌ १७८३ 
ई० में मंसूर के दक्षिणी प्रांतों पर आक्रमण किया और वह श्रीरंगम्‌ की ओर बढ़ 
ही रहा था कि मार्च सन्‌ १७८४ fo में समझौता हो गंया। परन्तु यह समझौता 
बहुत अस्थायी था और संघर्ष चलाने में असंमर्थता से बाध्य होकर किया गया था; 
परन्तु दोनों पक्षों की निश्चित धारणा बन चुकी थी कि एक का विनाश हुए बिना 
दुसरा किसी भी प्रकार सुरक्षित नहीं रह सकता। . 

हेस्टिग्ज तथा रेग्यूलेटिग ऐक्ट--गवर्नेर-जनरल के रूप में हेस्टिग्ज के कार्य- 
काल का इतिहास, अपनी सहायक समिति के साथ उसके सम्बन्ध एवं नन्दकुमार 
` के न्याय का संक्षिप्त परिचय दिये विना अधूरा ही रह जायगा। जब से रेग्यूलेटिंग 
एक्ट के अनुसार नियुक्त उसके सहायक मंत्रियों का आगमन हुआ, उसकी आप- 
त्तियाँ बढ़ती ही गईं । इन मंत्रियों मे से फ्रांसिस, मॉनसन और क्लेवरिग ने हेस्टिग्ज़ 
की योजनाओं के विरुद्ध अपना एक गुट बना लिया था। इसका एक कारण यह था 
' कि हेस्टिग्ज़ अपनी योजनाओं को सदैव गुप्त रखता था, जिससे इनको उसके प्रति 
बहुत संदेह रहता था। MAS अवश्य उसका समर्थक था, परन्तु बहुमत से निर्णय 
का नियम होने के कारण, हेस्टिग्ज के प्रस्ताव प्राय: अस्वीकृत हो जाते थे। १७७६ 
` ई में मॉनसन की मृत्यु हो जाने पर हेस्टिग्ज को कुछ चैन मिला, क्योंकि अब 
' अपने निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) के बल पर वह अपनी बात मनवा सकता था 
और १७७७ ई में क्लेवरिंग की मृत्यु हो जाने पर तो हेस्टिग्ज़ का समिति पर पूर्ण 
अधिकार हो गया। अकेला फ्रांसिस अब कर ही क्या सकता था। फ्रांसिस और 
हेस्टिरस का वैमनस्य पूर्णतया व्यक्तिगत आधार पर होने के कारण बहुत ही हीन 
कोटि का था। यह वैमनस्य इस सीमा तक बढ़ गया कि अंत में द्व युद्ध की नौबत 
« आ गई, जिसमें हेस्टिंग्ज विजयी हुआ और फ्रांसिस उसके हाथों घायल हुआ। 
` इसके पश्चात्‌ फ्रांसिस शीघ्र ही Stes लौट गया। आज के पाठकों को यह वात 
. बडी आर्चर्यजनक प्रतीत हो रही होगी कि गवर्नर-जनरल को अपने व्यवितगत 
झगडे के निर्णय के लिए sz युद्ध करना पड़ा; परन्तु अठारहवीं शताब्दी के यूरोप 
; में इंड युद्ध व्यक्तिगत झगड़ों को निपटाने का एक बहुत प्रचलित साधन था। 
5 इसमें भाग लेनेवाले व्यक्ति किसी प्रकार दोष के भागी न माने जाते थे। परन्तु 
हेस्टिज्ज के समसामयिक भारतीयों की दृष्टि में हेस्टिग्ज का यह कार्य बहुत ही 

” निम्नश्रेणी का था। 
A uu ARa पर उसके मंत्रियों द्वारा लगाये गये भ्रष्टा- 
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चार के दोषारोपण म॑ नन्दकुमार एक प्रमुख पात्र था। नन्दकुमार को लेकर एक 
विशाल साहित्य वन चुका है, परन्तु अब भी उसका मामला विवादग्रस्त विषय ही 
हे और संभवतः सदैव ही रहेगा। फिर भी कुछ तथ्य ऐसे हुँ जो सवंथा असंदिग्ध 
हैं, उनको पाठकों के समक्ष उपस्थित करना नितांत आवश्यक है, जिससे पाठक 
स्वयं इसका कोई निष्कर्षं निकाल सकें। 

मार्च १७७५ ई० में नेन्दकुमार ने हेस्टिग्ज पर लाखों रुपये उपहारस्वरूप 
स्थीकार करने का दोष लगाया।. नन्दकुमार का कहना था कि इस रकम में साढ़े 
तीन लाख रुपये ऐसे हूँ जो मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से उसको अपने नावा- 
लिग पुत्र का संरक्षक बनाने के बदले मे, लिये गये थे। मन्नी बेगम को संरक्षक. 
नियुक्त करने की पहले भी aga कड़ी आलोचना हो चकी थी। हेस्टिग्ज़ ने स्वीकार. .' 
किया कि जब ag मुशिदावाद गया था, उसने मुन्नी बेगम से १॥ लाख रुपये अवश्य 
लिये थे, परन्तु यह रुपया उसके “स्वागत का व्यय' था न कि घूस "जब उपहारःस्वरूपं. 
धन लेने के इस मामले पर 'समिति' के समक्ष विचार हो रहा था, हेस्टिग्ज आपे से | 
बाह्र हो उठा और क्रोध के आवेश में अपनी कुर्सी छोड़कर उठ गया। उसने अपनी - 
ही समिति द्वारा एक 'अभागे के सामने, जिसको तुम सभी जानते हो कि यह नीचतम 
मनुष्य हूँ' अपनी जाँच किया जाना अस्वीकार कर दिया। नन्दकुमार के लगाये 
हुए दोष सत्य थे या असत्य, यह हम कभी नं जान पायेंगे, क्योंकि यह 'अभागा'. . 
न्यायाधिकरण के समक्ष अभी अपने प्रमाण उपस्थित कर ही न पाया था कि इस पर ' 
जालसाजी का दोष लगाकर मुकदमा चलाया गया और न्यायालय द्वारा जाँच का 
ढोंग रचकर फाँसी के तख्ते पर लटका दिया गया । इस जालसाजी का सम्बन्ध 
एक चार साल पहले के वसीयतनामे से था। नन्दकुमार पर यह अपराध उसके 
एक शत्रु मोहनप्रसाद ने लगाया था, जिस पर हेस्टिग्ष की विशेष कृपादृष्टि थी 
और इस मुकदमे का फैसला सुनानेवाले थे सर एलिजा इम्पी, जिनके हेस्टिंग्ज के 
साथ बहुत ही गहरे संबंध थे। _ 

नन्दकुमार की जाँच में की गई असम्यतापूर्ण शीघ्रता स्वयं जाँच में पक्षपात, 
उसके अपराध को अपर्याप्त प्रमाणों से पुष्ट करना, और इन सबसे भी बड़ी बात तो 
यह कि ऐसे अपराध के लिए फाँसी की सजा देना, जैसा पहले कभी न हुआ था-- 
इन सभी बातों से यही प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो फ्रांसिस के इन शब्दों में व्यक्त. 
हुई है--“नन्दकुमार भले ही नोचतम बदमाश रहा हो, परन्तु भगवान्‌ की कसम! - 
उसने सच्ची बात कही, नहीं तो उसको फाँसी के तस्ते पर लटकाने की उन्हे ऐसी _ 
क्या जल्दी थी।” ५ अगस्त सन्‌ १७७५ ई० को नन्दकुमार एक ऐसे अपराध | 
के लिए फाँसी पर लटकाया गया, जैसे कारनामे ने क्लाइव को प्लासी का विजेता 
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बनने से भी न रोका था। नन्दकुमार की फाँसी न्याय की हत्या थी। इसके पीछे 
हेस्टिग्स का कितना हाथ था, यह जानने के कोई साधन हमारे पास नहीं हैं। इतना 
अवश्य असंदिग्ध है कि नन्दकुमार की मृत्यु से हेस्टिग्स को असीम आनंद प्राप्त हुआ। 
__ हैस्टिग्स की वापसी--१७८५ ई९ के फरवरी मास में हेस्टिग्स अपने कार्य- 
भार से अवकाश लेकर इंगलेंड लौट गया, जहाँ चार वातों के लिए उस पर पालिया- 
मॅट में मुकदमा चलाया गया। ये बातें थों-- 


| १) चेतसिह के साथ दुर्व्यवहार, 
vy. R) रुहेला-युद्ध, ः 
So, (३) अवब की वेगमों के साथ दुराचार, 
, (४) नन्दकुमार की हत्या। 
` `` ` हेस्टिंग्ज की जाँच फरवरी १७८८ में प्रारम्भ होकर अप्रैल १७९५ fo में 
~ - समाप्त हुई। हेस्टिग्स चारों दोषों से मुक्त सिद्ध gar) उसने अपने विरोधियों के 
`. + आक्रमणों का बहुत aa एवं शांतिपूर्वक सामना किया। उस समय के सर्वश्रेष्ठ 
अंगरेज वक्ता बकं एवं शेरीडन की कठोर आलोचनाएँ उसको बहुत कष्ट देती थीं, 
परन्तु उसने क्षमा-याचना करने या अपना अपराध मान लेने से इनकार कर दिया | 
१ - १८१८ $o में उसकी मृत्यु हो गई। 
|" . हेस्टिग्ज़ की उपलब्धियों की नाप-जोख उसकी कठिनाइयों को सामने रखकर 
* ही की जानी चाहिए। संभवतः. उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी गवर्नर-जनरल 
/ को ऐसी संकटपूर्ण परिस्थितियों में कार्य नहीं करना पड़ा और एसी स्थिति में भी 
|. उसने जैसा धैय प्रदर्शित किया वैसा अन्यत्र दुभ है। हेसिटग्ज अपनी योग्यता एवं 
`. ईमानदारी के बल पर बहुत साधारण स्थिति से उन्नति करता हुआ उच्च पद पर 
>`; पहुँचा था। अतः उसको. अपने अघीन कर्मचारियों से सहज ही वह सम्मान उप- 
2 लब्ध नहीं था जो उच्च वर्ग के किसी अगरेज को, जिसका निचले स्तर के पदों से 
५% कोई संबंध न रहा हो, स्वतः पराप्त हो जाता था। यह भी एक कारण हूँ कि हेस्टिग्ज 
`“ ` ऐसा अंतिम गवर्नेर-जनरल था, जो पहले कम्पनी का कर्मचारी भी रह चुका हो। 
, - उसका उद्देश्य अँगरेजों के प्राप्त राज्याधिकार को सुरक्षित रखना था और 
. „महान्‌ संकटों का सामना करते हुए भी उसने इस उद्देश्य में अपुर्व सफलता प्राप्त 
` „७ की! राज्यःविस्तार अथवा नवीन उपलब्धियों की ओर उसका घ्यान न था और 
: ` ,न इनके अनुकूल परिस्थिति ही थो । उसके शासन-संबंघी सुधार निस्संदेह अल्प- 
' जीवी थे। उसके घन वटोरने के उपायों का वड़ा बुरा प्रभाव पड़ा और उसके 
: प्रबल समर्थकों को भी स्वीकार करना पड़ता है कि वह जिस व्यवस्था का प्रधान 
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था, वह व्यवस्था भ्रष्टाचार से एवं दोषों से पूर्ण थी/। उसके कार्यों का मूल्यांकन 
उस चारित्रिक मापदंड से करना जिससे तत्कालीन पाश्‍चात्य समाज अपरिचित 
था और विशेषतया राष्ट्रीय स्वार्थी पर आँच आते देखकर तो जिससे बिलकुल ही 


अपरिचित वन जाता था, उचिन न होगा। इसमें संदेह नहीं कि उसने जो उपाय 


अपनाये वे वहुत ही लज्जापूर्ण थे, परन्तु जिन परिस्थितियों में उसको काम करना 
पड़ रहा था, वे भी कम संकटपूर्ण न थीं। हेस्टिग्ज़ का स्थान ब्रिटिश साम्राज्य 
के निर्माताओं में न होकर उसके संरक्षकों में हैं। उसने किसी नवीन वस्तु को 
जन्म नहीं दिया, अपितु वह उन परिस्थितियों से संघर्ष करता रहा, जिन पर उसका 


कोई वश नहीं था और जो प्रायः कम्पनी की वरवादी का भय उपस्थित कर देतीं थीं. : . 


भारत में कम्पनी के साम्राज्य के रक्षक तथा कम्पनी के वास्तविक हितों के पोषक : $: 


के रूप में उसका नाम इतिहास में सदैव स्मरण किया जायगा । 
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सातवाँ अध्याय 
शासन-प्रणाली का समारंम्भ; लाड कॉर्नवालिस 
१७८६-६३ Fo 


लाडं कानंवालिस की नियुक्ति के साथ भारत के इतिहास में ऐसे गवर्न र-जनरलों 


. का काल प्रारम्भ होता है जो इंगलँड'के अभिजात-वर्ग के उन लोगों में से चुने गये, 


जिनका वहाँ के जन-जीबन में सक्रिय सहयोग रहता था। इसके आगमन के साथ 


_ ही भारत में उस शासन-प्रणाली का भी समारम्भ हुआ, जो थोड़े-बहुत परिवतंन- 
n ` परिवर्षेनों के साथ आधुनिक समय तक चलती रही है। कार्नवालिस का सात 


वर्ष का शासन-काल शांति का काल था, जिसमें तीसरे मंसूर-युद्ध के सिवाय अन्य 
कोई अंशांतिकारक घटना नहीं हुई। उसकी ख्याति उसकी वैदेशिक नीति के 
कारण नहीं, अपितु शासन-व्यवस्था में सुधारों पर टिकी हुई है। वह सुविस्तृत 
अधिकारों से सुसज्जित होकर भारत में आया था; गवनेर-जनरल के साथ-साथ 
वह प्रधान सेनापति भी था। गवन र-जनरल के रूप में उसको अपनी 'मंत्रि परि- 
षद्‌ के निर्णयों को न मानने का भी अधिकार था। वह भारत में शासन-सुधार 
करने एवं जमीदारों के साथ राज्य का न्यायोचित सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चित 
ध्येय लेकर आया था। जमींदारों के प्रति पिछले शासन में बहुत कठोरता का 
व्यवहार किया गया था। कॉर्नवालिस अभिजात कुळ का सदस्य था; उसको 
अपनी मुट्ठी गरम करने की तनिक भी आवश्यकता न थी, क्योंकि उसके परिवार 
में धन का अभाव न था। इँगछैँड की सरकार की सेवा में भी उसके कार्य-कलाप 
बहुत निर्दोष Ut आदरणीय रहे थे। सप्तवर्षीय युद्ध एवं अमेरिका के स्वातंत्र्य 
युद्ध में वह इंगलैँड के एक उच्च अधिकारी के रूप में काम कर चुका था। उसको 


` याकंटाउन में अमेरिकनों के सामने आत्म-समर्पण करना पड़ा था, परन्तु यह घटना 


स्वयं उसकी किसी प्रकार की अयोग्यता अथवा असावधानी का परिणाम नहीं थी 


“` और उसकी सैनिक ख्याति पर इससे किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा था। परन्तु 


उसकी सबसे बड़ी योग्यता उसकी ईमानदारी तथा उसके आचरण की पवित्रता 
थी । इन्हीं को देखते हुए उसको गवनंर-जनरल के पद पर नियुक्त किया गया 
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था। इन वातो में उसने अपने स्वामियों की आशाओं को भली भाँति - 


पूर्ण किया। _ 
पिट का इंडिया बिल' (भारत-सम्बन्धी प्रस्ताव)--१७८४ ई०--कम्पनी 
की आंतरिक व्यवस्था को नये साँचे में ढालनेवाला और उसके संघटन में महत्त्व- 
पूर्ण परिवर्तन करनेवाला पिट का इंडिया बिल (भारत-सम्बन्धी प्रस्ताव) यद्यपि 
कॉर्नेवालिस के गवर्नेर-जनरल पद परे आरूढ़ होने से कुछ समय पूर्व का है, परन्तु 
कॉर्नेवालिस के समय से कार्यान्वित होने के कारण उसका यहाँ वर्णन करना 
सुविधाजनक होगा। 
रेग्यूळेटिग एक्ट कम्पनी की व्यवस्था एवं शासन-प्रणाली में कुछ भी' सुधार 


न कर सका था। सभी पक्ष इस वात में एकमत थं । १७८३ ई० में कम्पनी के _ 


RTGS की सरकार से आथिक सहायता की प्रार्थना करने पर उसकी व्यवस्था मे... . 


सुधार का प्रश्‍न नये सिरे से उठाया गग्रा॥ इसके लिए डन्डास, फॉक्स और fre 
ने पालियामेंट के समक्ष अपने-अपने प्रस्ताव उपस्थित किये । फॉक्स के प्रस्ताव 


का तृतीय जाजं द्वारा अस्वाभाविक रूप से विरोध किये जाने पर, अंत में पिट का : 


प्रस्ताव मान्य हुआ और यह १७८४ ई० में विधि (कानून) बन गया। कम्पनी के 
शासन-प्रवंध को सुधारने के लिए उस पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण स्थापित करना आव- 
इयक समझा जाता था। पिट की इस विधि में इस आवश्यकता को पूर्ण करने का 
प्रयत्न किया गया था। 

पिट के इंडिया बिल की प्रमुख व्यवस्थाएं--(१) इस विधि ने भारतीय 
समस्याओं के समाधान के लिए ६ कमिइनरों की एक समिति बनाने का नियम 
बनाया। यह समिति 'नियामक-समिति” (बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल) के नाम से अधिक 


प्रसिद्ध है। राज्य-मंत्री (सेक्रेटरी-ऑफ स्टेट), जो इस समिति का सभापति होता 


था, अथं-मंत्री (चांसलर ऑफ एक्सचेकर) तथा प्रिवी कौंसिल के चार सदस्य 
जिनको नियुक्त करने अथवा वियुक्त करने का अधिकार राजा को दिया गया, 
इस समिति के सदस्य बनाये गये । 

(२) एक गुप्त संचालक-समिति (सीक्रेट कमिटी आफ डायरेक्टस) स्थापित 
करने का नियम बनाया, जिसके दारा नियामक-समिति' के गुप्त अथवा अत्या- 
वश्यक आदेश भारत में पहुंचाये जा सकं। , 

(३) कम्पनी के संस्थापको की समिति से संचालक-समिति (बोड ऑफ 
डायरेक्टसं) के किसी भी एसे प्रस्ताव को रद्द करने अथवा रोकने का अधिकार 
छीन लिया गया, 'जो 'नियामक-समिति' द्वारा समर्थन पा चुका हो। 


(४) भविष्य में गवर्नेर-जनरळ की 'मंत्रि-परिषद्‌' की सदस्य-संख्या तीन 


g 
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कर दी गई और अधीन प्रेजीडेंसियों पर युद्ध, भूमिकर एवं संधि के मामलों में गव- 
नेर-जनरल” का नियन्त्रण पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ा दिया गया। 
हेस्टिग्ज को अपनी मंत्रि-परिषद” के विरोध के कारण जैसी आपत्तियों का 
सामना करना पड़ा था, उनसे “बचने के लिए कॉनवालिस ने मंत्रि-परिषद्‌' के 
निर्णयों को अमान्य करने के अधिकार की माँग की और १७८६ की एक संशोधक- 
विधि (एमेंडिग एक्ट) द्वारा उसको यह अधिकार भी दे दिया गया। 
इस बिल का स्पष्ट ध्येय कम्पनी के कार्यों को मंत्रिमंडल (केबिनेट) के निय- 
AN में लाना था। कम्पनी के संचालक भी भली भाँति समझ चुके थे कि उन्हे 
अपने कुछ अधिकारों का त्याग करना ही पड़ेगा। अतः अपने लिए संरक्षण का 
अधिकार ही शेष रह जाने से उन्होंने संतोष कर लिया। इस बिल ने जिस शासन- 
`तत्र की स्थापना की, वह १८५८ ई० में भारत का शासन पूर्णतया इंगलैंड की राज- 
` . शक्ति (क्राउन) के हाथ में आ जाने तक, छोठे-मोटे सुधारों के साथ वना रहा। 
. इस विधि का यह अनुच्छेद ध्यान देने योग्य है-- क्योंकि भारत में विजय एवं 
राज्य-विस्तार की योजनाओं को अपनाना इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान एवं नीति 
के सवंथा विरुद्ध है, अतः गवर्नर-जनरल एवं उसकी 'मंत्रि-परिषद्‌' बिना संचालक- 
मंडल' अथवा 'गुप्त-समिति' के स्पष्ट निर्देश के भारत में किसी भी देशी रजवाड़े 
अथवा राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा अथवा लड़ाई-झगड़े या युद्ध करने के समझौते 
- न करार 
इस अनुच्छेद को भारत में अँगरेजों की तटस्थ नीति का स्थापक बताया जाता 
है। आगे के वर्णन में हम देखेंगे कि व्यवहार में इस नीति पर आचरण किया गया या 
इसकी अवहेलना की गई। 
कॉनेवालिस और भारतीय राज्य-शक्तियाँ--जिस समय कॉर्नवालिस भारत 
आया, उस समय यहाँ मराठे, निजाम और टीपू-ये तीन प्रमुख राज्य-शक्तियाँ 
थीं। इनके पारस्परिक विरोधी स्वार्थ इनको अँगरेजों के विरुद्ध कोई सुदृढ़ संघटन 
न बनाने देते थे। इन शक्तियों में टीपू अँगरेजों के विनाश के लिए सबसे अधिक 
बेचैन रहता था, क्योंकि कम्पनी ने उसके चारों ओर के राज्यों के साथ समझौता 
कर उसका विस्तार रोक दिया था। मराठे सर्वाधिक शक्तिशाली थे, परन्तु वे 
आपस में ही राज्य एवं अधिकारों के लिए छीना-झपटी में व्यस्त थे। मराठा- 
` सरदारों में ग्वालियर का शासक महादजी सिंधिया सर्वाधिक प्रभावशाली था। 
“निजाम दक्षिण की ओर से टीपू से और परिचिम की ओर से मराठों से घिरा था; 
इन दोनों शक्तियों से अपनी स्थिति को सुरक्षित बनाने के लिए वह अँगरेजों की 
मंत्री का अभिलाषी था। 
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कॉर्नवालिस ने अपने सामने प्रधान लक्ष्य यह रखा कि ये भारतीय शक्तियाँ 
कम्पनी के विरुद्ध गुट न बना सके और विशेषतया 'निजाम को अन्य समस्त भारतीय 
सम्बन्धों से तोड़ लिया जाय तथा उसको अंपने निकटतम सम्पर्क में ले लिया जाय 
अपने सरक्षण पर अवलम्बित बना दिया जाय! भारत में पहुंचते ही वह समझ 
गया था कि टीपू के साथ संघर्ष अनिवार्य है और पिट के इंडिया बिल में निर्धारित 
तटस्थता की नीति का अक्षरशः पालन असम्भव हुँ । टीपू भी भली भाँति समझता 
था कि अँगरेज उसकी गर्दन दवाने का मौका कभी न छोड़ेंगे; इसलिए अपनी स्थिति 
को सुरक्षित बनाने के लिए उसने आंग्ल-फ़ांसीसी वैमनस्य का सहारा लेने की सोची, 
जिसके दवाव से अँगरेज उसकी ओर हाथ न वढा aH इस विचार से उसने 
१७८७ ई में अपने राजदूत फ्रांस भेज दिये थे, परन्तु ये वहाँ से सहायता के आइवा- 
सन के अतिरिक्त और कुछ न पाकर १७८९. ई० में वापिस लौट आये। ; 
फ्रांसीसियों के साथ टीपू को मेल-जोल बढ़ाते देखकर अँगरेजो का माथा ठनकां, 
कॉर्नेवालिस समझ गया कि अब झपट हुए विना न रहेगी; इसलिए वह मराठों एवं" 
निजाम को अपनी ओर गाँठने के प्रयत्नों में लग गया, जिससे टीपू अकेला छूट 
जाय। कार्नेवालिस के इन कारनामों से टीपू भी सशंकित हो उठा और उसने तैया- 
रियाँ शुरू कर दीं। इस प्रकार तैयारियों का चाक तेजी से चलने लगा; दोनों पक्ष 
युद्ध की आशंका से सचेत हो रहे थे और जब दो पक्ष युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जायें 
तो फिर युद्ध रुक ही कंसे सकता हैँ? ; 
निजाम के साथ सम्बन्य--गुन्तुर सरकार (जिला) अँगरेजो एवं निजाम के 
बीच झगड़े का विषय वनी हुई थी। हम पीछे देख चुके हैं कि द्वितीय मैसूर-युद्ध 
में हेस्टिग्ज़ से गुन्तूर का जिला निजाम का लौटा दिया था और इस प्रकार उसको 
हेदरअली से अलग कर लिया था। भारत का मान-चित्र देखने से गुन्तूर की स्थिति 
का महत्तव स्पष्ट विदित होता है। अँगरेजो के लिए यह जिला उनके मद्रास के 
प्रदेशों को उत्तरी सरकारों के साथ जोड़ता हुआ बंगाल के साथ मिलाने का साधन . 
था। निजाम के पास यही एक स्थान था, जहाँ से वह समुद्र-तट पर पहुँच सकता ` 
था और मैसूर भी इसी कारण से उसको हथियाने के लिए लालायित था। अँगरेज 
इस जिले पर इसलिए भी अधिकार करना चाहते थे कि इससे निजाम का समुद्र- 
तट से कोई सम्पक न रह जाने के कारण वह केवल एक स्थल-शक्ति मात्र रह 
जाता था। ; 
- अब कॉनंवालिस ने निजाम से गुन्तुर वापिस माँगा। निजाम गुन्तुर छौटाने 
के लिए इस ad पर तैयार था कि अगरेज उसको हेदरअली द्वारा छीने गये अपने 
प्रदेशों को लौटाने में सहायता दें। परन्तु मद्रास (१७६९ fo) तथा मंगलौर 
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(१७८४ ई०) की संधियों के अनुसार ATT इन प्रदेशों पर AGT का अधिकार 

स्वीकार कर चुके थे। इतलिए गुन्तूर के बदले मे निजाम की रखी हुई शतं पूरी 
करने के लिए टीपू के साथ मुठभेड़ अनिवार्य थी और कोँनेवालिस भी निजाम को 
अपने हाथ से निकल जाने न देना चाहता था, क्योंकि तब वह टीपू से जा मिलता। 

इस द्विविधा में काँनेवालिस ने निजाम की मित्रता का त्याग करने की अपेक्षा 

टीपू से बैर बाँधना अधिक उपयुक्त समझा ऑर इंतहासकार राबट के शब्दों में 

“विवेक-बद्धि के एक साहसिक निर्णय” का अनुगमन कर १७८५ Fo में एक 

. समझौते के अनुसार निजाम की शर्ते मान लौ । इस समझौते में अँगरेजो ने वचन 


` दिया कि यदि वे प्रदेश, जिन पर निजाम अधिकार चाहता है, कभी अंगरेजों के हाथ 


में आये, तो वे उन्हे निजाम को AUT देंगे और सेनाओं द्वारा उसकी सहायता इस 
दाते पर करेंगे कि इन सेनाओं का उपयोग कम्पनी के किसी भी मित्र-राज्य के विरुद्ध 
न किया जाय। मित्र-राज्यों कौ सूची में टीपू का नाम जान-बूझकर न रखा गया। 
स्पष्ट हैँ कि यह संधि मैसूर के साथ की गई संधियों को भंग करनवाली थी। इस- 
लिए यदि टीपू अँगरेजों की योजनाओं के प्रति सशंक था तो कॉर्नेवालिस ने भी 
उसको इसके पर्याप्त प्रमाण दे दिये थे। यदि युद्ध छिइ ही गया, तो निश्चय ही 
यह संधि उसको जन्म-दायिनी थी और इसका सारा दोष काँनेवालिस पर था। 


j --:इस प्रकार पिट की विधि (एक्ट) के तटस्थ-नीतिवाले अवुच्छेद को व्यवहार में 


. अमान्य कर दिया गया; इस प्रकार टीपू को तृतीय.मैसूर-युद्ध के लिए बाध्य होना 


पड़ा। | 
मैसुर का तीसरा युद्ध (जनवरी १७९० Fo से माचे १७९२ Fo तक)-- 
“निजाम के साथ अँगरेजों की संधि ने टीपू की इस आशंका को पुष्ट कर दिया कि 


. ` अंग्रेज उस पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। समुद्र-तट पर अपने लिए अड्डा 


वनाने.के विचार से उसन दिसम्बर १७८९ fo में दक्षिण के छोर पर स्थित त्रावन- 


* कोर राज्य पर आक्रमण किया। त्रावनकोर-राज्य अँगरेजों का मित्र था; अतः 


-कोर्तेवालिस ने भी जनवरी १७९० ई० में युद्ध की घोषणा कर दी। निजाम और 
मराठों के भी अपने-अपने मंसूबे थे और ये भी लूटपाट में हिस्सा बॅटाने की आशा 
से आक्रमण में सम्मिलित हो गयें। इस प्रकार टीपू अकेला छूट गया और उसके 

“राज्य पर जल एवं स्थल, चारों ओर से हमले होने लगे। टीपू अपनी ख्याति के 
अनुरूप पराक्रम दिखाता हुआ दो वर्षों तक युद्ध करता रहा। जनरल मँडोज की 

: अव्यक्षता,में युद्ध का प्रथम वषं अनिर्णीत झड़पों में बीत गया। कार्नेवालिस को भय 
होने लगा कि देर करने से कहीं विपरीत परिणाम नः भुगतना पड़े; इसलिए उसने 
स्वयं सैन्य-संच[लन का भार ग्रहण किया और बंगलौर पर अधिकार कर टीपू की 


हँ 
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राजधानी श्रीरंगपट्टम्‌ के बहुत निकट पहुँच गया। परन्तु वर्षा के कारण युद्ध रोक ` 
देना पडा। पुनः युद्ध प्रारम्भ होने पर टीपू ने कोयम्बटूर पर धावा बोल दिया और 
नवम्वर १७९१ Fo में इस पर अधिकार करं लिया। परन्तु विपक्षी की अपने से 
कहीं अधिक विशाल सेना के साथ टीपू का व्यक्तिगत पराक्रम कव तक काम दे 
सकता था। इस युद्ध ने उसके देश को तहस-नहस कर दिया था और उसके साबनं 
समाप्त होते जा रहे थे। एक-एक कर उसके St शत्रुओं के हाथ पड़ने लगें । फरवरी 


सन्‌ १७९२ ई० तक श्रीरंगपट्टम्‌ की वाहरी दीवारें गिराई जा चुकी थीं। ऐसी . | 
पूर्णतः निराशाजनक परिस्थितियों में टीपू ने संधि की बातचीत प्रारम्भ की _. 


और मार्च १७९२ Fo में श्रीरंगपट्टम्‌ की संधि पर हस्ताक्षर हुए। 
ीरंगपट्टम्‌ को संघि--इस संधि से टीपू को अपने आधे राज्य से हाथ धोना ' 


पड़ा। उसके ये प्रदेश मित्र-राज्यों (अँगरेज निजाम एवं मराठों) में वाँट दिये गये F: 
इस बंटवारे में सबसे वड़ा हिस्सा अंगरेजों को मिला। उनको मालावार प्रदेश पर _ 
अधिकार एवं कुगं-राज्य पर प्रभुत्व, दक्षिण में डिडीगल एवं उसके आस-पास के. - 


प्रदेश तथा पूर्व में बड़ा महल एवं पर्वतीय दर प्राप्त हुए। इन प्रदेशों पर अधिकार 
हो जाने से अँगरेजों न मंसूर राज्य को तीन ओर से घेर लिया, चौथी उत्तर की ओर 


निजाम तथा मराठों की राज्य सीमाएँ थीं। कुर्ग पर प्रभुत्व मिल जाने से अब वे , 


श्री रंगपट्टम्‌ के इतने समीप पहुंच गये कि इच्छा होते ही उस पर टूट पड़ सकते थे। :- 


निजाम को अपने राज्य से सटे हुए प्रदेश मिले जो कृष्णा नदी से लेकर पेनार के आगे 
तक फंले हुए थे; इन्हीं प्रदेशों के अंतगंत कड़ापा एवं गन्जदीकोट्टइ के दुगं भी आ 
जाते थे। मराठों को वे प्रदेश मिले जिनसे उनकी राज्य-सीमा तुंगभद्रा तक पहुँच 
Tel इसके अतिरिक्त टीपू को युद्ध की क्षति-पूर्ति के लिए ३०,००,००० पौं० से 


भी अधिक धन-राशि देनी पड़ी और अपने दो पुत्रों को भी अँगरेजो के हवाले कर Sa 


देना पड़ा। 


टीपू को ऐसे अवसर पर क्यों छोड़ा गया, जब कि उसके पूर्ण आत्मसमर्पण. 


की स्थिति आने ही वाली थी, क्यों नहीं उसको सिंहासनच्युत किया गया, जिससे ` 
चौथे मैसूर युद्ध की नौबत न आती--ये प्रश्‍न कॉर्नवालिस को इस युद्ध-नीति के 
सम्बन्ध में उसके आलोचकों ने उठाये Sl इनका उत्तर बहुत संक्षेप में स्वयं कॉर्न 


वालिस के ही इन दब्दों में मिल जाता हैँ; “हमने अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु भी कर | 


दिया हे और अपने मित्रों की शक्ति को भी दुर्दमनीय नहीं बनने दिया है।” इसके: 
अतिरिक्त क्रांतिकारी फ्रांस के साथ युद्ध छिड़ गया था और कम्पनी के संचालक i 


इस भय से कि कहो टीपू फ्रांस की सहायता न प्राप्त कर ले, बहुत ATH शांति चाहते 


थे। टीपू के सारे राज्य को मिला लेते से मित्र-राज्यो में बंटवारे में जटिल समस्याओं 
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के उठने की संभावना थी। बराबर-बरावर बँटवारा करने से निजाम और मराठों 
को शक्ति बहुत बढ़ जाती और अँगरेजी राज्य की सीमा मराठों से टकरा जाती। 
अँगरेजों की हमेशा यह नीति रही है कि अपने तथा दूसरी शक्ति के राज्य के वीच 
कोई तटस्थ राज्य रख दिया जाय। टीपू को सिंहासन से उतारकर सिंहासन के 
च्यायोचित-अधिकारी हिंदु-राजवंश को पुनः प्रतिष्ठित करने की नीति, जो बाद में 
वेलेजली ने अपनाई, इस समय लाभकारी न होती, क्योंकि हिंदू राजा की निजाम के 
साथ अनबन एवं. समीपस्थ मराठा-राज्य के साथ मेल की अधिक संभावना थी। 
इसके अतिरिक्त इन दोनों हिदु-शक्तियों का अँगरेजो के विरुद्ध एक हो जाना भी 
संभव था, जिससे अँगरेजों की स्थिति संकटपूर्ण बन जाती। इस प्रकार के सोच- 
बिचार ने कोर्तेवालिस को टीपू के साथ समझौता करते हुए प्रभावित किया। 
अवध के साथ सम्बन्ध--भारत में आते ही कॉ्नवालिस का ध्यान अवध की 


* ओर आकर्षित हुआ। नवाब का प्रतिनिधि हैदर बेग कॉर्नंवालिस की सेवा में उप- 


स्थित हुआ और Sat अवघ से अंगरेजी सेना हटा लेने की प्रार्थना की, क्योंकि 
इस सेना का भारी खर्चा अवध की सारी आय को हडप किये जा रहा था। हुँदरबेग 
न अंगरेज एजेंट द्वारा अवघ के आंतरिक मामलों में कदम-कदम पर टाँग अडाये 
जाने की भी शिकायत की। सुरक्षा-च्यय के रूप में नवाब जो कर देता था, वह बढ़ा- 
कर ७४ लाख कर दिया गया था। इसका कारण यह बताया गया था कि उसकी 


- इक्षा के लिए एक दूसरी अगरेजी सेना रखना आवश्यक है। परन्तु यह दूसरी 


सेना एक रहस्य ही बनी रही और इसके व्यय के लिए वसूल होनेवाली रकम उच्च- 
पदस्थ अंग्रेज अधिकारियों के पेट में समाती रही। इन भारी-भारी wal के 
अतिरिक्त अँगरेजो के एवं अवध में व्यापार करनेवाले अथवा रहनेवाले सभी 
यूरोपीय लोगों के माल पर व्यापार-कर की छूट होने के कारण अवध के राज-कोष 
को भारी क्षति सहनी पड़ती थी। इसमें कोई आइचय नहीं कि अँगरेजों की माँगों 
कीः अनिश्चितता के कारण नवाब भी लापरवाह हो गया था! कॉर्नवालिस ने 
सेना हटाना यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि ऐसा करने से अवध की आंतरिक 
सुरक्षा बहुत संकटग्रस्त हो जायगी; परन्तु उसने सेना के व्यय की रकम घटा कर ५० 
लाख कर दो; व्यापारिक-विशेषाधिकार समाप्त कर दिये और रेजीडेंट को अवध 
के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आदेश दे दिया। परन्तु यह सब 
जवानी जमा-खचं था, वास्तव में पुरानी परिपाटी चलती रही और अवध के इति- 
हास म कुशासन तथा भ्रष्टाचार एवं 'अँगरेजों का ऋण' यथावत्‌ बने रहे। 
आन्तरिक सुधार--धन-सम्बन्धी मामलों में हेस्टिग्ज़ के गिरे हुए आचरणों ने 
तथा सर जॉन मेक्फ्सन के शासन-काल में, जो हेस्टिग्ज़ के जाने के बाद तथा कॉर्न- 
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वालिस के आने तक रहा, फैले हुए विनाशकारी भ्रष्टाचार ने ऐसा वातावरण 
तैयार कर दिया था जिसमे प्रत्येक का एकमात्र ध्येय कम से कम समय में अधिक से 
अधिक धन वटोरना बन गया था। | 

कोर्नेवारिस के सामने दो प्रकार की समस्याएँ थीं; एक तो शासन-तंत्र के 
कार्य-चाहक (एक्जीक्यूटिव) एवं न्याय--इन दोनों विभागों को जो सिर से पेर 
तक भ्रष्टाचार में डूबे थे, सुधारना; और दूसरे उन जमींदारों की आपत्तियों को 
दूर करना, जो अपनी भूमि एवं अपने विशेषाधिकारों के अन्यायपूर्वक छीने जाने 
की शिकायत कर रहे थे । इन समस्याओं के समाधान में कॉनवालिस को जो 
सफल्ता मिली, वही उसकी वास्तविक उपलब्धियाँ हैं। f 

कर्मचारियों का सुधार--वातावरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के अतिरिक्‍त 
दो कारण और भी थे जो कम्पनी के कमंचारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करते 
थे। ये कारण थे--अत्यल्प वेतन और व्यक्तिगत व्यापार। कॉर्नवालिस इनको दूर . . 
करने में बहुत तत्परतापूर्वक संलग्न हुआ । स्वयं उसके निर्दोष आचरण का भी 
बहुत प्रभाव पड़ा और उसके आचरणों को देखकर कम्पनी के कर्मचारियों सें. भी 
ईमानदारी के भाव जागृत होने लगे। उसने कम्पनी के संचालकों को समझाया, 
कि यदि वे उत्तरदायित्व का दुरुपयोग रोकना चाहते हैं तो उन्हें कर्मचारियों को - 
अच्छा वेतन देना चाहिए। समझा बुझाकर उसने संचालकों को वेतन बढ़ाने के 
लिए तैयार कर fear इसी प्रकार उसने व्यक्तिगत-व्यापार भी समाप्त किया। - 
कम्पनी का आर्थिकभार कम करने के लिए उसने उन व्यर्थ के पदों को समाप्त 
कर दिया जो संचालकों के मित्रों या सम्बन्धियो को काम देने के लिए बना दिये गये 
थे। कम्पनी के संचालक भारत को एक ऐसा स्थान समझते थे जहाँ वे अपनी उदा- 
रता पर आश्रित लोगों को निश्चित-विहार के लिए भेज सकें। कॉर्नवालिस ने उनको 
अपना यह विचार त्यागने और इस पक्षपात की नीति को समाप्त करने का बहुत 
आग्रह किया, परन्तु इसमें उसको आंशिक सफलता ही मिल सकी। 

. कर्मचारियों. के सुधार के सिलसिले में उसने जातीय-पक्षपात की वह नीति 
चलाई जो उसके बहुत समय बाद तक चलती रही। उसका विश्वास था कि 
हिंदुस्तानी बेईमान होते हैं; इसलिए उसने हिंदुस्तानियों को उत्तरदायित्वपूर्ण 
ऊँचे पदों से दूर रखने और ऐसे पदों पर केवल यूरोपीय लोगों को ही नियुक्त करने की 
नीति अपनाई योग्यता का ध्यान न रखते हुए भेदभाव की यह नीति हिदुस्तानियों - » 
को बहुत बुरी लगी; परन्तु उस समय इसका विषाक्तप्रमाव संकुचित-्षेत्र में _ 
सीमित होने के कारण, हिंदुस्तानियों ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। 

शासन-तंत्र सें सुधार--कमंचारियों का सुधार शासन-तंत्र के सुधार का ही 
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एक महत्त्वपूर्ण अंग था। कॉर्नवालिस प्रारम्भ में ही अनुभव कर चुका था कि 

कर्मचारियों के सुधार के बिना शासन-तंत्र का सुधार कभी स्थायी नहीं हो सकता। 

शासन-व्यवस्था के सुधार की समस्या के दो अंग थे; एक तो वास्तविक शासन- 

तंत्र का सुबार और दूसरे व्यापारिक व्यवस्था में सुधार । कम्पनी का व्यापारिक 

रूप अभी तक सुरक्षित था; अतः इस दिशा में सुधार बहुत आवश्यक था। वास्त- 

विक शासन-तंत्र के अंतर्गत लगान वसूली तथा दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों 

के न्याय की समस्या प्रमुख थी और व्यापारिक व्यवस्था में स्वदेश से भारत में आयात 

के लिए माल जुटाने और भारत में निर्यात के लिए माल प्राप्त करने की समस्या 

: &४"मुख्य थी। इस व्यापारिक आयात-निर्यात को पूँजी लगाना' कहा जाता था और 
इसका निरीक्षण एक व्यापार-मंडल” (बोर्ड आफ ट्रेड) करता था। 

व्यापारिक सुघार-कार्नवालिस के व्यापारिक सुधार मुख्यतया भारत से 

० निर्यात के लिए माळ जुटाने के तरीकों के विषय में थे। इस निर्यात-व्यापार से ही 

* कैम्पनी को लाभ की प्रमुख राशि प्राप्त होती थी। भारत में खरीदे गये माल का 

०: BET तथा यूरोप में इसी माल के विक्रय मूल्य का अंतर कम्पनी का लाभ होता 

: = धा। माल-जुटाने के काम के लिए १७७४ ई० में व्यापार-मंडल की स्थापना की 

Ra यह मंडल भारत के प्रमुख स्थानों पर नियुक्त रेजीडेंटों के द्वारा इस कार्य 

“* ` को सम्पन्न करता था। माल ठेके पर प्राप्त किया जाता था; लेकिन १७७८ $o 

>> में इस व्यवस्था में यह परिवर्तन किया गया कि अब रेजीडेंटो के साथ ठेका किया 

। “जाने लगा। ये रेजीडेंट इस व्यवस्था से व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए सब प्रकार के 

. अत्याचार करते और कम से कम दाम देते थे। इसका परिणाम व्यापार के लिए 

- . बहुत घातक सिद्ध हो रहा था। अतः कॉर्नवालिस ने यह व्यवस्था समाप्त कर दी। 

J) सुधार-कार्य में अपने सहायक चाल्सं ग्रांट के द्वारा आवश्यक सूचनाएँ एकत्र कर 

_ ` : कॉर्नवालिस ने भ्रष्टाचारी रेजीडेंटों की खूब खबर ली और उनको पद च्युत कर 

: दिया। उसने फिर से पुरानी परिपाटी प्रारम्भ की जिसके अनुसार Wise लोग 

E केवल दलालों का काम करते थे और ठेका सौदागरों के साथ किया जाता था। 

: Sat आदेश दिया कि सौदागरों के साथ कोई दुर्व्यवहार न किया जाय। मार्च 

। १७७८ So में उसने इस नवीन व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए सुनिश्चित 

A नियम प्रचारित किये। यह व्यवस्था काँनेवालिस की एक स्थायी-चिरःस्थायी 

, “ सफलता थी और जव तक कम्पनी का व्यापार चलता रहा, यह्‌ व्यवस्था बनी रही। 

४८: दासन-व्यवस्था में सुधार- शासन-व्यवस्था के सुधारों में कॉनंवालिस के 

तीन प्रधान ध्येय थे सरलता, निर्दोषिता एवं अल्प व्यय। कम्पनी के शासन- 

. संबंधी कर्तव्यों के अंतर्गत करों की वसूली और दीवानी तथा फौजदारी झगड़ों का 
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न्याय करना था। करों का मुख्य खोत भूमि थी; इसके अतिरिक्त चुंगी और 
व्यापार-कर तथा नमक एवं अफीम के एकाधिकार से मिळनेवाले कर भी आय 
के साधन थे। करों के नियन्त्रण के लिए प्रधान सरकारी संस्था कलकत्ते में कर- 
विभाग” (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) था; नमक का एकाधिकार. एक अलग संस्था के हाथ 
में था, जो प्रबान-मंत्रालय (सुप्रीम कौसिळ) के प्रति उत्तरदायी थी । दीवानी एवं 
फौजदारी मुकदमों के निर्णय के लिए अलग-अलग अदालतें थीं और इनके HAST 
की अपील कलकत्ते में क्रमशः सदर दीवानी अदालत'. और सदर निजामत 
अदालत' में सुनी जाती थी। जमोंदारों और कार्तकारों के लगान संबंधी 


झगड़ों के निपटारे के लिए “माल अदालतें' थीं, जिनकी अध्यक्षता: कलक्टर' . 


करता AT । ME 
कॉर्नवालिस के गवर्नर-जनरल पद पर आरूढ़ होने के समय ये शासन-तंत्र के 
प्रधान यंत्र थे, जिनका ऊपर वर्णन किया गया हँ । स्वयं भारतीय स्थिति से अपरि- 


चित होने के कारण वह अनुभवी पदाधिकारियों पर भरोसा करता था; इन” ` 
अधिकारियों में सर जान शोर, जोनाथन डन्कन एवं जेम्स ग्रांट प्रमुख थे) + 


a 


कर-सम्बन्धी सुधार--करों के संबंध में कॉर्नवालिस के सामने दो भिन्न सम- : 
स्याएँ सुलझाने को थीं--एक तो भूमि-कर का निर्धारण, जिसके अंतर्गत भूमि की; " 


उपज में राज्य का भाग निश्चित करना था और दूसरी कर-व्यवस्था, जिसका संबंध 
करों की वसूली और भूमि-संबंधी विवादों के निर्णय से था। 

भूमि कर का निर्धारण--स्थायी बन्दोबस्त--भूमि-कर-निर्धारण के अन्तर्गत 
दो भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ आती थीं--एक थी राज्य का हिस्सा तय करने की और 
दूसरी थी जमींदारों और वस्तुतः जमीन को जोतनेवाले 'रयतों' के पारस्परिक 
सम्बन्ध निश्चित करने कौ। आज तक उपज में राज्य का भाग बहुत कुछ मनमाने 
ढंग से, वर्ष भर के लिए अथवा पाँच वर्ष के लिए निश्चित कर लिया जाता था। 
यह निर्णय अधिकतर जमोंदारों के साथ किया जाता था; परन्तु जमीन के स्वामी 
के रूप में उनकी स्थिति कानूनी तौर पर मान्य नहीं थी। ऐसी दशा में उनकी 
स्थिति बहुत असुरक्षित एवं संदिग्ध रहती थी; इसलिए खेती का सुधार करने 
तथा पैदावार बढ़ाने में उनका कोई उत्साह न रह पाता था। कॉर्नवालिस का एक- 
मात्र ध्येय यही था कि भूमिकर सामान्य हों, परन्तु नियमित रूप से एवं निश्चित 
समय पर एकत्र हों। उसने जमींदारों के साथ लगान तय किया तथा राज्य का भाग 
स्थायी रूप से निश्‍चित कर दिया। भूमि पर जमोंदारों के स्वामित्व को कानूनी 


स्वीकृति देकर उसने उनको ब्रिटिश-राज्य का भक्त बना दिया और उनकी व्यक्ति- ` 
गत सुरक्षा का नाता ब्रिटिश-राज्य की सुरक्षा के साथ जोड़ दिया। ये जमींदार - 
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वास्तव में केवल लगान वसूल करनेवाले कर्मचारी मात्र थे, और उस समय की 
अव्यवस्थित स्थिति से लाभ उठाकर इन्होंने अपना पद आनुवंशिक कर लिया था। 
कॉनवालिस ने उनके अधिकार को कानूनी स्वीकृति देकर उनको ब्रिटिश राज्य का 
भक्त भी बना लिया और कम्पनी के लिए भी, कर्मचारियों का एक विशाल दल 
रखे बिना, सुंदर नियमित आय प्राप्त करने का निश्‍चित साधन उपस्थित कर दिया। 
इसमें अब किसी को भी संदेह नहीं हो सकता कि इस व्यवस्था ने भूमि के वास्तविक 
अधिकारियों--रंयतों' के अधिकारों एवं हितों को कुछ जमींदारों की सुख-सुविधा 
के लिए बलि चढ़ा दिया और इनको जमींदार की कृपा पर छोड़ दिया। परन्तु 
इनके हितों से कॉर्नंवालिस को कोई मतलब न था; उसका तो एकमात्र उद्देश्य एक 
एसी व्यवस्था बना देना था, जिससे कम्पनी थोड़े से थोड़े व्यय में लगान की अच्छी 
सी रकम प्राप्त कर सके। इस व्यवस्था में कम्पनी के भविष्य के हितों को भी 
` मुला दिया गया, क्योंकि खेती की दशा के सुधार के साथ-साथ जब उपज बढ़ने लगी 
"` =: तब भी कम्पनी, इस व्यवस्था से बंधी होने के कारण, भूमिकर बढ़ाकर अपनी आय 
` = न बढ़ा सकती थी। इस प्रकार स्थायी बन्दोवस्त' ने रेयत और राजा दोनों के 
. . ˆ हितों का घात किया। इससे यदि किसी को लाभ हुआ तो जमींदारों को। फिर भी, 
राजनीतिक दृष्टि से यह बन्दोबस्त बहुत हितकर सिद्ध हुआ। जमींदार ब्रिटिश- 
राज्य की सुरक्षा एवं स्थायित्व के इच्छुक बन TT १८५७ ई० के स्वातंत्र्य- 
संग्राम तक में वे ब्रिटिश-राज से चिपके रहे। इस दृष्टि से यह बन्दोबस्त अत्यधिक 
सफल रहा। 
कर-व्यवस्था--स्थायी बन्दोबस्त से शासन के कर-विभाग के काम का बोझ 
बहुत हल्का हो गया। जमींदारों को भूमि के एकमात्र स्वामी मान लेने से, भूमि पर 
अधिकार संबंधी अनेक उल्झनें सुलझ गई | अत: कलक्टर के न्याय-संवंधी अधिकार 
उससे हटा कर कर-विभाग को सौंप दिये गये । अब किलक्टर' अपने नाम के 
अनुसार केवल लगान-वसूल करनेवाला अधिकारी मात्र रह गया; इस कार्य के 
अतिरिक्त उसके पास जो अन्य थोड़े से अधिकार रह गये, उनका वर्णन न्याय- 
संबंधी सुधारों के अन्तगंत किया जायेगा। परन्तु यह सुधार अविक दिनों तक टिक 
न सका और पुनः कलक्टर को भूमि-कर संबंधी न्याय के अधिकार दिये गये, जो 
आज तक उसके पास बने हुए है। कलक्टर के अधीन जिलों की संख्या ३५ से 
घटा कर २३ कर दी गई; कलक्टर बिना किसी अपवाद के, यूरोपीय ही होता था 
और सीधे कर-विभाग (ate आफ रेवन्यू) के अधीन होता था । 
न्याय-सम्बन्धी सुधार--कानंवालिस ने न्याय-विभाग में अव्यवस्था, न्याय 
की भिन्न-भिन्न प्रणाल्या तथा अधिकारःक्षेत्र की अनिश्चितता पाई | उसके 
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न्याय-सम्वन्बी सुधारों का उद्देश्य इन दोषों को दूर करना था | उसने जिले को एक 
इकाई मानकर अपने सुधार इसी पर केन्द्रित किये । 

दीवानी न्यायालय--दीवानी मुकदमों के न्याय के लिए दीवानी अदालतें 
थीं। कॉर्नवालिस ने कलक्टरों को, न्याय-सम्बन्धी अधिकार देकर, इनका अध्यक्ष 
बनाया | इनके अतिरिक्त २०० ₹० तक के मामलों की सुनाई के लिए एक अदालत 
स्थापित की गई, जिसका प्रधान एक हिन्दुस्तानी रजिस्ट्रार रखा गंया। जिले की 
अदालतों के ऊपर उसने चार प्रांतीय अदालतों का क्रमशः कलकत्ता, ढाका, पटना 
तथा मुशिदाबाद में संघटन किया। इन प्रांतीय अदालतों का प्रधान न्यायाधीश 
यूरोपीय होता था और इनमें जिलों की अदालतों के फैसलों की अपील की सुनाई 
होती थी। इन प्रांतीय अदालतों के ऊपर कलकत्ते में सदर दीवानी अदालत थी 
जो इनके Gast की अपील सुनती थी और साधारणतया दीवानी मामलों की 
न्याय-व्यवस्था की देख-रेख करती थी। 

फौजदारी न्यायालय--फौजदारी न्याय का सम्बन्ध अपराधी की जाँच और * 
उसके दंड-विधान से था। कॉर्नवालिस के समय में मजिस्ट्रेट अँगरज होते थे, परन्तु 


दंड-विधान उनके हाथ में न था; उनका कार्य केवळ अपराधी की जाँच करना मात्र॒. 


था। दंड देना फौजदारी अदालत के अधिकार में था; इस अदालत में हिन्दुस्तानी 
न्यायाधीश होते थे । फौजदारी अदालतों के ऊपर कलकत्त में सदर-निजामत- 
अदालत? थी जिसका अध्यक्ष मुहम्मद रजा खाँ था । इस दिशा में कॉनेवालिस 
के सुधारों का प्रधान लक्ष्य हिंदुस्तानी न्यायाधीशों को हटाकर उनके स्थान पर 
यूरोपीय न्यायाधीशों को सुनिश्चित अधिकार दे कर प्रतिष्ठित करना था। दीवानी 
न्याय-व्यवस्था के समान फौजदारी न्याय-व्यवस्था के संघटन की इकाई जिला 
होता था। कलक्टर को भी कुछ फौजदारी अधिकार प्राप्त थे, जो आज भी उसको 
प्राप्त हैं। प्रत्येक जिले की अदालत के ऊपर काँनेवालिस ने सेशन-जज नियुक्त 
किये। इनके अतिरिक्त उसने ढाका, मुशिदाबाद, पटना और कलकत्ता इन 
चार स्थानों पर दौरा करनेवाले प्रांतीय न्यायाधिकरण (प्रॉविशियल कोर्ट ऑफ 
सक्विठ) स्थापित किये। इस न्यायाधिकरण में भी वही न्यायाधीश होते थे जो 
प्रांतीय दीवानी अदालत में थे; अंतर केवल यह था कि दौरा करनेवाले न्याया- 
धिकरण के सदस्य की हैसियत में इन्हें अपने प्रांत के भिन्न-भिन्न भागों का दौरा कर 
फौजदारी मुकदमों का फैसला करना होता था। इन सबसे ऊपर कलकत्ते में सदर 
निजामत अदालत थी, जिसका प्रथान मुहम्मद रजा खाँ था । मुहम्मद रजा 
खाँ को हटाकर अब उसका स्थान गवनेर-जनरल तथा उच्चतम मंत्रालय 
(सुप्रीम कौँसिल) के सदस्यों ने ग्रहण किया और इनकी सहायता के लिए 
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हिंदुस्तानी सलाहकार नियुक्त हुए तथा यह अदालत कलकत्ता से हटाकर 
मुशिदावाद लाई गई। 

फौजदारी झगड़ों का निर्णय इस्लामी कानून के अनुसार किया जाता था और 
दीवानी मामलों के निर्णय में वादी-प्रतिवादी के जातीय कानून को प्रधानता देकर 
अंगरेजी कानून की मान्यताओं को अपनाया जाता था। प्रायः हिदू-मुसलमान- 
विधि एवं अंगरेजी कानून की मान्यताओं में बहुत विरोध रहता था और अँगरेज- 
न्यायाधीश, अँगरेजी कानून के अनुसार जो वादी-प्रतिवादी के लिए सर्वथा अपरिचित 


` : वस्तु थी, निर्णय सुना देते थे। 


पुलिस में सुधार--शांति की रक्षा करने एवं संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने 
के पुलिस के कतंव्य मुख्यतया जमींदार ही निभाते थे, जिनके अधीन स्थानीय पुलिस 


” होती थी। कॉनंवालिस ने जमींदार के पुलिस-सम्बन्धी अधिकार समाप्त कर दिये 


और जिलों कों छोटे-छोटे भागों में बाँटकर प्रत्येक भाग में एक-एक दारोगा निथूवत 


`. किया। इनके निरीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में कम्पनी का एक प्रतिनिधि रखा | 


ˆ इस सुधार में भी भारतीयों के प्रति अविश्वास की गंध मिल जाती है। इस प्रकार 


शासनःतंत्र के सव विभागों में यूरोपीय कर्मचारी भर दिये गये । उनका वेतन एवं 


. कर्तव्य निश्चित कर दिया गया । 


- कोर्नेवालिस कोड-कॉर्नवालिस के शासन-काल में शासन-तंत्र के प्रत्येक 


` बिभाग के लिए विस्तृत नियम बनाये गये, जिनके अनुसार राज्य का कार्य चलाया 


जाना था। शासन एवं व्यापार से सम्बन्धित नौकरियों का स्पष्ट विभाजन किया 
गया और कम्पनी के कर्मचारियों को दोनों में से एक को चुनने के लिए कहा गया। 

१७९३ ई० तक यह वात स्पष्ट हो गई थी कि 'कर-विभाग' (बोर्ड आफ 
रेवेन्यू ) कर सम्बन्धी उन बहुसंख्यक मामलों को तय करने में असमर्थ है जो समय के 


` साथ-साथ सामने आते जा रहे थे। काम जमा होता गया और फैसले करने में इतनी 


देर होने लगी कि समय पर न्याय न पाकर लोग सरकारी व्यवस्था की निन्दा करने 
wit इसलिए इस व्यवस्था का सुधार अनिवार्य हो गया। अतः प्रत्येक जिले में 
'माल-अदालतें” स्थापित की गईं और इनको कलक्टर के अधीन रखा गया । 
कलक्टर को पुनः न्याय-सम्बन्धी अधिकार दिये गये। कलक्टर का लगान-वसूली 
का काम उसके सहायक कर्मचारी देखने लगे | 

इस प्रकार १७९३ ई० तक कॉर्नेवालिस, अपने कठोर परिश्रम द्वारा, शासन 
एवं व्यापारिक विभागों को पृथक्‌ कर चुका था और उस शासन-प्रणाली का 


ताना-बाना तैयार कर चुका था जो थोड़े-बहुत संशोधनों के साथ आज भी विद्यमान 


`  है। इस प्रणाली के सूत्रधार यूरोपीय कर्मचारी एवं अधिकारी थे और कलक्टर 
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इसका केन्द्र-विन्दु था; वह जिले के शासन को शासन-तंत्र के सर्वोच्च विभाग के 
साथ जोड़नेवाला प्रधान सूत्र था। यह ठीक है कि शासन-तंत्र कें ये सभी अंग 
काँनेवालिस के पहले से विद्यमान थे, परन्तु यह कॉर्नवालिस की ही शासन-पटुता 
थी जिसने इन अंगों को सुडौल आकार दिया, उनमें परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया 
और उनको एक साँचे में ढाल दिया। उसने इन विभिन्न अंगों को उनके उचित 
स्थान पर जमाया और उनसे एक सुघटित प्रणाली उत्पन्न की। यही उसकी सफलता 
एवं उपलब्धियों का माप-दंड है। भारतीय प्रजा की अत्याचारों से रक्षा करने के 


लिए यह व्यवस्था वनाई गई कि “ळगान वसूल करनेवाले अधिकारी (कलक्टर) : : 


और वास्तव में सभी सरकारी अधिकारी सरकारी हँसियत में किये हुए अपने कार्यों 
के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष उत्तरदायी होंगे और स्वयं सरकार भी यदि अपनीं 


प्रजा के साथ सम्पत्ति-विषयक किसी झगड़े में भाग लेगी तो उसकी भीं: जाँच अपने. 


अधिकारों से मुक्त होकर प्रचलित कानून एवं नियमों के अनुसार न्यायाधिकरण 


में की जायगी ।” इस व्यवस्था से कॉर्नवालिस ने भारत में कानून का प्रभुत्व स्थापित . 


किया । 
कॉर्नवालिस के भारत से विदा होने के बाद वीस वर्षों तक उसकी शासन- 


प्रणाली पूर्णतया अक्षुण्ण रही। इस वीच जो नये प्रदेश हस्तगत हुए उनमें भी , 


इसकी स्थापना की गई। इन वोस वर्षो मे इसके गुण और दोष--दोनों ही स्फुट . १ 


हो गये। स्थायी बन्दोवस्त को राज्य एवं रंयत दोनों. के लिए विनाशकारी सिद्ध 
होने पर त्याय देना पड़ा। अनुभव किया गया कि न्यायाल्यों की स्थापना मात्र से 
ही न्याय का प्रसार नहीं होता और इसके लिए प्रजा के अपने आदर्शो के अनुरूप 
कानून बनाना अनिवार्य है। शासन-तंत्र के सभी विभागों को पूर्णतया यूरोपीय 
रोगों से भरना बहुत ही खर्चीली नीति प्रतीत हुई और तब भारतीयों को शासन- 
विभागों में लेना पड़ा। परन्तु कॉर्नव/लिस की शासन-प्रणाली के गुण उसके दोषों से 
कहीं अधिक थे; इसके गुण सिद्धान्ततः भले ही कम प्रतीत हों, परन्तु व्यवहार में 
अधिक स्पष्ट हुए। यह कहना असत्य न होगा कि कॉर्नेवालिस की शासन-प्रणाली 
घोर परिश्रम एवं शासन-प्रबन्ध की योग्यता का आज भी एक आदर्श उपस्थित 
करती है | ब्रिटिश शासन-तंत्र के निर्माताओं में कॉर्नेवालिस का नाम सदैव ऊँचा 
रहेगा। उसकी शासन-प्रणाली के दोष हमें यही घ्यान दिलाते हैं कि वह भी मनुष्य 
था। भारतीयों के प्रति उसका इतना तीव्र अविश्वास, जिसकी समता संभवतः 
wre कर्जन की ही समान भावनाएँ कर सकीं, अँगरजों के चरित्र के उस पक्ष को 
प्रतिफलित करता है जो कॉनंवालिस के भारतीय तट से अंतिम बिदाई लेने के 


बाद दीर्घ काल तक सक्रिय रहा। इस अविश्वास की नीति ने अविश्वास ही उत्पन्न 
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किया और बाद के वर्षों में जो जातीय कटुता आ गई थी तथा जिसके कारण 
ब्रिटिश शासन को भारत में गम्भीर आपत्तियों का सामना करना पड़ा, उसका 
बहुत बड़ा कारण यह अविश्वास की नीति ही थी । वास्तव में राजनीतिज्ञ लोगों का 
इतिहास की चेतावनियों पर बहुत बाद में ध्यान जाता हे और कॉर्नवालिस भी इस 
तथ्य का अपवाद न था। र 
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आठवाँ अध्याय 
अंगरेजों के प्रभुत्व की स्थापना 


लार्ड बेलेजलो (१७९८-१८०५)--१७८४ ई० में वारेन हेस्टिंग्ज की बिदाई 
से लेकर १७९८ ई० में माबिविस वेलेजली के पहुँचने तक का समय अपेक्षाकृत 
शांति का काल था, जिसमें व्यवस्था एवं सुधार की ओर ध्यान दिया गया। इस काल: 
में कानंवालिस के समय के तीसरे मैसूर-युद्ध को छोड़कर, अंगरेजो ने भारतीय 
शक्तियों के साथ लड़ाई-झगड़ा मोल न लेने का सतकंतापूर्वक प्रयत्त किया और छ 
शांति बनाये रखने की इस इच्छा पर उन्हें प्रायः अपने हितों की भी बलि चढानी 
पड़ी। १७८४-१७९८ ई० के बीच के इस काल को, जिसमें ws कॉर्नवालिस 
(१७८४-९३ ई०) तथा सर जॉन शोर (१७९३-९८ ई०) गवर्नेर-जनरल के पद 
पर प्रतिष्ठित रहे, प्रायः तटस्थ नीति का काल कहा जाता है; इस बीच कम्पनी के 
भारतीय शक्तियों के साथ सम्बन्ध १७८४ fo के पिट के 'इंडिया-बिल' की उस, 
प्रसिद्ध धारा, जिसका पिछले अध्याय में उल्लेख हो चुका है, तथा शांति बनाये , 
रखने की इच्छा द्वारा निर्धारित हुए। परन्तु इसके पश्चात्‌ १७९८-१८५८ Fo 
मध्यवर्ती काल में पिट के 'इंडिया-बिल' में निर्धारित तटस्थ नीति की अवहेलना 
कर हस्तक्षेप एवं राज्य-विस्तार की नीति को खुल्लमखुल्ला अपनाया गया | 

तटस्थ नीति तथा विस्तार-नीति के समर्थक--भारतीय राज्य-शक्तियों के 
साथ अँगरेजों के सम्बन्ध के विषय में इंगळेंड में दो मत प्रचलित थे; एक मत © 
तटस्थ नीति का समर्थक था और दूसरा राज्य-विस्तार-नीति का पोषक। पहले 
मत के समर्थक भारतीय राज्यों के घरेलू झगड़ों में हस्तक्षेप करने के विरोधी थे; 
इनकी मान्यता थी कि भारतीय राज्यों को एक दूसरे का प्रतिरोधक बनाकर ही 
भारत में अँगरेजों के हित सुरक्षित किये जा सकते हैं और अँगरेज इन लोगों के 
पारस्परिक झगड़ों से लाभ उठाकर अपना विरोध करनेवाली भारतीय राज्य- . 


शक्ति से सफलतापूर्वक निपट सकते हैं। विस्तार-नीति के समर्थकों का कहना था. -' 


कि अँगरेजो को भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने और अपना राज्य बढ़ाचं . 
की नीति का अवलम्बन करना चाहिए। भारत में अँगरेजो की समय-समय पर 
शांति एवं यद्ध-नीति का कारण इंगलेंड में इन मतों का समय-समय पर प्रभावशाली 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२८ अर्वाचीन भारत का इतिहास 


होना बताया जाता है। परन्तु यथाथ में, इंगलैंड की वेदेशिक नीति अवसरवादी 
रही हं और बाह्य एवं आन्तरिक परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ-साथ इसमें भी 
परिवर्तन होता रहा है। अपना हित-साधन ही इसका निर्देशक रहा है। १७८४ 
ई० से १७९८ ई० तक का शांति-काल अँगरेजो की हार्दिक इच्छा का परिणाम 
नहीं था, अपितु परिस्थितियों ने उन्हे शांति-पूणं नीति अपनाने के लिए बाध्य कर 
दिया था। इस समय युद्ध न छेड़ना ही उनके लिए हितकर था। हम पीछे देख ही 


, ah हुँ कि पिट के इंडिया-बिल की तटस्थ नीतिवाली धारा भी कॉर्नेवालिस को 
ety को युद्ध मं घसीटकर उसका आधा राज्य BST करने से न रोक सकी थी। इसी 
_ प्रकार १७९८ ई० के पश्चात्‌ जो युद्ध-काल प्रारम्भ होता है, वह भी परिस्थितियों 


_ का परिणाम था। इस समय तक अँगरेज शक्तिशाली हो चुके थे और भारतीय 


राज्य-अक्तियाँ बहुत निर्बल हो चुकी थीं। इससे अँगरेजों की राज्य-लिप्सा पुनः 


.. भड़क उठी और वे युद्ध छेड्ने लगे। यह वात भली भाँति समझ लेनी चाहिए कि 
-. राज्य-विस्तार की नीति का अँगरेजों ने कभी भी त्याग नहीं किया। यूरोपीय 
` उलझनों अथवा भारतीय कठिनाइयों से बाध्य होकर भले ही उन्होंने कुछ समय के 


लिए झांति-पूर्ग नीति का अवलम्बन वुद्धिमत्तापूर्ण समझ कर किया हो, परन्तु परि- 
स्थितियों के अनुकूल होते ही उनकी राज्य-विस्तार की नीति पुनः प्रकट हो जाती थी। 
: वेलेजली के आगमन के समय भारत की राजनीतिक दज्ञा--वेलेजली के 


“आगमने के समय भारत की राजनीतिक स्थिति उससे बहुत भिन्न थी, जिसका 


१७८४ ई में Sis कार्नेवालिस को सामना करना पड़ा था। उस समय तक भी 
टीपू भैसूर का वाघ' वना हुआ था और उसने मद्रास की कौंसिल की नींद हराम 
कर रखी थी। निजाम तव ढुलमुल ही था; मराठा-संघ भय का विषय था। उसमें 
एकता बनाये रखने और उसको एक सूत्र में पिरोये रखनेवाले तत्त्व तब भी उप- 
स्थित थे; उत्तर भारत में महादाजी सिंधिया का बोलबाला था तो पुना दरबार में 
नाना फडनवीस की धाक जमी हुई थी। परन्तु (जब १७९८ ई० में वेलेजली भारतीय 
तट पर उतरा तव स्थिति बदल चुकी थी। काँनेवालिस के मैसूर युद्ध ने भैसुर के 
बाघ के पंजों के भयंकर नाखून काट लिये थे। अब टीपू न तो आत्म-रक्षा में 
समर्थं था और न कम्पनी पर आक्रमण करने में ही । निजाम अँगरेजो की ओर 
ढळता जा रहा था। मराठा-संघ परस्पर ईर्ष्या रखनेवाले प्रतिद्वंद्वी राज्यों में बॅट 


.गया था। पराक्रमी परन्तु स्वार्थी महादाजी सिंधिया का प्रताप-सूर्य अस्त हो चुका 


- था और पूना दरबार में भी अब नाना फडनवीस की तूती नहीं सुनाई देती थी । 


यह थी भारत की राजनीतिक परिस्थिति जिसने वेलेजली की राज्य-विस्तार की 
योजनाओं का पोषण किया। 
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भारत को राज्य-शक्तियाँ उस भय के प्रति पूर्णतया जागरूक हो चुकी थीं, जो 
उनको अँगरेजों की ओर से घूर रहा AT | भारतीय शासक भली भाँति अनुभव कर 
चुके थे कि अँगरजो की मित्रता भी उतनी ही घातक हँ, जितनी उनको शत्रुता और 
उनकी संघियों एवं वचनों का कोई भरोसा नहीं है। वे अपनी सँनिक-शिक्षण की 
प्रणाली के दोप भी समझ चूके थे और उनमंसे प्रत्येक यूरोपीय अधिकारियों द्वारा 
अपनी सेनाओं को नवीन युद्ध-प्रणाली से परिचित कराने के लिए प्रयत्नशील था। 
इन यूरोपीय अधिकारियों में से अधिकतर फ़ांसीसी थे; अतः अँगरेजों का संदेह « 
बढ़ना स्वाभाविक ही था, क्योंकि यूरोप में अँगरज-फांसीसी युद्ध चल रहा थर। wa 
सिंधिया के दरवार में दि-बौइन और निजाम के दरवार में रेमंड---ये दो फांसीसी * 
नाम भारतीय इतिहास में प्रसिद्धि पा चुके हैं । वेलेजली इस संशयात्मक्र स्थिति ` 
का अंत करने, भारतीय राज्यों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करने तथा उनको 
अधीन वनाने का निश्‍चय लेकर भारतीय तट पर उतरा | | cate 

वेलेजली और निजाम--परिचिम से मराठों और दक्षिण से मैसूर के आक्रमंणों. * 
से भयभीत निजाम सहायता के लिए सदैव अँगरेजो की ओर देखा करता था। = 
अँगरेजों से पहले फ्रांसीसियों ने उसको सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया था; .परन्तु 
बुसी के वापिस बुला लिये जाने के वाद से अँगरेजों के ही शस्त्र उसके शत्रुओं को 
डरा कर उससे दूर रखे हुए थे। स्वयं अपने राज्य के अंदर भी उसकी स्थिति बड़ी 
डाँवाडोल थी, क्योकि उसकी प्रजा अधिकतर हिंदू थी। कॉर्नवाल्स के समय मे". 
उसने अँगरेजों के साथ युद्ध और संबि में परस्पर सहायक होने की संधि कर ली थी 
और तृतीय मैसूरःयुद्ध की लूटपाट में भी हिस्सा बॅटाया था। परन्तु शीघ्न ही उसके 
बुरे दिन आ गये और वह घोर संकट में पड़ गया। नाना फड़नवीस की अध्यक्षता में 
- मराठों ने उससे अपने कर की बकाया रकम का तकाजा किया। उसने भी 
अँगरेजो की सहायता और रेमंड की देख-रेख में शिक्षित अपनी सेना में भरोसा 
कर मराठों को टका सा जवाब दे दिया। नाना फडनवीस का विचार था कि 
अँगरेज मराठों से टक्कर लेने का साहस न कर सकेंगे; अतः उसने पेशवा को 
अध्यक्षता में मराठा-संघ के प्रतिनिधि राज्यों को संघटित कर निजाम पर युद्ध ; 
की घोषणा कर दी । निजाम ने १७९० ई० को संधि की याद दिलाते हुए, अँगरेजों £: 
से सहायता की याचना की; परन्तु उसकी प्रार्थना व्यर्थ हुई। सर जॉन शोर मराठों - 
के साथ लड़ाई मोल न लेना चाहता था; अतः उसने तरह-तरह के बहाने बना- छः 
कर संधि में दिये गये वचनों से अपना पीछा GSAT । परिणाम यहहुआ कि १७९५ ` " 
ई० में निजाम खर्दा नामक स्थान पर बुरी तरह परास्त हुआ। उसको बहुत अप: :. 
मान-जनक शर्तो पर संधि करनी पड़ी। अँगरेजों के व्यवहार से निजाम का क्रोध... 


& 
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भड़क उठा; उसने अपनी अँगरेज सेना को छुट्टी दे दी । अव वह फ्रांसीसियों की ओर 
अधिकाधिक झुकने लगा। अँगरेजों के लिए यह स्थिति बहुत भय-प्रद थी, क्योंकि 
इन दिनों उसका क्रांतिकारी फ्रांस के साथ युद्ध चल रहा था। 
वेलेजली निजाम को पुनः अंगरेजो के पक्ष में लाने का निश्चय करके आया 
. था। उत्तमाशा-अन्तरीप में वह डेविड वेयर्ड नामक एक व्यक्ति से टीपू सुलतान के 
मन्सूवो के वारें में सुन चुका था। वेयर्ड टीपू का युद्ध-बंदी रहा था और बंगलौर की 
` ” संधि-के अनुसार मुक्त हुआ था। टीपू की तैयारियों को देखते हुए निजाम के साथ 
"° झंगरेजों का समझोता करवाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था, क्योंकि निजाम के 
.दरवार में एक टीपू का समर्थक तथा एक फ्रांसीसियों का पक्षपाती दल सक्रिय था। 
वेलेज्ली ने तत्काल निजाम के साथ समझौते की वातचीत शुरू कर दी। निजाम 
- ५. के एक मंत्री मीर ओलम ने Kaa के पक्ष का समर्थन किया और निजाम पुनः . 
अँगरेजो की ओर मिल गया। सितम्बर १७९८ ई० में एक संधि पर हस्ताक्षर किये 
गये। यह संधि वेलेजली की 'सहायक-संधियों' (Subsidiary Alliances) में 
mes सर्वप्रथम हैं; अतः इसकी शत ध्यान देने योग्य हूँ। इसकी शर्ते ये थीं--- 
५ (१) हँदराबाद दरबार में सहायक सेना स्थायी बनाई गई और बढ़ाकर 
, “2 /६ वटेलियन कर दी गई, इसका वाषिक व्यय, २४ लाख रुपया, निजाम के कोष से 
` - दिया जाना तय हुआ। 
) ~ „ ¦ (२) निजाम की सेना की फ्रांसीसी टुकड़ियों का भंग करना स्वीकृत हुआ। 
(३) निजाम और मराठों के बीच के झगड़े अंगरेजों को निपटाने थे। यदि 
मराठे न माने तो पेशवा की 'किन्हीं भी अन्यायपूर्ण एवं अनुचित' माँगों से निजाम 
` की रक्षा अँगरेजों को करनी थी। 
, „+. निजाम ने अँगरेजों की.टीपू के साथ युद्ध में सहायता की और विजय में हिस्सा 
. ` बॅटाया; इसी अध्याय में आगे इसका वर्णन किया जायया। राजनीतिक क्षेत्र से 
(११ टीपू के हट जाने पर वेलेजली का साहस बहुत बढ़ गया; उसने निजाम को पूर्णतया 
_ ` अधीन बनाने के उद्देश्य से १८०० ई० में उससे एक दूसरी संधि स्वीकार करा ली, 
५ जिसके फलस्वरूप वह समानता की स्थिति से उतरकर अंगरेजों की अधीनता में 
` . आ गया। इस संधि के अनुसार निजाम की सहायक अँगरेज सेना और भी बढ़ाई 
- £ ` गई। इसके व्यय के लिए निजाम से वे सभी प्रदेश ले लिये गये जो उसको मंसूर-युद्ध 
„ ' में सहायता करने के फलस्वरूप प्राप्त हुए थे। इस संधि के अनुसार सहायक सेना 
„ - के कर्तव्य भी निर्वारित किये गये। निजाम को किसी भी विदेशी शक्ति के साथ 
` ` समझौता करने से रोक दिया गया और निश्चय किया गया किं उसके सभी 
झगड़ों को निपटाने के लिए अंगरेज मध्यस्थ का काम HAT | इन अधिकारों के 
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वदले म अंगरेजों ने निजाम के आंतरिक प्रभुत्व को सुरक्षित रखने का 
वचन दिया। 


इस संधि से निजाम को आंतरिक विप्लवों एवं बाह्य-आक्रमणो से सुरक्षाका 


आरवासन प्राप्त हुआ। अंगरजों के लिए तो निजाम का अधीन हो जाना, उनकी ; 


अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक विजय थी। इस संधि से निजाम का मराठों से मिलने 
का भय सबथा समाप्त हो गया और स्वयं निजाम के राज्य में उसके ही व्यय से 


अंगरेज सेना पलने लगी, जिसके वल पर निजाम से मनचाही बातें मनवा लेना और - *- * 


अवसर पड्न पर इसका मराठों के विरुद्ध उपयोग करना सरल होगया । त्तिजाम की 
शासन-व्यवस्था का इससे कुछ भी सुधार न हुआ, अपितु इसके मार्ग में अनेक 


बाधाएं उठ खड़ी हुई । ATT के शस्त्रों से सुरक्षित निजाम शासन-प्रबन्ध की ओर - *' 


से लापरवाह हो गया; शासन-तंत्र ढीला पड़ने लगा और अव्यवस्था वढ्ने लगी | à 
चौया मैसुर-युद्ध (१७९९)--वेलेजली भारतीय राज्यों में फ्रांसीसी प्रभाव 


का जड़ से उखाड़ फकने का दृढ़ निश्‍चय लेकर भारत आया था । युरोप में आर: - 


फ्रांसीसी युद्ध तथा पूर्व की ओर नेपोलियन के आक्रमण की संभावना से ऐसा करना ` ` 
अनिवार्य हो गया था। इसी निश्‍चय के परिणाम स्वरूप चौथा मसूर-युद्ध तथा टीपूं 


का पूर्ण विनाश हुआ। 


कॉनेवालिस के मैसूर-युद्ध एवं उसके फल स्वरूप टीपू का आधा राज्य हड़पः' 


लिये जाने से, टीपू शक्तिहीन हो गया था। परन्तु वह चुपचाप हार मान लेनेवाला 
व्यक्ति नहीं था। उसने आइचर्यजनक शोघ्यता के साथ गत युद्ध की क्षति पूर्ति कर 
ली, अपने सैनिक एवं आधिक साधन बढ़ा लिये, अपने तोपखाने एवं दुगों में सुधार 
कर लिया और सहायता प्राप्त करने के लिए काबुल, फारस, अरब और मॉरीशस 
में अपने राजदूत भेज दिये। वह अँगरेजों की शक्ति को खूब पहचानता था; इसलिए 
वह ऐसे सहायकों को ढूँढ़ रहा था जो अँगरेजों को निकालने में उसकी सहायता 
कर सकें। मॉरीशस के फ्रांसीसी गवर्नर ने टीपू को उत्साहित किया और कुछ 
फ्रांसीसी स्वयंसेवक टीपू की सेना में आ मिले। टीपू फ्रांसीसी जनतंत्र का सदस्य 
बन गया। उसने अपने दुर्ग की दीवालों पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगा दिया। स्वयं को 
वह नागरिक ety’ कहने लगा। टोपु की इन चेष्टाओ का वेलेजली ने यह अर्थ 
लगाया कि टीपू अँगरेजों के विरुद्ध तैयारियाँ कर रहा है; अतः वह भी युद्ध के लिए 
सन्नद्ध होने लगा | इंगलैण्ड में कम्पनी के अधिकारियों ने भी उसकी तैयारियों का 
समर्थन किया। कम्पनी के अध्यक्ष-मंडल' (बोर्ड ऑफ कमिइनश) के तत्कालीन 
भारतीय कार्यों के अध्यक्ष हेजरी डन्डास ने कम्पनी की नीति का निर्देश इन शब्दों 
में किया--- मुझे यह कहने में कुछ भी आपत्ति नहीं है कि वर्तमान परिस्थितियों में 
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१३२ अर्वाचीन भारत का इतिहास 


टीपू की सेना में किसी भी फ्रांसीसी सैनिक दल का प्रवेश हमारे प्रति टीपू की प्रत्यक्ष 
शत्रुता समझना हमारे लिए सर्वथा उचित हैँ” कम्पनी की गुप्त-समिति (सीक्रेट 
कमेटी) ने वेलेजली को सूचना भेजी कि यदि टीपू की योजनाएँ वास्तव में अंगरेजों 
के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं, तो तुम उसके आघात की प्रतीक्षा किये बिना ही उसके राज्य 
पर तत्काल धावा बोल दो | उसी समय इंगलेंड से नई सेना भी भेज दी गई। निजाम 
. और मराठे भी अँगरेजो के साथ आक्रमण में सम्मिलित हो गये और फरवरी सन्‌ 
१७९९ ई० मैं टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। अँगरेज सेनाएँ जनरल 
हैरिस और गवर्नर-जनरल के भाई आर्थर वेलेजली के सेनापतित्व में आगे बढ़ीं 
और स्वयं WIS वेलेजली मद्रास से युद्ध का संचालन करने लगा टीपू पर पूर्व तथा 
परचम से आक्रमंण किया गया; साथ ही उसकी प्रजा एवं अधीन राज्यों को भी 
अपनी ओर मिलाने का उद्योग किया जाने लगा । ६ मार्च, सन्‌ १७९९ ई०को जनरल 
स्टुअर्ट ने पश्चिम की ओर से बढ़ते हुए टोयू को सहासीर नामक स्थान पर परास्त 
कर दिया और फिर जनरल हैरिस ने उसे २७ मार्च को मलावली नामक स्थान पर 
“हराया। अव Sty अपनी राजवानी श्रीरंगपट्टम्‌ में चला गया; इसको भी शत्रु-सेना 
ने तत्काल घेर लिया और टीपू वीरतापूर्वक नगर की रक्षा करता हुआ खेत रहा। 
टीपू की मृत्यु के साथ मैसूर में मुसलमानों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। 
टीयू का राज्य अँगरेजों, मराठों एवं निजाम ने आपस में बाँट लिया। अँगरेजों 
को पदिचम की ओर कनारा, दक्षिण-पश्चिम की ओर वायनाड, कोयम्बटूर एवं 
दारापुरम्‌ के जिले और पूरब की ओर श्रीरंगपट्टम्‌ के नगर एवं टापू के सप्रथ-साथ 


दो अन्य जिले प्राप्त हुए; निजाम को गूटी, गुरमकोन्डा तथा दुर्ग को छोड़कर - 


चितलद्रुग का कुछ भाग मिला; पेशवा को निजाम को दिये गये प्रदेशों एवं अँगरेजों 
के प्रदेशों के मध्यवर्ती हरपनहाली और सून्डा के जिले दिये गये; परन्तु जैसी आशा 
की जा रही थी, पेशवा ने इन जिलों को लेना अस्वीकार कर दिया, और तब यह 
प्रदेश भी निजाम तथा अंगरेजों में बॅट गयें। मैसूर-राज्य का शेष भाग पुराने हिन्दू 
राज-वंश के एक नाबालिग राजकुमार को इन शर्तों पर सौंपा गया कि राज्य की 
रक्षा के लिए नियुक्त सेना पूर्णतया अँगरेज होगी, जिसके व्यय के लिए राजा को 
प्रति वर्ष ७ लाख पगोडा (एक सिक्का) देने पड़ेंगे, युद्ध के समय अँगरेज इससे भी 
अधिक धन की माँग कर सकेंगे, और यदि राज्य की शासन-व्यवस्था ठीक न हुई तो 
अँगरेजो को हस्तक्षेप करमे तथा शासन-प्रबन्ध स्वयं अपने हाथों में ले लेने का भी 
अधिकार होगा। राजा को निषेध किया गया कि वह कभी किसी यूरोपीय व्यक्ति 
को अपनी नौकरी में न ले और न विदेशी राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार करे। पूर्णिया 
नामक अधिकारी को नाबालिग राजकुमार का संरक्षक एवं सारे शासन-प्रबन्ध का 
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अँगरेजों के प्रभुत्व को स्थापना १३३ 


निरीक्षक नियुक्त किया गया; पूर्णिया हैदर का अर्थ-मंत्री रह चुका था, परन्तु अब 
तो वह अंगरेजों का बनाया पुतला भर था। 

इस समझौते से वेलेजली ने समस्त मैसूर-राज्य पर अँगरेजों का आधिपत्य 
स्थापित कर दिया; राजा तो अँगरेजों के प्रभुत्व-विस्तार को छिपाये रखने के 
लिए एक पर्दा भर था। स्वयं वेलेजली ने लिखा था कि “इस व्यवस्था के अनुसार मैं 
राजा के प्रदेशों से प्राप्त होनेवाले समस्त साधनों पर अधिकार जमाने में समर्थ _ 
हो सकूंगा।” यदि वेलेजली मैसूर में राज-वंश को प्रतिष्ठित न कर सारे मंसूर को 
ही हड़प कर लेता, जो सर्वथा संभव भी था, तो निजाम के हिस्से में भी और अधिक 
प्रदेश चले जाते; तब उसकी शक्ति अवांछनीय रूप से बढ़ गई होती। पेशवा को 
इन शर्तों पर टीपु के राज्य में हिस्सा देना स्वीकार किया गया था कि वह फ्रांसीसियों 
के विरुद्ध युद्ध में भाग लेना स्वीकार करे, यूरोपीय व्यक्तियों को अपनी नौकरी से 
निकाल दे और नये मैसुर-राज्य की सुरक्षा का वचन दे। जेसी आशा थी, पेशवा ने 
वचन-बद्ध होना स्वीकार न किया और निजाम को भी जो प्रदेश इस मैसूर-युद्ध में 
मिले, वे जेसा हम पीछे लिख चुके हैं, सन्‌ १८०० ई० में उससे वापिस ले लिये गये; 


७०७ ०, 


इस प्रकार टीपू के राज्य की सारी लूट अंगरेजों के हाथ लगी । इंगलैंड की सरकारने । ` | 


गवर्नर-जनरल वेलेजली को 'माक्विस' (Marques) की उपाधि दी और 
जनरल हेरिस को 'बैरन' (Baron) का सम्मानित पद दिया। 

\_८/दीपू का चरित्र---टीयू की शक्ति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता 
d fetta उसके नाम से ही थर्राते थे। वे उससे डरते थे और उससे घृणा भी 
करते थे। टीपू के प्रति अगरेजों की यह घृणा अँगरेज इतिहासकारों द्वारा उसके 
चरित्र-चित्रण में साफ-साफ झलकती हे। sates ने उसको हुदयहीन और 
आततायी शत्रु. . . . अत्याचारी और अन्यायी शासक और क्या-क्या नहीं बताया 
है; कर्नेल facta लिखता हे “Sax शायद ही कभी गलती करता था और टीपू 
शायद ही कभी ठीक रास्ते पर चलता था. . . . उसके असीम अत्याचारों के कारण 
उसके राज्य का प्रत्येक हिन्दू उसके शासन से घृणा करने लगा था। जहाँ कठोरता 
पाप होती थी, वहाँ वह वर्वर बन जाता था और जहाँ कठोरता एक गुण होती थी, 
वहाँ वह अकमंण्य बन जाता था। यदि उसमें साम्राज्य संभालने की कुछ योग्यता 
थी भी तो वह उसके दोषों से बड़े विचित्र ढंग से ढक गई थी।' टीपू के दोष स्पष्ट 
एवं असंदिग्ध हैं और इतिहास का निर्णय भी मंसूर में अति-प्रचलित इस लोकोक्ति 
से अविक भिन्न नहीं हो सकता कि “हैदर जन्मा भा साम्राज्य-निर्माण के लिए और 
टीपू पैदा हुआ उसके विनाश के लिए।” अन्य इतिहासकारों ने, जो इतने पक्षपात 
पूर्ण नहीं थे, टीपू के चरित्र एवं शासन-प्रबन्ध का प्रशंसापूर्ण वर्णन किया हूँ। 
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र | १२४ अर्वाचीन भारत का इतिहास 


मेजर दिरोम ने लिखा था--- टीपू का राज्य सर्वत्र निवासियों से भरपूर और जहाँ 

तक धरती खेती के योग्य थी, वहाँ तक पूर्णतया कृषि से आबाद दिंखाई देता था; 

उधर उसकी सेना का अनुशासन और पराजय के अंतिम क्षणों तक अनन्य राज- 

- भक्ति उसकी सेना में अति सुंदर नियमों के प्रचलित होने का प्रमाण थी। उसका 
शासन कठोर एवं स्वेच्छाचारपूण होते हुए भी, एक शिष्ट एवं योग्य शासक का 
निरकुश' शासन Al” एक अन्य सैनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट मूर ने लिखा है “जब 

NS पर्यटक fat अपरिचित देश में भ्रमण करते हुए, उसको भली भाँति खेती से 
„भरपूर, पंरिश्चमी प्रजा से.आबाद, नये बसाये नगरों से शोभायमान, व्यापार की 

ae = उन्नंतिस:ःसंलग्न, नगरों की संख्या बढ़ाने में प्रयत्नशील ओर सर्वतोमखी विकास से 
सुखी माता: हू, तो वहू स्व्रंभांवतया इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वहाँ का शासन 

४ २७. So के मनोनुकूल है [-थही टीपू के राज्य का चित्र है, और यही इसके शासन- 
lia केः विषय में हमारा निष्कर्ष है ।” स्पष्ट है कि टीपू वैसा बर्बर और धर्मान्ध नहीं 

) थाः, जेसा उसक शत्रुओं ने उसको चित्रित किया हे | वह शासन की बागडोर अपने 
i १, 5 'हाथों-में कसकर रखनेवाळा और अपने कर्मचारियों को स्पष्ट एवं विवरणपूर्ण 
2९५. आदेश देनेवाला परिश्रमी शासक था। मिल ने उसके विषय में लिखा था “एक 
पारिवारिक शासक के रूप में वह बड़े से बड़े पूर्वी शासक के साथ तुलना करने पर 
पासंग में भारी निकलता है ।” वह स्वभावतया निर्दय नहीं था; उसकी निर्देयताओं 
: ` -- की तह में भी एक नीति थी। वह अपने शत्रुओं के प्रति निर्देयता का व्यवहार इस- 
ie -: लिए करता था कि दूसरों को चेतावनी मिल जाय । स्वयं कट्टर मुसलमान होते हुए 
भी उसने हिन्दू-मन्दिरों को अनुदान दिये थे और हिन्दुओं को उत्तरदायित्वपूर्ण 

. पदों पर नियुक्त किया था। अँगरेजो से उसकी किसी प्रकार न बन पाती थी; उनके 
साथ वह आजीवन युद्ध करता रहा और अन्त में उनके साथ लड़ते हुए ही उसने अपने 
प्राण और अपना राज्य भी गँवाया। फ्रांसीसियों का साथ करने में उसने अवश्य 
विवेकहीनता प्रदर्शित की; क्योंकि फ्रांस के टापू से उसको कभी अधिक सहायता 
मिल सकती थी। निश्चयात्मक रूप से यह जानना आज कठिन हे कि वह 
फ्रांसीसियों की सहायता पर कितना भरोसा रखता था और फ्रांस के साथ मित्रता 

z ae गाँठने में उसका उद्देश्य अँगरेजों को ठीक रास्त पर लाना मात्र था या कुछ और भी। 
` - परन्तु यह विश्वास कर लेना अवश्य कठिन है कि वह इस बात को न समझता रहा 
हो कि फ्रांस उतनी दूर से मैसूर के मैदानो में उसको अधिक सहायता नहीं पहुँचा 
सकता। फिर भी उसका फ्रांस की ओर झुकाव युद्ध का बहाना बनाया गया और 
वह अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ता हुआ एक शहीद की तरह 

काम आया ' | 
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अंगरेजों के प्रभुत्व को स्थापना. . १३५ 


मेसूर की विजय एवं निजाम के साथ संधि से शक्ति-संतुलन सर्वथा परिवतित _.-« ˆ 
हो गया। टीपू की मृत्यु से अंगरेजों का एक प्रबल शत्रु इस संसार से,उठ गया और ': 
उसके राज्य के जिन प्रदेशों पर अंगरेंजो. ने अधिकार किया, उनसे दक्षिणी समुद्र :; .... 
तट पर उनका पूर्णतया प्रभुत्व स्थापित-हो गया और परिणामस्वरूप फ्रांसीसियों'. | 
की गुप्त मंत्रणाओं का रहा-सहा भय भी मिंट गयां। अब केवळ.मराठाःशक्ति शेष... 
रह्‌ गई। मराठों के साथ अँगरेजो की गुत्यमगुत्या का वर्णन करने से पहले कर्नाटक; . 
तंजौर और अवध के रजवाड़ों के साथ वेलेजली के व्यवहार के वर्णन से छुट्टी पाना. 
सुविधाजनक होगा। ; "7 कण्या eee om 
कर्नाटक--टीयू की राजवानी श्रीरंगपट्टम्‌ में जो. सरकारी कांगुज-पृत्रं प्राप्त ई ५ 
हुए, उनमें कुछ ऐसे दस्तावेज भी थे जिनसे कर्नाटक के नवाब का टीयू के साथ * ” 
गुप्त रूप से पत्र-व्यवहार करना प्रमाणित होता था। वेलेजली ने ईनः कांगजुसत्रों : .. 
को कर्नाटक के मामलों में हस्तक्षेप करने का एक न्यायोचित कारण बना डाला) Say 
कर्नाटक के कार्य-कलाप किसी भी प्रकार संतोषजनक न थे। सहायक-कर :(सब- "४" ** 
साइडी) की रकम वकाया पड़ी थी, नवाब अंगरेज सज्जनों का कर्जदार बना GATS 
था और शासन-व्यवस्था अस्त-व्यस्त दशा में थी। वेलेजली ने नवाब का शासन .*. ५ : 
समाप्त कर इस सारी व्यवस्था का सुधार किया। उसने घोषणा की कि नवाब ने. $..-.. 
संधि भंग की हूँ; अतः वह्‌ सिंहासन का अविकार खो चुका है। नवाब के सौभाग्य , 
से मृत्यु ने समय पर आकर उसको वेलेजली की योजना का शिकार बनने से TAT. rR 
लिया। नवाब उमदुत-उल-उमरा सन्‌ १८०१ में चल बसा और तब उसका पुत्र ` ` ९ : 
अली हुसैन नवाब बना। वेलेजली ने नये नवाब पर कर्नाटक का सार्वजनिक एंव ` ay 
सैनिक शासन अँगरेजों को सौंप देने के लिए जोर डाला । अली हुसैन ने अपने पिता " . ४” 
पर लगाये गये विश्वासघात के अपराध का प्रमाण माँगते हुए वेलेजली का प्रस्ताव. >: 
स्वीकार न किया। इस कार्य को कठिन जानकर वेलेजली ने भूतपूर्व नवाब के | 
भतीजे अजीमुद्दौला से समझौता किया और उससे, नवाब को पदवी एवं निश्चित 
वार्षिक वृत्ति के बदले में, कर्नाटक का सार्वजनिक एवं सैनिक eo + 
सौंप देने का वचन ले लिया और अलो हुसैन को हटाकर उसको नवांव बना दियाँ 
जिससे कर्नाटक का पूरा-पूरा शास अँगरेजो के हाथ A आ गया । कर्नाटक की यह . : 
व्यवस्था अंगरेजो के लिए तो हितकर थी, परन्तु यह न न्यायपूर्ण थी और न बिधि-' * | 
सम्मत ही । अजीमुद्दोला को ऐसी वस्तु दे डालने का कोई ना था, जो ae (१७ 
स्वयं उसकी अपनी न थी । विश्वासघात का जो दोष अंगरेजो ने भूतपूर्व नवाब पर . . * 
ऊगाया था और जिसका बहाना वना कर उन्होने उसके पुत्र को अपने न्यायोचित 
अधिकार से वंचित किया था, किसी प्रकार प्रमाणित न किया जा सका अब इसमें... ८ 


r 
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१३६ ` .. अर्वाचीन भारत का इतिहास 


कोई संदेह नहीं. रह गया हे कि श्रोरंगपट्टम्‌ म प्राप्त कागज-पत्रा से कर्नाटक 
के नवाब का विश्वासघात किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता। वेलेजली के प्रशंसक 


. टोरेन्सन को भी कहना ही पड़ा है कि श्रीरंगपट्ट म्‌ म प्राप्त कूड-करकट के ढेर से 


राजनीतिक विश्वासघात .का कोई प्रमाण उपलब्ध हुआ नहीं जान पड़ता। 

यथार्थ में बात्‌ यह थी कि टीपू के समाप्त हो जाने पर कर्नाटक को मद्रास और 
मैसर के बीच तटस्थ राज्यं के रूप में बनाये रखना आवश्यक न रह गया था। अव 
नवाब के शासन को, जो बहुत समय पहले से ही नाम-मात्र के लिए रह गया था, 
पूर्णतया समाप्त करने में कोई हानि न थी; इसी के लिए चिटिठयों का वहाना 
बनाया गया | यदि वेलेजली कोई बहाना बनाये विना भी नवाब को हटा देता, तव 
भी कोई उसको रोकनेवाला न था। परन्तु यह समझ में नहीं आता कि वेलेजली 
अपने इस कार्य को नियम/नूमोदित सिद्ध करने के लिए क्‍यों प्रयत्नशील था-- 


_ यद्यपि उसके सारे प्रयत्न असंगत एवं अप्रामाणिक थे। इसी प्रकार तंजौर एवं 
सूरत के शासकों को भी उपाधियाँ एवं वाषिक वृत्ति देकर शासन-भार से मुक्‍त 


किया गया। इस समस्त कार्यवाही का अत्याचार एवं अन्यायपूर्ण होना न तो 


_ बेलेजली की चिता का विषय था और न इँगलँण्ड में कम्पनी के अधिकारियों की 
* नैतिक भावनाओं पर ही इससे ठेस पहुंचती थी। इन अँगरेज अधिकारियों की 
.. ... दृष्टि में -वे सभी कार्य न्यायपूर्ण थे, जिनसे अँगरेजों का प्रभुत्व-विस्तार होता था। 
: वेलेजली ने अपने समस्त कार्यों में इसी नीति का अवलम्बन किया। 


अवघ के साथ सम्बन्ध--मेमने को हड़पने के लिए भेड़िये को हमेशा कोई न 


' कोई बहाना मिल ही जाता है। अवध की गर्दन दवोचने के लिए वेलेजली को 


कुशासन का वहाना मिला। कानेवालिस के समय तक अवध का कम्पनी के साथ 
सम्बन्ध हम पिछले अध्याय में देख चुके हैँ। सन्‌ १७९७ ई० में नवाब आसफुद्दोला 
की मृत्यु हुई। तव अवघ की नवावी के लिए नवाब आसफुद्दौला के मनोनीत उत्तरा- 
घिकारी पुत्र वजीर अली, जो मिर्जा अली के नाम से भी प्रसिद्ध है और उसके सब 
से बड़े भाई सआदत अली में, जो पेंशन लेकर बनारस में रहता था, झगड़ा शुरू 
हुआ। सर जॉन शोर ने अवध में अँगरेजों के स्वार्थों को तृप्त करने का यह अच्छा 
अवसर समझा। वास्तव में अँगरेजों ने यह एक नियम ही बना लिया था कि 
उत्तराधिकार के झगड़ों में वे उसी का पक्ष ले जिससे उनको अधिक से अधिक प्राप्त 
होने का आश्वासन मिले; अँगरेजों की इस नीति से उत्तराधिकार के मामलों में 
झंझट पैदा होना स्वाभाविक ही था। जॉन शोर ने सआदत अली को ठीक उत्तरा- 


_ धिकारी मान कर उसको जनवरी सन्‌ १७९८ ई० में अवध के सिंहासन पर बैठा 


दिया । सआदत अली के साथ एक संधि की गई, जिसके अनुसार 'सहायक कर' 
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अँगरेजो के प्रभुत्व को स्थापन, . १३७ 


(सब्साइडी) की रकम बढ़ाकर ७६ लाख कर दी गई और इलाहाबाद का किला 
अँगरेजों को सौंप दिया गया; इस संधि में यह भी व्यवस्था की गई कि नवाव न 
तो किसी विदेशी राज्य के साथ पंत्र-व्यवहार करे और न कम्पनी: को अनुमति के 
विना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में रखे। इतके अतिरिक्त नवाब ने मसनद' 
पर बैठाने के वदले में अँगरेजों को १२ लाख रुपया देना स्वीकारे किया । इस संधि 
की शर्तें स्पष्ट प्रकट करती हैं कि अँगरेजों ने सआदत अली का पक्ष लेकर उसको 
क्यों नवाब वनाया। yon: AA 
वेलेजली का ध्यान अवध की ओर प्रारम्भ में ही आकर्षित हो गया था। 
कूटनीतिक एवं आधिक समस्याओं के आधार पर उसने अवध के प्रति अपनी नीति 
निर्धारित की । उसकी नीति का उद्देश्य था अवध के नवाव वजीर को चारों ओर से 
अँगरेजी इलाकों से घेर लेना, जिससे वहन अफगानों से मिल सके और न मराठों 
से, सहायक सेना के व्यय के रूप में नवाव से कुछ प्रदेश ले लेना, जिससे यह सेना . 
उससे स्वतंत्र हो जाय और नवाव की सेना को विघटित कर उसकी निजी सैन्य" 
शक्ति को समाप्त करना। अपनी इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए वेलेजली 
को कर्नाटक की तरह यहाँ भी विश्वासघात का बहाना तो नहीं मिला; अतः यहाँ 
उसने कुशासन और जमानशाह के आक्रमण की खबर का बहाना SF निकाला} , 
जमानशाह अफगानिस्तान का शासक था; बताया जा रहा था कि वह भारत.पर . 
आक्रमण करने का विचार रखता हे । नवाव ने वेलेजली के इन बहानों का प्रतिवाद, Aa 
किया, परन्तु उसकी सुनता ही कौन था। वेलेजली ने कानपुर और इलाहाबाद से 
सेनाओं को लखनऊ की ओर बढ्ने का आदेश दिया | नवाब विरोध करने में असमर्थ 
था; अतः उसने हथियार डाल दिये और तव सन्‌ १८०१ ई० में उस पर एक दूसरी 
संधि लादी गई, जिसके अनुसार उसको अपना आधा राज्य, जिसमें रुहेलखंड एवं 
गंगा-जमुना का मध्यवर्ती प्रदेश निचला दोआव शामिल थे, कम्पनी को सौंप 
देना पड़ा; सहायक सेना की संख्या बढ़ा दी गई और नवाबकी अपनी सेना को संख्या 
घटाई गई तथा अन्त में उसको पूर्णतया तोड़ ही दिया गया। नवाब ने शासन- 
प्रबन्ध में सुधार करने और अंगरेज रेजीडेंट के सुझावों के अनुसार कार्य करने का 
वचन दिया। यह व्यवस्थ! निस्संदेह अँगरेजों के लिए हितकर थी। इससे तवाब 
बिल्कुल अकेला पड़ गया, उसकी संन्य-शक्ति बहुत घट गई, अँगरेजों की राज्यः _ 
सीमा और साधन बहुत बढ़ गये। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि यह समस्त कार्यवाही 
अत्याचार एवं अन्यायपूर्ण थी। अँगरेज गवनेर-जनरल न्यायपूर्ण अधिकारों की 
चिता भी कब करते थे ? अपना उद्देश्य पूर्ण कर लेने पर वेलेजली ने शासन-प्रबन्ध ' 
को जैसे का तैसा रहने दिया; नवाब के आइवासन-मात्र से उसने शासन-प्रबन्ध की 
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= सुव्यवस्था पर संतोष कर लिया। कम्पनी के अध्यक्ष-मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टस) 
५ ने वेलेजली के इन कार्यों की कठोर आलोचना की, परन्तु 'नियामक-समिति' (बोर्ड 
ऑफ कंट्रोल) ने उसको वेलेजली की. वापसी की माँग करने से रोक दिया। 
बेलेजलो और मराठे-हैदरावाद, लखनऊ और मैसूर को सहायक संधियों से 
_ जकड लेने के बाद, वेलेजली ने मराठों की ओर ध्यान दिया । “भारत में शांति को 
सुदृढ़तम आधार पर स्थापित करते और फ्रांसीसियों के हस्तक्षेप को सर्वथा मिटाने 
के लिए, यह परम आवश्यक है कि अँगरेज सरकार मराठों को अपनी छत्रछाया में 
खींच से।” ये थे सन्‌ १८०३ ई० में वेलेजली के विचार, जिनके अनसार उसने 
` अपना भावी कार्यक्रमं बनाया; जिसके फलस्वरूप बसीन की संधि और द्वितीय मराठा 
` ` युंद्ध हुए।:मुराठा शक्तिः को अँगरेज सरकार के संरक्षण में लाने का अर्थ यही था _ 
Th उन प्रदेशों पर भी अंगरेजों का आधिपत्य स्थापित किया जाय, जो आज तक 
&उनको TST चालों और तेज तलवारों से टक्कर लेते आ रहे थे। फ़ांसीसियों के 
हस्तक्षेप की आशंका एक ऐसी झिलमिल चादर थी, जो वेलेजली ने अपने आलोचकों 
को. फ्रांसीसी आक्रमण से भयभीत कर अपने वास्तविक मंतव्यों की ओर से उनकी 
० *नज़रं बच्ने के लिए फैला दी थी। स्वयं गवर्नर-जनरल के भाई आर्थर बेलेजली 
नको फ्रांसीसियों का कोई भय न था; उसका विचार था कि यदि फ्रांसीसियों ने भारत- 
भूमि परःपर रखने का साहस किया भी तो अपने अट से इतने दूर पड़ जाने के कारण 
उनको बड़ी आसानी से तत्काल नष्ट किया जा सकेगा। मिस्र से फ्रांसीसियों के 
हट जाने, और उनकी सामुद्रिक शक्तिहीनता सर्वविदित होने के कारण उनकी ओर 
से कुछ भी भय न था। 
वास्तव मं वात यह थी कि नाना फडनवीस की मृत्यु के पश्चात्‌ मराठा मंडल 
में. जो अव्यवस्था फैल गई थी उससे त्रेलेजली लाभ उठाये बिना चैन लेनेवाला न 
क्योंकि इस गड़बड़ी ने अंगरेजों के राज्य-विस्तार का सुंदर सुयोग उपस्थित 
कर दिया था। फ्रांसीसियों के आक्रमण का भय तो वेलेजली की साम्राज्यवादी 
ग्रोजनाओं पर आत्म-रक्षा का रंग चढ़ाने का एक बड़ी आसानी से प्राप्त 
` . -साधनं-्मात्रं था। 
. साल्वाई की संधि (१७८२ $o) तथा १८०२ $o में द्वितीय मराठा युद्ध 
छिड़ने के वीच के इक्कीस वर्षों में भेंगरेजों तथा मराठों की राजनीतिक स्थिति में 
महात्‌ परिवतंन हो चुका था। अँगरेजों ने अपनी राजनीतिक शक्ति बहुत बढ़ा 
ली थी और वे अव मराठों के इतने समीप पहुँच गये थे कि उन पर आसानी से चोट 
कर सकता थ। उधर मराठा-संघ में नाना फडनवीस के प्रयत्नों के फलस्वरूप जो 
; _थोड़ी-बहुत एकसूत्रता आई भी थी, वह मराठा सरदारों के परस्पर विरोधी स्वार्थो 
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से छिन्न-भिन्न हो गई थी । सन्‌ १७९५ ई० में अन्तिम वार सव मराठा सरदार - 
पेशवा के नाममात्र के नेतृत्व में निजाम के विरुद्ध, खर्दा के युद्ध में, संघटित हुएथे। , 
खर्दा के युद्ध की विजय नाना फडनवीस क्री व्यक्तिगत विजय थी, जिससे नाना ' 
का नाम चमक उठा था और उसकी ख्याति बढ़ती हुई देखकर सिंधिया, होल्कर ` ` 
और भोंसले सरीखे मराठा-संघ के प्रमुख सरदार उससे जल-भुन उठे.थे।' नाना | 
फडनवीस का एक साधारण मंत्री पद से उठकर मराठा साम्राज्य का कर्तावर्ता वन 
जाना मराठा-संघ को ग्रसनेवाले किसी घातक रोग का निर्देशक था। नावांने .. 
पेशवा को अपना गुलाम-सा वना डाला था और: उसको' केवल नाम-मात्र. का : 
अधिपति रहने दिया था। इससे दोमुँही प्रतिक्रिया प्रारम्भं हुई जो: मराठा-संघू 
के लिए जानलेवा सिद्ध हुई। इससे पेशवा नाना की दासता से मुक्‍त होने के लिए 
तड़फने लगा और सिंधिया होल्कर जैसे महत्त्वाकांक्षी सरदार नाना को अधिकार 
च्युत कर पेशवा को अपने अपने हाथ का खिलौना बनाने की चेष्टा करने लगे, 
जिससे उनकी स्वार्थवृत्ति तृप्त हो सके । युवक पेशवा माधवराव नारायण न नाना 
फडनवीस की दासता से तंग आकर अक्ट्बर १७९५ ई० में आत्महत्या कर ली; « 
नाना उसको अपने चचेरे भाई राघोबा के पुत्र वाजीराव तक से भी मिलन न देता 
था। इस प्रकार पेशवा-पद के रिक्त हो जाने पर राजशक्ति हथियाने के लिए>" 
महादाजी सिंधिया के दत्तक पुत्र दौलतराव सिंधिया एवं नाना फडनवीस में तनावनीः 
होने लगी । आखिर राघोबा के पुत्र द्वितीय वाजीराव को पेशवा बनाकर नाना 
फडनवीस बाजी जीत गया । परन्तु बिशवासघाती, कृतघ्न, षड्यंत्री बाजीराव नाना : 
को पदच्यत करने का कुचक्र रचने लगा । नाना के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 
बह दौलतराव सिंधिया से जा मिला । सिंधिया को भी अपने महान्‌ प्रतिद्ंद्वी नाना 
से निपटने का स्वणं-अवसर मिल गया । नाना को पकड़कर कारागार में डाल दिया 
गया। परन्तु शीघ्र ही बाजीराव को अनुभव होने लगा कि नाना को पदच्युत कर : 
सिंधिया को पदारूढ़ करने का अर्थ केवल अपने स्वामियो की अदला-बदली मात्र 
था; इसलिए अब वह सिंधिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचन लगा। इन पड्यत्र-: 
प्रतिषडयंत्रो के साथ-साथ एक ओर महादाजी सिंधिया की विधवाओं और दूसरी 
ओर जसवंतराव होल्कर के साथ दौलतराव सिधिया के लड़ाई-झगड़ों से समस्त 
मराठा-संघ में घोर अव्यवस्था व्याप्त हो गई। जसवंतराव होल्कर दौलत राव ' 
सिंधिया का घोर शत्रु था, इधर दौलतराव पूना में अपना अधिकार जमा रहा था 
तो उधर जसवंतराव मालवा की ओर से उसके राज्य में लूटपाट मचा रहा था । : 
मालवा में जसवंतराव के आ धमकने पर सिंधिया और पेशवा ने अपने पारस्परिक ` 
मनमटावों को बाहरी दिल से धो डाला और वे दिखावे के लिए एक हो गये। 
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` अस्थिर चित्तवाले बाजीराव को निजाम के साथ गुप्त मंत्रणा करते देखकर ' 
सिंधिया ने उस पर नियन्त्रण रखने के विचार से नाना फडनवीस को पुनः पदारूढ़ 
कर दिया | 
ऐसी विषम परिस्थिति में माचे संन्‌ १८०० ई० में नाना फडनवीस की मृत्यु 
के साथ मराठा-संघ अपना एक प्रधान पथ-निर्देशक खो वैठा। मराठों के विस्तृत 
इतिहास के लेखक ग्रांट डफ ने नाना को एक महान्‌ राजनीतिज्ञ वताया है और 
अँगरेज रेजीडेंट कर्नल पामर ने उसके विषय में लिखा है कि “उसके साथ मराठा 
'झासन से बुद्धि और विवेक भी चल बसे ।” यहाँ पर नाना फडनवीस के गुण-दोपों 
की विस्तृत विवेचना प्रासंगिक नहीं है। एक प्रकार से वह एक महान्‌ राजनीतिज्ञ 
ग्रा, क्योंकि पूरे अडतीस वर्षो तक वह मराठा-संघ का सूत्रसंचालन करता रहा 
` था। परन्तु उसके कार्य सदैव राष्ट्र-हित की भावना से प्रेरित न होते थे और इतिहास 
उसको भी मराठा शक्ति के पतन के कारणों में ही स्थान देगा। 

_ नाना की मृत्यु से, पूना में प्रधानता हथियाने के लिए दौलतराव सिंधिया, 
ज़स॒वंतराव होल्कर और पेशवा द्वितीय बाजीराव का त्रिमुखी संघर्ष जोर पकड़ 
गया । पेशवा द्वितीय बाजीराव तथा दौलतराव सिंधिया ने आपस में यह समझौता 
“किया कि पेशवा सिंधिया की होल्कर के विरुद्ध सहायता करेगा और सिंधिया पेशवा 

“की दिवंगत नाना के मित्रों से, जिनको वह अपना “स्वभावसिद्ध शत्रु! समझता था, 
प्रतिशोध लेने में मदद करेगा । जव सिंधिया होल्कर की सेनाओं के साथ मालवा 
में उलझा हुआ था, बाजीराव पर अपने और अपने पिता के राजनीतिक विरोधियों 
का सर्वनाश करने का भूत सवार हो गया। उसने जसवंतराव होल्कर के भाई 

जी होल्कर का निर्देयतापूर्वक वध कर दिया, जिसका समाचार पाकर जसवंत- 

राव अपने भाई की निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए पूना पर चढ़ दौड़ा । 

सन्‌ १५०२ ई० में पेशवा एवं सिंधिया की सेनाओं को परास्त कर उसने पूना में 

- प्रवेश किया। पेशवा प्राण वचाकर भाग निकला; उसने बसीन में जाकर शरण 

| ली, जहाँ अँगरेज उसके स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। घोर आपत्ति में फंसे हुए 

भगोड़े बाजीराव ने सहायक प्रणाली' की सदस्यता स्वीकार कर ली और दिसम्बर 

सन्‌ १८०२ ई० में बसीन की संधि हुई। वेलेजली बहुत पहले से मराठा-संघ को 

सहायक प्रणाली में वाँधन का प्रयत्न कर रहा था; परन्तु आज तक उसके सहायता 

५ एवं मध्यस्थता के प्रस्ताव ठुकराये जाते रहे थे। अव मराठा-संघ का नियमा- 

` नुमोदित प्रधान (पेशवा) भाग्य की ठोकर खाता हुआ उसके हाथ आ पड़ा था, और 
वह भी इस अवसर से पुरा-पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार बैठा था । 

बसीन की संधि की शर्तें--इस संधि का उद्देश्य सामान्यतः रक्षात्मक मैत्री 
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और पेशवा तथा अँगरेजो की ईस्ट इंडिया कम्पनी की एवं इनके मित्र राज्यों की. 
राज्य सीमा की पारस्परिक सुरक्षा घोषित किया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए कम से कम ६,००० स्थायी सैनिकों की एक सहायक सेना पेशवा के राज्य में 
स्थायी रूप से रखने का निश्चय किया गया; इस सेना के साथ यथोचित संख्या में 
तोपखाना एवं यूरोपीय तोपची भी रखे जाने थे। पेशवा किसी एसी जाति के 
यूरोपीय व्यक्ति को अपने यहाँ स्थान न देगा जो अँगरेजों के प्रति शत्रुभाव रखती 
हो; सहायक सेना के वेतन के लिए पेशवा २६ लाख आयवाला प्रदेश देगा और 
सेना के उपयोग की वस्तुएँ चुंगी दिये विना लाई और ले जाई जा सकेंगी। पेशवा 
सुरत पर अपना अधिकार छोड़ देने और निजाम एवं गायकवाड़ के साथ अपने 
झगड़ों में अँगरेजों की मध्यस्थता स्वीकार करने की इन शर्तों के-अतिरिक्त भविष्यः 
में अंगरेज सरकार से परामझ किये बिना किसी भी राज्य के साथ लंड़ाई न छेड्ने ` 
और संधि करने अथवा निवाहन से दूर रहने के लिए वचनबद्ध हुआ। इस संधि 
से पेशवा ने सुरक्षा का मोल अंगरेजों की अधीनता की स्थिति में दुबक कर चुकाया । - 
इस संधि का वैधानिक पक्ष बहुत महत्त्वपूर्ण है। पेशवा मराठों का प्रधान और मुगल . 
साम्राज्य का प्रतिनिधि शासक (वकील-उल-मुल्लक) था। इस प्रकार उसकी 
अर्धानता का अर्थ था सारे हिन्दुस्तान की अधीनता । मुगल बादशाह शाह आलम 
पेशवा की ही तरह एक TST भर था; वह स्वयं अपने ही महल में सिंधिया का बंदी 
था । कहने को सिंधिया हिन्दुस्तान में पेशवा का प्रतिनिधि था । इस प्रकार वैधा- 
निक पक्ष की दृष्टि से इस संधि द्वारा अँगरेजों को भारत का साम्राज्य प्राप्त हो 
गया | वास्तव में यह साम्राज्य उनको इस संधि से नहीं मिला, अपितु तलवार के 
जोर से उन्होंने इस पर अधिकार किया। इस संधि ने उनकी दुधारी तलवार पर 
कानून का रंग चढ़ा दिया और उनके सम्मुख ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ उपस्थित 
कर दीं जो इस संधि के बिना वन न सकती थीं। आर्थर वेलेजली ने इस संधि को 
'शन्ययक्त संधि” ठीक ही कहा था और उसने इस संधि का समर्थन इस आधार पर _ 
किया था कि इससे फ्रांसीसियों के हस्तक्षेप का भय सर्वथा मिट जायगा और भारत 
में शांति को कोई भय न रह जायगा। परन्तु इंगलैंड में अधिकारियों ने इसकी 
तीव्र आलोचना की । नियामक-समिति (बोर्ड आफू कन्ट्रोल ) के प्रधान His 
कासलरे. ने इस संधि की आलोचना करते हुए कहा था कि यह संधि “हमें मराठा * 
साम्राज्य के अनन्त और उसके उलझे हुए झगड़ों में घसीट लेगी। मिल ने भी 
इसकी आलोचना यह कह कर की कि इससे युद्ध अनिवार्य हो जायगा । स्वयं वल- 
जली इससे शांति की आशा करता था, परन्तु अपन सतक स्वभाव के अनुसार उसने 
किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करने की तैयारी कर ली । मराठों के लिए 
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_ तो यह संधि उनकी स्वतंत्रता का गला घोंटनेवाली थी और वें संघर्ष किये बिना 
` इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होनेवाल न थे। परन्तु इस सर्वसामान्य 
आपत्ति काल में भी वे अपनी पारस्परिक प्रतिद्दंद्विता को मिटाकर एक न हो सके । 
AIA ने. भी उनको संघटित न होने देने का भरसक प्रयत्न किया । सिंधिया 
तथा बरार के भोंसला राजा अपने विरोधों को समाप्त कर एक हो भी गये, परन्तु 
जसवंतराव होल्कर उनके साथ सहयोग करने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार न 
हुआ | वह मालवा चला गया और वहीं.से घटना-चक्र देखने लगा तथा जब वह 
कार्यक्षेत्र में उतरा तव तक स्थिति .कावू से वाहर हो चुकी थी। गायकवाड इस 
*% संघर्ष में प्रारम्भ-से अंत तक तटस्थ रहा। 
१३ मई सनू १८०३ ई में पेशवा ने आर्थर वेलेजली के सेनापतित्व में अँगरेज 
. सेना साथ लेकर पुन: पूना में प्रवेश किया । जसवंतराव होल्कर तब पूना में ही था; 
"* शब्रा के लोट आने पर वह मालवा की ओर चल दिया। सिंधिया और भोंसला 
¦ -«नमंदा के दक्षिण की ओर ST डाले पड़े थे; वेलेजली ने उनके साथ समझौते की 
“बातचीत शुरू की। परन्तु बातचीत का कोई फल न निकला और सिंधिया 
„चथा भोसला ने अपने-अपने राज्यों की ओर लौट जाने से इनकार कर दिया। 
` ०३ अगस्त सन्‌ १८०३ के दिन अंगरेजों का दूत कर्नेल कॉलिन्स सिंधिया के शिविर 
से लोट चला; उसका लौटना युद्ध का संकेत था । 
वेलेजली मराठा सरदारों की संघटित सेना का सब तरफ से और स्वयं उनके 
ही राज्य में सामना करने के लिए पुरी तरह से तैयार था। अवध, निजाम, मैसूर 
और बडोदा के साथ संघियाँ कर लेने के कारण वेलेजली अपनी सेनाओं को हिन्दुस्तान 
ओर देक्खिन में संघर्ष के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर खड़ा करने में समर्थ हो गया था । 
८, युद्ध के लिए उसको तैयारियाँ इतनी पूर्ण थीं कि वह पहले से ही युद्ध के उद्देश्य 
' भी स्पष्टतः निर्धारित कर चुका था। ये उद्देश्य थे सिंधिया के राज्य के गंगा- 
यमुना के मध्यवर्ती प्रदेश को, जिसमें आगरा और दिल्ली भी शामिल थे, विजय 
करना; फ्रांसीसी सेनाओं को समाप्त करना और गुजरात में भडौंच तथा बन्देल- 
खंड को हस्तगत करना | इनके अतिरिक्त वेलेजली कटक पर अधिकार कर मद्रास 
'को बंगाल के साथ जोड़ना और अंधे बादशाह शाह आलम को अपने कब्जे में करना 
:चाहता था.। 
“ `^ ` क्षल कॉलिन्स के सिंधिया का शिविर छोड्ने के बाद से घटना-चक्र बडी 
- तीव्र गति से चलने लगा। यथार्थ युद्ध प्रधान रूप से दक्षिण में आर्थर वेलेजली के 
_ सेनापतित्व में और हिन्दुस्तान में जनरल लेक के सेनानायकत्व में लडे गये और इनके 
` साथ-साथ गुजरात, वुन्देलखंड एवं कटक में भी गौण रूप से छोटी-मोटी लड़ाइयाँ 


कि 
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लड़ी गई। मानचित्र पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट विदित हो जाता है कि इस संघर्ष 
में अंगरेजों का पलड़ा प्रारम्भ से ही भारी था, क्योंकि वे सिंधिया और भोंसला 
का चारा ओर से घेरने और उन पर सव दिशाओं से प्रहार करने की स्थिति में 
थ। मराठों ने अपनी प्राचीन युद्ध-प्रणाली छोड़कर पाश्‍चात्य" पद्धति से यद्ध 


चलाया; परन्तु इस नवीन युद्ध-प्रणाली में वे अभी पूणतया दक्ष न हा पाये थ। . 


मराठों के यूरोपीय सेनानायक उनका पक्ष छोड़करः भेंगरेजों की सेना में घुलमिल 
कर इतिहास से लुप्त हो गये। उनके चले ज़ाने से मराठों के सैन्य-वल को गहरा: 


धक्का लगा, क्योंकि उनके विना मराठों की सेना गड़रिये के चिना भेडो जैसी -" 


नेतृत्वहीन हो गई। . न्न . 

दक्खिन में आर्थर वेलेजली ने अगस्त में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया 
और सितम्बर में सिंधिया तथा भोंसले की सम्मिलित सेना को अस्सये नामक 
स्थान पर हरा दिया। नवम्बर में भोंसला राजा फिर आरगाँव में परास्त हुआ! 


č 


F 


और दिसम्बर १८०३ ई० में ग्वालीगढ़ के दुर्ग पर अंगरेजो ने अधिकार कर लिय़ाः।? * 


उत्तर-भारत से भी मराठों के लिए निराशाजनक समाचार मिल रहे थे ।. भोसला ६ 


राजा ने दिसम्बर १८०३ ई० में देवगाँव की संधि द्वारा युद्ध से अपना पिंड छझया | 
इस संधि के साथ दक्खिन में लड़ाई एक तरह से बंद ही हो गई | 
दक्खन के इन सामरिक प्रयत्नों के साथ-साथ हिन्दुस्तान में जो लडाइयाँ 


७ 
® 
i 


लड़ी जा रही थीं, वे भी समान रूप से अँगरेजो के ही पक्ष में पड़ रही थीं। जनरल. - 


लेक ने अगस्त सन्‌ १८०३ ई० में अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया और 


०२०. 
te 


सितम्बर में उसने दिल्ली और उसके बादशाह पर भी कब्जा कर लिंया।-- . 
अक्टूबर में आगरा भी अँगरेजों के हाथ चला गया और नवम्बर में इस, * ”: 


संघर्ष की अन्तिम लड़ाई लस्सवारी में लडी गई, जिसमें सिंधिया की सेना ने * 


` अद्भुत शौर्य प्रदर्शित किया । स्वयं लेक ने इस युद्ध के विषय में लिखा था कि 
“ये सिधिया के सैनिक शैतानों की यायों कहिए कि शूरो की तरह लड़े। भगवान्‌ 
करे कि में फिर कभी एसी स्थिति में न पड़ें ।” ३० दिसम्बर १६०३ को. 


सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुनगाँव की संधि द्वारा यह संघर्ष भी समाप्त हुआं। ` * 


व हल 


भोंसले और सिंधिया के साथ देवगांव और सुरजी अर्जुनगाँव की संधियों = ” 


से ATL की शक्ति बहुत बढ़ गई । देवगांव की संधि के अनुसार भोंसला राजा : 


ने नागपुर में एक अंगरेज रेजीडेंट रखना और अँगरेजों के साथ शत्रुता रखनेवाले- Pas 


किसी भी देश के व्यक्ति को अपने ग्रहाँ आश्रय न देना स्वीकार किया, उसने निजाम | 


पर अपने जितने भी अधिकार थे, सब छोड़ दिये और कटक तथा वर्धा नदी के 
पश्चिम का सारा प्रदेश भी अंगरेजों के हवाले कर दिया। परन्तु उसने अपने यहाँ 
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सहायक सेना रखना स्वीकार न किया और अँगरेजों ने भी इस वात के लिए उस | 
पर अधिक जोर नहीं डाला । सिंधिया ने भी गंगा-यमुना का मध्यवर्ती प्रदेश 
अँगरेजो को सौंप दिया, भड़ोंच तथा जयपुर, जोधपुर एवं गोहद क उत्तरवर्ती प्रदेशों 
पर अपने समस्त अधिकार त्याग दियं। उसने अँगरेजों के साथ लड़नेवाली किसी 
भी जाति के व्यक्ति को अपने यहाँ-न रखना, उन राजपूत सरदारों के अधिकारों 
को मान्यता देना.जिनको “लक ने अपनी: ओर मिला लिया था तथा अपने दरबार 
में अँगरेज रेजीडेंठ रखनां'भी स्वीकार किया। फरवरी में एक अन्य संधि द्वारा 
_ : सिंधिया ने अंगरेजो के साथ पारस्परिक रक्षा का समझौता कर लिया । भोसला 
2 "see राजा एंवं सिंधिया दोनों ने.बसीन की संधि को भी मान लिया | 

| इन य॒द्धो और संधियों से अँगरेज. अत्यधिक लाभान्वित ET उनकी राज्य- 
है सीमा.बहुत विस्तृत हो गई और वे भारत म सर्वप्रमुख राज-शक्ति वन गये तथा 

Si ` ` सभी बड़े-बड़े भारतीय राज्यों का नियन्त्रण उनक हाथ म आ गया | 
“५ । : ` ewe के साथ युद्ध--अब केवल होल्कर ही सहायक प्रणाली से बाहर 
'  छ्रुटरह्वा.था। उसके साथ समझौते के सब प्रयत्न विफल हुए। अन्त म जब उसन 
५ ० जयंपंर राज्य पर, जो अँगरेजों का मित्र-राज्य था, आक्रमण किया तो वेलेजली 
a 'ने अप्रैल,संन १८०४ ई० में उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । एक साथ तीन 
सेनाएँ: हिन्दुस्तान से जनरल लेक, दक्खिन से वेलेजली और गुजरात से कनल 
,» मॉनसंन की सेना-होल्कर के विरुद्ध आगे बढ़ीं । परन्तु इन तीनों सेनाओं के एक 
“2... स्थान पर मिल पाने के पहले ही होल्कर मुकुन्दद्वारा की घाटी में क्ल मानसन 
पर टट पडा और उसको अस्त-व्यस्त अवस्था में आगरा की ओर भाग निकलने 
) Aa लिए बाध्य कर दिया । मॉनसन की इस पराजय से सिन्धिया और भोंसले क 
. सन में नई आशाएँ जाग उठी, इंगलैंड में कम्पनी के अध्यक्ष चौंक उठे और उन्होंने 
* अपने युंद्ध-प्रेमीः गवनर-जनरल को वापिस बुलाने का निश्चय किया, और होल्कर 
20 5६५ का दिल्‍ली पर घेरा डालने का हौसला बढ़ गया । जब होल्कर उत्तर-भारत म॑ व्यस्त 
et `. थो, कर्नल मुर ने उसकी राजधानी इन्दौर पर अधिकार कर लिया । दिल्ली की 
5५१ ` `  , सहायता, क॑ लिए लेक के आगे बढ्ने पर होल्कर दिल्ली का घेरा उठाकर दोआब की 


4 = ओर चल पडा | उसकी सेना का एक भाग १३ नवम्बर को डिग नामक स्थान पर 
a „` ` अंगरेजों के हाथों समाप्त हुआ और चार दिनों बाद वह स्वयं फरुखाबाद में परास्त 
4 हुआ। भरतपुर का जाट राजा अंगरेजों का पक्ष छोड़कर होल्कर से जा मिला 
SS . - था; भरतपुर के किले पर अधिकार करने में जनरल लेक विफलप्रयत्न हुआ | 

y परन्तु उसकी यह विफलता होल्कर का अधिक उपकार न कर सकी । इससे इतना 


i A अवश्य हुआ कि इंगलैंड में कम्पनी कें अधिकारियों ने वेलेजली को तत्काल वापिस 
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अँगरेजों के प्रभुत्व को स्थापना | १४५ 


वुला लेने का पक्का निश्चय कर लिया। उसकी लड़ाइयों से कम्पनी पर ऋण 
की रकम, जो १७६७ ई० में १७ लाख थी, अब १८०६ ई० में बंढ़कर ३१ लाख 
हो गई थी। ३० जुलाई सन्‌ १८०५ So :के दिन ६७ वषं का बढ़ा लॉड कॉर्न- “i 
वालिस कलकत्ते में आ पहुँचा औरवेलेजली की “अग्रगामी नीति' (फॉरवर्ड पॉलिसी) - 
समाप्त हुइ । साधारणतया यह धारणा at गई हे. कि इस समय वेलेजली की 
नीति को उलटना एक भूल थी; क्योंकि. होल्कर का. विनाश अधिक ex की.वात - 
न रह गया था और जो सफलता लाड हेस्टिग्स (द्वितीय) को. कुछ वर्षो बाद प्राप्त 
हुई वह उस समय भी पहुंच क अन्दर ही थी जब लाड कॉर्नवालिस वेलेजली की 
नीति को उलटने का आदेश लेकर कलकत्ते में उतरा था । भविष्य में क्‍्या-कयाः "> 
हुआ होता या न हुआ होता--इस विवाद में पड़ना इतिहास का कामं नहं हैं| 
इतिहास इतना जान लेने से ही संतुष्ट है कि उस समय वेलेजली क यद्धो.संः रहेका र 
में कम्पनी क अधिकारियों की व्यग्रता स्पष्टतः प्रकट हो रही” थी. भरतपुर मैं 
जनरल लेक की विफलता और कर्नल मॉनसन के अस्त-व्यस्त दशा में” पलायन 
करने से ATLA की अजेयता की गप्प झूठी सिद्ध हो चुकी थी । सिंधिया की छट” 
पटाहट के लक्षण स्पष्ट होते जा रहे थे और सबसे अधिक भय की वात तो यह थी कि! 
मराठा-संघ के पुनरुत्थान की संभावना बढ़ती जा रही थी । यही कारण थे; जिन्होंने 
इँगलैंड में कम्पनी के मंत्रि-मंडल तथा लांड कॉनंवालिस की नीति को नये साँचे में : 
ढाल दिया था। आंग्ल-फांसीसी संघर्षं के पुनः छिड़ जाने, नेपोलियन की निरंतर 
विजयों तथा उसके इँगलँड पर हमला करने के मंसूवों को देखते हुए भारत में अनि- - 
रिचत गति एवं परिणामवाला यह संघर्ष जारी रखना बहुत भयपूर्ण लग रहा.थं। 
भारत में पैर रखते ही कांनेवालिस मराठा सरदारों के साथ समझौता करने! ४ 
की इच्छा प्रकट करने लगा। परन्तु अक्टूबर सन्‌ १८०५ Fo में उसकी मृत्यु के 
परिणामस्वरूप मराठा सरदारों को शांत करने का कार्य-भार बंगाल की .मंत्रि- : 
परिषद्‌ (कौसिल) के प्रधान सदस्य सर जॉर्ज वालों पर आ पड़ा; ज़िंसने-पूर्णतया, . ” * 
कॉर्नवालिस के पदचिह्लों का अनुगमन किया । सर जाँजे बालों.ने नव॑स्व॒रु सन्‌ : है. 
१८०५ So में सिंधिया के साथ एक नई संधि की जिसमें सुरजी अर्जुनगाँव की संधिः ` "" 
सिंधिया के लिए अनुकूल कुछ परिवतेनों के साथ स्वीकार की “गई । इसक अनुसार, ' 
चम्बल नदी सिंधिया एवं कम्पनी के राज्यों के बीच की सीमा माची गई; ग्वालियर 
का दुर्ग और गोहद प्रदेश सिंधिया को लौटाये गये । गोहद के.रांणा के साथ S "| 
ने जो सुलह की थी, वह राणा को शासन के अयोग्य ठहरा कर्‌ खतम कर दी गई। (४० 
सिंधिया के लिए चार लाख की व्यक्तिगत वृत्ति (पेंशन) स्वीकार की गई और ८ i 
कम्पनी ने मालवा, मेवाड़ एवं मारवाड में सिंधिया के करद जयपुर, जोधपुर न 


१० 
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१४६ अर्वाचीन भारत का इतिहास 


उदयपुर इत्यादि राज्यों के साथ किसी प्रकार की संधि न करने का वचन दिया । 
इसी प्रकार कम्पनी ने होल्कर के साथ भी २५ दिसम्बर सन्‌ १८०५ में व्यास नदी 
' के किनारे राजपुर घाट की संधि द्वारा सुलह कर ली । इस संधि के अनुसार होल्कर 
ने चम्बल के उत्तर की ओर के प्रदेश पर अपने अधिकार त्याग दिये और पूना, 
बुंदेलखंड तथा अँगरेजों एवं उनके मित्र-राज्यो पर अपने हक छोड़ दिये। कम्पनी 
ने भी चम्बल के दक्षिण में उसके अधिकृत प्रदेशों में हस्तक्षेप न करने का वचन 
दिया और दक्खिन में उसके जो प्रदेश पिछले युद्धो में छीने गये थे, ,लौटा दिये। 
* जनरल लेक के तीव्र विरोध करने पर भी, सर जॉजे बार्लो ने चम्बल के उत्तरवर्ती 
राज्यों से- कोटा से लेकर यमुना तक के प्रदेश से--अँगरेजी संरक्षण हटा लिया 
और इन प्रदेशों को पुनः मराठा सरदारों की दया पर छोड़ दिया। भोंसले के साथ 
ज़ो संधि की गई उसके अनुसार भरतपुर और मछरी ज्यों के त्यों बने रहे; केबल 
- इतना परिवर्तेन हुआ कि पटना और सम्भलपुर भोसले को लौटा दिये गये । 

- वेलेजली के कार्यों की समीक्षा--वेलेजली की सफलताएं युद्धों अथवा युद्ध 
की धमकियो का परिणाम थीं । उसका उद्देश्य कम्पनी सरकार को भारत की केंद्रीय 
सार्वभौम सत्ता बनाना था--एक ऐसी राजसत्ता बनाना जो भारत क प्रमुख राज्यों 

को अपने इशारे पर चला सके। इस उद्देश्य में उसको अपूर्व सफलता मिली । 

भारत से बिदाई लेने से पहले वह सारे प्रधान-प्रवान राज्यों को सैनिक बल सं 
अथवा सैनिक बल की धमकियाँ देकर कम्पनी कं साथ सहायक संधियों' में जकड़ 
-चुका था। वेंलेजली की ये सहायक संधियाँ उसके अपने ही दिमाग की उपज तो 
न थीं, परन्तु इनक उद्देश्य एवं क्षेत्र को पूर्णतया विकसित करने का श्रेय उसे अवश्य 
प्राप्त है। सहायक संधियों को भारतीय राज्यों पर लाद कर उसने इन राज्यों 
की बैदेशिक नीति पर अपना नियन्त्रण स्थापित किया, इन राज्यों को किसी 
. ऐसी जाति के व्यक्ति को अपने यहाँ रखने का निषेध किया, जो अंगरेजों की झत्रु 
हो और इन राज्यों के केंद्र में सहायक सेना रख दी, जिंसका उपयोग समयानुसार 
इन राज्यों की रक्षा अथवा स्वयं इनके ही विरुद्ध किया जा सकता था। इस प्रकार 
उसने. भारतीय राजनीति में भेगरेजों का प्रभुत्व जमा दिया। भारतीय राज्यों 
को एक दूसरे से अलग कर और उनकी फ्रांसीसी सेनाओं को भंग करः उसने इन राज्यों 
के फ्रांसीसी अधिकारियों की देख-रेख में सिखाई-सधाई हुई सेनाएँ लेकर एक गुट 
में संघटित होन के भय को निर्मूल कर दिया । अपनी थिजयों से उसने कम्पनी कं 
अधिकृत भ्रदशों को वहुत बढ़ा दिया और कम्पनी की राज्य-पीमा को इस स्थिति 
तक पहुँचा दिया कि अब वह अपनी सर्वोच्चता पर आघात करनेवाली किसी 
भी शक्ति का सफलतापूर्व” सामना करने में समर्थ हो गई। नये प्रदेशों को 
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कम्पनी के राज्य में मिलाने में उसका उद्देश्य या तो: कम्पनी के अधिकृत प्रदेशों को 
सुघटित करना होता था या भारतीय राज्यों के वीच एक बाड़ बना देना होता 


था, जिससे वे पहले तो परस्पर मिल ही न सकें और यदि उनमें किसी प्रकार भेल- 


जोल हो भी जाये तो उसको आसानी से मिटाया जा सके । कटक को कम्पनी 
के राज्य में मिलाकर उसने मद्रास और बंगाल के वीच का व्यवधान मिटा दिया 
और बुंदेलखंड को इसके समस्त छोटे-छोटे रजवाड़ों सहित अँगरजी संरक्षण में लाकर 
तथा इस प्रंकार उन्हें अंगरेजी शक्ति के स्थायित्व का इच्छुक.वनाकर उसने उत्तर- 


भारत में कम्पनी को सर्वथा निर्भय वना दिया । टीपू के जिन प्रदेशों को उसने ` 


कम्पनी के राज्य में सम्मिलित किया, उनसे मैसूर-राज्य चारों ओर से अँगरेजों 
के अधिकृत प्रदेशों से घिर गया और अंगरेज इस स्थिति में हो गये कि निजाम 
अथवा मराठों में अपने प्रति शत्रुता का थोड़ा भी संकंत पाकर वे उनसे तत्काल 


निपट सके मैसूर में हिन्दू-राज-वंश को प्रतिष्ठित कर उसने टीपू के मुसलंमान' . 


राज्य और निजाम के मिलने की संभावनाओं की जड़ ही काट डाली। मराठा 
. राज्यों के बीच में कम्पनी के अधिकृत प्रदेशों का जाल बिछा कर अथवा किसी 
एसे राज्य के प्रदेशों को रखकर जो कम्पनी के संरक्षण में हों, उसने मराठा राज्यों 
को एक दूसरे से वियुक्त कर दिया। इन सबसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य उसने 
यह किया कि समस्त भारत की राजधानी दिल्ली को तथा इसके बादशाह अंधे 


शाहआलम को कम्पनी के कब्जे में लाकर उसने कम्पनी को बादशाह के नाम पर -.” - 
` वे लाभ उठाने का अवसर दिला दिया जो तब तक मराठे उठाते आ WA | बादशाह . 


को कम्पनी का वृत्तिभोगी (पेंशनर) बनाने तथा उसके प्रतिनिधि शासक (वकील- 
ए-मुत्लक) पेशवा को कम्पनी कं अधीन कर लेने के कारण वलेजली को भारत में 
अँगरजी प्रभुत्व का संस्थापक कहना उचित ही है । a 
वेलेजली की सहायक संधियों' को शांति के शस्त्र और उसके युद्धों को. 
'आवद्यकता' के औजार कहा गया है। वेलेजली ने जो शांति जली ने जो शांति स्थापित की, वह 


संधियों ७ SS . 
-शमशान की शांति थी। उसकी संधियों का शिकार कायक्षमता खोकर, सुधार 


की इच्छा खोकर स्वयं अपनी दृष्टि में हीन बन जाता था। सहायक सेना के व्यय 
के लिए राज्य की आय का जितना भाग निकल जाता था, उससे राज्य क॑ विकास 
के लिए इतनी धन-राशि बच पाती थी कि वह सवंथा नगण्य होती थी । जिस राज्य 
के शासन-प्रबन्ध में स्वयं उसके शासक की कोई रुचि न रह गई हो, उसमें अव्यवस्था 


और अराजकता का बोलबाला होना स्वाभाविक ही था और आवश्यकता पड़ने `. 
पर कम्पनी-सरकार इस अव्यवस्था का बहाना बनाकर, प्रजा के कल्याण के लिए 


नहीं, बल्कि अपने और अधिक विस्तार कं लिए इन राज्ये । हस्तक्षेप कर लेती 
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थी। प्रजा के हितों की ओर किसी का रत्ती भर भी ध्यान न था। प्रजा की दुख- 
भरी पुकार राजा के कानों में न पहुँच पाती थी! अत्याचार का उपचार विद्रोह 
भी उनकी सामर्थ्य से बाहर की बात वना दिया गया था। राज्य के आंतरिक 


मासलों में हस्तक्षेप न करने का बहाना बनाकर अँगरेज भी किनारा कर लेते थे।. 


: उनको इन राज्यों का धन चूसने के अतिरिक्त इनकी सम्पन्नता से कोई सरोकार 

न था। वेचारी प्रजा भारवाही पशुओं के समान दयनीय जीवन विता रही थी |] 
अँगरेजों की दृष्टि से इन सहायक संधियों ने भारतीय राज्यों को एक दूसरे 
से वियक्त कर और उनकी वैदेशिक नीति पर नियन्त्रण कर शांति स्थापित कर दी 
थीः।. अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने की यह निश्चिततम प्रणाली थी। इसे 
कम्पनी की सैन्य शक्ति भारतीय राज्यों के खर्चे पर बढ़ने लगी, भारतीय नरेशों 
. की सैन्य शक्ति घट गई और स्वयं भारतीय [राज्यों के अन्दर कम्पनी क पेर एसे 
. जम गये कि अब वह स्वयं उस राज्य के नरेश को थोड़ा भी अपने विरुद्ध जाते देखकर 
° उस पर तत्काल आघात कर सकती थी। सहायक सेना के व्यय के लिए देशी 
«.- राज्यों से निश्चित आयवाले प्रदेश लेने की नीति चलाकर वेलेजली ने सहायक 
7. सेना को स्वयं उस देशी राज्य से स्वतंत्र तो किया ही साथ-साथ कम्पनी के साधनों 
में भी वृद्धि कर दी। सहायक संधि से बंधे इन देशी रजवाड़ों की दशा दयनीय 
होने के साथ-साथ हास्यास्पद भी कम नहीं है। ये वेचारे अपने खर्चे पर सेना 
५° रखे, परन्तु उसका सेनापतित्व इनके हाथ में न हो और अवसर पड़ने पर यही सेना 

स्वयं उनका गला धर दवाये--यह्‌ Hat घोर विडम्बना है । 

`. पूरे सात वर्षो तक वेलेजली भारत के किसी न किसी कोने में युद्ध चलाता रहा । 
८. उसके ये सामरिक प्रयत्त आवश्यकता के परिणाम न थे, अपितु प्रभुत्व लालसा 
„` सै प्रेरित थं । उनको आवश्यकता का परिणाम तभी माना जा सकता है जब भारत 
£ अंगर्‌जी राज्य के विस्तार को भी आवश्यक मान लिया जाय। अपनी [शक्ति 
24: और अपने प्रतिपक्षियो की निवंलता से परिचित वेलेजली का आचरण उस उद्दण्ड 
2 “ * चालक क समान था जो अपने से कमजोर बच्चों की मिठाई झपटता फिरता हो । 
"5 “* . यदि-जिसकी लाठी उसकी भैस' वाले सिद्धान्त की दाद देना ठीक है तो कहा जा 
.,. * ` सकता है कि वेलेजली भारत में अंगरेजी साम्राज्य के संस्थापको में से एक था। 
> - भारतीयः्रजा और भारतीय नरेशों के लिए तो वह उनकी दुर्बलता से लाभ उठा- 
कर उनको स्वतंत्रता का अपहरण करनेवाला, उनकी आत्मा को कुचलनेवाला 
एक निरंकुश शासक ही था । वेलेजली के विषय में टॉमस मुनरो की यही राय थी 
और उसने अपने प्रशंसनीय विवरण में वेलेजली की प्रणाली की तीव्र निंदा की है । 
परन्तु, सत्य संभवतः यह है कि इस संसार में निबेल के लिए कोई स्थान नहीं है 1 
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यूरोपीय राजनीति की प्रतिक्रिया 


बेलेजली के सात वर्षों के सामरिक कार्यकाल के पदचात्‌ सात वर्षों का. . 
शांतिपूर्ण काल आता है, जिसमें अंगरेजों ने देशी राज्यों के . साथ झगड़े 


मोल न लेने और उनके आपसी मामलों म तटस्थ रहन तथा अपन, अधिक्रत 


प्रदेशों के शासन-प्रवन्ध में सुधार करने की नीति अपनाई । वेलेजली के - 


पञ्चात्‌ उसका कार्यभार कॉर्नवालिस को सौंपा गया और उसको यह 
आदेश देकर भारत भेजा गया कि वह कम्पनी को वेलेजली के ' फलाये* 


हुए संधियों के जाल से उत्पन्न पेचीदा उत्तरदायित्वों से मुक्त करे; परन्तु, 


इस दिशा में वह कुछ कर ही न पाया था कि उसको यमराज का वुलावा 
आ पहुँचा | उसकी मृत्यु के बाद से सन्‌ १८०७ ई० में ais fre; के 


गवनेर-जनरल नियुक्त होने के बीच के समय में सर जॉर्ज वालों को गवर्नेर- . 


जनरल का कार्य-भार सौंपा गया । Als मिंटो १८०७ Fo से १८१३ fo तक 
गवर्नेर-जनरल रहा | 


इस काल का प्रधान आकर्षण यूरोपीय घटनाओं को भारतीय नीति पर्‌ : 


प्रतिक्रिया में संनिहित है। इन्हीं यूरोपीय घटनाओं ने कम्पनी को वेलेजली को 
अग्रगामी नीति का त्याग करने, शांतिपूर्ण नीति अपनाने और पंजाब, सिध, अफगा- 
निस्तान एवं फारस जैसे उत्तर-पश्चिम की ओर के राज्यों पर ध्यान देने के लिए 


बाध्य किया । भारतीय सीमा के भीतर कम्पनी अपने आज तक के अधिकृत . 
प्रदेशों को बनाये रखने, अपनी राज्य-सीमा को चारों ओर से मित्र-राज्यो को बाड़ - 


खड़ी कर सुरक्षित करने तक ही संतुष्ट दिखाई देती थी; अन्य प्रदेशों की उसे 


जैसे कोई चिन्ता न थी। मध्य भारत के छोटे-छोटे Ware, जो पहले संरक्षण - ` 


का आइवासन देकर मराठा राज्यों के विरुद्ध उठने के लिए उकसाये गये थे, अब 


सिंधिया और होल्कर को सौंप दिये गये। सहायक सेनाओं.की 'स्थापना के फल- -' 


स्वरूप देशी राज्यों की जो सेनाएँ भंग की गई थीं, उनके बेकार सिपाही अपनी-. 


अपनी रुचि के अनुकूल सरदारों के अधीन गिरोह बनाकर इधर-उधर लूट-खसोट 
की ताक में घूमते-फिरते रहे थे; ये लोग लूट-खसोट को जीविकोपार्जन का न्यायो- 
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चित उपाय समझते थे। इस सारी अव्यवस्था और अराजकता को, जो स्वयं अँग- 
रेजों के पिछले कारनामों का फल थी, मिटाने का इस समय उनको अवकाश ही 
कहाँ था ! उनकी आँखें तो उत्तर-पश्चिम की ओर गड़ी हुई थीं, क्योंकि १८०७ Fo 
में टिल्सिट की संधि एवं नेपोलियन और रूस के जार एलेक्जेंडर की व्यक्तिगत 
मैत्री के कारण इस दिशा से भारत पर फ्रांस और रूस के सम्मिलित आक्रमण की 
आशंका उत्पन्न हो गई थी | 
तब नेपोलियन का प्रताप-सूर्य चढता जा रहा था। वह यूरोप के प्रत्येक राष्ट्र 
से, जो भी उसके मार्ग में पड़ा था, टक्कर लेकर उसको जमीन दिखा चुका था, 
अपने विरुद्ध संघटित सभी गुटों को छिन्न-भिन्न कर चुका था और कहा जा रहा 
था कि अब वह भारत में इंगलैंड को चारों कोने चित्त करने के स्वप्न देख रहा था | 
नेपोलियन के इसी स्वप्न ने वेलेजली को विजयं-यात्रा के लिए तत्पर किया था 
और अव यही स्वप्न कम्पनी को भारत में शांतिपूर्ण नीति अपनाने के लिए बाध्य 
कर रहा था, क्योंकि रूस के साथ फ्रांस का गठबन्धन हो जाने से उत्तर-पश्चिम 
- के स्थल-मार्ग से भारत पर फ्रांस के अभियान की संभावना बहुत बढ़ 
गई थी। 
इस नई दिशा से आनेवाले इस भय ने लॉडे मिन्टो को भारत में कम्पनी के 
प्रदेशों एवं रूस की सीमा के बीच में स्थित राज्यों के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्था- 
पित करने के लिए अपने राजतृतों के दल भेजने पर विवश किया। ये राज्य थे 
पंजाव, जिस पर रणजीतसिह की अधीनता में सिक्खों का शासन था, अफगानि- 
स्तान, सिन्ध और फारस । इन राज्यों के प्रति लाडे मिन्टो के समय में जो आंग्ल- 
भारतीय (एंग्लो इंडियन) नीति निर्धारित की गई उसका उद्देश्य इन राज्यों 
को रूस और कम्पनी की राज्य-सीमा के बीच तटस्थ राज्य बनाने का था। यह 
sift समय-समय पर कॅस्पियन सागर तथा aa (ऑक्स्स) नदी के समीपवर्ती 


इन प्रदेशों में घटनाओं कं उतार-चढ़ाव और लन्दन तथा मास्को के सम्बन्धो में ` 


परिवर्तेनों क॑ अनुरूप कभी व्यग्र तत्परता के रूप में सक्रिय हुई तो कभी गहरी नींद 
में 'डोलती रही। 

काबुल और फारस में राजडूत--फारस के शाह और रूस के पारस्परिक 
सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। शाह को १८०४-५ fo युद्ध में भारी क्षति उठानी पड़ी 
थी और उसने नैपोलियन एवं कलकत्ते में कम्पनी-सरकार दोनों से सहायता की 
प्राथना की थी । परन्तु तव भारतीय सरकार को फारस को मित्रता से कोई लाभ 
न था। SACHS की सरकार ने तत्काल उसको प्रार्थना पर ध्यान देते हुए सहा- 
यता का वचन देने के लिए तेहरान में अपने राजदूत भेज दिये। परन्तु टिल्सिट 
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की संधि से स्थिति वदल गई । अब कम्पनी-सरकार भारत पर स्थल-माग से फ्रांस- 
रूसी आक्रमण की स्थिति में फारस के शाह के सहयोग की अभिलापा करने लगी । 
फ्रांस और रूस के गठबन्धन से फारस का शाह भयभीत हो उठा था; अतः उसने 
अँगरेज राजदूतों के सुझावों को तत्काल स्वीकार कर लिया | १८०६ ई० में तेहरान 
में संधि की गई, जिसके अनुसार अँगरेजों ने अकारण आक्रमण किये जाने पर शाह 
की सहायता का वचन दिया और शाह ने अपने राज्य से फ्रांसीसियों को निकाल 
बाहर करना तथा अपने राज्य में से होकर फ्रांस-रूस की सेनाओं को न जाने देना | 
स्वीकार किया | ; 
१८०६ $o में माउंट स्टुअर्ट ंल्फिस्टन की अध्यक्षता में काबुल में भी राज- 
नीतिक वार्ता के लिए एक दल भेजा गया, परन्तु यह असामयिक सिद्ध हुआ और 
इससे कोई राजनीतिक महत्त्व का परिणाम न निकला । एँल्फिस्टन ने अफगानि- 
स्तान में आंतरिक कलह व्याप्त देखा, जिसका परिणाम शाहशुजा की पराजय 
और निर्वासन हुआ। इस दल से एक लाभ अवश्य हुआ कि इस देश के विषय में 
अनेक ज्ञातव्य बातें मालूम हुईं जिनको एँल्फिस्टन ने ‘da एकाउंट ऑफ दि किंगडम -_ 
ऑफ कावुल' नामक एक उपयोगी पुस्तक में संगृहीत किया है । ; 
रणजीतसिह के दरबार में--मुगल-साम्राज्य के पतन के साथ-साथ पंजाब 
में सिक्खों का अभ्युदय हुआ, जिनको महाराज रणजीतसिंह के रूप में एक शक्ति- 
शाली शासक प्राप्त हुआ ? सिक्ख' शब्द “शिष्य का अपश्रश ख्य 'दिष्य' का अपभ्रंश रूप है; गुरु नानक- 
देव ने अपने अनुयायियों को यह नाम दिया था। गुरु नानकदेव सिक्खों क प्रथम 
गुरु थे; इन्होंने सिक्खों को वह धर्म प्रदान किया जो इनके धर्म-प्रन्थ “आदि ग्रन्थ 
में निबद्ध है। इनके दशम एवं अन्तिम गुरु गोविन्दसिह ने इनको एक धार्मिक " 
सम्प्रदाय मात्र से उठाकर एक सैनिक जाति के रूप में संघटित किया | गोविन्द- 
सिंह तव केवल पन्द्रह वर्ष के वालक थे जव धर्मान्ध औरंगजेब ने उनके पिता को 
अमानुषिक यातनाएँ देकर मार डाला था। इस घटना का! गोविन्दसिह पर गहरा 
प्रभाव पड़ा और उनके मन में मुसलमानों के प्रति तीब्र घृणा एवं उनसे ATT 
पिता के प्राणों का प्रतिशोध लेने की उग्र भावना बद्धमूल हो गई। आत्मरक्षा 
के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों को सैनिक जाति के रूप में संघटित किया | 
१७०८ ई० में गुरु गोविन्दसिह ने आँखें मूँद लीं; उनका स्वभावसिद्ध शत्रु 
औरंगजेब भी ठीक इसी समय चल बसा | चादिरशाह एवं अहमदशाह दुर्रानी के 
आक्रमणों ने केन्द्रीय राजसत्ता को इतना छिन्त-मिन्न कर दिया था किपंजाब . 
बड़ी आसानी से सिक्खों के हाथ में चला गया। इस समय के लगभग सिक्ख-,- २ 
शासन बारह 'मिस्लो' अथवा 'संघ-राज्यों' में विभक्त था; प्रत्येक ‘free’ का 
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अपना सरदार था और इन:'मिस्लों' में मुसलमानों के प्रति घुणा-भाव की समानता 

- के अतिरिक्त अन्य कोई संघटनेकारिणी वृत्ति न थी। 

Fo रणजीतसिंह का जन्म सन्‌ १७८० $o Ñ हुआ। उसका पिता महासिंह 
सुकेरचक्तिया मिस्ल का सरदार था। वह १७९१ ई० में अपनी मिस्ल का शासन- 
भार अपने: बारह वर्ष के पुत्र रणजीतसिंह पर छोड़कर चल वसा । रणजीतसिह 

C - ने अल्प कल. में ही एके महान्‌ व्यक्ति एवं शासक के गण प्रकट किये । उसने अपनी 

.सेना को संघटित किया और विभिन्न मिस्लों को विजयों, विवाह-सम्वन्धों अथवा 

कूद्नीतिक चालो से अपने अधीन कर लिया । जिस समय लॉर्ड मिन्टो ने भारत 

में: गवनर-जनरल का पद-भार संभाला, उस समय तक रणजीतसिंह सिक्खों का 
निविवाद- अधिनायक बन चुका था; लाहौर उसकी राजधानी थी । 

सिक्खों को उभरती हुई राज-शक्ति की ओर अँगरेजों का ध्यान सबसे पहले 

४ ५ तब गया जब १८०४ ई० में फतेहगढ़ के युद्ध में हार कर होल्कर पंजाव की ओर 

: ` भागा था । रणजीत सिंह होल्कर की सहायता करना चाहता था परन्तु उसके 

Pe पँरामशंदाताओ को अँगरेजों के साथ झड़प होने का भय था; अतः उन्होंने रणजीत- 

सिह को होल्कर की सहायता करने से रोक दिया । होल्कर के साथ संधि होते ही 

अंगरेजों का . रणजीतसिह के कार्यों के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। सन १८०६ 

¦. . ३० तक रणजीतसिंह सतलज नदी तक सारे पंजाब पर आधिपत्य स्थापित कर 

f चुका था। अब वह पटियाला, नाभा और झिंद की चिस-सतलज रियासतों को 


' ललचाई निगाह से देख रहा था। झिंद और पटियाला के एक झगड़े में झिंद के | 
राजा से आमन्त्रण पाकर रणजीतसिंह ने सन्‌ १८०६ में सतलज नदी पार की और i 
इस*दोनों रियासतों पर अपना नियन्त्रण स्थापित किया। चिस-सतलज रियासतों 
- २ को अपने अधिकारलिप्सु पड़ोसी के हाथों अपनी समाप्ति का भय सताने लगा । 
“; . उन्होंने अँगरेजो से संरक्षण की प्राथना की। दिल्ली के अँगरेज रेजीडेंट सर 
i चार्ल्स मेटकाफ ने इन रियासतों को पुरी-पुरी आशा बँधाई, क्योंकि अँगरेज भी 
` >. इतः राज्यों को अपने और रणजीतसिह के राज्य के वीच में तटस्थ राज्य बनाना 

चाहते थु । . टिल्सिट की संधि के वाद भारत पर फ्रांस और रूस के सम्मिलित अभि- 

यान की अफवाहों से स्थिति ने बहुत गम्भीर रूप घारण कर लिया था। अंगरेज 

चाहते थे कि चिस-सतलज रियासतों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ रणजीत- 
_ सिंह को भी रुष्ट न किया जाये; क्योंकि रुष्ट हो जाने पर उसका फ्रांस या रूस से 
` जा मिलने का भय था। लॉड मिन्टो ने सर चार्ल्स मेटकाफ को रणजीतसिंह के 
- साथ अंगरेजों की मित्रता स्थापित करने के साथ-साथ चिसःसतलज रियासतों को 
_ सुरक्षि करने का गुरुतर कार्य सम्पन्न करने के लिए भेजा । सर चाल्स मेटकाफ 


5७3०४): NT TI 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यूरोपीय राजनीति की प्रतिक्रिया am १५३ 


ने सितम्बर के महीने में रणजीतसिंह से कसूर में भेंट की. और उसके सामने फ्रांस 


के विरुद्ध अंगरेजों के साथ रक्षात्मक एवं आक्रमणात्मक संधि करने का प्रस्ताव - . ˆ : 


रखा । रणजीतसिह ने इस प्रकार की मित्रता के लिए बहुत उत्सुकता प्रकट-की, 
परन्तु यह भी माँग की कि अँगरेज उसके कार्यो में टांग न अड़ायें और चिसं-सतलज 
रियासतों पर उसका प्रभुत्व स्वीकार करें। मेटकाफ को .रणजीतसिह की इन 
माँगो को स्वीकार करने का अधिकार न था और उसने रणंजीतसिंहःसे यह भी 
स्पष्ट कर दिया कि इस विषय में कलकत्ते में कम्पनी के अधिकारियों के साथ.लिखा- 
पढ़ी करने से भी कोई लाभ न होगा । रणजीतसिंह अँगरेजों की चाल भाँप गंया 
और अपना शिविर उठा कर उसने अँगरेजों के भयो से, जव तक वे बने. हुए: शे 
लाभ उठाने का निश्चय कर लिया। विद्युत्‌-गति से उसने चिस-सतलज रियासतों 
का जितना भाग वह जीत सकता था जीत लिया; मेटकाफ भी इस वीच संधि के 


विषय में उसके अनुकूल प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में उसके पीछे-पीछे चलता जा रहा था | #९: 


इसी वीच फ्रांस-रूस के सम्मिलित अभियान का भय स्पेन के विप्लव के नीचे aq 


गया, जिससे लॉड मिन्टो अधिक साहसपूर्ण कदम उठाने के योग्य हो गया । जनरल, टि 9 
ऑक्टरलोनी रणजीतसिह को अँगरेजों के मंतव्य की दृढ़ता का परिचय “देने के .* « : 


लिए एक सेना लेकर सतलज प्रदेश में आ पहुँचा, रणजीतसिह अँगरेजाँ के साथ 
युद्ध करना न चाहता था। उसने अँगरेजो के कार्यों की घोर निदा की और उन. 


पर अपनी योजनाओं में बाधा डालने का दोष लगाया। परन्तु अन्त में अप्रैल सन्‌. 


१८०६ Fo में अमृतसर की संधि हो गई, जिसके अनुसार सतलज नदी सिक्ख-राज्य 
की दक्षिणी सीमा घोषित की गई, दोनों पक्षों ने परस्पर शांति बनाये रखना और 
एक दूसरे की राज्य-सीमा का सम्मान करना स्वीकार किया । इसी के साथ-साथ 


एक घोषणा द्वारा चिस-सतलज रियासतों को अँगरेजो के संरक्षण का आश्वासन: ` 


दिया गया। he 

रणजीतसिह के साथ मिन्ठो की नीति हस्तक्षेप न करन की नीति अवश्य थी 
परन्तु यह पूर्णतया सफल हुई । रणजीतसिंह ने मृत्युपयंन्त अपना वचनःनिभाया। 
उसने अपनी वाहिनी का मुख काबुल और सिध की ओर मोडा, परन्तु अपने जीवन 
में उसने फिर कभी सतलज को पार करने की चेष्टा न की । 


लॉड मिन्टो के कार्य-काल के प्रारम्भिक दिनों की. व्यग्रतापूर्ण कूटनीतिक - 


भाग-दौड का एकमात्र स्थायी परिणाम अमृतसर की संधि ही था, जिसके द्वारा 
कम्पनी की राज्य-सीमा सतलज तक पहुंच गई। स्पेन में विप्लव और रूस पर 
नैपोलियन के अभियान की तैयारियों से वह भय बिलकुल जाता रहा जो टिल्सिट 
की संधि से पैदा हुआ था। इस भय के समाप्त होते ही Se का उत्तर-पश्चिम 
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के राज्यों के प्रति आकर्षण भी समाप्त हो गया । फिर वीस वर्ष के बाद इस ओर 
अँगरेजों का ध्यान जाने लगा, जिसका परिणाम प्रथम अफगान-युद्ध हुआ | 
` ` फ्राँसीसी बस्तियों पर अधिकार--यूरोप में आंग्ल-फ्रांसीसी संघर्ष का एक 
परिणाम यह हुआ कि सामुद्रिक यातायात के मागे में पड्नेवाले फ्रांसीसियों के 
अड्डे और उनके अधीन प्रदेश, विशेषतया पूर्व में डच बस्तियाँ विजय की गई। इन 
विजयों में लॉड मिन्टो की सरकार ने सक्रिय भाग लिया और धन-जन से सहायता 
“EATS | १८०९ ई० में रोड्रीग्वेक्स का टापू अंगरेजो के हाथ लगा और १८१० Fo 
में बोर्बेन और मारीशस के टापू भी अँगरेजो ने जीत लिये। इनसे भी अधिक लाभ- 
प्रद मसालों के टापुओं में डचों की बस्तियों तथा जावा का हाथ आना था जो १८१० 
fo में विजय किये गये । इनमें से अधिकतर प्रदेश नेपोलियन की पराजय के पश्चात्‌ 
की गई संधि द्वारा इनके भूतपूर्व स्वामियों को लौटा दिये गये। 
पन आंतरिक व्यवस्था--लॉर्ड मिन्टो उत्तर-पश्चिम की ओर से फ्रांस-रूस के 
` सम्मिलित अभियान की आशंका समाप्त करने के प्रयत्नो में इतना व्यस्त रहा कि 
कम्पनी और भारतीय सीमा के अन्तर्गत देशी राज्यों के मामलों की ओर ध्यान 
- देने का उसको थोड़ा भी अवकाश न मिला । देशी राज्यों के सम्बन्ध में उसका 
उद्देश्य शांति बनाये रखने का था, परन्तु उसकी नीति निश्चित रूप से हस्तक्षेप न 
, करनेकीथी। हम देख ही चुके हैं कि रणजीतसिंह और चिस-सतलज रियासतों 
` के मामलों में उसने किस प्रकार टाँग अड़ाई थी । मिन्टो के समय में देशी राज्य 
मोटे तौर पर तीन प्रकार के थे--(१) अवध, हैदराबाद, पेशवा और मैसूर जैसे 
सहायक संधि से बंधे राज्य; ये राज्य अँगरेजो के साथ सहायक संघि' द्वारा सम्बद्ध 
थे और अपने संरक्षण के लिए कम्पनी को कीमत चुकाते थे; (२) बूंदी, कोटा 
इत्यादि छोटे-छोटे राज्य जो कम्पनी के संरक्षण में थे, परन्तु संरक्षण के वदले में 
उनसे कोई प्राप्ति न होती थी; और (३) सिंधिया, होल्कर, भोंसले के से राज्य 
थे जो. अंगरेजों के समकक्ष थे और अभी तक सहायक संधि, के क्षेत्र से वाहर थे। 
` भिन्टो की नीति इन तीसरी श्रेणी के राज्यों पर शत्रुता न उभाडते हुए, सतक दृष्टि 
` ˆ` „ रखने एवं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के राज्यों को दिये आश्वासनों के अनुसार उनकी 
रक्षा करने की थी। जव कभी कम्पनी के अधिकृत प्रदेशों अथवा उसकी समृद्धि 
१ के लिए कोई भी भय उत्पन्न हुआ, मिन्टो ने उसका प्रतिकार करने में कभी थोड़ा 
` भी विलम्ब नहीं किया। अपने कार्य-काल के प्रारम्भिक दिनों में ही उसका ध्यान 
वुंदेलखण्ड के राज्यों की, जो द्वितीय मराठा युद्ध के पश्चात्‌ कम्पनी के राज्य में 
मिला लिया गया था, अव्यवस्था की ओर आकर्षित हो चुका था । यहाँ अनेक 
WH छोटे-छेःटे रजवाड़े थे, जो किसी भी प्रकार अपनी व्यवस्था न कर पाते थे 
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और यदि ये अँगरेजी संरक्षण में न होते तो इनका अस्तित्व मिट ही गया होता । ये 
WATS परस्पर लड़ते रहते थे और अजयगढ़ एवं कालिजर के शासकों के प्रयत्नों 
के फलस्वरूप इनमें अँगरेजों के प्रति असन्तोष की भावना बढ़ती जा रहीथी। ` 
बाह्य आक्रमण एवं अमीर खाँ और चीतू के नापकत्व में लूटपाट मचाते घूमते हुए 
पिंडारियों के भय से लाड मिन्टो इन राज्यों में फैलते हुए भयंकर विद्रोहात्मक 
भावों को कुचलने के लिए बाध्य हुआ । उसने बुंदेलखंड में एक सेना भेज कर वहाँ 
की हलचलों को दवाया, अजयगढ़ और कालिजर के दुर्गे छीन लिये। इस प्रकार 
बुंदेलखंड की जनता को जता दिया कि अभी अँगरेज शक्ति मरी नही है। 

ऐसी ही तत्परता उसने तब भी प्रदर्शित की जब पठान सरदार अमीर खाँ 
नागपुर पर यह बहाना लेकर चढ़ वैठा कि होल्कर के कुछ जवाहरात, जो होल्कर ने 
अमीर खाँ को भेंट किये थे, भोंसले ने हस्तगत कर लिये हैं और वह उन जवाहरातों 


को भोंसले से प्राप्त करना चाहता है । होल्कर और अमीर खाँ में बड़ी गहरी छनती ३ - : 


थीं। मिन्टो ने तत्काल एक सेना अमीर खाँ को रोकने के लिए भेज दी और अमीर _ 
खाँ को चेता दिया कि यदि उसने भोंसला राजा के प्रदेशों पर आक्रमण 
किया तो उसके विरुद्ध वल का प्रयोग किया जायगा। नागपुर के राजा की रक्षा” - 
के लिए अँगरेज किसी भी संधि से बंधे नहीं थे। अमीर खाँ ने मिन्टो की चेतावनियों 

का aga विरोध किया, परन्तु मिन्टो ने उसकी एक न सुनी। जान पड़ता था कि . 


लड़ाई ठन कर ही रहेगी, परन्तु तभी अमोर खाँ लौट चला। इस प्रकार अपना :- 


उद्देश्य सिद्ध कर लेने पर मिन्टो पुनः अपने सुरक्षित घरे में लोट आया। उसका 
अभीर खाँ को रोकने का यह काये पूर्णतया स्वार्थ-वृत्ति से प्रेरित हुआ था । होल्कर 
के मित्र अमीर खाँ के हाथों भोंसला राजा की पराजय से महाराष्ट्र में शक्ति- . 
संतुलन समाप्त हो गया होता और होल्कर की शक्ति इतनी बढ़ गई होती कि उससे 
भय उत्पन्न हो गया होता। 

इस काल में राजपूताना की छोटी-छोटी रियासतों के प्रति अंगरेजों की नीति 
को विश्वासघात बताकर उसकी कड़ी आलोचना की गई है | ये राज्य, जो मुसलमान | 


शक्ति के तूफान को सफलतापूर्वक झेल चुके थे और जहाँ मध्यकालीन संस्कृति ` `` 


का लालन-पालन हुआ था, अव अपने पैरों पर खड़े होने में भी असमर्थ थे । मराठों 
के उत्तर भारत की ओर फैलने पर, राजपूताना के ये राज्य सिंधिया और होल्कर 
की आखेट-भूमि बन गये थे और इन दोनों मराठा सरदारों D TAHA को सीमा- / 
रेखा निश्चित न होने के कारण, ये राज्य प्रायः इन दोनों सरदारों के घोर संग्राम 
का कारण भी बन जाते थे। आत्म-रक्षा के विचार से ये राज्य अंगरेजों के चढते 
हुए प्रताप-सूर्थ की ओर ढलने लगे और वेलेजली ने द्वितीय मराटा-युद्ध के समय 
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१५६ -अर्वाचीन भारत का इतिहास 


सिंधिया की पीठ में छुरा भोंकने और अपने हित-साधन के लिए, अँगरेजी राज्य 

. . के सुरक्षार्थ उत्केठित वर्ग खड़े करने के उद्देश्य से इन राज्यों को अपने संरक्षण में 

ले लिया था। परन्तु लंदन के व्यापारी इस उत्तरदायित्व की वृद्धि से बहुत डर 

रहे थे; और विशेषतया इसलिए भी वे इस उत्तरदायित्व से घबड़ा रहे थे क्योंकि 

- ` राजपूताना के रेगिस्तान से पौंड, शिलिंग, पॅस के रूप में थोड़े भी लाभ की आशा 

“- .न थी। अतः. जैसा हम पीछे देख चुके हैं, सर जॉर्ज वालों ने इन राज्यों को 

मराठा सरदारों के हाथ सौंप दिया था और इन राज्यों के प्रति उनके व्यवहार में 

हस्तक्षेप न करने का भी वचन दिया था। वालों का यह कार्य घोर विश्वासघात 

का एक उदाहरण था, क्योंकि ये राजपूत राज्य बेलेजली के युद्धो में सहायता 

ष्ट पहुंचाते रहे थे और अब उनको सिधिया तथा होल्कर के प्रतिशोध का शिकार 

बना दिया गया था । इन राज्यों के साथ अंगरेजों का यह व्यवहार उद्देश्यहीन 

AM; इससे अंगरेजी सेनाओं का उत्तरदायित्व कम हो गया, अँगरेजो के प्रति 

` ¦` सिंधिया और होल्कर की कटु भावनाएँ बहुत कुछ शांत हो गई और ये राज्य 

` -उनके वीच में झगड़े का ऐसा विषय वन गये कि पारस्परिक झगड़ों में फंसकर 

: “उनकी शक्ति भी क्षीण होती रहे और उन्हें अँगरेजों की ओर ध्यान देने का 

C “मी समय न मिल पावे । इन राज्यों के सम्बन्ध में मिन्टो ने भी अपने पूर्वगामियों 

को तटस्थ नीति का पालन किया। 

a . त्रावनकोर में विद्रोह (दिसम्बर १८०८)--इन सब झंझटों से कहीं अधिक 

j गम्भीर चिन्ताजनक था सहायक संधि से JA हुए त्रावनकोर राज्य का स्वतन्त्र 

होने का प्रयत्न करना | त्रावनकोर के दीवान वेलू ताम्पी और अँगरेज रेजीडेन्ट 

८० “से बहुत तनातनी चल रही थी; रेजीडेन्ट के निरन्तर हस्तक्षेप और अधिकार 

-- जताने को चेष्टाओं से दीवान तंग आ गया था । बेल ताम्पी ने प्रजा के नाम एक 

घोषणा प्रचारित की, जिसमें उनको अँगरेजो के अत्याचारों से अपने धर्म की रक्षा 

के लिए. हथियार उठाने का आह्वान किया गया था | यह भावना इतनी उग्र थी कि 

नय्यर लॉग एक होकर अंगरेजो के विरुद्ध उठ खड़े हए । उन्होंने रेजीडेन्ट के निवास- 

स्थान पर आक्रमण कर दिया; वह वडी कठिनाई से अपने प्राण बचा कर भाग सका; 

यूरोपीय सैनिकों को भी उन्होंने मार डाला | इस विप्लव को दबाने के लिए 

एक सेना'त्रावनकोर राज्य में भेजी गई जिसने विप्लव को दवा दिया । वेलू ताम्पी 

न आत्महत्या कर ली और सन्‌ १८०५ ई० की संधि की शर्तों के अनुसार कुशासन 

` के आधार पर कोचीन सहित त्रावनकोर का शासन कम्पनी सरकार ने कुछ 
समय के लिए अपने हाथ में ले लिया । 

मद्रास के अधिकारियों का विद्रोह--इससे भी अधिक भयंकर मद्रास की 
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सेना के अँगरेज अधिकारियों का विद्रोह था । इसका कारण यह था कि मद्रास 

के तत्कालीन गवनेर सर जॉर्ज वालों ने इंगलेंड से आदेश पाकर कुछ चोजों को ठेके - -:. 

पर चढ़ाना वन्द कर दिया था। इससे सैनिक अधिकारियों में aga असंतोप्र + 

उत्पन्न हो गया और श्रीरंगपट्टम्‌ में खुल्लमखुल्ला युद्ध प्रारंभ हो गया। लॉड 

fact ने तत्काल घटनास्थल को ओर प्रयाण किया, परन्तु उसके. पहुँचने से . :: 

पहले ही स्थिति कात्र में लाई जा चुकी थो । i 
कम्पनी के अधिकार-पत्र की पुनः स्वीकृति--१८१३ Go की विधि (एक्ट) 

पूर्वी व्यापार पर कम्पनी के एकाधिकार को लेकर पालियामेंट में अनक वारु: 

वाद-विवाद चल चुका था और प्रायः इसके विरुद्ध प्रस्ताव रखे जा रहे थे व्याव- | 

सायिक क्रांति और एँडम स्मिथ एवं उसके अनुयायियों द्वारा स्वतन्त्र ब्यापार 

के सिद्धान्त के प्रचार से यह एकाधिकार सिद्धान्त-विरुद्ध वात हो गई थो। १८०८ 

ई० में पालियामेंट ने कम्पनी के कार्यों की जाँच के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स 

की एक समिति निय॒क्‍त की। इस समिति के परिश्रम के परिणामस्वरूप १८१२ 

ई० में 'पाँचवीं Ferd’ प्रकाशित हुई। १८१३ ई० में कम्पनी का अधिकार-पत्न. « ` 

पुनः अगले वीस वर्षों के लिए मंजूर किया गया, परन्तु भारतीय व्यापार पर इसको. "2. 

एकाधिकार छीन लिया गया, यद्यपि चीन के साथ अधिकांश में चाय और अफीम 

के व्यापार पर इसका एकाधिकार जारी रहा । १८१३ ई० की यह विधि (एक्ट) 

इस दृष्टि से भो महत्त्वपूर्ण है कि इसमें पहले-पहल भारतीय प्रजा की शिक्षा को व्यवस्था" 

की गई। इस विधि में यह निश्चय किया गया कि शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति 

वर्षे १ लाख रुपये की रकम अलग जमा कर दी जाये। १८१३ ई० से पूर्वे कम्पनी Fe 

शिक्षा की व्यवस्था करना अपना कर्तव्य न मानती थी। अब पहले-पहले -इसंन'_ = 

अपने इस चिर-विस्मृत कर्तव्य को ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। भारत में :.. 

धर्म-प्रचारक दलों के प्रवेश के प्रश्‍न पर बहुत गरमागरम वहस हुई और आखिर- *_- 

कार उनका अवेश प्रमाण-पत्रों द्वारा नियन्त्रित करने का निश्‍चय किया गया ।* " 

यूरोपीय लोगों को आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पुति के लिए कम्पनी के खर्चे . -: 

से एक बिशप (प्रधान पुरोहित) और तीन उप-प्रधान पुरोहित (आकंडेकन्स) 

नियक्त किये जाने का निश्चय किया गया । धामिक संस्थाओं इत्यादि का संरक्षण >> 

कम्पनी को सौंपा गया और अन्य बातों में पुरानी परिपाटी चलने दी गई a 
१८१३ ई० की इस विधि (एक्ट) का महत्त्व इस बात में है कि इसमें भारतीय" 

प्रजा की शिक्षा की व्यवस्था की गई और कम्पनी का भारतीय व्यापार का ड 

एकाधिकार भंग किया गया। अब भारत में कम्पनी उन विभिन्‍न व्यापारिक - 

दलों में से एक बन गई जो भारतीय व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। अब 
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१५८ अर्वाचीन भारत का इतिहास 


अँगरेजी पूंजी और उद्योग भारत में स्वतन्त्र[रूप से प्रवेश पाने लगे, जिससे भारतीय 
व्यवसाय दिन प्रतिदिन समाप्त होने लगे, क्योंकि मशीन के बने माल के सामने 
ने टिक न पाते थे। भारतीय व्यवसायों 'के इस विनाश से भारत की आथिक 
स्थिति का दुहूरा विनाश हुआ, क्योंकि भारतीय व्यापार के लाभ की सारी रकम 
भारत्‌ की सीमा में न रहकर इंगलेंड पहुँचती थी । लगभग इसी समय से भारतीय 


` उद्योगःधन्धों का विनाश, कृषि पर अधिकाधिक निर्भरता और परिणामतः 


जनता की निर्घनता का प्रारम्भ होता है । 


९-४ बोंडं मिन्टो के कायों का मूल्यांकन fret के कार्यों का मल्यांकन--मिन्टो ने जब ५६ वर्ष की अवस्था 


में भारत के गवर्नर-जनरल का पद सँभाला, तव वह भारतीय समस्याओं से 


अपरिचित न था। “नियामक समिति' (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) के प्रधान के रूप 


„आक्रमण की । स्कॉटलेंड में जन्म लेने के कारण, वह वहाँ के स्वभावानुकूल 


. 
क. 


. मे वह भारतीय परिस्थितियों का अनुभव प्राप्त कर चुका था। उसके शासन का 


,प्रधान कार्य फांस-ूसी अभियान के भय को मिटाना और भारतीय उलझनों से 
कम्पनी को मुक्‍त करना था। उसकी नीति न तो तटस्थता की थी और न प्रत्यक्ष 


1% 
© 


* मध्य-मार्ग पसन्द करता था और इसी का उसने अनुसरण भी किया। जब उसने 


- गवनेर-जनरल का पद ग्रहण किया, तब कम्पनी का कोष खाली पड़ा था और वह 


' ` ऋण के भार से दवी हुई थी। उसने कम्पनी की आथिक दशा को इतना सुदृढ़ 
*वना कर छोड़ा कि उसके बाद हेस्टिंग्स, वेलेजली की युद्धात्मक नीति को पुनः 
५ चला सका। नेपोलियन के युद्धों की चकाचौंध, स्पेन में राष्ट्रीय विप्लव, रूस 
_ से नेपोलियन का विनाझपूर्ण प्रत्यागमन--इन सब घटनाओं ने इस चतुर स्कॉट- 


स्मैन (मिन्टो) की ओर संसार को ध्यान देने का अवकाश न दिया, जो केवल 


. आप्त किये हुए की रक्षा के लिए ही उद्योग कर रहा था और इस उद्योग में वह 


पूर्णतया सफल भी हुआ। 
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दसवां अध्याय 
आक्रामक नीति का पुनः प्रयोग _ 
१८१३-१८२८ ई० 


सन्‌ १८१२ Go में नेपोलियन के मास्को से विनाझपूणं प्रत्यावतंन और १८१३ . 
ई० में लाइजिग की लड़ाई में--जो :राष्ट्रो की लड़ाई” (‘dew ऑफ्‌ नेशन्स!) 
के नाम से प्रसिद्ध है--उसकी पराजय से, Stes को फिर से भारत में अपनी युद्ध. . 
और राज्य-विस्तार की नीति अपनाने की छुट्टी मिल गई। १८१३ ई० में लॉड * . 
मिन्टो के त्याग-पत्र देने के बाद मॉयरा का अलं (अमीर) जो 'माक्विंस आफैँ» - 
हेस्टिंस' नाम से अधिक प्रसिद्ध है, तत्कालीन युवराज प्रतिनिधि (प्रिन्स रीजेट) E 
वाद में चतुर्थ जॉर्ज, की सिफारिश पर गवर्नेर-जनरल नियुक्त हुआ; मॉयरा के 
अ ने १८१२ ई० के मंत्रिमंडलीय संकट में युवराज-प्रतिनिधि की बहुत राज-.. 
नोतिक सेवा की थी। अमेरिका के स्वातन्त्र्य-संग्राम के अवसर पर वह सेना म... 
कार्य कर चुका था और पालियामेंट का सदस्य भी रह चुका था; पालियामेंट में 
उसने वेलेजली की आक्रामक नीति का घोर विरोध किया था। परन्तु गवर्नर- .* 
जनरल के पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के पश्चात्‌ इसी हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश सरकार ` 
* के प्रभृत्व-विस्तार की नीति अपूनाई । शीघ्र ही उसे ज्ञात हो गया कि 
उसके सामने सात ऐसे झगड़े उपस्थित हे, जो तलवार के जोर से ही सुलझ सकते हें। 
भारत की तत्कालीन स्थिति किसी प्रकार भी संतोंपजनक न थी। मराठा सरदार `. 
प्राजित अवश्य हुए थे, परन्तु वे कुचले न जा सके थे। सिंधिया, होल्कर और. 
भोंसले ने लॉड मिन्टो के सात वर्ष के शांतिपूर्ण कायं-काल से लाभ उठाकरु 
अपनी-अपनी शक्ति बढ़ा ली थी और अब वे ब्रिटिश शक्ति से अंतिम टक्कर लेन 
के लिए सन्नद्ध हो गये थे। पेशवा भी सहायक संधि' के नियन्त्रणो से तंग आ चुका 
था और इसके प्रति उसका असंतोष गहरा होता जा रहा था। मध्य भारत में 
अव्यवस्था एक संक्रामक रोग के समान फैलती जा रही थी। पिडारियो के उपद्रवों 
ने वहाँ की दशा और भी शोचनीय बना दी थी। चारों ओर अँगरेजो के प्रति 
शत्रुभाव बढ़ता दिखाई दे रहा था। भारतीय सीमा के बाहर उत्तर को ओर से 
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१६० अर्वाचीन भारत का इतिहास 


गोरखों और पूरब की ओर से बमियों की वढ़ती हुई शक्ति भय उत्पन्न कर रही 
थी और आशंका हो रही थी कि यदि इनको शीघ्र न रोका गया ता य अँगरेजी 
राज्य की नींव हिला ST । 

शस्त्रो के वल पर बढ्नेवाली साम्राज्यवाद की नीति का सदेव यह एक महान्‌ 
अनर्थकारी दोष रहा है कि दूसरों की स्वतन्त्रता का बलपूवेक हरण कर वह शत्रुता 
के ऐसे वीज बो देती है जो युद्धों की परम्परा के रूप में फलत ह और शान यह 
कि साम्राज्यवादी शक्ति उन राज्यों के विरुद्ध, जो अपने खोय हुए अधिकारों आर 
प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए शस्त्र उठाते हैँ, अपन युद्धा को रक्षात्मक युद्ध 
कहकर प्रसिद्ध करती है । हेस्टिंग्स ने जो युद्ध लई उनके बीज वेलेजली के युद्ध 
वो चुके थे । 

नेपाल के साथ युद्ध (१८१४-१६ ई०)--इससे पहले कि हेस्टिंग्स मराठों 
को स्वातंत्र्य भावना को हमेशा के लिए कुचल डालने की तैयारियों को पूणे कर 
पाता, उसको हिमालय के अंतवेर्ती प्रदेश में गोरखों और नेपाल-राज्य के प्रति- 
दिन बढ़ते हुए विस्तार की ओर ध्यान देना पड़ा । 

१८०१ Fo में अवघ के नवाब वजीर से गोरखपुर प्राप्त कर रून पर अगरजा 
eo राज्य नेपाले-राज्य के सम्पर्क में आ गया। नेपाल के आदिवासियों के विषय 


«में अधिक ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। चौदहवीं शताब्दी में नेवार जाति ने इस 


+ देश पर अधिकार जमा कर इसकी घाटियों में अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर 
, लिये थे। इन राज्यों के निरन्तर पारस्परिक Gal के फलस्वरूप गोरखों ने 
: , इन सब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और उनके शासक पथ्वीनारायण 


६.” ने १७६७.६० में अपने राज-वंश की प्रतिष्ठा की। सुशिक्षित सैन्‍्य-बल के कारण 


गोरखा-राज्य तीव्र वेग से बढ़ने लगा । बढ़ते-बढ़ते इसका विस्तार पूर्व में सिक्किम 
त॒था पश्‍चिम में सतलज नदी तक हो गया। 
' कम्पनी ने बहुत पहले गोरखा राज्य के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित 
` करने की चेष्टा की थी, परन्तु इसमें उसे अधिक सफलता न मिली थी। १७९२ 
ई० में फिलपैट्रिक और १८०२ fo A कर्नेल नॉक्स इस कार्य के लिए नेपाल भज 
. गये थे, परन्तु उनके प्रयत्नों का कोई फल न निकला और नेपाळ अँगरेजों के 
सम्पकं से दूर एक रहस्यमय देश बना रहा। 

_ गोरखाः्युद्ध के कारण--गोरखा-युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालनेवाली 
जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है, वह सब अँगरेजों के वणंतों से प्राप्त होती है 
अतः इसका एकपक्षीय होना स्वाभाविक ही है। इन वर्णनों में गोरखों को आक्रा- 
त्मक बता कर इस युद्ध को रक्षात्मक युद्ध कहा गया है। गोरखों के साथ अँगरेजों 
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. क सीमा-सम्बन्धी झगड़े १८०१ ई० से प्रारम्भ हो गये थे, जब गोरखपुर के अँगरेजी 
राज्य में मिला लिये जाने से अँगरेजों की राज्य-सीमा नेपाल के साथ जा मिली 


थी। कम्पनी की राज्य-सीमा को उन प्रदेशों की ओर बढ़ते हुए देखकर, जिनको 


वे अपने लिए महत्त्वपूर्ण प्रदेश समझते थे, गोरखों का चौकन्ना होना स्वाभाविक 
ही था। नेपाल और कम्पनी की राज्य-सीमा के सुनिश्चित न होने के कारण समस्या 
बहुत पेचीदा हो गई थी। तराई-प्रदेश में नेपाल के प्रत्येक बढ़ते हुए कदम को 
कम्पनी अपने राज्य पर नेपाल का हस्तक्षेप समझती थी। दूसरी ओर गोरख लोग 


कम्पनी के विरोध को अपने न्यायोचित विस्तार के प्रति कम्पनी का खुल्लमखुल्ला | 


नियन्त्रण का प्रयत्न समझते थे। परन्तु Bis मिन्टो के समय तक अँगरेजो ने बहुत 
दबी जवान में और यदा-कदा ही विरोध किया था, क्योंकि तब तक वे गोरखों की 


' प्रबल शक्ति से टक्कर लेने का साहस न कर पाये थे; युद्धं में गोरखों के पराक्रम *. 


के विषय में उनको पर्याप्त ज्ञान था । लॉड मिन्टो के समय में गोरखों ने सारंन तथा 


गोरखपुर जिलों के कुछ भूभाग पर अपना अधिकार जताया। लॉर्ड मिन्टो ने.) 
समाधान के लिए यह मामला दोनों पक्षों की एक सम्मिलित समिति के सिपुदे ' 
कर दिया, जिसके सदस्य मेजर ब्रेडशों तथा कुछ नेपाली अधिकारी बनाये गये, .. 


परन्तु गवर्नेर-जनरल के यह धमकी देने पर कि यदि नेपाल चुपचाप इन प्रदेशों से: ` 


अपना अधिकार न उठा लेगा तो वह बल-प्रयोग द्वारा इन पर अधिकार कर लेगा; पु > 
यह समिति भंग हो गई। गोरखों ने अपने हकों को ही ठीक मानते हुए बुटवल दर 
एवं शिवराज नामक जिलों पर अधिकार कर लिया। अँगरेजों ने मी गोरखों के - . , 


बाद शीघ्र ही इन पर अपना अधिकार जमा दिया। गोरखों ने अँगरेजों के इस 


कार्य को अपने पर उनका अकारण आक्रमण समझा और मई १८१४ ई में बुटवल _ + 


की पुलिस-चौकी पर धावा बोल दिया, जिस पर गवनेर-जनरल ने नवम्बर १८१४ 


ई० में नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 

इस समय गोरखों की सेना का प्रमुख भाग सतलज की ओर व्यस्त देखकर, 
हेस्टिंग्ज ने शीघ्र विजय प्राप्त करने की आशा से गोरखों पर सब तरफ से आक्रमण 
करने की योजना बनाई। उसने युद्ध का एक विस्तृत और सुक्ष्म विवरणयुक्त 
मानचित्र प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार कर्नेल आँक्टरलोनी को सतलज की ओर 


से बढ़ना था; मेजर जनरल जिलेप्सी को मेरठ से चलकर ऑक्टरलोनी के साथ . 


गोरखों की प्रधान सेना पर, जो अमरसिंह थापा के सेनापतित्व में थी, आक्रमण 
करने में सहयोग देना था; मेजर जनरल मारले एवं सुलिवन वुड को पटना और 
गोरखपुर से गोरखों की राजधानी की ओर बढ़ना था, जब कि मेजर लेटर को 
पूया से प्रयाण करना था। इंसी के साथ-साथ गोरखा सेनानायक को बड़े-बड़े 


११ 
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पुरस्कारों का प्रलोभन देकर पतित करने और परिणामतः गोरखों के सुदुढ़ सैन्य- 
संघटन को तोड़ने के भी असफल प्रयत्न किये गये । हेस्टिग्ज्ञ ने तीस age से भी 
अधिक सैनिकों को समर-भूमि में उतार दिया; परन्तु गोरखों की वीरता, दुढ़ता 
* तथा उनकी युद्ध-प्रणाली ने अँगरेजो के छक्के BST दिये। प्रकृति भी गोरखों का 
> साथ दे रही थी; पहाड़ी देश की भौगोलिक स्थिति अँगरेजी सेना की प्रगति में 
' _. अनेकानेक वाधाएँ खड़ी कर रही थी। अँगरेजी सेना के सन्‌ १८१४ ई० के समस्त 
`. ` प्रयत्न बुरी तरह विफल हुए; माले तथा वुड को गोरखों के कड़े प्रहारों से संत्रस्त 
` होकर पीठ दिखानी पड़ी और जिलेप्सी कलंगा की पहाडी गढ़ी को हथियाने के 
प्रयत्न में मारा गया । 
iR अँगरेजों की इन पराजयो के समाचार से भारत की उन शक्तियों में, जो 
अँगरेजों को इस देश से वाहर खदेड़ने की इच्छुक थीं, नई आशा का संचार होने 
.५:. ..लगा। मराठा-राज्यों, पिंडारियों और यहाँ तक कि रणजीतसिंह के बीच में भी 
, ४ ` परस्पर समझौतों की सूचनाएं मिलने लगी । हेस्टिग्ज के कान खड़े हो गये । वह 
.. अपनी सेनाओं को जनरल डेविड ऑक्टरलोनी के सेनापतित्व में सुदृढ़तया संघटित 
>, करने और भारतीय राज्यों को एक दूसरे से अलग रखने के लिए जी-जान से प्रयत्न 
“, करने लगा । अँगरेजो के सौभाग्य से भारतीय राज्यों के पारस्परिक अविश्वास 
& ने उनको सर्वसामान्य शत्रु के विरुद्ध एक न होने दिया। ऑक्टरलोनी ने गोरखों 
. / की युद्ध-प्रणाली अपनाकर अमरसिंह के विरुद्ध सतलज की ओर से प्रयाण किया। 
प j मई १८१५० में मलावें के दुर्ग पर अधिकार कर और अमरसिह को आत्म-समर्पण 
', : के लिए बाध्य कर उसने पहली बडी विजय प्राप्त की। गोरखा सिपाहियों को 
, ` अपनी ओर तोड़ने के लिए अँगरेजों ने अपने कोष का मुँह खोल दिया, जिससे नेपाली 
` सरकार संघि-वार्ता के लिए वाध्य हो गई। हेस्टिग्ज ने पहले तो बड़ी ऊँची शतें 
पेश कीं, परन्तु भारतीय सीमा में तनातनी बढ़ते देखकर उसको अपनी माँगों को 
कम करना पड़ा और नवम्बर १८१५ ई० में सिगौली की संधि पर हस्ताक्षर हो 
, , गय। .परन्तु अमरसिह के नेपाली सरकार को युद्ध जारी रखने के लिए उकसाने 
.. परे, पुनः लडाई छिड़ गई। नेपाल-सरकार ने संधि की शर्तों को पूरा करना 
7 ,- अस्वीकार कर दिया। आँक्टरलोनी इस विषम परिस्थिति का सामना करने के 
हि लिए पहले से ही तैयार खडा था | उसने तत्काल नेपाल की राजधानी की ओर 
, « प्रयाण कर दिया और फरवरी १८१६ ई० में गोरखों को मकवानपुर की लड़ाई में 
` हरा दिया। इस पराजय से गोरखों की हिम्मत टूट गई। सिगौली की संधि मान 
ली गई। इस प्रकार युद्ध का अंत हो गया । 
सिंगौली की संघि- इस संधि से अँगरेजों को गढ़वाल तथा कुमाऊं जिले और 
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तराई का बहुत सा भाग मिला | नेपाल-सरकार ने काठमांडू में एक अँगरेज 
रेजीडेंट रखना और शिकम को स्थायी रूप से छोड़ना स्वीकार किया। इस संधि 
से अंगरेजी राज्य पहाड़ी प्रदेशों के आंतरिक भागों में पहुँच गया और रणजीत्‌-* 
सिह एवं गोरखों के राज्य के वीच एक ऐसी वाड़ खड़ी हो गई, जिससे ये दोनों «= . 
आपस में मिल न सके और यदि कभी इनका मेल हो भी जाय तो उसको तोड़ने-के 
साधन भी इसने उपस्थित कर दिये; शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल इत्यादि प्रमुख `. .: 
पहाड़ी स्थान अँगरेजों के हाथ लगे। काठमांडू में रेजीडेंसी की स्थापना से मध्य- ` 
एशिया की सूचनाएं प्राप्त करने और उसके साथ यातायात करने का एंक अच्छा 
साधन अँगरेजो को प्राप्त हो गया । fe 
तव से लेकर आज तक इस संधि का बड़ी ईमानदारी के साथ पालन किया. 5 
जाता रहा है और नेपाल के साथ भारत के सम्बन्ध वड़े प्रेमपूर्ण वने चले आ रहे, . 5; ;- 
1 मराठा संघर्ष छिड़ने की संभावना से नेपालियों को खुश करने के लिए तराई- - £ = 
प्रदेश का बहुत सा भाग गोरखों को लौटा दिया गया। का 
अव्यवस्था और अराजकता--मराठों और पिडारियों से युद्ध--वेलेजली के . 2 
मराठा युद्धों एवं मध्य भारत के छोटे-छोटे राज्यों के प्रति उसकी नीति सेवह ,: ° 
राजनीतिक व्यवस्था समाप्त हो चली थी जो १८०५ ई० तक भारत का शासनः: F 
संचालन .करती आई थी। इस सारी व्यवस्थाः का प्रधान मुगल बादशाह ही ...... 
माना जाता था, यद्यपि वह अंधा था और सिंधिया का बंदी वना हुआ था। उसकेः- « ` 
नीचे प्रधान अधिकारी पेशवा था जो उसका प्रतिनिधि (वकील-उल-मुतलकृ) : ` . 
था। पेशवा का भी प्रतिनिधि सिंधिया था। इसमें संदेह नहीं कि बादशाह सर्वथा . ..< ® 
शक्तिहीन वन चुका था; बादशाह का पद किसी एक व्यवित का न रहकर एक ˆ ' - 
संस्था बन चुका था । तत्कालीन मुगल बादशाह और इँगलेड के वर्तमान राजा की 
स्थिति में बहुत कुछ समानता है। यदि अँगरेजो ने बीच में पड़कर, इस व्यवस्था के st 
विकास को समाप्त कर अपना प्रभुत्व स्थापित न कर दिया होता तो भारत का भावी न्‌. 
इतिहास क्या होता, यह कल्पना करना व्यर्थ है । इतना अवश्य असंदिग्ध हैकियदि , 
१८५७ ई० तक नहीं तो कम से कम १८०५ ई० तक तो मुगल सम्राट की अपनी, - " 
ही शान और प्रभाव था, जिसका सभी भारतीय शक्तियाँ--चाहे वे हिंदू हों या : k 
मुसलमान- आदर करती थीं और अपने-अपने हित-साधन के लिए उपयोग करने zA 
का प्रयत्न करती थीं। यहाँ तक कि अँगरेजों को भी, जब उनकी राजनीतिक ba 
शक्ति सुदृढ़ भी हो गई तब भी, बादशाह के नाम पर ही शासन करने का स्वाँग 
भरना पड़ा और उसको प्रभु-शक्ति का सम्मान प्रदान करना पड़ा। १८५७ के 
स्वातन्त्र्य संग्राम के नेताओं का सारा प्रयत्न बादशाह बहादुर शाह को मुगल- 
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१६४ अर्वाचीन भारत का इतिहास 


सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने का रहा। हिंदुओं के लिए यह महा अपमानजनक 
बात थी कि सम्राटपद पर एक मुसलमान प्रतिष्ठित हो; परन्तु वे भी मुगल बाद- 
दाह को अपना समझने लगे थे, क्योंकि अब वह विदेशी न रहकर उनके समान ही 


बा. भारतीय बन चुका था। महान्‌ सम्राट्‌ अकबर पहला बादशाह था जिसने भारत 
के बड़े.भाग को एक शासन-सूत्र में बाँधने के साथ-साथ मुसलमान वाद वाह को 
भारतीय सम्राट का रूप दिया था। औरंगजेब के समय में हिन्दुओं की प्रति 


क्रिया बादशाहत के खिलाफ न होकर धर्मान्ध औरंगजेब के विरुद्ध हुई थी। अकबर 
द्वारा चालित विंकास-क्रिया औरंगजेब की घर्मान्ध नीति के कारण कुछ समय 
के लिए रुक अवश्य गई थी; परन्तु हिंदू प्रतिक्रिया के शान्त होते ही वह पुनः 


:गतियुक्त हो गई थी । इस विकास-क्रिया के परिणामस्वरूप अभी भारतीय 
erat का संद्लिष्ट चित्र पूरा भी न हो पाया था कि अँगरेजों ने बीच में आकर 
` हमारे देश के इतिहास को नई दिशा में मोड़ दिया और हमारी वतंमान स्थिति 


: की भूमिका प्रस्तुत कर दी । 


अपने प्रस्तुत प्रसंग की ओर मुड़ने पर, हम देखते हें कि वेलेजली दिल्ली को 


¦` हस्तगत करने के साथ-साथ श[हअ(लम को अपने वश में कर तथा पेशवा को 
2. सहायक संधि से जकड़कर भारतीय शासन-तंत्र के दो सर्वोच्च स्तंभों को उखाड़ 
` . चुकाः था। भारतीय स्वतंत्रता के जानी दुश्मन अँगरेजों के ह.थों में पड़कर बाद- 
` शाह क! शासंन-तंत्र में सारा महत्त्व छुप्त हो गया और इसी प्रकार पेशवा के अधीन 
` ही जाने से महान्‌ मराठा-संघ के सदस्य-राज्य भी स्वतंत्र हो गये और उनमें एक- 


सूत्रता लाने के लिए अब अँगरेजों के प्रति समान शत्रु-भाव तथा अपनी गौरवशाली 


` परंपरा की स्मृति के अतिरिक्त और कोई बात बाकी न रह गई। 


बालों के वे राजनीतिक उपचार जिनको मिन्टो ने भी बनाये रखा, उस 
राजनीतिक ढाँचे के अभाव की पूर्ति करने में असमर्थ थे जो वेलेजली की सेनाओं 
के हाथों छिन्न-भिन्न हो चुका था। परिणामतः जो अराजकता और अव्यवस्था फैली 
. उसके वर्णन में भारतीय इतिहास के-अँगरेज लेखकों ने बड़े कलुषित तृप्तिपूर्ण हृदय 


“से सजीव रंग भरा है। इन्होंने पठानों और पिडारियौं की सैनिक छूट-पाट के 


- फलस्वरूप उत्पन्न दुर्देशा का अतिरंजित वर्णन किया है, जिससे मराठा राज्यों 


= परर हेस्टिग्ज़ के आक्रमणों के लिए एक अच्छा-सा बहाना बनाया जा सके; क्योंकि 


हून मराठा राज्यों का पिंडारियों के साथ सम्बन्ध बताया जाता AT | पिडारियों 
के! साथ मराठा राज्यों का क्या सम्बन्ध था, यह बात निश्‍चित रूप से कभी भी 
विदित न हो सकी। इन दोनों के गुप्त गठबन्धन का दोषारोपण अँगरेज ही करते 
आये हैं और उन्होंने इस बात को इतना तूल दे दिया था कि हेस्टिग्ज़ की धारणा यहाँ 
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आक्रामक नोति का पुनः प्रयोग १६५ 


तक वन गई थी कि पिंडारियों पर आक्रमण होते ही उनके मराठा मित्र युद्ध-क्षेत्र . 


मे उतर पड़ेंगे। यह संभव है कि मराठों ने भावी युद्ध में, जो दोनों पक्ष जानते 
थे कि अनिवार्य है, इन अवसरवादी सैनिक दलों को अँगरेजों के विरुद्ध काम म 
लाने की आशाएं बाँध ली हों और अँगरेजों तथा उनके संरक्षित राज्यों को परेशांन 


करने के लिए उनके राज्यों पर धावा बोलने के लिए भी पिडारियों को उत्साहित. ..: 


किया हो; परन्तु मराठा-पिंडारी सम्बन्ध के निश्चित प्रमाण अभी तक उपलव्ध“ = 


नहीं हं। संभव है, ऐतिहासिक गवेषणाएँ किसी दिन इस विषयं: पुर: प्रकाश 
डाल सके | 


'षिडारी' शब्द की व्युत्पत्ति के बिषय में तरह-तरह के तुक भिड़ाथे'गये हें; 


सबसे अधिक मान्य मत यह है कि इस शब्द की व्युत्पत्ति “पिडा' शब्द से हुई हैं, .. 
जो एक मादक पेय का नाम है; इस पेय के रसिक 'पिंडारी' नाम से अभिहित.हुए- : 


पिडारियों का न अपना कोई धर्म था और न राज्य; पहले-पहल इनका नाम: 


औरंगजेब के समय के मुगल-मराठा युद्धों में सुनाई पड़ा था। ये एक प्रकार के - 


अनियमित सैन्य-दल थे, जिनका उपयोग मराठे मुगलों के विरुद्ध करते थे ।-उन्नी- . 
सवीं शती मे इनका जोर फिर से बढ़ने लगा; नर्मदा की घाटी और मारवा मः - 
इनके प्रमुख अड्डे थे। इनके नेता अपने साहस और शौर्यं के बल पर चमके थे। .: 
चीतू, वासिल मुहम्मद और करीम खाँ इनके सरदार थे जिनकी अधीनता में. 
१५,००० से २०,००० तक आदमी रहते AI RC 

लूट-पाट और ठगी का व्यवसाय करनेवाला दूसरा दल पठानों का था,, : 
जिसके सरदार अमीर खाँ और मुहम्मद शाह खाँ थे। इनकी सेनाएँ, पिडारियों- = 


के विपरीत, नियमित और सुसज्जित जान पड़ती थीं। इनका प्रधान कार्यक्षेत्र 


राजपुताना था; वहाँ ये छोटे-छोटे राजपूत-रजवाड़ों के महत्त्वपूर्ण झगड़ों में आग | 


लेते थे और उस पक्ष की सहायता करते थे जो इन्हें अधिक से अधिक धन दे पाता था। 
अमीर खाँ ने १७९९ के लगभग जसवंतराव होल्कर से मेल कर लिया था और 
उसकी मृत्य के पश्चात्‌ उसके राज्य के मामलों में अपने बहनोई गफूर खाँ के द्वारा 


जो मध्य भारत की जावरा रियासत के शासक-वंश का सस्थापक था, बहुत प्रभात :- 
रखने लगा था। १८१४ Fo में मुहम्मद शाह खाँ की मृत्यु हो जाने पर अमीर खाँ , 
का सैन्य-बल दुगना हो गया। अब वह राजपूताना की रियासतों का यथावसर ' 


प्रबळ शत्रु या मित्र बनन लगा। 
यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी कि भारतीय राज्यों में वेलेजली की सहा- 


यक सेनाओं की नियुक्ति के साथ-साथ छूट-पाट से गुजारा करनेवाले पठानों और 
पिडारियों के अराजक-सैन्य-संघटनों का, जो मध्यकालीन यूरोप की स्वतंत्र 
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कम्पनियों' (फ्री कम्पनीज) से समानता रखते थे, अभ्युदय होने लगा था। 
“सहायक सेनाओं' की नियुक्ति के साथ-साथ प्रायः अंगरेजो के आग्रह से, भारतीय 
सेनाएँ भंग की जाने लगी थीं; इन सेनाओं से निकले हुए सैनिक जीविका की खोज 
में पठानों और पिंडारी सरदारों के अनुयायी बनने लगे । अँगरेजों के द्वारा अपनी 
रोटी छीनी जाने के कारण, पठान और पिंडारी दोनों ही दल अँगरेजो के प्रति 


*: झंत्रुभाव रखते थे और उनके अथवा उनके अधीन राज्यों के प्रदेशों में लूटपाट 


करना अपना न्यायसम्मत अधिकार समझते थे । पठानों को तो राजपूताना में अच्छा 
लाभदायक कार्य क्षेत्र मिल गया था, परन्तु पिंडारियों की छूटपाट का कोई निश्चित 


* क्षेत्र न था। अपने सरदारों की अधीनता में पिंडारी अपनी छूटखसोट और ठगी 
_ का क्षेत्र बढ़ाते जा रहे थे और यूरोपीय उलझनों में अँगरेजों के GA होने के कारण 


वैलेजली की बिदाई से लेकर हेस्टिग्ज के आगमन तक भारत में लड़ाई-भिड़ाई से 
हाथ खींच लेने के कारण, इन लोगों को अपनी लूटपाट जारी रखने की खुली छुट्टी 
मिल गई थी । १८०८-९ ई० में इन्होंने गुजरात के समृद्ध भूभाग पर छापे मारे 


और १८१२ ई० में अँगरेजों के अधिकृत मिर्जापुर और शाहाबाद जिलों पर अक- 


स्मात्‌ आक्रमण कर उनको चक्कर में डाळ दिया। १८१५-१६ ई० में उन्होंने 


5 निंजाम के राज्य पर आकस्मिक आक्रमण किये और अगले वर्ष उत्तरी सरकारों 
 «में- लूटपाट मचाई। 


_- स्पष्ट था कि अँगरेज कम्पनी के साथ उनकी टक्कर अधिक समय तक 
टाली नहीं जा सकती थो। उनकी सैनिक छूटपाटों से वाणिज्य-व्यवसाय चौपट 
हो रहा था। अँगरेजो के अधिकृत जिलों पर उनके आक्रमण का राजनीतिक महत्त्व 
भो कम न था, क्योंकि मराठों के साथ उनका गुप्त सम्बन्ध बताया जाता था और 
सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनके निर्वाध संचार से अँगरेजों के नाम पर बट्टा 
लग रहा था। भारत-भूमि पर पाँव रखते ही हेस्टिग्ज़ इन पिडारियों पर चारों 


_- ओर से टूट पड़ने के लिए वेचेन हो रहा था; परन्तु कम्पनी के अध्यक्ष मंडल' ने 


उसको इस कार्य में उतावलापन न दिखाने दिया, क्योंकि उनको भय था कि पिंडा- 
रियो होने ` ° ~ WA 

रियों के ऊपर आक्रमण होने पर मराठे भी रणभूमि में उतर आयेंगे; इसलिए 

उन्होंने हेस्टिग्ज को मराठों और पिंडारियों में शत्रुता उत्पन्न करने की सलाह दी, 


: ` जिससे इन दोनों का विनाश पारस्परिक संघष से ही हो जाय । परन्तु हेस्टिग्ज़ को 
यह नीति पसंद न थी, वह अँगरेजी राज्य की सुदृढता के लिए भय बने हुए इन 


मराठों और पिंडारियों की शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सारी अँगरेज 
शक्ति को लगा देने के पक्ष में था। यह तो स्पष्ट ही था कि जव तक मराठों की शक्ति 
पूर्णतया कुची नहीं जाती, तव तक वे अपने खोपे हुए स्वत्व को पुनः प्राप्त करने 
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और अपनी स्वतंत्रता का अपहरण करनेवाले अँगरेजों को खदेड बाहर करने के 
लिए हथियार उठाते रहेंगे। जिस जाति में आत्म-गौरव का थोड़ा भी भाव हो, 
वह गुलामी को आसानी से गले के नीचे नहीं उतरने दे सकती। अतः अँगरेज 
और मराठे दोनों ही पक्ष भली भाँति समझ रहे थे कि लडाई होकर ही रहेगी। 


हेस्टिग्ज़ के सामने द्विधा थी तो यह कि क्या वह मराठों के आक्रमण की प्रतीक्षा :- 


करे या उनके पूरी तरह से तैयार होने के पहले ही उन पर स्वयं धावा बोल दे। 
उसन स्वय आक्रमण करना ही ठीक समझा, क्योंकि अधिक विलंब करने से मराठों 
को संघटित होने और अपनी योजनाओं को दृढ़ आधार पर जमाने का अवसर 


मिल रहा था। आखिर कम्पनी के अध्यक्ष भी हेस्टिंग्ज के विचारों से सहमत हो 
गय और हेस्टिग्ज़ पिडारियो एवं मराठों--ब्रिटिश राज्य के इन दोनों महान्‌ “ ` 


` ~ 


शत्रुओं--को नष्ट करने के उद्देश्य से आक्रमण की तैयारी करने लगा। 
हेस्टिग्ज की तैयारियां कार्य की विशालता के सर्वथा अनुरूप थीं। उसने सभी 


प्रसीडेसियों की सेनाओं को TARG १,१६,००० जवानों और ३०० तोपों की . . 


एक विशाल वाहिनी संघटित की और इसको दो भागों में बाँटा--(१) उत्तरीय - 
सेना, जिसमें चार डिवीजन थे और जो स्वयं उसके सेनापतित्व में रखी गई और, : 
(२) दक्षिणी सेना, जो सर टॉमस हिस्लोप के सेनापतित्व में रही । युद्ध की योजना: ` 
इस भकार वनाई गई कि पिंडारियों को चारों ओर से घेर लिया जाय और मराठा 


राज्यों को रोक कर रखा जाय, जिससे ये दोनों शक्तियाँ मिल न पायें और तव इनके 
साथ एक-एक कर निपटा जा सके। इस उद्देश्य को लेकर ये उत्तरी तथा दक्षिणी 
दोनों सेनाएँ उस वृत्त की परिधि से, जिसका केन्द्र इलाहाबाद में इंडिया नामक स्थान 
के समीप था, एक साथ आंतरिक भागों की ओर बढ़ेगी और मध्य भारत में पिडारी- 
दलों को घेर लंगी । 

इस प्रकार खुल्लमखुल्ला युद्ध के साथ-साथ उसने अपने विरुद्ध संघटित सेनाओं 
को तोड़ने और मराठा राज्यों के सम्भाव्य सम्मेलन को रोकने के fou कूटनीतिक 
युद्ध की भी योजना वनाई। 

हेस्टिग्ज़ ने मराठा राज्यों में सबसे पहले नागपुर की ओर ध्यान दिया, जो 
इस समय आंतरिक कलह का शिकार हो रहा था। द्वितीय रघुजी भोंसले का २२. 
माचे १८१६ ई० को देहांत हो गया था | उसका पुत्र परसोजी बुद्धि और शरीर दोनों 
से ही निर्बल था। उसके संरक्षक-पद के लिए रघुजी की विधवा बुकाबाई और 
परसोजी के बाद राज्य के उत्तराधिकारी आप्पा साहब में झगड़ा शुरू हुआ। 
अँगरेजो ने इस झगड़े में अपने लिए बड़ा अच्छा सुयोग देखा और आप्पा साहब को 
सहायता का वचन देकर उससे मई १८१६ ई० में 'सहायक-संधि' पर हस्ताक्षर 
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करा लिये । इस चाल से मराठा-गुटबंदी को बहुत धक्का पहुँचा और अँगरेजों की 
प्रतिरोधक एवं आक्रामक शक्ति बहुत बढ़ गई । घटनाचक के इस अनुकूल परि- 
वर्तन से अँगरेजो को जो प्रसन्नता हुई वह मैलकॉम के इन शब्दों में साफ़ झलकती 
है कि “नागपुर के साथ सहायक संधि से बढ़कर कल्याणकारी और कोई घटना न 
हो सकती थी।' 

काल-क्रम की दृष्टि से पेशवा दूसरा मराठा-सरदार था, जिसकी ओर हेस्टिग्ज 
ने ध्यान दिया । इस समय तक पिडारियों का पीछा किया जाने लगा था | घटना- 
चक्र बड़े वेग से घूम रहा था । राजपूताना की रियासतों और शक्तिशाली पठान 
सरदार अमीर खाँ को अँगरेजों की मित्रता के जाळ में फंसाया जा रहा था और 
सामरिक प्रयत्नों को कमर से कम करने के लिए सिंधिया तथा होल्कर के साथ भी 
` . कूटनीतिक दाँव-पेंच चलाये जा रहे थे । अँगरेजों के ये सब प्रयत्न उखड़े-उखड़े न 
होकर एक संदिलष्ट योजना के अंग थे और जितनी शीघता से ये किये जा रहे थे 
उससे भारतीय शक्तियाँ दंग रह गई थीं । इन प्रयत्नो का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन 
करना सुविधाजनक होगा | 
है अँगरेज और पेशवा-पेशवा पहला मराठा सरदार था, जिसने अँगरेजो के 

`, साथ सहायक-संघि' कर ली थी और इस प्रकार मराठा-संघ की प्रमुखत का अपना 

अधिकार गँवा दिया था। अँगरेजों की अधीनता से छुटकारा पाने के लिए उसका 
प्रयत्नशील होना स्वाभाविक ही था। उसको पूर्ण आशा थी कि उसकी इन योज- 
नाओं में अन्य मराठा राज्य भी उसका सहयोग करेंगे, क्योंकि मराठा राज्यों के 
लिए यह अपमानजनक वात थी कि उनका वैधानिक प्रधान एक विदेशी सरकार 
के अधीन हो। बेसीन की संधि के पश्चात्‌ कुछ वर्षों तक पेशवा द्वितीय बाजी- 
राव अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने में दत्तचित्त रहा। इस वीच उसने अँगरेजों के 
साथ प्रेम-भाव बनाये रखा। पेशवा की शक्ति को बढ़ते देखकर अँगरेजों के 
कान खड़े हो गये। वे अपनी चालबाजी की नीति के अनुकूल उसके अधीन राज्यों 
को उससे अलग करने का प्रयत्न करने लगे । पुना-दरबार के तत्कालीन रेजीडेंट. 
ऐँल्फिस्टन ने कोल्हापुर और सावन्तवाडी के राज्यों को पेशवा की अधीनता से मुक्ति 
पाने के लिए उकसाया और पेशवा के साथ जोर-जबदंस्ती से इनका एक समझौता 
करवा लिया, जिसके अनुसार ये राज्य पेशवा के प्रभुत्व से मुक्त हो गये; इस 
दलाली में अँगरेजों को कोल्हापुर के राजा से मलावाँ का दुग प्राप्त FAT । 

१८१४ ई० तक अँगरेजो के प्रति पेशवा के व्यवहार में रूखापन साफ झलकने 
लगा.था। पेशवा की इस मन:स्थिति का कारण त्यम्बकजी डांगलिया के प्रभाव को 
बताया जा रहा था, जो अँगरेजों का घोर विरोधी था। त्र्यम्बकजी ने पेशवा के 
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मन्त्रिमंडल [डल में अपना प्रभाव बहुत बढ़ा लिया था और अब पेशव।/ के खोये गौरव 
को पुनः प्राप्त करने की योजनाएँ वनने लगी थीं । इन योजनाओं में सहयोग प्राप्त 
करने के लिए सिंधिया, भोंसले और होल्कर के पास दूत भेजे गये। पेशवा ने वेसीन 
की संधि की शर्तों के विरुद्ध निजाम और गायकवाड़ से अपने अधिकारों की पुनः 

माँग की। बड़ौदा से पेशवा की माँग यह थी कि अहमदाबाद के दससाला वन्दो- 
वस्त में, जिसकी मियाद १८१४ ई० में खतम होनेवाली थी, पेशवा का हिस्सा 
चुकाया जाय। इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि बड़ौदा-राज्य का मंत्री गंगाधर 
__ शास्त्री पेशवा के साथ सुलह करने के लिए पूना-दरबार में आया; यहाँ उसको 
विइवासघातपूर्वक मार डाला गया। उसकी हत्या के विषय में कहा गया कि 
पेशवा के संकेत पर त्र्यम्बकजी ने यह पाप किया था; परन्तु इस विषय में आजतक 
की जी-तोड़ गवेषणाओं से भी इस वात का कुछ भी प्रमाण नहीं मिल सका 
है कि गंगाधर शास्त्री की हत्या में पेशवा अथवा त्र्यम्वकजी का थोड़ा भी हाथ 
था । फिर, यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि पेशवा और गायकवाड़ दोनों को ही 
'सहायक-संधि' से बंधे होने के कारण परस्पर समझौते की बातचीत करने का कुछ 
भी अधिकार न होने पर भी, अँगरेज HA उनके परस्पर समझौते के प्रयत्नों कोः . 
चलने देते रहे, जिसके परिणामस्वरूप गंगाधर शास्त्री की हत्या तक हो गई ? बात .. 
वास्तव में जो कुछ भी रही हो, अँगरेजों ने इस हत्या से पूरा-पूरा लाभ उठाया। 

पूना-दरवार के रेजीडेंट ऐंल्फिस्टन ने त्र्यम्बकजी को इस हत्या के लिए दोषी ठह- 
राया । त्र्यम्वकजी को बंदी बनाकर थाना के कारागार में डाल दिया गया, जहाँ 
से वह भाग निकला। पेशवा के परों को और भी कतरने के लिए एल्फ़िस्टन ने 
हेस्टिंग्ज के आदेश पर, द्वितीय वाजीराव को अँगरेजों का शत्रु घोषित किये जाने 
का भय दिखाकर, एक नई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। 
अपने खर्चे पर पलनेवाली सहायक सेना को अपने विरुद्ध प्रदशन करते देखकर 
पेशवा समझ गया कि अँगरेजों से उसका पल्ला छूट नहीं सकता। अतः १३ जून 
सन्‌ १८१७ ई० को उसने पूना की संधि पर हस्ताक्षर कर दिये । इस संधि के 
अनुसार पेशवा ने मराठा-साम्राज्य की प्रधानता का पद त्याग दिया, अन्य राज्यों के 
साथ अपने आप से ही समझौते न कर अँगरेजों को भध्यस्थ बनाकर ही इस प्रकार 
की बातचीत करना स्वीकार किया, सहायक-सेना के खर्चे के लिए ३४ लाख 
दाधिक आय का प्रदेश अँगरेजों को साप दिया और अपने राज्य में उतनी AAT 
सेना रखना स्वीकार किया, जितनी कम्पनी-सरकार आवश्यक समझे | उसने 
अहमदनगर का दुगे और नमंदा के उत्तरवर्ती प्रदेशों पर अपने समस्त अधिकार 
अँगरेजों के हवाले कर दिये। बुंदेलखंड, मालवा और हिन्दुस्तान में अपने अधि- 
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कारों को भी उसने अँगरेजों को सौंप दिया और वचन दिया कि वह त्यम्बकजी 

को पकड़कर अँगरेजों के हवाले कर देगा तथा जब तक वह इस कार्य को सम्पन्न 

न कर सकेगा तब तक उसका परिवार अँगरेजों के पास बंधक के रूप में रहेगा। 

इस संधि की कड़ी शर्तों ने पेशवा को युद्ध के लिए बाध्य कर दिया, जिसमें अन्ततो- 

गत्वा उसकी शक्ति का पतन हुआ। 

ति सिघिया तया राजपुताना के सरदार---यू रोपीय उलझनों से छुटकारा पा लेने 

> पर, अँगरेजों को राजपूत राज्यों के सामरिक महत्त्व को समझने में देर न लगी। 

“१ वे अनुभवं करने लगे कि सिंधिया और होल्कर के साथ इन राज्यों के उनके व्यव- 

'“ हार में हस्तक्षेप न करने का वचन देकर उन्होंने भारी भूल की है। इसलिए १८१४ 

ई० के आसपास ही अंगरेज अपनी इस भूल को सुधारने और अपने वायदे से छुट- 

` ` कारा पाने का प्रयत्न करने लगे तथा इन राजपूत राज्यों को अपने संरक्षण में लाने के 

“ लिए सचेष्ट हो गये। १८१४ ई० में इंगलेंड से भी आदेश जारी किया गया था कि 

` जयपुर्‌-राज्य को कम्पनी-सरकार के संरक्षण में ले लिया जाय; परन्तु तब गवर्नर- 

` जनरल ने उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में इस आदेश के अनुधार कोई कदम न 

`: -उठाया था। १८१७ ई० में गवनंर-जनरल ने दिल्ली के अँगरेज रेजीडेंट मेटकाफ 

को इन राजपूत राज्यों को ब्रिटिश-संरक्षण में लाने के लिए सुलह की बातचीत 

०१. चलाने का आदेश दिया। अँगरेजों के प्रभुत्व-विस्तार के लिए कटिवद्ध हेस्टिग्ज 

५. की दृष्टि में इन राज्यों का अँगरेजो के संरक्षण में आ जाना बहुत अधिक राजनीतिक 

|, “महत्त्व रखता था। उसका विचार था कि ये राज्य “मध्य भारत में कम्पनी की सैनिक 
५० एवं राजनीतिक स्थितिको आशातीत महत्त्वपूर्ण लाभ पहुंचायेंगे' और इनकी मित्रता | 
$ . से कम्पनी के बाह्य एवं आंतरिक शत्रुओं के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक एवं आक्रमणा- | 

£ त्मक प्रयत्नो के लिए राजपूताना के साधन' कम्पनी-सरकार को उपलब्ध हो 

` जायेंगे। मेटकाफ ने इन राज्यों के साथ संधि की सर्वसामान्य शते ये निर्धारित कीं 

:; कि एक तो ये राज्य आज तक जो कर मराठों या पठानों को देते आये हे, अव अँगरेज- 

. सरकार को दें और अँगरेज 'उन दलों से स्वयं निपट लेंगे जो आज तक इन करों 


nae 
2 के'अधिकारी रहे हैं; और अँगरेजों का संरक्षण इन राज्यों को इस शर्ते पर दिया 
` „ जायगा कि ये अन्य राज्यों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करें तथा अपने 
. बाहरी झगड़ों में अंगरेज-सरकार की मध्यस्थता स्वीकार करें। आंतरिक कलहों 

` से छिल्न-भिन्न एवं मराठों और पठानो के अत्याचारों से संत्रस्त इन राजपूत राज्यों 
_, के लिए अँगरेज-सरकार का संरक्षण मिलना महान्‌ हर्ष और संतोष की बात थी। 
इधर जब राजपूतों के साथ समझौते की बातचीत चलाई जा रही थो, उधर 

_ सिंधिया से भी पिंडारियों के विरुद्ध सहायता करने और हिन्दिया एवं असीरगढ 
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के किले अंगरेजों को सौंप देने की माँग की जा रही थो, जिससे सिंधिया बहुत 
ARAA म पड़ गया था। सिंधिया पर पिंडारियों की पीठ ठोकने का दोपारोपण 
किया गया और उसको सूचित किया गया कि कम्पनी-सरकार १८० & $o की efa 
के विरुद्ध मालवा और राजपूताना को अपने संरक्षण में ले रही 21 घटनाचक्र 
के इस अप्रत्याशित परिवर्तन से सिंधिया भौंचक रह गया। वह अभी स्थिति पर 
विचार भी न कर पाया था कि हेस्टिग्ज़ सेना लेकर ग्वालियर के सामने आ धमका । 


युद्ध की धमकी से भयभीत होकर सिंधिया ने ग्वालियर की संधि स्वीकार कर ली -“ 


और ५ नवम्बर १८१७ Fo को इस पर हस्ताक्षर कर दिये । इस संधि के अनु- 
सार सिंधिया ने पिंडारियों के विरुद्ध सहायता देना, पिंडारियों को अपने राज्य में 
न आने देना, राजपूत राज्यों पर अपने समस्त अधिकारों को छोड़ देना और 


अँगरेजों की आज्ञा के बिना इन राज्यों के मामलों में कभी हस्तक्षेप न करना -" 


स्वीकार किया। इसी बीच लगभग एक वर्ष के अल्पकाल में ही सर चाल्सँ मेट- " 


. काफ राजपूत राज्यों को अँगरेजों के संरक्षण में लाकर कम्पनी-सरकार के लिए - 
सामरिक महत्त्व के स्थान ग्राप्त कर चुका था जिससे आगामी युद्ध में सिंधिया 


को तटस्थता अपनानी पड़ी। 


होल्कर और पठानों के साथ निपटारा--होल्कर के राज्य के साथ पठानों के. .. : 


सम्वन्ध के विषय में हम पहले ही लिख चुके हें | अब हम अँगरेजों की उन कूटनीतिक +. - 


चालों का वर्णन करेंगे जिनसे उन्होंने होल्कर और पठान सरदार अमीर खाँ तथा 


उसके बहनोई गफूर खाँ को एक दूसरे से अलग कर fear) जसवंतराव होल्कर' 


का १८११ Fo में देहांत हो गया। उसके बाद उसका अल्पवयस्क दत्तक पुत्र 


शासक-पद का उत्तराधिकारी हुआ। इस अल्पवयस्क शासक के संरक्षक-पद के ' 


लिए झगड़ा छिइ गया, जिसमें जसवंतराव की रखेली रानी तुलसीबाई विजयी 
हुई। वह रूपवती तो थी ही, साथ ही वृद्धिमती भी ऐसी थी कि उसके वर्ग की 
स्त्रियों में इतनी बुद्धि का होना एक असाधारण वात थी। परन्तु उसकी सफलता 


अधिक समय तक टिक न सकी; लोग उसके चरित्र से बहुत रुष्ट हो गये और : 
सिपाहियों ने वेतन न मिलने के कारण विद्रोह कर दिया। चारों ओर अव्यवस्था 


फैल गई। तुलसीबाई को, प्राण-रक्षा के लिए भागना पड़ा । वह अल्पवयस्क 


होल्कर को भी अपने साथ लेती गई, जिससे समस्या बहुत जटिल हो गई और कुछ - 
समथ के लिए राज्य शासक विहीन हो गया । इस स्थिति में तुळसीबाई ने अँगरेजों ' 


से संरक्षण की प्रार्थना की और लॉडं हेस्टिंग्ज के साथ गुप्त संधि भी कर ली। 
अँगरेजों के साथ तुलसीबाई के समझौते से सैनिक सरदारों की समिति जो इस 
समय राज्य का शासन-संचालन कर रही थी, और भी करुद्ध हो उठी । 
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साथ ही साथ पठान सरदार अमीर खाँ को होल्कर से अलग करने के उद्देश्य 
से अँगरेजाँ ने अमीर खाँ के साथ समझौते की बातचीत शुरू की । प्रसिद्ध अँगरेज 
कूटनीतिज्ञ सर ATT मेटकाफ अमीर खाँ को अँगरेज-सरकार को अधीनता में ले 
आने में सफल हो गया। मई सन्‌ १८१७ ई० में उसके साथ एक संधि की गई 
जिसके अनुसार अमीर खाँ टोंक का नव।ब बना, होल्कर राज्य के जो प्रदेश उसके 
अधिकार में थे उन पर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया और अमीर खाँ ने 
अपने दल को विघटित कर अँगरेजों के साथ मित्रता का सम्बन्ध स्वीकार कर 
fear) इस प्रकार आगामी युद्ध में होल्कर का सहायक अमीर खाँ होल्कर से 
अलग ही नहीं कर दिया गया अपितु उसको होल्कर के विरुद्ध भी कर दिया गया। 
अव वह “लुटेरों का सरदार न रहकर टोंक का नवाव बन गया था। यह है वह्‌ 
राजनीतिक जादू जो किसी व्यक्ति के शत्रु-दल छोड़कर चले आने के ही दिन, 
उसको हृदयहीन लुटेरे से उठाकर अभिजात वर्गे में स्थान दिलाकर, उसके चेहरे 
का रंग बदल देता है। अमीर खाँ के बहनोई गफूर खाँ का भी इसी प्रकार रूप- 
परिवर्तन किया गया; उसके लिए भी होल्कर के राज्य में से कुछ भूभाग निकालकर 


. एक राज्य का निर्माण किया गया और वह जावरा-रियासत का पहला नवाब बना । 
- ये दो मुसलमान राज्य भारत के इस भाग में हिन्दुओं के शक्तिशाली प्रभुत्व को मंदा 


करने के लिए खड़े किये गये। क्लाइव ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे 
के विरुद्ध खडा कर उनकी शक्ति समाप्त करने की जो नीति चला दी थी, उसका 
पालन अँगरेज हमारे जमाने तक करते रहे El 

मराठों ओर पिडारियों के साथ युद्ध-बल-प्रयोग की धमकी देकर जो यह 
कूटनीतिक चालें खेली जा रही थीं, इनके परिणामस्वरूप युद्ध अनिवार्य हो गया। 
मराठा-सरदारों को पूर्ण विश्वास हो चुका था कि हेस्टिग्ज़ उनका सर्वनाश करना 
चाहता हैं; इसलिए चुपचाप गर्दन झुका देने की अपेक्षा उन्होंने युद्ध का निश्चय 
किया । 

सबसे पहले पेशवा बाजीराव ने नवम्बर १८१७ ई० में युद्ध का डंका बजाया । 


: अंगरेज रेजीडेंसी पर पेशवा के आक्रमण ने एक सार्वजनिक संघर्ष की भूमिका 


प्रस्तुत कर दी। थोड़ ही दिनों में नागपुर का भोंसला राजा और होल्कर के सैन्य- 
नायक भी पेशवा के साथ आ मिले | इस प्रकार दिसम्बर १८१७ ई० तक पेशवा, 
भोंसले और होल्कर तीनों ही अँगरेजो के साथ युद्ध छेड बैठे थे और आशा थी कि 
सिन्धिया भी इनके साथ आ मिलेगा। 

यह युद्ध अप्रत्याशित नहीं था । हेस्टिग्ज़ बहुत पहले से इसकी आशा कर रहा 
था; उसने इसके लिए पूरी-पूरी तैयारियाँ कर ली थीं और यहाँ तक कि मराठा- 
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सरदारों को सुसंघटित होने का मौका न देकर वह पहले ही इसमें कूद भी पडा । 
अँगरेजो के प्रभुत्व का प्रश्‍न तलवार के बल पर ही हल हो सकता था; दोनों पक्ष 
इस वात को भली भाँति जानते थे और इसके लिए तैयारियाँ भी कर रहें थे। 
हेस्टिग्ज को इस वात का श्रेय प्राप्त है कि उसने कम्पनी-सरकार के लिए अनुकूल 
परिस्थिति पैदा कर दी थी । उसके कूटनीतिपूर्ण सैनिक कार्यों से मराठा-सरदारों 
का गठबन्धन असम्भव हो गया था, पिण्डारी घेरे में फंस गये थे और सिन्धिया को 
तटस्थ रहने के लिए बाध्य होना पडा था । 

पेशवा के साथ युद्ध--वाजीराव पेशवा पर लादी गई पूना की सन्थि एक 
ऐसा कड़वा de थी, जिसको वह गले के नीचे उतार नहीं पा रहा था। इससे 
पेशवा के अधिकार बहुत कम हो गये थे और उसके चारों ओर अँगरेज सेना 
का ऐसा जाल बिछ गया था, जो थोड़े से संकेत पर उसके ऊपर डाला जा 
सकता था । अपने प्रतिपक्ष में ऐसी विषम स्थिति देखकर पेशवा ने अँगरेजों के जुए 
से अपने कन्थों को मुक्त करने के लिए पुरे जोर से झटका दिया। पूना के 
अँगरेज रेजीडेण्ट ऐंल्फिस्टन ने तूफान खड़ा होते देखकर अपना डेरा पूना 
से उठाकर किर्की में डाल दिया । ५ नवम्बर १८१७ के दिन पेशवा किर्की के अँग-. . 
रेज शिविर पर टूट पड़ा और उसने सारे शिविर को जलाकर राख का ढेर्‌ कर्‌ 
दिया; परन्तु उसका स्वभावसिद्ध शत्रु एल्फिस्टन जान बचाकर भाग निकला। 
अँगरेज इस हमले के लिए तैयार तो थे ही, उन्होंने पेशवा को भारी क्षति के साथ 
पीछे हटा दिया। पेशवा बाजीराव को पलायन करना पड़ा और जनरल स्मिथ 
ने १७ नवम्बर को पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा दक्षिण की ओर भाग 
चला और मराठा साम्राज्य के वैधानिक अधिपति सतारा के राजा को भी अपनी 
हिरासत में ले चला, जिससे वह अंगरेजों के हाथ न पड़ सके । जनरल स्मिथ ने 
पेशवा का पीछा किया और उसको जनवरी १८१८० में कोरीगाँव में तथा फरवरी 
में अष्टी नामक स्थान पर युद्ध करने के लिए बाध्य कर दिया । अष्टी के युद्ध में, 
अपने योग्य सेनापति गोखले को खोकर पेशवा परास्त FAT इस पराजय से वह 
इतना निराश हो उठा कि उसने जून १८१८ Fo में जनरल मेलकॉम के सामने 
आत्मसमर्पण कर दिया। मेलकॉम ने पेशवा के लिए आठ लाख की वाषिक 
वृत्ति निश्चित की; मराठा-संघटन के प्रतीक के रूप में पेशवाई समाप्त कर दी गई 
और बाजीराव को कानपुर से कुछ मील दूर, बिठूर नामक स्थान पर, रहने के लिए 
भेजा गया, जहाँ उसने शान्तिपूर्वक दिन बिताते हुए इहलीला समाप्त की । मैसूर 
के साथ वेलेजली के व्यवहार का अनुसरण करते हुए सतारा की गद्दी पर शिवाजी के 
एक वंशज प्रतापसिंह को बिठाया गया और उसको एक अर्घसस्वतन्त्र राजा बनाया 
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गया । इस कार्य का उद्देश्य सम्भवतः मराठों की भावनाओं को शान्त करना था। 
पेशवा के राज्य का शेष भाग कम्पनी-सरकार को प्राप्त हुआ । 

- नागपुर के भोंसले के साथ युद्ध--नागपुर में आपा साहब ने भी, जो अपने 
स्वामी परसोजी की हत्या के पश्चात्‌ सिंहासनारूढ़ हुआ था, पेशवा.का अनुसरण 


. * कर नवम्बर सन्‌ १८१७ ई० में रेजीडेंसी पर आक्रमण कर दिया। २७ नवम्बर 


को सीतावल्दी की लड़ाई और १६ दिसम्बर को नागपुर'की लड़ाई ने आपा साहब 
के भाग्य का निर्णय कर दिया। वह सिंहासन-च्युत किया गया। भोंसले राज्य 
का नमंदा का उत्तरवर्ती सारा प्रदेश, जो सागर और नमंदा जिलों के नाम से कहा 
जाता था, अँगरेजी राज्य में मिलाया गया। राज्य का शेष भाग द्वितीय रघुजी 
भासले के अल्पवयस्क पौत्र को सौंपा गया और उसको अँगरेज रेजीडेण्ट की अध्य- 
क्षता में रखा गया | 


होल्कर के साथ युद्ध--पेशवा के आक्रमण का समाचार पाते ही होल्कर के.. 


सैनिक अधिकारियों ने भी अपनी सेनाएँ सँजोकर अन्य मराठा-सरदारों के साथ 
मिलने के विचार से दक्षिण की ओर प्रयाण कर दिया; परन्तु सर टॉमस हिस्लॉप 


. | तथा सर जॉन मैलकॉम ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया | मैलकॉम ने सन्धिवार्ता 


प्रारम्भ की परन्तु उसका यही परिणाम निकल सका कि अँगरेजों की पक्षपातिनी 
तुलसीबाई और उसके प्रशंसकों की हत्या हो गई। दोनों सेनाओं का २१ दिसम्बर 
१८१७ ई० के दिन महीदपुर के युद्ध में सामना हुआ; विजय अँगरेजो के हाथ रही । 
इस युद्ध में होल्कर की पदाति-सेना दूर खड़ी तमाशा देखती रही। जनवरी सन्‌ 
१८१८ ई० में मन्दसौर में सन्धि की गई जिसके अनुसार होल्कर ने सहायक-सन्धि 
स्वीकार कर ली, अमीर खाँ और गफूर खाँ के अधिकृत प्रदेशों पर अपने अधिकार 


. छोड़ दिये और बँदी की पहाड़ियों के अन्तर्गत एवं उत्तर की ओर के प्रदेश पर से 


भी अपना कव्जा उठा लिया, राजपूत राज्यों से भेंट और कर प्राप्त करने के अपने 


समस्त अधिकार अँगरेज-सरकार को सौंप दिये। उसने सहायक-सेना' का खर्चे 

देने, अन्य राज्यों के साथ अपने झगड़ों में कम्पनी-सरकार की मध्यस्थता और 
नियन्त्रण मानने तथा किसी भी राजशक्ति के साथ केवल अँगरेज रेजीडेण्ट के 
- . द्वारा पत्र-व्यवहार को छोड़कर अन्य किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखने का 
| वचन दिया। 


सिन्धिया को सफलतापूर्वक इस युद्ध से अलग रखा गया था; १८१८ ई० में 
उसके साथ एक नई सन्थि की गई, जिसके अनुसार उसको अजमेर प्रदेश कम्पनी 
को सौंप देना पड़ा और कम्पनी सरकार तथा उसकी राज्य-सीमाएँ फिर से 
निर्धारित की गईं। 
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इस संघर्ष में मराठों को परास्त होते देखकर और अंगरेज सेनाओं को अपने 
चारों ओर घेरा डालते देखकर, पिण्डारियों के दल अपने छिपने के स्थानों से खदेड़ 
जाकर दर-वदर भागने लगे; उनको चम्बल पार खदेड़ा गया और जनवरी १८ १८ 


° 


ई० तक उनके संघटित दल पूर्णतया विघटित कर दिये गये। करीम खाँ को गोरख 


१७५ 


पुर जिले में गणेशपुर की जागीर दी गई। इस प्रकार वह्‌ एक पिण्डारी से बदलकर : . 
सम्भ्रान्त व्यक्ति बना दिया गया; वासिल मुहम्मद ने कारागार में आत्महत्या . 


कर ली; चीतु मालवा के जंगलों में भाग गया और सम्भवतः किसी चीतें का 
आहार वनकर उसके पेट में समा गया | 

सन्‌ १८१८ ई० के समाप्त होते-होते तोपें शान्त हो चुकी थीं। मृत्यु की-सी 
शान्ति स्थापित कर दी गई थी । सिन्ध और पञ्जाब को छोड़कर अब अन्य कोई 
भी भारतीय राज्य अंगरेजी राज्य के बाह्र न रह गया था। कम्पनी-सरकार के. 
प्रभुत्व में अब कोई सन्देह न रह गया था। भारत में अंगरेजी राज्य का रेखा- 
चित्र अस्तित्व में आ गया था, अव उसमें केवल रंग भरना शेष रह गया था; हेस्टिग्ज़ 
के उत्तरवर्ती अधिकारियों के लिए यही काम बच रहा था। 


“पॉमर एण्ड कम्पनी' का मामला- इतिह्वास में 'पॉमर एण्ड कम्पनी का .. 
मामला' नाम से कुख्यात घटना से बढ़कर दुराचारपूर्ण और साथ ही साथ रोज्क्र: 
कोई ओर भी घटना हो सकती है, इसमें सन्देह है । किस्सा यह था कि १८१४ ई०. . 


में विलियम पॉमर नामक एक व्यक्ति हैदराबाद में साहुकार (बॅकूर) बन बैठा 
था। उसकी साहुकारी खूब वढ्ने लगी और गवनंर-जनरल के एक निकट सम्बन्धी 
सर विलियम रम्बोल्ड ने भी उसके व्यवसाय में साझा कर लिया। इन दोनों ने 
मिलकर हैदराबाद दरबार के एक मन्त्री चन्दूलाल को अपनी ओर मिला लिया 
और उसके द्वारा निजाम को, जो सदैव अर्थसंकट में फंसा रहता था, बड़ी-बड़ी 
रकमें ऋण के रूप में देना प्रारम्भ किया। इन लोगों की सूद की बहुत ऊँची दरों 


और इनकी कम्पनी के अन्य भ्रष्टाचारों को देखकर सर चाल्सँ मेटकॉफ ने इस - 
. कम्पनी को भंग करने का प्रस्ताव किया । परन्तु हेस्टिग्ज को निजाम के दिवा-- t 


लियेपन की अपेक्षा सर रम्बोल्ड के हितों की रक्षा अधिक प्रिय थी । किन्तु बात 
कम्पनी के अध्यक्षों के कानों तक पहुंच गई | उन्होंने तत्काल इस कम्पनी के अधिकार- 
पत्र (लाइसेंस) को रह करने का आदेश दिया। जिस डाक में यह आदेश भेजा गया 


था, उसमें हेस्टिग्ज पर छींटाकशी करनेवाले भी कुछ कागज-पत्र थे, जिनके कारण. 


हेस्टिग्ज ने गवर्नर-जनरल पद से त्याग-पत्र देकर जनवरी १८२३ ई० में इंगलैण्ड 
के लिए प्रस्थान कर दिया। 
हेस्टिग्ज के कार्यों का महत्त्त--हेस्टिग्ज़ की उपलब्धियों ने वेलेजली के 
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प्रारम्भ किये हुए अँगरेजों के प्रभुत्व-स्थापन के कार्य को पूर्ण कर दिया | यह प्रभुत्व- 
स्थापना प्रतिरोधात्मक युद्धो का परिणाम न थी अपितु कॉनंवालिस के समय से 
ही कम्पनी की नीति का सर्वप्रमुख अंग रही थी। वास्तव में आक्रामक-नीति का 
स्पष्ट निर्देश सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरा में ही सर जोशिआ चाइल्ड, मद्रास और 
बम्बई के कारखानेदारों को लिखे गये, अपने पत्रों में कर चुका था। हेस्टिग्ज ने 
अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए लिखा था, “भारत में हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए 
कि ब्रिटिश सरकार, ऐलानिया तौर पर न सही, कार्यरूप में प्रभु-शक्ति बन जाय, 
दूसरे राज्य इसके करद-राज्य बन जायें, चाहे कहने के लिए वे ऐसे न हों और अपने 
संरक्षण एवं सुरक्षा के आश्वासन के बदले में हम उन्हें अपने प्रति अधीन राज्यों के 
दो महान्‌ कतंव्यों का पालन करने केलिए बाध्य कर दें; एक तो वे अपनी सारी शक्ति 
लॅगाकर हमारे शासन की सहायता करें और दूसरे अपने सभी पारस्परिक झगड़ों 
में हमें मध्यस्थ बनायें ।” 
इसी लक्ष्य को सामने रखकर हेस्टिग्ज ने अपने सारे सामरिक प्रयत्नों की योजना 
बनाई थी और जब उसने भारत से बिदा ली उस समय ऐसे राज्यों की संख्या 
नगण्य रह गई थी जो अँगरेज-सरकार के साथ अधीनतापूणे सहयोग की सन्धियों 
से बंध न गये हों । अँगरेजों के प्रबलतम प्रतिपक्षी मराठों की सैन्य-शक्ति पूर्णतया 
नष्ट की जा चुकी थी और उसके भावी उत्थान को रोकने के लिए भी उपाय किये जा 
चुके थे। वेलेजली ने मुगल-सम्राद्‌ को भारतीय राज्य-शक्ति के आकर्षण-बिन्दु के 
रूप में समाप्त कर दिया था; हेस्टिग्ज ने पेशवा को मराठों की संघटन-कारिणी 
शक्ति के प्रतीक के रूप में नष्ट कर दिया था। राजनीति कभी रिक्त स्थान की 
भखितता सहन नहीं करती; इसलिए मुगल-सम्राट्‌ और पेशवा के स्थान पर कम्पनी 
का प्रभुत्व स्थापित हो गया। भारतीय राज्यों की स्वतन्त्रता छिन गई। वे अब 
किसी भारतीय राजतन्त्र के अंग न रह गये । अब वे एक दूसरे से वियुक्त, अलग- 
अलग छिटकी हुई इकाइयाँ मात्र रह गये; इन पर कम्पनी का आधिपत्य स्थापित 
हुआ और इनके सम्बन्ध सन्धियों द्वारा सुनिश्चित हो गये। समय के साथ-साथ 
अँगरेजों का प्रभुत्व इन सन्धियों की शर्तों की सीमाओं से कहीं आगे बढ़ गया। 
` प्रभुत्व-क्षेत्र के इस विस्तार का वर्णन यथास्थान किया जायगा । अँगरेजों को भारत 
की प्रमु-शक्ति के पद पर प्रतिष्ठित करना हेस्टिग्ज की महान्‌ सफलता थी। अब 
इस प्रभु-शक्ति के अधिकारों का क्षेत्र बढ़ाना उसके उत्तराधिकारियों का कार्य 
रह गया। l 
हेस्टिग्ज जनवरी १८२३ ई० में भारत से बिदा हुआ और फरवरी १८२४ 
ई० में प्रथम .बर्मी-युद्ध छिड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अँगरेजी राज्य और आधि- 
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पत्य का और भी विस्तार हुआ । यह महान्‌ कार्य हेस्टिंग्ज के उत्तराधिकारी लॉड 
एम्हस्टे ने सम्पन्न किया जो १८२८ ई० तक गवर्नेर-जनरल के पद पर प्रतिष्ठित - 
रहा। | z 
जॉन ऐंडस्स का शासन-प्रवन्ध--हेस्टिग्ज की विदाई और अगस्त १८२३ | 
ई में एम्हस्ट के पहुँचने के बीच के सात महीनों में कलकत्ता-कौसिल का प्रघानः# 
सदस्य जॉन एँडम्स गवर्नर-जनरल का कार्य-भार सँभाले रहा। उसका सात 


As ~ `~ नियन्त्रण ~ = ® x 
मदाना का यह शासन-काल उसके द्वारा प्रेस पर . नियन्त (सेंसर) स्थापित `` : 


किये जाने और पॉमर एण्ड कम्पनी की समाप्ति--इन दो कार्यों के कारण 
महत्त्वपूर्ण है। १ j 

भारत में समाचार-पत्रों की स्थापना का श्रेय अँगरेज उद्योगपतियों को है। 
जनवरी १७८० ई में रिक ने अँगरेजी में बंगाल गजट' का प्रकाशन प्रारम्भ 
किया; यही प्रथम भारतीय समाचार-पत्र था। यह पत्र हेस्टिग्ज़ के शासन-प्रवन्ध 
की कड़ी आलोचना करता था ¦ अतः १७८२ ई० में इसका दमन किया गया l 


भारतीय प्रेस द्वारा कम्पनी-सरकार की तीव्र निन्दा, किये जाने के परिणामस्वरूप :.- 


१७६६ $o में सेंसर की स्थापना की गई | कम्पनी-सरकार के हितों और किसी 
अंगरेज के व्यक्तिगत स्वार्थो में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध की भावना का विकास इस 
समय तक न हुआ था; यह चीज बहुत बाद की है। प्रारम्भिक दिनों में कम्पनी से 
सम्बन्ध न रखनेवाले अँगरेज कम्पनी के दुराचारों का भण्डाफोड़ करने में बहुत 
आनन्द का अनुभव करते थे। कम्पनी-सरकार ने भी अनेक ईमानदार अंगरेज 
सम्पादकों को भारत से बाहर निकाल कर और प्रेस-सम्बन्धी बहुत-से कानून बनाकर 
इस आलोचना का बदला लिया। ये कानून १८१७ ई० तक चलते रहे, जब लॉड 
हेस्टिग्ज़ ने इनकी कठोरता को कम कर दिया । हेस्टिस्ज़ ने केवल कुछ विषयों 
की आलोचना समाचार-पत्रों में करने का निषेध किया और अन्य बातों में उसने 
` भ्रकाशन-संस्था को स्वतन्त्र कर दिया; परन्तु यह स्वतन्त्रता अधिक समय तक बनी 
न रह॒सकी । हेस्टिग्ज़ के पश्चात्‌ मि० एँडम्स ने कलकत्ता जरनल? के सम्पादक जेम्स 
सिल्क बर्किघम की कडी एवं व्यंग्यपूणं आलोचनाओं से तिलमिलाकर, नियम बना 
दिया कि प्रत्येक प्रकाशक के लिए सरकार से अधिकार-पत्र (लाइसेंस) लेना अनि- 
वाये है। परन्तु बकिंघम के चुभते व्यंग्य फिर भी बन्द न हुए और एडम्स को 
उसे भारत से बाहर निकालने का कठोर कदम उठाना पड़ा। १८१८ ई० से पूर्व 
देशी भाषा में कोई समाचार-पत्र न निकलता था; इस वर्ष धमंप्रचारक इतिहासज्ञ 
जॉन क्लकं मा्दमेन के सम्पादकत्व में समाचार-दर्पण' नामक पहला देशी भाषा 
का समाचार-पत्र निकला । देशी भाषा के समाचार-पत्रो की प्रगति की गति ad- 
१२ 
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2 मान काल में ही इतनी तीव्र हो पाई है; अत: प्रेस-सम्वन्धी प्रारम्भिक कानूनों का 
लक्ष्य अँगरेजी के समाचार-पत्र और सम्पादक वने । 

४. , ऐंडम्स का दूसरा उल्लेखनीय कार्य पॉमर एण्ड कम्पनी' का SEE! साः 

¦` उसने इस कम्पनी को आदेश दिया कि निजाम को अधिक ऋण न दे । अंगरेजों ने 

POR उत्तरी सरकारों पर अपने अधिकार के वदले में निजाम को वापिक नजराना देना 


० “२ 
५» `` स्वीकार किया था। नजराने की यह रकम कम्पनी के खजाने में जमा होती जा 
pr “रही थी इस रकम में से 'पॉमर एण्ड कम्पनी' का निजाम पर जितना भी ऋण 
5. ४. था, एँडम्स ने सव चुका दिया । 
' ` ` प्रथम बर्मी-युद्ध--१८२४-२६ ई०--साम्राज्य-विस्तार की योजनाओं के 
' वर्णन की ओर पुनः ध्यान देने पर हमें अब पश्चिम और उत्तर-पश्चिम के प्रदेशों 
से, जहाँ इस दीघं काल में कम्पनी के शस्त्र चमकते रहे, ध्यान हटाकर पूर्व और उत्तर- 
पूर्व के प्रदेशों की ओर दृष्टि डालनी होगी; इससे पूर्व इस ओर के प्रदेशों के साथ 
> . कम्पनी के सम्बन्ध के विषय में हमें कुछ भी सुनने को नहीं मिला हैं। १८२३ 
|... ई० तक पश्चिम के प्रदेशों में कम्पनी का राज्य-विस्तार चरम सीमा पर पहुँच गया 
' था; अब इस ओर पञ्जाब और सिन्ध ही उसके आधिपत्य से वाहर रह गये थे 
¬ त और इनकी वारी भी शीघ्र ही आनेवाली थी । भारत की प्रभु-शक्ति का पद 
# ` : ग्रहण कर लेने पर कम्पनी का प्रभुत्व-विस्तार स्वभावतया भारत की भौगोलिक . 
$. सीमाओं के छोर तक पहुँचने लगा। जैसे-जैसे कम्पनी की अधिकार-सीमा बढ़ती | 
' 'गई और उन राज्यों की सीमाओं के सम्पक में आती गई, जो अभी तक इसके प्रभाव- 
क्षेत्र से बाहर थे, वैसे-वैसे साम्राज्य-रक्षा की नई-नई समस्याएँ सामने आने लगीं, 
१ जिनके परिणामस्वरूप नये-नये युद्ध छिड्त रहे और कम्पनी का साम्राज्य-विस्तार 
2.“ होता गया। इस प्रकार युद्ध एवं परिणामतः विस्तार का यह चक्र तव तक चलता 
5; गया जब तक कम्पनी की सीमा बराबर की टक्कर के दूसरे साम्राज्य से न जा 
io कगी। यही साम्राज्य-रक्षा की समस्याएँ प्रथम वर्मी-युद्ध का कारण बनी । 
a AE के कारण- प्रथम वर्मी-युद्ध का मूल-कारण यहं था कि पूर्व की ओर 
` कम्पनी एवं वर्मा की राज्य-सीमा के बीच कोई सुनिश्चित प्राकृतिक हृदवन्दी नहीं 
*» ` थी। 'बर्मी-राज्य भी कम्पनी के समान विजयों एवं अन्य राज्यों को हड़प करने 
“की नीति का अनुसरण करते हुए बढ़ा था वर्मा राज-वंश के संस्थापक अलोग्प्रा 
` के अभ्युदय से पूर्व वर्मा-राज्य की भौगोलिक सीमाएँ सुनिश्चित थीं। इसके 
पर्वंतों एवं घाटियों में एक दूसरे से स्वतन्त्र शक्तिशाली सरदार राज्य करते 
थे। अलोम्प्रा इन्हीं में से एक सरदार था। उसने १७५० Fo में पेगू को अपने 
राज्य में मिलाकर अपना राज्य बढ़ाने का कार्य-क्रम प्रारंभ कर दिया था। उसके 
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उत्तराधिकारियों और विश्येषतया छठवें शासक बोदाओफा (१७७९-१८१९ ई०) 
ने एक विस्तृत राज्य का निर्माण कर लिया । १७८४ ई० तक पंगू, तेनास्सेरिम 
और अराकान के स्वतन्त्र राज्य आवा-दरवार के अधीन हो चुके थे । अराकान , 
की विजय के समय से आवा के दरवार का कम्पनी के साथ सम्पर्क प्रारंभ हुआ।..' 
इस विजय से अराकान से अनेक शरणार्थी ब्रिटिश राज्य में आ गये। वर्मी सरकार - É 
ने कम्पनी से इन लोगों को लौटा देने की माँग की और कम्पनी के इनकार करने एर 
दोनों सरकारों के सम्बन्धों में तनाव आ गया। आवा-दरवार ने कम्पनी की 
इनकारी को अपना प्रत्यक्ष विरोध समझा और भारत में कम्पनी की राज्य-विस्तार 
नीति से परिचित होने के कारण उसे शंका होने लगी कि कहीं इन अराकानी 
शरणार्थियों की सहायता से अँगरेज अराकान को आक्रांत न कर लें | कम्पनी एवं 
वर्मा-सरकार के बीच पैदा ईए इस तनाव को टूर करने के लिए दो बार कर्नेल 
साइम्स की अध्यक्षता में और एक वार लेफ्टिनेंट कैनिंग की अधीनता में कम्पनी 
ने अपने दूत भेजे, परन्तु कोई फल न हुआ | 

अँगरेजों की ओर से शंकित आवा-दरवार ने उत्तर-पर्चिम के प्रदेशों की 
ओर ध्यान देना प्रारंभ किया, क्योंकि अँगरेज इसी ओर से, बंगाल के स्थलीय मार्ग 
से, बर्मा पर आक्रमण कर सकते थे। बर्मियो का लक्ष्य यह था कि अँगरेजो की iF 
अधिकार-लिप्सा का आखेट बनने से पहले ही इस ओर के जितने अधिक प्रदेश 
संभव हों हथिया लिये जायें। १८२२ ई० में उनके योग्य सेनापति महाबुंदेला | 
ने आसाम-प्रांत पर आवा-दरवार का आधिपत्य स्थापित कर दिया । इसके 
पश्चात्‌ मनीपुर का छोटा सा पहाड़ी राज्य हस्तगत करते हुए उसने कछार-राज्य `. क 
में प्रवेश किया; परन्तु अँगरेजो ने इस राज्य को अपना संरक्षित राज्य घोषित कर, ३८: 
इसको वमियों के हाथ में जाने से बचा लिया | n 

बंगाल की उत्तर-पूर्वीय सीमा की ओर आवा-राज्य की निरन्तर प्रगति सेः. A 
अँगरेज सक हो उठे | अपनी एकाकी निवास की परम्परा के कारण वे अपनी ,. . “ॐ 
राज्य-सीमा को किसी अन्य राज्य से टकराते देखकर घबरा जाते हैं; अतः उनका ? 
सदैव यह प्रयत्न रहा है कि उनके और दुसरे राज्य के बीच कोई तटस्थ राज्य. . ` 
स्थापित हो जाय और इस तटस्थ प्रदेश के वे संरक्षक बन जायें तथा अन्य राज्यों को 
इसके मामलों में हस्तक्षेप न करने दें। इसी नीति के कारण अगरेजों ने कछार- `. ` 
राज्य को अपने संरक्षण में ले लिया । अँगरेजों की इस कूटनीतिक चाल से बमियो | 
का रोष और भी भड़क उठा। वे समझने लगे कि उनके राज्य-विस्तार कोरोकते + 
के लिए ही अंगरेजों ने यह चाल चली है। बस फिर क्या था, सारा वातावरण 
युद्ध के अधिदेवता के आक्रोश से भर उठा। चटगांव जिले के दक्षिणी छोर पर 
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अवस्थित शाहपुरी के टापु पर बर्मियों के आक्रमण ने युद्ध का तात्कालिक कारण 
उपस्थित कर दिया । अँगरेजों ने इस द्वीप पर बमियों के अधिकार का विरोध 
किया । शाहपुरी पर बमियों का अधिकार कर लेना बंगाल के लिए भय का विषय 
बन जाता था; अतः बमियों के अधिकार के औचित्य अथवा अनौचित्य के विचार 
से बढ़कर शाहपुरी के सामरिक महत्त्व की दृष्टि से अँगरेजों ने इस पर बरभियों के 
अधिकार का विरोध किया था। wis एम्हस्टं ने इस टापु पर बमियो के हक के 
औचित्य पर विचार करने के लिए एक सम्मिलित समिति बनाने का प्रस्ताव 
किया और इस टापू पर कुछ अंगरेज सन्तरियों को तैनात कर दिया । बर्भियों 
ने इन सन्तरियों को भगाकर अपना झण्डा गाइ दिया । एम्हस्ट ने टापू 
पर पुनः अधिकार कर बमियों से वदला लिया । समझौते की बातचीत 
विफल हुई और Were ने २४ फरवरी १८२४ fo को युद्ध की घोषणा 
कर दी। 

वर्मा की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह युद्ध, जिसमें शौर्य, पराक्रम 
अथवा रण-कौशल का अभाव था, दो वर्षो तक घिसटता रहा । महाावुन्देला के 
सेनापतित्व में वर्मी सेना ने अपना सारा ध्यान उत्तर-पूर्व की ओर से बंगाल में 
घुसने के प्रयत्नो में केन्द्रित किया और उधर अंगरेज अपनी सामुद्रिक शक्ति के भरोसे 
पर सर आचिबाल्ड कॅम्पबेल के सेनापतित्व में रंगून पर अधिकार करने के लिए, 
इरावदी नदी के मागं से, आवा की ओर बढ़े | इधर महावुन्देला ने चटगाँव की 
सीमा पर युद्ध करते हुए अंगरेजो को रमू नामक स्थान पर परास्त किया और उधर 
अंगरेज सेना ने मई १८२४ ई में रंगून पर [अधिकार कर लिया। रंगून पर अँग- 
रेजों के अप्रत्याशित अधिकार ने बमियों को अचम्मे में डाल दिया । उन्होंने अपने 
सेनापति महावुन्देला को वापिस बुला लिया; महावुन्देला दोनावेन नामक स्थान 


; की ओर चल दिया । जब वमियों की प्रधान सेना कैम्पबेल के साथ उलझी हुई थी; 
अंगरेजों ने बर्मा की उत्तर-पर्चिमी सीमा पर भी आक्रमण कर fear) कर्नल 


रिचर्ड्स के सेनापतित्व में एक अंगरेज सेना ने १८२५ ई के प्रारम्भ में आसाम पर 


* आसानी से अधिकार कर लिया। बर्मा की राजधानी आवा पर मनीपुर एवं कछार 


तथा अराकान--इन दोनों ओर से आक्रमण किया गया; परन्तु ये हमले बुरी तरह 
से क | फरवरी १८२५ ई० में कैम्पबेल ने रंगून से प्रयाण कर २८ ता० 
को दोनाबेन में युद्ध किया, जिसमें महाबुन्देला वीरगति को प्राप्त हुआ और युद्ध 
का एक प्रकार से अन्त हो गया | दोनों पक्ष थक चुके थे; अतः और थोडी-सी 
झड़पों के वाद समझौते की बातचीत होने लगी, जिसके फलस्वरूप फरवरी १८ 

ई० में यान्डवू की सन्धि पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किये। इस सनचि से dre 
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को अराकान तथा टनासेरिम के प्रान्त मिले ? आवा-दरवार ने मनीपुर की स्वतन्त्रता 
मान लेना, आसाम और कछार एवं जेता राज्यों पर अपने अधिकारों को त्याग 
देना, आवा में एक अंगरेज रेजीडेण्ट रखना और युद्ध-क्षति की पुति के लिए अंग- 


रेजों को एक करोड़ रुपये देना स्वीकार किया । इसके साथ-साथ एक व्यापारिक . . 


सन्धि भी की गई! 

इस युद्ध से कम्पनी का खजाना खाली अवश्य हो गया, परन्तु इससे उसे बहुत 
अधिक लाभ हुए; इससे बंगाल के समुद्र-तट के साथ बहुत लाभदायक समुद्र-तट 
सम्मिलित हो गये, उत्तर-पूर्वी सीमा सुरक्षित हो गई और कम्पनी के साधन के 
स्रोत बढ़ गये। वर्मा में अँगरेजो ने अपने लिए जो पाँव रखने की जगह वना ली, 
उससे भविष्य में बर्मा को विजय करना वहुत सरल हो गया। लाडं एम्हस्टं को 
पुरस्कार-स्वरूप अराकान का अले (अमीर) बनाया गया । वह फरवरी १८२८ 
ई० में भारत से विदा हुआ। 

भरतपुर पर अधिकार---एम्हस्ट के कार्य-काल में आन्तरिक महत्त्व की एक- 
मात्र घटना भरतपुर पर अधिकार थी | यह घटना इसलिए महत्त्व रखती है 
कि इसका सम्बन्ध प्रभु-शक्ति के उत्तराधिकार निर्णय के अधिकार के विकास से 
है। भरतपुर के राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके अल्पवयस्क पुत्र और इस बालक- 
राजा के चचेरे भाई दुर्जनसाल में गद्दी के लिए झगड़ा ठन गया । कम्पनी-सरकार 
ने राजा के अल्पवयस्क पुत्र को शासक घोषित किया, परन्तु दुर्जनसाल स्वयं राजा 
बन बैठा और यदि आवश्यक हुआ तो तलवार के बल पर भी इस मामले का फैसला 
करने के लिए तैयार होने लगा। पोलिटिकल एजेण्ट सर डेविड ऑक्टरलोनी ने 
सक्रिय सैनिक-प्रदर्शन प्रारम्भ कर दिया, परन्तु गवनेर-जनरल ने उसको रुक जाने 


का आदेश दिया, जिस पर उसने त्याग-पत्र दे दिया। थोड़े ही दिनों में उसकी 


मृत्यु हो गई। 


अनावश्यक हिचकिचाहट के वाद एम्हस्ट ने सक्रिय कदम उठाने का निश्चय 


किया । लॉड कॉम्बरमेयर को यह कार्य-भार सौंपा गया | भरतपुर के किले को, 


जहाँ दुर्जन ने डेरा डाल रखा था, तोड़कर उस पर अधिकार किया गया। अंगरेज , 
सेनाओं ने जी भरकर लूटमार मचाई। सर चाल्सँ मेटकाफ ने अपनी सरकार को 


लिखा था कि “भरतपुर में हमारी लूटपाट बहुत लज्जाजनक थी. . . में जब तक 
घूसखोर एजेण्टो से पिण्ड नहीं छुड़ा लेता, तब तक यहाँ उस बालक राजा का प्रभुत्व 
स्थापित नहीं कर सकता, जिसकी रक्षा का ढिंढोरा पीट कर हम यहाँ आये, परन्तु 
जब से बालक राजा हमारे हाथ में आया है, तब से उसके अन्तिम लोटे तक को 
लूटने में लगे हुए हैं।” 
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वर्मी-युद्ध की विजय और भरतपुर पर अधिकार से होनेवाले लाभों ने लोगों 

का ध्यान कम्पनी की उस आर्थिक दुरवस्था की ओर से हटा दिया, जो एम्हस्टै की 

, परिहायें भूलों का परिणाम थी । इसके परिणाम उसके उत्तराधिकारी बैंटिक को 

झेलने पड़े और इस आर्थिक कमी को दूर करने के लिए उसको घोर परिश्रम 
करना पड़ा | 
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ग्यारहवां अध्याय 
आंतरिक सुधार, १८२८-३६ Fo 


लॉड विलियम बैन्टिक का झासन-काल--भारत में अँगरेजी कम्पनी का 
विकास-चक्र आक्रामक युद्ध-नीति, तत्परचात्‌ शान्ति और पुनः युद्ध--इस क्रम से So 
परिवर्तित होता रहा है। १८२८-३६ fo तक के वर्षे, जिनमें लॉर्ड विलियम ; 
बैन्टिक भारत का भाग्य-विधाता रहा) हेस्टिग्ज़ और एम्हस्टं के युद्ध-काल एवं .. ६ 
आकलेण्ड तथा एलेनवरा के अफगान तथा सिन्ध के युद्धों के वीच शान्तिपू्ण काल | 
के वर्ष थे। हम पहले कह चुके है किवीच-बीच में कम्पनी-सरकार को जो शान्ति- 
पूर्ण नीति अपनानी पड़ी, वह उसके नीति-परिवर्तेन का फल न होकर उसकी बाह्य 
अथवा आन्तरिक समस्याओं का प्रभाव-मात्र थी । इस शान्ति-काल को देखकर 
यह न समझ लेना चाहिए कि कम्पनी ने कभी भी राज्य-विस्तार की नीति का त्याग... 
कर दिया हो; उसकी राज्य-विस्तार नीति तो १८५७ ई० तक निरन्तर बनी रही । 
१८२८-३६ ई० के बीच का शान्ति-काल उस आथिक दुरवस्था का परिणाम | 
था जो वर्मी-युद्ध के फलस्वरूप कम्पनी के ऊपर छा गई थी; कहना न होगा कि यह: . es 
शान्ति-काल दो छलाँगों के बीच का व्यवधान-काल मात्र था। इस काल में भी जहा. *३ 
कहीं युद्ध किये बिना अँगरेजी राज्य अथवा प्रभाव बढ़ सकता था, बढ़ाया गया.। 
इस कार्य यें बैन्टिक भी अपने पूर्व अथवा परवर्ती किसी घोर-साम्राज्यवादी से किसी: «॥ 
भी प्रकार कम सतकं न था। उसने भी १८३२ ई० में कछार को, १८३४ ई० मेर. 
कुर्गे को और १८३५ ई० में जेंता-राज्य को अंगरेजी राज्य में मिलाया तथा मैसूर e 
का शासन-प्रबन्ध अपन हाथ में लेकर वहाँ कम्पनी-सरकार का प्रभाव स्थापित, 
fear) 

आन्तरिक सुधार---वैन्टिक जव गवनंर-जनरल हुआ तो उसने देखा कि कोष, * 
खाली है और ऋण बहुत बढ़ गया है । उसके सामने सवसे बड़ी समस्या यह थी किँ Ne 
किस प्रकार राजस्व की आय और राजकीय व्यय में सन्तुलन स्थापित किया जाय ।::' 
उसके समस्त सुधार-कार्य इसी समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त हुए । अर्थ-संग्रह, | 
व्यय कम करना तथा राजस्व की आय बढ़ाना, ये उसकी नीति के ध्येय बन गये।  -. 


निकट भविष्य में कम्पनी के अधिकार-पत्र की पुनः स्वीकृति को दृष्टि में रखते + ` 
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हुए अर्थसंग्रह और सुधार दुगने आवश्यक हो गये । फ्रांस की राज्य-क्रांति के 
सिद्धान्तों से उत्पन्न उदार शासन-तंत्र की लहर गत शताब्दी के पूर्वाध के उत्तर भाग 
में यूरोप में फैलती जा रही थी और इंगलिश चैनेल को पारकर यह इंगलैंड 
पहुँच गई थी, जिसके फलस्वरूप लोगों के मन नई आशाओं एवं आकांक्षाओं से 
उत्फुल्ल हो रहे थे। पालियामेण्ट में सुधार की पुकार मच गई थी, जिसके परि- 
णामस्वरूप १८३२ ई० का सुघार-बिल सामने आया । इंगलेण्ड में कम्पनी के 
अध्यक्ष भली भाँति समझ रहे थे कि यदि वे भारत में कम्पनी के शासन का कोई 
अच्छा चित्र सामने न रख सके तो उसका अधिकारपत्र पुनः स्वीकृति न पा सकेगा; 
. अतः भारत में अंगरेजी शासन को सुन्दर एवं लाभकारी रूप में लाने के लिए वैन्टिक 
को भेजा गया। कम्पनी के अध्यक्ष यह भी समझ रहे थे कि चीन के व्यापार का 
उनका एकाधिकार भी छिननेवाला है; पार्लियामेंट में इस उद्देश्य के प्रस्तावों 
की arg सी आ गई थी । स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपना लेने के कारण, एका- 
चिकार समाप्त करना इंगलैण्ड का सिद्धान्त ही बन गया था। कम्पनी को इससे 
चीन के अफीम के अति लाभकारी व्यापार से हाथ धोना पड़ता था; इसलिए खर्च 
कम करने और युद्धों से किनारा करने की नीति और भी आवश्यक हो गई थी। 
. _ आथिक सुधार--वैन्टिक के आधिक सुधार दो लक्ष्यों को सामने रखकर 

. चले थे--एक तो व्यय कम करना और दुसरे राजस्व की आय वढ़ाना। 
Jf बैन्टिक ने पद-ग्रहण करने पर शीघ्र ही दो अनुसन्धान समितियाँ नियुक्त 
- कौं--एक सैनिक व्यय और दूसरी सार्वजनिक शासन के व्यय की जाँच-पड़ताल 
; a करने तथा इसको कम करने के उपाय सुझाने के लिए । इन समितियों के सुझावों 
.. पर उसने अनेक व्यर्थे के पदों को तोड़ दिया, बढ़े हुए भत्ते बन्द कर दिये गये और 
ine सार्वजनिक आयोग के अंधिकारियों (सिविल अफसरों) के वेतन घटा दिये गये। 
सैनिक आयोग में भत्ते कम करने के अतिरिक्त और किसी छंटनी की गुंजाइश न 


सेना की नियुक्ति के स्थान के अनुसार निश्चित होती थी। कम्पनी के अध्यक्षों 

- +ने बैन्टिक के आने से पहले भी इस भत्ते को तोड़ने का आदेश भेजा था, परन्तु तब 
_ सैमझाने-नुझाने के अतिरिक्त इस दिशा में और कोई कदम न उठाया गया था | 
` - परन्तु अब यह काम अनिवार्यं हो गया था और अध्यक्षों ने वैन्टिक को तत्काल भत्तों 
को कम करने का आदेश दे दिया.था। अतः वैन्टिक के सामने और कोई चारा 

न था; इसलिए उसने नवम्बर १८२८ ई० में एक आदेश जारी किया, जिसके 
अनुसार कलकत्ता से ४०० मील दूरी तक के सभी स्थानों पर सेना का 


: wapa भत्ता 
आधा कर दिया गया। इस आदेश के निकलते ही सेना में हुल्लड मच 


गया; 
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गवनेर-जनरल को खुले आम अपमानित किया गया और भारतीय आंग्ल समाचार- 
पत्रों ने उस पर अपने तीखे व्यंग्य-बाणों की वर्षा प्रारम्भ कर दी | बैन्टिक अपनी 
वात पर डटा रहा और यह आन्दोलन स्वाभाविक मृत्यु से समाप्त हो गया । इस 
प्रकार वैन्टिक ने २०,००० की वाषिक वचत कर ली। 


व्यय कम करन का दूसरा उपाय बेन्टिक ने यह अपनाया कि कम्पनी द्वारा : 


स्थापित न्याय-विभाग में छटनी कर दी । उसने अपील सुनने तथा दौरा करने- 
वाले प्रान्तीय न्यायालय तोड़ दिये। वही जज अपील के न्यायाधिकरण के रूप 
में अधीन न्यायालयों के फैसलों की अपील भी सुनते थे और दौरा करनेवाले 
न्यायाधिकरण के रूप में वर्ष में दो बार न्याय के मामलों पर विचार भी करते थे । 
यह व्यवस्था सर्वथा दोषपूर्ण थी । न्यायाधीशों की न्याय करने की योग्यता सन्देहा- 
स्पद थी । वैन्टिक ने न्यायालयों की आलोचना करते हुए ठीक ही कहा था कि ये 
न्यायालय “उन कर्मचारियों के विश्रामस्थल है, जो अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण पदों के 
लिए अयोग्य समझे जाते हैं ।” इन प्रान्तीय न्यायाधिकरणों को भंग करना मित- 
व्ययिता एवं न्याय-व्यवस्था में सुधार--इन दोनों दुष्टियों से .महत्त्वपूर्ण सिद्ध 
हुआ। 


eases, 


राजस्व बढ़ाने के उपाय--अफीस का व्यापार--चीन के बाजारों और पूर्वीय ˆ 
द्वीप समूह्‌ में अफीम की बहुत माँग थी | यह बड़े आश्चर्य की वात है कि एक सभ्यता ' 


का अभिमान करनेवाली जाति अफीम के घातक प्रभावों की ओर विलकुल घ्यान 


न देकर इससे पैसा कमाये; परन्तु वस्तुस्थिति यह थी कि अफीम का व्यापार कम्पनी - 


के आय के साधनों में प्रमुख था । बिहार और बनारस में अफीम उपजाने के ठेके 
दिये जाते थे और कम्पनी सरकार अफीम के खरे-खोटेपन की जाँच करती थी। 
मालवा में भी अफीम बनती थी, परन्तु अनेक प्रयत्न करने पर भी कम्पनी इससे 
लाभ न उठा पाई थी । वम्बई में इसके आयात का निषेध होने के कारण, यह अफीम 
कराची के मार्ग से डामन और ड्यू के पुर्तंगाली बंदरगाहों में पहुँचाई जाती थी और 
वहाँ से पुतंगाली जहाजों में लदकर पूर्वी देशों की मंडियों में पहुंचती थी । इस प्रकार 
पुतँगाली प्रतिस्पर्धा कम्पनी के अफीम-व्यापार को बहुत क्षति पहुँचा रही थी। 


बैन्टिक ने देखा कि यदि मालवा की अफीम को पुतेगालियों के हाथ में पड़ने से रोका . : 


जा सके तो कम्पनी पुर्व की मंडियो में अफीम के मनमाने भाव रख सकती है और j 


इस प्रकार बहुत लाभ उठा सकती है । अतः उसने मालवा से बम्वई के बंदरगाह 
तक सीधे अफीम पहुँचाने के लिए अधिकार-पत्र (लाइसेंस) जारी किये, जिससे 
इस ओर से भी कम्पनी की आय खूब बढ़ Te | 


साफीदारियों को छीनना- शासक लोग किन्हीं व्यक्तियों अथवा संस्थाओं 
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को भूमि-कर से मुक्त भूमि (माफीदारी) हमेशा से देते आये हैं। अँगरेजों ने 
१७६५ ई में दीवानी पाते ही घोषणा कर दी थी कि इस वर्ष (१७६५ fo) से 
पूर्व की माफीदारियों को विधि-सम्मत समझा जायगा और शेष छीन ली जायेंगी । 
अर्थात्‌ उन पर भूमि-कर लगाया जायगा। १७९३ Fo और तत्पश्चात्‌ १८१९ 
ई० के एक अधिनियम (रेग्यूलेशन) द्वारा कलक्टरों को माफीदारियों की जाँच 
करने, इनके दस्तावेजों को देखने और गवाहों की जाँच करने तथा इस प्रकार विधि- 
विरुद्ध सिद्ध होनेवाली माफियों को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। 
माफीदारों को कलक्टरों के फैसलों की अपील दीवानी अदालत (सिविल कोर्ट ) 
में करने का अधिकार स्वीकार किया गया। कम्पनी-सरकार के अधिकारियों की 
किसी प्रकार यह धारणा बन गई थी कि अनेक माफियाँ जाली तथा विधि-विरुद्ध 
६; परन्तु इस जाँच-पड़ताल के फलस्वरूप जितनी माफिया खतम की गईं वे 
इन अधिकारियों की आशाओं से बहुत कम थीं। परन्तु वर्मी-युद्ध से कम्पनी- 


` ` सरकार की जो आथिक दुरवस्था हो गई थी, उसके फलस्वरूप पुन: इस ओर ध्यान 
` . , दिया गया। १८२८ ई० में अधिनियम ३ स्वीकृत हुआ, जिसके अनुसार कलक्टरों 
को माफियाँ समाप्त करने के लिए तत्परतापूर्वक्‌ कार्य करने के लिए प्रेरित किया 


`. गया और उनके फैसलों की अपील सुनने के लिए विशेष कमिइनर नियुक्त किये 


गये। इस अकार जिनकी माफिया छीनी गईं, वे किसी भी प्रकार पक्का सबूत 
सामन न ला सकते थे, क्योंकि समय ने ऐसे सबूतों को नष्ट कर दिया था। परन्तु 


> a अर्थलोलुप कम्पनी-सरकार उनकी प्रार्थनाओं और तको पर ध्यान ही क्यों देती; 

>. अतः माफियाँ घड़ाधड़ खतम होने लगीं | इससे असंतोष फैलना स्वाभाविक था और 
` जिनको क्षति उठानी पड़ी उन्होंने इसको गाँठ ate लिया और अँगरेजो के विरुद्ध 
* एक और शिकायत बन गई जो १८५७ ई० के विप्लव के कारणों में सम्मिलित 


हुई। माफियाँ छीनने की नीति से वैस्टिक ने कम्पनी-सरकार 
! TAT Ñ ३० 
लाख रुपये वाषिक की बढ़ती की | प 


पश्चिमोत्तर प्रांत में भूमिकर का बन्दोवस्त--राजस्व के सम्बन्ध में दूसरा 


र -. महत्त्वपूर्ण कार्य तत्कालीन पर्चिमोत्तर प्रांत (आधुनिक आगरा अथवा उत्तर 
हि] zA प्रदेश) में भूमि का बन्दोवस्त था । यह प्रांत अवध एवं सिधिया राज्य से 

०००३ हुए भूभागों को मिलाकर बनाया गया था | वेलेजली ने स्थायी 
-.`दिया था, परन्तु कोटं आफ डाइरेक्ट के आदेश के अनुसार भूमि-कर का पाँच 


बन्दोवस्त का वचन 


साला बन्दोबस्त ही किया गया था | भूमि की दशा में थोड़ा भी सुधार देखकर 
; र्‌ 


` भूमि-कर बढ़ा देने की प्रवृत्ति से किसानों का उत्साह ठंडा पड़ जाता था और कृषि 


छी रजा SHIH उनकी कोई राच त रह जाती थी, जिससे कबि को उ 
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जाने लगी । यह दशा देखकर अधिकारियों का ध्यान कृषि की ओर आकर्षित 
हुआ और होल्ट मैकेन्जी के परिश्रम के फलस्वरूप १८२२ fo के अधिनियम 
(रेग्यूलेशन) ७ के रूप में भूमि-वन्दोवस्त की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत हुई । 
परन्तु इस योजना के विस्तृत होने के कारण कलक्टर लोग इसके अनुसार कार्य करने 
में टालमटोल करने लगे। परिणाम यह हुआ कि दस वर्ष तक लागू रहने पर भी 
यह योजना कोई फल न दिखा सकी । वैन्टिक ने पहुँचते ही इस ओर ध्यान दिया । 
उसने सारे प्रांत का दौरा किया और बड़े-बड़े जानकार लोगों से विचार-विमशे 
कर भूमि-बन्दोवस्त की एक योजना वनाई जो १८३३ ई० में कानून वनी । बैन्टिक 
की इस योजना के अनुसार, AS ऑफ रेवेन्यू के नये प्रधान रॉवटं बडे की अध्यक्षता 
में अत्यंत परिश्रम के साथ सारी भूमि की जाँच की गई और नकशा बनाया गया; 
जमीन का वर्गीकरण किया गया और ३० वर्ष के लिए लगान निर्धारित किया 
गया । यह बन्दोवस्त स्थानीय स्थिति के अनुसार रैयतों, जमींदारो अथवा ग्राम- 
पंचायतों के साथ किया गया। सामान्यतया बैन्टिक का यह बन्दोबस्त टोडरमेल 
के बन्दोवस्त से बहुत समानता रखता है । इस व्यवस्था से सरकार की आय निश्चित .: 
हो गई, भूमि के अधिकारियों के लेखे-जोखे रखे जाने लगे और भूमि की दशा में. 


सुधार को प्रोत्साहन मिला । परन्तु इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि इससे किसानों- .” 


पर लगान का वोझ बहुत बढ़ गया । भूमि की उपज में सरकार का हिस्सा असाधारण .. 


रूप से अत्यधिक रखा गया । इन आथिक और राजस्व-सम्बन्धी सुधारों के परि...” 


णाम स्वरूप एम्हस्टं के समय की आर्थिक दुरवस्था दूर होकर सरकारी कोप में 


००, 


बचत की रकम बढ़ने लगी। # 3 


सार्वजनिक सेवाओं A भारतीयों की नियक्ति--अब तक कम्पनी-सरकारु 


3 


की यह घोषित नीति रही थी कि भारतीयों को ऊँचे पदों पर न रखा जाय। AS ` 
नीति कॉनेवालिस के समय से चली आ रही थी, जिसने भारतीयों का विश्वास न. * | 


करना एक सिद्धांत बना दिया था। अंगरेजी राज्य की सीमाएँ जैसे-जैसें बंढ़ती : 


गईं, पढ़े-लिखे भारतीय लाभप्रद पदों से वंचित होने लगे; इससे बहुत असंतोष 
फैलने लगा । अपने पर विशवास न किया जाना भारतीयों को बहुत अपमानजनक 


लगता था वैन्टिक ने इस दिशा में जो सुधार किये वे भारतीयों की भावनाओं का 


अथवा न्याय. की माँग का आदर करने के लिए नहीं अपितु परिस्थितिवश किये । 
राज्य-विस्तार और शासन के काय में विस्तार के साथ-साथ प्रत्येक पद पर किसी . 


अँगरेज को नियुक्त करना अत्यधिक व्ययपूर्ण सिद्ध हो रहा था। भारतीय कम १ 


j 
a 
La 


वेतन पर मिल जाते थे; इसलिए धीरे-धीरे वे अधीन पदों पर और विशेषतया &. : 


न्यायालयों में नियुक्त किये जाने लगे | इन भारतीय कर्मचारियों को निपुण बाबू 
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बनाने और इनमें अपने अंगरेज अधिकारियों के आदेशों को समझ सकने की क्षमता 
लाने के लिए अंगरेजी की शिक्षा प्रारम्भ की गई, जिस पर आगे प्रकाश STAT । 
वंगाल प्रेसीडेंसी के न्यायाधिकरण को पुन: संगठित करने के लिए १८३१ Fo में 
प्रचारित एक अधिनियम द्वारा, वैन्टिक ने भारतीयों को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त 
करने का अधिकार दिया और भारतीय-च्यायाधीचों का अधिकार-क्षेत्र एक निश्‍चित 
रकम तक के मुकदमों तक सीमित कर दिया। बैन्टिक ने भारतीय न्यायांधीशों की 
तीन श्रेणियाँ बनाइ, जिनमें सबसे ऊँची श्रेणी में सदर अंमीन' होते थे, जिनका 
वेतन ७५० ₹० होता था। वैन्टिक से पहले भी, शासन-प्रबन्ध की आवश्यकताओं 
से बाध्य होकर, कॉनेवालिस के भारतीयों पर अविश्वास के सिद्धान्त की अवहेलना 
करनी पड़ती रही थी और भारतीय अधीन पदों पर नियुक्त किये जाते रहे थे। 
वैन्टिक ने केवल यही किया कि ऐसी नियुवितयों को नियमानुमोदित घोषित कर 
'दिया। यह कहना कि बैन्टिक की यह नीति कानेवालिस के सिद्धांत की मूखेता 
को समझ जाने अथवा “भारतीयों के प्रति भेदभाव के दरवाजों को उन्मुक्त करने 
और उन्हें राज्य के सभी प्रकार के सम्मानो और लाभो में पुरा-पुरा हिस्सा देने” 
के निश्‍चय का परिणाम थी--उन अनेक निरर्थक केथनों में से एक है जो अंगरेजों 
के लिखे हुए भारतीय इतिहासों में भरे पड़े हुँ। यदि सचमुच भारतीयों के लिए 
४ भेदभाव के दरवाजे उन्मुक्त? कर दिये जाते और उन्हें “राज्य के सभी प्रकार के 
. सम्मानों और लाभो में पुरा-पुरा हिस्सा” दिया गया होता, तो उस आन्दोलन का 
* , प्रसंग ही उपस्थित न होता, जिसको सर सुरेन्रनाथ वनर्जी ने प्रारम्भ किया और 
जो प्रति वषं जोर पकडता हुआ स्वतंत्रता की माँग के साथ जा मिला। 


५ _ - शासन-तंत्र और न्यायाधिकरण में इुधार--भारत में अंगरेजी राज्य के शासन- 


तोड़ दिये। सेशन- 
| AE का कार्यभार उसने जिला-जजों को सौंप दिया और उत्तर-पदिचिम k = 


0 000 स्थिती ो नचे की आरावो के फैसलों की जपील सुनती थी. 
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न्यायालयों में इन हेर-फेरों. से प्रजा की अनेक कठिनाइयाँ दूर हो गईं और उनकी 
न्याय-प्राथेनाओं की सुनाई शी घ्रतापूवक होने लगी। . 

शासन-तंत्र के पुनः संगठन में वैन्टिक ने सामान्यतया Aled मेटकाफ द्वारा 
प्रस्तावित मार्गे का अनुसरण किया, जो इस प्रकार था कि “सभी विभागों में सबसे 
पहले तो देशी कर्मचारी, तथा यूरोपीय अध्यक्ष जो, न्याय, पुलिस और राजस्व की 
सभी शाखाओं के स्थानीय अधिकारों को अपनी-अपनी अध्यक्षता में पड्नेवाले 
जिलों में अपने में एकत्र करें; इन अध्यक्षों के ऊपर कमिइनर और इनके भी ऊपर एक 
वोडं रखा जाय जिसका सीधा सम्बन्ध सरकार से हो और जिनका नियन्त्रण भी उसी 
के हाथ में हो ।” इस योजना के अनुसार उसने पश्चिमोत्तर प्रांत के लिए इलाहाबाद 
में एक राजस्व कार्यालय (ats ऑफ रेवेन्यू) नियुक्त किया; राजस्व के एवं दौरा 
करनेवाले कमिश्नर नियुक्त किये और कुछ न्याय के अधिकार देकर कलक्टर के. 
पद में ही जिला-मजिस्ट्रेट का कार्य सम्मिलित कर दिया। शासन-तंत्र के सुधारों 
में बैन्टिक ने कम खर्चे और सरलता का संयोग किया। इस प्रकार उसने शासन- 
तंत्र का जो ढाँचा खड़ा किया, वह थोड़े से हेर-फेर के साथ आज तक चला आ रहा है । 

फारसी को अदालती भाषा के पद से हटाकर बैन्टिक ने एक दूसरी कुप्रथा 
को समाप्त किया, क्योंकि इस भाषा को न तो न्यायाधीश ही समझते थे और न 
प्रार्थी ही । बैन्टिक ने फारसी को हटाकर देशी भाषाओं को अदालत में स्थान दिया। + 
इस परिवर्तेन से प्रजा को वड़ा लाभ हुआ और वे अब अपनी परिचित भाषा में _ 
अपनी शिकायतों को अदालतों के सामने रखने में समर्थ हो गये। at 

शिक्षा-सम्बन्धी और सामाजिक सुधार--शिक्षा के माध्यम के रूप में अंगरेजी 
का प्रचलन बैन्टिक के समय से प्रारम्भ हुआ। काल-क्रम के विचार से शिक्षा-प्रसारं 
के लिए कम्पनी के प्रयत्न १८१३ ई० के अधिकार-पत्र (चार्टर ऐक्ट) के समय से 
शुरू होते हैं, जिसके अनुसार एक लाख रुपया वाषिक “अँगरेज-राज्य के निवासियों . 
में विज्ञानों के ज्ञान के पुनरुज्जीवन एवं प्रसार के लिए” रखे गये। यह TAHT. 
अब तक जमा होती जा रही थी, क्योंकि सरकार इसके उचित व्यय के उपाय न 
सोच पाई थी । एम्हस्टं के आगमन से पूर्व गवर्नर-जनरल के पद पर कार्य करने- 
वाले मि० ऐडम्स ने इस उलझी हुई समस्या को सुलझाने के लिए १८२३ ई०. में 
एक “सार्वजनिक . शिक्षा-समिति” (कमिटी ऑफ पब्लिक इच्स्ट्रक्शन) नियुक्त ` « 
की थी; परन्तु बर्मी-युद्ध की परेशानियों ने इस कार्य को उपेक्षित बना दिया और $ 

इसको व्यवस्थित रूप देने का काम वैन्टिक के लिए छूट गया । सबसे पहले तोः. 

इस समस्या का समाधान आवश्यक था कि सरकार पूर्वीय शिक्षा-पद्धति एवं साहित्य... 
के पुनरुत्थान तथा प्रसार को प्रोत्साहित करे और उन हिन्दू तथा मुसलमान विद्यालयों. ' 
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को आथिक सहायता दे जो पहले से ही विद्यमान थे या अँगरेजी की शिक्षा के प्रसार 

में ही अपना ध्यान केन्द्रित करे। इस समस्या को लेकर दो दल वन गये--एक 

तो sto विल्सन के नेतृत्व में पूर्वीय शिक्षा के समर्थकों का और दूसरा सर चाल्सँ 

. ट्रेवेलियन की प्रधानता में अंगरेजी की शिक्षा के पक्षपातियों का । इन दलों में खूब 
वाद-विवाद चलने लगा । १८३४ ई० में MS मेकॉले के १८३३ ई० के एक्ट के 
अनुसार, जिसका हम आगे. वर्णन करेंगे, कानूनी सलाहकार (लॉ मेम्बर) के रूप 

` में भारत आने पर इस वाद-विवाद ने और भी उय रूप धारण कर लिया। 

` मेकॉले के विवरण-पत्र साहित्यिक शेली के आदर्श होते थे, परन्तु उनमें 
उसका पूर्वीय संस्कृति एवं शिक्षा-पद्धति का घोर अज्ञान भी साफ झलकता 

. ¬ था। अंत में इस वाद-विवाद का निर्णय पक्ष-विपक्ष के तकों की समीचीनता 
“के आधार पर न होकर व्यावहारिक लाभ को दृष्टि से हुआ। हिन्दुस्तानियों 

को शासन-तंत्र के निम्न पदों पर नियुक्त किये जाने के योग्य बनाने के लिए उनमें 

¦:  *अंगरेजी की शिक्षा का प्रसार आवश्यक हो गया था। कम खच की दृष्टि से 
$- उनको इन निचले पदों पर .नियुक्त करना आवश्यक हो गया था और इस 
4 . प्रकार शासन-तंत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए अंगरेजी की शिक्षा अत्यावश्यक 
छ] = a गई। अँगरेजी की शिक्षा के प्रसार का अन्य कारण यह आशा भी थी कि इससे 
Spa में अंगरेजी माल के प्रति रुचि जागृत होगी, जिससे अँगरेजी माल की 


ere वढंगी । यह आशा सफल भी पूर्ण रूप से हुई है; इसका प्रमाण आज भारतीय 


जीबन में फैशन की विदेशी वस्तुओं का बढ़ा हुआ प्रयोग है। सरकारी नौकरियों 

vi स्थान पाने के इच्छुक हिन्दुस्तानी भी अँगरेजी की शिक्षा पाने के लिए उत्कंठित 

थ। भ्रधम समाज-सुधारक राजा राममोहन राय के नेतृत्व में उन्होंने बैन्टिक से. 

अंगरेजी शिक्षा के प्रसार की प्रार्थना की। इन प्रगतिशील लोगों के विरोध में 

कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको भय था कि शिक्षा-प्रसार साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध 
0 होगा। ये लोग उस विचार-धारा के अनुयायी थे, जिसके अनुसार जनता के अज्ञान 
* से ही ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा का पक्का आइवासन मिल सकता था । अंत में निश्‍चय 
ae 'किया-गया कि अँगरेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाय। मार्च १८३५ ई० में एक 
T “निर्णय द्वारा बैन्टिक ने घोषणा की कि “ब्रिटिश सरकार का महान्‌ उद्देश्य देशी 
é कु , जनता में साहित्य और विज्ञान की उन्नति करना होना चाहिए और शिक्षा के लिए 
`  - स्वीकृत धन-राशि का सबसे अच्छा उपयोग केवल अँगरेजी शिक्षा के लिए ही हो 
| -सकता है ।” इस दिन भारत में अंगरेजी शिक्षा ने जन्म लिया। आगे के वर्षों में देशी 
भाषाओं के अधिकारों को भी कुछ समर्थन प्राप्त हुआ। अंगरेजी शिक्षा से भारत 
७ को जो लाभ हुए उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना कठिन है। अँगरेजी भारत 
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जिसने 'ठगी' के पेशे को समाप्त करने के लिए व्यवस्थित रूप से काय किया। 
ठगी के विनाश के लिए उसने सर विलियम स्लीमैन की अधीनता में एक नये 
विभाग की स्थापना की, जिसके घोर परिश्रम के फलस्वरूप ठगों के दल, मुखबिरों 
की सहायतां से, हमेशा के लिए समाप्त हो सके। ठगों का हर जगह पीछा किया 
गया; वे पकड़े गये और दंडित. किये गये । उन ठगों के सुधार के लिए, जिन्होंने 
जधन्य अपराध नहीं किये थे, जबलपुर में एक औद्योगिक विद्यालय खोला गया, 
जहाँ उनको जीवन के उपयोगी शिल्पों की शिक्षा देकर सम्य नागरिकों के समान 
जीवन व्यतीत करने की प्ररणा दी गई। . 

बैन्टिक और भारतीय राज्य--भारतीय .राज्यों के प्रति बैन्टिक कोः कोई 
निश्चित नीति नहीं थी। इनके प्रति उसका व्यवहार अवसर के अनुसार होता _ 
था। हेस्टिग्स के प्रभुत्व-स्थापक युद्धों ने भारतीय राज्यों को स्वतंत्र राज्य . ` 
शक्तियों के'पद से हटाकर प्रधान राज्यसत्ता (कम्पनी-सरकार) के संरक्षित 
अथवा करद राज्य बना दिया था । -अब उनकी ओर से कोई भय न था । केवल 
उनुको एक दूसरे से अलग रखना ही पर्याप्त था। उनकी प्रजा के भलेबुरे का , 
ध्यान रखना साम्राज्य-सत्ता अपना कतंव्य न समझती थी। कम्पनी-सरकार ' 
के विचार से यह तो राजा-प्रजा का घरेलू मामला था और किन्ही विशेष परि- 
स्थितियों को छोड़कर वह इसमें हस्तक्षेप न करना ही बुद्धिमत्तापूर्ण समझती 
थी। सुशासन की शतं पर ही देशी राज्यों को अपने संरक्षण में लेने की नीति अभी 
तक कम्पनी-सरकार ने नहीं अपनाई थी। देशी-राज्यों को प्रमुख राज्यसत्ता 
(कम्पनी-सरकार) की अघीनता में लाने की नीति अपनी चरम-सीमा पर पहुँच. 
चुकी थी, परन्तु देशी राज्यों में सुशासन की व्यवस्था की ओर घ्यान देने की 
नीति अभी तक नहीं अपनाई गई थी। यही कारण था कि देशी राज्यों के प्रति 
बैन्टिक का व्यवहार एकसा न रहा । उसने कछार राज्य को १८३२ Fo में, 
HiT को १८३४ ई० में और जेता को १८३५ ई० में अँगरेजी राज्य में मिला 
छिया। कुशासन के कारण उसने मैसूर-राज्य का शासन-भ्रबन्ध तो सीघे अपने । 
हाथ में ले लिया, परन्तु इसी कारण को सामने रखकर कम्पनी के अध्यक्ष मंडल ' 
(Court of Directors) द्वारा अवघ का शासन भी अपने हाथ में ले छेने ' . 
का आदेश.पाकर भी उसने ऐसा नहीं किया। उसने भोपाल में सिकंदर बेगम और ` : 
उसके दत्तक पुत्र के झगड़ों में हस्तक्षेप करना अस्वीकार कर दिया; सिकंदर बेगम __ 
HIT दत्तक पुत्र को शासन-सूत्र सौंपने के लिए तैयार न होती थी, यद्यपि: वह बालिग .. 
हो गया था; परिणाम यह हुआ कि गृह-युद्ध के कारण भोपाल-राज्य तहस-नहस ' 
होता रहा और बैन्टिक ने जबान तक न हिलाई । बैन्टिक ने जोधपुर के सरदारों तथा 

१३ 
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उनके अर्घ-पागल अधिपति के झगड़ों में तो वीच-बचाव किया, परन्तु जयपुर म 
एक अधिकार-लोलुप जैन सेठ के दुराचारों के कारण उत्पन्न उत्पातों की ओर 
से आँखें मूंद लीं । i 
वैदेशिक कार्य--टिल्सिट की संधि ने अँगरेजों का ध्यान आकर्षित कर 
लिया था और हम पहले कह चुके हें कि इस संधि के कारण जो फ्रांस-रूसी आक्रमणः 
का भय उत्पन्न हो गया था, उसको दूर करने के लिए wie मिन्टों ने सिधु नदी के 
समीपस्थ राज्यों के साथ मित्रता की संधि कर ली थी। वाटरळू के युद्ध के साथ 
यह भय जाता रहा और तव इस ओर के राज्यों की ओर से अँगरेजों का ध्यान 
हट गया। परन्तु अब पूर्व की ओर रूस के निरन्तर बढ़ते जाने पर उन्हं फिर 
से इस ओर ध्यान देना पड़ा। रूस तथा कम्पनी की राज्य-सीमाओं के बीच 
सिंध. के अमीरों का राज्य, भावलपुर रिथासत और रणजीतेसिह का राज्य तथा 
इससे भी आगे अफगानिस्तान एवं फारस पडते थे। उत्तर-पश्चिम की ओर से 
किसी भी भय का प्रतिरोध करने में अँगरेजों की सदैव यह नीत्रि रही है कि इन 
बीच में पड्नेवाले राज्यों के साथ संधि कर इनको बढ़ती हुई विरोधी राज्य-शबित 


- एवं अपने राज्य के वीच तटस्थ राज्य (बफर स्टेट्स) बना दिया जाय । 


पूर्वीय देशों के प्रन पर रूस और इंगलेंड के सम्बन्धों में तनाव बढ़ता जा 
रहा था। रूस भारत के उत्तर-पर्चिमी सीमांत की ओर अपनी प्रगति को यूरोप में 


- अंगरेजों के प्रभाव-विस्तार को रोकने का हथकंडा बना रहा था और भूमध्यसागर 


की ओर रूस की प्रगति को रोकने के इंगलेंड के प्रत्येक प्रयत्न का जवाब रूसी 
सरकार भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमांत की ओर बढ़कर दे रही थी। 
रूस का भय तब तो और भी बढ़ गया जब फारस निश्चित रूप से रूस के 
नियन्त्रण में चला गया और जब रूस का घोर विरोधी लाँडे पामस्टेन इंगलेंड का 
परराष्ट्र मंत्री वना । ऐसे वातावरण में यह कोई अस्वाभाविक बात न थी कि रूस 
के विरुद्ध अनेकानेक शिकायतें आने लगी और उस पर संदेह किया जाने लगा कि 
बह भारत पर आक्रमण करने का विचार रखता है। अब सिंधु नदी के सारे कूल- 
कगारों की पुरी-पुरी खोज और उसके तटवर्ती राज्यों के साथ निकट सम्पर्क 
स्थापित करना अंगरेजों की नीति के उद्देश्य बन गये । नियामक समिति (बोर्ड 


. ऑफ कन्ट्रोल) के तत्कालीन प्रधान Bis एलेनबरा ने एक विलक्षण युक्ति सोच 
ey निकाली कि रणजीतसिह ने लॉड ऐम्हस्टं के समय में इंगलेंड के राजा को जो 
Met का उपहार भेजा था, उसके बदले में रणजीतसिह को भेंट करने के लिए 


अँगरेजी घोड़ों का एक दल लेफ्टिनेंट रावर्ट बन्स के साथ सिधु नदी के मागं से 
भेजा जाय। बन्स को आदेश दिया गया कि बह इस अवसर से लाभ उठाते हुए 
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fag नदी की अच्छी तरह से खोज करे और इसके तटवर्ती राज्यों के साथ 
व्यापारिक संधियाँ कर ले । 

सिंध के अमीरों एवं रणजीतसिह को यह सुनकर कि वत्सं गंगा नदी के 
सीधे मार्ग से न आकर सिंधु नदी के मार्ग से आ रहा है, इसमें राजनीतिक चाळ 
` का संदेह होने छगा। जव वर्न्स सिंघ में पहुँचा तो वहाँ का वातावरण उसके इतना 
विरुद्ध हो उठा कि वहाँ कोई भी उसके साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए तैयार 
न हुआ। सिव कभी मुगल साम्राज्य का एक भाग था, परन्तु बाद में अफगानि- 
स्तान में मिल गया था। काबुल राज्य के आंतरिक कलह से लाभ उठा कर विलो- 


चिस्तान की एक जाति 'तालपूरों' ने १७६८ ई० में सिंध पर अपना अधिकार जमा _ - .. 


लिया था। सारा सिंध-प्रदेश तीन भागों में वँटा था और प्रत्येक भाग एक-एक अमीर 
के अधीन था। ये अमीर एक दूसरे से बिलकुल स्वतन्त्र थे। इन अमीरों को अपनी 


स्वतन्त्रता बहुत प्रिय थी और वे खूब समझते थे कि अँगरेजो की मित्रता का क्या ˆ 
परिणाम होता है; इसलिए अपने अधिकारों की सुरक्षा के विचार से उन्होंने - - 


अँगरेजों से पल्ला वचाना ही उचित समझा। कहा जाता है कि जब बन्स ने 


सिध में प्रवेश किया तो एक वलोची सरदार चिल्ला उठा कि “शैतान की करामात 
शुरू हो गई है, क्योंकि अँगरेजों ने हमारा देश देख लिया el” भविष्य ने ` 
दिखा दिया कि इस बलोची सरदार का कथन कितना सत्य था । बन्स को आगे * 


बढ़ने का रास्ता देने से इनकार किया गया और स्थान-स्थान पर जान-वूझकर 
उसका अपमान किया गया और वह तभी सिंधु नदी में आगे वढ़ सका जब 
कच्छ के रेजीडेंट कर्नेल पोटिन्जर ने सिंघ के अमीरों पर बहुत दवाव डाला । 
बन्सं सिध से भावलपुर होता हुआ लाहौर पहुँचा और वहाँ उसने अपने साथ 
छाया हुआ बहुमूल्य उपहार भेंट किया। लाहौर से वह शिमला पहुंचा । वहाँ 
उसने अपनी एकत्र की हुई सूचनाएँ वैन्टिक के सामने रखीं। रणजीर्तासह सिंध 
में शिकारपुर की मंडी को हथियाना चाहता था; अतः वन्स के सिंघ के मार्ग से यात्रा 
करने में उसको अँगरेजो की कूटनीतिक चाळ का संदेह हुआ। अब उसमें और 
अँगरेजों में कूटनीतिक दाँव-पेंच चलने wT 1 अँगरेज रणजीतसिह को किसी भो 
प्रकार सिंघ का अधिपति न होने देना चाहते थे, क्योंकि तब उसकी पहुँच समुद्र 
तक हो जाती थी। अँगरेजों की नीति में यह एक प्रधान बात रही है कि किसी भी 


भारतीय राज्य-शक्ति को समुद्र तक न पहुँचने दिया जाय। 
इस कूटनीतिक संघष में बैन्टिक ने मैदान मार लिया, क्योंकि जब रणजीत 


SAn 


tg, 


सिह अँगरेजो के मंतव्यों की गहराई टटोलने में ही व्यस्त था, तब तक अँगरेजों ने ": 


सिंध के साथ व्यापारिक संधि कर उसके मन्सूबों पर पानी फेर दिया । 
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taa के साथ संधि (१८३२ ई०)- सिंधु नदी के व्यापारिक महत्त्व का परि- 
चय पाकर और इससे भी अधिक राजनीतिक प्रिस्थितियों से प्रभावित होकर 


बैन्टिक ने कर्नेल पोटिजर को सिंध के अमीरीं के साथ व्यापारिक संधि करने के लिए . 


Sear । अमीरों ने पहले तो बहुत आनाकानी की परन्तु कूटनीतिक दबाव पड़ने पर 
और सिक्ख आक्रमण के भय से अवगत कराये जाने पर वे मान गये। १८३२ ई० में 
एक व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें अमीरों की दृष्टिसे सबसे महत्त्व- 
पूर्ण शर्ते यह थी कि “इस संधि में बँधनेवाले दल वचन देते हें कि वे एक दूसरे की 
अधिकृत वस्तुओं को लालच भरी निगाह से कभी न देखेंगे।” अभी सिंध के 
अमीर यह न सीख पाये थे कि राजनीति में वचन का पालन कितनी दृढ़ता से होता 
है और राजनीतिक शब्दकोष में कभी नहीं पद है ही नहीं | 
रूपड दरबार, १८३१ ई०--जब कर्नेल पोटिजर सिध के अमीरों के साथ 
- . संधि वार्ता चला रहा था, वैन्टिक रणजीतसिंह को सतलज के किनारे रूपड़ मे 
एक विशाल दरबार का आयोजन कर, बहला रहा था । यह सम्मेलन रूस की 
प्रगति की दिशा में सिक्खों की मित्रता पक्की करने के उद्देश्य से किया जा रहा था। 
दरबार का सारा वातावरण सत्कार और हादिक स्नेह की सुगंघि से महक रहा था 
a और इस आयोजन की समाप्ति एक संधि पर हस्ताक्षर करके की गई,जिसके अनुसार 
दोनों पक्षों ने दृढ़ मैत्री की प्रतिज्ञा की जो “इतिहास में सूर्यं के समान गौरव के 
साथ चमके |” 

१८३३ Fo का अधिकार-पत्र--१८३३ ई० में कम्पनी के अधिकारपत्र को 
फिर से जारी करते हुए, चीन के व्यापार पर उसका एकाधिकार समाप्त कर उसका 
व्यापारिक रूप मिटा दिया गया। सारा देश एकाधिकार समाप्त करने के पक्ष में 
था, इसलिए कम्पनी के पास चुपचाप स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त और कोई 
चारा न था। १८३३ ई० के इस ऐक्ट में भारतीय शासन के विषय में भी कुछ 
महत्त्वपुर्ण निर्देश रखे गये । इस ऐक्ट ने गवर्नेर-जनरल को, जो अव से समस्त 
भारत का गवनंर-जनरल हो गया, सभी स्थानों एवं सभी विषयों को लेकर समस्त 
देश के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया। कौंसिल में कानूनी सलाहकार के 
रूप में एक चौथा सदस्य बढ़ाया गया और इस उच्च पद को सुशोभित करने के 
लिए खाडे मैकॉले को चुना गया; अधीन प्रेसीडेंसियों से कानून बनाने का 


: “अधिकार छीन लिया गया। इस ऐक्ट से भारतीय विधान का श्रीगणेश हुआ । 


इस ऐक्ट ने अँगरेजों को जमीन खरीदने की स्वीकृति दे दी; अब तक उन्हें 
` भूमि मोळ छेने का निषेव था। इस ऐट में घोषणा की गई कि “न किसी 
भारतीय को और न हिज भेजेस्टी' के किसी प्रकृत प्रजाजन को ही उसके धर्म, 
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जन्म-स्थान, वंश अथवा वर्ण के कारण किसी भी स्थान, पद अथवा व्यवसाय 
के अयोग्य समझा जाय ।” इन परिवतंनों एवं सद्भावपूर्णं घोषणाओं के साथ 
भारत का शासन पुनः बीस वर्षो के लिए कम्पनी के हाथ सौंप दिया गया । 
इस ऐक्ट में भारतीयों की सरकारी पदों पर निथुक्ति की स्वीकृति की जो 
अतिरंजित प्रशंसा की गई है, उसके विषय में यहाँ पर कुछ कहना आवश्यक है। 
इस्‌ ऐक्ट का यह अंश एक तो नवीन प्रचलित उदार दल की भावनाओं को संतुष्ट 
करने और दूसरे पहले से ही सरकारी पदों पर काम करनेवाले भारतीयों की नियुक्ति 
को वैध बनाने के उद्देश्य से जोड़ा गया था । इससे यह निष्कर्ष दिकालमा कि अँगरेज 
सरकार ने भारतीयों के लिए सरकारी ओहदों का दरवाजा खोल दिया, ऐतिहासिक 
तथ्यों को देखते हुए सवंथा श्रांतिपूणं है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य तो इसके विपरीत 
परिणाम ही प्रकट करते हें । प्रोफेसर रैम्जे म्योर ने लिखा है कि “इस ऐक्ट ने एक 
असंदिग्ध सिद्धान्त के रूप में इस स्मरणीय और महान्‌ मत की स्थापना कर दी कि 
जव कभी भारतीयों और यूरोपीयों के हितों में द्वन्द्व उपस्थित हो तो यूरोपीयों की 
अपेक्षा भारतीयों के हितों पर अधिक ध्यान दिया जाय। क्या इतिहास में इसके 
जैसा कोई और उदाहरण मिल सकता हैं, जहाँ शासक जाति ने नई-नई जीती हुई 
प्रजा के विषय में ऐसी घोषणा की हो? और यह घोषणा पूर्णतया सच्चे हृदय.सेँ 
की गई थी। यह घोषणा अँगरेजी शासन के नवीन आदर्शो को प्रकट करती 
है।” इतिहास के अगले पृष्ठो में पाठक स्वयं ही देख लेंगे कि जिन लोगों के हाथ में 


भारत का शासन-सूत्र दिया गया था, उन्होंने इस घोषणा का आदर इसकी '' 


अवहेलना कर किया या इसका पालन कर | 

^ _ बॉन्टिक की समोक्षा--बैन्टिक का शासन-काल शांति के शीतल प्रकाश से 
उज्ज्वल है। यह काल अपने पूर्ववर्ती अथवा उत्तरवर्ती काल की तुलना में सवेथा 
विपरीत दिशा की ओर उन्मुख दिखाई देता है। बैन्टिक को न तो कोई युद्ध ही 
लड़ने थे और न आथिक दिवालियापन के कारण आक्रामक नीति अपनाने का 
उत्साह भी वह प्रकट कर सकता था; इसलिए उसने आथिक-सुदृढ्ता लाने और 
शासन-तंत्र सुधारने में ध्यान लगाया। उसका लक्ष्य कम्पनी-सरकार के शासन- 
तन्त्र को ऐसा व्यवस्थित रूप देना था, जो पाछियामेंट को स्वीकार्य हो सके । इसमें 


वह सफल हुआ | उसने जो व्यय घटाने के उपाय किये और जो व्यर्थ के विभाग खतम . 


किये उनसे ऐंम्हस्टं के समय से चली आती हुई आथिक कमी तो समाप्त हुई हो, 
राजस्व की आय से वचत भी होने लगी | उसके सारे सुधार यद्यपि आथिक दृष्टि 
से किये गये थे, परन्तु उनसे उसके अधीनस्थ प्रदेशों की प्रजा को भी कम लाभ नहीं 
हुआ। उसने पतनोन्मुख शासन-तंत्र में नये जीवन का संचार किया। उसने पहले- 
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पहल गंगा में वाष्पयानों से यातायात प्रारम्भ किया, जिसका परिणाम संतोषजनक 
रहा। उसने हिन्दुओं के विरासत के कानून में सुधार कर तथा ईसाई-धर्म ग्रहण 
करनेवाले भारतीयों को कम्पनी-सरकार में नियुक्ति पाने की स्वीकृति देकर अग्र- 
त्यक्ष रूप से ईसाई-धर्म के प्रसार में भी सहायता की। हिंदुओं की दाय-भाग- 
व्यवस्था के अनुसार जाति-च्युत व्यक्ति का पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं 
होता। पैतृक सम्पत्ति से हाथ धो बैठने के भय से प्रायः ईसाई मिशनरियों से 
प्रभावित व्यक्ति ईसाई न वन पाते थे और इस प्रकार मिशनरियों का परिश्रम 
व्यर्थ चला जाता था। बेन्टिक ने नियम बना दिया कि हिन्दुओं और मुसलमानों 
को दाय-भाग-व्यवस्था उन्हीं लोगों पर लागू हो सकेगी जो इसके लागू किये जाने 
के समय पर उस घमं (हिंदू अथवा मुसलमान-घर्म) के नियमित अनुयायी हों । 

बेन्टिक ने भारत से १८३५ ई० में और इसके चार साल वाद इस संसार से 


: विदा ली। 
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बारहवाँ अध्याय 
अफगानिस्तान ओर सिन्ध 


लॉड ऑकलेंड--१८३६-१८४२ 


डे एलेनबरा' 


लांडे --१८४२-१८४४ 


लाड ऑकलेंड का आयमन--लॉर्ड ऑकलंड, माचे सन्‌ १८३६ ई० में, ह्विग- . 
मन्त्रिमंडल के प्रधान लॉर्ड मेलबोन द्वारा मनोनीत होकर भारत आया । बैन्टिक 


की विदाई और ऑकलेंड के आगमन के बीच के समय मे सर चाल्से मेटकाफ न .. 


पदभार ग्रहण किया । मेटकाफ ने समाचार पत्रों को स्वतंत्र कर और काला कानून' 


बना कर अपने बारह महीने के संक्षिप्त कार्यकाल को स्मरणीय बना fear: 


समाचार पत्रों को स्वतंत्रता देने के कारण उसको अपनी पदोन्नति से हाथ धोने पड़े, 


क्योंकि इस कार्य से कम्पनी के अध्यक्ष बहुत रुष्ट हो गये और काला कानून बना- ` 


कर उसे यूरोपीय लोगों के हाथों घोरअपमान सहना पड़ा। इस कानून की प्रस्तावना 
लॉड मैकॉले ने इस ध्येय से की थी जिससे कानून की दृष्टि में यूरोपीय तथा भार- 
तीय लोगों में कोई भिन्नता न रह जाय । वस्तुस्थिति यह थी कि हिन्दुस्तानियों के 
लिए तो कम्पनी की सदर अंदालत ही अपील का सर्वोच्च न्यायालय थी, परन्तु 
यूरोपीय लोग उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोटे' तक अपील कर सकते थे। यह 
कानून इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। यूरोपीय लोग 
समझने लगे कि उनको 'काले' हिन्दुस्तानियों की बराबरी के दजे में रख दिया गया 
है; इसलिए यह कानून 'काला कानून कहा जाने लगा। परन्तु इस कानून के 
न्यायौचित्य पर दुढ विश्वास होने के कारण मेटकाफ अपने निश्चय पर डटा रहा 


और इस प्रकार उसने हिन्दुस्तानी प्रजा का सद्भाव प्राप्त किया। क 
अफगानी दु्घटना--लॉर्ड ऑकलेंड के छः वर्ष के कार्यकाल में केवल एक ..' 
महत्त्वपूर्ण घटना हुई; यह अफगानिस्तान की वह दुर्घटना थी जिसमें १५ ४ 


लाख पौंड की हानि हुई और २०,००० जानें गेंवानी पड़ीं। 


दुनिया के नकशे में अफगानिस्तान के हमेशा से बने रहने का कारण उसकी “न 


भौगोलिक स्थिति है, जिससे वह उन दरों पर नियन्त्रण रखता है, जिनसे होकर 
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पंजाब में प्रवेश होता है। अफगानिस्तान की इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही 
अँगरेजों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि उनको भय था कि कहीं 
रूस स्थल मार्ग से भारत पर आक्रमण न कर दे । रूस और इंगलेंड इन दो प्रति- 
इंदी साम्राज्यों के बीच में पड़कर अफगानिस्तान की स्थिति बहुत संकटमय हो 
रही थी। ये दोनों साम्राज्यवादी शक्तियाँ अफगानिस्तान के वैदेशिक सम्बन्धों 
पर्‌ अपना अपना नियन्त्रण जमाना चाहती थीं, परन्तु दोनों ही इस भय से इसको 
अपने राज्य में न मिलाती थीं कि ऐसा करने से उनकी राज्य-सीमा शत्रु-साम्राज्य 
से जा मिलेगी। यही कारण है कि आज तक अफगानिस्तान-राज्य की सत्ता बनी 


हुई है । 
साधन-सम्पत्ति-विहीन, पर्वत Wai पर बसे हुए, स्वतंत्रता-प्रिय अफगानों 


_ के इस देश में अंगरेजो को आथिक लाभ की दृष्टि से कोई आकर्षण त था। 'यात्रियों' 


a 
क 


2 
" 


-“ 


` के वेश में साम्राज्यवाद के अग्रदूत, जिनका ध्येय दूसरों के खजाने टटोलना होता 
था, इस देश के आथिक साधनों की भली भाँति जाँच-पड्ताल कर चुके थे। फॉरे- 
स्टर नामक व्यक्ति इन खोजी यात्रियों में सर्वप्रथम था; उसके वाद घोड़ों के व्यापारी 
के रूप में जानेवाले मूरक्रॉफ्ट और बर्न्स इन यात्रियों में सवंप्रमुख हुए। स्वयं 
` अफगानिस्तान भी, जो अकेला ही अहमदशाह अब्दाली के समय में (१७४७- 
- १७७४ fo) उत्कर्ष के शिखर पर पहुँच गया था, अब्दाली की मृत्यु के पश्चात्‌ 
इतना शक्ति हीन हो गया था कि उसकी ओर से किसी प्रकार का भय न रह गया 
था। सदोज़ई एवं वररुक़ज़ई नाम के दो प्रतिद्वंद्वी कवीलो के रंकतपातमय उत्पातो 
, से अफगानिस्तान की हालत बहुत खराब हो गई थी । अफगानिस्तान की ओर से 
अब इतना ही भय रह गया था, कि यह कहीं फांस अथवा रूस के साथ न जा मिले । 
जव कभी यह भय प्रकट होता, अँगरेज भी अफगानिस्तान की ओर सक्रिय हो 
जाते थे । 
ऑकलेड के भारत में पहुँचने पर यह भय प्रकट हो रहा था। नवम्बर सन्‌ 
१८३७ fo में फारस के शाह मुहम्मद मिर्जा ने हिरात पर घेरा डाळ दिया था। 
उधर १८२८ ई० में तुर्को मंचाई की संधि के परिणामस्वरूप फारस के दरबार में 


> रूस का-भ्रभाव छा गया था; अतः हिरात पर फारस का घेरा डालना रूस का 


= 
४. ७२४०” 


` अप्रत्यक्ष रूप से भारत की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना समझा जाने लगा | 
* इसलिए अँगरेज सरकार भी रूस की योजनाओं के विरुद्ध अफगानिस्तान को खड़ा 
* करने की योजनाओं में जुट गई। 


~ 


इस समय अफगानिस्तान के सिंहासन पर वरुंकज़ई कबीले का सरदार 
दोस्त मुहम्मद प्रतिष्ठित था। इसने अपनी योग्यता एवं पराक्रम से सन १८२६ 
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ई० में यह पद प्राप्त किया था । परन्तु दोस्त मुहम्मद के लिए अफगानिस्तान 
का सिंहासन फूलों की सेज न वन सका; उसके चारों ओर संकट fax आये | 
अफगानिस्तान राज्य का ही एक भाग हिरात, इस समय सदोजई कवीले के सरदार 
कामरान के हाथ में था; कन्धार में उसका अपना भाई शत्रु-माव प्रकट कर रहा 
था और उत्तर की ओर वलख में विद्रोह सिर उठा रहा था | पूरब की ओर रणजीत- 
सिंह उसे चैन न लेने देता था और उसने पेशावर पर अधिकार कर छिया था। 
काबुल का पद-च्युत शासक झाहशुजा सिक्खों तथा अँगरेजों के साथ गुप्त मन्त्रणाएँ 
कर उसकी परेशानियों को और भी बढ़ा रहा था। पेशावर का हाथ से निकल जाना 
दोस्त मुहम्मद के हृदय में शूल सा चुभ रहा था। वह किसी भी प्रकार इस पर पुनः 
अधिकार करने के लिए वेचेन था। परन्तु दो प्रकार के भय उसको रोके हुए थे। 
एक ओर तो उसको रूस-फारस गुट से भय था, जो इस कारण और भी बढ़ गया था 
कि हिरात का शासन उसके शत्रुपक्षीय सदोजई सरदार कामरान के हाथ में था, 
जो कभी भी रूस की ओर मिल कर काबुल में उसकी स्थिति को संकटमय बना सकता 
था; दूसरा भय यह था कि सिक्ख शाहशुजा का उसके विरुद्ध बड़ी अच्छी तरह से 
उपयोग कर सकते थे और इस कार्य में उनको अँगरेजों की सहायता मिल जानी भी 
सर्वथा संभव थी। इससे हम समझ सकते हें कि शाहशुजा की स्थिति इस समय 
कितनी विचित्र बन गई थी; वह इस समय लुधियाना में शरणार्थी के रूप में निवास: 


कर रहा था और अँगरेज सरकार उसको वृत्ति (पेंशन) दे रही थी। इसी शाह- - 


शुजा ने १८०३ ई० में काबुल में, विजेता के सम्मान के साथ, प्रवेश किया था और 
फिर १८०९ ई० में निमुला के युद्ध में परास्त होकर इसको खानाबदोशों की सी 
जिन्दगी अपनानी पड़ी थी! इसी समय वह रणजीतसिह के हाथ जा पड़ा । 
रणजीतसिह खूब जानता था कि इस भगोड़े शासक से उसको क्या-क्या लाभ हो 
सकते हँ। इसलिए उसने झाहशुजा को आशाओं की मृग-मरीचिका में खूब 
भटकाया और उससे विवव-विख्यात 'कोहेतूर' हीरा खसोट लिया। आखिर रण- 
जीतसिंह के आइवासनों की असत्यता समझ जाने पर १८१६ fo में झाहशुजा 
लाहौर छोड़कर लुधियाना आ गया अँगरेजों ने उसके लिए वृत्ति बाँध दी और 
उन्हीं उद्देश्यों से उसको अपनी करवट में रखा, जिन उद्देश्यों से रणजीतसिह उसको 
इतने दिनों तक अपने साथ रखे हुए था। काबुल के सिंहासन एवं प्रदेशों पर शाह 


शुजा के अधिकार का उपयोग अँगरेज अपने लाभ के लिए करना चाहते थे। : : 


अँगरेजों की इस चाल से रणजीतसिंह का माथा ठनका, क्योंकि वह समस्त 
प्रदेश जिस पर रणजीतसिह शासन कर रहा था अथवा जिस पर वह अधिकार 
करना चाहता था (जसे सिंध), कभी अफगानिस्तान राज्य का ही भाग था। 
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लुधियाना में शाहशुजा अपनी तरह का अकेला ही व्यक्ति न था। वहीं 
उसके साथ अंधा जमानशाह भी अँगरेजों की वृत्ति पर पल रहा था, जो कभी काबुल 
का शक्तिशाली शासक था और जिसके विषय में लॉर्ड वेलेजली के समय म यह 
प्रवाद चल पड़ा था कि वह भारत पर आक्रमण करने की इच्छा रखता है। इन 
पदच्युत शासकों को अंगरेजों की जो सहायता मिल रही थी, इसका कारण अँगरेजों 
की उदारता नहीं समझना चाहिए। इस सहायता की नीति के पीछे राजनीतिक 
मंतव्य थे । अँगरेजों की यह नीति उनके प्रभुत्व-विस्तार की नीति की ओर संकेत 
करती है। क्लाइव ने सन्‌ १७६५ ई० में दिल्ली से निष्कासित शाह आलम से 
दीवानी प्राप्त कर यह दिखा दिया था कि निष्कासित शासकों से कसे-कंसे लाभ 
उठाये जा सकते हें और यही कारण था कि शाहशुजा एवं जमानशाह लुधियाना 
में अगरेजों की ओर से इतनी बड़ी-बड़ी वृत्तियाँ पा रहे थे। 

दोस्त मुहम्मद जिस विलक्षण स्थिति में आ फॅसा था, उसमें उसके सामने 
दो ही विकल्प थे; या तो वह रूस के साथ जा मिले या फिर अँगरेजों से मित्रता 


. गाँठे। पहले तो उसका झुकाव अँगरेजों की ओर हुआ। रूसियों के प्रति उसका 


संशय तब से बहुत बढ़ गया था जब १८३४ ई० में रूस का पक्षपाती मुहम्मद मिर्जा 


` फारसं में सिंहासनाख्ड़ हुआ। तब से रूस का एजेंट काउन्ट सिमोनिच फारस- 
* दरवार में. सर्वेसर्वा बन गया था । अफगानिस्तान भी पहले फारस-राज्य का ही 


एक अंग था और इसकी स्वतंत्रता १७७४ ई० में नादिरशाह के वध एवं उसके 
सेनानायक अहमदशाह अब्दाली के अधिकार प्राप्त करने के साथ-साथ प्रारम्भ 
हुई थी। इधर फारस के शाह के साथ कन्धार के सरदारों की गुप्त मन्त्रणाओं 
और हिरात पर फारस के शाह के प्रत्यक्ष आक्रमण से दोस्त मुहम्मद की स्थिति 
और भी संकटमय बन गई थी। 

ऐसी परिस्थिति में दोस्त मुहम्मद ने अँगरेजों का पल्ला पकड़ने की सोची । 
Vis ऑकलेंड के भारत-आगमन के अवसर पर उसने मई सन्‌ १८३६ में उसको 
एक बधाई का पत्र भेजा। इस पत्र में उसने सिक्खों के साथ अपनी उलझनों का 
उल्लेख करते हए इनको सुलझाने में उसकी सहायता की याचना की । 

ऑकलेंड ने दोस्त मुहम्मद के इस पत्र को स्वीकार तो किया परन्तु सहायता 
का कोई आश्वासन न दिया। लॉडं ऑकलेंड के शब्द ये थे “मेरे मित्र, तुम जानते 
ही हो कि अन्य स्वतंत्र राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करना ब्रिटिश सरकार का 
स्वभाव नहीं है।” ये शब्द दोस्त के कानों में उस समय अवश्य गूँज उठे होंगे जब 
वाद में अँगरेजों ने अफगानिस्तान पर धावा बोला । अँगरेजों. की ओर से निराश 
होकर दोस्त मुहम्मद ने फारस के शाह से मैत्री करने का निश्चय किया। उसके 
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इस निश्चय में कूटनीतिक विचार ही प्रमुख थे, हृदय से वह ऐसा नहीं चाहता था। 
फारस के शाह के पास मैत्री का संदेश भेजने के साथ-साथ उसने अपने पुत्र अकबर 
खाँ के अधीन एक सेना पेशावर पर अधिकार करने के लिए भेज दी। अकवर खाँ 
को प्रारम्भ में जमरूद में सफलता अवश्य मिली, परन्तु यह सफलता क्षणिक सिद्ध 
हुई, क्योंकि नई सिक्ख सेना के आते ही वह काबुल लौट गया। पेशावर सिक्खों 
के ही अधिकार में वना रहा। 

` १८३६ ई० का व्यापारिक प्रतिनिषि-मंडल और निर्देशपत्र--पूरव की ओर 
रूस की प्रगति और फारस पर उसके प्रभाव के विषय में हम पीछे लिख आये हे । 
रूस और इँगलेंड के सम्बन्धों में तनाव पैदा हो जाने और इंगळेंड के प्रधान मंत्री 
पामस्टंन की रूस के प्रति विरोधी भावनाएँ होने के फलस्वरूप फारस में रूस के 
प्रभाव को बढ़ते देखकर सहज ही यह कल्पना कर ली गई कि रूस भारत की ओर 
अपना पंजा बढ़ाना चाहता है। रूस के बढ़ते हुए प्रभाव का रोकने और वस्तु- 
स्थिति का यथार्थ परिचय प्राप्त करने के लिए लॉर्ड ऑकलेंड की सरकार ने नवम्बर 
सन्‌ १८३६ ई० में रॉबटं वर्न्स की अध्यक्षता में एक दल व्यापारिक वार्ता चलाने 
के लिए काबुल भेजा। इस प्रकार के व्यापार-मंडल को भेजने का विचार, जिसका 
इँगलैँड की सरकार ने भी समर्थन किया, कोई नई उद्भावना नहीं थी । यह विचार 


पहले-पहल लॉड मेल्काँम को सूझा था। उसने इसको लॉडं बैन्टिक के सामने रखा. 


था। इस प्रतिनिधि-मंडल का कार्य केवल व्यापारिक वार्ता करना ही न था। 
स्वयं बन्सँ ने अपने एक मित्र को अपने व्यक्तिगत पत्र में लिखा था कि “में काबुल 
में केवल व्यापारिक सुविधाएँ खोजने के लिए ही नहीं आया हूँ, वरन्‌ वस्तुस्थिति 
की समीक्षा करने और भावी कार्य-क्रम का निश्चय करने के लिए आया हूँ।” 
खैबर के मार्ग से चलकर aed काबुल में सितम्बर १८३७ ई० में पहुँचा । इसी बीच 
ऑकलैंड को गुप्त समिति (सीक्रेट कमेटी) का जून १८३६ ई० का निर्देशपत्र 
प्राप्त हुआ, जिसमें रूस की ओर से उत्पन्न भय का सामना करने के लिए अपनाई 
जानेवाली नीति की रूपरेखा अंकित की गई थी। इस निर्देशपत्र को जॉन रसल 
कॉलविन सन्‌ १८९४ ई में सर्वप्रथम प्रकाश में लाया । इसके प्रकाश में आ जाने 
से उन आक्षेपों का बहुत कुछ परिहार हो जाता है जो सर जॉन ने अपनी पुस्तक 
“अफगान-युद्ध का इतिहास” (हिस्द्री ऑफ दि अफगान वार) में ऑकलैंड पर 
लगाये हैं। इस निर्देशपत्र से स्पष्टतया विदित हो जाता है कि प्रारम्भिक अवस्था 
में लॉड ऑकलेंड स्वयं अपनी बनाई नीति का अनुसरण नहीं कर रहा था, अपितु 
घरेलू सरकार के आदेशों का ही पालन कर रहा था। इस निर्देशपत्र में गवनेर- 
' जनरल को आदेश दिया गया था कि तुम “निश्‍चय करो कि तुम्हारे लिए ऐसे 
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कौन-कौन साधन उचित और आवश्यक हैं, जिनसे अफगानिस्तान में घटनाओं को 
प्रगति उससे भी अधिक बारीकी से देखी जा सके, जितनी कि इससे पहले देखी जाती 


: रही है और उस प्रदेश में रूस के प्रभाव को बढ़ने से रोको, जिसमें एक बार रूसी- 


प्रभाव जम जाने पर, इस प्रभाव का हमारे भारतीय मित्र-राज्यों की स्थिति पर 
घातक परिणाम हुए बिना न रहेगा और संभवतः स्वयं हमारे अधिकृत atl 
शांति में विक्षेप पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे भारतीय अधिकृत प्रदेश के 
इतने समीप है। इस अति महत्त्वपूर्ण समस्या का समाधान चाहे तुम काबुल में 
दोस्त मुहम्मद के पास एक विश्वस्त दूत केवल घटना-चक्र का निरीक्षण करने के 
लिए भेज कर करो या इस सरदार के साथ चाहे राजनीतिक अथवा व्यापारिक 
समझौता करके करो। यह हम तुम्हारी विवेक-बुद्धि के विश्वास पर छोड़ते हैं 
और साथ ही सीमांत में अपने दूतों से प्राप्त सूचना से अथवा इसके पश्चात्‌ मि० 
मेकनील के फारस में पहुँच जाने पर (उससे प्राप्त सूचना से) यदि तुम्हें विश्वास 
हो जाय कि अब वह समय आ गया है जव कि तुम्हें अफगानिस्तान के मामलों में 
निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर देना है, तो ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान की दिशा में 
रूसी प्रभाव की प्रगति रोकने के लिए जो भी अन्य उपाय तुम उचित समझो, अपना 
सकते हो। परन्तु अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप निश्चित रूप से या तो 
उस ओर फारस के आधिपत्य को रोकने अथवा रूसी-प्रभाव के अनिवार्य परिणामों 
के विरुद्ध बाड़ खड़ी करने के लिए ही होना चाहिए ।” यहाँ पर यह निर्देश-पत्र 
विस्तार पूर्वक उद्धृत किया गया है, क्योंकि इसी के कारण उन भारी भूलों की 
परम्परा प्रारम्भ हुई जिनके परिणाम स्वरूप १८४२ ई० की महान्‌ दुर्घटना हुई । 
इस निर्देशपत्र में उस समय में छाया हुआ रूस का आतंक स्पष्ट दिखाई देता है, 
जिसके कारण ऐसी घातक नीति अपनाई गई । इस निर्देश पत्र के मिलने पर बन्सँ 
का व्यापारिक प्रतिनिधि-मंडल राजनीतिक प्रतिनिधि-मंडल बना दिया गया 
और इसका उद्देश्य दोस्त मुहम्मद को मेंगरेजों की मित्रता में लाकर अफगानिस्तान 
को कम्पनी-सरकार के राज्य और “बढ़ते हुए रूसी प्रभाव-क्षेत्र” के बीच एक तटस्थ 
राज्य वना देना हो गया। 

facta का घेरा- नवम्बर सन्‌ १८३७ ई० में फारस की शाह की सेना ने 
हिरात पर घेरा डाल दिया। हिरात के शासक कामरान ने फारस के साथ हुई 
पिछली संधियों को भंग कर तथा फारस के प्रदेशों में लूटमार मचाकर फारस को 
हिरात के साथ युद्ध छेड्ने के लिए बाध्य कर दिया था। फारस और हिरात के 
बीच बहुत पुराने समय से ही लड़ाई-झगड़े होते रहते थे, परन्तु रूस के आतंक 
और फारस में रूस के प्रभाव के कारण १८३७ Fo के इस घेरे का अंगरेजो की दृष्टि 
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में महत्त्व बहुत वढ गया था । इस घेरे का यह मतलब लगाया गया कि यह रूस की 
भारत की ओर बढ्ने की एक चेष्टा है। बहुत से ऐसे भी लोग थे, जिनको इस घरे 
से उत्तेजित होने का कोई भी कारण न दिखाई देता था; इन लोगों का कहना था 
कि हिरात और सतलज के बीच अनेक स्वतंत्र राज्यों के रहते हुए डरने का कोई भी ; 
कारण नहीं है। परन्तु भारत में लॉर्ड ऑकलैंड और इँगलैँड में रूस-विरोधी पाम- 
स्टेन को हिरात के इस घेरे से विश्वास हो गया कि “अफगानिस्तान के मामलों में” 
हस्तक्षेप करने का समय निश्चित रूप से आ पहुँचा है। जहाँ तक इस घेरे का 
सम्बन्ध है, इससे कुछ भी लाभ की वात न निकली | कम्पनी-सरकार की ओर से 
भेजा गया एक यात्री ऐल्फेड पोटिजर तव अफगानिस्तान में रह रहा था; उसके 
नायकत्व में हिरात के सैनिकों ने फारस की सेना को पीछे हटने के लिए बाध्य 
कर दिया | 

दोस्त मुहम्मद के साथ समझौता--हिरात के घेरे को देखते हुए दोस्त मुह- 
म्मद के साथ समझौता करना बहुत आवश्यक हो गया । हम पीछे लिख चुके हैँ 
कि दोस्त मुहम्मद रूस की मैत्री की अपेक्षा अँगरेजों की मित्रता का अधिक इच्छुक 
था। उसने ब्रिटिश सरकार के साथ मित्रता कर लेने का प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया, परन्तु इसके साथ ही रणजीतसिंह से पेशावर को प्राप्त करने में अँगरेजों 
की सहायता की भी माँग की । दोस्त मुहम्मद यहाँ तक तैयार था कि यदि सिक्खों 
की अधीनता में रहते हुए भी पेशावर उसे मिल जाय तो वह स्वीकार कर लेगा | 
परन्तु ऑकलैंड इस प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार न था; उसने पेशावर 
के मामले में किसी प्रकार का भी आइवासन देने से इनकार कर दिया | इस प्रकार 
स्थिति यह बन गई थी कि अँगरेज दोस्त मुहम्मद को फारस तथा रूस के साथ सम्बन्ध 
तोड़ देने के लिए तो कहते थे परन्तु पेशावर के मामले में उसकी सहायता करने 
अथवा फारस एवं रूस के कोप से, जो निश्चित रूप से उसके ऊपर आ पड़ता, उसकी 
रक्षा करने के लिए तैयार न थे। 

ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही था कि दोस्त मुहम्मद रूस की ओर ध्यान देता; 
रूस का प्रतिनिधि कैप्टेन विक्तेविच दिसम्बर १८३७ ई० में काबुल पहुँचा । 
रूस भी अफगानिस्तान को अपने पक्ष में करने के लिए उतना ही उत्सुक था 
जितना इंगलैंड और उसकी इस उत्सुकता के भी ठीक वही कारण थे जो इंगलैंड 
के; रूस का इतना स्वार्थं अवश्य अधिक था कि अफगानिस्तान को अपने पक्ष a 
कर वह यूरोप में इंगलैंड पर दबाव डालना चाहता था । रूस के दूत का काबुल 
पहुँचना दोस्त मुहम्मद द्वारा रूस के जार को लिखे गये पत्र का परिणाम था या 
नहीं, यह बात अभी तक रहस्यमय ही है। इतना अवश्य निश्चित ज्ञात है कि 
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रूसी दूत के पहुँचने पर वन्स की स्थिति बड़ी डावॉडोल हो गई थी । प्रारम्भ में 
विक्तेविच के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार प्रकट कर दोस्त मुहम्मद ने अँगरेजों के 
साथ मित्रता करने की अपनी इच्छा की सत्यता को प्रमाणित कर दिया; परन्तु 


. वह अँगरेजों की ओर से सहायता का आश्वासन चाहता था। बन्स ने उसको 


इच्छाओं का समर्थन भी किया, परन्तु ऑकलैंड इस विषय में मौन रहा। परिणास 
यह हुआ कि दोस्त मुहम्मद अँगरेजों के हाथ से निकल गया और वन्स को २६ अप्रैल 
१८३८ ई० के दिन काबुल को यह दृढ़ धारणा लेकर छोड़ देना पड़ा कि पेशावर का 
मामला आसानी से सुलझाया जा सकता था और इस प्रकार दोस्त मुहम्मद को 
अपने पक्ष में कर रूस के विरुद्ध एक वाधक शक्ति के रूप में खड़ा किया जा सकता 
था। कहा जाता है कि अफगानिस्तान के विषय में भावी नीति के पोषकों में अग्रणी 
कुछ लोगों ने बन्से को अपने ये विचार गवनंर-जनरल के सामने प्रकट करने से 
रोक दिया था। अफगानी दुर्घटना में मेकनॉटन, टॉरेन्ट्स और कॉलविन-ये तीन 
महाशय ऑकलैंड के प्रमुख परामशंदाता थे। यह निश्‍चय कर सकना कठिन है 
कि ये लोग इस दुर्घटना के लिए किस सीमा तक उत्तरदायी हैं। पेशावर के मामले 
में ऑकलैंड की चुप्पी साधने के अनेक कारण थे। पेशावर के सम्बन्ध में रणजीत- 


, सिंह को कोई सुझाव देना उसके मन में संदेह पैदा करना ही होता और तब उसके 
* सम्बन्ध अँगरेजो के साथ कटु हो जाते, क्योंकि वह अभी तक यह न भूल पाया था 


कि अँगरेजों की चालो के कारण ही उसको सतलज रियासतों तथा सिंध से वंचित 
रहना पडा था। अफगानो की अनिश्चित मित्रता के लिए सिक्खों की निश्चित 
मित्रता को खो देना किसी प्रकार से भी वुद्धिमानी का काम न होता । दूसरी बात 
यह थी कि पेशावर के कारण सिक्खों और अफगानों में जो द्वेष उत्पन्न हो गया था, 
उसको वनाये रखना ही अँगरेजों के लिए हितकर था, क्योंकि तब ये दोनों शक्तियाँ 
किसी प्रकार से भी मिल न पा सकती थीं। अफगानो के साथ रणजीतसिह का 
AS बने रहने से अंगरेजो को यह भी लाभ था कि तव रणजीतसिह अँगरेजो के 
साथ मित्रता बनाये रखने के लिए वाध्य हो जाता था और उसको अपनी सबसे 
बढ़िया सेना अफगान-सीमा पर तैनात रखनी पड़ती थी। 
त्रिदलीय गठबन्धन (Tripartite Alliance)—arq की विफलता एवं 
दोस्त मुहम्मद के रूसी प्रभाव-क्षेत्र में खिसक जाने के कारण, उस पुराने आतंक 
का सामना करने के लिए अब नये उपाय अपनाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी । 
१२ मई १८३८ के विवरण-पत्र में लाड ऑकलैंड ने सारी परिस्थिति का ब्योरा 
उपस्थित किया और वे तीनों उपाय भी सामने रखे जो ऐसी स्थिति में संभव थें । 
पहला उपाय यह था कि अफगानिस्तान और फारस को उनके भाग्य पर छोड़ दिया 
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जाय और अपनी सारी शक्ति सिन्धु के तटवर्ती प्रदेश पर केन्द्रित की जाय; दूसरा 
यह था कि काबुल और कन्धार के अमीरों को सहायक-संधियों में वाँधकर रूस के 
मार्ग में बाड़ बना दिया जाय; और तीसरा उपाय यह था कि रणजीतसिह को 
कावुल पर आक्रमण करने के लिए उभाड़ा जाय और “उसकी प्रगति की सहायता 
के रूप में शाहशुजा के नेतृत्व में एक अभियान का संघटन किया जाय ।” स्वयं 
Tats तीसरे उपाय का पक्षपाती था और इंगलेंड की सरकार की सहमति 
मिलने पर यही उपाय अपनाया भी गया। l 
रणजीतसिह को इस योजना के लिए तैयार करने के लिए मैकनाटन को 
लाहौर भेजा गया। रणजीतसिह ने तब तक इस योजना से किसी प्रकार का भी 
सम्बन्ध रखना अस्वीकार कर दिया, जब तक अँगरेजी सरकार इसमें पूरा-पूरा 
हाथ बॅटाना स्वीकार न कर ले और उसके अपने हितों की सुरक्षा का आश्वासन न 
दे दे। इस प्रकार पर्दे के पीछे से सूत्र-संचालन करने और शुजा को सिक्खों की 
सहायता से अपना खोया अधिकार प्राप्त करने के लिए छोड़ देने की मूल-योजना 
त्याग देनी पड़ी और उसके स्थान में अंगरेजी शास्त्रों की सहायता से शुजा को काबुल 
के तख्त पर बैठाने की योजना अपनानी पड़ी। रणजीतसिह पर थोड़ा सा ही 


कूटनीतिक दवाव काम कर गया | जब उसके कानों में यह्‌ वात डाली गई कि यदि . 


वह इस योजना में सहयोग न करेगा तो अंगरेज स्वतन्त्र रूप से शुजा को काबुल के -.' 


तख्त पर बैठा देंगे, तो वह मान गया और इस प्रकार अंगरेजों, रणजीतसिंह एवं 
शुजा--इन तीन पक्षों ने २६ जून १८३८ई०के दिन एक त्रिदलीय संधि पर हस्ताक्षर 
कर दिये। इस संधि में निश्चय किया गया कि शाहशुजा को काबुल के तख्त पर 
बैठाया जाय और शाहशुजा अँगरेजो तथा रणजीतसिंह की सहमति के विना किसी 
विदेशी राज्य-शक्ति के साथ सम्बन्ध न रखे तथा अफगानिस्तान से होकर बढ्ने- 
बाली प्रत्येक सैना का प्रतिरोध करे। शाहशुजा ने उन सभी प्रदेशों पर रणजीत- 
सिंह के आधिपत्य को मान्यता देना स्वीकार कर लिया जो रणजीतसिह ने अफगा- 
निस्तान-राज्य से जीते थे और सिंघ पर अपने समस्त अधिकार छोड़ दिये तथा 
सिन्ध के विषय में अँगरेजों तथा रणजीतसिंह के बीच हुए समझौते का पालन 
करना भी स्वीकार कर लिया। यहाँ यह स्मरणीय है कि पहले सिंघ प्रदेश अफ- 
गानिस्तान-राज्य में ही था और यद्यपि सिन्ध के अमीर व्यवहार में स्वतन्त्र हो 
चुके थे, परन्तु बैसे वे काबुल के अधीन ही समझे जाते थे। शिकारपुर की मंडी 
की क्षतिपूर्ति के रूप में रणजीतसिह को ५० लाख रुपये दिये जाने का निश्चय 
हुआ । हिरात को स्वतन्त्र राज्य मानने और काबुल में एक अँगरेज राजदूत रखने 
का भी निश्‍चय हुआ। 
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६ सितम्बर १८३८ ई० के दिन फारस की सेना ने हिरात पर से घेरा उठा 
लिया और १ अक्टूबर १८३८ ई० को लाडे ऑकलेंड ने अपना बह्‌ प्रसिद्ध घोषणा- 
पत्र प्रसारित किया जिसमें उसने इस अफगानी योजना के कारण और प्रस्तावित 
अफगान-युद्ध के लिए अपनी सफाई पेश की । यह घोषणा-पत्र जान-बूझकर 
झूठी-झूठी बातों और झूठेसच्चे बहानों से भरा था; TS जिस प्रकार की नीति 
की इसमें रूपरेखा प्रकट की गई थी, उसको देखते हुए, ये झूठे बहाने आरचयजनक 
नहीं लगते । इस नीति पर अधिक गंभीर आक्षेप यह किया गया कि फारस के 
हिरात पर से घेरा उठा लेने पर इस नीति को कार्यान्वित करने का कोई भी कारण 
शेष न रह गया था। रूस ने अपने दूत विक्तेविच को वापिस बुला लिया था और 
उसकी की हुई वात्ताओं को अनधिकारपूणे घोषित कर दिया गया था। एसी 
स्थिति में योजना को स्थगित कर उस पर पुनः विचार कर लेना आवश्यक था । 
इंगलैंड का अधिकारीवर्ग भी सोच-बिचार कर लेने का परामझं दे रहा था, परन्तु 
ऑकलैंड ने अपनी योजना का त्याग करना अस्वीकार कर्‌ दिया। ८ नवम्बर 
१८३८ ई० की घोषणा में उसने स्पष्टतया अपना यह निश्‍चय व्यक्त किया कि ag- 

“अफगानिस्तान के पूर्वी प्रातो में शत्रुतापूणं शासक के स्थान पर एक मित्रता- 
पूर्ण शासक को स्थापित करने और उत्तर-पश्चिमी सीमा के विरुद्ध आक्रमण की 
योजनाओं को रोकने के लिए एक स्थायी बाड़ वना देने के विचार से घोषित उपायों 
को" बलपूर्वक कार्यान्वित करेगा।' 

ऑकलैंड के लिए, जैसा कि बाद में ais लिटन के लिए भी रहा, रूस के भय 
का हट जाना सेमल कर चलने का अवसर न होकर अपनी पूर्व-योजनाओं को और 
भी अधिक बलपूर्वक कार्यान्वित करने का सुयोग था, क्योंकि इससे रूसी हस्तक्षेप 
की आशंका दूर हो गई थी । इंगलैंड में और भारत में भी ऐसे व्यक्ति कम न थे, 
जिनको गवर्नेर-जनरल की इस योजना के औचित्य में गंभीर. संदेह था। परन्तु 
जान-बूझकर चिट्ठी-पत्रियों में गोलमाल कर दोस्त मुहम्मद एवं बन्स के मंतव्यों 
को बहुत गलत रूप में सामने लाकर जन-सम्मति को धोखे में रखा गया। इन 
सब बातों का भंडा तब फूटा जब शैतान अपना काम कर चुका था। हिरात से 
फारस की सेना के हट जाने पर इस योजना पर से रक्षात्मकता का जो थोड़ा- 
बहुत रंग शेष था, वह भी धुल गया और तब इसके रूप में कार्ये करनेवाली साम्राज्य- 
वादी प्रवृत्ति अपने नग्न रूप में प्रकट हो गई। 

काबुल को ओर प्रयाण--नवम्बर सन्‌ १८३८ ई० के अंतिम दिलों में 
फिरोजपुर में एक विशाल सेना एकत्र की गई, जिसको 'सिघु-सेना' (आर्मी 
ऑफ दि इंडस) नाम दिया गया । प्रधान सेनापति सर हेनरी फेन ने, जो इस 
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योजना का प्रत्यक्ष विरोधी था; अस्वास्थ्य का बहाना कर अवकाश ले लिया 
ओर तव बम्वई के सर जॉन कोन ने उसका स्थान ग्रहण किया । वंगाल की सेना 
सर विलौवी के नायकत्व में थी और मैकनॉटन को काबुल में शाहशुजा 
के दरवार में अँगरेज राजदूत वना कर इस अभियान के राजनीतिक पहलू का 
अध्यक्ष बनाया TAT । मध्य एशिया में ब्रिटिश मैत्री का जाल विछाने के उद्देश्य 
से इस अभियान के साथ अन्य कूटनीतिज्ञों का एक दल रखा गया। रणजीतसिह 
ने पंजाब के मार्ग से सेना ले जाने की अनुमति न दो; अतः सिंधु नदी के मार्ग 
से कन्वार होकर MAT जाने का मार्गे अपनाया गया; निश्चय किया गया कि 
प्रधान सेना वोलन दर के मार्ग से बढ़ेगी और शाहशुजा का पुत्र तैमूर सिक्खो के 
साथ खबर के मार्गे से चलेगा। 

सिन्ध के प्रति व्यवहार--सिन्व्‌ का मार्ग अपनाये जाने के कारण सिन्ध-प्रदेश 
भी रंगभूमि में उतर आया। सिन्ध के साथ जो संधि हुई थी उसके अनुसार 
सिन्धु के मार्गे से सेनाएँ अथवा युद्ध-सामग्रो ले जाने का निषेध था। परन्तु 
सिन्ध के अमोरों को आन्तरिक दुर्बलता प्रकट हो जाने के कारण उनको 
जवदेस्तो मना लेना और यहाँ तक कि उनसे कुछ धन भी खसोट लेना 
संभव हो गया। भक्कर नामक स्थान पर अधिकार कर लेना आवश्यक 
समझा गया और वन्सं ने तत्काल इस आवश्यकता को पूर्ण. कर दिया। 
अमोरों के न्यायोचित विरोध को उनके शत्रु-माव का लक्षण बताया गया। 
उनसे २५ लाख रुपये की माँग इस बहाने से की गई कि यह रकम उन पर 
अपने अधिपति शाहशुजा की, जो पिछले तीस वर्षो से. क्राबुल के cer से 
निष्कासित था, वाषिक भेंट की चढी हुई है। डरा-धमका कर एवं सैनिक 
वल-प्रयोग को धमकी देकर इन अमीरों को काबू में किया wari उनसे 
कहा गया कि युद्ध-काल में पिछली संधियों की शर्तें स्थगित मानी जाती हैं। 
साथ ही यह वात भी जोड़ दी गई कि इस महत्त्वपूर्ण संकट-काल में केवल 
ये ही नहीं जिन्होंने हमारे शत्रु-पक्ष की ओर झुकाव प्रकट किया है वल्कि वे भी 
जो हमारे इस न्यायपूर्ण एवं आवश्यक कार्य में सहायता न देने का भाव प्रकट 
करेंगे, अवश्य पदच्युत किये जायेंगे और इनको उन लोगों के लिए स्थान रिक्त कर 
देना पड़ेगा जिनकी मित्रता एवं सहयोग पर हम पूर्णतया निर्भर रह सकें।” 
सिन्ध के अमीरों की गईन पर एक सहायक सेना भी लाद दी गई, जिसके खर्च के 
लिए उनको ३ लाख रुपये वाषिक देने का आदेश दिया गया। जैसा कि स्वाभाविक 
ही था, अमीरों ने इन आदेशों का विनम्र विरोध किया, जिस पर उनको बताया गया 
कि “यदि भारत में अँगरेजी साम्राज्य की सुरक्षा अथवा संघटन के लिए थोड़ी 

१४ 
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भी ऐसी आवश्यकता जान पड़ी तो न तो अमीरों को कुचलने और नष्ट करने की 
तत्पर शक्ति का अमाव है और न इस शक्ति को प्रयोग में छाने की इच्छा का 
ही ।” राजधानी में सर जॉन कीन को बम्बई की सेना के साथ उपस्थित देखकर 
अमीर भयत्रस्त हो उठे और वे अँगरेजों के सामने झुक गये। उन्होंने सहायक 
संधि पर हस्ताक्षर कर दिये और अपने पर लगाई गई भेंट का कुछ अंश भी 
चुका दिया । 
सिन्धु नदी पार करते ही सेना को मार्गे की कठिनाइयों का अनुभव होने लगा | 
परन्तु अब तो इनसे बचने का कोई उपाय था ही नहीं। सारी सेना जोर लगाकर 
आगे बढ़ती गई और इस प्रकार २६ मार्च, १८३९ ई० को क्वेटा पहुँची | अप्रैल 
में शाहशुजा ने कन्धार में प्रवेश किया। सभी जानते थे कि अफगान लोग विलासी 
शाहशुजा की अपेक्षा शूरवीर दोस्तमुहम्मद को कहीं अधिक चाहते हें और यह 
जान लेने पर कि शाहशुजा विदेशियों के हाथ की कठपुतली बन गया हैं और उनके 
हाथों देश की स्वतन्त्रता बेच रहा है, उसके प्रति अफगानों की घृणा और भी बढ़ 
गई थी; इसलिए कबीलों को जी-भर घूस दी जाने wit जुलाई में गजनी में 
प्रवेश हुआ और ७ अगस्त सन्‌ १८३९ के दिन शाहशुजा के कदम फिर से काबुल 
में पड़े; दोस्तमुहम्मद चार दिन पहले काबुल छोड़ चुका था। लड़ाई नाम-मात्र 
को भी न हुई। घन की वौछार शाहशुजा का मागं प्रशस्त कर चुकी थी, परन्तु 
लोगों के मन में उसके स्वागत का उत्साह न था। काबुल में उसका प्रवेश “एक 
राजा के अपने पुनः प्राप्त राज्य में प्रवेश की अपेक्षा एक इमशान-यात्रा के जलूस 
के समान ही था ।” नवम्बर में दोस्त मुहम्मद ने मेकनॉटन के समक्ष आत्मसमर्पण 
कर दिया और तब उसको वन्दी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया ॥ उस समय 
जान पड़ता था कि अँगरेजो की योजना पूर्णतया सफल हो गई है; शत्रुता पूर्ण 
“शासक के स्थान पर एक मित्र-शासक की स्थापना हो गई और चारों ओर शान्ति 
दिखाई देने लगी ।: 
वास्तव में यह शान्ति तूफान के उठने से पहले के कुछ क्षणों की ही शान्ति थी; 
बाद की घटनाओं ने यह पूर्णतया सिद्ध कर दिया। काबुल में प्रवेश करते ही अँग- 
रेजों की कठिनाइयाँ बढ्ने छगीं। स्पष्ट विदित होने लगा कि अँगरेजो के शास्त्रों 
के बिना तो शाहशुजा एक दिन क लिए भी गद्दी पर अधिकार नहीं रख सकता। 
पीछे हटने का अर्थ था सारी योजना को नष्ट कर देना और काबुल में डटे रहना 
भी उतना ही भयंकर था क्योंकि अफगान लोग इन विधियों (अँगरेजों ) को अपनी 
स्वतन्त्रता का अपहरण करने वाला समझ रहे थे। आखिर निव्चय यह हुआ कि 
अफगानिस्तान में १०,००० सैनिक काबुल, जलालावाद, गजनी और कन्धार की 
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छावनियों में वाँटकर रखे जाये और बाकी सेना सर जॉन कीन की अधीनता में 
भारत लोट जाय। 

जून १८३९ ई० में रणजीतर्सिह की मृत्यु से अँगरेजों की स्थिति और भी 
संकटमय हो गई । सिक्खों में केवळ वही एक आदमी था जो अँगरेजों के प्रति मित्रता 
का भाव रखता था। उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र खड्गसिंह.पदारूढ़ हुआ और 
अव सिक्ख लोग अपने राज्य में से होकर अँगरेज सेनाओं के जाने का घोर विरोध 
करने लगे। खैवर का मार्ग भयपूर्ण था और सिक्ख पंजाब का मार्ग न देना चाहते 
थे; ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान में अँगरेजों के सामने.अकेले पड़ जाने का भय 
उपस्थित हो गया। दिन-प्रतिदिन .अँगरेजो के प्रति अफगानों का शत्रभाव जोर 
पकड़ रहा था। अँगरेजो ने जो दुहरी शासन-नीति स्थापित कर दी थी उससे 
शक्तिशाली अफगान सरदारों के राजनीतिक अधिकार छिन गये थे। घूस की 
रकम का बहाव धीरे-धीरे सूख जाने पर कवीलों में घूस के कारण जो शान्ति का 
रंग छा गया था, वह भी उड्ने लगा। इन सब कारणों के साथ-साथ अँगरेज 
अधिकारियों की और विशेषतया वर्न्स की चरित्र-हीनता ने अफगानों के क्रोध 
की ज्वाला और भो प्रचण्ड कर दी। अफगानों में घनीभूत होता हुआ झंझा- 
वात मेकनॉटन के अतिरिक्त सभी को स्पष्टतया दिखाई देने लगा । घरेल 
सरकार ने भी, शाहशुजा की जनता में बदनामी को ध्यान में रखते हुए, १८४० 
ई० के अपने निर्देश-पत्र में परामश दिया कि या तो अफगानिस्तान से सेना 
पूर्णतया हटा ली जाय अथवा सेना को पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया जाय। परन्तु 
ऑकलेण्ड ने इन दोनों में से कोई भी बात न की और परिणामस्वरूप वह दुर्घटना 
घटित हुई जिसका अभी वर्णन किया जायगा। 

१८४१-४२ Fo की भीषण घटना--नवम्वर सन्‌ १८४१ fo में लगभग 
१०० आदमियों की एक भीड़ ने बन्सँ पर हमला किया और उसको मार डाला । यह 
घटना जन-विप्लव का संकेत थी । अँगरेज सेनाओं की निष्क्रियता ने विप्लवियों को 
सङ्गठित होने का अवसर दे दिया और दोस्तमुहम्मद के पुत्र मुहम्मद अकबर खाँ 
के रूप में उन्हे एक नेता भी मिल गया। कन्धार में जनरल नॉट यातायात के साधन 
उपलब्ध न होने के कारण हिलडुल न सका और गण्डमक में जनरल सेल ने काबुल 
की अपेक्षा जलालाबाद की ओर प्रयाण करना अधिक उपयुक्त समझा। २३ 
नवम्बर के दिन अफगानों ने बेमारू नामक स्थान पर अँगरेजो को करारी हार दी। 
स्थिति को काबू से बाहर पाकर मैकनॉटन ने अकबर खाँ के साथ समझौते की' बात- 
चीत शुरू की, जिसके फलस्वरूप ११ दिसम्बर १८४१ को अँगरेजों को एक अपमान-. 
जनक सन्धि पर हस्ताक्षर करने पडे | इस सन्धि में रात यह रखी गईं कि अँगरेज 
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अफगानिस्तान से अपनी सारी सेना हटा छ और भारत में बन्दी बनाकर ले जाये 
गये दोस्त मुहम्मद एवं सभी दूसरे अफगानों को मुक्त कर दें। शुजा को अफगा- 
निस्तान में रहने अथवा अपने समर्थक अँगरेजों के साथ भारत चले जाने की छूट 
दी गई। निश्‍चय किया गया कि चार अँगरेज अफसर अमानत क रूप में अफगा- 
निस्तान में रहेंगे और २२ दिसम्बर के दिन अेगरेज सेना अफगानिस्तान से चल 
देगी । मैकनॉटन पर इन पिछले महीनों की घटनाओं का कोई प्रभाव न पड़ा। उसने 
शत्रु-पक्ष में फूट डालकर अपनी योजना पर डटे रहने का प्रयत्न किया; परन्तु 
इस प्रयत्न में उसको अपने प्राणों से भी हाथ घोना पड़ा। २३ दिसम्बर को उसका 
वध कर दिया गया | इस हत्या से अँगरेज और भी भयत्रस्त हो उठे; अफगानिस्तान 
छोड़ देने की सन्धि को १ जनवरी, १८४२ ई० के दिन कार्यान्वित किया गया; 
तोपें, बन्दूकें और शस्त्रागार अफगानों को सौंपकर ६ जनवरी को अँगरेज सेना 
काबुल से लौट चली। १६,००० लोगों ने, जिन्होंने कुछ समय पहले काबुल में 
विजयोल्लास के साथ प्रवेश किया था, अब अपमानित होकर काबुल से निकल 
रहें थे-- एक शिथिल गति, अवनत मस्तक, उत्साहविहीन सेना” के रूप में; 
दुर्भाग्य ठहाका मारकर हँस रहा था; अभी वह और भी विनाशकारी खेल खेलने 
वाला था। 
इस प्रत्यावतंन को कहानी, अफगानों का लौटती हुई अँगरेज सेना का वध कर 
देना और इस विनाश की कथा सुनाने के लिए अकेले Slo ब्रायडन का वचकर 
जलालावाद पहुँचना-ये सब वातं इतनी प्रसिद्ध हें कि यहाँ इनको दुहराना व्यर्थ 
हैं। परन्तु इस संहार का कारण क्या था- यह ज्ञात नहीं होता। इसके लिए 
अकवर खाँ और अफगानों पर एक पवित्र विश्वास घात करने का दोष लगाया 
जाता हैं। परन्तु जरा गहराई में जाने पर मालूम पड़ता है कि ऐल्फिस्टन की सेना 
के संहार का कारण वास्तव में अफगानों का विश्वासघात न था अपितु अंगरेजों द्वारा 
सन्धि की शर्तों को कार्यान्वित करने से इनकार किये जाने से उत्पन्न सन्देह था। 
कन्धार, जलालावाद और गजनी में स्थित अंगरेजी सेनाओं का सन्धि की शर्तों के 
अनुसार अफगानिस्तान छोड़ देने से इन्कार करना ऐल्फिस्टन की सेमा के विनाश 
का कारण बना। यहाँ यह न भूलना चाहिए कि सन्धि में शतं यह रखी गई थी कि 
उस समय अफगानिस्तान में जितनी भी अँगरेज सेना थी उस सब को यह देश खाली. 
aT पडेगा उस समय क्षार, गजनी, कलात, गिलजाई और. जलालाबाद 
मे अंगरेज EN l सन्धि के अनुसार इन सबको अफगानिस्तान छोड़ देना था। 
परन्तु इन सेनाओं ने इस शर्ते को यह बहाना बनाकर अस्वीकार कर दिया कि क्योंकि 
Siener कोई स्वतन्त्र प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए वे इस सन्नि से बेचे नहीं थे। 
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अँगरेजी सेनाओं के इस पैतरे से अफगान लोग क्रुद्ध हो उठे ; उनको डर हुआ कि 

कहीं ऐंल्फिस्टन की सेना जलालाबाद में जनरल सेल की सेना के साथ और जनरल 
पोलक के अधीन भेजी गई एक नई सेना के साथ, जिसके विषय में अफगान सुन 
चुके थे, न जा मिले; इसलिए उन्होंने ऐल्फिस्टन की सेना का वध कर दिया। 
अफगानिस्तान की सँकरी घाटियों में मारी गई ऐल्फिस्टन की निःशस्त्र सेना के 
प्रति सहानुभूति रखते हुए भी हमें यह न भूलना चाहिए कि उनके इस वध का 
कारण अफगानिस्तान के अन्य भागों में स्थित उनके भाई-वन्यु ही थे। 

FAR में जनरल नॉट अफगानों का प्रतिरोध करता रहा; परन्तु इसी बीच 
उसको विश्राम देने के लिए भेजा गया जनरल इंँग्लैण्ड फरवरी में हाकलजई के 
युद्ध मे अफगानों से हार खा गया और तव जनरल नॉट को उसकी रक्षा के लिए 
युद्ध-स्थल की ओर लपकना पड़ा, जिससे उसकी सैन्य-शवित aga वढ़ गई | गजनी 
में सेनानायक पामर ने शत्रुओं से घिर जाने पर आत्मसमपंण कर दिया । 
एँल्फिस्टन की सेना के संहार के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी जनरल सेल 
जलालावाद में तब तक डटा रहा, जव तक जनरल पोलक की अधीनता में एक 
नई सेना उसकी सहायता के लिए न आ पहुँची | 

परन्तु अब हमारे सामने वे घटनाएं आती हें जो आकलेण्ड के शासन-काल के 
अन्तर्गत न होकर, लाडं ऐलेनवरा के कार्यकाल में हुईं, जिसने फरवरी १८४२ Fo 
में पद-ग्रहण करने की शपथ लो । ऐँछेनवरा ने पहले तो अफगानिस्तान से सेनाएँ 
हटा लेने का विचार किया, परन्तु बाद में यह देखकर कि अँगरेज सेनाओं ने “अफ- 
गानों पर कुछ अपूर्वं और निदचयात्मक प्रहार कर हमारी सैनिक प्रतिष्ठा पुनः 
स्थापित कर दी हूँ,” उसने यह विचार त्याग दिया। फिर भी जनरल इंगलेण्ड 
की पराजय और जनरल पामर के आत्म-समर्पण की सूचना पाकर उसने अफगा- 
निस्तान में डटे रहने का विचार बदल दिया। परुतु जलालाबाद में जनरल सेल 
और पोलक की सेनाओं के मिल जाने से स्थिति में सुधार होते देखकर उसकी प्रति- 
शोध की पाशविक वृत्ति पुनः जाग्रत हो उठी और उसन नॉट और पोलक को पत्र 
लिख भेजे, जिनमें इन सेनानायकों को काबुल और गजनी को पुनः विजय कर लौटने 
की खुली छुट्टी दी गई थी, परन्तु गवनंर-जनरल ने अपने आप को इस उत्तरदायित्व से 
मुक्त कर लिया था । ऐलनवरा का निर्देश-पत्र इस प्रकार था, “यदि अपने पराक्रम 
से तुम गजनी और काबुल पर अधिकार पाने में समर्थ हो सको तो तुम ब्रिटिश-सेना 
की मनुष्यता को लांछित न करते हुए, जैसा भी ठीक समझो वैसा करो और ब्रिटिश- 
सेना की शक्ति के निश्चित प्रमाण छोड़ आओ । महमूद गजनवी के मकबरे से तुम 
उसकी गदा, जो इसके ऊपर झूलती हे,निकाल छाना और उसके मकबर के दरवाजों . 
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को निकाल लाना, जो (वास्तव में) सोमनौत (सोमनाथ) के मन्दिर के हार हैं । 
ये वस्तुएं तुम्हारे सफल प्रयाण के सच्चे पदक होंगे।” इतना संकेत पर्याप्त था। 
पोलक ने जलालाबाद से और नॉट ने कन्धार से काबुल में सम्मिलित होने के लिए 
कूच कर दिया । पोलक ने कुछ झड़पों के बाद अकबर खाँ को तेहजिन में परास्त 
कर १५ सितम्बर को काबुल में प्रवेश किया; नॉट भी १७ ता० को वहाँ आ पहुंचा | 
नॉट ने मार्ग में गजनी पर आक्रमण कर उसकी किलेवन्दी को तहस-नहस कर दिया 
था और तब गाजी महमूद के मकबरे के दरवाजे से निकालकर काबुल में विजय- 
दुन्दुभि वजाते हुए प्रवेश किया। कावुल के बड़े बाजार को धूल में मिलाकर, 
काबुल में जी भर विनाश का खेल खेलकर अँगरेजों ने १२ अक्टूबर को यहाँ से 
प्रयाण किया | काबुल का यह विनाश बौखलाये हुए साम्राज्यवाद का अन्तिम कृत्य 
था--एक एसा कृत्य जैसे कि कोई बच्चा अपनी प्रिय वस्तु को अपने से छिनते 
देखकर उसको नष्ट कर देता है । 
इसी वीच एँलेनवरा ने १० अक्टूबर की एक घोषणा में, जिस पर १ अक्टूबर 
की तारीख डाली गई थी, ऑकलेण्ड की नीति का दिवालियापन दिखाते हुए, अपनी 
नीति की यह रूप रेखा प्रस्तुत की “गवर्नेर-जनरल अफगानों पर ही यह कार्य-भार 
छोड़ देगा कि वे स्वयं उस अराजकता के वीच, जो उनके ही अपराधों का परिणाम 
है, शासन-व्यवस्था उत्पन्न करें। (इस वाक्य में उनके ही' के स्थान पर हमारे ही! 
कहना अधिक सत्यतापूर्ण होता।) किसी जाति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई 
शासक लाद देना ब्रिटिश नीति के उतना ही विरुद्ध होगा जितना कि यह ब्रिटिश 
सिद्धान्तो के विरुद्ध है। अपनी उन सीमाओं तक ही सन्तुष्ट रहते हुए, जो प्रकृति 
द्वारा इसके साम्राज्य को प्राप्त जान पड़ती ह, भारत-सरकार सार्वजनिक शान्ति 
स्थापित करने और वनाय रखने में ही अपना समस्त उद्योग लगा देगी ।” इस घोषणा 
के वाद ही सिन्व-प्रदेश जीता गया। 
भारत के समस्त राजाओं, सरदारों और जनता के नाम निकाली गई एक 
दुसरी अर्थशून्य घोषणा में ऐछेनबरा ने फर्माया “हमारी विजयी सेना सोमनौत 
(सोमनाथ) के मन्दिर के द्वारों को अफगानिस्तान से विजय कर लाई है और सुल्तान 
महमूद की ध्वस्त समाधि गजनी के खण्डहरों को देख रही है। आठ सौ वर्ष पूर्व 
के अपमान का अन्ततः प्रतिशोब ले लिया गया है।” इस घोषणा की आलोचना 
करते हुए, अफगान-युद्ध का मान्य लेखक लिखता हैं “इस घोषणा की मर्खेता से 
किसी प्रकार भी इनकार नहीं किया जा सकता । यह Waar बहुत ही बेहूदे किस्म 
की थी, क्योंकि यह प्रसन्न तो किसी को न कर पाई परन्तु रुष्ट बहुतों को कर गई 1” 
इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुँची और हिन्दुओं पर इसका कुछ भी 
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प्रभाव न पड़ा, क्योंकि ये द्वार सोमनाथ के नहीं थे । यह सारा प्रदर्शन आँसू पोंछकर 
चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयत्न मात्र था। इसी प्रकार की इच्छा से फिरोजपुर 
में एक विशाल सैनिक-प्रदशेन का आयोजन भी किया गया, जहाँ ऐंलेनवरा बड़ी 
सजधज के साथ लोटी हुई सेनाओं से मिलने गया। फिरोजपुर का यह प्रदर्शन कुछ 
तो अँगरेजी सेना की खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने और कुछ सिक्खों को 
भयभीत करने और पराजय पर विजय का रंग चढ़ाने की भावना से किया गया था । 
परन्तु उत्सवों एवं पारितोषिक वितरण का कैसा भी विशाल आयोजन एक ऐसे 
अन्यायपूर्ण युद्ध के लांछन को न मिटा सकता था, जिसका अन्त भी अपमानपूर्ण 
हुआ हो । 

ब्रिटिश-नीति का शिकार निर्दोष दोस्त मुहम्मद चुपचाप मुक्त कर दिया गया | 
काबुल लौटकर उसने अपना तस्त पुनः प्राप्त कर लिया और वह १८६३ ई० तक 
शासन करता रहा। शाहशुजा भी दण्ड से वच न पाया। बरुंकज़ई सरदार के 
पुत्र जमाळ खाँ ने उसका वध कर दिया । 

अफगान-युद्ध की विफलता का दोष किसी एक कारण पर नहीं AST जा सकता । 
यह विफलता अनेक प्रकार के कारणों का परिणाम थी । एक स्वतन्त्रता-प्रिय एवं 
योद्धा जाति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई शासक लादना महान्‌ मूखंता थी । 
फिर स्वतन्त्र राज्यों एवं पर्वतीय प्रदेशों में से होकर जाने के लिए यातायात के 
साधनों की ओर पर्याप्त ध्यान न देना और भी बडी मूर्खता थी । सेना को मैकनॉटन 
ade राजनीतिज्ञो के अधीन रखना, जिनकी वुद्धि अधिकार-लिप्सा से भ्रमित 
थी, वहुत बड़ी भूल थी । परन्तु सवसे महान्‌ भूल तो यह थी कि ऐंल्फिस्टन को प्रधान . 
सेनापति बनाया गया, जो संकट के प्रथम चिह्नों से ही घबरा उठा था। अन्त में 
यह भी कहा जा सकता है कि कुकर्मों का दण्ड तो मिलता ही है, भले ही वह देर 
से मिले। के लिखता है कि “जब हमारे किसी अपवित्र कार्य पर ईश्वरीय कोप 
गहरा होकर छा गया हो, तव हमारे राजनीतिज्ञो की बुद्धिमत्ता केवल मूर्खता मात्र 
वन जाती है और हमारी सेनाओं की शक्ति निर्वेलता मात्र रह जाती हूँ।” 

अफगानिस्तान के प्रति इस नीति की विफलता के विषय में के ने जो टिप्पणी 

दी है, उससे अच्छी आलोचना और क्या हो सकती है ! के लिखता है इतिहास के 
पष्ठों में इससे अधिक पूर्ण और विनाशकारिणी विफलता का उल्लेख नहीं है। 
संसार के समस्त इतिहास में इससे अधिक महान्‌ और प्रभावोत्पादक पाठ और कोई 
नहीं मिलता।. . . - . - पुराने कागज-पत्रों में अंकित है कि इस विनाशकारी 
यद्ध में भारतवासियों का, जिनके हम संरक्षक हैं, पन्द्रह लाख रुपया व्यय हुआ। 
यह समस्त विशाल भार भारत के राजस्व पर पड़ा और अनेक वर्षों तक यह देश इस 
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भार के नीचे कराहता रहा।” अफगानिस्तान में मित्रतापूर्ण शासक बैठाने की अपेक्षा, 
जिसके लिए यहसारी योजना बनाई गई थी, अँगरेजों ने “अफगानिस्तान के प्रत्येक 
नगर और गाँव को अँगरेजों के प्रति शत्रुभाव से पूर्ण बना कर छोड़ा, जव कि उस देश 
में अगरेजों के विनाश से फारस की प्रभाव-विस्तार की प्रवृत्ति को तथा उसके मास्को - 
के मित्र की गुप्त मन्त्रणाओं को प्रोत्साहन मिला।” ! 
सिन्ध को विजय--सिन्ध की विजय सभी दृष्टियों से अफगानिस्तान में हुई 
विनाश लीला की प्रतिक्रिया थी । अफगानिस्तान में करारी चोट खाकर अगरेजों 
ने सिन्ध के अमीरों पर अपना क्रोध उतारा । एँल्फिस्टन ने लिखा था कि “अफगा- 
निस्तान से लौटने पर (सिन्ध में जो घटनाएं हुईं, उन्हें देखकर) उस उद्दण्ड मनुष्य 
का स्मरण हो जाता था जो सड़क में लातें खाने के वाद घर जाकर अपनी पत्नी को 
पीटकर'इस अपमान का बदला लेता है; यह (सिन्ध की घटना) अफगानी तूफान 
की दुम थी 1” 
हम पीछे अफगान-युद्ध के दौरान में सिन्ध के अमीरों के प्रति अंगरेजो के व्यवहार 
का वर्णन कर आये हैं। 
साम्राज्य की सुरक्षा की समस्याओं को लेकर अँगरेजों का ध्यान सिन्ध की 
ओर आकर्षित हुआ था और उन्होंने पहले तो फ्रांसीसियों और बाद में रूस-फारस 
को सम्भाव्य प्रगति को रोकने के लिए सिन्ध को एक तटस्थ प्रदेश बनाने का विचार 
किया था। रणजीतसिह के प्रभाव-क्षेत्र को सीमित करने और उसको समुद्र तक 
न पहुँचने देने की इच्छा ने अँगरेज-सरकार को सिन्ध में हस्तक्षेप करने के लिए 
, और भी अधिक प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप बेंटिक के समय में सिन्ध के साथ 
सन्धि की गई थी। 
सिन्ध प्रदेश कहने को तो अफगानिस्तान के अधीन था, परन्तु व्यवहार में 
स्वतन्त्र था । यह प्रदेश तीन सरदारो के अधिकार में था; खैरपुर के अमीर उच्चतर 
(Upper) सिन्ध पर शासन करते थे और इनका सरदार मीर रुस्तम था और 
निचला सिन्ध हैदरावाद के अमीरों के अधीन था । ये अमीर एक दुसरे से स्वतन्त्र 
थे; और अँगरेजो ने उनकी पारस्परिक स्वतन्त्रता को मान्यता देते हुए उनसे अलग- 
अलग सन्धि की । 
सिन्ध और अफगानिस्तान का अभियान--अफगान-युद्ध की आवश्यकताओं 
ने सिन्ध = अमीरों की स्वतन्त्रता का अपहरण कर लिया। फरवरी सन्‌ १८३९ 
३० में उनके ऊपर सहायक सन्धि लादी गई, जिसके अनुसार ऑकलेण्ड के शब्दों में 
इन सरदारों का संघ भंग हो गया है; प्रत्येक सरदार को उसके अधिकृत प्रदेश 
तक सीमित कर दिया गया है और अपने झगड़ों में हमारी मध्यस्थता स्वीकार करने 
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के लिए बाध्य कर दिया गया है।” उन पर ३ लाख रुपया सहायक-कर लगाया 
गया। इसके अतिरिक्त अफगान युद्ध-काल में उनसे भक्कर, कराची और सक्खर 
ले लिये गये और अमीरों से आशा की गई कि वे रसद इत्यादि की सहायता पहुँचायें । 
वास्तव में अमीरों द्वारा ३००० ऊंट भेजे जाने पर ही जनरल नॉट कन्धार से वाहर 
निकल सका और कावुल की ओर प्रयाण कर सका। | 
| अफगानिस्तान में महान्‌ क्षति हो जाने और रणजीतसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ 
सिक्खों का मनोभाव वदल जाने से, परिस्थिति aga बदल गई और अँगरेजों के 
लिए आवश्यक हो गया कि युद्ध के दौरान में जिन स्थानों पर उन्होंने अस्थायी रूप 
से अधिकार कर लिया था उन पर अव स्थायी रूप से अधिकार जमा लें। काबुल में 
दोस्तमुहम्मद के पुनः पदारूढ़ हो जाने पर अफगानिस्तान की ओर से शत्रुभाव की 
ही आशा की जा सकती थी; इधर सिक्खों पर भी भरोसा नहीं रखा जा सकता था । 
एसी स्थिति में बोलन पर नियन्त्रण रखना आवश्यक समझा गया । उच्चतर सिन्ध 
प्रदेश पर अधिकार हो जाने पर अँगरेज गजनी और कन्धार के मागं से वढ़कर अफ- 
गानिस्तान से आनेवाले किसी भी भय का सामना कर सकने में समर्थ हो सकते थे । 
इस प्रकार सिन्ध में सामरिक महत्व के स्थानों पर अधिकार करने का निरचय 
हो जाने पर, बहाना ढुँइने में कोई कठिनाई नहीं हुई । जाली चिट्टियों के आधार पर 
अमीरों पर शत्रुभाव रखने का आरोप लगाया गया, और इसलिए पिछली सन्धियों 
को फिर से दुह्राना आवश्यक बताया गया | अमीरों को एक दूसरे से अलग समझने 
को पुरानी प्रवृत्ति को छोड़ दिया गया और अब किसी एक अमीर के विरुद्ध प्राप्त 
प्रमाण सभी अमीरों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त समझा गया । इसी अवसर पर 
सर्वोच्च सैनिक एवं राजनीतिक अधिकार लेकर सर Aled नेपियर सिन्ध के रंग= 
मञ्च पर अवतरित हुआ और अब घटना-चक्र तीब्र गति से वढ्ने लगा । नेपियर 
समझता था कि सरकार ने सिन्ध को हस्तगत करने के लिए उसे भेजा है; अतः वह 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ। खैरपुर के अमीरअली रुस्तम के 
भाई अली मुराद के रूप में नेपियर को सिन्ध में एक मीर जाफर मिल गया । नेपियर 
ने उसको सरदारी के चिह्ल उस 'पगड़ी' से विभूषित करने का वचन दिया जो इस 
समय वृद्ध मीर रुस्तम के सिर पर वँधी हुई थी । हैदराबाद पहुँचकर नेपियर आतंक- 
पूर्ण भाषणों से अमीरों को डराने लगा; वेचारे अमीर भयभीत होकर किकत्तंव्य- 
बिमूढ़ हो गये | अमीरों पर पुरानी सन्धियों को भंग करने का दोष लगाकर, एक 
नई सन्धि का मसविदा तैयार किया गया । अक्टूबर सन्‌ १८४२ ई० में ऐंलेनबरा 
ने नेपियर को आदेश दिया कि वह अमीरों के साथ सन्धि को दुहराने की बातचीत 
चलाये और अमीरों को धमकी दे कि यदि आवश्यक समझा गया तो उनके विरुद्ध 
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शक्ति का प्रयोग किया जायगा । नवम्बर सन्‌ १८४२ ई० की नई सन्धि के अनुसार, 
जो अमीरों पर लादी जा रही थी, अमीरों से अपने सिंक्के चलाने का प्रभुत्वशाली 
अधिकार छिन रहा था, तथा कराची और थट्टा भी उनके हाथ से निकल रहे थे । 
साथ-साथ यह भी शर्त थी कि कराची और थट्टा के बीच अमीर के राज्य में से होकर 
अँगरेजों को यातायात का अधिकार मिलेगा तथा इस मार्ग की सीमा नेपियर ही 
निश्चित करेगा और यह गलियारा अँगरेजो का प्रदेश समझा जायगा; इसके अति- 
रिक्त भावलपुर एवं रोड़ी नामक स्थान के बीच पड़तेवाला प्रदेश भावलपुर 
रियासत में मिलाया जायगा और रोड़ी नगर भी भावलपुर के नवाव को मिलेगा। 
इसी प्रकार की सन्धि खैरपुर के अमीरों के साथ भी की जानेवाली थी। उनका 
भी कुछ प्रदेश भावलपुर के नवाव और अंगरेजों के राज्य में मिलाया-जाना था । 
अँगरेजों को सक्घर, भवखर और रोड़ो प्राप्त होने थे, इनकी सीमा-निर्धारण का अधि- 
कार नेपियर को मिलना था। इन शर्तों के बदले में अमीरों को सहायक-कर से 
मुक्ति दी गई थी। मीरपुर के अमीरों के साथ पुरानी सन्धि ही वनी रहने दी गई; 
उनके लिए सन्धि का नया मसविदा नहीं बनाया गया । 

अमीरों पर थोपे गये आरोपों की जाँच की कोई आवश्यकता न समझी गई, 
क्योंकि इन्हीं आरोपों का आधार लेकर तो पुरानी संधियाँ दुहराई जा रही थीं । 
अमीरों को अपनी सफाई का कुछ भी अवसर न देकर, फैसला उनके विरुद्ध कर दिया 
गया। दिसम्बर सन्‌ १८४२ ई० में ये संधियाँ अमीरों की स्वीकृति के लिए भेज 
दी गईं। इससे पहले नेपियर ने १ दिसम्बर १८४२ ई० को यह घोषणा प्रसारित 
की कि अमीरों की स्वीकृति के लिए इन सन्धियों को भेजने के साथ-साथ वह इन 
सन्धियों में निर्धारित प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए प्रयाण कर रहा है। 
नेपियर की यह घोषणा केवल अत्याचारपूरण ही नहीं थी अपितु अमीरों को अप- 
मानित करने की नीयत से भी की गई थी, क्योंकि अमीरों की स्वीकृति के पहले ही 
उनके प्रदेशों पर अधिकार करना उनकी प्रजा की दृष्टि में उनकी शक्तिहीनता 
का परिचय दिलाने की ही चेष्टा थी। अमीरों से कहा गया कि वे २० जनवरी 
१८४३ ई० तक संधियों पर स्वीकृति दे दें और इस कार्य के लिए औटूम ने उनसे 
खैरपुर में मिलने का कार्यक्रम वनाया। परन्तु नेपियर तो अँगरेजो की शक्ति 
का परिचय देने के लिए बेचैन हो रहा था; इसलिए उसने २० जनवरी की 
प्रतीक्षा न की । उसने पहले ही इमामगढ़ की ओर प्रयाण कर दिया और चारों 
मोर प्रचारित कर दिया कि यह गढ़ उच्चतर सिन्ध का जिब्राल्टर है; ९ जनवरी 
को उसने इस पर अधिकार कर लिया। नेपियर का विरोध करने के लिए 
किले में कोई भी न था। अमीर भली भाँति जानते थे कि प्रतिरोध का परिणाम 
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क्या होगा; अतः वे नेपियर के पहुँचने से पहले ही किला छोड़ चुके थे। किसी 
प्रकार का प्रतिरोध न देखकर नेपियर बहुत निराश हुआ; उसका खून तो लड़ने 
के लिए खौल रहा था और वह पराक्रमी युद्ध-विजेता का गौरव पाने के लिए 
लालायित था । अपनी इन आज्ञाओं को ध्वस्त देखकर उसने किले की दीवारों 
की ओर तोपों का मुँह कर उन्हें उड़वा दिया । युद्ध की किसी प्रकार की घोषणा 
न होने पर भी नेपियर के इस विचित्र आचरण को देखकर अमीर शंकित और 
आतंकित हो उठे । परन्तु असहाय होने के कारण वे चुपचाप अँगरेजों की इस 
धृष्टता और वर्वरता का दृश्य देखते रहे। 

खैरपुर में यथासमय सम्मेलन हुआ; परन्तु इसमें केवल निचले सिन्ध के 
अमीर ही उपस्थित थे; अली मुराद की कुचालों के कारण उच्चतर सिन्ध के 
अमीर ठीक समय पर यहाँ न पहुँच सके । औटूम ने नेपियर की पूर्ण सहमति से 
पुनः सम्मेलन का स्थान हैदरावाद रखा और २८ जनवरी इसकी तिथि निश्चित 
की । दो दिन बाद ही उच्चतर सिन्ध के अमीरों के वकील सन्धिपत्र पर लगाने 
के लिए मोहर साथ लेकर खैरपुर पहुँचे; परन्तु नेपियर ने उन्हें आज्ञा दी और 
हैदराबाद लौटने का आदेश दिया | 

औट्रम को पूर्ण विश्वास था कि अमीर सन्धि स्वीकार करने के लिए तैयार हैं; 
इसलिए उसने नेपियर से आग्रह किया कि हैदराबाद के सम्मेलन से पहले किसी 
प्रकार की लड़ाई न छेड़ी जाय । परन्तु नेपियर ने ओटूम को भी झाँसा दे दिया । 
उसने सामरिक कार्यवाही को तो रोक दिया परन्तु साथ ही औट्रम के पास अमीरों से i 
मिलने का आज्ञा-पत्र भेजने में भी विलम्ब कर दिया, जिससे औदूम की स्थिति 
बड़ी आक्षेपपूर्ण हो गई । ओटूम ने अमीरों से म फरवरी और दो दिन पहले भेंट 
की । नेपियर ने इसी बीच एक विशाल सेना के साथ हैदराबाद की ओर प्रयाण 
कर दिया; औटूम प्रयाण रोकने के लिए चिल्लाता ही रहा । अमीरों ने १२ फरवरी 
को सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये, परन्तु इसी बीच खुल्लमखुल्ला धींगामुद्ती होते 
देख बिलोचियों का क्रोध उवल पड़ा और वे काबू से बाहर हो गये । अमीरों ने 
संकटमय स्थिति उत्पन्न होते देख, औट्रम से हैदरावाद छोड़ देने की विनती की । 
परन्तु उसने .उनकी प्रार्थना न मानी; बिलोचियों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण कर 
नेपियर को उसकी करनी का फल चखा दिया । यह निश्चित सत्य है कि यदि 
नेपियर कुछ दिनों के लिए हैदराबाद की ओर प्रयाण रोक देता तो सन्धियों पर 
अवश्य ही हस्ताक्षर हो जाते और उस युद्ध की नौबत न आती जो अव FSS गया AT । 
परन्तु प्रारम्भ से ही नेपियर जैसी चाले खेसता आ रहा था, उनसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि यह युद्ध के लिए कोई बहाना दूँढ़कर सिन्य को अँगरेजी-राज में मिला 
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लेने की योजना वनाकर चला था । अब उसने तत्काल युद्ध की घोषणा कर दी । 
१७ फरवरी को मियानी के युद्ध में उच्चतर और निचले सिन्ध के अमीर परास्त 
हुए । मीरपुर का अमीर भी, जिसके साथ कोई सन्धि नहीं की जानी थी, लड़ाई 
में घसीट लिया गया और २४ माचे को हैदरावाद के युद्ध में हरा दिया गया | सैनिक- 
दृष्टि से ये लडाइयाँ एकपक्षीय प्रदशन ही थीं । 
अमीरकोट पर ४ अप्रैल को अधिकार किया गया । नेपियर ने गवनंर- 
जनरल के पास अपनी विजयों का समाचार इस सर्व-विदित वाक्य में भेजा “सिन्ध 
मेरे अधिकार में है” (‘Peccavi, I have Sindle’)'| अगस्त १८४३ ई० 
में एलेनवरा ने सिन्ध को अँग्रेजी राज में मिलाने की घोषणा की, जिसका निश्चय 
माचे में ही हो गया था । इस नाटक में हिस्सा वेंटाने के पुरस्कारस्वरूप अलीमुराद 
“को खैरपुर सौंप दिया गया; अमीरों को देशनिकाला मिला और नेपियर को 
७०,००० का पुरस्कार मिला; इसके अतिरिक्त वह सिन्ध का गवर्नर भी बना 
दिया गया । 
सिन्ध के विलीनीकरण की सभी ओर से निदा हुई । भारत में अंगरेजों ने 
जो अनेक अन्यायपूर्ण युद्ध किये, उनमें सिन्ध का युद्ध सर्वाधिक अन्यायपूर्ण था । 
नेपियर ने स्वयं लिखा था “सिन्ध को छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है, फिर 
भी हम ऐसा करेंगे और हमारा यह कार्य एक बहुत महत्त्वपूर्ण, लाभदायक और 
मनुष्यतापूर्ण शैतानी होगा ।” इस कथन पर डा० माशंमैन ने आलोचना की है कि, 
“इस कार्य से लाभ की अपेक्षा झैतानी ही अधिक स्पष्ट है ।” औट्रम ने दुःखपूर्ण 
हृदय से इच्छा व्यक्त की कि अच्छा होता यदि हमारी तलवार किसी भले कार्य के 
लिए म्यान से वाहर निकलती । परन्तु यह सारी निंदा अमीरों को क्या संतोष 
दे सकती थी | ब्रिटिझ-सास्राज्यवाद के इन भाग्यहीन आखेटों का सव कुछ छिन 
गया; संसार में तव कोई भी ऐसा न्यायाधिकरण न था, जहाँ ये न्याय की 
माँग कर सकते । 
आन्तरिक व्यवस्या--१८३६-४४ ई०--१८३६-४४ fo के बीच के काल में 
आन्तरिक व्यवस्था में कोई महत्त्वपूर्ण परिवतंन नहीं हुआ । शासन-व्यवस्था 
उसी प्रकार चलती रही जैसी वेटिक बना गया था । शिक्षा को अवश्य थोड़ा-सा 
प्रोत्साहन मिला; मद्रास और वम्वई में मेडिकल कॉलेज खोले गये; सरकारी 
स्कूलों में कुछ छात्र-वृत्तियाँ रखी गईं और देशी भाषाओं की उन्नति के लिए भी 
कुछ घन स्वीकृत हुआ | 
तत गति मो io 
: हुई | राज्याधिकार छीनने और अधिका- 
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धिक हस्तक्षेप की नीति का पूर्वरूप इस काल में प्रकट होने लगा । देशी रियासतों 
की आंतरिक अव्यवस्था की ओर आज तक अँगरेज सरकार जो उदासीनता का 
भाव वनाये हुए थी, वह अव धीरे-धीरे हटने लगा, यद्यपि इस विषय में अभी तक 
उसकी कोई निश्चित नीति न वन सकी । इस विषय को लेकर दो विरोधी दल वन 
गये; एक तो देशी राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप कर वहाँ के कुशासन को 
समाप्त करने के पक्ष में था और दूसरा दल इनके आंतरिक मामलों में बिलकुल भी - 
हस्तक्षेप न कर कुशासन को बढ़ने देने का समर्थक था, जिससे आगे चलकर इन 
राज्यों के अँगरेजी राज्य में विलीनीकरण का अच्छा बहाना मिल जाय । विलीनी- 
करण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति भी,जो आगे डलहौजी के शासन-काल में चरम सीमा पर 
पहुँची, इस काल में दिखाई देती है। कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स ने १८४१ ई० में “राज्य 
अथवा राजस्व के किसी भी न्याय-सम्मत एवं सम्मानपूर्ण विलीनीकरण को न 
छोड़ने” की अपनी इच्छा विधिवत्‌ प्रकट की । राज्याधिकार समाप्ति का सिद्धान्त, 
(डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स), जो ats डलहौजी के नाम के साथ इतना अधिक सम्बद्ध 
है, गवर्नर-जनरल के लिए लिखे गये अध्यक्ष-मण्डल के १८३४ ई० के इन शब्दों में 
ही स्पष्ट दिखाई देता है कि “जब भी तुम्हारे सामने दत्तक पुत्र की स्वीकृति देने या 
न देने का विकल्प उपस्थित हो, तब तुम्हें स्वीकृति को नियम न बनाकर अपवाद 
ही समझना चाहिए और (दत्तक पुत्र रखने की) स्वीकृति, किसी विशेष कृपा के 
रूप में देने के अतिरिक्त, और कभी भी नहीं दी जानी चाहिए ।” ऑक्लेड ने 
` मांडवी, जालौन, कोलाबा और सूरत की रियासतों को दत्तक-पुत्र रखने की स्वीकृति 
न दी और इन राज्यों को अँगरेजी राज में मिला लिया । कुर्नूल-राज्य को उसने एक 
दूसरे ही आधार पर अँगरेजी राज्य में मिलाया । इस छोटी सी रियासत के नवाब 
- पर अँगरेजी राज्य को समाप्त करने का षड्यन्त्र रचने का अपराध लगाकर पद- 
च्युत किया गया । अपने और अपने परिवार के लिए बड़ी-बड़ी पेशनें लेकर कुर्नूल 
के नवाब ने गद्दी छोड़ दी । सतारा के राजा पर भी ऐसा ही दोष लगाया गया, परन्तु 
सतारा के विलीनीकरण का श्रेय लॉर्ड डलहौजी के लिए छूट गया । ऑकलैंड ने 
तत्कालीन सतारा-नरेश को पदच्युत कर और उसके भाई शाहजी को Tales 
करके ही संतोष कर लिया । यदि हम ब्रिटिश नीति में एकरूपता मानकर चलें तो 
कुर्नूल और सतारा के शासकों के साथ एक ही अपराध होते हुए भी, इतना भिन्न 
व्यवहार किये जाने का कारण नहीं पा सकते; इसका कारण तो तभी समझ में 
आता है जब हम ब्रिटिश नीति की अवसरवादिता को ध्यान में रखें । 
इन्दौर और अवघ--इन दो रियासतों ने भी ऑकलेंड का ध्यान आकषित 
किया । ब्रिटिश चिकित्सक को ये दोनों राज्य एक ही रोग से पीड़ित जात एड; 
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यह रोग था कुशासन | अवध में जुलाई १८३७ ई० में नवाव नसीरुद्दीन की मृत्यु 
के पदचात्‌ उत्तराधिकार के झगड़े ने इस रोग को और भी पेचीदा वना दिया था । 
इन्दौर में तो एक चेतावनी ने ही हरिराव होल्कर को उसके कत्तंव्य का ज्ञान करा 
दिया । उसने तत्काल उस व्यक्ति को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया, जिसकी ओर 
अँगरेज प्रभु का संकेत था और इतने से ही उसकी रियासत की शासन-व्यवस्था 
TAC गई । 
अवध में भूतपूर्व नवाब नसीरुद्दीन के चाचा मुहम्मद अली की पदलोलुपता के 
कारण झगड़ा खडा हो गया था । ATT सरकार को यहाँ पिछली सन्धि को अपने 
लिए और भी लामपूर्ण बनाने के उद्देश्य से दृहराने का सुयोग दिखाई दिया और 
उसने इसी शातं पर मुहम्मद अली को सहायता का वचन दिया। मुहम्मद अली 
ने भी इस कहावत को मानते हुए कि कुछ न मिलने से कुछ मिल जाना अधिक 
अच्छा है! शर्त मान ली। अवध के रेजीडेंट कर्नेल लो ने मुहम्मद अली को साथ 
लेकर महल की ओर प्रयाण किया और थोड़ी सी झड़प के बाद मुहम्मद अली को 
तख्त पर बैठा दिया । इस नये नवाब से एक सन्धि की गई। जिसके अनुसार उस 
पर जबदेस्ती एक नई सेना लादी गई, जो अँगरेजों द्वारा ही सिखाई-सधाई जानी 
थी और जिस पर १,६०५,००० पौं० का खर्च लगना था और अँगरेज सरकार ने 
यह भी अधिकार पा लिया था कि कुशासन की स्थिति में वह शासन-व्यवस्था अपने 
हाथ में ले लेगी। इस संधि पर अध्यक्ष-मंडल तक का मन गवाही न दे सका | 
उसने इसको अमान्य कर ऑकलैंड को आदेश दिया कि वह नवाब को उनके इस 
निश्‍चय की सूचना दे दे। किन्तु ऑकलेंड ने अध्यक्ष-मंडल का निश्‍चय नवाब पर 
प्रकट न किया; उसे केवल इतना ही बताया कि वह नई सहायक सेना के भार से 
मक्त किया गया है । अगले गरवंनर-जनरल ने भी यह खेल जारी रखा; अध्यक्ष 
मंडल द्वारा इस संधि की अमान्यता का ज्ञान नवाब को Als डलहौजी के समय में 
तब हो सका जव कि उसका यह ज्ञान अेगरेजों की एक नई नीति की सफलता के 
लिए आवश्यक समझा गया। यहाँ अंगरेज सरकार के इन गंदे व्यवहारों पर 
टीका टिप्पणी करना अनावश्यक है। 
ऐंलेनबरा और ग्वालियर- सतलज के इस ओर केवल ग्वालियर ही एक ऐसा 
राज्य रह गया था, जो थोडी-बहुत स्वतन्त्रता का उपभोग करता था और जिसके 
WA ०० सैनिकों एवं २०० तोपों की एक शक्तिशाली सेना थी। इस राज्य 
की सैनिक शक्ति ने एलेनवरा का ध्यान आकर्षित किया | उसको भय था कि सत- 
लज के उस पार के ७०,००० सिक्ख, जिनका अँगरेजो के प्रति मनोभाव अनिड्चित 
था, ग्वालियर की इस सेना के साथ सम्बद्ध न हो जायें । अफगान-दुर्घटना को एक 
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शानदार विजय का रूप देने की अपनी समस्त वीरतापूर्ण चेष्टाओं के बाद भी वह 
इस भयपूर्ण विचार से मुक्ति न पा रहा था कि यदि देशी रियासतों को स्वतंत्र छोड़ा 
गया तो वे दूसरा काबुल बन जायेंगी। सिक्खों के साथ युद्ध होने का तो उसे दृढ़ 
विश्वास हो गया था । सिक्खों से टक्कर लेने के लिए बढ़ते हुए अंगरेजों की पीठ 
पीछ ग्वालियर के ४०,००० सैनिकों के दल को वने रहने देना, वहुत ही भयंकर 
था। ग्वालियर की सेना की सिक्खो के साथ जा मिलने की संभावना भी भुलाई 
न जा सकती थी दोनों ही राज्य भारतीय थे । उनका धर्म भी एक और उनका 
सांस्कृतिक सम्वन्ध भी घनिष्ठ। इन सव वातों पर विचांर करने पर एंलेनवरा 
इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ग्वालियर की सैन्य की संख्या को कम करना अत्यंत 
आवश्यक है। 

फरवरी सन्‌ १८४३ ई० में जनकोजी सिन्धिया gida मरं गया । उसकी 
तेरहवर्पीय विधवा ताराबाई ने प्रमुख सरदारों एवं एलेनवरा की सहमति से आठ ` 
वर्षे के बालक जयाजी राव को गोद लिया । परन्तु संरक्षक के प्रभ पर मामला 
उलझ गया। ऐलेनवरा किसी एसे व्यक्ति को संरक्षक बनाना चाहता था, जो 
उसके प्रभाव में हो और जिसके द्वारा वह ग्वालियर की व्यवस्था पर अपना नियन्त्रण 
रख सके; उसकी कृपादृष्टि कृष्णराव कदम पर पड़ी जो मामा साहब के नाम से 
कुख्यात था । दूसरी ओर ग्वालियर के सरदार और रानी चाहते थे कि किसी एक 
व्यक्ति को संरक्षक न बनाकर राज्य के प्रवन्ध संचालन के लिए एक मंत्रि-परिषद्‌ 
नियुक्त कर दी जाय और यदि कोई एक व्यक्ति ही संरक्षक बनाना आवश्यक हो 
तो दादा खासजीवाला को ही इस पद पर नियुक्त किया जाय । परन्तु दादा एंलेन- 
वरा के मनोनुकूल न था; अतः उसने रानी और सरदारों की इच्छा के प्रतिकूल 
मामा साहब को ही संरक्षक वनाया । जैसी कि आशा करनी ही चाहिए थी, मामा 
साहब का किसी ने भी सम्मान न किया और दादा के हितों को बढ़ावा देने के लिए 
मामा का पतन किया गया । ऐलेनबरा ने इस व्यवहार को अपना व्यक्तिगत अप- 
मान समझा; वह क्रोध से उवल उठा । उसने ग्वालियर से अँंगरेज रेजीडेंट को वापिस 
बुलाकर ग्वालियर के साथ सब कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ दिये उसको निश्‍चय 
हो गया कि अब ग्वालियर में सशस्त्र हस्तक्षेप करने का अवसर आ गया है। एक 
अँगरेज सेना सर ह्य,गफ की अधीनता में ग्वालियर की ओर भेजी गई । स्वयं ऐलेन- 
बरा ११ दिसम्बर १८४३० को आगरा आ गया | उसने बुरहानपुर में हुई एक 
पुरानी सन्धि (१८०४ $o) खोज निकाली, जिसके अनुसार अँग्रेजी सरकार ने 
आवश्यकता पड़ने पर ग्वालियर के महाराज को सहायक सेना देकर सहायता 
पहुँचाने का वचन दिया था और इस संधि के आधार पर उसने ग्वालियर में अपने 
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सशस्त्र हस्तक्षेप को यह कहकर न्यायसम्मत बताया कि यह हस्तक्षेप नाबालिग 
जयाजी राव की सहायता के लिए किया जा रहा है। ब्रिटिश रेजीडेंट के हटा 
लिये जाने पर रानी और उसके सलाहकार शंकित हो उठे थे। उन्होंने दादा को 
पदच्युत कर दिया; परन्तु अब सर ह्यूगफ के प्रयाण को कुछ भी न रोक सकता 
था। रानी ने ऐलेनबरा से चम्बल न पार करने की अनुनय-विनय की, परन्तु वह्‌ 
तो ग्वालियर की सैन्य-शक्ति को समाप्त करने पर तुला हुआ था; अतः वह बढ्ता 
गया। परिणाम यह हुआ कि रियासत की सेनाओं के साथ अँगरेज-सेना आ टकराई; 

रानी को इसी वात का भय हो रहा था। ग्वालियर के सैनिक अंगरेज-सेना की 
प्रगति में अपनी स्वतंत्रता का अंत देख रहे थे। सिन्ध की घटनाएँ अभी नई ही थीं, 
और लोग उन्हें भूले न थे; अतः ग्वालियर के सैनिकों ने आक्रांता से भिड्ने का निरचय 
कर लिया। महाराजपुर एवं पणियार नामक स्थानों पर दो झड़पों के बाद युद्ध 

समाप्त हो गया। ग्वालियर के साथ एक नई सन्धि को गई, जिसके अनुसार 

ग्वालियर की सेना घटाकर ९,००० कर दी गई; ग्वालियर में रियासत के खर्चे 
पर १०,००० ब्रिटिश सैनिक रखे गये और जयाजी राव की अल्पवयस्कता के काल 
में शासन-प्रवंध चलाने के लिए एक मंत्रि परिषद्‌ नियुक्त की गई । अफगानिस्तान 
की दुर्घटना के थोड़े समय बाद ही सिन्ध और ग्वालियर की इन घटनाओं को देखकर 
अधिकारी-वर्ग सशंक हो उठा और ऐलेनवरा को जून १८४४ ई० में वापिस बुला 

लिया गया। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तेरहवाँ अध्याय 
ह्‌ 


सिक्ख-राज्य--अभ्युदय ओर पतन 


दो युद्धों और एक विलीनीकरण से आधुनिक ब्रिटिश भारत का चित्र पूर्ण ` 
हो गया | सिन्ध के अँगरेजी राज्य में मिला लिये जाने के वाद भारत में केवल सिक्खों 
का राज्य ही एकमात्र स्वतंत्र राज्य रह गया था; खालसा योद्धाओं के पराक्रम 
और रणजीतसिंह की प्रतिभा ने इस राज्य का संघटन किया था । सिक्खों के एक 
धार्मिक सम्प्रदाय से एक शक्तिशाली राज्य-शक्ति के खूप में संघटित होने का 
क्रमिक और विस्तृत इतिहास इस छोटे से अध्याय में नहीं दिया जा सकता | लॉडं 
मिन्टो के समय में अमृतसर की संधि (१८०९ Fo) के सिलसिले में इनका कुछ 
वर्णन किया गया है। इस सन्धि ने, जो अंगरेजों की एक महान्‌ कूटनीतिक विजय 
थी, सतलज रियासतों को रणजीतसिंह के अधिकार में जाने से रोक दिया था 
और दक्षिणपूर्वं की ओर सतलज नदी को उसके प्रभुत्व-विस्तार की सीमा बना 
दिया था। दक्षिण-पुरब की ओर बाधा पाकर रणजीतसिह ने अपनी सेना के 
सुधार और राज्य क विस्तार की ओर ध्यान दिया । १८१० Fo में उसने मुलतान 
की ओर अभियान किया, परन्तु यह प्रदेश १८१८ Fo तक उसके राज्य में मिलाया 
न जा सका। १८१३ ई० में उसने गोरखों से कांगड़ा और अफगानों से अटक 
प्राप्त किया । अफगानिस्तान में बरुंकज़ई और सदोजई कबीलों के रक्तपात- 
पूर्णं उपद्रवों से जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई, उससे लाभ उठाकर रणजीतसिंह ने 
अफगानिस्तान के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। पंजाब की राजधानी 
लाहौर, रणजीतसिह को जमानशाह से प्राप्त हुई थी; जमानशाह ने भारत की 
ओर के अपने अंतिम अभियान के समय यह नगर रणजीतसिंह को १७९८ Fo 
में राजा की उपाधि सहित प्रदान किया था | परन्तु रणजीतसिह अधिक समय तक 
अफगानिस्तान के अधीन न रहा। बाद में तो वह अफगानिस्तान राज्य के बड़े 
बड़े टुकड़ों पर भी हाथ साफ करने लगा । सहायता पाने की आशा से शाहणुजा 
१८१४ ई० में लाहौर आया | रणजीतसिह ने उसको आशाओ के नन्दन-वन में 
भटकाकर उससे कोहेनूर प्राप्त कर लिया और उसको एक बंदी के समान अपने 
यहाँ रखा | आखिर उसको ब्रिटिश सहायता की आशा से लुधियाना आना पड़ा । 
१५ : 
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१८१९ ई० में रजणजीतसिह ने कश्मीर विजय किया और १८२३ ई० में पेशा- 
वर पर अधिकार कर लिया। पहले तो पेशावर एक अधीन प्रदेश ही रहा, परन्तु 
१८३४ में सिक्ख राज्य में पूर्णतया विलीन हो गया। इससे पहले बैन्टिक । 
ने रूपड में रणजीतर्सिह से मॅट की थी और १८३१ ई० में अंगरेजो के साथ मित्रता 
की संचि दुहराई गई थी। सिंध के प्रति रणजीर्तासह की योजनाओं को अंगरेजों 
ने सफल न होने दिया। वास्तव में उन्होंने. उसको यहाँ झाँसा दिया। अफगान- 
$ अभियान में रणजीतसिह ने जो भाग लिया उसका उल्लेख पीछे हो चुका है। 
वह एक .शक्तिशाली राज्य और सुशिक्षित सेना छोड़कर सन्‌ १८३९ ई० में 
इस संसार से कूच कर गया । ; 
रणजीर्तासह का व्यक्तित्व और कार्य-सिक्खों के अंतिम गुरु गोविन्दसिह 
ने उनको एक घा्मिक सम्प्रदाय से उठाकर एक राज्य-सत्ता के रूप में परिणत कर 
दिया था परन्त्‌ उनको एक केन्द्रीय शासन. में बाँधने का श्रेय रणजीतसिह को 
ही है उससे पहले सिक्ख लोग बारह 'मिस्लो में विभक्त थे । ये 'मिस्लें परस्पर 
स्वतंत्र छोटे-छोटे गण-राज्य थे और इनमें एकता केवल इतनी ही थी कि ये सभी 
एक धर्म सम्प्रदाय के अनुयायी और 'खालसा' के भक्त थे । कनिघम ने इनके शासन- 
' तन्त्र को 'धामिक संघात्मक-सामंतशाही' कहा है। सिक्ख-सम्प्रदाय को एक दृढ़ ' 
राजनीतिक शक्ति का रूप देना और सिक्खों को एक सुव्यवस्थित राज्य अथवा 
(संघ में संघटित करना रणजीतर्सिह ने अपना उद्देश्य बनाया और इसमें वह्‌ पूर्ण 
लया सफल भी हुआ। ० (7३ 1 .. `. / 5 ` ; 
मुगल साम्राज्य का. पूर्णतया पतन हो जाना और अफगानिस्तान में घरेलू 
कलहों से. अव्यवस्था फैलना- ये सिक्खों के अभ्युदय में सहायक :बाह्य अथवा 
ऋणात्मक कारण थे । उनके उत्कर्ष के आंतरिक. अथवा धनात्मक कारण थे 
उनकी दृढ़ धम-निष्ठा और 'खालसा'. के प्रति उनकी उत्साहपूर्ण भक्ति । “वाह 
गुरुजी `का खालसा' यह उनका युद्ध-घोष था जो रणजीतसिंह के सैनिकों में युद्ध 
का उत्साह भर देता था। परन्तु इस बिख़रे हुए सम्प्रदाय की सतेज निष्ठा को 
एक धारा में एकत्र करना और केद्रीय शासन को दृढ़ बनाने में इसका उपयोग 
कर सकना रणजीतसिंह को प्रतिभा का ही कार्य था। उसने अपने आपको और 
सारी जनता को खालसा का सामुदायिक नाम देकर इस उत्साह को अक्षुण्ण 
WAT । महाराज होते हुए भी, वह अपने आप को 'खालसा' का प्रथम सेवक 
कहा करता था । उसने जितनी भी विजय कों वे सभी खालसा के नाम पर और 
खालसा के गौरव के लिए। 


'' अपने उद्देद्य के विषय में रणजीतसिह की कल्पना बहुत अळी परन्तु 
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ae कसी साधनों के भले-युरे होने का विचार न करता था औरं इस वात में वह 
अगरजा स बहुत भिन्न न था । उसके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी कमियाँ 
थीं परन्तु इनके कारण उसके वाह्य-जीवन की चमक-दमक में कोई भी कमी न 
आ सकी । वह कद में छोटा था और उसकी सूरत सुन्दर तो किसी प्रकार भी नहीं 
कही जा सकती; फिर भी उसमें अपना ही एक अपूर्वं आकर्षण था। वचपन में 
चेचक ने उसकी एक आँख समाप्त कर दी थी, परन्तु जो एक बची हुई थी वही 
उसके शत्रुओं के वदन में कंपकंपी लाने और उसके सैनिकों को अद्वितीय शौर्य प्रदर्शन 
के लिए प्रेरित करने में समर्थ थी। वह एक वीर योद्धा था और अजेय पराक्रम 
के साथ बाधाओं से टक्कर लेता था । उसके पराक्रमपूर्ण कार्यों ने उसके सैनिकों 
के मन में उसके प्रति अगाध श्रद्धा पैदा कर दी थी और वे एक रणक्षेत्र से दूसरे 
रणक्षेत्र में उसका अनुगमन करने में अपना सौभाग्य समझते थे, क्योंकि उन्हें 
विश्वास था कि विजय-मुकुट उनके इसी नेता के मस्तक पर -रहेगा। कट्टर सिक्ख 
होते हुए भी वह अन्य सम्प्रदायों का आदर करता था । अनेक मुसलमान उसकी सेवा. 
में नियुक्त थे; जाति अथवा सम्प्रदाय की चिता न कर. वह गृणग्राहक था । 

उसकी सेना उसके शत्रुओं के दिल दहला देती थी । अपने कार्य-काल के प्रारंभ 
से ही उसने इसको अपने प्रभुत्व-स्थापंन तथा राज्य-विस्तार का एक प्रबल साधन 
बनाने के लिए घोर परिश्रम किया था । सिक्ख. सेना. के निर्माण में फ्रांसीसी-अफसरों 
का कितना हाथ था--इसके विषय में बहुत विरोधी मत है । TET और अल्लार 
नामक दो फ्रांसीसी जनरल सन्‌. १८२२ ई० में लाहौर पहुंचे । रणजीतसिह ने 
उनको अपनी सेना में नौकरी दी। इनके आने के थोड़े समय बाद जनरल कोर्ट 
और अवीतेबील भी उसके दरवार में नियुक्त हुए। सिक्ख सेना के अनुशासन 
.और शौय के उत्कर्ष का श्रेय भूल से इन साहसिक विदेशी जनरलों को दे दिया 
गया है, जो धनलिप्सा से भारत की ओर चले आये थे। परन्तु वस्तुतः. सिक्खों 
में एक निपुण सैनिक के गुण स्वभावतः विद्यमान थे; वे अदम्य उत्साही: और कष्ट- 
सहिष्णु होते थे। राष्ट्रीय भावनाओं एवं धार्मिक जोश ने उनके इन. स्वभाव- 
सिद्ध गुणों को और भी उभार दिया था। फ्रांसीसी जनरलों के आने के बहुत पहले 
से ही तोप एक सर्वसामान्य शस्त्र बन चुका था और रणजीतसिह ने कम्पनी-सरकार 
की सेवा से अवकाश -प्राप्त सैनिकों की सहायता से अपनी सेना को खूब सिखा-सधा 
कर तथा अनुशासन में बाँध कर पैदल दस्तों के रूप में संघटित कर लिया था | इस 
काम की उसको सबसे पहले अँगरेजों से ही प्रेरणा मिली थी । उनकी सैनिक सफल- 
ताओं ने रणजीतसिह का घ्यात आकर्षित कर लिया था और वह उनके सैनिक- 


प्रबन्ध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सन्‌ १८०५ ई० में लाँड लेक की सेना को देखने | 
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गया था; इस बात का उल्लेख उसके दरवारी वकील लाला सोहनलाल की डायरी 
में मिलता है । उसने १८०९ ई० में मेटकॉफ के अंगरक्षक दस्ते की कवायद और 
अनुशासन को बडे ध्यान से देखा था और कांगड़ा में गोरखा सेना ने उसका जितनी 
निपुणता से कड़ा प्रतिरोध किया, उससे तो उसको सेना की कवायद और अनुशासन 
की उपयोगिता का पूरा-पूरा अनुभव हो गया। सन्‌ १६२२ ई० के बहुत पहले से 
ही सिक्ख सेना में नियमित रूप से कवायद होने लगी थी और घुड़सवारों की अपेक्षा 
वैदल दस्तों की संख्या बढ़ाई जा रही थी । फ्रांसीसी-जनरलों ने केवल इतना 
किया कि इस प्रारम्भ की गई सैनिक व्यवस्था को पूर्णता, पर पहुँचा दिया और 
सेना में आदेश के नये-तये फ्रांसीसी शब्द चला दिये । इन जनरलों को केवल शिक्षक 
के रूप में रखा गया था। इनको उन सैनिक दस्तों के साथ घनिष्ठता उत्पन्न करने 
न दिया जाता था जो इनके पास सिखाने के लिए भेजे जाते थे और युद्ध-काल में 
तो इन्हें नायकत्व शायद ही कभी सौंपा गया हो। जैसे ही कोई सैनिक दल पूर्णतया 
शिक्षित हो जाता, उसको हटा लिया जाता था और नया दल इनके पास शिक्षा 
ग्राप्त करने के लिए भेज दिया जाता था । 
रणजीतसिह के शासन-तन्त्र को किसी निश्चित शासन-प्रणाली के अन्तर्गत 
नहीं रखा जा सकता । इस शासन-तन्त्र में न्याय और सुरक्षा की थोड़ी-बहुत 
व्यवस्था हो जाती थी और जनता का हितसाधन बहुत सीमा तक हो जाता था । 
इससे प्रजा संतुष्ट थी और रणजीतसिंह को इससे अधिक और किसी बात की चिता 
भी न थी। इस शासन-तन्त्र की सवसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इसमें राजा ही 
सब कुछ था, सारी शक्ति उसमें ही केन्द्रित थी और सैनिक एवं सार्वजनिक शासन 
के लिए अलग-अलग विभाग न थे। रणजीतसिह इस शासन-चक्र की धुरी बन 
गया था। उसके विदा हो जाने पर यह चक्र भी खंड-खंड हो गया; व्यक्तिगत 
अधिनायक तन्त्र का सर्वत्र यही हाल हुआ है । 

; AIS के प्रति उसका व्यवहार बहुत सहृदयतापूर्ण था; परन्तु यह सहृदयता 
सर्वेथा कूटनीतिक थी । वह अपनी कमजोरियो और अँगरेजो की शक्ति को भली 
भाँति पहचानता था; इसलिए और विशेष रूप से अफगानों के साथ चात्रु-माव 
होने के कारण वह अंगरेजो से टक्कर लेना नहीं चाहता था । इसी विचार से उसको 
सतलज रियासतों तथा सिन्ध के मामले में झुकना पड़ा। 

रणजोर्तासह की शासन-व्यवस्था--रणजीर्तासह के शासन में राजा और 
प्रजा के बीच मित्रतापूर्ण सम्वन्ध था । किसान और सिपाही रणजीतसिह का अत्य- 
धिक सम्मान करते थे। घन का वितरण अवश्य ही असमान रूप से था। सरदार 
लोग बहुत धनी थे; वे अपनी-अपनी गढ़ियों में उन सभी सुखोपभोग की सामग्रियों 
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से घिरे रहते थे, जो देहातों में मिल सकती थीं। ये लोग कभी-कभी परस्पर लड़ 
भी पड़ते थे और अपने पारस्परिक युद्धो से जनता का जीवन अरक्षित बना देते थे । 
राजस्व प्राप्त करने के ढंग वहुत अव्यवस्थित और पुराने थे। राज्य की भूमि कुछ 
सरदारों में वाँट दी गई थी; ये लोग राजा और प्रजा के मध्यस्थ का काम करते थे । 
उपज में राज्य का भाग समान रूप से नहीं रखा गया था भूमि के उपजाऊपन 
के अनुसार भूमि-कर आधे से लेकर चौथाई या इससे भी कम होता था। भूमि-कर 
के विषय में नियम ऐसा जान पड़ता है कि यह वर्ष भर की उपज का ड से लेकर $ 
भाग तक होता था। भूमि-कर के अतिरिक्त राज्य कुछ अन्य 'अब्वे' (कर) भी 
लेता था, जो भूमि-कर के साथ-साथ वसूल किये जाते थे। कारदार राजस्व वसूल 
करता था; LHRH, पटवारी तथा कानूनगो इस काम में उसकी सहायता करते 
थे। इन अधिकारियों को वेतन मिलता था, परन्तु वसूली में से पाँच प्रतिशत 
कमीशन लेने की भी इन्हें स्वीकृति दी गई थी। ये अनेक गाँवों (मौजों) की देख- 
रेख करते थे और इन गांवों की वकाया रकम वसूल करना भी इन्हीं के सिपुदे था । 
'इनामी' जमीन बड़ी लाभकारी शर्तों पर दी जाती थी । जव सरदार लोग किसानों 
को कावू से बाहर जाते देखते तो उस स्थान के किसी शक्तिशाली व्यक्ति 
को इनामी' जमीन देकर, उसके द्वारा स्थानीय किसानों को वश में करते थे । 
स्थानीय अधिकारी मनमानी करने के लिए मुक्‍त थे; यातायात के साधनों की 
कमी के कारण केन्द्रीय शासन उनकी देखरेख ठीक प्रकार से न कर पाता था। 
न्याय-व्यवस्था भी बहुत पुराने ढंग कौ थी । कानून लिखित नहीं थे और पंचायतें 
स्थानीय रीति-रिवाजों, देशाचारों के अनुसार झगड़ों को निपटाती थीं । नगरों 
में कारदार लोग न्याय करते थे; ये लोग अपने तालुके के बड़े-बड़े मुकदमों को 
भी सुनते थे। मंत्रियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित झगड़ों का फैसला करने 
का अधिकार था। कारदारों, नाजिमों, अदालतियों और मंत्रियों के फैसलों 
की अपीलें महाराज स्वयं राजधानी के अपने दरवार में सुनता था। दंड-विधान 
कड़ा था; दंड के रूप में अंग-मंग भी किया जाता था और अर्थ-दंड तो सर्वे- 
सामान्य ही थे। घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामले महाराज के पास पहुँचाये 
जाते थे और वह्‌ इनके लिए कठोर दंड देता था। महाराज कभी-कभी अपने 
अधिकारियों को राज्य में दौरा कर लोगों की विपत्तियाँ क्लेश जानने के लिए 
भेजता था। इसमें संदेह नहीं कि न्याय-व्यवस्था बहुत धीमी और खर्चीली थी 
. और निधन लोग राज्य के न्यायालयों से दूर रहते थे। परन्तु इसकी सरलता 
पंजाब की कृषक प्रजा को बहुत पसंद थी और इसकी कार्य-प्रणाली किसानों की 
समझ में आ सकने योग्य होने के कारण अपने झगड़ों का निर्णय कराने के लिए 
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राज्य के न्यायालयों की शरण लेनेवाले लोगों का कार्य बहुत सरल बन 
गया था । nee 
सम्पूर्ण शासन-तन्त्र का केन्द्र स्वयं महाराज ही था। वह एक निरकुश शासक 
था और उसके आदेश अथवा स्वीकृति के बिना कुछ भी न हो सकता था । वह बहुत 
महत्त्वाकांक्षी था, परन्तु उसकी समस्त विजयें खालसा के नाम पर और खालसा 
के गौरव के लिए की गई थीं । शांति एवं व्यवस्था का उसके शासन में.पूरा-पूरा 
ध्यान रखा जाताःथा और यह पैनी दृष्टिवाला महाराज शासन के प्रत्येक विभाग 
के कार्यों पर निगाह रखता था। सिक्खों जैसी सैनिक जाति किसी सर्वागपूर्ण एवं 
विशाल शासन-तन्त्र की स्थापना नहीं कर सकती थी; अतः सैनिक सामंतशाही 
उनकी प्रवृत्तियों के ater उपयुक्त थी। विजये प्राप्त करने में असीम उत्साह 
होने के कारण महाराज रणजीतसिंह शासन-सुधार को ओर अधिक ध्यान न दे 
सका और उसने शासनःतन्त्र में कोई ऐसा परिवर्तन-परिवर्धन नहीं किया, जिससे 
यह उन्नत एवं विकासशील बनता; परन्तु उसने शासन-तन्त्र को इतना ठोस और 
शक्तिशाली अवस्य बना दिया, जिससे निरंकुश शासन की बुराइयाँ दब सकीं और 
सिक्ख सरदार इसके प्रति सम्मान एवं भक्ति का भाव रखने लगे । 
 सैनिकसंघटन में बहुत ध्यान दिया गया था; वास्तव में यही राज्य की सबसे 
बड़ी शान थी । नियमित सेना को 'फौज-ए-आम' कहा जाता था, जिसमें (१) 
पैदल, (२) घुड्सवार और (३) तोपखाना-ये तीन विभाग थे। 'फौज-ए- 
खास? एक विशेष सैनिकदल था, जिसको रणजीतसिंह के फ्रांसीसी जनरलों वेन्टूरा 
और अल्लार ने संघटित किया था । इस सैनिक दल की शिक्षा एवं अनुशासन पर 
राज्य विशेष ध्यान देता था और वेन्टूरा ने इस दल की निपुणता को बहुत उच्च 
कोटि का वना दिया था। इनके अतिरिक्त एक 'फौज-ए-बेकवायद' थी; यह एक 
अनियमित सेना थी । इसमें 'घोड़चढ़ा' कहे जानेवाले घुडसवार सैनिक होते थे। 
ये 'घोड़चढ़े' अनेक वर्गों में बाँट गये थे। इनका चुनाव राज्य के भूमिपतियों में 
से किया जाता था। सेना के इस भाग में जाट-सिक्ख प्रमुख थे। महाराज इनका 
बहुत सम्मान करता था। लॉड ऑकलैंड ने सन्‌ १८३८ में 'घोडचढ़ों' का दल 
देखा था और उसके विचार से यह दल संसार का सबसे रंगीन सैनिक दल था । 
सेना में भर्ती सैनिक की इच्छा से होती थी । सिक्ख और जाट लोग शस्त्र का व्यव- 
साय बहुत पसंद करते थे; इसलिए सैनिक प्राप्त करने में राज्य को कोई कठिनाई 
न होती थी । सैनिक दल कुछ तो लूटपाट से गुजर करते थे और कुछ भूमि भी इन्हें. . 
माफी में मिल जाती थी; यह व्यवस्था, कुछ सुधारों के साथ रणजीतसिह के समय 
में भी बनी रही रणजीतसिंह ने सैनिकों के वेतन निश्चित कर दिये थे, परन्तु 
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उनको वेतन नियमित रूप से नहीं दिया जाता था और उनके वेतन की बकाया 
राज्य पर चढ़ती जाती थी। वेतन-क्रम भी सुनिश्चित नहीं थे। राज्य का सैनिक 
बजट हमेशा अनिश्चित रहता था। परन्तु सेना पूर्णतया महाराज के नियन्त्रण 
में थी । उसकी आज्ञा अथवा स्वीकृति के विना कुछ भी न किया जा सकता था । 
रणजीतसिंह की सैन्य-संख्या के विषय में विभिन्न लेखकों ने भिन्न-भिन्न मत प्रकट 
किये हैं; परन्तु इतना तो निश्चित जान पड़ता है किं उसकी नियमित सेना की 
संख्या ४०,००० से अधिक न थी और घुड़सवारों की संख्या भी लगभग इतनी 
ही थी। सभी प्रेक्षक इस वात में एकमत हैं कि महाराज रणजीतसिंह सेना के साज- 
सामान का बहुत ध्यान रखता था। वताया जाता है कि ऑकलैंड ने सर जॉन 
हॉवहाउस को एक पत्र में लिखा था कि “साज-सामान में, दृढता में और युद्ध-कला 
के सूक्ष्म-ज्ञान में वे (सिक्ख सैनिक) हमारी अपनी सेना से किसी प्रकार भी घटिया 
दर्जे के नहीं हैं ।” प्रथम और द्वितीय सिक्ख-युद्ध में सिक्ख सैनिकों ने जो अपूर्वं परा- 
क्रम और रणनीति के ज्ञान का परिचय दिया, उससे इस मत की पुष्टि होती है। 
प्रजा की दशा--इस शासन-तन्त्र में प्रजा की क्या दशा थी, इस पर भी यहाँ 
कुछ प्रकाश डालना उचित होगा। अधिकांश प्रजा गाँवों में निवास करती थी। 
` उस समय के कागज-पत्रों से ज्ञात होता है कि प्रजा पर्याप्त सुखी थी । उनके पास 
खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में थी और उनकी सबल शारीरिक दशा बताती थी कि 
उन्हें जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी न थी । जमींदार खूब घन-सम्पन्न 
थे, बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह करते थे और सिक्ख किसान स्वभाव से ही वीर और 
अदम्य उत्साही होने के कारण आखेट तथा विहार में रुचि रखते थे। गाँवों में 
हिन्दू और मुसलमान साथ-साथ शांतिपूर्वक रहते थे। हिन्दुओं और सिक्खों पर 
ब्राह्मण-धमं का पूरा प्रभाव था, प्रत्येक परिवार का अपना एक पुरोहित होता था 
और एक 'पाद्धा' भी, जो बड़े-बड़े धार्मिक उत्सवों को सम्पन्न करता था। जनता 
अधिनायकतन्त्र से संतुष्ट थी; उसको अपने अधिकारों का कुछ भी ज्ञान न था। 
पंजाबी गृहस्थ का सामान्य जीवन अपने कुल-क्रमागत रीति-रिवाजों से नियन्त्रित 
था और परिवार के संघटन की विधि देश भर में एक सी ही थी । पंजाब की स्त्रियां 
स्वस्थ एवं सुन्दर होती थीं, और खुला हवादार जीवन पसन्द करती थीं। उनके 
विषय में बैरन ह्यगेल ने लिखा है-- 
“पंजाब की स्त्रियाँ अपनी आकृति, अपने पैरों और अपने दाँतो की सुन्दरता 
के लिए विख्यात हैं और वे इस. र्याति के अयोग्य नहीं हैं।” 
सभी युवतियाँ और वृद्धाएँ प्रातःकाल चक्की पीसती थीं और सभी के लिए 
पाँच सेर पीसने का नियम-सा था । चक्की पीसते हुए बे गीत गाती रहती थीं और 
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प्रभात वेला में सारा गाँव उनके गीतों से मुखर हो उठता था। दोपहर के बाद 
चर्खा कातने का कार्य-क्रम चलता था; गाँव की लड़कियाँ एकत्र होकर चर्खा कातते 
समय हँसी-खुशी और गप-शप से वातावरण को प्रसन्नतामय बनाते हुए जीवन को 
हल्का बनाती थीं और इस प्रकार सामूहिक जीवन का पुर्ण आनन्द लेती थीं। 
बहुविवाह का सामान्यतः प्रचलन नहीं था, परन्तु कन्या-शिशु की हत्या की प्रथा 
थी। पुत्री का जन्म अमंगलकारी समझा जाता था और सम्भ्रान्त राजपूत एवं 
सिक्ख परिवारों में कन्याओं की जीवन-लीला शैशव में ही समाप्त कर दी जाती थी। 
समाज में उच्च समझे जानेवाले परिवारों में सती' की प्रथा थी । मनोरंजन के 
लिए नतंकियाँ रखी जाती थीं; बैरन ह्यगेल ने कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर में 
„ - नतेकियों के एक दल का उल्लेख किया है । मेले और उत्सव बहुत होते थे; धार्मिक 
प्रवृत्ति के लोग ज्वालामुखी, हरद्वार एवं कुरुक्षेत्र की यात्रा के लिए जाते थे और तीर्थ- 
' यात्रियों का दल जैसे-जैसे यात्रा के मार्ग पर बढ़ता जाता था, यात्रियों में परस्पर 
बन्धुत्व का भाव दृढ़ होता जाता था। तीर्थ-यात्रियों के इन दलों के विषय में जॉर्ज 
कोन ने लिखा है-- 
“सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में ये अनुशासनपूर्ण दल अपने मागे पर बढ़ते 
जाते हैं । रास्ते में वगल के पेड़ों की एक भी टहनी इनके हाथों टूटती नहीं और न 
उस यात्री के प्रति कोई भी कड़ी वात कही जाती है जो अपने घोड़े. को वड़े घ्यान- 
पूर्वक इन यात्रियों के झटपट रास्ता छोड़ देनेवाले दलों के बीच में से ले जाता है ।” 
आन्तरिक अव्यवस्था और. प्रथम सिक्ल-युद्ध--रणजीतसिंह की मृत्यु के 
साथ ही उसका शासन-तन्त्र छिन्न-भिन्न हो गया। खालसा के प्रतिद्वंद्वी सरदार 
परस्पर लड़ने लगे; चारों ओर अव्यवस्था व्याप्त हो गई और राज्य की समस्त 
शक्ति सेना के हाथ में आ गई। यह अराजकता राज्य में उच्चपदस्थ जम्मू के 
डोगरा राजाओं और सिन्धनवाला सरदारों के पारस्परिक द्वेष के कारण और भी 
बढ़ Tel डोगरों को अपदस्थ करने. के. प्रयत्नों में विफल होकर. सिन्धनवाला 
सरदार भाग कर ATA के पास पहुँचे और उनकी सहायता पाने के लिए उनसे 
चिप्टेरहे। . ह. 
रणजीतसिह के पदचात्‌ उसका. छुतराधिकारी खड़गर्सिह वुद्धिहीन व्यक्ति 
था; जम्बू का सरदार घ्यानसिह उसका वजीर था। रणजीतसिह का. ख्याति- 
प्राप्त लेकिन अवैध समझा जानेवाला पुत्र शेरसिंह तथा स्वयं खड़गर्सिह का पुत्र 
नौनिहालसिह खड़गसिह के विरोधी थे; नौनिहालसिंह स्वयं . राज्यसत्ता हथियाना 
चाहता था। नौनिहालसिह .घ्यानसिंह को हृदय से घृणा करता था, परन्तु उसके 
साथ किसी प्रकार समझोता कर नोनिहालसिह ने खड्गसिह के प्रेम-पात्र चेत- 
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सिंह की हत्या करा दी । शासक-पद पर प्रतिष्ठित दल की इच्छाओं का सम्मान 
करने के विचार से कम्पनी-सरकार ने अप्रैल सन्‌ १८४० Fo में अपने एजेंट कर्नल 
वेड को, जो खड़गर्सिह के प्रति बहुत सद्भाव रखता था, हटा कर मि० क्लार्क 
को इस पद पर नियुक्त कर दिया । नवम्बर सन्‌ १८४० ई० में खड्गसिह का 
देहांत हो गया और इसके थोड़े दिन वाद नौनिहालसिंह भी संदिग्ध परिस्थितियों 
में लाहौर दुर्ग के एक दरवाजे के नीचे दवकर मर गया। नौनिहालसिह की मृत्य 
के पश्चात्‌ उत्तराधिकार के लिए फिर से झगड़ा होने लगा और बहुत गुप्त मंत्रणाओं ` 
के पश्चात्‌ नौनिहालसिंह के होनेवाले वच्चे के अभिभावक के रूप में माई चाँदकौर 
को नियुक्त करने का निश्चय हुआ; सिक्ख सरदार और विशेषतया सिन्धनवाला 
सरदार माई चाँदकोर के समर्थक थे। ध्यानसिंह को वजीर और शेरसिंह को एक 
प्रकार का उप-शासक बनाने का निश्चय किया गया। शेरसिंह इस व्यवस्था | 
से संतुष्ट न हुआ। उसने सेना के एक भाग को अपने पक्ष में कर जनवरी सन्‌ १८४१ 
ई० में अपने आप को महाराज घोषित कर दिया। सिन्धनवाला सरदार भयभीत 
होकर अँगरेजों के पास भाग गये, जिससे अँगरेजों को शेरसिह के विरुद्ध एक अच्छा 
हथियार मिल गया, क्योंकि सिन्धनवाला सरदार रणजीतसिह के सगोत्र थे। 
अव शेरसिंह को अँगरेजो के साथ अच्छे सम्वन्ध वनाये रखने के लिए वाध्य होना 
पड़ा। इस प्रकार अंगरेज सेना को काबुल से लौटते समय पंजाब का मार्ग मिल 
सका | इस समय उत्तराधिकार निर्णय में वैध अथवा अवैध संतति होने की अपेक्षा 
शस्त्र-बल ही महत्त्व प्राप्त कर रहा था और राज्य की समस्त शक्ति सेना में केन्द्रित 
हो गई थी । इसलिए प्रत्येक अधिकार-लिप्सु दल सेना को अपनी ओर कर शासन- 
सूत्र अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करने लगा। परन्तु, सेना को स्पष्ट अनुभव होने 
लगा था कि उत्तराधिकार के ये झगड़े 'खालसा' की शक्ति को तोड़ते जा रहे हैं; 
अतः उसने प्रतिद्वंद्वी दलों के लुभावने वचनों के जाल में न फंसकर, अपनी पंचायत 
की विवेक-बुद्धि के अनुसार प्रत्येक झगड़े को निपटाने का निर्णय कर लिया। 
जून १८४२ ई० में चाँदकौर को हत्या हो जाने पर, सितम्बर १८४३ So में अजीत- 
सिंह नामक एक सिन्धनवाला सरदार ने शेरसिंह की हत्या कर दी; इंस घटना 
के. पश्चात्‌ ध्यानसिंह भी तलवार के घाट उतारा गया। अपनी हत्या: का बदला 
लेने के लिए वह अपने पुत्र हीरासिंह को छोड़ गया था। हीरासिह ने कुछ सेना 
एकत्र कर अजीतसिह तथा लहनासिह इन दो सिन्धनवाला सरदारों का वध कर 
दिया और अल्पवयस्क दलीपसिह को महाराज घोषित कर स्वयं वजीर बन बैठा | 
दलीपसिह की माता रानी जिन्दाकौर को उसने संरक्षक (रीजेंट) घोषित किया । 
दलीपसिह को रणजीतसिह. का पुत्र बताया जाता था, परन्तु उसके वैध-संतति 


2. 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


H 4,727 t 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३४ अर्वाचीन भारत का इतिहास 


होने में संदेह था । हत्याओं का बाजार फिर से गरम हो उठा, परन्तु पंडित जल्ला 
नामक एक सुयोग्य मंत्री की सहायता से हीरासिह राजकाज चलाता रहा | सेना 
को भी उसने यह समझा कर अपनी ओर मिला लिया कि सिन्धनवाला सरदार अँगरेजों 


` _ के मित्र बने हुए हैं। इस समय अँगरेजों के साथ 'खालसा' के सम्बन्ध अच्छे नहीं 


थे; देश में फैले हुए षड्यन्त्रं में अंगरेजों का हाथ होने का संदेह किया जा रहा था 
और नवम्बर १८४४ ई० में लुधियाना में शांतिमय नीतिवाले ब्रिटिश एजेंट सि० 
रिचमांड के स्थान पर उम्र स्वभाववाले मेजर ब्रॉडफुट की नियुक्ति से तो यह संदेह 
और भी बढ़ गया था। कुछ दिनों के वाद हीरासिह भी हत्यारे की तलवार का 
शिकार वन गया; दिसम्बर सन्‌ १८४४ ई० में उसकी हत्या हुई और तब कुछ 
गुप्त मन्त्रणाओं के पश्चात्‌ राज्य-सत्ता रानी जिन्दा के भाई जवाहरसिंह और 
रानी के प्रेमिक लालसिह के हाथ. आ लगी। परन्तु जवाहरसिंह पर अँगरेजों 
के साथ मिलकर षड्यन्त्र रचने का संदेह किया गया और वह सितम्बर १८४५ 
So में गोली का निशाना बनाया गया। अव लालसिह वजीर वन गया। ११ 
दिसम्बर सन्‌ १८४५ ई० को सिक्ख-सेना ने संधि भंग करते हुए सतलज नदी पार 
की और १३ ता० को गवर्नर-जनरल AS हाडिंज ने युद्ध की घोषणा कर दी । 
प्रथम सिक्ख-युद्ध के कारण--रणजीत सिंह की मृत्यु के वाद से प्रथम सिर्वख- 


` युद्ध के आरंभ होने तक के बीच के समय में पंजाब के लिए जो विनाशकारी घटना- 


चक्र चल पड़ा, उससे सबसे महत्त्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तन यह हुआ कि सिक्ख सेना 
(खालसा) बहुत शक्तिशाली हो गई और इसने अपने आप को राज्य के सार्वजनिक 
अधिकारियों के नियन्त्रण से मुक्त कर लिया । इसका निर्माण खालसा की शक्ति 
को अक्षुण्ण रखने और दरवार' के आदेशों से संचालित दृढ़ शासन-तन्त्र स्थापित 
करने के ध्येय से किया गया था | रणजीत सिह के देहांत के पश्चात्‌ यह खालसा की 


: . शक्ति को सुरक्षित रखने में तो तत्पर थी, परन्तु अपने विषयों का निर्णय अपनी ही 


सैनिक पंचायतों में करने लगी थी। इससे स्थिति ऐसी वन गई थी कि 'दरबार' 


as की लुप्त शक्ति तब तक पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती थी, जब तक सेना की शक्ति 


भंग न कर दी जाती | ऐसा करने के लिए केवल दो ही उपाय थे; .या तो सेना को 
विघटित कर दिया जाय अथवा उसको किसी विदेशी युद्ध में उलझा दिया जाय । 
पहला उपाय तो राज्य की शक्ति से बाहर था; अतः वाध्य होकर दूसरा उपाय 
अपनाया गया । राज्य के आन्तरिक मामलों से सेना का ध्यान हटाने के उद्देश्य 
से प्रधान सेनापति तेजसिह, रानी जिन्दाकौर के प्रेमिक लालसिह और स्वयं 
राती ने भी सेना को सतलज पार करने के लिए उकसाया। इन लोगों का विचार 
था कि इस प्रकार सिक्ख सेना को अंगरेजो से टक्कर लेनी पड़ेगी और इस टक्कर में 
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हार खाकर वह अवश्य ही शक्तिहीन हो जायगी और यदि हारने की अपेक्षा वह 
जीत ही गई तो उसके युद्धोत्साह के लिए नया क्षेत्र खुल जायगा। लालसिंह और 
रानी जिन्दाकौर ने सेना के मन में यह विश्वास बैठा कर कि अँगरेज पंजाब पर , 
आक्रमण करने की तैयारियाँ कर रहे हैं, उसको सतलज पार कर इस संकट का 
सामना करने के लिए उकसाया। 

सेना यद्यपि दरबार का आश्रय न लेकर स्वयं ही अपना कार्य-क्रम और नीति' 
निश्चित करती थी, परन्तु इस वार वह लालसिंह आदि द्वारा विछाये गये इस जाल 
में फंस ही गई, क्योंकि उसको स्वयं भी विश्वास हो गया था कि अंगरेज उसकी 
मातृभूमि पर आक्रमण करने के लिए कटिवद्ध हैं। अँगरेजों की द्रुत एवं अनवरत 
प्रगति, दूसरों के राज्यों को हड़पने की उनकी तत्परता, अपनी की हुई संधियों की 
शर्तों को भंग करने में उनका बिलकुल न हिचकिचाना और पंजाव के सम्बन्ध में 
उनकी चेष्टाएँ--इन सब वातों ने सिक्ख-सेना के मन में अँगरेजो के प्रति आशंका 
दृढ़ कर दी थी। वह अभी तक यह न भूल पाई थी कि इन्हीं अँगरेजों ने उसको 
सतलज के तट पर रोक दिया था, सिन्ध-प्रदेश की ओर बढ़ने का निषेध किया था 
और बाद में स्वयं इस प्रदेश को हड़प लिया था तथा अफगानिस्तान की ओर एक 
ऐसे राजा को अपदस्थ करने के लिए अभियान किया था, जिसने उनका कुछ भी 
न विगाड़ा था । सतलज के तट पर अंगरेजों को अपनी सैन्य-संख्या बढ़ाते देखकर 
सिक्ख-सेना आतंकित हो रही थी । पहले अँगरेजों की केवल एक छोटी सी सैनिक 
टुकड़ी लुधियाना में रहती थी; अब इसकी सैन्य संख्या बढ़ाकर ३५,००० कर दी 
गई थी और ३५,००० जवानों की एक दूसरी सेना फिरोजपुर में रख दी गई थी; 
फिरोजपुर शहर को अंगरेजो ने अपने अधिकार-क्षेत्र में आनेवाली लावारिस सम्पत्ति 
बताकर १८३५ ई० में अपने कब्जे में कर लिया था, परन्तु तब रणजीतसिहं ने . 
इस पर अपना अधिकार जताया था। लुधियाना और फिरोजपुर के बीच की. 
दूरी का बहाना बनाकर अंगरेजों ने अम्बाला में भी बहुत-सी सेना एकत्र कर ली 
थी। फिर यह बात भी fetta थी कि अेंगरेज उत्तर-परिचिमी प्रांत में अपनी 
सैन्य-संख्या बढ़ा रहे थे। इन समस्त सैनिक तैयारियों को, जो सिक्खों को शंकित 
कर रही थीं, अँगरेज लोग रक्षात्मक प्रयत्न बता रहे थे। परन्तु अपनी निर्वलता 
का भली भाँति अनुभव करनेवाले सिक्ख नहीं समझ पा रहे थे कि उनसे अंग्रेजों 
को कौन-सा ऐसा भय हो सकता है, जिससे बचाव के लिए वे इतनी बड़ी-बड़ी तैया- 
feat कर रहे हैं। युद्ध के लिए तैयार रहना एक बात है और हमेशा युद्ध की तैया- 
foal में लगे रहना दूसरी । यह बात भी छिपी न थी कि अंगरेजों ने सतलज पार | 
करने के लिए नावों का एक पुल बना लिया है और वे सिन्ध में मुलतान पर आक्रमण 
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करने की तैयारियाँ कर रहे हैं। स्पष्ट ही ये सव तैयारियाँ बचाव के लिए न होकर 
आक्रमण के लिए जान पड़ रही थीं। बन्से, मेकनॉटन और नैपियर की पंजाब 
को खण्ड-खण्ड करने की योजनाएँ यद्यपि सिक्खों को बताई नहीं गई थीं, परन्तु 
उनसे छिपी भी नहीं थीं। इन सब वातों से सिक्ख सेना को विशवास हो गया था 
कि अँगरेज आक्रमण करने पर उतारू हैं; अतः उसने सतलज पार कर इस संकट का 
सामना करने का निश्चय कर लिया। 
दरबार बहुत पहले से ही अँगरेजों पर आक्रमण करने का प्रस्ताव करता आ 
रहा था, परन्तु अब तक सेना इस प्रस्ताव का घोर विरोध करती रही थी । यहाँ 
तक कि नवम्वर सन्‌ १५४५ ई० तक सिक्ख सेना अंगरेज एजेंट ब्रॉडफुट को, मित्रता 
का आश्वासन देती रही थी। सेना की पंचायतों में युद्ध के विषय में बहुत मत- 
भेद था। आखिर १७ नवम्बर के दिन अँगरेजों के विरुद्ध प्रयाण करने का निर्णय 
हुआ, परन्तु ३ दिसम्बर को यह निर्णय वदल दिया गया। रे दिसम्बर का निर्णय 
भी शीघ्र ही रह कर दिया गया; नवम्बर १८४४ में अँगरेजों की सरगमियों को 
बढ़ते देखकर सेना को विश्वास हो चला था कि अब युद्ध के अतिरिक्त और कोई 
चारा नहीं है। अतः अन्त में युद्ध का ही निश्चय हुआ। . 
प्रथम सिक्ख-युद्ध (दिसम्बर १८४५ से माचे १८४६ ई० तक)--अब जो 
युद्ध छिडा और जिसमें विजय अँगरेजो के हाथ रही, वह जितना WATS था 
उतना ही पड्यन्त्रों का भी युद्ध था । सिक्ख सेना अँगरेजो के रण-कोशल के कारण 
पराजित नहीं हुई; उसकी हार का कारण था उसके अपने नेताओं का विश्वासघात | 
यह एक अत्यंत लज्जाजनक सत्य है कि भारत के इतिहास में ऐसे देशद्रोहियो का 
कमी अभाव न रहा जो अपने तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थो की पुति के लिए अपनी जाति 
के नाम पर वट्टा लगाकर अपने ही बंधुओं की पीठ में छुरा भोंकते रहे। इस देश- 
घाती प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने का दोष अंगरेजो के माथे मढ़ देना ठीक न होगा । 
वे युद्ध के समय में भले-बुरे सभी उपायों को उचित समझते थे और उन्हें ऐसे लोग 
भी इस देश में मिलते रहे, जिनको वे अंपना हथियार बना सके । ` 
सिक्खो के नेता लालसिह और तेजसिह सिक्ख सेना की पराजय की अपेक्षा 
उसकी विजय से अधिक भयभीत थे। लालसिह का फिरोजपुर के अँगरेज एजेंट 
केप्टेन निकल्सन के साथ गुप्त सम्बन्ध था; इसका परिणाम यह हुआ कि जव सिक्ख 
सेना निविरोध फिरोजपुर पहुँच गई तो वहाँ के ७,००० अँगरेज सैनिकों को, जो 
सरलता से हराये जा सकते थे, पीठ-पीछे अछूता छोड़ दिया गया । सिक्ख सेना ने 
पहली लडाई मुदकी नामक स्थान पर दिसम्बर सन्‌ १८४५ ई० में लडी । अंगरेज 
सेना का नायकत्व सर ह्यगफ कर रहा था। सिक्ख सेना के प्रवल प्रहारों से अँगरेज 
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सैनिक जमीन पर लुढ़कने लगे और विजय होने ही वाली थी कि लालसिह अपने 
अनुयायियों को छोड़ कर चल दिया। इस प्रकार लड़ाई अकस्मात्‌ समाप्त हो गई 
और दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी। सिक्ख सेना फिरोजशहर की ओर 
वढी और २१ दिसम्बर को यहाँ दूसरी लड़ाई लड़ी गई। सर जॉन का सैनिक 
: दल अँगरेज सेना में आ मिला । परन्तु अँगरेज सेना किसी प्रकार भी सिक्ख सेना 
की मोर्चेबन्दी को न तोड़ सकी; अँगरेजों की स्थिति बहुत संकटपूर्ण हो TS 1 सर 
ह्यगफ ने लिखा था कि “उस विभीषिकामयी रात्रि में, हम अत्यंत गम्भीर एवं 
संकटपूर्ण स्थिति में थे।” परन्तु आखिर में सिक्ख सेनापति तेजसिंह के विश्वास- 
घात ने अँगरेजों की सहायता की; वह सिक्ख सेना को नायक विहीन छोड़कर भाग 
गया । लड़ाई हार-जीत के निर्णय के विना ही समाप्त हो गई। | 
फिरोजशहर की लड़ाई के पूरे एक महीने बाद तक लड़ाई की आग ठंडी सी 

पड़ी रही । सिक्ख सेना नायक विहीन थी और अँगरेजो की बुद्धि चकरा रही थी । 
आखिर सिक्ख सेना को रणजोरसिह के रूप में एक नेता मिल गया और वह्‌ जनवरी 
में सतलज पार कर लुधियाना की ओर झपट पड़ी, जहाँ अँगरेज नई कुमुक की 
प्रतीक्षा कर रहे थे। रणजोरसिंह ने वुडीवाल नामक स्थान पर २१ जनवरी 
के दिन सर हैरी स्मिथ को, जो उसका सामना करने के लिए भेजा गया था, करारी 
हार दी; परन्तु उसने भागते हुए शत्रु का पीछा न किया। रणजोर ने अप्रत्याशित 
रूप से बुडीवाल छोड़ दिया और सर हैरी स्मिथ ने तत्काल इस स्थान पर अधिकार 
कर लिया | रणजोर का बुडीवाल छोड़ने में क्या उद्देश्य था, यह ज्ञात नहीं होता । 
बुडीवाल में ह्वीलर एक ब्रिगेड लेकर सर हैरी से आ मिला और तव २८ जनवरी 
१८४६ Fo को अलीवाल में एक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें सिक्ख-सेना तितर बितर 
कर दी गई। रणजोरसिंह लड़ाई से पहले ही सेना को छोड़कर भाग चुका था। 
इसी बीच गुलावसिह नामक एक डोगरा सरदार लाहोर में कर्त्ता-धर्त्ता बन 

बैठा था । अँगरेज भी अपनी प्रतिष्ठा को निष्कलंक रखते हुए युद्ध समाप्त कर देना 
| चाहते थे। अतः समझौते की बातें चलने लगी थीं। डोगरा और सिक्ख सरदार 
के शत्रु-माव का तो पीछे उल्लेख हो ही चुका है। गुलाबसिंह के सामने भी अपने 
स्वार्थं थे। अंगरेजो को अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए लाहौर पर अधिकार 
कर लेना अनिवार्यं था । समझौते की बातचीत चलती रही और दोनों पक्षों के 
लिए संतोषजनक हल भी निकाल लिया गया । 'इस विषय में कनिघम ने लिखा 
है कि “निश्चय यह किया गया कि अँगरेज fare सेना पर आक्रमण करेंगे और 
सिक्ख सेना के हार जाने पर यह अपनी ही सरकार द्वारा विघटित कर दी जायगी । 
इसके अतिरिक्त सतलज का मागे निविरोध छोड़ दिया जायगा; विजेता अँगरेजो 
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के लिए राजधानी का मार्गे खोल दिया जायगा । इसके लिए गुलावर्सिह को कश्मीर 
मिलना था। ऐसी चालभरी नीति एवं निलेज्ज देश-द्रोह की परिस्थिति में १० 
फरवरी १८४६ को सोवराँव की लड़ाई लडी गई।” 

जून १८४७ के कलकत्ता रिव्यू! नामक समाचार-पत्र ने लिखा था कि लाल- 
सिंह ने सोबराँव में सिक्खों की स्थिति तक की योजना कर्नेल लॉरेंस के पास ७ 
फरवरी १८४६ को भेज दी थी। सिक्ख सैनिक अपने नेताओं के विश्वासघात 
कर देने पर भी लड़ते रहे । वे दुढ़तापूर्वक अँगरेजों की चोटों का सामना करते 
रहे। पहले धावे के बाद ही तेजसिंह भाग गया और “या तो अकस्मात्‌ अथवा 
किसी चाल से समाचारों के यातायात के पुल के बीच एक नाव डूब गई।” आखिर 
` संघटित अंगरेज सेना अस्त-व्यस्त सिक्ख सेना पर विजयी हुई । नेतृत्वहीन सिक्ख 
.. सेना १२ फरवरी को तितर-बितर कर दी गई | ठीक ही कहा गया है कि खालसा 
*: के सशस्त्र प्रतिनिधियों की शक्ति समाप्त हो गई ; अन्न और धन एवं समस्त 


«. सस्त्र-शस्त्राँ के खजांचियों ने पहले तो उनको हराने का अप्रत्यक्ष प्रयत्न किया 


था और बाद में ये प्रत्यक्ष रूप से शत्रु के साथ जा मिले | अल्पवयस्क राजा दलीप- 
सिंह तथा अनेक अन्य सरदार १५ फरवरी को कसूर नामक स्थान में हाडिज से 
मिले। २० फरवरी को अँगरेजो ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और & मार्च 
को संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। 
कम्पनी सरकार के अनेक अधिकारी पंजाव को अँगरेजी राज्य में विलीन 
कर लेने के पक्ष में थे, परन्तु हाडिज इसके विपक्ष में था । उसने दो वातों को सोचकर 
यह निश्चय किया था । उसका विचार था कि एक तो.अफगानिस्तान एवं अंगरेजी 
o राज्य के बीच में एक हिन्दू राज्य का होना कम्पनी-सरकार के लिए हितकर होगा 
- और दूसरे पंजाव से आथिक लाम की आशा नहीं की जाती थी । हाडिंज की नीति 
. - यह्‌ थी कि सिक्खों की शक्ति घटा दी जाय और पंजाब में अँगरेजों का प्रभाव 
¦ सर्वोपरि स्थापित कर दिया जाय । सिक्ख युद्ध में अेंगरेजों को सहायता देनेवाले 
लालसिह और गुलावसिंह की प्रतिद्वंद्वी माँगों का संतोषजनक समाधान. हाडिज 
के लिए एक बड़ा सिरदर्द वन गया। ये दोनों सरदार लाहौर में अपना-अपना 
प्रभुत्व जमाना चाहते थे, क्योंकि राजा अल्पवयस्क था । अन्त में लाहौर के 
खजाने की दुर्दशा ने हाडिज को इन सरदारों का समाधान करने में मदद दी । 
पिछले युद्ध की क्षति पुति के रूप में अंगरेज सरकार को डेढ़ करोड़ रुपया मिलना 
था। परन्तु लाहौर के कोष की दशा इतनी हीन थी कि यह रकम किसी प्रकार 
भी चुकाई न जा सकती थी । अतः कम्पनी-सरकार ने इस रकम के बदले में कुछ 
: प्रदेश ले लिये और कश्मीर एवं व्यास से सिंधु नदी तक के पहाड़ी राज्यों को 
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पंजाब से अलग कर एक नये राज्य का रूप दे दिया तथा गुलावसिह को इस राज्य 
का महाराजा बना कर उसके साथ अलग से संधि करली । इस लेनदेन को विश्वास- 
घात के पुरस्कार के बदले एक सौदे का रंग देने के लिए प्रकट यह किया गया कि 
ये प्रदेश गुलावसिह के हाथ एक लाख स्टिंग में वेचे जा रहे हैं। गुलावसिह को 
यह रकम चुकाने लायक वनाने के लिए इसको घटाकर चौथाई कर दिया गया 
और उसको इस कार्य में और भी सुविधा देने के लिए उसका अपने भाई JAT- 
सिंह के फिरोजपुर में गड़े हुए खजाने पर अधिकार स्वीकार कर लिया गया। 
इस प्रकार गुलावसिंह को संतुष्ट कर लालसिह को अल्पवयस्क दलीपसिह का 
कार्यवाहक मंत्री मान लिया गया और रानी जिन्दा को संरक्षक बनाया गया। 
लाहौर की संधि की शतो के अनुसार कम्पनी-सरकार को सिक्खों के सिस- . 

सतलज प्रदेश तथा जालन्धर, दोआव और हजारा प्रदेश प्राप्त हुए। सिक्ख सेना 
को घटाकर उसमें केवल २५ पैदल बटालियन और १२,००० घुड्सवार रहने 


दिये गये । महाराज ने अँगरेजी राज्य अथवा किसी भी यूरोपीय राज्य के प्रजाजन को . .: ` 


अँगरेजी सरकार की सहमति के बिना अपनी सेवा में नियुक्त न करना स्वीकार 
किया । अँगरेजी सेना को पंजाब के मार्ग से आने-जाने की स्वतंत्रता दी गई। 
महाराज दलीपसिह को अँगरेजी सरकार ने शासक मान लिया। लाहौर में एक 
अँगरेजी सेना रखी गई जो वर्ष के अन्त तक हटाई जानी थी । सर हैनरी लॉरेंस को 
- Wise नियुक्त किया गया । ais हाडिज ने लाहौर के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
न करने का मंतव्य प्रकट किया था, परन्तु यह विचार शीघ्र ही छोड़ देना पड़ा 
और थोड़े दिनों बाद ही सन्धि को दुहराने का सुयोग उपस्थित हो गया । कश्मीर 
को पंजाब से अलग कर डोगरा सरदार गृलाबसिह को दे देना, बहुत से सिक्ख 
सरदारों के लिए एक aga कड़वा Ye था । यहाँ तक कि रानी जिन्दा कौर और 
लालसिंह भी इसके विरोधी थे। कश्मीर में सिक्खों के प्रतिनिधि शासक शेख इमा- .. 
मुद्दीन को इन सिक्ख सरदारों ने कश्मीर का शासन-सूत्र गुलाबसिंह को न सौंपने 
के लिए प्रोत्साहित किया । अँगरेजी सरकार ने उससे आत्म-समर्पण कराने के लिए 
एक वडी सेना भेजी । आखिर गुलाबसिंह को कश्मीर के शासक-पद पर प्रतिष्ठित 
तो कर दिया गया, परन्तु लड़ाई के बिना यह कार्य न हो सका । रानी जिन्दा और 
लालसिह पर कश्मीर में विद्रोह कराने का दोष लगाया गया। जाँच-समिति 
ने इनको दोषी पाया; अतः इनको पदच्युत किया गया । लालसिंह को निष्कासित 
कर बनारस भेजा गया। दिसम्बर सन्‌ १८४६ ई० में एक नई सन्धि की गई, 
जिसके अनुसार अँगरेज पंजाब के वास्तविक शासक बन गये । अँगरेजो के पक्ष- 
समर्थक आठ सरदारों की एक संरक्षक-समिति बनाई गई। इस समिति को 
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अँगरेज रेजीडेंट के परामश एवं मागे-प्रदशन के अनुसार कार्य करना था। 
लाहौर में एक अँगरेजी सेना रखने का निश्चय हुआ, जिसके खर्च के लिए सिक्ख 
राज्य से २२ लाख रुपये लिये जाने थे। इस व्यवस्था की अवधि TT १८५४ 
तक रखी गई; इसी वर्ष दलीपसिंह वयस्क बननेवाला था। लाहौर में हेनरी 
लॉरेस को अप्रैल १८४८ ई० तक के लिए रेजीडेंट नियुक्त किया गया और उसके 
पश्चात्‌ सर फ्रैड्रिक लॉरेंस को यह पद ग्रहण करना AT | 
बीच की घटनाएँ और द्वितीय सिक्‍्ल-युद्ध--दिसम्बर सन्‌ १५४६ की सन्धि 
से अंगरेजों को पंजाब में जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ, उसने विविध सुधारों एवं पंजाव के 
प्रत्येक भाग में अँगरेज कर्मचारियों की भर्ती के रूप में अपना रंग दिखाया | 
इन सुधारों के सैद्धान्तिक गुणों का बखान न कर केवल इतना कह देना ही पर्याप्त 
होगा कि इनसे सिक्ख संरदारों के हितों को बहुत ठेस पहुंची । इससे सिक्खों की 
स्वतंत्रता छिन जाने से उत्पन्न क्रोधारिन और भी भड़क उठी । सिक्ख सेना भी 
अपनी संख्या एवं वेतन घटा दिये जाने के कारण असन्तुष्ट थी । सीमांत-प्रदेश में 
अँगरेज एजेण्टों को कबाइलियों के साथ घनिष्ठता बढ़ाते देखकर सिक्खों के मन में 
संदेह उत्पन्न होने लगा और पंजाब में मुसलमानों को 'अजान' एवं गो-हुत्या 
की थोड़ी बहुत छूट दे दिये जाने से. तो यह संदेह और भी बढ़ गया। वास्तव में 
सिक्ख यह स्वीकार करने के लिए तैयार न थे कि बे विधिवत्‌ एवं पूर्णतः परास्त 
किये गये हैं। रानी जिन्दा अपना अधिकार छिन जाने से बहुत कुढी बैठी थी और 
अंगरेजों को निकाल वाहर करने के लिए चेष्टा कर रही थी। उस पर षड्यंत्र- 
रचना का अपराध लगाकर उसको निष्कासित कर पहले RTT और तब चुनार 
में भेजा गया। उसका निष्कासन सिक्ख-राजवंश का अपमान समझा गया । इस 
समय सारा पंजाब बारूद का घर बना हुआ था | आवश्यकता थी केवल एक चिनगारी 
की और मुलतान के गवर्नर मूलराज ने वह भी जुटा दी । 
मूलराज अपने पिता सावंतमल की मृत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ १८४४ ई० में 
` मुलतान का गवर्नेर बना था । लाहौर-दरबार ने उससे उत्तराधिकारःप्राप्ति के 
कर के रूप में एक करोड़ की माँग की । मूलराज ने इस आरी रकम का विरोध 
किया और तब यह घटाकर १८ लाख कर दी गई, परन्तु प्रथम सिक्ख-युद्ध के 
कारण मूलराज को इस कर से छुट्टी मिल गई। युद्ध-समाप्ति के पश्चात्‌ कर की 
माँग दृहराई गई और कर की रकम बढ़ाकर १९ लाख कर दी गई। मूलराज ने 
लाहौर-दरवार को अपनी राजभक्ति का आइवासन देते हुए यह रकम चुका देने 
का वचन दिया | उसको रकम चुकाने को बाध्य करने के लिए लालसिह को सेना 
लेकर भेजा गया, जिसको मूलराज ने हरा दिया । इसी बीच दिसम्बर १८४६ 
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में भैरोंवाल की संधि के अनुसार शासन-सूत्र अँगरेजों के हाथ में चला गया। 
अँगरेजों ने पुनः कर की माँग की--रकम भी बढ़ा दी। मूलराज से २० लाख 
रुपये तथा अपना ३ राज्य देने के लि कहा गया । इसके अतिरिक्त उसकी भेंट 
की रकम भी १२ लाख से बढ़ाकर १८ लाख कर दी गई। परन्तु इन सबसे भी 
अधिक जो वात उसको चुभी वह यह थी कि संरक्षक-सरकार (रीजेंसी-गवर्नेमेंट) 
उसके शासन-प्रवन्ध पर नियन्त्रण रखने का अपना अधिकार जतला रही थी। 
रणजीतसिंह की शासन-व्यवस्था में प्रतिनिधि-शासकों के आन्तरिक शासन में 
तब तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाता था, जव तक वे भेंट की रकम 
नियमित रूप से चुकाते रहते थे और दरवार का प्रभुत्व मानते रहते थे। मूलराज 
ने अपने ऊपर लगाये गये कुशासन के उस आक्षेप का विरोध किया, जो मुलतान . 
के कुछ बिगड़े हुए लोगों की झूठी-सच्ची शिकायतों पर आधारित था। परन्तु . 
संरक्षक सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। परिणाम यह हुआ कि मूलराज ने . 
पद-त्याग करने की इच्छा प्रकट की और साथ ही यह भी लिख भेजा कि इस वात को 
गुप्त रखा जाय तथा उसके विरुद्ध किसी शिकायत पर ध्यान न दिया जाय एवं 
उससे केवल एक वर्ष का हिसाब-किताव लिया जाय । 

Wise कुछ भी सुनने को तैयार न था; उसने मूलराज को विना किसी 
शते के पद-त्याग करने और पिछले दस वर्षों का हिसाब उपस्थित करने 
का आदेश दिया। मूलराज का कहना था कि “मैं अपने पिता के कागज-पत्र 
कैसे उपस्थित कर सकता हूँ ? ” क्योंकि उसने तो १५४४ ई० में ही पद-भार ग्रहण 
किया था। अभी समझौते की बातचीत चल ही रही थी कि रेजीडेंट ने, इस उद्देश्य 
से कि मूलराज के पद-त्याग करने से पहले ही अंगरेज अधिकारी मुलतान की आंतरिक 
दशा से परिचित हो जायें, नये गवर्नर सरदार खानसिंह को लैफिटनेंट एँन्डरसन ' 
तथा वान्स एग्न्यू के साथ शासन-भार ग्रहण करने के लिए मुलतान भेज दिया । 
ये लोग १८ अप्रैल को मुलतान पहुँचे और मूलराज ने १६ अप्रैल को इनको दुगे 
सौंप दिया | अँगरेजों को देखकर कुछ नागरिक क्रुद्ध हो उठे । २० अप्रैल को विद्रोह 
उठ खड़ा हुआ, जिसकी समाप्ति अँगरेज अधिकारियों की हत्या के साथ हुई। 
ug विद्रोह द्वितीय सिक्ख-युद्ध का उपोद्घात था। इसमें कोइ संदह नहीं कि इन 
हत्याओं में, जो पूर्वनियोजित नहीं थीं और अँगरेजों को आया देखकर अपना विघ- 
टन किये जाने के भय से करुद्ध सेना का कार्य थीं, मूलराज का कोई हाथ न था। 
यह भी निश्चित है कि पहले से ही सारा वातावरण विद्रोह की भावना से भरा 
हुआ था पंजाब को स्वतन्त्रता को पुनः प्राप्त करने के लिए गुप्त योजनाएँ बनाई 
जा रही थीं और इन योजनाओं में रानी जिन्दा के उकसाये हुए संरक्षक-समिति के 
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सरदार.भी शामिल थे। रानी जिन्दा के दो वकीलों शिवदयाल और गंगाराम 
के पास से मिले हुए कागज-पत्रों पर हम भले ही विश्वास करें या.न करें और ये 
कागज-पत्र असंदिग्ध भी' नहीं हैं, इतना तो सर्वथा निश्चित है कि अँगरेजो के जुए 
को फेंक देने के लिए सारा पंजाब वेचैन हो उठा था । परन्तु मुलतान में दो अँगरेज 
अधिकारियों की हत्या कां इन योजनाओं से कोई सम्बन्ध न था । इन हत्याओं 
~ से मूलराज की छाती ठंडी हुई और एक ऐसी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसने 
शीघ्र ही भयंकर रूप धारण कर लिया | 
. _ इस प्रसंग में लाड डलहौजी, जो जनवरी १८४८ ई० में लॉड हार्डिज के वाद 
गवनंर-जनरल हुआ था, तथा प्रधान सेनापति लाँडे गफ की निष्क्रियता भी रहस्य- 
“. मयहै औरं इसकी कोई भी सँतोषजनक व्याख्या नहीं हुई है । इतना अवश्य निश्चित 
` है कि यदि मूलराज से तत्काल निपट लिया जाता तो द्वितीय सिक्ख-युद्ध की तिथि 
टल गई होती | 
अँगरेज रेजीडेंट फ्रैडरिक करी ने गफ को तत्काल सूचना भेजी कि इस विद्रोह 
को तत्काल दवाया जाना चाहिए और डलहौजी को भेजे गये अपने पत्र में उसने 
लिखा कि “यदि इस विद्रोह को झोघ्र दंडित न किया गया तो हमें आशा करनी 
; चाहिए कि अफगान सिधु-प्रदेश पर अधिकार कर लेंगे; सिस-सतलज रियासतें 
j `` भी तव शांत न रहेंगी और सहस्नों सिक्ख मूलराज से जा मिलेंगे।” बाद की 
- `` घटनाओं ने. सिद्ध कर. दिया कि करी की यह चेतावनी निराधार न थी। परन्तु 
गफ और डलहोजी ने निष्क्रियता का जो जामा पहन लिया था उसको कोई आँच 
न पहुंची । गफ ने यह विचार प्रकट किया कि ग्रीष्म ऋतु बडे पैमाने पर सैनिक- 
कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। डलहौजी ने उसका अनुमोदन किया। स्पष्ट 
था कि ये लोग.शरत्कालीन आखेट की विशाल योजना बना रहे थे। ट्रॉटर नामक 
एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने इस निष्क्रियता को जान-बूझकर इसलिए अपनाई 
गई बताया है कि जिससे मूलराज का विद्रोह एक देशव्यापी विप्लव का रूप 
 षारणकरले और तब सारे देश को अँगरेजी राज्य में विलीन करने का अच्छा ` 
बहाना मिल जाय। 
जब प्रधान अघिकारी शरत्कालीन आखेट की योजना बनाने में व्यस्त थे, 
अधीनस्थ अंगरेज कर्मचारी WA उतरदायित्व पर मैदान में उतर पड़े। बच्नू 
में लेफ्टिनेंट एडवर्ड्स ने कबाई की एक सेना एकत्र कर मुलतान की ओर प्रयाण 
कर दिया; उसके साथ कर्टलैंट भी AT मिला.। मूलराज का अभी तक इस विप्लव 
2 ae ee लाहौर सै E के पहुँचने का समाचार पाकर वह 
२ छ “सौगर-दोआब की राजधानी लेइया 


«° 
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za BAA ९८४६ ‘3 
ऋग्रेओ पेदल सेना = % mS Bes र 
अंग्रेऊी पुड सवार = ) ay a Gg ne 


सिख ten स्तेना = 
fa gaa छः 


अलीवाल का युद्ध 
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पर अधिकार कर लिया | बहावलपुर के नवाव ने भी सेना भेजी, जिसने लैफ्टि- 

नेट लक के साथ मिलकर ३ जून को जलालपुर पर अधिकार कर लिया। मूलराज 

एडवड्स तथा बहावलपुर की सेना के संगम को रोकने के लिए. आगे बढ़ा, परन्त 

८ जून को किनेयरे की लड़ाई में हार खाकर वह मुलतान चला गया। ' ` 
आग अव सुलग चुकी थी; पंजाव में विप्लव की ज्वाला फैल गई थी | मूल- 


साथ मूलराज के विरुद्ध भेजा गया था; परन्तु वह समस्त सेनासहित ११ सितम्बर ... .. । 
को मूलराज के साथ जा मिला, जिसके परिणामस्वरूप एडवर्ड्स को मुलतान छौड़- . .* 
कर सूरजकुंड भाग जाना पड़ा | 2 

अब डलहोजी को घटनास्थल की ओर अंगरेज सेना के कूच कराने की आव- 
श्यकता जान पड़ी और वह पंजाब में देशव्यापी युद्ध तथा पंजाव पर अधिकार करने 
की बातें बनाने लगा। १० अक्टूबर १८४८ ई० को उसने घोषणा की कि “पिछली 
घटनाओं से चेतावनी न लेते हुए, उदाहरणों से प्रभावित न होते हुए, सिक्ख राष्ट्रः . 
ने युद्ध का आह्वान किया है और श्रीमानो, मै वचन देता हूँ कि उन्हें इसका उत्तर .. 
प्रतिशोध सहित मिलेगा ।” परन्तु इस प्रतिश्ोधयुक्त युद्ध के प्रारम्भ होने में 


हो गया। अँगरेजो ने मूलराज क हाथ में शेरसिंह के नाम लिखा गया जनरल 
ह्विश का एक पत्र पड़ने दिया, जिसमें जनरल द्विश ने शेरसिंह को मुलतान पर 
अधिकार करने की उसकी चाल की सफलता पर वधाई दी थी, इससे मूलराज के: | 
मन में शेरसिंह के प्रति सन्देह उत्पन्न हो गया | शेरसिंह ने इस स्वातत्त्र्य-संग्राम के 
प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति का विश्वास दिलाने का बहुत प्रयत्न किया । परन्तु मूल ee 
राज का संदेह दूर न हुआ। अंगरेजों की चाल अपना रंग जमा चुकी थी; आखिर : : `` | 
शेरसिंह को मुलतान छोड़ देना पड़ा, जिससे मूलराज का सैन्यबल बहुत घट गया। cam 
अब शेरसिंह विप्लव का नायक बन गया; सहस्ों देश-प्रेमी उसके झंडे के नीचें "| 
जुटने लगे । यहाँ तक कि दोस्त मुहम्मद के अधीनस्थ अफगान भी उसके पक्ष में 
हो गये | अफगानों से सिक्खों को सैनिक सहायता तो अधिक न मिली, परन्तु उनकी 
मित्रता का अपना ही महत्तव था और यह भी पंजाब के विलीनीकरण का एक कारण 
बनी । 

१६ नवम्बर के दिन लॉर्ड गफ ने रावी पार की । २२ ता० को चिनाब के किनारे: 
रामनगर में एक अनिर्णीत संग्राम हुआ । २२ दिसम्बर को डलहौजी भी लुधियाना: 
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पहुँच गया। यहाँ उसे शेरसिंह का एक पत्र मिला जिसमें इस युद्ध का औचित्य 
बताया गया था। शेरसिंह ने घृणित डोगरा सरदार गुलावसिंह की पद-वृद्धि; 
रानी का निष्कासन और उस पर किये गये अत्याचारों, अँगरेजों द्वारा सिक्खों की 
भावनाओं की अवहेलना तथा उनका अफगानों को बढ़ावा देना--ये सव बातें 
इस विप्लव का कारण बताई और अंत में उसने अंगरेजों पर पंजाब के राज-कोष 
में गोलमाल करने का दोषारोपण किया | | 

कुछ महीने अपने लिए लाभकर स्थिति बनाने में वीत गये; इस वीच सिक्खों 
ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली और अँगरेजों के पास अटक, लाहौर तथा जालन्धर 


. दोआब कों छोड़ और कुछ भी न रह गया । दिसम्बर १८४८ में मुलतान पर पुनः 


घेरा डाला गया | अकस्मात्‌ एक गोली लगने से सिक्खों के वारूद के भंडार में आग 
लग गई । अँगरेज दुर्ग में घुस पड़े और कुछ समय तक जान हथेली पर रखकर 
लड़ते हुए मूलराज ने २२ जनवरी १८४९ ई० में आत्मसमर्पण कर दिया ; 
परन्तु इससे पहले चिलियाँवाला की खूनी लड़ाई १३ जनवरी को लड़ी जा चुकी 
थी । इस लड़ाई में विजय सिक्खों की हुई थी, परन्तु अब युद्ध का पाँसा पलटने लगा । 
मुलतान पर अधिकार हो जाने से गफ की अँगरेज सेना को, जिसमें २५०,००० 
सैनिक और १०० Tet थीं, नई कुमुक मिल गई; उधर सिक्ख सेना में केवल 
६१,५०० सैनिक तथा २१ तोप All इन दोनों सेनाओं की २१ फरवरी को 
गुजरात के समीप मुठभेड़ हुई। यह लड़ाई वास्तव में गोलावारी की लड़ाई रही, 
इसलिए इसको 'तोपों की लड़ाई कहा गया है। तीन घंटे की गोलावारी के बाद 
सिक्खों का मोर्चा टूट गया और अंगरेजो की पूर्ण विजय हुई। इससे युद्ध समाप्त 
हो गया और गफ की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो गई। सिक्खों ने १३ मार्च को 
हथियार डाल दिये और २९ माचे को पंजाव के विलीनीकरण तथा महाराज 
दलीपसिह को पदच्युत करने की घोषणा की गई। विश्वविख्यात कोहेनूर हीरा 
ब्रिटिश ताज की शोभा बन गया । 

We हाडिज प्रथम सिक्ख युद्ध के समय, पंजाब के विलीनीकरण के विपक्ष 
में था; परन्तु अब वह भी इसका समर्थक बन गया था । उस समय उसके सामने 
जो समस्याएं थीं, वे अव न रह गई थीं। दोस्त मुहम्मद का, अँगरेजों के विरुद्ध, 
सिक्खों से मैत्री कर लेने से अफगानिस्तान और अँगरेजी राज्य के बीच एक हिन्दू 
तटस्थ राज्य को रखने का कोई अर्थ न था। पंजाव से आथिक लाभ न हो सकेगा 
यह तकं भी झूठा सिद्ध हो चुका था। संरक्षक सरकार के शासनकाल में अँगरेजों 
को पंजाब का जो घनिष्ठ परिचय मिला, उससे उनके सामने पंजाब के छिपे हुए 


आथिक स्रोत और आथिक लाभ की संभावनाएं प्रकट हो गई थीं | अतः डलहौजी 
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इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि “पंजाव के विलीनीकरण की नीति का पालन हमारे 
लिए सर्वाधिक लाभप्रद सिद्ध होगा ।” आगे उसका कहना था कि “तब तक भारत 
में शांति का कोई भरोसा नहीं है, जब तक हम समस्त सिक्ख जाति को पूर्णतया 
अधीन नहीं कर लेते और एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में इसकी शक्ति को समाप्त 
नहीं कर देते ।” उसने इस सुझाव को भी ठुकरा दिया कि दलीपसिह को सिंहासन 
पर रखते हुए पंजाव का शासन अपने हाथ में ले लिया जाय । इस सम्बन्ध में उसने 
लिखा था कि “सिंहासन के प्रदर्शन को वनाये रखकर, हम. इतना प्रभुत्व शेष रहने 
देंगे जो सिवखों को उनकी स्वतन्त्रता का स्मरण दिलाता रहेगा और षड्यन्त्रों का 
केन्द्र वन जायेगा ।” आगे उसने लिखा था कि “मुझे-अच्छी तरह से यह विश्वास 


हो जाने पर कि हमारे राज्य की सुरक्षा हमसे सिक्ख जाति को बलपूर्वक अधीन _ 
करने की माँग कर रही है, में इस आवश्यक कार्य को केवल इसलिए नहीं छोड़ 


सकता कि सिवख राष्ट्र को वस्तुतः अधीन करने में उनके राजा को भी पदच्युत 


करना पड़ रहा है। . . . . अपने ऊपर लिये हुए उत्तरदायित्व के प्रति पूर्ण जाग-' 


रूक होते हुए मुझे असंदिग्ध रूप से अपने इस कार्य की न्यायोचितता एवं आवश्यकता 
का विश्वास हो चुका है। मैंने जो कुछ किया है, वह स्पष्ट हृदय से, इस सच्चे 
विश्वास के साथ किया है कि राज्य के प्रति मेरे कत्तंव्यों की यह एक अनिवार्य 
माँग थी ।” 

पंजाब के विलीनीकरण की उपयोगिता पर तो किसी को क्या संदेह होता, 
परन्तु इसके न्यायोचित्य पर आक्षेप करनेवाले कम न थे । सबसे पहले मद्रास कौंसिल 
के सदस्य जॉन सलिवन ने अपनी पुस्तक “कोहेनूर किसका है” (“Kohinoor, 
to whom does it belong?”’) में इसके विरुद्ध अपनी अकेली आवाज उठाई; 
जे० एम० लडलो तथा अनेक दूसरे सज्जनों ने उसका अनुगमन किया। कानून 
की दृष्टि में स्थिति यह थी कि भैरोंवाल की सन्धि के अनुसार अँगरेज सरकार 
दलीपसिह और उसक राज्य की संरक्षक थी | उसके राज्य में उपद्रवो का दमन करने 
के लिए और उसके वयस्क हो जाने पर उसका राज्य उसको सौंप देने के लिए 


अँगरेज सरकार कतंव्यवद्ध थी । अपनी निष्क्रियता से, जो जान-वूझकर अपनाई ` 


गई थी या अनजाने में, अंगरेज सरकार ने मुलतान के विद्रोह को एक राष्ट्रीय 
विप्लव का रूप धारण करने दिया और तब शांति स्थापित करने के बदले में. उसने 
पंजाब को ही हड़प कर लिया। यदि संरक्षकों का यह व्यवहार न्याय-पंगत है 
तो ऐसे संरक्षकों के संरक्षितों की भगवान्‌ ही रक्षा करें। 

पञ्जाब का शासन-प्रबन्ध--डलहौजी ने पंजाब के लिए जो शासन-व्यवस्था 
बनाई वह सरल थी और उसके दो उद्देश्य थे; एक तो पंजाब में शांति और व्यवस्था 
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स्थापित करना और दूसरे पंजाब के आथिक स्रोतों को विकसित कर इस भय 
को दूर करना कि पंजाब से आथिक लाभ न हो THT | शासन का समस्त भार 
तीन सदस्यों की एक समिति पर रखा गया; इसके अधीन एक कार्यवाहक और 
एक उपकायेवाहक नियुक्त किया गया। यह समिति सीधे गबर्नेर-जनरल के 
नियन्त्रण में रखी गई। यह समिति ही केन्द्रीय सरकार थी और इसके अधीन 
पंजाब के चार बड़े भागों-लाहौर, झेलम, मुलतान और लेह के कमिइनर थे। ये 
चार बड़े भाग भी छोटे-छोटे भागों में वाँट कर डिप्टी कमिइनरों कें अधीन रखे 
गये और इनके मातहत तहसीलदार एवं नायव-तहसीलदार नियुक्‍त किये गये | 
शासन का यह ढाँचा बहुत सीधा-सादा और कम खचं का था । डलहौजी ने इसमें 
अच्छे से अच्छे कर्मचारी नियुक्त किये । 
आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सिक्ख सेना को पूर्णतया 
विघटित किया गया, जनता को निःशस्त्र किया गया और सिक्ख सरदारों की जागीरे 
छीन ली गई । आन्तरिक शांति के लिए हिन्दुस्तानियों का एक पुलिस-दल अंग- 
रेजों की देख-रेख में संघटित किया गया । इसकी सहायता के लिए सैनिक पुलिस 
एवं गुप्तचर विभाग रखे गये । गाँवों में प्रहरी नियुक्त किये गये। जमींदारों को 
पूलिस के अधिकार तथा सीमांत में शांति बनाये रखने का उत्तरदायित्व सौंपा 
गया । कबाइलियों में से एक सीमांत सेना संघटित की गई, जिसकी सहायता के 
लिए एक पथ-निर्देशक सैनिक दल रखा गया; इसके पीछे द्वितीय पंक्ति के रूप 
में नियमित सेना रखी गई । आथिक आवश्यकताओं को देखते हुए और अँगरेजों 
को पदे के पीछे रखने की इच्छा से डलहौजी ने, आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए 
अपनी सेनाओं में देशी सिपाहियों को भर्ती किया; इनकी भर्ती बडी सावधानी 
से की गई। इनको अंगरेज अधिकारियों की देख-रेख में रखा गया | 
कार्यवाहक (एक्जीक्यूटिव) अधिकारियों को न्याय-सम्बन्धी अधिकार 

देकर न्याय-व्यवस्था की गई | तहसीलदार की अदालत सबसे निचली अदालत 
रखी गई; इसके ऊपर विशेष--कमिइनरों तथा सहायक कमिइनरों की, तब डिप्टी 
कमिइनरों की और इनके ऊपर कमिइनरों की अदालतें थीं। इन सबके ऊपर 
ज्यूडीशियल कमिइनर की अदालत रखी TS | राजस्व एवं भूमि-कर के मामलों 
का फैसला 'राजस्व-निर्णायक-विभाग' (रेवेन्यू सेटलमेंट डिपार्टमेंट) करता था। 
न्यायाधिकारियो की सुविधा के लिए स्थानीय विधियों में अँगरेजी न्याय-सिद्धान्तों 
की छोंक देकर एक न्याय-विधान' बनाया गया । दंड-विधान में कुछ हेर-फेर 
किये गये, जेलों में सुधार हुआ और कैदियों को जीवनोपयोगी कलाएँ सिखाने की 
व्यवस्था की गई । 
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पंजाब के आर्थिक साधनों का सुधार डलहौजी का हमेशा लक्ष्य रहा । सड़कें, 
पुल और नहरें वनाई गई, कृषि की दशा सुधारी गई, नये-नये बीजों का आयात किया 
गया और अपनी दशा सुधारने के लिए किसानों को ऋण दिये गये । सामंतों की 
शक्ति तोड़ने और राज्य की आय के साधन बढ़ाने के उद्देश्य से सरदारों की जागीरें 
और माफियाँ छीन ली गई । 

डलहौजी के इन साहसपूण कार्यो ने इस भय को निर्मूल कर दिया कि पंजाब 
से आथिक लाभ न हो सकेगा। राजस्व की आय वस्तुतः बढ़ने लगी और उससे 
बचत भी होने लगी । सिक्ख सरदार विनम्र बना दिये गये थे; इनकी सैनिक 
्रवृत्तियाँ पूर्णतः कुचल दी गई थीं और आगामी विद्रोह के समय पंजाब झांत:ही 
न वना रहा अपितु अँगरेजों का aga बड़ा सहायक भी सिद्ध हुआ । 
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चोदहवाँ अध्याय 
लाडे डलहोजी का शासन-काल (१८४८-५६ ३०) 


वैदेशिक नौति--गवर्नर-जनरल लाडं डलहौजी के शासन-काल के आठ 
वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में वहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसके 
- शासन-काल में “राज्य-सीमा अथवा राजस्व की किसी भी न्याय-संगत एवं सम्मान- 
पूर्ण वृद्धि को न छोड़ने के आग्रह” की नीति अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई; 
साथ ही इस नीति-वाक्य में से 'न्याय-संगत एवं सम्मानपूर्ण' शब्द भी अलग कर 
दिये गये । इस काल में देशी राज्य अँगरेजी राज्य में मिलाये गये, प्राचीन राज- 
वंश नि:स्वत्व किये गये और इस प्रकार ब्रिटिश-भारत का जन्म हुआ। राज्य- 
सीमा का विस्तार और आन्तरिक शासन का संघटन ये दो वातें इन आठ वर्षो 
के इतिहास का सारांश हैं | पंजाव में डलहौजी के युद्ध और उसके फलस्वरूप पंजाब 
के विलीनीकरण का वर्णन पिछले अध्याय में हो चुका है। वर्मा के युद्ध और उसके 
फलस्वरूप बर्मा के विलीनीकरण के वर्णन से उसकी वैदेशिक नीति का इतिहास 
पूर्ण हो जाता है। 
दवितीय बर्मो-युद्ध, १८५२ ई०--वर्मा के साथ भारत-सरकार के सम्बन्ध 
यान्डवू की सन्धि (१८२६ fo) द्वारा निश्चित हुए थे। लॉड एम्हस्टे ने बर्मा- 
राज्य का बहुत-सा भाग हडप लिया था, आवा में एक अंगरेज रेजीडेंट रख दिया 
था और वर्मा में बहुत सी व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली गई थीं तथा इनको 
एसे संदिग्ध शब्दों में लिखा गया था कि इन सुविधाओं की ठीक-ठीक सीमा विदित 
नहो पाती थी। 
द्वितीय वर्मी-युद्ध के वास्तविक कारण, इस घटना से सम्बन्धित सरकारी 
कागज-पत्रों से विदित नहीं हो सकते, क्योंकि ये कागज-पत्र सच्ची बात तो शायद 
ही कभी प्रकट करते हों और यदि इनमें कुछ सत्यता हो भी तो वह आंशिक ही होती 
है। इस युद्ध का वास्तविक कारण बर्मा द्वारा संधि की शर्तों को भंग करने में न 
होकर वस्तुत: अमेरिका और फ्रांस की पूर्वीय समुद्र में प्रगति थी । डलहौजी को 
रात-दिन यह भय बना रहता था कि कहीं वर्मा किसी अन्य यूरोपीय राष्ट्र के हाथ 
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न पड़ जाय। इसलिए वह ऐसी किसी भी बात को मान लेने को तैयार बैठा था, 
जिसको वर्मा के साथ युद्ध छेड़ने का बहाना बनाया जा सके; उसे पूर्ण विशवास 
था कि युद्धों का निर्णय सदा अँगरेजों के पक्ष में ही होगा। अतः उसने अंगरेज 
व्यापारियों के प्रति वर्मा-सरकार के दुव्यंवहार की शिकायत को झटपट ठीक मान 
लिया और वर्मा-सरकार द्वारा यान्डवू की सन्धि की शर्तो को तोड़ा जाना, जो अब 
अतीत की घटना बन गया था, युद्ध का एक अच्छा बहाना बना दिया और प्रारम्भ 
से ही अपना व्यवहार ऐसा वना लिया, जिसका परिणाम युद्ध के अतिरिक्‍त और 
कुछ न हो सकता था। 

यांडवू की सन्धि के पश्चात्‌ अनेक अँगरज व्यापारी बर्मा में बस गये थे । 
वहाँ व्यापार से इनको आशातीत लाभ होने लगा, परन्तु ये वर्मी-सरकार के qha- 
हार और उसके करों की शिकायत करने लगे । वर्मा-सरकार की भी हमेशा यही | 
शिकायत रहती थी कि ये व्यापारी कर देने में आनाकानी करते हैं; करों से बच 
निकलनेवाले व्यापारियों को वर्मा-सरकार दंडित भी करती थी । वास्तव में बर्मा 
में मी स्थिति लगभग वैसी ही वन गई थी जैसी कि सिराजुद्दौला और मीर कासिम 
के समय में बंगाल की हो गई थी अँगरेजो के व्यापारिक अधिकार की शते स्पष्ट 
शब्दों में लिखी नहीं गई थीं, जिससे दोनों पक्ष इनका अर्थ अपने-अपने हितों के 
अनुकूल लगा लेते थे । अंगरेज व्यापारियों की ये शिकायतें बहुत समय से कम्पनी- 
सरकार के पास जमा होती जा रही थीं परन्तु अब तक कम्पनी-सरकार ने इन पर 
कोई ध्यान न दिया था और अँगरेज व्यापारी भी दुर्व्यवहार की अपेक्षा अपने आर्थिक 
लाभ को महत्त्व देते हुए रंगून में जमे हुए थे । 

यांडबू की सन्धि द्वारा आवा में जो अंगरेज Wise रखा गया था, उसको 
बहुत पहले ही हटा लिया गया था और अव बर्मासरकार के साथ टनासेरिम के 
ब्रिटिश कमिशनर द्वारा ही,लिखा-पढ़ी होती थी । यह निश्चित रूप से विदित नहीं 
है कि अंगरेज Wise को भारत-सरकार ने स्वयं हटा लिया था या आवा-दरबार 
ने निकाल बाहर कर दिया था । परन्तु, दो बातें निश्चित हैं। आवा-दरबार भारत- 
सरकार द्वारा नियुक्त रेजीडेंट के साथ व्यवहार करना अपना अपमान समझता 
था। उसका कहना था कि इसके पास इंगलैंड से राजकीय राजदूत आना चाहिए । 
दूसरे राजा थर्रावडी (१८३७-४५) ने यांडबू की सन्धि से बद्ध होना अस्वीकार 
कर दिया था। इस बात में वह बर्मा के विधान का पालन कर रहा था क्योंकि 
इस विधान के अनुसार “नये राजा के पदारूढ़ होते ही पूर्वागत अधिकार तब तक 
समाप्त हुए समझे जाते थे जब तक वह (नया राजा भी) उनको स्वीकार करना 


पसंद न करे ।” 
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डलहौजी और बर्मो-पुद्ध--डलहोजी के मंतव्यो के सुविदित होने के कारण 
बर्मा के अँगरेज व्यापारियों को उसके पास अपने प्रति किये जानवाल वर्मा-सर- 
कार के दुव्यंवहारों को रोकने की प्रार्थनाएँ भेजने का प्रोत्साहन मिल गया। उन्होंने 
एक लम्बे आवेदन-पत्र में वर्मासरकार के दुव्यबहारों का विस्तृत वणन करत 
हुए, दो दुर्घटनाओं पर विशेष बल दिया और लिखा कि यदि अगरंज सरकार 
हस्तक्षेप न करेगी तो उन्हें वर्मा को हमेशा के लिए छोड़ देने को बाध्य होना पड़ेगा ss 
ये दो दुघंटनाएँ दो अँगरेज व्यापारियों के दो छोटे-छोटे जहाजों से सम्बन्धित थीं, 
जिनका नाम ATS और ल्युइस था । बर्मा-सरकार ने शेपडं पर चिटगाँव के एक 
मल्लाह को जहाज से बाहर फेंक देने का तथा ल्युइस पर अपने एक देशी मल्लाह 
(लस्कर) की हत्या करने का अपराध लगाकर इनको अर्थदंड दिया था। 
डलहौजी के लिए तो यह आवेदन-मत्र मानो भगवान्‌ का अनुग्रह था 1 उसने 
घोषणा कर दी कि यांडवू की सन्धि भंग को गई है और रंगून के गवनेर से ATT 
व्यापारियों की क्षतिपूति की माँग की जानी चाहिए । वास्तव में यह सन्धि तो कभी 
से बेकार हो चुकी थी, परन्तु झगड़ा मोल लेने के. लिए तो कोई भी बहाना काम दे 
सकता था। उसने क्षतिपूर्ति कराने के लिए कोमोडोर लैम्बर्ट को 'फॉक्स', 'प्रॉस्पेरीन' 
तथा 'टनासेरिम? नामक तीन लड़ाई के जहाजों के साथ रंगून मेज दिया। शांतिपूर्ण 
- समझौते के लिए युद्ध-पोत भेजना ऐसा असाधारण कार्य था, जो स्पष्टतः प्रकट 
करता था कि अँगरेज सरकार विचार-विनिमय के शिष्ट उपायों की अपेक्षा 
तलवार के बल पर इस झगड़े को निपटाना चाहती है। डलहौजी के इस कारये 
की अनेक लोगों ने युद्ध के लिए ललकारनेवाला बता कर आलोचना की है, परन्तु 
इस कार्य का वास्तविक उद्देश्य इससे भिन्न और कुछ भी न था और आगे arte 
के व्यवहार से तो इस धारणा की और भी पुष्टि हो जाती है। 
लैम्वट को यह आदेश देकर भेजा गया था कि वह रंगून के गवर्नर को अप- 
मानित किये जाने तथा शेपडं एवं ल्युइस को क्षतिपूर्ति के रूप में ६,००० To 
दिये जाने की माँग करे। लैम्बटे २५ नवम्बर को रंगून के तट पर उतरा और 
गवर्नर के डिप्टी के पास आवा-नरेश के लिए एक पत्र दिया तथा तीन सप्ताह के 
अंदर इस पत्र के उत्तर की माँग की। ६ 
आवा-नरेश खूब जानता था कि अँगरेजो के युद्ध-पोतों का पहुँचना 
क्या अर्थ रखता है। यथासंभव शीघता के साथ उसने अपने दरबार से एक 
अधिकारी को लैम्बं के पास रवाना कर दिया और उसके द्वारा 'अपमानकारी' 
गवर्नेर को हटा लेने, अँगरेज व्यापारियों के प्रति किये गये अन्यायों की जाँच 
करने तथा क्षति-पूर्ति करने का वचन दिया और नम्नतापूर्वेक 'महान्‌ युद्ध-नेता' 
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(डलहौजी) के रूखे व्यवहार की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया | रंगून में शीघ्र 
ही दुसरा गर्वेनर नियुक्त कर दिया गया और उसको तथाकथित अन्यायों की 
जाँच करने का आदेश दिया गया। लैम्वट ने गवर्नर से मिलने की इच्छा प्रकट की । 
गवर्नर ने भी उसको अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय भेंट करने के 
लिए आमंत्रित किया । लैम्बट ने स्वयं न जाकर नौ-सेना के प्रधान अधिकारियों 
को भेंट करने के लिए भेज दिया । सरकारी कागज-पत्रों का कहना है कि इनको 
गवनंर के पास जाने से इस कारण रोक दिया गया कि गवर्नर उस समय सो रहा था। 
तभी गवर्नर जाग भी उठा, परन्तु उसने दुभाषिये के अतिरिक्त और किसी से भेंट 
करना अस्वीकार कर दिया। उसका कहना था कि इन अँगरेज अधिकारियों ने 
उसके दालान में घोड़ों पर सवार होकर प्रवेश करके उसका अपमान किया था |} 
ये अचिकारी तत्काल लौट आये और इन्होंने लैम्वर्ट को गवर्नर के व्यवहार की 
सूचना दी। लैम्बटे ने उसी समय गवर्नर के साथ समझौते की बातचीत भंग कर 
दी, रंगून पर घेरे की घोषणा कर दी और क्षतिपूर्ति की रकम को तत्काल चुका 
- देने तथा रंगून के गवर्नर से क्षमा-याचना करने की माँग की । वास्तव में बात क्या 
हुई, यह जानना अव असंभव ही है। वर्मासरकार के अधिकारी अँगरेजाँ पर 
दोष लगाते थे कि अँगरेज अधिकारी मदिरापान किये हुए थे, उनका व्यवहार 
बहुत उद्दण्डतापूर्णं था और किसी भी तरह से समझौते के उद्देश्य से आये हुए राज- 
प्रतिनिधियों के अनुरूप न था। लैम्बटं एक कदम और आगे बढ़ा; उसने 'पीले 
पोत' (वर्मा के राजकीय पोत) पर अधिकार कर लेने का आदेश दे दिया, यद्यपि 
रंगून के गवरनर ने उसको ऐसा करने से रोका था और साथ ही उसको यह भी 
चेतावनी दे दी थी कि वह अपने जहाजों को नदी के मार्ग से न ले जायें | परन्तु 
जान पड़ता है कि लैम्बर्ट बर्मियों को लड़ाई के लिए उत्तेजित करने पर तुला हुआ 
था। अँगरेजों ने राजकीय पोत को पकड़ ही नहीं लिया अपितु उसको एक 
प्रदशन की वस्तु के समान इधर-उधर घुमाने भी लगे और जिस प्रदेश में उनको 
जाने का निषेध किया गया था उसमें अंगरेज सैनिक बार-बार आने-जाने लगे । 
बमीं अधिकारी अपनी कमजोरियों को समझते हुए चुप रहे और लैम्बटं की छेड़- 
BIS का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। दूसरे दिन सवेरे लैम्बटं एक कदम और आगे 
वढ़ा। उसने अँगरेजी मुद्ध-पोत हैम्रेस' को पीला पोत' साथ लेकर रवाना हो 
जाने का आदेश दिया। उसकी यह चेष्टा बभियों की सहनशक्ति के बाहर 
थी । अतः तोषों ने आग उगलना प्रारम्भ कर दिया। लैम्बटं तो यह चाहता ही 
था; उसने भी बमियों की गोलाबारी का जवाब दिया और इस प्रकार द्वितीय 


बर्मी-युद्ध छिड गया। 
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डलहौजी तत्काल कलकत्ते पहुँचा | उसने बर्मा-सरकार को एक आखिरी ऐलान 

भेज दिया, जिसकी अंतिम तिथि १ अप्रैल सन्‌ १८५२ रखी गई। इसमें उसने 
बर्मी सरकार से क्षमा माँगने, हरजाना देने और युद्ध-व्यय के रूप में १००,००० 
पौंड चुकाने की माँग की। इसके साथ-साथ उसने सामरिक तैयारियाँ भी 
प्रारम्भ कर दीं जिससे वर्षा आरम्भ होने से पहले ही बर्मी सेना पर निइचयात्मक 
प्रहार किया जा सके। डलहौजी को विश्वास था कि वर्मा-सरकार उसकी इतनी 
कड़ी शर्तों को स्वीकार न करेगी । इसलिए आखिरी ऐलान की अवधि समाप्त 
होने के पहले ही उसने जनरल गॉडविन के अधीन एक सेना रवाना कर दी। 
अल्टीमेटम के संबंध में आवा-दरबार की हलचलों के विषय में कुछ भी ज्ञात 
नहीं है। गॉडविन ने आदेश के अनुसार २ अप्रैल को युद्ध प्रारम्भ कर दिया। 
मर्तबान पर अँगरेजी सेना ने अधिकार कर लिया; इसके बाद रंगून पर अधि- 
कार किया गया और तव वेसीन पर अधिकार कर लेने पर पेगू का समस्त समुद्री- 
तट अँगरेजो के हाथ में आ गया। इस अवसर पर डलहौजी ने लिखा था कि 
“यदि अब मैं विजय का उद्देश्य सामने रखूँ तो यह विजय कोई निश्चयात्मक 

भलाई न होकर हमारे सामने उपस्थित उन बुराइयों में से सबसे हल्की बुराई होगी, 

जिनमें से हमको एक न एक चुननी ही पड़ेगी ।' पेगू के अँगरेजी राज्य में सम्मिलित 

करने के विषय में उसका विचार था कि यह सामान्य नीति के बृद्धिसम्मत 

विचारों की अनिवार्य माँग” था। परंतु उसकी मृत चेतना उसके इन शब्दों में 

स्पष्टतया प्रकट हो जाती है कि “यद्यपि यह विजय भले ही एक बुराई हो , परन्तु 

यह बुराई किन्हीं अच्छाइयों से सर्वथा रहित भी नहीं है ।” अँगरेज सेना आगे 

बढ़ती रहो और उसने & अक्टूबर के दिन प्रोमं पर अधिकार कर लिया । डलहौजी 

के लिए तो इस युद्ध का उद्देश्य इस विजय के साथ ही पूर्ण हो गया था। इंगलैंड 

में डलहौजी के महत्त्वाकांक्षी स्वामी उसे, लड़ाई को तब तक जारी रखने का निर्देश 

कर रहे थे, जब तक आवा-नरेश अधीनता स्वीकार न कर ले और उसकी यह 

स्वीकृति किसी संधि-पत्र में अंकित न हो जाय। परन्तु डलहौजी आवा की ओर 
` बढ़ने का विरोधी था। अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाने पर वह संधि करने 
के लिए अधिक उत्सुक न था और उसने अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य किया । 
दिसम्बर सन्‌ १८५२६० में पेगू को अँगरेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी 
गई और कुछ समझौता तो अवश्य किया गया, परन्तु किसी संधि-पत्र पर हस्ताक्षर 
न किये गये। आर्नल्ड ने लिखा है कि “द्वितीय बर्मी-युद्ध का न तो प्रारम्भ ही न्याय- 
सम्मत था और न इसको न्यायपूर्ण ढंग से चलाया ही गया था ।” पेगू के मिला लेने 
से अँगरेजो के अधिकार में समुद्र-तट के साथ-साथ एक धनी प्रदेश भी आ गया । 
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यही इस युद्ध के लाभ थे और यही इसके लक्ष्य भी थे, शेपर्ड और ल्युइस को हर्जाने 
की रकम चुका देने की माँग इस युद्ध के लिए एक वहाना मात्र थी। साम्राज्यवाद 
केवल उस वस्तु पर ही ध्यान देता है जो उसे प्राप्त करनी होती है, इसकी. 
प्राप्ति के साधनों की भलाई-बुराई का वह कभी विचार नहीं करता। अतः 
साम्राज्यवाद के साधनों की आलोचना करना किसी अंधे को अंधा कहने जेसा 
ही होगा। l 

डलहोजी का प्रारम्भिक जीवन--डलहौजी का जन्म अप्रैल सन्‌ १८१२ में 
हुआ था और १८४८ ई० में उसको ats हाडिज के बाद भारत का गवर्नर- 
जनरल बनाया गया। इतनी युवावस्था में उसका इतना सम्मान प्राप्त कर लेना 
ही वता देता है कि अपने ऊपर छोड़े गये कार्यो को अपनी स्वाभाविक शक्तिशालिता 
एवं पूर्णता से सम्पन्न कर उसने अधिकारियों के हृदय में अपने लिए कितना उच्च 
स्थान वना लिया था । उसने पालियामेंट में सन्‌ १८३७ में प्रवेश किया और अपने 
पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी जागीर (अलंडम) का उत्तराधिकार प्राप्त कर लेने 
पर सन्‌ १८३६ ई० में वह हाउस ऑफ लॉर्डस' में पहुँचा । पालियामेंट में वह 
कन्सवेंटिव दल का सदस्य था और सर रॉबटं पील के प्रधान मंत्रित्व में व्यापार- 
मंडल (ats ऑफ ट्रेड) के सभापति पद पर कार्य करता रहा तथा सन्‌ १८४६ में 
उसने भी कन्सर्वेटिव दल के साथ पद-त्याग कर feat) १८४७ ई० में उसने 
लॉड जॉन रसल के ह्विग-मंत्रिमंडल की अधीनता में भारत के गवर्नर्‌-जनरल का 
पद स्वोकार किया | 

जनवरी सन्‌ १८४८ में डलहौजी कलकत्ते में उतरा | ७ फरवरी सन्‌ १८५६ में 
उसने अवध के विलीनीकरण की घोषणा की जो उसके शासन-काल में इस प्रकार 
की अंतिम घटना थी। २८ फरवरी सन्‌ १८५६ को उसने पद-त्याग किया और 
उसके उत्तराधिकारी AS कैनिग ने २९ फरवरी १८५६ के दिन पद ग्रहण किया । 
डलहोजी के भारतीय तट से बिदा लेने के ठीक १३ महीने बाद २९ मार्च सन्‌ १८५७ 
के दिन एक ब्राह्मण सिपाही मंगल पांडे ने ३४ वीं उत्तर-भारत रैजीमेंट के एडजुटेंट 
का वध कर वारकपुर में उस महान्‌ विप्लव का श्रीगणेश किया जो सिपाही-विद्रोह्‌ 
“के नाम से विख्यात है। यह घटना-क्रम किन्हीं विशेष तथ्यों की ओर इंगित करता 
है। यह तो सत्य है कि डलहौजी का शासन १८५७-५८ की घटनाओं के दोष से 
सर्वेथा मुक्त नहीं किया जा सकता, परन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि इनका समस्त 
उत्तरदायित्व भी उसी पर नहीं डाला जा सकता । उसका शासन-काल तो इनके 
कारणों को उभाइनेवाला मांत्र था; उसने इन घटनाओं को जन्म न देकर इनके 


प्रकट होने की तिथि को समीप लाने का ही कायं किया था। इनके बीज तो डलहौजी 
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के शासन-काल से बहुत पुराने समय में ही पड़ चुके थे और इसके कारण, चर्बी 
लगे हुए कारतूसों की अपेक्षा, बहुत गंभीर थे। 
डलहौजी के आठ वर्ष के शासन-काल में भारत के साथ ब्रिटेन के सम्बन्धों 
ने एक नया मोड़ लिया । इन वर्षों में कम्पनी-सरकार के शासन की समाप्ति स्पष्ट 
. दीखने लगी यद्यपि काल-क्रम के विचार से यह घटना सन्‌ १८५८ में हुई । इस काल 
में देशी राज्यों के विलीनीकरण की नीति भी चरम सीमा तक पहुँच कर समाप्त. 
हो गई, क्योंकि डलहौजी के पश्चात्‌ किसी देशी राज्य के विलीनीकरण का उल्लेख 
नहीं मिलता, और इसी काल में वे अनेक सुधार प्रारम्भ हुए जिनका फल आगे 
आनेवाले वर्षों में प्रकट हुआ। 
विलीनीकरण की नोति--डलहौजी के शासन-काल के घटना-चक का केन्द्र- 
बिन्दु उसके अनेक बिलीनीकरणों में निहित है, जो युद्धभय भी थे और शांतिमय 
भी | पंजाब एवं पेगू के युद्धभय विलीनीकरण का वर्णन किया जा चुका है; यहाँ 
पर हमें उसके शांतिमय विलीनीकरणों का तथा इनके तथा कथित आधारभूत 
बेदखली के सिद्धान्त (डॉक्ट्रीन ऑफ्‌ लेप्स) का संक्षेप में वर्णन कर देना है। इस 
बेदखली के सिद्धान्त की व्यवहार में कोई सीमा न थी, और जिस किसी विशेष 
स्थान पर यह लागू न हो सका, वहाँ इसके स्थान पर “जनता की भलाई एवं सर्वथा 
कुशासन” के बहाने का उपयोग किया गया। i 
उस समय डलहौजी एवं कम्पनी-सरकार के अध्यक्ष-मंडल का पथ-प्रदशेन 
जिस सिद्धान्त के द्वारा हो रहा था, वह डलहौजी के ही शब्दों में यह था; उसने 
कहा था “मुझसे अधिक कोई भी व्यक्ति हमारी अपनी राज्य-सीमा के उस विस्तार 
की निन्दा नहीं कर सकता, जो टाला जा सकता हो, अथवा जो हमारे राज्य की 
सुरक्षा तथा स्वयं हमारे प्रान्तों की शांति के लिए अनिवायंत: आवश्यक न बन गया 
हो । परन्तु मैं नहीं समझ सकता कि कोई भी इस नीति के औचित्य में कैसे संदेह 
कर सकता है कि हम अपनी उस राज्य-सीमा को, जो कि हमारे अधिकार में है, 
दृढ़ करने के लिए उपस्थित होनेवाले प्रत्येक न्याय-सम्मत अवसर का लाभ उठा- 
कर उन राज्यों पर अधिकार कर लें जो इसके बीच में बेदखल हो गये हों; क्योंकि 
इस प्रकार हम (हमारी राज्य-सीमा के) बीच में पड़नेवाले इन राज्यों से पीछा 
SST लेंगे, जो हमारी परेशानी का कारण बनाये जा सकते हैं, परन्तु जो मैं समझता 
हूँ, कभी भी शक्ति का स्रोत नहीं बन सकते; इस प्रकार सार्वजनिक कोष की 
आय के स्रोत बढ़ जायेंगे; और हमारी शासन-व्यवस्था उन प्रदेशों में भी. समान 
रूप से प्रचलित हो सकेगी, जिनका हित-साधन, हम हृदय से विश्वास करते हैं, 
इससे सम्पन्न हो सकेगा ।” इस कथन में से शब्द-जाल हटा देने पर स्पष्ट दिखाई 
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पड़ जाता है कि विलीनीकरण की नीति को अपनाने का उद्देश्य शासन-व्यवस्था 
में एकरूपता लाना, . राज्य-सीमा को दृढ़ करना और सरकारी कोष की आय के 
सावन बढ़ाना था; और इस उद्देश्य. की पूर्ति के लिए प्रत्येक 'न्याय-सम्मत अवसर? . 
"से लाभ उठाया जाना था | विलीनीकरण की यह नीति, जिसका डलहौजी ने कमर 
कसकर अनुसरण किया, कोई नई नीति नहीं थी; यह नीति तो सर जोशुआ 
चाइल्ड के समय सेही प्रयत्नपुर्वक अपनाई जाती रही थी। डलहौजी के हाथों 
यह नीति चरम सीमा पर पहुँच गई, .इसके दो प्रधान कारण थे। एक तो, देशी 
राजाओं के माध्यम से भारतीय प्रदेशों पर शासन करना अव उपयोगी न रह गया 
था। अब ब्रिटिश राजसत्ता सर्वोपरि बन चुकी थी ; अतः इसको देशी राजाओं की 
आड़ में छिपाने की अब कोई आवश्यकता न थी । अव अँगरेज वास्तविक शक्ति के रूप 
में अपने आप को प्रकट करने में समर्थ हो चुके थे । दूसरा कारण यह था और यही 
सर्वेप्रचान कारण था कि व्यावसायिक क्रांति के फलस्वरूप इंगलैंड की आथिक 
स्थिति अधिकाधिक व्यापार-मंडियों तथा कच्चे माल की माँग कर रही थी - 
उपनिवेशो के लिए दौड़ में अव इंगलेंड अकेला न था; उसका पुराना प्रतिद्दंढी 
फांस तो इसमें फिर से आ ही चुका था, साथ ही जर्मनी और इटली भी इसमें 
कूदनेवाले थे । इन सव बातों को देखते हुए यह स्पष्ट हो . गया था कि यदि इँग- 
लैंड को इस दौड़ में जीतना है तो उसे अपने अधिकृत प्रदेशों से पुरा-पुरा लाभ उठाना 
ही चाहिए ; यही डलहौजी की नीति का मुख्य कारण था। राज्य-विस्तार की 
आवश्यकता को भली भाँति समझ लेने पर डलहौजी की देशी राज्यों के प्रति अपनाई 
गई नीति का वास्तविक आधार समझ में आ जाता है। इसी आवश्यकता की पूति 
के लिए डलहौजी ने वेदखली करके अथवा कुशासन का बहाना बनाकर एक के . 
बाद दूसरे सिंहासन को भूमिसात्‌ करना प्रारम्भ किया | 
लेप्स का सिद्धान्त ( Dcctrine of Lapse )--प्रारम्भ में ही यह 
समझ लेना चाहिए कि यह सिद्धान्त डलहौजी का बनाया हुआ नहीं था । वास्तव 
में कम्पनी-सरकार के अध्यक्ष-मंडल ने सन्‌ १८३४ ई० में यह घोषित कर दिया कि 
किसी देशी राज्य के औरस उत्तराधिकारी न होने पर उत्तराधिकारी गोद लेने की 
अनुमति देना “एक नियम न बनाकर, अपवाद ही रखना चाहिए और (यह अनु- 
मति) किसी विशेष कृपा अथवा पुरस्कार के रूप में दी जाने के अतिरिक्त अन्य 
किसी भी अवसर पर न दी जानी चाहिए, ” लैप्स (बेदखली) की नीति ग्रहण कर 
ली थी। सन्‌ १८४१ में “राज्य अथवा राजस्व की किसी भी न्याय-सम्मत एवं 
सम्मानपूर्ण वृद्धि को न छोड़ने का आग्रह करने” का निश्‍चय कर विलीनीकरण 
की नीति को और भी स्पष्ट एवं विस्तृत कर दिया गया था । डलहौजी ने केवल 
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इतना ही किया कि इस सिद्धान्त का कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तृत कर दिया । यह 
सिद्धान्त इस धारणा पर आधारित था कि भारत में अँगरेज सरकार प्रभु- 
सत्तात्मक है; प्रभु-शक्ति की स्वीकृति के विना अधीनस्थ राज्य दत्तक पुत्रों को 
प्राप्त नहीं हो सकते और प्रभु-शक्ति दत्तक पुत्रों के राज्याधिकार को अस्वीकार 
भी कर सकती है । 
कम्पनी-सरकार का प्रभु-शक्ति होना इस अर्थ में निविवाद है कि यहीं भारत 
की सबसे शक्तिशाली राज्यसत्ता वन गई थी। परन्तु यदि प्रभु-शक्ति से अधिपति 
एवं उसके करद-राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध का अर्थ ग्रहण किया जाये तो इस 
अर्थ में कम्पनी-सरकार कभी भारत में प्रभु-शक्ति के पद को न पासकी थी; यह बात 
दूसरी थी कि सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यसत्ता होने के कारण उसने जबदंस्ती 
अपने आप को इस पद पर आसीन कर लिया था । कम्पनी के प्रभुत्व के अधिकार, 
जहाँ तक वे पालियामेंट की स्वीकृति पर आधारित थे, भारतीयों तथा भारतीय 
राज्यों के प्रसंग में अर्थहीन थे; इसका सीघा-सादा कारण यह है कि ये ब्रिटिश 
पालियामेंट की प्रजा नहीं थे। कम्पनी ने जो कुछ भी अधिकार प्राप्त कर लिये 
थे, वे या तो भारतीय राज्य-शक्तियों की देन थे, या संघियों अथवा विजयों द्वारा 
प्राप्त किये गये थे । इनमें से कोई भी विधि कम्पनी को अधिपति का वह अधिकार 
नहीं देती थी, जिसको इसने अपनी शक्तिमत्ता के अभिमान में अपना समझ लिया 
था । यह एक स्मरणीय तथ्य है कि ठीक १८१३ ई० में लॉडे मॉयरा के समय तक 
कम्पनी की मोहर पर जो वाक्य खुदा होता था उसमें गवर्नर-जनरल को बादशाह 
का सेवक बताया गया था और मुगल बादशाह को 'नजरें' (अधीन लोगों के द्वारा 
अधिपति को दी जानेवाली भेंट), दी जाती थीं। १८३५ ई० तक कम्पनी का 
सिक्का बादशाह के नाम पर होता था। इसी वषं पहले-पहल अंगरेज राजा का 
चित्र रुपये के सिक्के पर खोदा गया था। यह कथन, कि मुगलों का आधिपत्य 
कम्पनी के पास हस्तान्तरित हुआ, एक ऐसी धारणा है जिसका समर्थन ऐतिहासिक 
तथ्यों से नहीं होता। मुगलों का अधिपतित्व कभी का समाप्त हो चुका था । अँगरेजों 
ने उनका प्रभुत्व अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के अतिरिक्त और कभी भी स्वीकार 
न किया था। राजनीतिक दृष्टि से भारत एक इकाई न रह गया था। यह पुनः 
उसी पुरानी स्थिति में झा पड़ा था, जिसमें यह अनेक परस्पर स्वतंत्र तथा सम्राट्‌ 
के प्रभुत्व से पाक एक समूह था, यद्यपि सम्राट्‌ का नाम आज भी चला 
आ रहा था। अँगरेजो ने भारत की प्रत्येक राज्य-शक्ति को पृथक्‌-पृथक्‌ समझ 
कर उनके साथ अलग-अलग से व्यवहार किया था, उनके साथ संधियाँ की थीं, 
युद्ध लड़े ये, विजयें की थीं और संधियों की सीमा से बाहर के अधिकार भी .वे 
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अपनाने लगे थे। उनकी इस मनमानी का आधार था केवल शक्ति और भारतीय 
राज्यों नें भय के कारण इसका विरोध नहीं किया। 

आरोप किया जाता है कि डलहोजी का लैप्स का सिद्धान्त केवल अधीन राज्यों 
तक ही सीमित था, जो प्रभु-शक्ति की स्वीकृति के विना गोद लिये उत्तराधिकारियों 
को नहीं मिल सकते थे । कम्पनी की प्रभु-शक्ति की मान्यता से उसको अधीन राज्यों 
के उत्तराधिकार को मान्यता देने का अधिकार भी स्वतः मिला हुआ समझा गया । 
यह अधिकार सामंती प्रथा से अपनाया गया था और मुगलों की शासन-प्रणाली 
में भी इसका सादृश्य वतेमान था। इस अधिकार के अंदर सभी प्रकार के उत्तरा- 
धिकार आ जाते थे, चाहें वे औरस संतति के हों या गोद ली हुई संतान के और 
यह अधिकार केवल गोद लिये गये उत्तराधिकारियों को मान्यता देने तक ही सीमित 
न था । यदि मान्यता देने के अधिकार का प्रयोग किसी दत्तक पुत्र के उत्तराधिकार 
का निषेध करने में किया जा सकता था, तो इसका प्रयोग औरस पुत्र के उत्तरा- 
धिकार का निषेध करने में भी किया जा सकता था । हिंदू-विधि में औरस और 
दत्तक पुत्र एक ही स्तर पर रखे गये हैं। संतानहीन हिन्दू को धर्म-शास्त्र पुत्र 
गोद लेने का आदेश देते हैं; इंसका उद्देश्यं सम्पत्ति के लिए उत्तराधिकारी वनाना 
इतना अधिक नहीं है, जितना मृत व्यक्ति के श्राद्ध-तर्पण इत्यादि कर्मों को 
पूर्ण करने के लिए कोई अधिकारी नियुक्त करना है और इस दृष्टि से औरस 
तथा दत्तक संतान का कानूनी स्तर एक है। हिन्दू-विधि में 'उत्तराधिकारी' 
शब्द में औरस और दत्तक संतान दोनों ही आ जाते हैँ। डलहौजी का दत्तक YA 
के उत्तराधिकार को अस्वीकार कर देना, समस्त राज्य-परिवारों के भय का कारण 
बन गया, क्योंकि हिन्दुओं में दत्तक और औरस पुत्र में कोई भेद न होने के कारण, 
जिन राजाओं के औरस पुत्र भी थे वह भी उनके उत्तराधिकार के अस्वीकार किये 
जाने की संभावना से भयभीत हो उठे और यह तो मानना ही पड़ेगा कि औरस 
पुत्रों के उत्तराधिकार को अस्वीकार करने से डलहौजी को कोई भी रोक नहीं 
सकता था। i 
> स्वतत्र, 'मित्र-राज्य' और “अधीन राज्य' इन श्रेणियों के बीच के सूक्ष्म 
अन्तर और इस कथन के सम्बन्ध में कि डलहौजी के लैप्स के सिद्धान्त का क्षेत्र 
केवल अन्तिम श्रेणी (अधीन राज्य) तक सीमित था, यह स्मरणीय है कि इति- 
हास में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हम 'मित्र और 'अधीन' राज्यों के अन्तर के 
आधारभूत सिद्धान्त का निष्कर्ष निकाल सके । पहली श्रेणी अर्थात्‌ स्वतन्त्र' 
राज्यों की स्थिति के विषय में कोई गलत धारणा नहीं हो सकती थी; परन्तु 


~ 


डलहौजी के समय के भारत में कोई भी राज्य उस अर्थे में स्वतन्त्र नहीं कहा 
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जा सकता था जिसमें कि 'फ्रांस-राज्य इंगलैंड से स्वतन्त्र था । अँगरेजी राज्य 
में भिलाये गये राज्यों से सम्बन्धित विवरण पत्रों एवं चिट्ठी-पत्रियों में अधीन' 
(सबाडिनेट') एवं 'परतन्त्र' ('डिपेन्डेन्ट') शब्दों को निरंतर दुहराया गया है; 

परन्तु न तो डलहौजी ने और न कम्पनी के डाइरेक्टरों ने ही कभी अधीन 
या 'परतन्त्र' राज्य की ठीक-ठीक परिभाषा करने की चिता की और न कभी 
यह स्पष्ट करने की कि 'अधीन' और 'मित्र' राज्य में क्या अन्तर था । देशी राज्यों 
को अँगरेजी राज्य में मिला लेने की स्पष्ट प्रवृत्ति देखकर यही प्रभाव पड़ता 
है कि राज्यों की इन विभिन्न श्रेणियों की ठीक-ठीक व्याख्या जान-वूझकर नहीं 
की गई थी। इससे यह 'ेप्स का सिद्धान्त” सभी प्र लागू हो सकता था, और 
इसी रूप में, देशी नरेशों ने इसको समझा । गवनेर-जनरल के रूप में अपने कार्य- 
काल के प्रारम्भिक दिनों में डलहौजी ने लिखा था, “मैं अपने इस दृढ़ और सुवि- 
चारित मन्तव्य को लिपिबद्ध करने का यह अवसर ग्रहण करता हूँ कि एक बुद्धि- 
मत्तापूर्णं और पुष्ट नीति को कार्यान्वित करते हुए, ब्रिटिश सरकार, राज्य-सीमा 
अथवा राजस्व प्राप्त करने के ऐसे न्यायोचित अवसरों की अवहेलना न करने के 
लिए बाध्य है, जो समय-समय पर उपस्थित होते हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार के 
उत्तराधिकारी के अभाव में अधीन राज्य की बेदखली से उत्पन्न हों या जहाँ का 
उत्तराधिकार हिंदू-विधि द्वारा गोद लेने की प्रथा की सरकार द्वारा स्वीकृति 
पर टिक सकता हो, वहाँ औरस उत्तराधिकारी के अभाव से उत्पन्न हाँ ।” स्पष्ट 
है कि डलहौजी ने अधीन राज्यों' के लेप्स की कल्पना दो स्थितियों में की थी । 
एक स्थिति थी “किसी भी प्रकार के उत्तराधिकारी के अभाव में” और दूसरी 
थी “औरस उत्तराधिकारी के अभाव में; जहाँ उत्तराधिकार सरकार द्वारा 
गोंद लेने की प्रथा की स्वीकृति पर ही टिक सकता हो ।” “किसी भी प्रकार के किसी 
उत्तराधिकारी के अभाव में” इस कथन में दत्तक पुत्र भी सम्मिलित जान पड़ते 
हैं और आगे “औरस उत्तराधिकारी” एवं “गोद लेने की प्रथा” के उल्लेख से यह 
स्पष्ट भी हो जाता है। इससे यह निष्कर्षं निकलता है कि डलहौजी के मस्तिष्क 
में दो प्रकार के 'अधीन राज्य' थे; एक तो वे जिनमें उत्तराधिकार दत्तक पुत्र को 
मिल सकता था और दूसरे वे जिनमें दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार सरकार की 
स्वीकृति होने पर ही मिल सकता था | इस भिन्नता का वास्तविक आधार क्या था, यह 
जानने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं हैं, और जिन-जिन स्थानों पर यह सिद्धान्त 
प्रयुक्त हुआ, उनको देखते हुए हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि अवसरवादिता 
क॑ अतिरिक्त वास्तव में इस सिद्धान्त का अन्य कोई मूल-तत्त्व था भी नहीं । करौली 
नामक एक प्राचीन राजपूत राज्य का मामला हमारे सामने है। डलहौजी ने 
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इस राज्य को अधीन राज्यों' की श्रेणी में रखकर, इस पर प्रहार किया । परन्तु 
अध्यक्ष-मंडल का विचार कुछ और ही था और उन्होंने इसको संरक्षित मित्र- 
राज्य” बताया । यह उदाहरण स्पष्ट कर देता है कि राज्यों का वर्गीकरण किसी 
सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया था, क्योंकि यदि ऐसा कोई सिद्धान्त रहा 
होता तो इस राज्य के विषय में डलहौजी और अध्यक्ष-मंडल में यह मद-भेद उत्पन्न 
होने का प्रसंग ही न आत।। वर्गीकरण के किसी सैद्धान्तिकाआधार के अभाव में सभी 
देशी राज्य डलहोजी की स्वेच्छा पर निर्भर थे और इससे अधीन (सवाडिनेट' 
एवं 'परतन्त्र' (“डिपेन्डेन्ट') शब्द निरर्थक हो गये, क्योंकि किसी देशी राज्य का 
भाग्य-निर्णय इन पारिभाषिक शब्दों पर निर्भर न होकर गवर्नेर-जनरल की 
स्वेच्छा पर अवलम्बित था । एक अन्य स्थल पर, डलहौजी ने लैप्स के सिद्धान्त के 
कार्य-क्षेत्र के विषय में वताते हुए लिखा था कि यह उन राज्यों पर लागू होगा जो 
“कार्यरूप में ब्रिटिश सरकार के बनाये हुए थे या जो अपनी पूर्व स्थिति से ब्रिटिश 
सरकार के साथ इस प्रकार सम्बद्ध थे कि इसको (ब्रिटिश सरकार को) उत्तराधिकारी 
गोद लेने से लेकर उस राज्य की प्रभुता तक के सभी प्रश्नों पर सार्वभौम शक्ति 
के मान्यता-प्राप्त अधिकार मिल गये थे।” 

कोई भी देशी राज्य, वस्तुतः, अँगरेजों का बनाया हुआ नहीं थां। वे सभी 
पहले से चले आ रहे थे। परन्तु यदि बनाने का अर्थ युद्ध के पश्चात्‌ अथवा युद्ध 
के विना ही की गई संधियों द्वारा इन राज्यों को मान्यता देना किया गया था तो 
इस अर्थ में तो सभी राज्य 'कार्यतः निर्माण” थे और तब नागपुर और ग्वालियर 
में भी कोई अन्तर न हो सकता था। देशी राज्यों की 'पूर्व स्थित' में जो मंतव्य 
प्रकट किया गया है वह गोलमोल बात कहने का एक आदर्श उदाहरण है। 
बहुत विचारपूर्ण विश्लेषण के बाद सर जॉन स्ट्रैचो, ने यह मत प्रकट किया है 
कि इस वेदखली के सिद्धान्त को लेकर सभी राज्यों की समाप्ति केवल काल 
की उपेक्षा रखती थी और अधीन' एवं faa’ राज्यों में जो भेद किया गया 
था, वह तो कपोलकल्पना मात्र था। 

अन्त में हम अन्तिम मान्यता, सावेभौम शक्ति का उत्तराधिकार को मान्यता 
न देने का अधिकार , पर आते हैं। इस अधिकार के निर्धारण में पिछला इतिहास 
कुछ भी सहायता नहीं देता। मुगल शासन-काल में, जब कि उत्तराधिकार को 
मान्यता देने का अधिकार सुप्रतिष्ठित था, इसकी अमान्यता का कहीं भी उल्लेख 
नहीं मिलता । मान्यता देना एक नियम बन गया था और अधीन राज्यों का यह 
कर्तव्य बन गया था कि वे उत्तराधिकार की सावंभौम शक्ति से मान्यता प्राप्त 
करें, परन्तु यह एक प्रथा मात्र थी। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६० अर्वाचीन भारत का इतिहास 


ब्रिटिश सरकार के प्रारम्भ के आचरण तो मुगलों से मेल खाते थे। परन्तु 
१८३१ ई० में एक स्पष्ट परिवर्तन तब प्रकट हुआ जब बम्बई सरकार ने निश्चय 
किया कि परिस्थितियों के अनुसार या तो स्वीकृति दी जायगी या रोक ली जायगी । 
एक प्रेसीडेन्सी की यह नीति तब कम्पनी-सरकार की भी नीति वन गई, जव अध्यक्ष- 
मंडल ने १८३४ ई० के अपने एक पत्र में लिख भेजा कि “जहाँ कहीं भी गोद लेने 
के लिए अपनी स्वीकृति देने या रोक लेने का विकल्प तुम्हारे अधिकार में हो, 
वहाँ स्वीकृति देना एक नियम न होकर अपवाद ही होना चाहिए और एक विशेष 
कृपा के उपलक्ष्य के अतिरिक्त और कभी भी स्वीकृति न दी जानी चाहिए।” 
तब और तव से लेकर हमेशा यह तर्क दिया जाता रहा है कि स्वीकृति देने के 
अधिकार के साथ ही स्वीकृति न देने का अधिकार भी लिपटा हुआ है। परन्तु 
यदि पूर्व-धटनाओं को किसी अधिकार के स्वरूप का निर्देशक माना जाय तो 
उत्तराधिकार अस्वीकार करने का अधिकार कहीं भी प्रमाणित नहीं होता । यह 
अधिकार जान-वूझकर इसलिए पैदा किया गया था कि बीच में पड्नेवाले उन 
देशी राज्यों को मिटाकर , जिनको औरस उत्तराधिकारी प्राप्त करने का सौभाग्य 
न मिला था, ब्रिटिश राज्य को सुदृढ़ बना दिया जाय--भाग्य डलहौजी का साथ 
दे रहा था। यह एक विचित्र घटना है कि डलहौजी के समय में एक-दो नहीं 
अपितु कई देशी राज्यों में औरस उत्तराधिकारी नहीं थे और इनके राजा डलहौजी 
के कार्य-काल में मरे और डलहौजी ने उन सब पर हाथ साफ किया । लैप्स के सिद्धांत 
को लेकर जो देशी राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाये गये, वे ये थे--सतारा (१८४८ 
ई० ), जैतपुर और सम्भलपुर (१८५० ई०), AME (१८५० $o), उदय- 
पुर (१८५२ So), झाँसी (१८५३ Go) और नागपुर (१८५४ ई०)में। इनमें 
से सतारा, झाँसी और नागपुर के प्रसंग सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और वस्तुस्थिति 
का परिचय देनेवाले हैं । 
सतारा का मामला, १८४८ ई०--सतारा-रियासत लैप्स के सिद्धान्त का 
सबसे पहला शिकार वनी । सन्‌ १८४८ ई में सतारा-नरेश का देहांत हुआ। 
उसका कोई औरस पुत्र न था; अतः उसने मरने से पहले हिन्दू-विधि के अनुसार 
एक वालक को गोद ले लिया था। यह गोद लेना, यद्यपि सब “प्रकार से विधि 
के अनुसार सम्पन्न हुआ था; परन्तु डलहोजी ने इसको अमान्य ठहराया, क्योंकि 
गोद लेने से पहले राजा ने कम्पनी-सरकार की स्वीकृति न ली थी और इसलिए 
सतारा-राज्य बेदखल होकर प्रभु-शक्ति के अधिकार में चले जाने की घोषणा कर 
दी गई। कम्पनी के अध्यक्ष-मंडल ने सतारा को 'अधीन राज्य” मानने में डलहौजी 
का साथ दिया और घोषित किया कि “भारत के सर्वसाधारण कानून और प्रथा 
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के अनुसार, सतारा जैसी कोई अधीन रियासत सावंभौम-शक्ति को अनुमति 
के बिना किसी दत्तक पुत्र को प्राप्त नहीं हो सकती; कि हम इस प्रकार की 
स्वीकृति देने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अनुमानित, किसी प्रकार के वचन से बद्ध 
नहीं है, और यह कि हमारे भरोसे पर रखे गये सवसाधारण के हित इस 
(स्वीकृति) को रोकने में ही सबसे अच्छो तरह निभाये जा सकते हैं।” इस प्रकार 
सतारा-रियासत समाप्त हुई जो अँगरेजों के लिए आर्नाल्ड के शब्दों में “एक धनी 
परन्तु अन्यायपूर्ण पुरस्कार" थी । 
सतारा के विषय में एक अति प्रचलित भ्रान्त धारणा यह है कि यह रियासत 
अँगरेजों की खड़ी की हुई थी । कोई झूठी वात जब बार-बार दुहराई जाती है 
वह सत्य सी जान पड़ने लगती है; यही स्थिति इस धारणा की है कि सतारा- 
रियासत अँगरेजों की बनाई हुई थी । वास्तव में सतारा-रियासत उस समय से पहले 
से ही विद्यमान थी, जव कम्पनी ने सार्वभौम-शक्ति का पद ग्रहण किया था। 
सतारा-नरेश, सिद्धान्ततः, पेशवा का अधिपति था और छत्रपति' कहा जाता था । 
यह सच है कि पेशवाओं के आकस्मिक उत्थान की चकाचौंध में सतारा का राजा 
महाराष्ट्र-मंडल के केन्द्र-बिन्दु के रूप में लुप्त हो चुका था। परन्तु महान्‌ शिवाजी 
के वंशज होने के कारण, सतारा के राजा मराठा-संघ की दृष्टि,में अत्यधिक सम्मान 
के पात्र थे और उनका यह सम्मान कभी भी कम न हुआ था । वास्तव में यही कारण 
था कि हेस्टिंग्ज ने सन्‌ १८१९ ई० में सतारा के राजा के साथ संधि की थी। 
हेस्टिग्ज की नीति की समालोचना करते हुए प्रिन्सेप लिखता है कि “सतारा के 
राजा को पुन: प्रतिष्ठित करने की नीति, पेशवा के अधिक अर्वाचीन पद और सत्ता 
को दवाकर प्राचीन मराठा-परिवारों को प्रसन्न करने के लिए, बहुत सुन्दर 
सिद्ध हुई।” अतः हेस्टिग्ज़ की इस नीति का राजनीतिक उद्देश्य था । इस प्रकार 
सतारा का राज्य कम्पनी द्वारा बनाया नहीं TAT था, अपितु १८१६ Fo में कम्पनी 
ने इस राज्य के साथ पहले-पहल संधि का सम्बन्ध स्थापित कर, मराठों की 
भावनाओं को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया था । 
सतारा के मामले का सारांश इस प्रश्‍न पर केन्द्रित है कि क्या सतारा-राज्य 
एक अधीन Usa’ था, जैसा कि डलहौजी समझ रहा था, और क्या दत्तक पुत्र 
के उत्तराधिकार को अमान्य करने का कम्पनी को कोई अधिकार था। इन 
प्ररनों का उत्तर हमें १८१६ ई० की संधि में खोजना चाहिए, क्योंकि सतारा-राज्य 
के साथ कम्पनी के सम्बन्ध इसी संधि द्वारा निर्धारित हुए थे। मानना पड़ता है कि 
इस संधि के शब्द प्रकट करते हैं कि यह एक अधिपति एवं अधीन राज्य की अपेक्षा 
दो समान स्तर की राज्य शक्तियों की संधि थी। परन्तु १८४८ ई० में डलहोजो 
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ने इस संधि को भुला देना, और यह भूल जाना कि यह समझोता स्थायी रूप से 
वाँधनेवाला था और कम्पनी ने सतारा राज-वंश की संतति एवं उत्तराधिकारियों 
को मान्यता देना स्वीकार किया था' अपने अनुकूल समझा | सतारा-राज्य के एक 
“स्वतंत्र राज्य' होने के विषय में यदि और भी कोई संदेह हो तो वह स्वयं कम्पनी 
की १८१८ ई० की घोषणा से दूर हो जाता है। इसने तब घोषणा की थी कि 
“सतारा का राजा, जो अव बाजीराव के पास बंदी के रूप में है, छुड़ाया जायगा 
और एक स्वतंत्र प्रभुत्व का स्वामी बनाया जायगा।” डलहौजी और हन्टर 
तथा सर चाल्सं जैकसन जैसे उसके समर्थकों की अप्रासंगिक दलीलें इस प्रश्‍न का 
कोई भी उत्तर प्रस्तुत करने में असमर्थ हैँ कि स्वतंत्र प्रभुत्व का क्या अर्थ था। 
सच्चाई और न्याय की दृष्टि से, देशी राज्यों को हड़पने के डलहौजी के किसी भी 
कार्य का समर्थन नहीं किया जा सकता और इन सवमें से सतारा और नागपुर 
के मामले सबसे कमजोर हैं। 
नागपुर का मामला--कालक्रम से नागपुर को १८५४ ई० में हड़प किया गया; 
इससे पहले डलहौजी अनेक प्रदेशों पर हाथ साफ कर चुका था, जिनमें से यहाँ 
वरार-प्रदेश उल्लेखनीय है, क्योंकि बरार को अँगरेजी राज्य में मिला लेने के 
7रण ही नागपुर को हड़पने की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी। यह ठीक कहा गया 
है कि “अँगरेजो ने भारत के कपास के क्षेत्र वरार, को प्राप्त कर लिया था, परन्तु 
नागपुर के बिना उनके पास (बरार प्रदेश ऐसा ही था जैसे कि) पहुँचने के रास्ते 
के विना कोई राज्य, या दालान के बिना कोई महल ।” बरार से पूरा-पूरा लाभ | 
उठाने के लिए नागपुर 'आवश्यक' था । 
सन्‌ १८५३ ई० में नागपुर का राजा राघोजी पुत्रहीन दशा में किसी पुत्र 
को गोद लिये बिना ही मर गया। स्वयं अपनी संतान होने की आशा न रहने - 
पर राघोजी ने रेजीडेंट से दत्तक पुत्र की अनुमति के लिए बार-वार प्रार्थना की थी । 
वह्‌ गोद लेने की रस्म को इसलिए स्थगित करता आ रहा था, क्योंकि वह भली 
भाँति जानता था कि कम्पनी-सरकार की अनुमति के विना गोद लेने से इस. दत्तक 
पुत्र का उत्तराधिकार अँगरेजों को मान्य न होगा। डलहौजी अभी राजा की 
प्रार्थना पर ध्यान भी न दे पाया था कि राजा की मृत्यु हो गई; परन्तु मृत्युशय्या 
पर उसने अपनी रानी को आदेश दे दिया था कि वह यशवन्तराव को दत्तक पुत्र 
` के रूप में ग्रहण कर ले, जो उसके ही वंश का और राज्य का निकटतम उत्तराधिकारी 
था; यशवन्तराव ने राघोजी की चिता पर पुत्र के सभी कतेव्यों का निर्वाह भी 
किया। हिन्दू-विधि विधवा को अपने पति की संतान के रूप में दत्तक पुत्र ग्रहण 
करने की अनुमति देती है और अंगरेजी सरकार भी इस प्रथा को स्वीकार करती 
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आई थी । १८२७ ई० में सिन्धिया की विधवा रानी ने एक पुत्र गोद लिया था, 
१८३६ fo में जनको जी सिन्थिया की विधवा ने दत्तकपुत्र ग्रहण किया था। 
यहाँ तक कि सन्‌ १८४१ में किशनगढ़ के राजा की विधवा ने भी इस अधिकार 
का उपयोग किया था और कम्पनी-सरकार ने उसको मान्यता दी थी। 
यशवन्तराव विधिवत्‌ गोद लिया गया था, यद्यपि गोद लेने का उत्सव इस- 

लिए स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि उन दिनों दरबार मृतराजा का शोक 
मना रहा था; और गोद लेने की अनुमति के लिए रेजीडेंट के पास भी मेंटे पहुँचा , 
दी गई थीं। रेजीडेंट, उन भेंटों का उत्तर न देकर, नागपुर के शासन पर झपट 
पड़ा; और उसने राज-कोष तथा राजा के व्यक्तिगत भंडारघर पर भी मोहर 
लगाकर ताले ठोंक दिये । नागपुर को, किसी वैध उत्तराधिकारी के अभाव में, 
बेदखल घोषित कर दिया गया। डलहौजी ने लिखा कि नागपुर का मामला, 
` “पूर्णतः पूर्वे-दृष्टान्त रहित है। यहाँ हमारे सामने असंगत, अपूर्ण अथवा अनियमित 

दत्तक पुत्र का कोई प्रश्‍न नहीं है. . . - - - राजा की मृत्यु हो चुकी है और वह 
जान-वूझकर दत्तक पुत ग्रहण करने से बचता रहा है । उसकी विधवा ने कोई उत्तरा- 
भिकारी गोद नहीं लिया है। १८१८ ई० में अँगरेजों द्वारा उसके उत्तराधिकारियों 
को सौंपा गया नागपुर राज्य, राजा के उत्तराधिकारी न छोड़कर मर जाने पर, 
अँगरेजी सरकार के हाथ में लौट आया है। न्याय और प्रथाएँ और पूर्वे दृष्टान्त, 
(कम्पनी) सरकार को, जैसा भी यह अच्छा समझे वैसा निर्णय करने के लिए पूर्णतः 
बन्धन-रहित छोड़ देते हैं। नीति ही इस प्रश्‍न का समाधान कर सकती है ।” 

हम पहले ही लिख चुके हैँ कि दिवंगत राजा ने और उसकी विधवा रानी ने 

गोद लेने की अनुमति के लिए बार-बार प्रार्थना की थी, जो अस्वीकृत हुई । वे जानते 
थे कि अनुमति के विना गोद ली हुई वैघ-संतान को भी कम्पनी-सरकार अवैध घोषित 
कर देगी | उनका सार्वभौम सत्ता की अनुमति का मुँह ताकने का अर्थ यह लगाया 
गया कि वे जान-वूझकर उत्तराधिकारी गोद लेने की रस्म को टाल रहे थे | डलहौजी 
के विवरण-पत्रों में इस मामले के वर्णन से कुछ ऐसा आभास मिलता है जैसे दिवंगत 
राजा और विधवा रानी डलहौजी का मार्ग सरल बनाने के लिए ही दत्तक पुत्र 
ग्रहण करने से बचते रहे हों | किसी वात को असत्य रूप में उपस्थित करने का इससे 
बड़ा उदाहरण इतिहास में और कोई नहीं मिलता । यदि कोई दत्तक पुत्र नहीं भी 
था, तब भी यशवन्तराव हिन्दुओं और अँगरेजों दोनों ही की विधि के अनुसार राज्य 
का तियमानुमोदित उत्तराधिकारी था, aries लिखता है “जिस कानून से नाग- 
पुर राज्य अंगरेजी राज्य में मिलाया गया था, कहना पड़ता है कि वह वास्तव में एक 
प्राचीन कानून था, परन्तु जो इसी कारण अधिक सम्मान्य नहीं है,सबसे शक्ति- 
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झाली का कानून ।” नागपुर के मामले के सम्बन्ध में ली-वानंर जैसे कट्टर पक्षपाती 
तक को यह लिखना पड़ा है कि “सतारा और नागपुर के मामलों में डलहौजी के 
ऊपर साम्राज्यवादी हितों का प्रभाव था। ये राज्य मद्रास, बम्बई और कलकत्ता 
के ही यातायात के मागं के ठीक आरपार स्थित थे । अतः इनको TST कर ही 
साम्राज्य की सुदृढता प्राप्त की जा सकती थी।” 
झाँसी को अंगरेजी राज्य में मिलाना, १८५३ ई०--सन्‌ १८१७ ई० में 
पेशवा ने झाँसी-प्रदेश अँगरेजो को दे दिया था । इसमें कोई संदेह नहीं कि झाँसी 
पेशवा के अधीन एक “सूबेदारी' मात्र था । परन्तु यह सम्बन्ध १८१७ ई० में 
समाप्त हो गया । इसी वर्ष लाड हंस्टिग्ज़ ने राव रामचन्द्र को झाँसी की गही पर 
प्रतिष्ठित किया और उसके साथ की गई सन्धि की दूसरी धारा के अनुसार उसके 
वंश का उत्तराधिकार स्थायी रूप से स्वीकार किया गया, जो या तो राजा की 
औरस संतान, अथवा निकटतम वंशज अथवा सामान्यतः मनोनीत उत्तराधिकारी को 
प्राप्त होना माना गया । सन्‌ १८३५ ई० में राजा रामचन्द्रराव संतानहीन मर 
गया; परन्तु वह दत्तक पुत्र ग्रहण कर चुका था, यद्यपि इसके लिए उसने ब्रिटिश 
सरकार की अनुमति न ली थी । इस दत्तक पुत्र को हटाकर मृत राजा के चाचा 
रघुनाथराव को गद्दी पर विठाया गया था। इसकी मृत्यु १८३८ ई० में हुई और . 
तव उसका भाई गंगाधरराव राजा बना जो १८५३ ई० में संतानहीन मर गया | 
परंतु मरने से पहले उसने सभी विधि-विधानों को पूरा करते हुए आनन्दराव को 
गोद ले लिया था और सरकार को इसकी सूचना देते हुए उसने अपने पत्र में यह 
इच्छा प्रकट की थो कि उसके वाद आनन्दराव को राजा माना जाये । 
उधर डलहौजी, रानी के वंध्या होने क लिए अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहा 
था और इसमें उसने अपने लिए अच्छा सुयोग आया हुआ समझा | वह संधि को 
और पूर्व-दृष्टान्तो को भूल गया; उसने अपने आप को इस विश्वास से दृढ़ कर 
लिया कि “झाँसी की अधीन स्थिति किसी झगड़े को स्थान नहीं देती” और झाँसी 
को बेदखल सम्पत्ति घोषित कर दिया । झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तथाकथित 
गदर में इसका प्रतिशोध लिया। 
बरार को हड़प करना : १८५३ ई०--बरार प्रांत, एक समय हैदराबाद 
ज्य के अन्तरगत था । डलहौजी ने सन्‌ १५३५ ई० में इस प्रांत को हैदराबाद 
eet सो चुत 
Ae पर लाद गये उस अंगरेजी सेना के अतुल व्यय 
८ as ee Ss की सुरक्षा के लिए आवश्यक बता कर हैदरावाद 
3 का हदराबाद म रखने या इसके खर्चे की जिम्मे- 
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दारी लेने का निजाम की ओर से कोई विधिवत्‌ प्रतिज्ञापत्र लिखा गया नहीं दिखाई 
देता; परन्तु निजाम के दव्वूपन का लाभ उठाकर यह सेना तव भी हैदराबाद 
पर लाद कर रखी गई, जब कि हैदराबाद-राज्य की सुरक्षा के लिए भय का कोई भी 
कारण न रह गया था। इस सेना का व्यय-भार निजाम के कोप के लिए असह्य 
था; कम्पनी-सरकार भी उसको इसक लिए कजे देती रही और परिणामतः निजाम 
पर कम्पनी का बहुत ऋण चढ़ गया | 

इस सारे प्रसंग में अन्यायपूर्ण तत्त्व यह है कि निजाम किसी प्रकार से भी अँग- 
रेजी सेना को अपने राज्य में बनाये रखने के लिए वाध्य नहीं था और वस्तुतः इस 
सेना पर, इसका व्यय-भार उठानेवाले निजाम की अपेक्षा, कम्पनी-सरकार का 
ही अधिक अधिकार था। यह सेना उस सहायक सेना के अतिरिक्त उस पर लादी 
गई थी, जिसको अपने राज्य में रखने के लिए वह सन्‌ १८०० ई० की संधि से 
बाध्य था । 

जब कभी निजाम ने नम्रता पूर्वक इस अतिरिक्त सेना को रखने की आवश्यकता 
के अभाव और इसके खर्चे के कारण अपने राज्य पर बढ़ते हुए ऋण की ओर कम्पनी 
का ध्यान आकर्षित किया, तब-तव उसे यह धमकी दी गई कि उसके राज्य से 
सैनिक-रक्षा बिलकुल हटा ली जायगी । उसको बताया गया कि सन्धि के अनुसार 
वह इस अतिरिक्त” सेना को रखने के लिए बेथा हुआ था; परन्तु यह वात 
असत्य थी । 

धीरे धीरे यह ऋण ७८०,००० पौं० तक बढ़ गया। १८५१ ई० में एक योजना . 
तैयार की गई, जिसके अनुसार इस ऋण के बदले में निजाम से कुछ प्रदेश लेने का 
निश्‍चय किया गया; १८५३ fo में यह योजना कार्यान्वित हुई, जब कि निजाम 
के साथ एक नई सन्धि की गई। इस सन्धि के अनुसार निजाम ने वरार और कुछ 
अन्य जिले, जिनका कुल राजस्व ५० लाख रुपये होता था, कम्पनी को उसके ऋण 
के बदले में तथा अतिरिक्त सेना के व्यय के रूप में सौंप दिये; निश्‍चय किया गया 
कि इस सब रकम के चुक जाने के बाद यदि कुछ बचत रही तो वह निजाम को लौटा 
दी जायगी। 

१८५३ ई० की इस व्यवस्था का वास्तविक कारण यह था कि कम्पनी-सरकार 
बरार के कपास के खेतों को मन्चैस्टर के उपयोग के लिए हथियाना चाहती थी। 
इस व्यवस्था को संधि कहना वहुत Aled कथन होगा, क्योंकि न तो निजाम ने 
इसके लिए अनुनय की थी और न उसको हादिक इच्छा से स्वीकार ही किया था; 
यह तो उस पर लाद दी गई थी। यदि उसने इस व्यवस्था को स्वीकार करने में 
थोड़ी भी देर की होती तो डलहौजी उसके विरुद्ध बल-प्रयोग करने का और उसके 
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खर्चे से पलनेवाली सेना को ही उसके विरुद्ध भेजने का निश्‍चय कर डालता। 
आइचर्य-जनक वात तो यह है कि इस प्रकार निजाम को लूटकर, डलहोजी ने 
यह घोषित करने की धृष्टता की कि अतिरिक्त सेना के सम्बन्ध में, 
भारत-सरकार का निजाम के साथ व्यवहार अपरिवर्तित विश्वास, उदारता 
और सहनशीलता के गुणों से युक्त था।” 

अवध पर दखल--“डकेती की चरम सीमा”--१८५६ ई०--अवघ अन्तिम 
राज्य था, जिस पर कम्पनी ने दखल किया। बक्सर की लड़ाई (१७६५ F0) 
से जब से यह रियासत अँगरेजो के सम्पर्क में आई थी, तब से अँगरेज इसको अपनी 
आथिक कठिनाइयों का समाधान करनेवाला स्वर्ण-कोष बनाये हुए थे। भारत में 
ATCA की सावंभौम सत्ता स्थापित हो जाने के वाद से एक तटस्थ मित्र-राज्य के 
रूप में अवध का महत्त्व समाप्त हो गया था। इस प्रदेश की उपजाऊ भूमि और 
अत्यधिक साधन-सम्पन्नता देखकर अनेक गवर्नर-जनरलों के मन में इस पर दखल 
करने की इच्छा उठी थी, परन्तु अवघ के नवाव वजीर की दृढ भक्ति ने अंगरेजों 
की इस लोलुपता के लिए कभी कोई बहाना न निकलने दिया। कुशासन अथवा 
किसी नवाब की मृत्यु का लाभ उठाकर अवध पर नई-नई संधियाँ लादी जाती 
रहीं, जो निश्चित रूप से कम्पनी के लिए हितकर होती थीं | 

१८०१ ई० में वेलेजली की सन्धि ने नवाब का बहुत-सा प्रदेश उसके अधिकार 
से निकाल लिया था और उसके ऊपर Wise के परामर्श के अनुसार कार्य 
करने को शतँ लाद दी थी। इतने से भी सन्तुष्ट न होकर वेलेजली ने लिखा था कि 
“अवध-प्रांत की बरवादी के विरुद्ध तव तक कोई प्रभावपूर्ण आश्‍वासन नहीं दिया 
जा सकता, जव तक उस देश की समस्त सैनिक एवं सार्वजनिक शासन-व्यवस्था 
कम्पनी को नहीं सौंप दी जाती ।'” 

Mis हेस्टिग्ज और एम्हस्टं को अवध की शासनःव्यवस्थ में कुछ भी दोष 
न दिखाई दिया । हेस्टिग्ज तो इतना प्रसन्न हुआ था कि उसने नवाव को “राज!” 
('किंग') को उपाधि से विभूषित कर दिया था। इस भाव-परिवर्तन का कारण 
वे बड़ी-वड़ी रकमें थीं, जो नैपाली और वर्मी-युद्ध के समय अवघ से 'कजे! कहकर 
ली गई थीं । बैंटिक के रंगमंच पर उतरने पर अवध में पुनः कुशासन खोज निकाला ` 
गया और इस खोज के पर्याप्त कारण भी थे । बैंटिक को आशा थी कि अवध उस 
रिक्त कोष को पुनः भर सकेगा, जो बैटिक को ऐम्हरस्ट से प्राप्त हुआ था । उसने 
लखनऊ,का दौरा किया और नवांब को चेतावनी दी कि “यदि नवाब के प्रदेश, 
आज तक के अपनाये गये सिद्धान्तों से भिन्न किन्हीं अन्य सिद्धान्तों के अनुसार 

' शासित,न होंगे और शासन-व्यवस्था का प्रधान ध्येय जनता की समृद्धि न वनाया 
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जायगा, तो कर्नाटक और तंजौर की रियासतों ने जो दृष्टांत उपस्थित किये हँ, 
वे अवध-राज पर भी लागू किये जायेंगे और इस देश की समस्त व्यवस्था कम्पनी 
अपने हाथ में ले लेगी तथा नवाब कों राज-वंदी बना दिया जायगा 1” 

“जनता की समृद्धि” बैंटिक का गढ़ा हुआ एक नया शस्त्र था और क्योंकि 
जनता समृद्ध है या नहीं , इसका निर्णय 'जनता' को नहीं करना था, अपितु अेंगरेजों 
को करना था;.इसलिए अवध को अँगरेजी राज्य में मिला लेना केवल समय की वात 
ही रह गया। नवाव की नितांत निस्सहाय अवस्था को छोड़कर, कम्पनी को TAT 
कोई भी अधिकार न था, न कानून से और न संधि से ही। इस कमी को लॉडं 
ऑकलैंड ने १८३७ ई० में पूरा करना चाहा, जब नवाव नसीरुद्दीन कौ मृत्यु 
बहुत संदेहपूर्ण रूप से हुई विधवा रानी वादशाह वेगम ने उसके एक पुत्र को 


गही पर विठाया, परन्तु अँगरेजों ने मुहम्मदअली शाह का पक्ष लिया, . .. 


क्योंकि उसके नवाव बनने से उनको अवध पर एक नई संधि लादने का सुयोग मिल - 
जाता था। कृतज्ञता के भार से दवा हुआ, मुहम्मदअछी शाह कुछ भी 
अस्वीकार न कर स॒का; और उसने सितम्बर सन्‌ १८३७ ई० में एक नई संधि 
पर हस्ताक्षर कर दिये, जिसके अनुसार कम्पनी को कुशासन की अवस्था में 
अवध की शासन-व्यवस्था अपने हाथ में ले लेने का अधिकार मिल गया और अवध 
पर एक नई अँगरेजी सेना थोप दी गई, जिसका व्यय १६ लाख रुपये आता था। 
परन्तु, कम्पनी के अध्यक्ष-मंडल ने इस संधि को स्वीकार न किया और लॉर्ड ऑक- 
लैंड को लिख भेजा कि वह इस संधि के रद्द किये जाने की सूचना नवाब को दे दे । 
ऑकलैंड ने इस बात को छिपा दिया और नवाब को केवल इतनी ही सूचना दी कि 
उसको इस नई सेना के व्यय-भार से मुक्त किया गया है। ऑकलैंड का यह 
निंदनीय कृत्य स्पष्ट बता देता है कि कम्पनी का गवर्नेर-जनरल नीचता की किस 
गहराई तक उतर सकता था। डलहौजी के समय तक अवध का नवाब तथा 
अन्य कुछ लोग यही समझे बैठे थे कि सन्‌ १८३४ की संधि वनी हुई है। जान 
पड़ता है कि कम्पनी के अध्यक्षों ने भी ऑकलैंड के आचरण को स्वीकृति दे दी थी, 
क्योंकि जब उनको इस सव की सूचना दी गई तब भी उन्होंने इस पर कोई आक्षेप 
नहीं किया। इस संधि को सरकारी प्रकाशनों में स्थान मिल गया था और सत्‌ 
१८४४ ई० में सर हैनरी लॉरेंस ने अवध के विषय में लिखे गये अपने एक लेख में 
इसका उद्धरण दिया था। १८४७ ई० में लॉड हार्डिज ने पिछले गवनेर-जनरल 
की चेतावनी को फिर FETA; यह डुहराना तब तक एके नित्यप्रति का कार्य- 
क्रम ही वन चुका था, परन्तु इस चेतावनी में ध्यान देने की बात यह है कि इसमें 
उसने १८३४ ई० की संधि की ओर स्पष्ट संकेत किया था । 
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१८४८ fo में डलहौजी रंगमंच पर यह निश्‍चय लेकर उतरा कि वह मध्य- 
वर्ती सभी रियासतों को मिटा देगा । कम्पनी की नियामक समिति (बोर्ड ऑफ 
कन्ट्रोल) के अध्यक्ष सर चाल्सं वुड के रूप में उसे अपनी दखल की नीति का एक 
उत्साही समर्थक मिल गया। दखल का निश्चय हो जाने पर, कनल स्लीमैन 
और कर्नेल आउट्रम ने, जिनको अवध की व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करने के लिए 
अवध में रेजीडेंट नियुक्त किया गया था, एक बहाना तैयार कर दिया | ऐसे TL 
सरकारी लुटेरों की भी कमी न थी, जिन्होंने कल्पना के वल पर अवध की दशा 
का बुरा से बुरा चित्र उपस्थित कर दिया। एक ऐसा ही व्यक्ति “एक पूर्वीय 
नरेश का घरेलू जीवन” (“ए प्राइवेट लाइफू ऑफ ईस्टने किंग”) का लेखक था । 

सन्‌ १८४९ ई० में दखल की नीति का कट्टर पक्षपाती स्लीमैन रेजीडेंट नियुक्त 
हुआ । अवघ के दखल के लिए पक्के से पक्का मामला खडा करने के उत्साह 
में वह इस सीमा तक बढ़ गया कि उसने उन सब देछद्रोहियों की एक सूची तैयार कर 

- दी जो अवध में ब्रिटिश राज्य चाहते थे । उसकी यह्‌ रिपोर्ट १८५१ ई० में प्रकाशित 
हुई और उसके बाद के रेजीडेंट कनेल आउटूम ने १८५४ ई० में इसको फिर दुहराया । 
ऐसी सामग्री के आधार पर डलहौजी ने बड़े परिश्रम से अपना विवरण-पत्र 
लिखा। इस विवरण-पत्र में वह यह मानकर चला था कि १८३७ ई० की संधि 
का अस्तित्व नहीं है और उसने यह सुझाव रखा कि अवध के शासक को अपनी 
उपाधि तो धारण करने दी जाय, परन्तु अवध का शासन स्थायी रूप से कम्पनी 
अपने हाथ में ले ले। अवध के नवाब की दृढ़ राजभक्ति का ध्यान रखते हुए, 
उसने नवाब को जवर्दस्ती पदच्युत कर अवध पर दखल करने का समर्थन न किया । 
एक बड़ी मजेदार वात यह है कि कर्नेल स्लीमैन ने अपनी रिपोर्ट में सन्‌ १८३७ 
की संधि के अनुसार कार्य करने का समर्थन किया था और यह भी लिखा था कि 
अवध को वेदखल कर छीन लेने से हमारे भले नाम पर कलंक लगेगा “और यह भला 
नाम हमारे लिए दर्जनों अवधों से भी मूल्यवान्‌ है।” अवध-नरेश के इस व्यवस्था 
को अस्वीकार करने की अवस्था में , डलहोजी ने सुझाव दिया कि १८०१ ई० 
की संधि रह कर दी जाय और उसको उसके ही भाग्य पर छोड़ दिया जाय । 
डलहौजी की कौंसिल के सदस्य इस योजना पर एकमत नहीं थे। अधिकांश 
` सदस्य इस प्रस्ताव के विरुद्ध थे और १८०१ ई की संधि को रह करने के उसके 
) सुझाव के विरोध में तो सभी सदस्य एकमत थे। परन्तु इंगलैंड में कम्पनी के 
अधिकारियों ने इस मामले का निपटारा कर दिया ; उन्होंने डलहौजी के प्रस्ताव 
को अस्वीकार करते हुए, अवध को दखल करने का आदेश दिया । संधि का एक 
ससविदा तैयार किया गया और आउटूम को आदेश दिया गया कि वह्‌ अवध के 
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प्रमुख व्यक्तियों को अँगरेजों के पक्ष में कर ले। जैसी कि आशा थी, अवध-नरेश 
ने संधि पर हस्ताक्षर करना अस्वीकार कर दिया । अवध को १३ फरवरी १८५६ 
की एक घोषणा द्वारा अँगरेजी राज्य में मिला लिया गया । इस दखल का आधार, 
डलहौजी ही के शब्दों में , यह बताया गया कि “ब्रिटिश सरकार भगवान्‌ और मनुष्य 
दोनों की निगाह में अपराधी बन जायगी, यदि यह अपने ही मुख से एक एसी 
शासन-व्यवस्था को और अधिक समय तक चलने देगी, जो लाखों के लिए यातनाओं 
से भरी हुई है।” इस घोषणा से पहले ही अँगरेजी सेना, अपनी तलवारों से 
इस दखल के “न्याय' को सिद्ध करने के लिए , लखनऊ में चक्कर लगा चुकी थी । 
यह तलवारें चमक भी पड़तीं, परन्तु नवाब वाजिदअली शाह ने अपनी प्रजा को 
रोक लिया और अपने शासक के सम्मान की रक्षा के लिए लखनऊ में एकत्र हुए 
अनेकानेक राजाओं तथा ताल्लुकेदारों की क्रुद्ध भावनाओं को शांत कर दिया। 
वे लाखों सताये हुए लोग, जिनकी यातनाओं पर तरस खाकर अवध को अँगरेजी 
राज में मिलाने की कृपा की गई थी, अँगरेजो के विरुद्ध शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए 
इस समस्त कार्यवाही के झूठेपन पर यह एक दुःखपूर्ण टीका है। 

उपाधियों और वृत्तियों (पेंशनों) को समाप्ति--वेदखली की नीति की 
ही एक शाखा के रूप में उपाधियों और वृत्तियों की समाप्ति का कार्ये भी प्रारम्भ 
हुआ। तकं यह दिया गया कि उपाधियाँ और ृत्तियाँ व्यक्तिगत होती हैं, और 
जिसको ये दी जाती हैं उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ ये बेदखल हो जाती हैं; उसके 
उत्तराधिकारियों का इस पर कोई हक नहीं होता और न ब्रिटिश सरकार उनको 
ये उपाधियाँ और वृत्तियाँ देते रहने के लिए बाध्य ही है। 

धोंधूपंत, जो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है और १८५७ को विप्लव का 
प्रमुख नेता बना, इस बेदखली की अवसरवादी नीति का पहले-पहल शिकार हुआ | 
वह भूतपूर्वं पेशवा, द्वितीय बाजीराव का दत्तक पुत्र था। हेस्टिग्ज़ के मराठा-युद्धों 
के पदचात्‌ बाजीराव को ८ लाख की वाषिक वृत्ति और कानपुर के समीप बिठूर 
नगर दिया गया था। १८५२ ई० में बाजीराव का देहांत हो गया और तब नाना 
साहब ने डलहौजी से प्रार्थना की कि उसको दिवंगत बाजीराव की वृत्ति तथा बिठूर 
नगर का उत्तराधिकारी मान लिया जाये । डलहौजी आथिक लाभ अथवा प्रदेश- 
प्राप्ति के किसी भी सुयोग को न छोड़ने की नीति का कट्टर पक्षपाती था ही ; 
उसने नाना साहव के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। डलहोजी के इस 
कृत्य से, जिसको सर जॉन के ने 'कठोर', आनेल्ड ने 'बेदम करनेवाला | 
नाना के मन में जो गाँठ बेंच गई, उसका परिणाम कानपुर ने सन्‌ 
में खुली आँखों देखा । ee. 
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कर्नाटक के नवाब के प्रति व्यबहार--अक्टूबर १८५५ ई० में कर्नाटक का 
नवाब मुहम्मद गौस, पुत्रहीन दशा में, मर गया। इस्लामी और अँगरेजी दोनों 
ही विधियों के अनुसार अजीमजाह उसका उत्तराधिकारी ठहरता था और उसने 
मद्रास के गवर्नर BIS हरिस को अपने उत्तराधिकार की alata के लिए लिखा | 

लॉड हैरिस ने यह तर्कं उपस्थित किया कि उपाधियाँ और वृत्तियाँ तो व्यक्ति- 
गत होती हैं और “अधिकार के बिना राज-चिह्ल (धारण करना) सत्ता का उपहास 
है, जो विनाशकारी भी है--कि इस दिखावे को जारी रखना राजनीति के विरुद्ध 
और बुद्धिहीनता का कार्य है, जो (दिखावा) यद्यपि, राजनीतिक दृष्टि से अहानि- 


- , कर रहा है, फिर भी, किसी भी समय षड्यन्त्र और आन्दोलन का केन्द्र वन 
. सकता है।” 


डलहौजी ने भी हरिस को वात दुहराई और (कर्नाटक की नवाबी का) यह 
- दिखावा मिटा दिया गया । डलहौजी ने लिखा कि “यह स्वीकार करने में मैं हैरिस 
से पुर्णत: सहमत हूँ किं १८०१ की सन्धि आनुवंशिक उत्तराधिकार का कोई अधि- 
कार नहीं देती । यह तो पूर्णतः एक व्यक्तिगत सन्धि है।. . . . इस सन्धि के किसी 
भी भाग में उत्तराधिकारियों का उल्लेख नहीं हुआ है और इसमें स्वयं नवाब 
अजीमुद्दौला के अतिरिक्त और किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई भी वस्तु देना 
स्वीकार नहीं किया गया है।” 

ऐतिहासिक दृष्टि से कर्नाटक में अंगरेजों की स्थिति नवाब की दी हुई स्वीक्क- 

तियों पर टिकी हुई थी और पारिभाषिक दृष्टि से अंगरेज नवाब के 'सामंत' थे ।. 
परन्तु अंगरेजो की शक्ति के द्रुत विकास के फलस्वरूप, स्थिति बदल गई और 
नवाब कानून की दृष्टि से तो नहीं परन्तु वास्तव में अँगरेजों के अधीन हो गया और 

* उसमें इतनी भी शक्ति न रह गई कि वह अँगरेजो द्वारा अपने ऊपर लादी जानेवाली : 
किसी सन्धि का भी विरोध कर सके । १७६२ ई में कानंवालिस ने उसके समस्त 

अधिकार छीन लिये थे और उसके नाम वाषिक वृत्ति लगा दी थी। 

वेलेजली ने टीपू सुल्तान को हराने के बाद, नवाव ओमदुत-अल-ओमरा, जो 
मुहम्मदअली के बाद उसके पद पर आसीन हुआ था, के विरुद्ध अपनी जालसाजी का 
हाथ वढ़ाया। वेलेजली ने उस पर टीपू के साथ गुप्त मन्त्रणा करने का अपराध: 
` लगाया और इस दोषारोपण का आधार कुछ कागज-पत्रों को बताया जो श्रीरंग- 
) ” पट्टम के पतन के वाद अँगरेजो के हाथ लगे थे न तो ये कागज-पत्र ही कभी प्रामा- 
| णिक सिद्ध हुए और न गुप्त मंत्रणा का अपराध ही कभी सिद्ध हो सका; परन्तु 
वेलेजली तो नवाब पर एक नई व्यवस्था लादने पर उतारू था और शक्ति उसके 

हाथ में थी। परन्तु ओमदुत के सौभाग्य से, मृत्यु उसकी सहायता के लिए आ.' 
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पहुँची । उसके पुत्र अली ने राजकीय अधिकारों की उस परछाई से नाता तोड़ने 
से इनकार कर दिया, जो उसको अपने पिता से उत्तराधिकार के रूप में मिली थी; 
अत: अँगरेजो ने उसको हटाकर अजीमुद्दोला को नवाव वना दिया | अजीमुद्दौला 
ने अँगरेजों की इस कृपा का आभार प्रकट करने के लिए सन्‌ १८० १ की संधि स्वीकार 
कर ली। इस संधि के अनुसार कर्नाटक के राजस्व का हॅ. भाग हमेशा के लिए 
कम्पनी को सौंप दिया गया और छे भाग नवावी को बनाये रखने के लिए नियत 
किया गया। इसमें स्वीकार किया गया कि “इस समझौते के दोनों पक्षों का यह्‌ 
उद्देश्य है कि ये उपर्युक्त धन-राशियाँ भविष्य में सदैव ही कर्नाटक के राजस्व से 
स्थायी कटौती समझी जायेगी ।” 

यह सन्धि थी जिसको व्यक्तिगत बताकर डलहौजी ने आजिमजाह को दिवंगत © 
l मुहम्मद गौस का उत्तराधिकारी मानना अस्वीकार कर दिया। यहाँ किन्ही 


प्रदेशों पर अधिकार करने की वात न थी, परन्तु एक वृत्ति के प्रश्‍न ने ही डलहौजी ' 


की लोलुपता को उभाड़ दिया था। उसने बड़े परिश्रम से तकं जुटाकर, ऐसे तके 
जो ईमानदारी की अपेक्षा मक्कारी ही प्रकट करते थे, कर्नाटक के नवाव की वृत्ति 
कम्पनी के कोष में डाल दी और घोषित किया कि पिछले सरकारी कागज-पत्रों 
में आजिमजाह का मुहम्मद गौस के उत्तराधिकारी के रूप में उल्लेख केवल यही 
निर्देश करता है कि “ब्रिटिश सरकार की ओर से इस आशा का कि यदि मुहम्मद 
गौस को कोई संतान न हो पाई, तो वह उसके चाचा आजिमजाह को उसके उत्तरा- 
धिकारी के रूप में नवाब बनने देगी। परन्तु कोई आशा या उद्देश्य तक का भी 
व्यक्त करना किसी के अधिकार को स्वीकार करना या किसी को अधिकार देना 
नहीं होता।” पिछले उत्तराधिकारों के संबंध में, जो इस बात के प्रमाण थे कि डल- 
हौजी के समय तक कर्नाटक की संधि व्यक्तिगत नहीं मानी गई थी, डलहौजी ने यह. 
घोषित करने की धृष्टता की कि वे उत्तराधिकार तो बपौती सम्पत्ति से किसी 
प्रकार भी सम्बद्ध न थे। एक दुष्कृत्य को छिपाने के लिए डलहौजी के इन कुतकों 
को देखकर तकं और न्याय को लज्जा से मुंह छिपा लेना पड़ता है । इस मामले में 
एक पक्ष का प्रतिनिधि होने पर भी डलहोजी ने च्यायासन ग्रहण किया और उसका 
निर्णय, यह मानना पड़ेगा, धूजसकी लाठी उसकी भैंस' के प्रागैतिहासिक सिद्धान्त 
पर आधारित था। 

तंजौर के राजा के साथ व्यवहार--डलहौजी ने जो दूसरी बडी वृत्ति हडप 
की, वह थी तंजौर के राजा की । सन्‌ १८५५ $o में महाराज शिवाजीराव अपनी 
विधवा और दो पुत्रियों को छोड़कर मरे। कर्नाटक के नवाब की तरह तंजौर का 
राजा भी राज्यहीन था । उसको वृत्ति (पेंशन) मिलती थी और कुछ जागीर 
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मिली हुई थी। शिवाजीराव की मृत्यु हो जाने पर डलहौजी ने यह बताकर कि 
शिवाजीराव के कोई पुत्र-संतान नहीं है, उसकी पेंशन बन्द कर दी और जागीर 
छीन ली। तंजौर के राजवंश की परम्परा के अनुसार कन्याएँ भी अपने पिता की 
सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी होती थीं और तंजौर के पाँचवें महाराज के GATS 
उनकी पुत्री सुजनाबाई को राजपद प्राप्त हुआ था, जो प्रस्तुत मामले में एक स्पष्ट 
दृष्टान्त था। डलहौजी ने किसी वात पर ध्यान न दिया। यह मामला इस दृष्टि 
से भी महत्त्वपूर्ण है कि यह मामला प्रीवी कौंसिल तक पहुँचा था और लॉडे किग्स- 
डाउन ने इसका निर्णय किया था। 

मृत राजा की व्यक्तिगत सम्पत्ति भी जब्त कर ली गई थी; इस पर उसकी 
विधवा रानी ने मद्रास के उच्च न्यायालय में दावा दायर किया । मद्रास के उच्च 
न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्णय दिया, जिस पर कम्पनी ने प्रीवी कौंसिल में 
अपील की । प्रीवी कौंसिल ने मद्रास के उच्च न्यायालय का फैसला उलट दिया; 
इसका आधार दावे का औचित्य नहीं था, अपितु न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र का 
प्रश्न था। प्रीवी कौंसिल का मत था कि यह जब्ती “राज्य का कृत्य था अतः यह 
किसी नागरिक न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के अन्तगंत नहीं था।” परन्तु लाँडे 
किग्सडाउन को अपने फैसले में लिखना. पड़ा कि: 

“इन कागज-पत्रों में ईस्ट इंडिया कम्पनी अथवा ग्रेट ब्रिटेन के ताज के पक्ष 
में कोई ऐसा आधार खोज निकालना अत्यंत कठिन है, (जिसके बल पर) वे इस 
राज को अथवा राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी सम्पत्ति के किसी भाग को 
अधिकृत कर सकें।. . . . . . (तंजौर का) राजा एक स्वतंत्र शासक था ऐसे 
प्रदेशों का, जो निस्संदेह अत्यल्प थे और संधियों से बेधा था एक प्रबल पड़ोसी के 
साथ, जिसने, व्यवहारत:, उसके पास स्वतंत्र आचरण की कुछ भी शक्ति न छोड़ी 
थी, परन्तु उसे अपने प्रदेश प्राप्त नहीं थे, जैसा कि वस्तुस्थिति थी, ब्रिटिश ताज 
की अथवा ईस्ट इंडिया कम्पनी की (दी हुई) जागीर के रूप में न इस पर अधिकार 
करने का कोई ऐसा बहाना विद्यमान दिखाई देता है जिससे राजा के पुत्रहीन मर 
जानें पर, किसी भी कानूनी उपाधि से, या एक राजसात्करण के रूप में या निपूती 
सम्पत्ति की जन्ती के रूप में (ब्रिटिश सरकार इस पर अधिकार करती) ।” 

१८५३ ई० का चार्टर एक्ट और १८५४ ई० का भारत-सरकार कानून-- 
कम्पनी द्वारा भारत पर शासन करने की नियम-विरुद् पद्धति, काल मैं प्रवाह के 
साथ, अपनी समस्त उपयोगिता खो चुकी थी। भारत को ताज के अधीन बनाते 
ee aoe चीन के वयापार पर कम्पनी का एकाधिकार निर- 

सहा था। अतः १८५३ ई० का अधिकार-पत्र (चाटेर 
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ऐक्ट) जनता के शोर-गुल को शांत करने, ताज के अधिकारों को बढ़ाने और इतने 
पर भी कम्पनी का पर्दा बनाये रखने के उद्देश्य से निमित हुआ था। 

इस अधिका पत्र ने कम्पनी को पुनः जीवन दान दिया, परन्तु “केवल तब तक 
के लिए जब तक पालियामेंट कोई और प्रबन्ध न कर ले ।” ताज का प्रभाव बढ़ाने 
के लिए अध्यक्षों की संख्या २१ से घटाकर १६ की गई, ताज द्वारा मनोनीत सदस्यों 
की संख्या ६ कर दी गई और भविष्य में केन्द्र अथवा प्रांतों में सचिवों' (कौसेलसं) 
की नियुक्ति के लिए ताज की स्वीकृति आवश्यक ठहराई गई। 

अध्यक्षों से भारतीय संरक्षण का अधिकार छीन कर उनकी शक्ति और भी 
कम कर दी गई। सरकारी नौकरियों में पक्षपात रोकने के लिए प्रतियोगिता- 


मूलक परीक्षाएँ ('कम्पिटीटिव ऐंक्जामिनेशन्स') प्रारम्भ की गई। इस अधिकार | - 
पत्र ने नियामक-समिति को अधिकार दिया कि वह सार्वजनिक नौकरियों (सिविल . 


सविस) के उम्मीदवारों की परीक्षा के नियम वनाये और ताज के सभी स्वभावज 
('नैचुरल-वोन!) प्रजा जनों को इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए योग्य ठहराया 
गया। परन्तु परीक्षा के नियम इस प्रकार के बनाये गये कि, उनके फलस्वरूप 
भारतीय इन परीक्षाओं से वहिष्कृत हो जाते थे। 

शासन-प्रवन्ध के क्षेत्र में इस अधिकार-पत्र ने गवर्नर-जनरल की विधि-निर्माण 
के अधिकारों की सीमा विस्तृत कर दी, कार्यकारिणी को व्यवस्थापिका से अलग कर 
दिया और भारतीय व्यवस्थापिका के श्रीगणेश के लिए सामग्री जुटा दी। इस 
अधिकार-पत्र ने, व्यवस्थापिका के व्यवस्था-निर्माण के प्रत्येक कार्य पर गवनंर- 
जनरल की स्वीकृति अनिवार्य बनाकर, उसको निषेधाधिकार (वीटो) की शक्ति 
से सज्जित कर दिया । अब तक उसको केवल निर्णायक-मत (कास्टिंग वोट) 
देने का ही अधिकार था और निषेधाधिकार इंगलैंड में कम्पनी के अधिकारियों के 
हाथ में था। १८३३ ई० के Uae द्वारा जिस कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई 
थी, वह अब कौंसिल का एक सामान्य सदस्य बना दिया गया और उसको सभी 
विषयों पर मत देने का अधिकार दिया गया । विधि-निर्माण के लिए, गवनंर- 
जनरल की मंत्रि-परिषद्‌ (कौंसिल) में व्यवस्थापक मंत्री' नाम से कुछ सदस्य 
बढ़ाये गये, जो विभिन्न प्रांतीय प्रधान अधिकारियों द्वारा उन कमेचारियो में से 
मनोनीत होते थे, जो दस साल से सावंजनिक नौकरियों (सिविल सविस) पर 
नियुक्त हों । इसमें गैर-सरकारी लोगों को सम्मिलित करने का अध्यक्ष-मंडल के 
प्रधान सर चाल्स वुड ने प्रबल विरोध किया और यह विचार छोड़ दिया गया। 

इस अधिकारपत्र की अन्य धाराओं ने भारत के शासन-तन्त्र के ढाँचे में परि- 
वर्तन किये । बंगाल के लिए एक अलग गवर या लैफ्टिनेंट गवर्नेर नियुक्त किये 

१८ 
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जाने और इस पद को गवर्नर-जनरल के पद से अलग करने की व्यवस्था बनाई 
गई। गवर्नर-जनरल को अधिकार दिया गया कि वह अपनी अनुपस्थिति में 
मंत्रि-परिषद्‌ की बैठकों का सभापतित्व करने के लिए एक उप-प्रधान नियुवत 
कर सकता है; भारत में ताज की सेनाओं के प्रधान सेनापति को कम्पनी की सेनाओं 
का प्रधान सेनापति बनाया गया। 

१८५३ fo के इस ऐक्ट के पश्चात्‌ सन्‌ १८५४ का भारत-सरकार-कानून 
(गवनेमेंट ऑफ इंडिया एक्ट) आ पहुँचा । इसका प्रधान उद्देश्य गवनेर-जनरल को 
यह अधिकार सौंपना था कि वह नये प्राप्त किये गये प्रदेशों के शासन-प्रबन्ध की 
व्यवस्था करे । इस विधि ने गवर्नर-जनरल को अधिकार दिया कि वह्‌ कम्पनी के 
अधिकृत प्रदेशों का अधिकार और व्यवस्था तत्काल अपने हाथ में ले ले और इनकी 
शासन-व्यवस्था करे। इस अधिकार का उपयोग चीफ कमिइनरों को नियुक्त 
करके किया गया, जो सीघे गवर्नर-जनरल के अधीन रखे गये । 

१८५३ और १८५४ ई० की इन दोनों विधियों ने भारतीय शासन के ढाँचे में 
बाहरी परिवर्तेन करने के अतिरिक्त, नीति अथवा शासन-व्यवस्था में किसी नयें 
जीवन का संचार न किया । पुराने पड़े हुए सिद्धान्त शासन-तन्त्र के सूत्र बने रहे; 
फल यह हुआ कि उनसे तत्कालीन भावधाराओं की अपेक्षा उनके निर्माताओं के 
आदश जो साम्राज्य की सुरक्षा और केन्द्रीकरण थे-ही प्रतिफलित होते थे। 


डलहौजी के शासन-सम्बन्धी सुधार 


केन्द्रीकरण--डलहौजी के सुधारों का प्रधान लक्ष्य था केंद्रीकरण | ये सुधार 
समस्त शक्ति-तन्तुओ को गवर्नर-जनरल के हाथ में एकत्र करने के लिए बनायें 
गये थे । डलहोजी के उद्योग से जो विस्तृत प्रदेश अँगरेजी राज में आ गये थे, उनके 
कारण यह समस्या सबंप्रमुख बन गई थी कि उन प्रदेशों में पिछली शासनप्रणाली 
का स्थान ग्रहण करने के लिए कोई नया ढाँचा खड़ा किया जाये। डलहौजी ने 
इस समस्या के समाधान के लिए “नियमन-विहीन प्रणाली” (नॉन रेग्यूलेशन- 
सिस्टम?) बनाई । इस प्रणाली में शासन-प्रवन्ध का अध्यक्ष एक कमिइनर होता 
था जो सीघे गवर्नर-जनरल के अधीन होता था। इस प्रणाली का प्रधान उद्देश्य 
शांति बनाये रखना, राजस्व वसूल करना, और एक पुराने ढंग की फौजदारी 
न्याय-च्यवस्था चलाना था । यह प्रणाली जनता के कष्टों को दूर करने की सदिच्छा 
से निमित नहीं हुई थी। इसका एकमात्र गुण था कर्मचारियों की बचत। इसमें . 
सैनिक और सावंजनिक शासन का भेद न था। जिले के अधिकारी में न्याय, 
पुलिस, कार्यकारिणी और राजस्व इन सभी के अधिकार निहित थे। इस अधि- 
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कारी की मनमानी रोकने के लिए कोई कानून न था और गवर्नर-जनरल के f 
अतिरिक्त और कोई भी उसकी मन की मौजों को नहीं रोक सकता था। डलहौजी 
के समर्थकों ने यह कहकर इस व्यवस्था का बचाव किया है कि यह तो एक अस्थायी 
कामचलाऊ व्यवस्था थी; परन्तु सत्य यह है कि जितने समय तक भी यह व्यवस्था 
चली, उतने ही दिनों में इसने जनता का नैतिक वल समाप्त कर दिया और बड़े 
विनाशकारी परिणाम प्रकट किये। ! 

सैनिक और सामरिक महत्त्व के परिवतंन--देशी रियासतों को अँगरेजी 
राज्य में मिला लेने और पंजाब को जीत लेने के फलस्वरूप साम्राज्य की बाह्य 
और आन्तरिक सुरक्षा की नई-नई समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। पुरानी सैनिक- , 
व्यवस्था, जिसके अनुसार सेना Aga कुछ बंगाल में एकत्र की गई थी, अब समयो- 
चित न रह गई थी, क्योंकि अव राजनीतिक आकर्षण के केन्द्र बंगाल से हटकर 
मध्य और उत्तर भारत में चला गया था । उत्तर में कम्पनी की राज्य-सीमा अफगा- 
निस्तान की सीमा से जा मिली थी, जिसके आगे रूस की झपटनेवाली शक्ति का 
प्रदेश था। डलहोजी ने परिवर्तित स्थितियों के अनुकूल aga से सैनिक सुधार 
कार्यान्वित किये और aga से ऐसे सुधार प्रस्तावित किये जो भारत की सुरक्षा 
के लिए नितांत आवश्यक थे। उसने सेनाओं को बंगाल से हटाकर उत्तर की ओर 
ले जाना शुरू किया और बंगाल आटिलरी (तोपखाने) का प्रधान केन्द्र कलकत्ता 
से हटाकर मेरठ में बना दिया । धीरे-धीरे सेना का प्रधान केन्द्र शिमला वना दिया 
गया, जहाँ गवर्नेर-जनरल और उसकी मंत्रि-परिषद्‌ भी निवास करती थी, जिससे 
ये निकट सम्पर्क में आ जायें। नियमित देशी सैनिक.दलों से किसी प्रकार के 
भय की आशंका रोकने के लिए उसने उनको घटाने, अलग-अलग करने और स्थान- 
स्थान पर बाँटने की नीति ग्रहण की; उसको आशा थी कि थोड़ी संख्या में होने और 
एक दूसरे से दूर होने से वे परस्पर गुप्त मन्त्रणाएँ न कर सकेंगे। सुरक्षा के एक 
उपाय के रूप में और भारतीय सैनिक दलों के भयकारी प्रभाव को समाप्त करने के 
लिए उसने गोरखा रेजीमेंटों का संघटन किया और गोरखों को कम्पनी-सरकार 
की सेना में भरती होने के लिए प्रोत्साहित किया तथा पंजाब में एक अनियमित 
सेना (Irregular Force) तैयार की। उसने इंगलैंड के अधिकारियों के 
समक्ष भारत में अँगरेज सैनिकों की संख्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा; परन्तु 
यूरोप में रूस के साथ इंगलेंड के युद्ध की संभावना के कारण उसका यह प्रस्ताव 
कार्यान्वित न किया गया। डलहौजी अपने इन सैनिक परिवतंनों से कभी भी 
संतुष्ट न हुआ। उसको रात-दिन यही भय सताता रहता था कि देशी सैनिक- 
दल कहीं षड्यन्त्र रचने की चेष्टा न करें। उसको भय था कि भारतीय साम्राज्य 
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के लिए अन्तिम युद्ध अभी भी लड़ने को बाकी है। भारत में कम्पनी के सैनिक 
बल को सुदृढ़ बनाने के लिए उसने अनेक प्रस्ताव उपस्थित किये जो उसके द्वारा 
प्रस्तुत नौसैनिक विवरण-पत्रो में निवद्ध हैँ। डलहौजी के समर्थक इन विवरण- 
पत्रों को गंभीर, बुद्धिमत्तापुर्ण, अन्तर्दृष्टि और दूरदशिता के स्मारक बताते al 

परन्तु इंगलैंड में अधिकारी-वर्ग का इन विवरण-पत्रों के गुणों के प्रति कुछ दूसरा 

हो मत था। उन्होंने इनकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया; वाद में डलहौजी के 

समर्थक हाथ मलते हुए इन अधिकारियों को कोसने लगे कि यदि डलहौजी के 

ये प्रस्ताव कार्यान्वित कर दिये जाते तो गदर रुक जाता। डलहौजी के इन विवरण- 

पत्नों का विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि इनका सारांश था अँगरेज सैनिकों 

की संख्या बढ़ाना और देशी सैनिक-दलों को कम करना। डलहोजी की दृष्टि 

में ब्रिटिश सैनिक-दल “हमारी शक्ति के मूल तत्त्व” थे जिन पर वह्‌ “पूर्वं में हमारी 

स्थिति की सुरक्षा एवं सुदृढता” को आधारित समझता था। परन्तु डलहौजी 

जैसे साम्राज्यवादी और उसके समर्थकों के मन में यह विचार शायद ही कभी आया 

हो कि केवल पशु-शक्ति के द्वारा ही किसी राष्ट्र की आध्यात्मिक भावनाओं को 

एक जत्रृपक्षीय शासन के विरुद्ध संघटित होने से रोकना असंभव है । अंगरेज 

सैनिकों की संख्या में वृद्धि होने से स्वतन्त्रता-प्राप्ति का यह पवित्र उत्साह भले ही 

दवा दिया गया होता, परन्तु यह सेना इस भावना को नष्ट नहीं कर सकती थी । 

भय एक भौतिक वस्तु है और यह हमारे अपने ध्येय तक पहुँचने के प्रबल निश्‍चय 
के सामने झुक जाता है। डलहौजी के प्रस्ताव यदि कार्यान्वित किये जाते तो संभव 
था कि १८५७ की घटनाएं देर से होतीं; परन्तु वे होती ही नहीं, यह असंभव था । 
जलवे मौर देलीग्राफ--डलहौजी ने जो रेलवे और टेलीग्राफ व्यवस्था प्रारम्भ 

की, उसके उल्लेख के बिना उसके सैनिक परिशोधनों का वर्णन अधूरा ही रहेगा । 
यह व्यवस्था उसके विचार से, सैनिक दृष्टि से, शीघ्र यातायात और समाचार 

वहन के लिए तथा व्यापारिक दृष्टि से ब्रिटिश पूँजी की खपत के लिए महत्त्वपूर्ण 
थी। भारतीयों की आत्मरक्षा की भावना ने इस व्यवस्थ को लोहे की बेडियाँ 
समझा । इंगलैंड में अपने अधिकारियों के पास इस व्यवस्था की सिफारिश करते 
हुए उसने लिखा कि “सम्मान्य अध्यक्ष-मंडल ऐसे कार्यों को स्वयं अपने हाथ में लेकर, 
जिस समय और धन की बचत कर पायेंगे, वे इस अवसर पर अंगरेजी पूंजी और 
कार्य-क्षमता की वहुत बड़ी मात्रा को खपत में भली भाँति व्यय किये जा सकेंगे, 
जिससे, इन सफल प्रयत्नों के फलस्वरूप, जैसा कि मैं इस रेलवे व्यवस्था को सम- 
झता हूँ, इसके वाद भारतीय उपजों और व्यापार के सम्बन्ध में इसी प्रकार की 
पूँजी और प्रयत्नो को लगाने का प्रोत्साहन मिलेगा।' इन सफल प्रयत्तों में 
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अँगरेजी निगमों (कॉरपोरेशन्स) को उत्साहित करने के लिए, इनके साथ ठेके 
किये गये और डलहौजी ने इनको सब प्रकार की सुविधाएँ दीं तथा इनके अपने लाभ 
के अतिरिक्त, इनको व्याज देने का भी आश्वासन दिया, जिसके लिए सरकार 
जिम्मेदार हो गई। साम्राज्यवाद के एक औजार के रूप में, सरकारी आइवासन 
की यह पद्धति विलक्षण नीतिपूर्ण थी, परन्तु एक व्यापारिक कृत्य के रूप में यह 
पद्धति कर देनेवाली जनता के साथ एक वहुत बड़ी धोखेवाजी थी । इस व्यवस्था 
के अनुसार कुछ सामरिक महत्त्व की रेलवे लाइनें विछाई गई, जिनके लिए भारत 
को बड़ी महँगी कीमत चुकानी पड़ी और अँगरेज पूँजीपतियों को आशातीत लाभ 
हुआ। भारत में रेलवे का विकास मुख्यतः डलहौजी के उन प्रस्तावों के आधार 
पर हुआ है, जो उसने अपने रेलवे विवरण-पत्र में रखे थे। इस व्यवस्था का 
महत्त्व भारतीय समाज के उस संघटन से, जो इसके फलस्वरूप हुआ है, या उस 
विचार-समता से, जो वार-वार मिलने-जुलने से स्वभावतया उत्पन्न हो जाती है, 
आँकना, इसके अप्रत्यक्ष और अप्रत्याशित परिणामों का आधारं लेकर चलना ही 
होगा | 

व्यापारिक सुधार--डलहौजी के व्यापारिक सुधारों का उद्देश्य भारतीय 
उपज और मंडियो को अँगरेजी पूँजी के शोषण के लिए उन्मुक्त कर देना था। 
इसमें उसको आशातीत सफलता मिली। उसके ये सुधार वे दरवाजे थे जिनके 
द्वारा आर्थिक परतंत्रता की बेड़ियों ने प्रवेश कर भारत को जकड़ लिया। ये सुधार 
एक सैनिक साम्राज्यवाद का आर्थिक साम्राज्यवाद के रूप में विवर्तन प्रतिवि- 
म्बित करते हैं। डलहौजी ने स्वतंत्र व्यापार का सिद्धान्त भारत में भी प्रारम्भ 
feat; यह सिद्धान्त सत्य का आदर्श रूप बताया जाता था और प्रत्येक देश और 
प्रत्येक जाति में इसके प्रचलन की घोषणा की गई थी। भारत के सभी बंदरगाह 
उन्मुक्त घोषित किये गये । लाइट हाउसों तथा वंदरगाहो में आवश्यक मरम्मतें 
की गईं। व्यापारिक माल और पूँजी के स्वतंत्र प्रवाह में बाधक सभी प्रकार की 
रोक-थामों को हटा दिया गया । परिणाम यह हुआ कि भारत का समस्त तटवर्ती 
शिल्प अँगरेज पूँजीपतियों के हाथ में आ गया । डलहौजी के व्यापार-वाणिज्य 
सम्बन्धी सुधारों से भारतीय पूँजी और उद्यम पर, जो अंगरेजी दबाव के कारण 
पहले से ही क्षीण हो रहे थे, पाला पड़ गया। आगे चलकर इन सुधारों के बहुत 
गंभीर परिणाम हुए, जिनकी छाप आज भी भारत के चेहरे पर दिखाई देती है; 
ये हैं--व्यावसायिक निर्धनता, बिलकुल खेती पर निर्भर रहना और असंतुलित 
आथिक व्यवस्था। डलहौजी के एक समर्थक सर डब्ल्यू० डब्ल्यू० हुन्टर ने उसके 
वाणिज्य-सम्बन्धी सुधारों की महान्‌ सफलता की प्रशंसा करते हुए जो आँकड़े दिये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७८ अर्वाचीन भारत का इतिहास 


हैं, वे भारतीयों की दृष्टि से भारत में आथिक शोषण की करुण कथा सुनाते हैं। 
डलहौजी के इन सुधारों के फलस्वरूप कपास का निर्यात १३ लाख स्टालिंग से बढ़- 
कर ३५ लाख हो गया, अनाज का निर्यात ८५९ लाख स्टालिंग से बढ़कर २९० लाख 
तक पहुँच गया । व्यापारिक वस्तुओं का कुल निर्यात सन्‌ १८४८ में १३३ लाख 
स्टालिग से बढ़कर सन्‌ १८५६ ई० में २३ लाख हो गया था। दूसरी ओर, इसी 
बीच इंगलैंड में बने हुए माल का आयात १०३ लाख से बढ़कर २५४ लाख स्टालिग 
तक हो गया था | 
सार्वजनिक निर्माण-विभाग. का संघटन--डलहौजी से पहले सार्वजनिक 
निर्माण-कार्य सैन्य-समिति के अधीन था; परन्तु यह समिति अपने ही काम के भार 
से इतनी दवी रहती थी कि सैनिक या नागरिक निर्माण-कार्यो के अतिरिक्त यह 
और कोई काम न कर पाती थी । डलहौजी समितियों की प्रणाली के बहुत विरुद्ध 
था और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को ही सफलता का रहस्य समझता था, अतः 
उसने इस सैन्य-समिति के अधिकारों पर आघात करना प्रारम्भ किया और अंत 
में इसको तोड़ ही दिया। अध्यक्ष-मंडल के आदेशों के अनुसार प्रत्येक प्रेसीडेंसी 
में सैन्य-समिति के कार्यों की जाँच करने के लिए एक-एक कमीशन नियुक्त किया 
गया और इनकी सिफारिश पर सार्वजनिक निर्माण-कार्य सैन्य-समिति से हटा लिये 
गये और इनके लिए प्रत्येक प्रेसीडेंसी में एक-एक सार्वजनिक निर्माण-विभाग की 
स्थापना की गई | इस विभाग का प्रधान एक चीफ इंजीनियर होता था, जिसकी 
सहायता के लिए कार्यवाहक अधिकारी तथा अन्य अधीन कर्मचारी रखे गये; 
ये सव अधिकारी इंगलैंड से नियुक्त किये गये । इंजीनियरिंग कर्मचारियों की व्यवस्था 
की गई और रुड़की एवं प्रेसीडेंसियों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना कर 
भारतीय नागरिकों में इंजीनिर्यारग के प्रति रुचि को प्रोत्साहन दिया गया। इस 
नये संघटित विभाग ने सड़कें, नहर, पुल बनाने के तथा सार्वजनिक हित के अन्य 
कार्यं अपने हाथ में लिये। - 
डाक-विभाग का संघटन--डलहौजी ने जिस डाक-विभाग के संघटन की 
नींव डाली थी, वह अत्यंत दोषपूर्ण था और भ्रष्टाचार के लिए अवसर उपस्थित 
करता था। डाक-महसूल एक-से न थे; चिट्ठी पानेवाले से डाक-महसूल वसूल 
किया जाता था; परिणाम यह होता था कि निर्धारित शुल्क से कुछ अधिक दिये 
विना वह चिट्ठी नहीं पा सकता था। डलहौजी ने एक जाँच-समिति नियुक्‍त की, 
जिसकी सिफारिश पर सारा डाक-विभाग फिर से संघटित किया गया | उसने 
3 तोला तक वजन के पत्र के लिए भारत के प्रत्येक भाग में ३ आना महसुल निर्धारित 
किया, जो चिट्ठी भेजनेवाले से टिकट के रूप में लिया जाने लगा। उसके सुधारों 
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ने डाकघरों को राजस्व का एक स्रोत वना दिया; ये सुधार उसके शासन-काल की 
सर्वाधिक स्थायी सफलताएं थीं। 

डलहाजी के सिक्षा-सम्बन्धी सुघार--कम्पनी का अधिकार-पत्र १८३३ ई० 
में बीस वपं के लिए पुनः स्वीकृत किया गया था। जैसे-जैसे इसकी पुनः स्वीकृति 
का समय समीप आने लगा, कम्पनी के अधिकारी भारतीय जनता की शिक्षा- 
सम्बन्धी और नैतिक उन्नति की ओर ध्यान देने लगे, क्योंकि. अधिकार-पत्र में यह 
कार्य उनको सापे गये थे। उनका यह आकर्षण परमार्थं की भावना का फल न 
था; वास्तव में वे इंगलैंड की लोक-सभा (हाउस ऑफ्‌ कॉमन्स) के सामने, जिसका 
उनके प्रति बहुत अच्छा भाव न रह गया था, अपने शासन-प्रवन्ध का एक उज्ज्वल 
चित्र उपस्थित करना चाहते थे। मैकॉले के समय से शिक्षा की कुछ भी उन्नतिः ` 
न हुई थी और इस पर जो धन-राशि व्यय की गई थी वह नगण्य थी । देशी भाषाओं 
की शिक्षा के विषय में मैकॉले के विष-वमन के पश्चात्‌ इस ओर कुछ भी ध्यान 
न दिया गया था। सरकार द्वारा समपित अँगरेजी की शिक्षा भी धनाभाव से 
निष्प्राण हो रही थी। इस विषय में सरकार की पिछली नीति विफल रही थी 
और समस्त शिक्षा-व्यवस्था के पुन: संघटन के लिए अनेक प्रकार के अनेक सुझाव 
दिये जा रहे थे। इसके लिए पालियामेंट की एक समिति नियुक्त की गई, जिसकी 
रिपोर्ट पर, अध्यक्ष-मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष, सर चार्ल्स बुड ने, जो बाद में लॉर्ड 
हैलीफैक्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ, शिक्षा-व्यवस्था के सारे sta का पुनः संघटन 
करने के लिए एक योजना तैयार की, जो वुड का १८५४ का विवरण-पत्र' ( बुड्स 
डिस्पैच ऑफ्‌ १८५४) के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। 

१८५४ fo के इस विवरण-पत्र में लिखा.गया कि “महत्त्व के अनेक विषयों 
में से, शिक्षा की अपेक्षा अन्य किसी भी विषय का अधिक जोरदार अधिकार नहीं 
है। यह हमारा परम पवित्र कतंव्य है कि हम, जहाँ तक हमारे लिए संभव हो, 
भारत के निवासियों को उन विशाल नैतिक और भौतिक वरदानों से मुक्त करने के 
साधन बनें, जो उपयोगी ज्ञान के प्रसार से प्रवाहित होते हैं।” ये शब्द पौरुष भले 
ही प्रकट करते हों, पर हैं निरर्थक ही, क्योंकि भारत में इतनी बुरी तरह से और किसी 
बात की उपेक्षा नहीं की गई, जितनी शिक्षा की। वुड की योजना में, शीर्ष स्थान 
पर प्रेसीडेंसियों में विइव-विद्यालय रखे गये, जो शिक्षा देनेवाली संस्थाएं न होकर 
केवल परीक्षा लेनेवाली संस्थाएं मात्र रखी गईं। इनके नीचे इनसे सम्बद्ध कॉलेज 
रखे गये। इन कॉलेजों को इंटरमीडियेट से प्रारम्भ कर डिग्री-कक्षाओं तक की 
शिक्षा सौंपी गई । इन कॉलेजों के नीचे एँग्लो वर्नाक्यूलर तथा हाईस्कूलों को रखा 
गया । इनमें निचले दर्जो में शिक्षा का माध्यम प्रांतीय देशी भाषा रखी गई । 
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इस प्रकार अँगरेजी तथा प्राच्य भाषाओं के पक्षपातियों का विवाद समाप्त किया 
गया; शिक्षा की भारतीय-प्रणाली तथा व्यक्तिगत शिक्षा-संस्थाओं को सरकारी 
सहायता देकर प्रोत्साहित करने का निश्‍चय किया गया । इस सारी व्यवस्था के 
निरीक्षण के लिए शिक्षा-विभाग को सुदृढ़ किया गया, जो एक प्रधान संचालक 
(डाइरेक्टर जनरल) के अधीन था। शिक्षा को पूर्णतः धर्मे-निरपेक्ष वनाने और 
अँगरेजी एवं देशी भाषाओं के वीच समान रूप प्रद.न करने का निश्चय किया गया । 
इस विवरण-पत्र के फलस्वरूप, शिक्षा-विभागों का नये सिरे से संघटन किया 
गया और १८५७ के Uae के अनुसार बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में विश्वविद्या- 
~ . लय स्थापित हुए। जब दुवारा अँगरेजों का ध्यान भारत में शिक्षा-प्रसार की उन्नति 
` _ की ओर HET, तो जान पड़ा कि १८५४ के वुड के विवरण-पत्र के अनुसार जो 
व्यवस्था प्रारम्भ की गई थी, उससे भी कोई अधिक उन्नति नहीं हो पाई है । 
डलहौजी की सफलताएँ--डलहौजी का आठ वर्ष का शासन-काल, जिसके 
तत्काल TA और बहुत कुछ जिसके परिणामस्वरूप भारतीय विद्रोह उठ खड़ा 
हुआ, भारत और इंगलैंड के साथ भारत के सम्बन्धो के इतिहास में एक विशेष परि- 
च्छेद है। अपनी विजयों तथा व्यापारिक सुधारों के कारण डलहौजी अंगरेजी 
साम्राज्य के महानतम संस्थापको में से एक है। उसने अलग-अलग fat हुए 
प्रदेशों को एक शासन-सूत्र में बांधा, साम्राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था की, रेलवे 
एवं तार की सामरिक दृष्टि से समुचित व्यवस्था कर इस साम्राज्य की युद्ध-शक्ति 
को सुदृढ़ किया और अंततः भारत की उपज और व्यापार को अँगरेजी पूँजी के 
लिए उन्मुक्त कर दिया | भारत के लिए तो डलहौजी एक हृदयहीन विजेता ही 
था, जिसने सिद्धान्तो को अवसरवादिता का दास बना दिया था, भारत के धन के 
अधिक से अधिक शोषण के लिए योजनाएँ बनाई और भारत की आथिक व्यवस्था 
को इंगलैंड की व्यावसायिक प्रणाली के अधीन कर दिया। 
इस बात को लेकर बहुत वाद-विवाद चलता रहा है कि डलहौजी १८५७ Fo 
की घटनाओं के लिए कहाँ तक उत्तरदायी था। वास्तव में, डलहौजी न तो १८५७ 
ई० के विद्रोह के लिए उत्तरदायी था और न वह इसको रोक ही सकता था। यह 
विद्रोह तो विदेशी शासन के प्रति एक राष्ट्र की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी | डलहौजी 
का उत्तरदायित्व इतना ही है कि उसने इसके विस्फोट को प्रबल कर दिया । 
उसकी अनवरत विजयों ने जनता के हृदय में प्रसुप्त स्वातन्त्य भावना को चाबुक 
मार कर जगा दिया और विभिन्न शासन-तन्त्रो के अधीन होने के कारण एक दुसरे 
से पृथक्‌ जनता को एक शासनसून् में बांधकर एक हो जाने का अवसर दे दिया । 
प्राचीन राजवंशों पर उसके आघातों ने विद्रोह की लहर उत्पन्न कर दी जो १८५७ 
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ई० में प्रवल वेग के साथ प्रकट हुई । परन्तु उसका उत्तरदायित्व यहीं पर समाप्त 
हो जाता है; अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि उसने सतह के नीचे 
सक्रिय विद्रोह की शक्तियों को सतह के ऊपर आने के लिए उभाड़ दिया। यदि 
डलहौजी को कभी भारत के भाग्य पर शासन करने का अवसर न भी मिला होता, 
तब भी विद्रोह तो अवश्य ही हुआ होता; अन्तर संभवतः इतना ही होता कि तव 
इस विद्रोह की तिथि कुछ बाद में पड़ी होती। 
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पन्द्रहवाँ अध्याय 
उत्तर भारत में स्वतंत्रता-संग्राम 
JOSE So 


विप्लव विषयक रचनाएं--१८५७-५८ fo की चिरस्मरणीय घटनाओं 
के समय से, इनके कारणों और परिणामों को लेकर एक विशाल साहित्य बन गया 
है। इस साहित्य की अधिकांश कृतियाँ अँगरेज इतिहासकारो की कलम से निकली 
हैं, जिनमें घटनाओं का वर्णन तो विस्तार से किया गया है, परन्तु उनका विन्यास 
किसी पहले से ही सोचे हुए परिणाम तक पहुँचने के लिए किया गया जान पड़ता 
है। डलहौजी पर दोषारोपण करना या इन घटनाओं का सारा उत्तरदायित्व 
उसी पर थोप देना इन सभी रचनाओं का एक सामान्य प्रयत्न है। डलहौजी इन 
घटनाओं के लिए कहाँ तक उत्तरदायी था, इस पर हम पिछले अध्याय में प्रकाश 
डाल चुके हैं। इन घटनाओं का, जो कि “भारतीय विद्रोह' ('इंडियनःम्यूटिनी'), 
सिपाही युद्ध ('सिपॉय are’), “भारतीय विप्लव ('इंडियन रिवोल्ट') या 
“स्वातन्त्र्य-युद्ध (वार ऑफ इंडिपेंडेस') के विभिन्न नामों से कही गई है, निष्पक्ष 
विवरण अभी तक लिखने को वाकी है; परन्तु ऐसा विवरण प्रस्तुत करने में सबसे 
बड़ी कठिनाई यह है कि इन घटनाओं का कोई भी समसामयिक निष्पक्ष वर्णन नहीं 
मिलता। इन घटनाओं के जो भारतीय वर्णन बड़ी खोज-बीन के बाद प्राप्त हुए 
भी हैं, वे बहुत ही कम हैं। यह विद्रोह नमंदा के उत्तरवर्ती प्रदेश तक ही सीमित 
था और इस प्रदेश में भी पंजाब तथा देशी रियासतें इससे अलग ही रहीं | बहुत 
सी बातें थीं जिनके कारण देशी रियासतों ने इन घटनाओं में भाग नहीं लिया 
और सिक्ख स्वयं अपने देशी बन्धुओं को कुचलने के लिए अँगरेजी सेना में भर्ती 
हुए। ये बातें कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं और इनके कारण इस विद्रोह को 'राष्ट्रीय' 
नहीं कहा जा सकता। 

संग्राम के कारण--जून सन्‌ १७५७ ई० में प्लासी के मैदान में देशद्रोह की 
घटना के परिणामस्वरूप ब्रिटिश राज के आगमन से लेकर २६ मार्च सन्‌ १८५७ 
ई० में मंगल पांडे द्वारा अपने सैनिक-दल के एड्जुटेंट की हत्या कर विद्रोह का झंडा 
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फहराये जने तक के वीच ठीक सौ साल का समय वीत चुका था। १८५७ Fo 
के विप्लव के कारण, सौ सालों के इस ब्रिटिश-शासन से उत्पन्न, असंतोष में ही 
मिल जाते हैं; चर्वी लगे कारतूस तो असंतोष के इस बारूदखाने में एक चिनगारी 
के समान थे। जस्टिन मैकार्थी ने अपने ग्रंथ “हिस्ट्री ऑफ अवर टाइम्स” में लिखा 
है कि“सत्य यह था कि भारतवर्ष के उत्तरीय एवं उत्तर-प॒रिचिमी प्रान्तों के अधिकतर 
भागों में देशी जातियों में अँगरेजों की शक्ति के विरुद्ध एक विद्रोह विद्यमान था। 
Bt चर्वी लगे कारतूसों के विषय में झगड़ा तो एक आकस्मिक चिनगारी थी 
जो तत्काल आग पकड़ लेनेवाली इस (असंतोषरूपी) समस्त सामग्री में जा पड़ी 
शी (यह विद्रोह) एक राष्ट्रीय और धार्मिक युद्ध था !” यही सम्मति 
“माचे १८५७ से माचे १८५८ तक--एक वर्ष का युद्ध” (“ए इयर्स कैम्पेन फ्रॉम 
मार्च १८५७ टु माचे १८५८”) नामक पुस्तक के लेखक मैडले की भी है। ASA 
लिखता है कि “चर्वी लगे कारतूस केवल मात्र एक दियासलाई थी। जिसने उस 
बारूद की सुरंग का विस्फोट कर दिया जो अनेक प्रकार के कारणों से बहुत समय से 
तैयार हो रही थी ।” हमारे स्कूलों और कालेजों में अंगरेजों की लिखी हुई 
भारतीय इतिहास की जो अनेक पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, उनमें चर्बी लगे कारतूसों 
की घटना को इसलिए महत्त्व दिया गया है कि इन इतिहासकारों का उद्देश्य इस 
विप्लव की उत्पत्ति को सैनिक असंतोष तथा ब्राह्मणधर्म की कट्टरपंथी मनोवृत्ति के 
कारण वतलाना और इसका विस्तार-क्षेत्र भारतीय सेना तक सीमित दिखलाना 
रहा है। 'सिपाही-युद्ध/ ('सिपॉय वार) के लेखक ने ब्राह्मण-धर्म के विरुद्ध जो 
विष-वमन किया है, उसकी समानता मैकाले के उन द्वेषपूर्ण आक्षेपों से ही की जा 
सकती है जो उसने हिंदू पुराणों और संस्कृति से अनभिज्ञ होते हुए भी, इन पर उछाले 
हुँ । एक ध्यान देने की बात यह है कि यद्यपि कारतूसों में गाय और सुअर दोनों की 
चर्वी का प्रयोग होने के कारण, इनसे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के मानने- 
बाले सिपाहियों की घामिक भावनाओं को चोट लगी थी, परन्तु इन इतिहासकारों 
ने इस विप्लब का कारण बताकर उम्र आक्षेप करने के लिए ब्राह्मण-धमं को ही 
छाँट लिया है। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक बढ़ गये हैं कि वे इन कारतूसों में 
सुअर की चर्वी के प्रयोग की बात, जो मुसलमानों के लिए आक्षेप की वस्तु है, छिपा 
गये हैं और कुछ ने जान-बूझकर इस सत्य का उल्लेख ही नहीं किया कि गाय की चर्बी 
का प्रयोग हिन्दू-सिपाहियों को बडी सफाई से अपने धमं से च्युत करने का एक 
प्रयत्न था । इस विप्लव के कारणों में चर्वी लगे कारतूसों का क्या स्थान है, इसका 
विवेचन यथास्थान किया जायगा । यहाँ इतना कह देना ही पर्याप्त है कि यही 
(एक मात्र कारण नहीं था और त यह विप्लव का प्रबलतम कारण ही था। 
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१८५७-५८ ई० का विप्लव राजनीतिक, आथिक तथा सामाजिक धार्मिक 
असंतोष की सम्मिलित उपज था । यह एक राष्ट्रीय और धार्मिक युद्ध था, जिसका 
उद्देश्य अँगरेजों की पराधीनता से मुक्ति पाना तथा वादशाह बहादुरशाह के अधीन 
मुगल-साञ्जाज्य की पुनः स्थापना । ये दो बातें थी; यद्यपि सववसामान्य का दूसरी 
बात पर इतना अधिक ध्यान नहीं था जितना पहली पर। 2 

राजनीतिक कारण--विदेशी शासन से मुक्ति पाने की प्रवल इच्छा प्रत्यक 
देश और काल में सभी सभ्य जातियों में रही है । भारतवासी भी इसके अपवाद न 
थे, यद्यपि भारतीय इतिहास को ऊपर-ऊपर से पढ़ने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत 
. ही जान पड़ती है । भारतीय इतिहास के तथ्यों को राजनीति के पाश्चात्य आदर्शों की 
दृष्टि से देखने के फलस्वरूप भारतीय इतिहास में aga गडबडी पैदा हो गई है और 
भारतीय इतिहास के प्रति श्रान्त धारणाओं के कारण बड़े गलत निष्कर्ष निकाले 
गये हैं। भारत को, परस्पर-विरोधी जातियों और सम्प्रदायों का देश बताकर, 
पाइचात्य राजनीतिक विचारों के अनुसार “राष्ट्र” शब्द से अभिहित किये जाने 
के और भारतवासियों को एक जाति” (“प्यूपलू') कहे जाने के अयोग्य बताया 

गया है I (गंगा के तटों पर वंगाल, मद्रास, बम्बई, पंजाब और नेपाल तक के लोगों 
का जो समागम देखने को मिलता हे और इन लोगों के मुख पर जो आध्यात्मिक 
उत्साह की समरूपात्मक झलक दिखाई देती है, वह जिस 'एकता' को प्रकट करती 
है उसको व्यक्त करने के लिए पाइचात्य राजनीतिक शब्दकोष के पास कोई भी 
शब्द नहीं है। “ase” या “जाति” कहलाने के लिए किसी एक सर्वसामान्य 
राजनीतिक संघटन का होना अनिवार्य हुँप्रा नहीं यह एक अत्यन्त विवादग्रस्त 
प्रश्‍न है। यहाँ पर स्थानाभाव के कारण हम इस प्रश्‍न पर विस्तृत विवेचन नहीं 
कर सकते । इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि[भारत सन्‌ १८५७-५८ ई० में 
सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बंधा हुआ देश था; व्यवहार में अंगरेज सार्वभौम- 
शन्ति बन गये थे, परन्तु सिद्धान्त में वहादुरशाह बादशाह था। यह एक महत्त्व- 
पूर्ण बात है कि देश में या दिल्ली-दरबार में--कहीं भी चाहे जो भी दल या व्यक्ति 
सत्ताधारी रहा हो, चाहे वह आसफजाह रहा हो या मराठे या अवध का नवाब 
वजीर, या अंगरेज, परन्तु मुगल-बादशाह के सैद्धान्तिक प्रभुत्व को ठुकराने का 
Eo A a या. गरयो 1 भगरेजों ने अपने राज्य-विस्तार के लिए 
खुल्लमखुल्ला प्रयत्न करते हुए भी और यहाँ तक कि अपना राजनीतिक प्रभुत्व 
स्थापित कर लेने पर भी अपने आप को हमेशा मुगल-बादशाह के अधीन बताते 
रहने का अत्यधिक ध्यान रखा था। कम्पनी की मोहर पर जो वाक्य ae थे, 
गवर्नेर-जनरल को मुगल बादशाह का सेवक प्रकट करते थे | दिल्ली-दरबार में जो 
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भी अँगरेज अधिकारी आता था, यहाँ तक कि गवनेर-जनरल भी यदि दरबार में 
जाता था तो वह भी, सिंहासन के सामने आदरपूर्वक झुक कर अपनी अघीनता प्रकट 
करता था और बादशाह को “नजरें” He करता था, जिनका स्पष्टतया यही अर्थ 
होता था कि वह वादशाह के अधीन है। सन्‌ १७७८ से लेकर १८३५ ई० तक 
कम्पनी के सिक्के वादशाह आलम के नाम पर चलते थे। जव जनरल लेक ने 
दिल्ली पर अधिकार किया तव भी दिल्ली के रेजीडेंट को यही आदेश मिला था 
कि वह “हिन्दुस्तान के वादशाहों के प्रति उचित समझी जानेवाली” अदव (सम्मान) 
की सभी रस्में निभाये एवलेजली ने शाह आलम को यह विश्वास दिलाने में बड़ी 
उत्सुकता प्रकट की थी कि सिन्थिया का पराभव करने में कम्पनी का यह उद्देश्य 
बिलकुल नहीं है कि वह “सार्वभौम प्रभुत्व के उन बाहरी रूपों में से किसी को भी 
समाप्त करे या किसी का भी विरोध करे, बादशाह सलामत जिनके अभ्यस्त हैं। : 
हिज एक्सलैसी (वेलेजली) बादशाह सलामत (हिजमैजेस्टी) को अपने सभी 
सामान्य विशेषाधिकारों तथा निषेधाधिकारों के निर्वाध उपभोग के लिए स्वतन्त्र 
छोड़ देने के इच्छुक हैं ।टोअंगरेजों के इस व्यवहार में परिवर्तन के स्पष्ट दर्शन लॉडे 
मॉयरा के समय में हुए । गवनेर-जनरल मॉयरा के कार्य-काल में मराठा शक्ति 
का पूर्ण पराभव हो चुका था और अँगरेजों का भारत में निविरोध राजनीतिक 
प्रभुत्व जम चुका था। अब कोई ऐसी राज्य-शक्ति तो रह नहीं गई थी, जिससे 
मुगल बादशाह को सहायता मिल सकती; अतः लॉड मॉयरा ने कम्पनी के अध्यक्ष- 
मंडल को “मुगल सरकार के स्वाँग को समाप्त कर देने के औचित्य (और सचमुच 
में आवश्यकता)” के विषय में लिख भेजा 1 धीरे धीरे मुगल बादशाह को "नजरे 
देना और उसके प्रति अधीनता व्यक्त करनेवाली रस्में अदा करना बंद किया जाने 
'लगा। परन्तु अंगरेजों की इन हरकतों का जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा 
AT | इनसे स्पष्ट हो रहा था कि अँगरेज अब मुगल बादशाह के सेवक नहीं रह 
गये हैं, अपितु उसको भी अपने अधीन बनाकर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित 
करना चाहते हैं। उधर मुगल बादशाह, व्यक्तिगत रूप से जितना भी असहाय 
रहा हो, परन्तु उसका पद अब भी जनता की श्रद्धा का विषय बना हुआ था | 
“बादशाह के प्रति अँगरेजों का व्यवहार जैसे-जैसे सम्मानरहित होता जा रहा था, 
.वैसे वैसे जनता के मन में अँगरेजो के प्रति द्रेषभाव भी उग्र रूप धारण करता जा रहा 
था। बादशाह से उसका महल, किला और उसकी उपाधियाँ छीन लेने की 
एलेनबरो और डलहौजी की योजनाओं से अंगरेजों के प्रति जनता का क्रोध और 
` घुणा उग्र हो गये और बादशाह के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव बढ़ने लगा। 
अँगरेज तो अपनी स्थिति दृढ़ बना ही चुके चे$-अतः उनकी धृष्टता दिन-प्रतिदिन 
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बढ़ती ही जा रही थी, जिससे उनके प्रति जनता की घृणा SAAT होती जा रही थी । 
परन्तु अँगरेजों के पास जनता की भावनाओं से परिचय पाने का साधन ही क्या था , 
यह घृणा विप्लव के रूप में फूट पड़ी। 

"इसी प्रकार अवध के नवाव और झाँसी की रानी के प्रति अँगरेजों के दुर्व्येव- 
हार ने उनकी प्रजा के मन में अँंगरेजो के लिए घृणा उत्पन्न कर दी। विप्लब के 
समय में अवध की जनता अपने नवाब के झंडे के नीचे एकत्र हुई और उन्होंने नवाव 
को अपना नेता घोषित किया; अँगरेजों ने नवाब पर कुशासन का जो आरोप लगाया 
था, उसका यह कितना उपयुक्त उत्तर था! डलहौजी ने राजपरिवारों को अप- 
दस्थ कर जो सामाजिक और आथिक गड़बड़ पैदा कर दी, वह भी राजनीतिक 
,असंतोष में परिणत होकर विप्लव के रूप में प्रकट हुई | देशी रियासतों के विली- 
नीकरण की आलोचना करते हुए लुडलो ने अपनी पुस्तक “थाट्स ऑन दि पॉलिसी 
ऑफ दि क्राउन” (ताज की नीति पर विचार!) में लिखा है-- 

“निश्चय ही भारत के निवासी मनुष्यों के निचले दर्ज के ही होते, यदि ऐसी 
परिस्थितियों में उनकी भावनाएं विलीनीकरण के शिकारों के पक्ष में और (रिया- 
सतों को) विलीन करनेवाली शक्ति के विरुद्ध जाग्रत न हो जातीं। निश्‍चय ही 
भारत में कोई भी ऐसी स्त्री न थी जिसको ऐसे विलीनीकरण के कृत्य हमारा शत्रू 
न बना देते, कोई ऐसा वच्चा न था जिसको ये (विलीनीकरण) फिरंगी शासन 
से घृणा करने.की शिक्षा न दे देते।” 

आथिक कारण--अँगरेजो के आने से पहले दिल्ली में साम्राज्यों के उत्थान- 
पतन का जनता के आथिक संघटन और जीवन पर कोई भी प्रभाव न पड़ता था। 
कारण यह्‌ था कि देश का धन देश में ही रहता था और दिल्ली में चाहे जिस 
राज-शक्ति का शासन हो, उसकी सहानुभूति भारत की सीमा से बाहर न होती थी । 
परन्तु अंगरेजों के साथ तो बात ही दूसरी थी । भारत में सार्वभौम सत्ता हो जाने 
पर भी कम्पनी सरकार इंगलैंड के क्राउन (ताज) के अधीन थी और उसकी आथिक 
नीति इंगलैंड के हितों के अनुसार निर्धारित होती थी । इस प्रकार भारत का धनः 
देश के बाहर जाने सगा। भारत की आशिक व्यवस्था उद्योगपति इंगलैंड की 
आवश्यकताओं की पूति के लिए बनाई जाने लगी। १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 

Sit औद्योगिक क्रान्ति हुई, उससे इंगलैंड एक व्यापारिक देश-भात्र न रहकर संसार 
का उत्पादन केन्द्र बन गया | अव इंगलैंड की सबसे बड़ी आवश्यकता यह हो गई कि 
कारखानों के लिए कच्चा माल जुटाया जाये और तैयार माल के लिए मंडियाँ 
ढूँढ़ी जायें। भारत में अंगरेजों की अर्थ-नीति का उद्देश्य इन्हीं आवश्यकताओं. 
को पूरा करना था । अंगरेजों की प्रतिस्पर्धा और उदासीनता के कारण भारत के 
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अपने उद्योग, जो कभी संसार भर में प्रसिद्ध थे, समाप्त होने लगे । कृषि पर वोझ 
बढ़ गया और भारत कच्चे माल का निर्यात तथा तैयार माल का आयात करने- 
वाला देश वन गया । भारत में अँगरेजी पूँजी वढ्ने लगी जो यहाँ से व्याज और 
लाभ दोनों के रूप में धन खींच ले जाने लगी; इसका परिणाम भारत के लिए बड़ा 
घातक हुआ। भारत इंगलँड का पेट भरनेवाली एक दुधारू गाय वन गया और 
स्वयं इसकी सन्तान अपर्याप्त पारिश्रमिक के कारण भूखों मरने लगी । 
जागीरों और माफीदारों को सोचे-समझे विना छीन लेने और जागीरदारों 
एवं ताल्लुकेदारो जैसे भूमिपतियों को समाप्त कर देने के aga गहरे आथिक और 
सामाजिक परिणाम हुए। जनता ने धनी परिवारों को भिखारी बनाये जाते ` 
हुए देखा तो उनका मन क्रोध और आतंक से भर उठा। भूमिपति अभिजात- - 
वर्ग की उत्पत्ति चाहे जिस भी रूप में हुई हो, उसका तत्कालीन समाज में एक अपना 
ही स्थान था । जनता में उनकी पैठ थी और उनके विनाश से अनेक हुदयों में असं- 
तोष जाग उठा । ये लोग विप्वल के नेता और असंतोष एवं झगड़ों के केन्द्र बन गये । 
सामाजिक, आथिक ढाँचे की यह वरवादी प्रत्येक विलीनीकरण के साथ-साथ 
फैलती गई। मद्रास कौंसिल के एक सदस्य जॉन सुलवाँ ने अपनी पुस्तक “ए प्ली 
फार दि प्रिसेज आफ इण्डिया” (“भारत के राजाओं के पक्ष में एक दलील”) में 
लिखा है कि “एक देशी रियासत की समाप्ति पर, एक अँगरेज, 'कमिइनर' के नाम 
से, (उस रियासत के) शासक का स्थान ग्रहण कर लेता है, उसके तीन या चार 
सहायक देशी अधिकारी वर्ग के एक दर्जन लोगों को अपदस्थ कर देते हैं, जव कि 
हमारे कुछ सँकड़े सिपाही उन कई हजारों का स्थान ले लेते हैं, जिनका प्रत्येक देशी 
सरदार भरण-पोषण करता है। (रियासत का) छोटा-सा न्यायालय लुप्त हो 
जाता है, व्यापार ढीला पड़ जाता है, राजधानी विनष्ट हो जाती है, जनता धन- 
हीन हो जाती है, अंगरेज फलने-फूलने लगता है, और.गंगा के तट से धन सोखकर 
टेम्स के तट पर इस धन को निचोड़ते हुए, एक स्पंज के समान काम करने लगता 
है।” इस प्रक्रिया ने भारतवासियों के अर्थं और अभिमान दोनों का घात किया 
और उनके हूदयों में अँगरेजो के प्रति तीब्र असंतोष की TS खूब गहरी जमा दीं। 
सामाजिक-धामिक कारण- हिन्दू समाज, संसार की किसी भी अन्य सामा- 
जिक व्यवस्था. से भिन्न, ‘aa’ पर आधारित एक सामाजिक घामिक संस्था है । 
इसके दाय-भाग (इतूहैरिटॅस), विवाह और उत्तराधिकार के नियम, किसी व्यव- 
स्थापिका सभा के निर्णय पर आधारित नहीं है, अपितु इनका आधार है धार्मिक 
आदेश; इसलिए इन नियमों में परिवर्तन करने की चेष्टा धर्म पर आघात करना 
प्रतीत होता है । हिन्दू के लिए धमं से बढ़कर प्रिय वस्तु और कोई नहीं है। जन्म 
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से लेकर मृत्यु पर्यत उसका जीवन घार्भिक संस्कारों से नियन्त्रित एवं परिष्कृत 
होता है। उसके जीवन का एकमात्र घ्येय जन्म-मरण और पुनजंन्म के चक्र से 
मुक्ति पाना है । वर्तमान की, जो कि भूतकाल के कर्मों का फल है, चिन्ता न करते 
हुए वह्‌ भविष्य को सुधारने का निरन्तर प्रयत्न करता है और अपने ध्येय की 
पूति के लिए वह धार्मिक जीवन यापन करता है। 

भारतीय दर्शन के प्रति अपने अज्ञान से विमोहित अँगरेजों ने दाय-भाग, विवाह 
और उत्तराधिकार की पाइचात्य धारणाओं को भारत में भी प्रचारित करने का 
प्रयत्न जाने या अनजाने करके हिन्दू-जीवन के सबसे भावप्रवण भाग को कुचलना 
प्रारम्भ किया। मैल्कॉम ल्युइन ने “इंडियन रिवोल्ट” (“भारतीय विप्लव”). 
नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि ' हम (अंगरेज और भारतीय) एक दूसरे से 
अपरिचित हुँ, समाज के सदस्यों के रूप में, हमारा पारस्परिक सम्पके स्पार्टावासियों 
और हैलटों जैसा है । जीवन को वाञ्छनीय बना देनेवाली प्रत्येक वस्तु को छीनकर 
हमने इस देश के लोगों को उन सभी वस्तुओं से हीन कर दिया है जो उन्हें समाज 
में ऊँचा उठा सकतीं, जो उनको मनुष्य के रूप में उन्नत बना सकतीं; हमने उनकी 
जाति को अपमानित किया है, हमने उनके दाय-भाग के नियमों को भंग किया है; 
हमने उनकी विवाह-सम्बन्धो प्रथाओं को बदला है, हमने उनके धम के पवित्रतम 
संस्कारों की अवहेलना की है; हमने उनके देवालयों की सम्पत्ति को हड़प लिया है; 
हमने उनको सरकारी कागज-पत्रों में “धर्महीनः (हीदन) कहकर लांछित किया 
है; हमने उनके देशी राजाओं की सम्पत्ति छीनी है और उनके अमीरों की जागीरों 
को हड़पा है; हमने अपनी वसूलियों से देश को अस्त-व्यस्त किया है और कठोर 
यातनाएँ देकर लगान वसूल किया है, हमने संसार के प्राचीनतम अभिजात-वगें 
को उखाड़ने और उसको अतिशूद्रों की स्थिति में धकेलने की चेष्टा की है।” 

जनता को गिराने की जिन चेष्टाओं का मैल्कम ल्युइन ने उल्लेख किया 
है, वे एक सुनिश्चित योजना का परिणाम थीं । (सभी साम्राज्यवादी संत्ताओं 
का यह एक सामान्य विश्वास रहा है कि विजित जाति को गिराना, उसकी सामा- 
जिक व्यवस्था को छिल्न-भिन्न कर देना, उसको अपना पिछला इतिहास भुला देना, 
उसको घनहीन बना देना और उसको विजेता का धर्म ग्रहणाकरन के लिए ललचाना, 
अपने साम्राज्य की सुदृढता के कोरी सैनिक-शक्ति से कहीं बढ़कर विश्वसनीय 
अवलम्बन हैं। परन्तु भारतीय समाज पर प्रयोग किये जाने पर यह नीति उल्टी 
अपने प्रयोक्ताओ के माथे पर ही आकर गिरी । इसने भारतीय जनता को जगा 
दिया, उसको उसके गौरवपूर्ण इतिहास का स्मरण करा दिया और विप्लव के 
विभिन्न कारणों को संघटित कर दिया। 
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धर्मं-परिवर्तन के प्रयत्त-+भारतीय जनता को ईसाई धमं में दीक्षित करने के 
अँगरेओों के प्रयत्न उतने ही सुनियोजित और दृढ़ थे, जितने कि राज्य-विस्तार के? 
धर्म-परिवतंन के इन प्रयत्नों के विषय में अधिक जानकारी इसलिए नहीं मिलती, 
कि एक तो इनके विषय में बहुत कम लिखा गया है और दूसरे सैनिक प्रयाणों तथा 
राज-वंशों के पतनों के दृश्यों की तुलना में ये वहुत ही कम ध्यान आकर्षित करने- 
वाले थे। अन्य धार्मिक सम्प्रदायों से हिन्दू-्धमे की एक बहुत बड़ी भिन्नता इस 
वात में है कि यह धमं-परिवतंन (कन्वर्शन) से सर्वेथा अनभिज्ञ है। जो जन्म से 
हिन्दू नहीं है, वह हिन्दू वन ही नहीं सकता । भारत में सबसे पहले पुतंगालियों 
ने राजनीतिक उद्देश्य से धर्म-परिवतन प्रारम्भ किया था और इस विषय के प्रार- 
म्भिक पाठ अँगरेजो ने उन्हीं से सीखे थे। परन्तु अंगरेजो ने इस कायं को सरकार 
“से असम्बद्ध रखने और गैर सरकारी मिशनरियों तथा व्यक्तियों के कार्य बता कर 
छिपाने की सावधानी बरती थी ( कम्पनी-सरकार अँगरेज पादरियों और मिश- 
नरियों को बड़े-बड़े वेतन तथा जागीरें देकर पालती थी । ईसाई हो जानेवालों को 
सरकारी नौकरियाँ आसानी से मिल जाती थीं । मिशन-स्कूलों को सहायता दी 
जाती थी; हिन्दू और मुसलमान धर्मों पर मिशनरियों के विषाक्त प्रहारो और. 
ईसाई-धर्म को ही एकमात्र सच्चा धमं बताने के उनके उग्र प्रयत्नों की ओर से सरकार 
आँखें बंद कर लेती थी। भारत में अंगरेजों की धार्मिक नीति दोमुँही थी; एक 
तो इसका उद्देश्य था, धर्म-निरपेक्ष . (सैक्यूलर) सरकार होने के बहाने, जनता के 
धर्म की शिक्षा देनेवाले भारतीय विद्यालयों को सहायता न देकर और सरकारी 
स्कूलों में जनता के धमे की शिक्षा न देकर, जनता के धर्म को समाप्त कर देना। 
इसका लक्ष्य था ईसा मसीह के आदेशों का प्रसार करना और भारतीयों को ईसाई 
वनाना। अँगरेज मिशनरियों को अपने इस घुणित कायं के लिए सेनाएँ अच्छा 
स्थान जान पड़ीं । यहाँ उन्हें अपने धर्म-प्रचार के लिए एक जमी-जमाई सभा मिल 
जाती थी | एडवड स्टैनफोडे द्वारा प्रकाशित “दि कॉजेज ऑफ दि इण्डियन रिवोल्ट 
बाइ ए हिन्दू ऑफ बंगाल” (“बंगाल के हिंदू द्वारा भारतीय विप्लव के कारण”) 
नामक पुस्तक में हमें यह महत्त्वपूर्णं उद्धरण मिलता है; “इस वर्ष (१८५७ Fo) 
के प्रारम्भ में, भारतीय सेना के अनेकानेक कर्नल सेना को ईसाई बनाने जैसे राक्षसी 
और दुस्साध्य कायं में निरत पकड़े गये । बाद में यह ज्ञात हुआ कि ये सज्जन सेना 
में आजीविका के उद्देश्य से प्रविष्ट नहीं हुए थे, वरन्‌ पूर्णतः (सेना का) धर्मे- 
परिवतंन कराने के उद्देश्य से ही। (इस कार्यं के लिए) विशेषकर सेना को ही 
छाँटा गया, क्योंकि शांति के समय इसमें सैनिकों और सेनानायकों को 
अधिकतम अवकाश मिल जाता है । और क्योंकि सेना में धमंहीन (हीदन्स) लोग, 
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गाँव-गाँव भटकते फिरने का कष्ट उठाये बिना ही, अत्यधिक संख्या में मिल जाते 

Co वे (ईसाई प्रचारक) हिन्दू और मुसलमान पदाधिकारियों एवं सैनिकों 

में धर्मोपदेश करने और प्रचार-पत्र (ट्रैक्ट्स) एवं अनुवाद वाँटने लगे । प्रारम्भ 

में तो उनके कार्यों को सहन किया जाता रहा, कभी घृणा के साथ और कभी 

उदासीनतापूर्वक; परन्तु जब यह कार्यक्रम चलता ही रहा, जब दिन-प्रतिदिन 

ईसाई बनाने के प्रयत्न अधिक गम्भीर और कष्टदायक होने लगे तो दोनों धर्मों के 

अनुयायी (हिन्दू और मुसलमान) सिपाही चौंक उठे! +. इस बीच ये 

विचित्र सैनिक-अधिकारी भी, जो 'मिशनरी कर्नेल' और 'पादरी लैफ्टिनेंट' कहलाते 

थे, निष्क्रिय नहीं थे। सिपाहियों की सहनशीलता से बल पाकर ये लोग पहले 

से कहीं अधिक उग्र बन गये । हिन्दू और मुसलमान धर्मों पर कटाक्ष करने में इनकी 

आवाज और ऊँची होने लगो। (ईसाई-धर्म में) विश्वास न रखनेवाले (हिन्दू 

और मुसलमानों को) अपने तैतीस करोड़ घृणित देवताओं को छोड़कर, इनके 

स्थान पर खुदा के बेटे ईसा मसीह के रूप में सच्चे प्रभु की उपासना ग्रहण करने 

की इनकी प्रेरणाओं में गर्मी आने लगी, (और ये कहने लगे कि) मुहम्मद और 

राम, जिनको तुम आज तक सच्चा प्रभु मानते रहे हो, वास्तव में उच्च कोटि के. 
छद्मवेशधारी और अनैतिक कुकर्मी है । धीरे-धीरे ये (ईसाई-धर्म के) प्रचारक 

कर्नेल लोग घूस-रिशवत से सिपाहियों को ईसाई-धर्म की ओर ललचाने लगे और 

ईसाई-धर्म ग्रहण करनेवालों को पदोन्नति एवं अन्य पुरस्कार देने लगे। इस 

अपवित्र कार्य में वे निलंज्ज भाव से पदाधिकारियों के रूप में अपने प्रभाव का उपयोग 

करने लगे। सिपाही लोग विरोध करते और उनके अधिकारी अपना धमे छोड़ने- 

वाले प्रत्येक सिपाही को हवलदार, प्रत्येक हवलदार को सूबेदार, मेजर इत्यादि 

बनाने का वचन देते । परिणाम हुआ महान्‌ असंतोष ।” 

ईस्ट इंडिया कम्पनी के अध्यक्ष-मंडल के चेयरमैन मि० मँगल्स ने एक बार 

लोकसभा (हाउस ऑफ्‌ कॉमन्स) में कहा था कि “विधाता ने इंगलैंड को हिन्दु 
स्तान का विस्तृत साम्राज्य इसलिए सौंपा है जिससे क्राइस्ट का झंडा भारत के 
एक कोने से दूसरे कोने तक विजय-द्प के साथ लहरा सक्के॥ प्रत्येक को (इस कार्य 
A) अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, जिससे समस्त भारत को ईसाई बनाने 

के महान्‌ कार्य में किसी भी प्रकार से शिथिलता न आने पाये।” 

इसी आशय को लेकर रेवरेंड (आदरणीय) केनेडी महोदय ने भी लिखा था कि 

ह्म पर चाहे जो भी दुर्भाग्य टूट पडे, जव तक भारत में हमारा साम्राज्य बना हुआ 
है, तब तक हमें यह न भूलना चाहिए कि हमारा प्रधान उद्देश्य ईसाई-धर्म का प्रचार 

करना है; जब तक हिन्दुस्तान कुमारी अन्तरीप से हिमालय तक क्राइस्ट के धर्म को 
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ग्रहण नहीं कर लेता, और जब तक यह हिन्दू एवं मुसलमान धर्मों को -तिरस्क्कत 
नहीं कर देता तब तक हमारे प्रयत्न दुढ़तापूर्वंक. जारी रहने चाहिए। इस कार्य 
के लिए हम जितने भी उद्योग कर सकते हैं, हमें करने चाहिए और हमारे हाथों 
में जितनी भी शक्ति और अधिकार हैं, हमें उनका उपयोग करना चाहिए ।” 

सहिष्णुता के घर, भारत को ईसाई-धर्म के प्रचार से इतनी fag न थी जितनी 
इस प्रचार की विधियों से। अंगरेज पादरी, जन-समूहों के समक्ष भाषण करते 
हुए गला फाड़-फाड़कर हिन्दू और मुसलमान धमो की निंदा करते थे और अँगरेज 
सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के धामिक विधि-विधानों में हस्तक्षेप 
कर रही थी। धामिक अनुदानों और जागीरों को सरासर गैरकानूनी ढंग से, 
बिना किसी सोच-विचार के, छीन लिया गया था । दत्तक पुत्रों के उत्तराधिकार को 
अस्वीकार कर डलहौजी ने असंतोष की भड़कती हुई आग में ईंधन झोंक दिया था । 
हिन्दू के लिए तो पुत्र-प्राप्ति एक आध्यात्मिक आवश्यकता होती है; और धर्म-शास्त्र 
औरस एवं दत्तक पुत्र में इसीलिए कोई भेद नहीं करते क्योंकि दोनों प्रकार के पुत्र ही 
मृत पिता के औध्वंदेहिक संस्कार सम्पन्न करने के पूर्ण अधिकारी होते हैं। डलहौजी 
की 'वेदखली की नीति' ('डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स') ने उन लोगों के लिए मानो स्वर्गे का 
दवार वन्द कर दिया, जिनके औरस पुत्र नहीं थे क्योंकि इस नीति ने दत्तक पुत्र ग्रहण 
करने के अधिकार को अमान्य कर दिया था। दत्तक और औरस पुत्र में डलहौजी 
ने जो यह भेद कर दिया था कि दत्तक पुत्र अपने पिता की व्यक्तिगत सम्पत्ति का 
अधिकारी नहीं हो सकता और उसकी गद्दी पर नहीं बैठ सकता, उसे जनता स्वीकार 
न कर सकी क्योंकि उसके धमंशास्त्र ऐसा कोई भेद नहीं करते थे । 

बंगाल को सेना में असंतोष--अंगरेज सैनिकों की कमी के कारण ईस्ट इंडिया 
कम्पनी को अपनी सेना में हिन्दुस्तानी लोग भर्ती करने पडे थे । पुतंगालियों द्वारा 
प्रारम्भ की हुई इस प्रथा को, अंगरेजों ने खूब विकसित किया । अँगरेज सेना- 
पतियों द्वारा शासित हिन्दुस्तानी सैनिक टुकड़ियाँ (रेजीमेंट) कम्पनी की सैनिक 
शक्ति की रीढ़ बन गईं; इसलिए इस कथन में बहुत सत्य है कि हिन्दुस्तानियो ने 
अँगरेजों के लिए भारत को विजय किया। हिन्दुस्तानी लोग अँगरेजो की सेना में 
क्यों भर्ती होते थे और क्यों अपने ही देशवासियों के विरुद्ध लड़ते थे, इसके अनेक 
कारण हूँ; परन्तु इनमें सवंप्रमुख कारण हैं भर्ती होनेवाले लोगों में राजनीतिक 
स्वतन्त्रता की भावना का अभाव और घृणित धन-लोलुपता | 

कम्पनी का सैनिक संघटन एक राजनीतिक ढाँचे के समान था । कम्पनी की 
तीन प्रधान सेनाएँ थीं जो बंगाल, बम्बई और मद्रास इन तीन प्रेसिडेसियों के अनु- 
` रूप बेटी थीं। इनमें से बंगाल की सेना निपुणतम थी । इसके सैनिक प्रधानतः 
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ऊँची जातियों--उत्तरी प्रांतों के ब्राह्मणों और क्षत्रियों--में से भर्ती किये गये थे; 
यही सेना थी जिसने १८५७-५८ ई० के विप्लव में प्रमुख भाग लिया। बंगाल की 
सेना में उच्च-वर्ग के हिन्दुओं का दृढ़ ्रातुभाव विद्यमान था; जनता के असंतोष में 
ये सैनिक पूर्णतः हिस्सा बँटा रहे थे, क्योंकि इनके सम्बन्धी और परिजन जनता के 
बीच ही तो रहते थे। अवध को बेदखल होता देखकर, अँगरेजो के प्रति दृढ़तम 
भक्तिभाव रखनेवालों का भक्तिभाव भी डगमगा उठा, क्योंकि कम्पनी के प्रति 
नवाब की वफादारी में कभी किसी ने भी संदेह न किया था। अँगरेजों के स्वागत- 
सत्कार में नवाब अपने साधनों से मी वाहर चला गया था; अँगरेजों के लिए उसका 
कोष हमेशा खुला रहता था; इतने पर भी वह अँगरेजों द्वारा सिहासन-च्युत किया 
गया । यह विश्वासघात का एक ऐसा कृत्य था, जिसको देखकर सेना के मन में भी 
अँगरेजों के प्रति घृणा की लहर दौड़ गई । इस घटना ने दिखा दिया कि 
अँगरेज एक विवेकहीन, अविश्वसनीय जाति है, जो विश्वास करने के बिलकुल 
योग्य नहीं है, जो उन मित्रों को पटकने में भी देर नहीं लगाती, जिनकी 
मेहमानदारी इनके आड़े वक्‍त काम आई थी और अपना काम निकल जाने पर 
इन मित्रों को छोड़ने में विलकुल आगा-पीछा नहीं देखती । अवध के अँगरेजी राज 
में मिला लिये जाने से जो क्षोभ उत्पन्न हुआ था, वह नवाब की सेना के विघटन 
किये जाने, नवाब के दरबारियों को उनकी पेशनें न देने, शाही महल पर चीफ 
कमिइनर का कब्जा हो जाने तथा नवाब से वृत्तियाँ पानेवालो को, जिनमें नवाब के 
बहुत से सम्बन्धी भी थे, वृत्तियाँ न देने जैसे अत्याचारों से और भी बढ़ गया। 
“लैप्स' के एक वर्ष के भीतर ही अवध-प्रदेश असंतोष का गढ़ बन गया । किसानों का 
लगान इतना बढ़ा दिया गया था कि उसको चुकाना उनके साधनों से बाहर था; 
तालुकेदारों के तालुके छीन लिये गये थे। अतः किसान से लेकर तालुकेदार तक 
सभी के मन में एक समान भावना आन्दोलन मचा रही थी और यह भावना थी 
अँगरेजों के भ्रति घृणा । अपने कृत्यों को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए डलहौजी 
ने जो तकं उपस्थित किये थे, वे जनता से उसके कार्यों का औचित्य न मनवा सके; 
जनता भली भाँति समझ रही थी कि ये सब कार्य अँगरेज अपने प्रभुत्व-विस्तार के 
लिए कर रहे थे और डलहौजी की बहानेवाजी उसी प्रकार की थी जैसी मेड़िये ने 
मेमने को हड़पने के लिए प्रस्तुत की थी। 
सेना के भक्तिभाव में क्रमिक ह्वास--यूरोपीय सेनानायकों की आज्ञाओं का 
अक्षरशः पालन करना हिन्दुस्तानी सैनिकों का एक लक्षण था। परन्तु वस्तु- 
“स्थिति को बारीकी से देखनेवाले लोग अफगान-दुर्घटना के समय से ही अनुभव करने 
लगे थे कि हिन्दुस्तानी सैनिकों में अँगरेजों के प्रति यह भक्ति-भाव घटने लगा है | 
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यह्‌ दुर्घटना, दुराचार के लिए प्रकृति द्वारा दिये गये दंड का परिणाम थी और 
अंगरेजों के इसी दुराचार का फल था कि हिन्दुस्तानी सिपाहियों की कम्पनी के प्रति 
आस्था कम होने लगी। अवध की वंदखली ने तो इस आस्था की जड़ ही खोद 
दी । मंगल पांडे के विद्रोह से पहले भी हिन्दुस्तानी सैनिकों के अनेक छोटे-मोटे 
विद्रोह हो चुके थे। डलहोजी ने कम्पनी के अध्यक्ष-मंडल को लिखा था कि “सेना 
का अनुशासन, सिर से पैर तक, पदाधिकारियों एवं साधारण जनों--सभी में दूषित 
हो गया है ।” धीरे-धीरे हिन्दुस्तानी सिपाहियों के मन में यह वात घर करती जा 
रही थी कि वे अँगरेजों के प्रभुत्व-विस्तार के हथियार और अपने देशवासियों के पतन 
के साधन बनाये गये हैं। सेना में गोरखों और सिक्खो की भर्ती, पंजाब में तथा 
सीमांत प्रदेश में अनियमित सेना की व्यवस्था होते देखकर उनको विश्वास हो गया 
था कि स्वयं उनका भविष्य संकट में आ पड़ा है। 

डलहौजी के उत्तराधिकारी लाड कैनिग ने बंगाल की सेना में जो थोड़े से 
नये सुधार किये, उनसे बंगाल की सेना में असंतोष बढ़ गया । उसने एक सामान्य 
आदेश प्रचारित कर दिया था कि वही हिंदुस्तानी कम्पनी की सेना में भर्ती किया 
जायगा जो किसी भी स्थान पर जाना स्वीकार करे; इसका अर्थ हिन्दुस्तानियों की 
दृष्टि में यह होता था कि उनको समुद्र पार भी भेजा जा सकता है और यह वात उनके 
लिए बहुत ही अरुचिकर थी, क्योंकि उनका धर्म समुद्र-यात्रा का निषेध करता था । _ 
कैनिग के दो और आदेश सेना के असंतोष के कारण बन रहे थे; एक आदेश तो 
यह था कि सैनिकों को अपनी सभी चिट्ठियों पर डाक-महसूल देना पड़ेगा; इससे 
पहले सैनिकों को डाक-महसूल न देना पड़ता था। दूसरा आदेश यह था कि जो 
सिपाही वैदेशिक सेवाओं के अयोग्य माने. जायेंगे उनको अवकाश-वृत्ति (पेंशन) 
नहीं दी जायेगी, वरन्‌ उन्हें कैन्टोन्मेट में काम दिया जायगा। 

चर्बी लगे कारतूस--बारूदखाने में चिनगारी--वढ़ते हुए असंतोष के इस 
वातावरण में, चर्वी लगे कारतूसों ने वारूदखाने में चिनगारी का काम किया। 
सन्‌ १८५३ ई० के लगभग सेना में एक नये प्रकार के कारतूस प्रचारित किये जाने 
लगे, जिनमें गाय तथा सुअर की चर्वी लगी होती थी; इन कारतूसों को राइफलों में 
भरने से पहले सैनिकों को मुंह से काटना पड़ता था। प्रारम्भ में तो ये कारतूस 
थोड़ी मात्रा में बनने के कारण कुछ ही स्थानों में भेजे गये । हिन्दुस्तानी सिपाहियों 
को तब ज्ञात न था कि इनमें किस प्रकार की चर्बी का उपयोग किया गया है; अतः 
उन्होंने इनका कोई विरोध न किया । धीरे-धीरे इन कारतूसों का प्रयोग बढ़ाया 
जाने लगा और भारत के विभिन्न भागों में इनके निर्माण के लिए कारखाने खोले 
गये। एक एसा कारखाना बारकपुर के पास भी स्थापित किया गया था। 
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दमदस को घटना, जनवरी सन्‌ १८५७--जनवरी १८५७ में एक दिन एक 
“ब्राह्मण सिपाही हाथ में लोटा लिये हुए छावनी में जा रहा था कि एक लस्कर ने पानी 
पीने के लिए उससे उसका लोटा माँगा । ब्राह्मण ने लोटा देने से इन्कार कर दिया, 
क्योंकि लस्कर के स्पश से उसका लोटा अपवित्र हो जाता; इस पर लस्कर ने उस 
पर व्यङ्ग किया कि अब तो ब्राह्मणों को अपनी जाति का अभिमान छोड़ देना 
चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही उनके पास गाय और सुअर की चर्वी लगे कारतूस पहुंचन- 
चाले है, जिनको उन्हें बंदूक में भरने से पहले मुँह से काटना पड़ंगा। ब्राह्मण इस 
व्यङ्ग का आघात न सह सका; उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर 
छावनी में पहुँचा | उसने यह समाचार अपने साथियों को सुनाया । इस समाचार 
के फैलत ही, छावनी के हिन्दू और मुसलमान सिपाहियों में क्षोभ की लहर दौड़ 
गई; वे समझने लगे कि अँगरेज उनको धमं-भ्रष्ट करने पर तुल गये हैं। अंगरेज 
अधिकारियों ने लस्कर की वात को एक झूठी अफवाह बताकर स्थिति को शांत 
करना चाहा, परन्तु सिपाहियों का उनकी वातों पर विशवास न जम सका । लस्कर 
की वातों की उन्होंने बारकपुर के कारखाने के कर्मचारियों से पुष्टि कर ली। 
दावारिनि के समान यह समाचार सारे देश में फैल गया । अपने धर्म पर किये जाने 
वाले इन प्रहारों का बदला लेने की भावना प्रमुख हो उठी और यह मंगल पांडे 
के ऐतिहासिक कृत्य के रूप में फूट पड़ी। मंगल पांडे १८५७-५८ ई० के विप्लव 
का पहला शहीद बना । 
प्रतिशोध की यह ज्वाला, लॉर्ड कैनिंग के वार-वार यह सफाई देने से कि 
चर्वी लगे कारतूसों की वात झूठी है और शैतानों द्वारा फैलाई गई है, शांत न हो 
सकती थी। स्वयं अंगरेज इतिहासकारों ने यह वात स्वीकार की है कि इन कार- 
तूसों में गाय और सुअर की चर्वी का प्रयोग हुआ था । डब्ल्यू एच० लेकी ने अपनी 
पुस्तक “दि मंप ऑफ लाइफ” में लिखा है कि “यह एक लज्जाजनक और भयंकर 
सत्य है कि जहाँ तक इस तथ्य का सम्बन्ध है, सिपाहियों का यह विश्वास बिलकुल 
सही था।...... परन्तु इस घटना की प्रत्यालोचना करने में, अंगरेज लेखकों को 
लज्जापूर्वक यह स्वीकार करना चाहिए कि यदि यह विद्रोह कभी भी न्यायोचित 
कहा जा सकता है तो इसके औचित्य के जो कारण सिपाही दलों के पास थे, 
उनसे बढ़कर और कोई कारण नहीं दिये जा सकते ।” यही आशय ale रॉबर्ट्स 
ने अपनी पुस्तक “फॉर्टी इयसे इन इंडिया” (“भारत में चालीस वर्ष ) में इन शब्दों में 
प्रकट किया है कि मि० फॉरेस्ट को भारत-सरकार के कागज-पत्रों में की गई आधु- 
निक खोजों ने सिद्ध कर दिया है कि कारतुसों के निर्माण में प्रयुक्त चर्वीदार 
मिश्रण में गाय और सुअर की चर्वियाँ, जो आक्षेप-योग्य पदार्थ हैं, मिली होती 
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थीं और इन कारतूसों को बनाने में सिपाहियो की धार्मिक भावनाओं के प्रति अवि- 
इवसनीय अवहेलना प्रदर्शित की गई थी। 

विप्लव का संघटन--विप्लव के नेताओं की दृष्टि से चर्वीदार कारतूसों की 
घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी; क्योंकि इसके कारण विप्लव का विस्फोट 
निर्धारित समय से बहुत पहले ही हो गया । विप्लव प्रारम्भ करने के लिए ३१ मई 
१८५७ go की तिथि निश्चित हुई थी। मुरादावाद के तत्कालीन न्यायाधीश 
श्री जे० सी० विल्सन महोदय ने लिखा है कि “प्राप्य प्रमाणों से, मुझे पूर्ण विश्वास 
हो चुका है कि एक साथ विद्रोह करने के लिए ३१ मई १८५७ का दिन fear 
किया था ।” दीर्घकाल से इस विप्लव की योजनाएँ बनाई जा रही थीं, इसका संघ- 
टन पूर्ण किया जा रहा था और निःस्वार्थ देशभक्त, जिनके लिए देश की स्वतन्त्रता 
से बढ़कर संसार में और कोई वस्तु न थी, समस्त देश में इसका ताना-बाना विछाने 
में संलग्न थे। विप्लव के नेताओं में सवंप्रमुख थे, अन्तिम पेशवा बाजीराव का 
दत्तक पुत्र धोंदो पंत, जो नाना साहब के नाम से अधिक प्रसिद्ध है और उसका 
वकील अजीमुल्ला खाँ । तृतीय मराठा-युद्ध के बाद से पेशवा बाजीराव आठ लाख 
वार्षिक की पेंशन पाकर, अपने राज्य से निर्वासित होकर कानपुर के समीप बिठूर 
में रह रहा था। पुत्रहीन होने के कारण उसने सन्‌ १८२७ ई० में तीन वर्ष के वालक 
घोंदो पंत को गोद लिया था । सन्‌ १८५१ ई० में बाजीराव का देहान्त हो गया और 
MS डलहोजी ने तत्काल उसकी पेंशन वंद कर दी और यहाँ तक कि उसकी पिछली 
पेंशन के बकाया ६२ हजार रुपये भी नाना साहब को देना अस्वीकार कर दिया। 
तब से नाना साहव अँगरेजों का जानी दुश्मन वन गया और देश में एक सार्वजनिक 
विप्लव की योजना बनाने लगा । इस कार्य में उसको अपने योग्य वकील अजीमुल्ला 
खाँ से सहायता मिली। अजीमुल्ला खाँ अपने समय का सर्वाधिक गुण-सम्पन्न 
व्यक्ति था; उसने अतीव सुन्दर रूप पाया था और अँगरेजी एवं फ्रेंच भाषाओं पर 
उसने अधिकार प्राप्त किया था.। नाना साहब का मामला उच्च अधिकारियों के 
सामने रखने के लिए अजीमुल्ला खाँ इंगलैंड पहुंचा; वहाँ उसकी भेंट सतारा-नरेश 
के वकील रंगो बापू से हुई, जो ऐसे ही कार्य के लिए वहाँ गया हुआ था । ये दोनों 
ही अपने कार्य में विफल रहे, परन्तु यहाँ इन्होंने परस्पर परामश किया और अंगरेजों 
की शासन एवं सैनिक-व्यवस्था का बड़े ध्यान से अध्ययन किया । रंगो बापू सतारा 
लौट आया और दक्षिण भारत के सरदारों तथा जनता में विप्लव का प्रचार करने 
लगा; उधर अजीमुल्ला खाँ रूस, मिस्र, इटली और तुकिस्तान होता हुआ बिदूर 
लौटा; इन देशो में जाने का उसका प्रयोजन यह था कि यदि इन देशों से भारतीय 
स्वातन्त्र्य-संग्राम के लिए सैनिक सहायता न भी मिल सके, तो कम से कम अपनी भावी 
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योजनाओं के प्रति इनकी सहानुभूति ही प्राप्त कर ली जाय । यूरोप के राजदरबारों 
में अजीमल्ला की बातचीतों के विषय में यद्यपि कुछ भी ज्ञात नहीं है, परन्तु.१८५७- 
५८ ई० के विप्लव के समय में लोगों का यह एक सामान्य विश्वास था कि इटली 
`का देशभक्त गैरीबाल्डी हिन्दुस्तानियों की सहायता के लिए आ रहा है. और यह 
भी कि अजीमल्ला खाँ ने रूस के जार के साथ नाना साहब की ओर से सन्धि की है । 
उस समय रूस की शक्ति का विकास हो रहा था और अँगरेजों के साथ इसका दात्रु- 
भाव था तंथा युद्ध भी. चल रहा था । सेबेस्टेपोल में अँगरेजों की पराजय ने भारतीय 
नेताओं में यह विश्वास जगा fear था कि साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में इंगलेंड 
का पतन होने ही वाला है। 
अजीमल्ला के इंगलैंड से लौट आने पर, नाना साहव और अजीमुल्ला भावी 
महान्‌ विप्लव के संघटन को पूर्ण करने में और इसका संदेश उत्तर भारत 
' के कोने-कोने में फैलाने में जुट गये । विप्लव की योजना यह बनाई गई कि 
भारत से अंगरेजों को निकाल बाहर करने के उद्देश्य से वादशाह बहादुरशाह 
के झंडे के नीचे एक साथ. एक सववसाधारण विप्लव किया जाय । सारी योजना 
आरचयंजनक गुप्त रूप से तैयार की गई और सारे देश में फैलाई जाने लगी । नाना 
साहब के दूत प्रायः भेष वदलकर सैनिक छावनियों में पहुँचते और सिपाहियों तक 
विद्रोह का संदेश पहुंचाते । के ने लिखा है कि “महीनों तक, वास्तव में, वर्षों तक, ; 
नाना साहब के दूत अपनी गुप्त मन्त्रणा का जाल सारे देश में फैलाते रहे । एक राज- 
दरबार से दूसरे तक, इस विशाल देश के एक छोयूर से दूसरे छोर तक, नाना साहब के 
दूत, विभिन्न जातियों तथा धर्मों के राजाओं एट परदारों के लिए बड़ी सावधानी 
और शायद रहस्यमय ढंग से लिखे हुए (विप १ के) प्रस्ताव तथा आमन्त्रण लेकर 
पहुंचे थे । बादशाह वहादुरशाह तथा उस+ गुणवती रानी बेगम जीनत महल 
ने नाना साहब की .योजनाओ का पुरी त ह से अनुमोदन किया और दिल्ली के लाल 
किले में तथा दिल्ली नगर में गुप्त बैठवें. लगी ` अवध को छीने जाने के बाद तो 
सारा उत्तरी सांरतः विप्लव के पक्ष में हो (या र र जो राजा तथा सरदार अव तक 
इन योजनाओं से कतरा रहे थे, अव नानार । की योजनाओं में पूरी पूरी सहा- 
युता देने का वचन देने लगे। इस प्रकार लव के संघटन-केन्द्र दिन-प्रतिदिन 
बढ्न लग.। अवध के पतन से, नवाव वाजिद अलीशाह, उसकी बेगम हजरत महल 
और उसका सुयोग्य मन्त्री अली नकी खाँ भी विप्लव नेताओं की पंक्ति में आ मिले। 
के लिखता है कि अली नकी खाँ के आह्वान पर हिन्दु और मुसलमान सिपाहियों ने 
गंगा और कुरान की कसम उठाकर प्रतिज्ञा की कि वे अँगरेजो को देश से बाहर 
निकालने में अपनी जानें लड़ा देंगे। अली नकी खाँ के दूतों ने, साधुओं और फकीरों 
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का भेस बनाकर कलकत्ता से शुरू कर उत्तरी भारत की प्रत्येक छावनी में विप्लव 
का संदेश पहुँचाया । सैनिकों के अतिरिक्त संरकारी कर्मचारियों से भी सम्बन्ध 
स्थापित किया गया और कोई भी ऐसा थाना:या दफ्तर न छूटा, जहाँ विप्लव-का 
संदेश न पहुँचाया गया हो । विप्लव के नेताओं में फैजाबाद के मौलवी अहमदशाह 
का नाम भी प्रमुख स्थान रखता है। लखनऊ और आगरा में एक भी ऐसा व्यक्ति 
न था जिसने मौलवी साहव के जोशीले भाषण न सुने हों और विप्लव को सफल बनाने 
के लिए अपनी जान लड़ा देने की कसम न खाई हो । विद्रोह की भावना उभाड़ने के: 
लिए लोकगीतों, स्वाँगौं और नोटंकियों का खूब उपयोग किया जा रहा था, परन्तु 
यह सब कार्य इतने गुप्त रूप से हो रहे थे कि अंगरेजों को स्वप्न में भी खयाल न आने' 
पाया कि देश में कैसा तूफान जमा हो रहा है सर ली ग्रैंड जेकव ने अपनी पुस्तकः 
“deed इंडिया” ('पश्चिमी aren’) में लिखा है कि. “उस आइचयंजनक गोपनी- 
यता का वर्णन करना कठिन है, जिसके साथ यह सारी गुप्त मन्त्रणा चलाई गई थी । 
उस पूर्व-विचार का जिसने ये योजनाएँ प्रस्तुत की थीं और उस सावधानी का जिसके: 
साथ विप्लवियों का प्रत्येक दल, परस्पर सम्बन्ध जोड़नेवाली कड़ियों को छिपाते 


हुए और उनको केवल उतनी ही सूचनाएँ देते हुए जो उनके सामने रखे गये उद्देश्य. 


को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त समझी जाती थीं, अलग-अलग कार्य कर रहा था, 
वर्णन करना कठिन है। इन सब बातों की समानता केवल परस्पर विश्वास की. 
वह भावना ही कर सकती थी, जिससे ये दल एक दूसरे से चिपटे हुए HI ; 
कमल और चपाती--सेना के लिए कमल और नागरिकों के लिए चपाती 
ये इस विप्लव के गुप्त संकेत-चिल् थे। भारत का प्राचीन प्रतीक कमल, सेना में. 
एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुँचाया जा रहा था, और अन्तिम सिपाही का eed. 
बन गया था कि वह विप्लव के इस प्रतीक को अपने समीप की दूसरी सैनिक टुकड़ी 
में पहुंचा दे, जहाँ फिर से यह प्रक्रिया दुहराई जाती थी । .समस्त सेना में इस प्रतीक 
के घूम जाने का अर्थ था कि वह विप्लव में भाग लेने के लिए तैयार है । इस प्रकार 
विप्लव का प्रतीक कमल एक रेजीमेंट से दूसरी रेजीमेंट में पहुंचाया गया और 
यह प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक एक भी ऐसी रेजीमेंट शेष न रह गई जहाँ. 
कमल-पुष्प, सैनिकों में. देशभक्ति. का उत्साह जगाते हुए और. विप्लवः के संघटन 
को दृढ़ करते हुए न घूम चुका हो। इसी प्रकार और यही संदेश लेकर गाँव-गाँव 
में चपाती घुमाई गई। एक गाँव का चौकीदार अपने पड़ोसी गाँव के चौकीदार 
के पास चपाती पहुँचा देता था और तब वह चौकीदार इस चपाती को सभी ग्राम- 
वासियों में घुमाता था और एक नई चपाती बनाकर पड़ोस के गाँव में पहुँचा देता 
था। गाँव में चपाती के घूम जाने का अर्थ था कि सारा गाँव विप्लव में भाग 
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लेने के लिए तैयार है । सेना में कमल-पुष्प का घुमाया जाना तो समझ में आता है, 
परन्तु यह अभी भी रहस्यमय बात बनी हुई है कि जनसाधारण में घुमाने के लिए 
चपाती को प्रतीक क्यों बनाया गया । संभवतः चपाती से यह अर्थ प्रकट किया गया 
था कि यदि जनता विद्रोह न करेगी तो उसकी रोटी छिन जाने का भी भय है I 
नाना साहब की तोथे-यात्रा--विप्लव के संघटन को अन्तिम रूप देने और 
इसकी तिथि निश्चित करने के लिए नाना साहव तीर्थ-यात्रा के बहाने अजीमुल्ला 
खाँ तथा अपने भाई वाला साहव को साथ लेकर मार्च १८५७ go में विठूर से चल 
पड़े। वे दिल्ली गये। वहाँ वादशाह वहादुरशाह से भेंट की, वहाँ से अम्बाला 
पहुंचे और तव लखनऊ आये; इस प्रकार अनेक स्थानों का चक्कर लगाकर वे 
अप्रैल १८५७ Fo में बिदूर लौट आये। इसी यात्रा के समय एक साथ विप्लव 
करने की तिथि ३१ मई सन्‌ १८५७ निश्चित की गई थी, जिसकी सूचना प्रत्येक 
विप्लव-केन्द्र के नेता और प्रत्येक सैनिक रेजीमेंट के तीन पदाधिकारियों को ही 
दी गई । दूसरे लोगों को यही आदेश था कि वे अपने नेताओं का अनुसरण करें । 
पाण्डे--विप्लव की प्रथम गोलियाँ--जनवरी १८५७ ई० में चर्बी 
सगे कारतूसों का भेद दमदम की छावनी में खुला था | कुछ ही सप्ताहों में यह बात 
समस्त वंगाल-सेना में फैल गई थी | अब सैनिक अपने घमं पर इस घोर प्रहार का 
प्रतिशोध लेने के लिए वेचेन हो रहे थे और इस कार्य में विलम्ब उन्हें असह्य हो रहा 
था; परन्तु विप्लव की तिथि ३१ मई निश्चित की जा चुकी थी। विप्लव के 
नेताओं ने इस तिथि से पहले ही विद्रोह को न फूटने देने की भरसक चेष्टा की, 
परन्तु प्रतिशोध की भावनाएँ रोकी न जा सकीं। पर्दे के पीछे घिरते हुए तूफान 
से बेखबर और अपनी शक्ति के प्रति पूर्ण आश्वस्त अँगरेजों ने बलप्रयोग की नीति 
अपना ली | फरवरी सन्‌ १८५७ ई० में बरहामपुर १९वीं पैदल देशी सेना ने नये 
कारतूसों को काम में लाने और परेड के लिए आने से इनकार कर दिया | उसके 
ATM पदाधिकारियों ने घमकियाँ देकर उन्हें वाध्य करने की चेष्टा की, परन्तु कोई 
अंगरेजी सेना समीप न होने के कारण उनकी धमकियाँ निष्फल रहीं। तव इस 
रेजीमेंट को दंड देने और विघटित करने का निश्‍चय किया गया और इसके लिए 
वर्मा से एक अँगरेजी सेना बुलाई गई। यह वात १९वीं और ३४वीं हिन्दुस्तानी 
रैजीमेंटों को मालूम हो गई । इनका क्रोध फूटने को हो गया, परन्तु इनके अधिकारियों 
ने इनको Aa रखने की सलाह दी। किन्तु ३४वीं रेजीमेंट के.एक सिपाही मंगल 
पांडे का क्रोध तो किसी प्रकार भी रोका न जा सका। २९ मार्च १८५७ ई० के दिन 
मंगल पांडे ने पंक्ति से बाहर आकर अपने साथियों को अँगरेजो के विरुद्ध युद्ध 
छेड्ने के लिए ललकार कर, अपनी अवरुद्ध भावनाओं को प्रकट किया । “साजेट 
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मेजर हसन? नामक एक अँगरेज पदाधिकारी ने रेजीमेंट के सिपाहियों को आदेश 
दिया, कि मंगल पांडे को वंदी वना लो। परन्तु कोई भी सिपाही अपने स्थान से . 
न हिला । इस पर मंगल पांडे ने एक गोली से हसन का और दूसरी से एक अन्य 
ATT अफसर का, जो घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर AS रहा था, काम तमाम 
कर दिया | यह सव देखकर कर्नर ह्वीलर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मंगल 
पांडे को वंदी कर लें; परन्तु उन्होंने अस्वीकार कर दिया । ह्वीलर चौंक उठा | 
उसने जनरल हेरसो को इसकी सूचना दी जो कुछ अंगरेज सैनिक लेकर घटनास्थल 
पर पहुंचा । हिन्दुस्तानी सैनिकों में हृदय और वुद्धि का द्वन्द्व मच गया; हृदय मंगल 
पांडे के आह्वान स्वीकार कर विद्रोह प्रारम्भ करने के लिए प्रेरित कर रहा था, 
परन्तु वुद्धि ३१ मई की निश्चित तिथि की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का आदेश दे 
रही थी । मंगल ने अपना अंत समीप देखकर अपने को गोली मार ली और घायल 
होकर गिर पड़ा। हेरसी ने उसको कैद कर लिया; उसके अपराध की जाँच की 
गई और फाँसी की सजा सुनाई गई। १९वीं तथा ३४वीं दोनों रेजीमेंटों को भंग 
किया गया और मंगल पांडे की फाँसी के लिए ८ अप्रैल की तिथि निश्चित की गई । 
मंगल पांडे का समाचार आग की तरह उत्तर भारत की सभी छावनियों में फैल 
गया और प्रत्येक रेजीमेंट में यह निश्चय करने के लिए गुप्त बँठकं होने लगीं कि ३१ 
मई तक प्रतीक्षा की जाय या तत्काल विद्रोह प्रारम्भ कर दिया जाय । ८ अप्रैल को 
मंगल पांडे को फाँसी दी गई; १९वीं तथा ३४वीं रेजीमेंटों को विघटित किया गया, 
३४वीं Witte के सूबेदार को अपनी रेजीमेंट में गुप्त बैठक होने देने के अपराध 
के सिए फाँसी दी गई, जिससे अन्य रेजीमेंट भी सचेत हो जायें। परन्तु इस घटना 
ने विप्लव को निश्चित समय से पूर्व ही उभाड़ दिया। योजना के अनुसार, परन्तु 
निश्चित समय से पहले ही लखनऊ, मेरठ और अम्बाला में यूरोपियनों के मकानों में 
आग लगाई गई। 

सेरठ-काण्ड--इस अवसर पर अँगरेजों ने हिन्दुस्तानी सैनिकों की भावनाओं 
के प्रति निष्ठुरतापूणं अवहेलना प्रदर्शित की। मेरठ में सैनिकों को चर्बीवाले 
कारतूस दिये गये । सैनिकों ने इनका उपयोग करना अस्वीकार कर दिया, जिस पर 
उन्हें कोर्ट माशल का दंड तथा आठ से दस साल तक के कठोर श्रम का दंड दिया 
गया | प्रदर्शन करने के लिए, इन दंडित सैनिकों को परेड में लाया गया; 
तोपखाने सहित एक अँगरेज रेजीमेंट उनके सामने खड़ी थी। मेरठ के समस्त 
हिन्दुस्तानी सैनिक-दल इस दृश्य को देखने के लिए वहाँ लाये गये। तब दंडित 
सैनिकों की वर्दी उतार कर सबके सामने हथकड़ियाँ पहनाई गई और जेल की ओर 
मार्च कराया गया । इस प्रदर्शन का हिन्दुस्तानी सैनिकों और जनता पर उल्टा ही 
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असर हुआ । भयभीत होने की अपेक्षा उनका संकल्प और भी दृढ़ हो गया । कहा 
जाता है कि जब ये सैनिक शाम के समय सड़कों पर घूम रहे थे, बारजों से स्त्रियों ने 
उन पर व्यङ्गयो की वौछार की कि तुम्हारे भाई जेलों में सड़ रहे हैं और तुम सड़कों 
पर घूम रहे हो। स्त्रियों के ताने सैनिकों के हृदय में चुभ गये। अब उनमें ३१ 
मई तक प्रतीक्षा करने का धैर्य न रहे गया और & मई की रात को एक गुप्त 
बैठक में उन्होंने अगले ही दिन विद्रोह प्रारम्भ कर देने का निश्चय कर लिया और 
इसकी सूचना दिल्ली में नेताओं के पास भेज दी । १० मई का प्रभात 'दीन-दीन', 
“हर हर महादेव' और “मारो फिरंगी को' इत्यादि नारों के साथ उदय हुआ; विद्रोह 
प्रारम्भ हो गया था। जेलें तोड़कर बन्दी सैनिक छुड़ाये गये। यूरोपीय पुरुष 
और स्त्रियाँ, जहाँ कहीं भी मिले, मार डाले गये, उनके मकानों में आग लगाई गई 
और उसी रात को मेरठ के हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने, विप्लव में सहयोग देनेवाले 
. नागरिकों को साथ लेकर दिल्ली की ओर प्रयाण कर दिया। मेरठ की स्त्रियों ने 
कभी सोचा भी न होगा कि सिपाहियों को निश्चित समय से पहले ही विद्रोह के लिए 
उकसा कर उन्होंने इस स्वातन्त्र्य-संग्राम का कितना अपकार किया था । जैसा 
कि वाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया, मेरठ-काण्ड ने विद्रोह को निश्चित समय 
से पहले ही प्रारम्भ कर ब्रिटिश-राज को उस विनाश के गतं में गिरने से वचा लिया, 
जो नाना साहब और उसके सहयोगियों ने इसके लिए खोद fear था । विल्सन, 
ह्वाइट और मालेसन भारतीय विप्लव के ये तीन अँगरेज इतिहासकार इस बात में 
एकमत हुँ कि मेरठ का विद्रोह कम्पनी के लिए हितकर और भारतीय स्वातन्त्र्य: 
संग्राम के लिए घातक था। इसने विप्लव की सारी योजना को अस्त-व्यस्त कर 
दिया, इसकी सुदृढ़ता को तोड़ दिया । अनेक स्थानों पर स्थानीय नेता समझ ही 
न पाये कि अव उन्हें क्या करना है। इसके कारण अनेक लोगों को मनमानी करने 
और पहले से अविचारित कार्य करने का अवसर मिल गया । 
विप्लब का प्रसार-मुगल-साम्राज्य के केन्द्र दिल्ली की विजय करना 
विप्लवियों का प्रथम लक्ष्य बन गया । मेरठ की घुड़सवार हिन्दुस्तानी सेना ने ११ 
मई की सुबह को दिल्ली में बहादुरशाह की जय' के नारे लगाते हुए प्रवेश किया | 
तब दिल्ली में कोई अंगरेज सेना न थी । दो दिन में ही दिल्ली को अंगरेजों से GET 
लिया गया । बादशाह बहादुरशाह ने विप्लव का नेतृत्व स्वीकार कर लिया और 
उसका झंडा दिल्ली के सावंजनिक भवनों पर फहराने लगा और विप्लव का प्रतीक 
बन गया । इसके वाद दिल्ली के दास्त्रागार पर आक्रमण किया गया, जहाँ 
बहुत अधिक परिमाण में युद्ध-सामग्री एकत्रित थी । उस समय यह स्थान जनरल 
विलोबी की देख-रेख में था। इस जनरल ने विरोध असंभव जानकर दास्त्रागार में 
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आग लगा दी । इस प्रकार वह अपने आठ सहयोगियों के साथ वहीं भस्म हो गया । 
देशभक्ति का यह एक अविस्मरणीय उदाहरण था। १६ मई तक AIT पुरुषों 
का संहार चलता रहा, परन्तु इस बात का बहुत ध्यान रखा गया कि किसी अँगरेज 
स्त्री पर न तो हथियार उठाया जाय और न उसको किसी प्रकार से अपमानित ही 
किया जाय । अँगरेज स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार की जो कहानियाँ फैलाई गई, वे 
सरासर झूठ थीं । सर विलियम म्योर ने लिखा है कि “वहाँ चाहे जितनी भी fā- 
यता और रक्तपात किया गया हो, परन्तु स्त्रियों के प्रति दुव्येवहार की जो कथाएँ 
फैल गई थीं, वे जहाँ तक मैंने देखा है और पूछ-ताछ की है, विलकुल निराधार थीं ।” 

दिल्ली की विजय का समाचार कुछ ही दिनों में समस्त उत्तरी भारत में फैल 
गया | जगह-जगह पर बहादुरशाह का हरा झंडा फहराने लगा और हिन्दुस्तानी 
सैनिक-दल हथियार और कोष लेकर दिल्ली की ओर प्रयाण करने लगे। २४ 
मई तक अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी तथा दिल्ली के पास-पड़ोस के अन्य कई स्थान 
स्वतन्त्र हो गये । बरेली के न्यायाधीश खान वहादुर खाँ के नेतृत्व में सारा रुहेलखंड 
विप्लव में सम्मिलित हो गया । ३१ मई की सुबह को, जो विप्लव की पूर्व-निश्चित 
तिथि थी, विप्लव प्रारम्भ करने के संकेत के रूप में, तोप दागी गई। तत्काल 
अँगरेजों का वध प्रारम्भ हो गया, उनके मकानों में आग लगाई जाने लगी, खजाने 
पर अधिकार किया गया, स्वतंत्रता का प्रतीक हरा झंडा फहराया गया और हिन्दु- 
स्तानी सेनाएँ सूबेदार बख्त खाँ के नेतृत्व में दिल्ली की ओर बढ़ीं। इस प्रकार 
जून के मध्य तक सारे उत्तर-भारत में विप्लव फैल चुका था। गाँवों और शहरों 
के सभी हिन्दू और मुसलमानों ने कम्पनी का राज समाप्त करने में सेना के साथ 
सहयोग किया । अब तक या तो विरोध हुआ ही न था या हुआ भी था तो बहुत 
थोड़ा । अब तक कोई निर्देयता के कृत्य न हुए थे। अनेक स्थानों पर अँगरेजो को 
भाग निकलने का अवसर दिया गया और दयालु हिन्दुस्तानियों ने उनको शरण 
भी दी। कम्पनी के शासन के स्थान पर, बहादुरशाह के नाम पर हिन्दुस्तानी 
शासन स्थापित किया गया। दिल्ली के साथ सीधा सम्बन्ध जोड़ा गया और 
शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने के प्रशंसनीय प्रयत्न किये गये । 

अँगरेजो का प्रत्याक्रमण--गवर्नर-जनरल लॉड कैनिग ने मेरठ-काण्ड और 
दिल्ली-विजय का समाचार पाकर विप्लव की बाढ को रोकने के उद्योग तत्काल 
प्रारम्भ कर दिये । यूरोपीय सैनिकों. की कमी उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। 
उसने अपने समस्त साधन एकत्र किये, बम्बई और मद्रास की प्रेसीडेसियों को 
तत्काल सहायता भेजने के लिए अत्यावश्यक आदेश-पत्र भेजें गये और अवध तथा | 
पंजाब में हैनरी तथा जॉन लॉरेन्स को शी घ्रता एवं बलपूर्वक काये करने को खुली : 


EN 
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छूट दे दी गई | चीन को जाती हुई एक अंगरेजी सेना को भारतीय तट पर रोककर 
भारत में अँगरेजी सेना की संख्या बढ़ाई गई और जहाँ भी संभव हुआ, हिन्दुस्तानी 
सैनिक-दलों को तोड़ दिया गया। देश में चारों ओर जासूसों का जाल बिछाया 
गया और विप्लव के नेताओं को घूस देकर अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया जाने 
लगा । विप्लव के नेताओं में फूट के बीज वोने के लिए घोर परिश्रम किया जाने लगा । 
हिन्दुओं को मुसलमानी शासन का भय दिखाया जाने लगा और मुसलमानों से 
कहा जाने लगा कि विप्लव की सफलता का अर्थ होगा मराठा-राज्य की स्थापना | 
देशी रियासतों से युद्ध-सामग्री प्राप्त की गई; देशी रियासतों को अपनी स्थिति 
का भय पैदा हो गया था; इसलिए वे अंगरेजों का पल्ला न छोड़ना चाहते थे। 
हैदरावाद, ग्वालियर, पटियाला, नाभा, जिंद तथा राजपूताना की रियासतें और 
बड़ौदा राज्य, अपने-अपने वंशगत स्वार्थो को सामने रखकर, अपने ही देशवासियों. 
और अपनी ही प्रजा की इच्छा के विरुद्ध अंगरेजों के साथ हो गये। हाल ही में 
विजित पंजाब और नेपाल राज्य से अंगरेजों को अपनी सेना में भर्ती करने के लिए. 
पर्याप्त संख्या में सैनिक मिल गये; अंगरेजों के पक्ष में होने के इन दोनों प्रदेशों के. 
भिन्न-भिन्न कारण थे। पंजाब के सिक्खों के सामने प्रलोभन यह था कि अँगरेजों 
का पक्ष लेकर उन्हे औरंगजेब के समय में अपने ऊपर किये गये अत्याचारों का बदला. 
चुकाने का अवसर मिल जायगा और नेपाल के गोरखे अवध के लोगों से १८१६ Fo. 
के युद्ध में उनके विरुद्ध अंगरेजो का पक्ष लेने का मजा चखाने के लिए अब अँगरेजो. 
का पक्ष ले रहे थे। 

ऐतिहासिक दृष्टि से इस विप्लव के वीच हुए अनेक शौयंपूर्ण युद्ध, वीरतापूर्ण: 
उदारता के कार्य, और अँगरेजो के निर्देयतापूर्ण कुकृत्य इतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं 
जितने कि वे पाठ जो १८५७-५८ ई० की इन घटनाओं ने सिखाये। विप्लव के. 
प्रवाह को रोकने के लिए, अँगरेजो ने जो नीति अपनाई, उसके प्रमुख अंग थे, विप्लव 
को स्थानीय वना देना, विप्लव की आग को नमंदा के पार न जाने देना और. 
कल्पनातीत निर्देयताओं द्वारा भारतीयों के मन में भय उत्पन्न कर देना। अँगरेज 
सैनिकों की पाशविक वृत्तियों को उभाड़ने के लिए उनमें प्रतिशोध की ज्वाला. 
भड़काने के लिए, उनमें विप्लवियों के अकथनीय अत्याचारों की मनगढ़ंत कहानियाँ 
फैलाई गई, जिनको स्वयं तत्कालीन अँगरेज लेखकों ने सरासर झूठ और “जालसाजों 
एवं नितान्त कमीने गुंडों” दारा गढी हुई कहानियां बताया है । तब भी हिन्दुस्तानियों, 
के अत्याचारों की यह झूठी कहानियाँ उन वास्तविक अत्याचारों के आधे पर भी नः 
पहुँचती थीं जो जनरल नाइल और हैवलॉक विशेष रूप से और सामान्यत: सभी. 
अंग्रेज सैनिकों ने भारतीय जनता पर ढाये थे | l 
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दिल्ली पर घेरा और जनरल नोल को प्रगति--दिल्ली पर पुनः अधिकार 
करना ATA के लिए अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित करने के लिए उतना ही महत्त्व- 
पूर्ण था जितना कि इस पर अधिकार करना विप्लव के नेताओं के लिए अपनी स्व- 
तन्त्रता स्थापित करने को आवष्यक था | समस्त उत्तर भारत से हिन्दुस्तानी सैनिक 
बहादुरशाह के झंड की रक्षा के लिए, जिसके नाम पर यह विप्लव प्रारम्भ किया 
“गया था, दिल्ली में आ-आकर जुट गये थे। दिल्ली पर हिन्दुस्तानियों का अधिकार 
होते ही As कैनिग ने तत्कालीन प्रधान सेनापति एँनसन को, जो उस समय शिमले 
में था, दिल्ली पर घेरा डालने का आदेश भेजा और जनरल नील को एक दूसरी 
सुसज्जित सेना के साथ बनारस, इलाहाबाद तथा इनके पास-पड़ोस के जिलों पर 
अधिकार करने के लिए भेज दिया। 
दिल्ली को पुनः विजय करने में अँगरेजों को सर्वाधिक आशा और सहायता 
पंजाब से मिल रही थी । पंजाब के तत्कालीन चीफ कमिशनर सर जॉन लॉरेंस के 
चतुर व्यवहार से पंजाब केवल शांत ही न रहा अपितु अंगरेजों को सैनिक देनेवाला 
प्रधान स्थान भी वन गया । पंजाबियों एवं हिन्दुस्तानियों के पारस्परिक विरोधों 
तथा सिक्खों एवं मुसलमानों की पारस्परिक घृणा का सिद्धान्तहीन अंगरेजो ने 
मनमाने ढंग से प्रचार किया और इनसे खूब लाभ उठाया । सारे पंजाब में बादशाह 
बहादुरशाह के नाम के झूठे फरमान प्रचारित किये गये, जिनमें कहा गया था कि 
इस लड़ाई में जीत होते ही प्रत्येक सिक्ख का वध कर दिया जायगा । मेटकॉफ ने 
लिखा है कि जिस दिन यह पोस्टर प्रकट हुए ठीक उसी दिन बहादुरशाह दिल्ली 
की सड़कों पर जनता को यह आइवासन देते हुए चक्कर लगा रहा था कि यह युद्ध 
केवल अँगरेजों के विरुद्ध है और किसी भी भारतीय जाति को इससे भयभीत न 
होना चाहिए । इसके अतिरिक्त लॉरेस ने पंजाब में ६% व्याज पर ऋण लेना 
प्रारम्भ किया; और बलपूर्वक ऋण लिया गया । इससे अंगरेजों को अत्यावश्यक 
निधि की प्राप्ति तो हुई ही, पंजाब के साहूकारों के हित भी अँगरेजों की विजय में 
निहित हो गये । सिक्खों एवं पंजाब की रियासतों को अपने पक्ष में करने के बादशाह 
बहादुरशाह तथा विप्लव के नेताओं के प्रयत्न विफल रहे। बहादुरशाह ने पटियाला, 
नाभा और जिन्द की राजसभाओं में अपना एक विशेष राजदूत ताजुद्दीन भेजा, 
परन्तु वह इनको विप्लव में भाग लेने के लिए तैयारन कर सका । हिन्दुस्तानी सैनिकों 
की छोटी-छोटी टकड़ियों को, जिन्होंने विप्लव में भाग लेने की शपथ ली थी, आसानी 
से नि:शस्त्र किया गया और उनके नेताओं को कठोर दंड दिये गये । यदि पंजाब ने 
विप्लव में भाग ले लिया होता तो घटनाएँ कुछ दूसरे ही परिणाम की ओर अग्रसर 
हुई होतीं । पंजाब को शांतिपूर्ण एवं सहायता का प्रमुख अड्डा पाकर प्रधान सेनापति 
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सर हैनरी बर्नाडं, जो ऐंन्सन्‌ के बाद इस पद पर प्रतिष्ठित हुआ था, एक विशाल 
सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा। रास्ते में ब्रिगेडियर विलसन की सेना भी उसके 
साथ आ मिली और इनकी सम्मिलित सेनाओं ने मई-जून में रिज पर डेरा डाला। 
दिल्ली को कुछ ही घंटों में जीत लेने की उनकी शेखियाँ दिल्ली की दीवारों के नीचे 
काफूर हो गईं। प्रतिदिन बहादुरशाह की सेनाएँ उन पर टूट पड़ने लगीं और इन्होंने 
उनको पीछे हटने के लिए बाध्य.कर दिया, परन्तु ये उन्हें कभी इस तरह से तितर- 
बितर न कर पाईं कि दिल्ली के लिए उनसे कोई भय न रह जाय । अँगरेज सेना ने 
अपार कष्ट उठाने पर भी दिल्ली की दीवारों को तब तक न छोड़ा, जब तक नगर के 
अंदर की तथा उत्तरी भारत के अन्य स्थानों की घटनाओं ने उन्हें इन दीवारों को 
तोड़कर अन्दर घुस पड़ने के योग्य न बना दिया । दिल्ली के बाहर उनके टिके रहने 
के बड़े गम्भीर परिणाम हुए । इससे विप्लवी सेनाएँ नगर के अन्दर ही बन्द हो गई, 
उन्हें नगर में प्राप्त थोड़ी-बहुत सामग्रियों पर ही गुजारा करना पडा और उनकी 
सारी छावनी में नैतिक निराशा धनी होने लगो । हिन्दुस्तानी सैनिकों में कोई 
ऐसा नेता न था, जो उन्हें मिलकर काम करने के लिए उत्तेजित कर सकता। . 
बहादुरशाह इतना बूढ़ा हो चला था कि स्वयं सेना का नेतृत्व नहीं कर सकता AT । 
फिर सेना के विभिन्न दलों में आपसी विरोध भी फूट पड़ने लगे थे, जिनके कारण 
हिन्दुस्तानी सेना की सामूहिक रूप से आघात करने की शक्ति क्षीण होती जा रही 
थी। दूसरी ओर अंगरेज सेनाएँ एक सर्वोच्च सेनापति के आदेशानुसार कायं 
करती थीं, देशी रियासतें उन्हें सहायता पहुँचा रही थीं और सिक्ख तथा गोरखों 
जैसी योद्धा जातियों के युद्ध-निपुण सैनिक उनके साथ थे। बहादुरशाह का पुत्र 
मिर्जा मुगल, जो हिन्दुस्तानी सेनाओं का प्रधान सेनापति बनाया गया था, संघटना- 
त्मक एवं सैनिक योग्यताओं से हीन था । विशाल सेनाओं के एकत्र हो जाने के कारण 
उनके भार से दिल्ली नगर का शासनःप्रवन्ध चौपट हो रहा था। जुलाई सन्‌ 
१८५७ ई० में सूबेदार बख्त खाँ ने अपने बुंदेले वीर सैनिकों के साथ दिल्ली में प्रवेश 
किया। उसकी सँनिक-निपुणता ने उसका नाम चमका दिया था । बहादुरशाह 
ने उसको सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी और दिल्ली का गवर्नर नियुक्त किया । 
उसने दिल्ली के शासन का पुनः संघटन किया और वह अंगरेजों पर अंतिम प्रहार 
करने की तैयारियाँ करने लगा। अँगरेजो का प्रधान सेनापति वर्ना मर चुका 
था; अतः जनरल रोड ने उसका स्थान ग्रहण किया, परन्तु रीड ने भी स्वास्थ्य 
ठीक न होने के कारण सेनापतित्व त्याग दिया और तब जनरल विलसन प्रधान 
सेनापति बना । 
जनरल विलसन को दिल्ली की दीवालों के नीचे घेरा डालनेवाले की अपेक्षा 
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एक स्वयं घिरे हुए सेनापति के रूप में छोड़कर, अब हम भारत के अन्य भागों में 
होनेवाली सामयिक घटनाओं पर सरसरी निगाह डालेंगे क्योंकि इन घटनाओं का 
अँगरेज़ों द्वारा दिल्ली के पुनः जीते जाने और बहादुरशाह के बन्दी बनाये जाने पर 
अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। 

जनरल नील के अत्याचार--जनरल नील अंगरेजों, सिक्खों तथा मद्रासी 
सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर बनारस की ओर बढ़ा । उसके सामने सबसे 
मुख्य कार्य था आगरा और अवध के प्रांतों में ब्रिटिश सत्ता की पुनः स्थापना। 
अवघ प्रांत, जहाँ के अभिजात वर्ग को जान-वूझकर गिराया गया था और निःस्वत्व 
किया गया था, विप्लव का केन्द्र बन गया; लखनऊ इसकी राजधानी थी । आगरा 
प्रांत, नाना साहब का निवासस्थान बिठूर, अपने पड़ोसी जिले कानपुर सहित 
विप्लवियों की प्रेरणा का प्रमुख स्थान था; इलाहाबाद इस प्रांत में सैनिक दृष्टि से 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान था और झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का विप्लव के नेताओं 
में सर्वाधिक नाटकीय व्यक्तित्व था। 

बनारस कभी भी अँगरेजो के हाथ से न निकला था। जनरल नील के पहुँचने 
पर यह ऊपरी प्रांतों की पुनः विजय के लिए अंगरेजों का प्रमुख केन्द्र बन गया। 
आतंक फैला देना नील की नीति का प्रमुख अंग था। उसने सबको बन्दी बना लेने 
का आदेश दे दिया, गाँवों को जला दिया और पुरुषों एवं स्त्रियों को गोली का निशाना 
बनवा, दिया या पेड़ों की शाखाओं पर लटकवा दिया । अँगरेजों के नर-संहार के 
उदाहरण के रूप में लाशों को जहाँ-तहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया गया या पेड़ों 
पर लटकता छोड़ दिया गया। सर जॉन के अपनी पुस्तक “ हिस्ट्री आफू दि 
सिपाँय वार” (“सिपाही युद्ध का इतिहास?) में लिखता है “सैनिक और असैनिक 
सभी लोग समान रूप से रक्तपिपासु न्यायकर्ता बन बैठे थे, अपराध की जाँच के 
विना ही हिन्दुस्तानी नागरिकों का, स्त्री-पुरुष या आयु में कोई भेद न करते हुए, 
वध कर रहे थे । गवर्नर-जनरल द्वारा घर (इंगलैंड) भेजे गये कागज-पत्रों में यह 
बात उल्लिखित है कि “विप्लव के लिए अपराधी लोगों के साथ-साथ बूढ़े, स्त्रियाँ 
और बच्चे भी बलि चढ़ाये गये हैं ।” वे जान-बूझकर फाँसी पर नहीं लटकाये गये 
थे, वरन्‌ अपने ही गाँव में जला कर खतम किये गये थे, शायद जब तब अकस्मात्‌ 
गोली का निशाना भी बनाये गये थे। अँगरेज लोग इस बात की शेखी बघारने 
. या अपनी इस शेखी को लिखित रूप में प्रस्तुत करने में नहीं हिचकिचाते थे कि उन्होंने 
किसीको भी न छोड़ा था और काले लोगों पर पत्थरों की बौछार कर मारना उनका 
एक बड़ा आनन्दप्रद मनोविनोद था। और पदाधिकारियों द्वारा संरक्षित एक 
पुस्तक में कहा गया है कि तीन महीनों तक आठ मुदे ढोनेवाली गाड़ियाँ चौराहों 
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और बाजारों में लटकते हुए मुर्दों को उतार ले जाने के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त 
तक चक्कर लगाया करती थीं।' ; 
जनरल नील, अपने साथ आग और तलवार लेकर वनारस से इलाहाबाद की 
ओर चल पड़ा। रास्ते में एक भी ऐसा झोंपड़ा न बच पाया, जो जलाया न गया 
हो। उसके अत्याचारों ने चंगेज खाँ और हृण-नेता अतिल्ला के अत्याचारों को भी 
मात कर दिया। ११ जून १८५७ ई० को वह इलाहाबाद पहुंचा । गंगा-यमुना के 
संगम पर कलकत्ता से दिल्ली. जानेवाली सड़क पर प्रमुख स्थान होने के कारण, 
इलाहाबाद को शीघ्र हथिया लेना आवश्यक हो गया । इलाहाबाद का किला 
अब भी अँगरेजों के हाथ में ही था; किले के सिक्ख-सैनिक इस पर कम्पनी-सरकार 
का अधिकार बनाये हुए थे। इलाहाबाद के हिन्दुस्तानी गवर्नर लियाकत अली का 
हेडबवार्टर खुसरोवाग में था । नील ने १७ जून की सुबह खुसरोबाग पर आक्रमण 
किया । शाम होते-होते स्पष्ट हो गया कि लियाकत अली के पास नील का सामना 
करने के लिए न आदमी हैं और न सामग्री । १७ जून की रात को वह खुसरोबाग 
छोड़कर कानपुर की ओर चल पड़ा । इस प्रकार इलाहाबाद पर अँगरेजो का पूर्ण 
अधिकार हो गया । १८ जून की सुबह से फाँसी पर लटकाने और गाँवों को जलाने 
का नृशंसतापूर्ण कार्य प्रारम्भ हुआ। इलाहाबाद के चौक के उन सात नीम के 
वृक्षो में से, जिन पर लोगों को सूली दी गई थी, तीन वृक्ष आज भी नील के अत्याचारों 
के मूक साक्षी बने हुए विद्यमान हैं। आयु अथवा स्त्री-पुरुष के भेद की जैसी निर्देय 
उपेक्षा नील ने की वह अकल्पनीय है। होम्स ने अपनी पुस्तक 'सिपॉय वार' 
('सिपाही-युद्ध') में लिखा है कि “बूढ़े लोगों ने हमें कोई हानि न पहुँचाई थी; 
छाती पर दूध पीते बच्चे लिये हुए असहाय स्त्रियों ने भी हमारे प्रतिशोध के भार का 
उससे कम अनुभव नहीं किया, जितना कि नीचतम कुकमियों को करना पड़ा |” 
कानपुर और नाना साहब--दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाने के 
कुछ दिनों बाद ही कानपुर नाना साहब के अधिकार में आ गया। अँगरेज सेनापति, 
सर हा ह्वीलर ने कानपुर के किले में व्यूह-रचना की । नाना साहब के लिए इस 
किले पर तत्काल अधिकार कर लेना अत्यावश्यक हो गया। उसने ६ जून को 
ह्लीलर के पास आत्मसमर्पण कर देने का आखिरी ऐलान भेज दिया। ह्वीलर 
के आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देने पर किले पर आक्रमण किया गया । किले 
को दीवारों पर गोले और गोलियों की लगातार बौछारें होने लगीं । किले की छोटी 
सी सेना शीघ्र ही लड़खड़ा उठी । अंग्रेजों की सहायक सेना के आने से पहले ही 
किले पर अधिकार करने के लिए नाना व्यग्र हो उठा। उसने कानपुर का सारा 
'शासत-प्रवन्ध अपने हाथ में ले लिया । कानपुर की जनता ने नाना को प्रशंसनीय 
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सहयोग दिया । हिन्दू और मुसलमान स्त्रियाँ तक देश-सेवा के लिए मैदान में 
आ गई; इन स्त्रियों में अजञीजन नामक कानपुर की एक वीरांगना का नाम अमर 
हो गया है। ह्वीलर ने प्रतिरोध करना असंभव जानकर २६ जून को आत्मसमर्पण 
कर्‌ दिया । नाना ने अपनी स्वाभाविक उदारता के साथ सभी अँगरेजों को सुर- 
क्षित रूप से इलाहावाद पहुंचाने का वचन दे दिया । नावों एवं खाद्य सामग्री की 
व्यवस्था कर अँगरेजो को सैनिक दल की रक्षा मे सतीचौरा घाट तक पहुँचाया गया, 
जहाँ से उन्हें गंगा के मार्ग से इलाहाबाद जाना था । यहाँ पर विप्लव की वह दुर्घटना 
हुई जिसको सभी अँगरेज इतिहासकारों के वर्णनों में प्रमुख स्थान मिला है। यह 
सच है कि सतीचौरा घाट पर जो कुछ भी हुआ वह उस क्रोध का परिणाम था जो 
बनारस और इलाहाबाद में नील के अमानुषिक अत्याचारों से भड़क उठा था। 
यह भी सच है कि नाना साहव और उसके सहयोगियों का उस दुर्घटना से कोई 
सम्वन्ध न था, जो पहले से सर्वथा अविचारित थी और क्रुद्ध जनसमूह की भड़कती 
हुई क्रोधाग्नि का परिणाम थी । नावों को २७ जून की सुबह यात्रा प्रारम्भ करनी 
थी। घाट पर सैनिकों एवं नागरिकों का एक विशाल जमघट हो गया था। 
अकस्मात्‌ एक क्रुद्ध सैनिक ने अंगरेज सेनानायक (कर्नल) पर आक्रमण कर दिया । 
नाना के पास उसके महल में यह समाचार पहुंचा | उसने आदेश दिया कि स्त्रियों को 
किसी प्रकार की हानि न पहुँचाई जाय। अँगरेज स्त्रियों को क्रुद्ध जनसमूह से 
वचाकर सौदा कोठी में पहुँचाया गया और वहाँ वंद कर दिया गया । अँगरेज 
पुरुषों को एक पंक्ति में खड़ा कर उनके सिर काट लिये गये । केवल चार अँग- 
रेज एक नाव में बच निकले । इस प्रकार वंदी की हुई १२५ अंगरेज स्त्रियों के साथ, 
नाना साहब के आदेशानुसार बड़ी उदारता का व्यवहार किया गया । परन्तु 
कुछ शैतानों ने अफवाहें उड़ाई कि इन स्त्रियों के साथ बहुत अपमानपूर्ण व्यवहार 
किया गया था । जस्टिन मैकार्थी ने “हिस्ट्री आफू अवर ओन टाइम्स” (मारे 
समय का इतिहास ) में लिखा है कि “अंगरेज स्त्रियों पर अनिवार्य रूप से चक्की 
पीसने के अतिरिक्त और कोई भी अपमानपूर्ण शर्ते नहीं लगाई गई थीं. . . . . 
स्त्रियों पर 'अत्याचार' शब्द के सामान्यतः स्वीकृत अर्था में, कोई भी अत्याचार नहीं 
किया गया था । कोई भी अंगरेज स्त्री नग्न या अपमानित नहीं की गई या उसका 
जान-वूझकर अंग-भंग नहीं किया गया । २८ जून १८५७ के दिन कानपुर में एक 
शानदार दरबार किया गया, जिसमें बादशाह बहादुरशाह के सम्मान में १०१ तोपों 
की सलामी दी गई और नाना साहब ने पेशवा की पदवी धारण की । 

झाँसी को रानी लक्ष्मीबाई--माचे सन्‌ १८५४ ई में लॉडं डलहौजी ने झाँसी 
की रियासत को बेदखल कर दिया था। इतने से ही संतुष्ट न होकर डलहौजी ने 
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दिवंगत गंगाघरराव के छोड़े हुए कोष पर भी, जो आभूषण और नकद धन मिलाकर 
७ लाख के लगभग होता था, यह वचन देकर अधिकार कर लिया था कि गंगाधरराव 
के दत्तक पुत्र के बालिग होने पर यह कोष उसे लौटा दिया जायगा | विधवा रानी 
लक्ष्मीबाई को पाँच हजार रुपये मासिक की वृत्ति दी गई, परन्तु स्वाभिमानी रानी 
ने इसको लेता स्वीकार न किया । क्षति के साथ अपमान का संयोग करने के 
लिए रानी के सम्मान के विरुद्ध बातें कही गईं। सर जॉन के ने लिखा है कि “उसके 
बारे में बुरी-बुरी बातें कही गई, क्योंकि हम लोगों में किसी देशी राजा का राज्य 
छीन लेने और तब अपदस्थ राजा को या उसके संभावित उत्तराधिकारी को बदनाम 
करने का रिवाज-सा है। लांछन यह लगाया गया कि रानी तो एक बच्ची-सी 
है (और) दूसरों के प्रभाव में है तथा अत्यधिक नशेल है। बह एक बच्ची नहीं 
थी, यह तो उसकी बातचीत से ही सिद्ध हो जाता था और उसकी नशेवाजी की 
बात तो एक मनगढ़ंत कथा ही जान पड़ती है ।” लक्ष्मीबाई बहुत ही गुणवती महिला 
थो । बचपन में उसने बिठूर दरबार में, जहाँ उसके माता-पिता रहते थे, शस्त्र 
चलाने की शिक्षा पाई थी । झाँसी के प्रति किये गये अन्यायों को देखकर उसका खून 
खौल उठा | वह विद्रोह के सर्वप्रथम समर्थकों में से थी और उसने हमेशा नाना साहब 
से सम्बन्ध बनाये रखा था। योजना के अनुसार ४ जून १८५७ को झाँसी में विद्रोह 
प्रारम्भ हुआ । १२वीं देशी रेजीमेंट के हवल्दार गुरुवरूद सिंह ने अपने दल को लेकर 
झाँसी के किले और शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया । रानी लक्ष्मीबाई ने विप्लव 
का नेतृत्व ग्रहण किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र दामोदरराव के अभिभावक के रूप 
में वह झाँसी की गद्दी पर आसीन हुई । कम्पनी के झंडे के स्थान पर बादशाह बहा- 
दुरशाह का हरा झंडा फहराया गया और सारे राज्य में निम्नलिखित घोषणा प्रसा- 
रित की गई--“खल्क़़ खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुकूमत रानी लक्ष्मीबाई की ।' 
' अवघ सं विप्लब--कदाचित्‌ विप्लव और कहीं इतना सुसंघटित न था जितना 
कि अवध में, जिसको डलहौजी ने सबसे वाद में हडप किया था | इस संघटन में अवध 
के अन्तिम नवाब वाजिद अलीशाह, उसकी बेगम, फैजाबाद के मौलवी अहमदशाह, 
झाहंगंज के तालुकेदार राजा मानसिंह और सुल्तानपुर के राजा हनुमतसिंह ने 
प्रमुख भाग लिया था । जिस उत्साह के साथ जनता और सेना ने नवाब के पक्ष में - 
हथियार उठाये, BAS नवाब की लोकप्रियता स्पष्ट हो जाती है। अवघ के चीफ 
'कमिइनर हैनरी लारे ने हिन्दू-मुसलमानों में विरोध उत्पन्न कर विप्लव का प्रवाह 
रोकना चाहा, परन्तु इस प्रयत्न में विफल होकर उसने मच्छीभवन एवं रेजीडेंसी 
के रक्षा-स्थलों को सुदृढ़ किया; निश्चय किया गया कि आपत्ति के समय अंगरेज 
स्त्री-पुरुष इन स्थानों में शरण लेंगे। 
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` ३० मई सन्‌ १८५७ की रात को जव घड़ी ने & का घंटा बजाया तभी लखनऊ 
की छावनी में गोले की आवाज गूँज उठी; यह्‌ विद्रोह का पूं निश्चित संकेत था । 
तत्काल अँगरेजो का वध, उनके घरों में आग लगाना और बादशाह बहादुरशाह का 
हरा झंडा फहराये जाने का कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया। लॉरेंस ने, अँगरेज सेना 
के छोटे से दस्ते को लेकर रेजीडेंसी में शरण ली 1 विद्रोह की आग सारे अवध में 
फैल गई और दस दिनों के ही अन्दर लखनऊ के थोड़े से भाग को छोड़कर सारा 
अवध स्वतन्त्र हो गया । . सर जाजे फॉरेस्ट लिखता है कि “इस प्रकार दस ही दिनों 
में अवध से अंगरेजी शासन एक स्वप्न के समान लुप्त हो गया और उसका एक भी 
अवशेष न वच रहा। सैनिक-दलों ने विद्रोह कर दिया; जनता ने अधीनता को 
दूर फेंक दिया । परन्तु वहाँ न कोई प्रतिशोध था और न कोई निर्देयता ।. वीर एवं 
शौयं-सम्पन्न जनता ने, थोड़े से अपवादों को छोड़कर, शासक-जाति (अँगरेजों) 
के भगोड़ों के साथ स्मरणीय दयापुणं व्यवहार किया और अपने परास्त प्रभुओं के 
प्रति, जिन्होंने अपने अधिकार के दिनों में अपने अच्छे से अच्छे उद्देश्यों में भी अवध 


के अनेक लोगों के प्रति गंभीर अन्याय किये थे, अवध के लोगों की उच्च कोटि की 


विनय और शौर्यपु्ण उदारता दर्शनीय थी।” हैनरी लॉरेन्स ने १००० अँगरेज 


- सैनिकों और ७०० देशी सिपाहियों को लेकर लखनऊ की रेजीडेंसी में व्यूह्‌-रचना - 


की। विप्लवकारियों ने इसको चारों ओर से घेर लिया और रेजीडेंसी को छोड़ 
सारे अवध में भूतपूर्व नवाब का शासन पुनः स्थापित हो गया । 
चक्र-परिवर्तन--इलाहावाद के सामरिक महत्त्व से आकर्षित होकर लॉड 
कैनिग ने इसको १८५७-५८ के विद्रोह के समय में अपना प्रधान निवासस्थान 
बनाने का निश्‍चय किया। नील की सेनाओं द्वारा इस पर अधिकार कर लिये 
जाने के शीघ्र पश्चात्‌ ही वह कलकत्ते से इलाहाबाद आ पहुंचा । दो सेनाएं, 
एक जनरल हैवलाँक के अधीन और दूसरी जनरल रेनाडं के अधीन, कानपुर पर 
अधिकार करने के लिए आगे बढ़ीं। मार्ग में इन दोनों सेनाओं ने गाँवों को जलाने 
और निर्दोष ग्रामवासियों की हत्या करने में अपने नृशंसतापूर्ण अत्याचारों का 
प्रदर्शन किया । जनरल नील के अत्याचारों से अपने घरवार छोड़कर भागे हुए 
हजारों लोग नित्यप्रति कानपुर में जमा होने लगे। उनके दुःखों की कहानियाँ 
सचमुच दिल दहलानेवाली थीं। हैवलॉक और रेनाड के पहुँचने पर नाना साहब 


ने ज्वालाप्रसाद और टीकासिंह के नेतृत्व में एक सेना उनका सामना करने के . 


लिए मेजी। इन दोनों विपक्षी सेनाओं की मुठभेड़ १२ जुलाई १८५७ go 
को फतेहपुर में हुई । भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय पराक्रम प्रदर्शित किया, परन्तु 
अंगरेजों की अत्यधिक सेना का पलड़ा भारी रहा और नाना साहब की सेना को पीछे 
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हटना पड़ा । हैवलॉक ने फतेहपुर में प्रवेश किया। उसके सैनिकों ने नगर लूट 
लिया और तब इसको जलाकर भस्मसात्‌ कर दिया! 
बीबीगढ़ की दुर्घटना--फतेहपुर की लूट और तत्पई्चात्‌ इसके जलाये जाने के 
समाचार से कानपुर की जनता की पाशविक वृत्तियाँ भड़क उठीं। इसी समय के 
लगभग पकड़े गये कुछ अँगरेजो के जासूसों ने यह भेद खोला कि बीबीगढ में वंदी 
बनाई हुई अँगरेज स्त्रियों का इलाहाबाद के अँगरेजों के साथ गुप्त रूप से पत्र-व्यव- 
हार चल रहा था। इस भेद के खुलने पर जनता का क्रोध काबू से वाहर हो गया 
और बीवीगढ़ में केद किये हुए १२५ अँगरेज स्त्रियों और बच्चों को मार कर उनके 
शवों को एक कुएँ में डाल दिया गया। ऐतिहासिक गवेषणाएं अभी इस स्थिति 
तक नहीं पहुँची हैँ कि वीवीगढ़ की इस घटना की सत्यता अथवा असत्यता के विषय 
में कोई निश्चित मत प्रकट कर सकें | तब भी इतना तो सिद्ध हो ही चुका है कि 
इस संहार का नाना साहब या बीवीगढ़ में नियुक्त पहरेदारों से कोई सम्वन्ध 
न था। सर जॉर्ज फॉरेस्ट ने लिखा है कि “प्रमाणों से सिद्ध होता कि कैदियों 
पर नियुक्त पहरेदार सैनिकों ने उनका वघ करना अस्वीकार कर दिया था। 
यह दुष्टतापूर्ण अपराध नाना के पहरेदारों में से पाँच झैतानों ने एक वेश्या के उक- 
साने पर किया था। राष्ट्र पर इस HSA का अपराध लगाना उतना ही उदारता- 
हीन भी है जितना कि असत्य है। इस दुर्घटना को और भी अधिक घृणापूर्ण बनाने 
के लिए इसके साथ निर्दयताओं की मनगढ़न्त कहानियाँ जोड़ दी गईं।” के और 
मैलोसन ने “हिस्ट्री आफ्‌ दि इण्डियन म्यूटिनी” (“भारतीय गदर का इतिहास) 
में लिखा है कि “निर्दयता का बढ़ा-चढ़ाकर किया गया वर्णन, वह अकथनीय लज्जा, 
जिसके साथ, कुछ तत्कालीन इतिहासों में, इस नुशंसतापू्ण संहार का उल्लेख किया 
गया है, केवल एक भड़की हुई कल्पना के कल्पित वर्णन मात्र हैं, जिन पर बिना किसी 
पूछताछ के फौरन विश्वास कर लिया गया है और जिनको बिना किसी सोच- 
विचार के प्रसारित किया गया। न किसी का अंगभंग किया गया था, न किसी 
को अपमानित किया गया था।” अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि वीबीगढ़ 
का यह काण्ड न तो पूर्वनियोजित था और न इसका आदेश ही दिया गया AT | 
यह हैवलॉक के नुशंसतापूर्ण अत्याचारों से उत्पन्न भीषण क्रोध का परिणाम था। 
कानपुर में हैवबलाक--हैवलॉक और नाना साहब की सेनाओं में एक भयंकर 
युद्ध के पश्चात्‌ हैवलॉक ने १७ जुलाई १८५७ को कानपुर में प्रवेश किया । इस 
युद्ध में नाना साहब स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था । चाल्सं बैल लिखता 
है कि “प्रवेश करते ही, जनरल हैवलॉक भयंकर प्रतिशोध लेने लगा हिन्दुस्तानियों 
के दल के दल फाँसी के तख्त पर झूलने लगे । कुछ क्रान्तिकारियों ने मृत्यु के समय 
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जो मस्तिष्क की शांति और व्यवहार की शीलता प्रकट की, वह ऐसी थी कि जो 
किसी सिद्धान्त पर बलिदान करनेवाले लोगों को गौरव प्रदान कर देती है।” 
पहले नगर में लूट-मार मचाई गई,तब ब्राह्मणों को पकड़ा गया और उनको वीवीगढ़ 
में खून के धब्वों को, जिन्हें वध की गई अँगरेज स्त्रियों के खून के धब्बे समझा जा 
रहा था, चाटने के लिए बाध्य किया गया, जिससे वे अपवित्र और पतित हो जायें 
और तव उन्हें फाँसी पर चढ़ाया गया। तब नील को कानपुर की रक्षा का भार 
सौंपकर हैवलॉक लखनऊ की ओर बढ़ गया; उधर नाना साहब बिठूर छोड़कर 
फतहगढ की ओर बढ़ा। 

सारे अवघ में रेजीडेंसी ही एकमात्र एसा स्थान था, जिस पर अँगरेजों का 
अधिकार रह गया था; AT सारा अवध वेगम हजरत महल के शासन में आ चुका 
था जो अपने अल्पवयस्क पुत्र विजिस कदर के नाम पर शासन कर रही थी। 
रसल ने अपनी डायरी में लिखा है कि “बेगम महान्‌ शक्ति और योग्यता प्रदर्शित 
कर रही है। वह हमारे विरुद्ध अक्षय युद्ध की घोषणा करती है। इन रानियों 
और बेगमों के शक्तिपुर्ण चरित्रों से जान पड़ता है कि ये जनानखानों और हूरमों में 
पर्याप्त मात्रा में यथार्थ मानसिक शक्ति प्राप्त कर लेती हैं ।” रेजीडेंसी में अंगरेजों 
पर कड़ा घेरा डाला गया। यदि तत्काल सहायता न आती तो उनकी पराजय 
निश्चित थी । रेजीडेंसी में घिरे अँगरेजों को सहायता पहुँचाने के लिए हैवलॉक 
ने गंगा पार कर लखनऊ की ओर प्रयाण किया। अवध की भूमि पर पैर रखते ही 
हैवलॉक का उत्साह ठंडा पड़ गया । जमींदारों और तालुकेदारों ने उसको प्रगति 
रोकने के लिए अपनी सेनाएं एकत्र कर लीं। जमीन के चप्पे-चप्पे के लिए घोर 
संघर्ष होने लगा। अवध के लोगों के छोटे-छोटे दल जिस अदम्य शौय के साथ 
हैवलॉक की सेना पर टूट पड़ रहे थे, उसको देख इनीस महोदय को अपनी पुस्तक 
“सिपाँइ रिबोल्ट” (“सिपाही विद्रोह) में लिखना पड़ा कि “कम से कम अवध- 
वासियों के संघर्ष को तो स्वतन्त्रता का युद्ध ही कहना पड़ेगा । अनेक बार अपनी 
सेना को दुर्गति से बचाने के लिए हैवलॉक को पीछे हटना पड़ा। कानपुर की ओर 
नाना साहब की प्रगति ने उसकी स्थिति को और भी संकटपूर्णं बना दिया । नाना 
साहब ने अपनी सेना को पुनः संघटित कर और बुंदेलखंड एवं रत्रालियर से सहायता 
पाकर कानपुर पर आक्रमण कर दिया। कानपुर म नील की सेनाएँ घोर संकट में 
आ पड़ीं और उसने हैवलाँक से तत्काल सहायता की याचना की । नाना की साम- 
रिक चाल ने नील और हैवलॉक दोनों के पूर्ण विनाश की संभावना उत्पन्न कर दी । 
उनके लिए एकमात्र आशा इसीमें रह गई कि वे अपनी सेनाओं को एक कर लें। 
हैवलॉक ने अवध की ओर से पीठ फेरी, १२ अगस्त को गंगा पार किया ओर वह फिर 
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कानपुर आ पहुँचा । इसी बीच नाना ने बिठूर पर अधिकार कर लिया। वह 
कानपुर पर दो तरफ से आक्रमण करने की तैयारियाँ करने लगा--एक तो बिठूर 
की ओर से और दूसरे कालपी की ओर से। १७ अगस्त को हैवलॉक और नाना की 
सेनाओं में मुठभेड़ हुई; दिन ढलते-ढलते दोनों सेनाएं पीछे हट गईं। अव हैवलॉक 
को कालपी में नाना की तैयारियों की सूचना मिली । हैवलॉक ने देखा कि वह 
भयंकर स्थिति में आ फंसा है; उसने तत्काल सहायता भेजने के लिए कलकत्ते 
लिख भेजा। १५ सितम्बर को जनरल आउटूम की अधीनता में एक नई अँगरेज 
सेना कानपुर आ पहुँची । 

दिल्ली का पतन--जब हैवलॉक सहायता की प्रतीक्षा कर रहा था और 
नाना साहव कानपुर पर अन्तिम प्रहार करने की तैयारियों में लगा था, उसी वीच 
दिल्ली का पतन हो गया और बादशाह बहादुरशाह कैद कर लिया गया; इन 
घटनाओं ने विप्लव के घटत्ता-चक्र को बदलने में बहुत प्रभाव डाला । बहादुरशाह्‌ 
के कैद हो जाने से विप्लवकारियों से उनकी एकता का प्रतीक छिन गया और दिल्ली 
के पतन से अँगरेजो के लिए संघर्ष का क्षेत्र बहुत सीमित हो गया । इन घटनाओं का 
सामरिक महत्त्व इतना अधिक न था, जितना इनका नैतिक महत्त्व था। इनसे 
उन देशी रियासतों और बम्बई, मद्रास जैसे प्रांतों को बल मिला, जो विप्लव से अलग 
रहे थे । अब तक जो लोग किनारे पर बैठकर घटना-चक्र की गति देख रहे थे और 
विप्लव में भाग लेने या न लेने का निर्णय नहीं कर पा रहे थे, अव कम्पनी के पक्ष में 
हो गयें। संक्षेप में दिल्ली के पतन से विप्लव के भाग्य का निर्णय हो गया और 
विप्लव अवध की सीमाओं तक ही सीमित हो गया। 

मई १८५७ ई० में दिल्ली के स्वतन्त्र होते ही, AMT सेना जनरल विलसन 
की अधीनता में दिल्ली पहुँच गई थी । परन्तु संख्या में कम होने के कारण उसे 
रक्षात्मक युद्ध हौ करना पड़ रहा था। उधर बादशाह वहादुरशाह की सेनाएं, 
एक नेतृत्व न होने के कारण, अंगरेज सेना को दिल्ली की दीवारों से दूर नहीं खदेड़ 
पा रही थीं। नेतृत्व की एकता के अभाव के कारण दिल्ली में जमा हुई अनेक 
सेनाओं की प्रहार करने की शक्ति बहुत कम हो गई थी। सूबेदार बख्त. खाँ की 
सैनिक प्रतिभा इस योग्य अवदय थी कि वह विप्लव की सेनाओं का अँगरेजों के 
विरुद्ध नेतृत्व कर सकता; परन्तु वह उन सेनाओं में अपने प्रति विश्वास न जगा 
सका, जो सीघे उसके सेनापतित्व.में नहीं थीं । इस संकट-काल में अपने मनमुटावों 
को दूर कर एक हो जाने की वहादुर॒शाह की अपीलों पर किसी ने ध्यान न दिया । 
अँगरेजो ने इस फूट से पूरा-पूरा लाभ उठाया। अपने जासूसों द्वारा उन्होंने इस 
फूट को खूब बढ़ाया | हडसन जासूसी दल का प्रधान संचालक था। उसको बहादुर 
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शाह के दरवार की गुप्त सूचनाएं देनेवाला था, बहादुरशाह का एक निकट विश्वास- 
घाती सम्वन्धी इलाहीवरूश। 

पंजाव से जनरल निकलसन की अधीनता में एक नई अँगरेज सेना के दिल्ली 
पहुँच जाने से, दिल्ली की दीवारों के नीचे डटी हुई कम्पनी की सेना में आशा की लहर 
दौड़ गई। उस समय कम्पनी की सेना में अंगरेज, पंजाबी, सिक्ख, गोरखे और 
करमीरी-यह सव दल मिलाकर ११,००० सैनिक थे। इनके अलावा झींद 
का राजा अपनी सेना का स्वयं सेनापतित्व कर रहा था। अब अँगरेजो ने रक्षात्मक 
युद्ध छोड़कर आक्रमणात्मक युद्ध प्रारम्भ किया । दिल्ली पर उनका आक्रमण 
प्रारम्भ हो गया । परन्तु ७ सितम्बर से १३ सितम्बर तक वे दिल्ली की दीवालों 
में कुछ सँघ लगाने के सिवाय और कुछ भी न कर सके। इस कार्य में भी उनको 
असंख्य जानों से हाथ धोना पड़ा। 

१४ सितम्बर को लड़ाई--१४ सितम्बर की लड़ाई विप्लव का सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण युद्ध था। जनरल विलसन ने अपनी सेना को पाँच टुकड़ियों में वांटा; 
एक जनरल निकलसन के अधीन, दूसरी कर्नेल कैम्पवैल के अधीन, तीसरी ब्रिगे- 
डियर जोन्स के अधीन, चौथी मेजर रीड के अधीन और पाँचवीं ब्रिगेडियर लॉग- 
फील्ड के अधीन रखी गई। प्रमुख आक्रमण कश्मीरी दरवाजे, कावुली दरवाजे 
और सब्जीमंडी की ओर से किया गया। जब कि कर्नेल निकलसन ने पाँच में से 
तीन टुकड़ियों को लेकर कश्मीरी दरवाजे की ओर से आक्रमण किया, मेजर रीड ने 
चौथी टुकड़ी को लेकर काबुली दरवाजे और सब्जीमंडी पर घावा बोला। घमा- 
सान युद्ध छिड़ गया, जिसमें दोनों पक्षों ने अद्वितीय शौरे प्रकट किया । चप्पे-चप्पे | 
के लिए घोर युद्ध होने लगा। परन्तु निकलसन की प्रगति को कुछ भी न रोक सका । 
गोले और गोलियों की वौछारों के वीच वह सबसे पहले किले की दीवार पर चढ़ 
गया और उसने विजय का बिगुल वजाया। कद्मीरी दरवाजा बारूद से उड़ा 
दिया गया और अंगरेज सेनाएं दिल्ली में घुस पड़ीं, परन्तु २४ सितम्बर तक दिल्ली 
पर पूर्णतः अधिकार न किया जा सका। 

बहाढुरशाह की गिरफ्तारी -अँगरेज बहाढुरशाह को अपने कब्जे में करने 
के लिए बेचैन हो रहे थे । उन्हें सबसे अधिक भय इस बात का था कि कहीं वह भाग 
. न निकले। विइवासघाती इलाहीबल्श को बड़े-बड़े प्रलोभन देकर इस बात के लिए 
राजी किया गया कि वह बादशाह को दिल्ली से न जाने दे और उसको अंगरेजों 
के हाथ में पकड़ा दे। १६ सितम्बर को सूबेदार बख्त खाँ ने बादशाह से भेंट की 
और उससे प्रार्थना की कि वह पराजय स्वीकार न करे और दिल्ली को उसके हाथ 
में सौंपकर बाहर निकल जाय और संघर्ष जारी रखे। बहादुरशाह ने उसकी प्रार्थना 
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स्वीकार कर्‌ ली और उसे अपना अन्तिम उत्तर अगले दिन हुमायूँ के मकबरे पर 
देने का वचन दिया । उधर विश्वासघाती इलाहीबख्श ने गुप्त मन्त्रणा के अनुसार 
बादशाह को यह विश्वास दिलाने में किसी प्रकार की कसर न छोड़ी कि दिल्ली 
छोड़कर चले जाना महान्‌ मूर्खता होगी और यह भी कि उसका हित इसीमें है 
कि वह अँगरेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दे। इलाहीवख्श ने उसको वचन 
दिया कि वह अँगरेजों से यह शर्ते करवा लेगा कि वादशाह और उसके परिवार पर 
किसी प्रकार की आँच न आने पायेगी । उसने बख्त खाँ पर यह अभियोग भी लगा 
दिया कि वह तो एक विश्वासघाती पठान है और पठानों तथा मुगलों के पुराने 
बैर का बदला चुकाना चाहता है। अगले दिन निश्चित समय पर वस्त खाँ ने 
हुमायूँ के मकबरे पर बादशाह से मेंट की और उससे प्रार्थना की कि वह उसके साथ 
दिल्ली छोड़कर चल दे; उधर इलाहीबख्श ने बादशाह को इसके विरुद्ध भड़काया | 
देशभक्ति और विश्वासघात में दाँव-पेंच होने लगे। अन्त में विश्‍वासघात की 
जीत हुई और बहादुरशाह ने वस्त खाँ के साथ दिल्ली छोड़कर चल देने से इनकार 
कर दिया; भग्न हृदय लेकर बख्त खाँ मकबरे से लौट पड़ा | तत्काल ही इलाही- 
बख्श ने अंगरेजो को मकबरे पर हमला करने की सूचना भेज दी । कैप्टेन हडसन, 
जिसको पहले ही सूचना मिल चुकी थी, नजदीक ही प्रतीक्षा कर रहा था। वह 
शीघ्र ही मकबरे पर आ पहुँचा । उसने बादशाह और उसकी वेगम को बंदी बनाकर 
गुप्त रूप से दिल्ली के लाल किले में पहुंचा दिया। 

शाहजादों की हत्या--हडसन ने इलाहीबरूश से पता पाकर बादशाह केदो 
पुत्रों और एक नाती को भी कैद कर लिया। इन्होंने तत्काल आत्मसमपण कर 
दिया था । हडसन इन्हें एक जलूस के रूप में एक गाड़ी में बिठाकर नगर की ओर 
ले चला। जब ये नगर से लगभग एक मील की दूरी पर थे, उसने इनको अपने 
कपड़े उतारने का आदेश दिया और तब उन्हें चुपचाप गोली का निशाना बना fear | 
इतने से ही उसकी पाशविक वृत्ति तुप्त न हो सकी। उसने इनके सिर धड़ से 
अलग कर दिये और ये सिर बहादुरशाह के सामने पेश किये गये । अपनी संतान 
के कटे सिर देखकर बूढ़े बादशाह ने कल्पनातीत शान्ति से कहा :-- 

“हम्दुलिल्लाह; तैमूर की औलाद ऐसे ही सुखे-छ होकर वाप के सामने 
आया करती थी।” : 

इतने पर भी संतुष्ट न होकर, हडसन ने इन कटे सिरों और धड़ों को खुले- 
आम सूली पर लटकाने का आदेश दिया। हडसन के इस नारकीय आचरण ने 
सिद्ध कर दिया कि मनुष्य कैसी-कैसी नीचताओं तक उतर सकता है; ऐसी नीच- 
ताओं तक जिनका औचित्य प्रतिशोध के कानून से भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
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विद्रोह करने और हत्या में भाग लेने का अभियोग लगाकर वहादुरशाह को आजीवन 
कारावास का दंड देकर रंगून भेजा गया, जहाँ उसने सन्‌ १८६३ ई० में इस संसार 
से बिदा ली। 

दिल्ली में लूट और संहार- अँगरेज सेनाओं के प्रवेश के साथ-साथ दिल्ली में 
जो लूट मची, वैसी तो नादिरशाह ने भी न मचाई थी । तीन दिनों तक कम्पनी के 
सिपाहियों को जी भर लूट-पाट करने की अनुमति दे दी गई | इसके पश्चात्‌ लूट 
मचाने के लिए एजेंसियाँ स्थापित की गई, जिनका काम था प्रत्येक घर के सारे 
सामान को लूट कर नीलाम कर देना और नीलाम से प्राप्त घन को खजाने में जमा 
करना। इन एजेंसियों ने वर्णनातीत अत्याचार किये । जमीन में गङ्ग धन का पता 
बताने को बाध्य करने के लिए यन्त्रणा देने के विलक्षण उपाय अपनाये गये | बहुत 
से लोग इन अत्याचारों से बचने के लिए घर-बार छोड़कर भाग गये; जो वहीं रह 
गये उनसे उनकी सारी सम्पत्ति छीन ली गई और उनका वध कर दिया गया। 
- मंदिरों और मस्जिदों को भ्रष्ट किया गया; मुसलमानों को सुअरों की खालों में 
सिया गया, उनके शरीर पर अपवित्र चर्बी मली गई और तब उन्हें जलाया 
गया। थोड़े ही दिनों में शाही नगर जन-शून्य हो गया; वहाँ केवल चीलें मँडराने 
लगीं, जो अधजले मुर्दो का आहार करने के लिए एकत्र हो गई थीं । 

विप्लव का अन्तिम दमन--दिल्ली का पतन विप्लव की समाप्ति का प्रारम्भ 
था। इसने विप्लव के भाग्य का निर्णय कर दिया । अब अँगरेजी राज्य की स्थिति 
असंदिग्ध हो गई। विप्लव की कथा को पूर्ण करने के लिए अब अवध में विद्रोह 
के दमन का और क्रांतिकारियों के नेतृत्व-विहीन छोटे-छोटे छितरे हुए दलों की पकड़- 
धकड़ का वर्णन ही शेष रह गया है। | | 

` लखनऊ पर पुनः अधिकार- दिल्ली के पतन के पश्चात्‌ अँगरेजों का प्रमुख 

लक्ष्य लखनऊ की रेजीडेंसी में घिरे अंगरेजों को सहायता पहुंचाना बन गया । २० 
सितम्बर को हैवलॉक एक नई सेना लेकर दुबारा लखनऊ की ओर चल पड़ा . और 
बह २३ सितम्बर को आलमबाग पहुँचा । यहाँ एक घमासान युद्ध लड़ा गया, जिसके 
अन्त में हैवलॉक ने आलमबाग से अपनो सेना हटा ली और कैची काटकर वह रेजी- 
डॅसी की ओर बढ़ा। मागं में अनेक कड़े प्रतिरोधों का सामना करते हुए जिनमें 
जनरल नील मारा गया, २५ सितम्बर को वह रेजीडेंसी में पहुंचा । रेजीडेंसी के 
अन्दर प्रवेश करने पर हैवलॉक ने देखा कि घिरे हुए लोगों को सहायता पहुँचाने की 
अपेक्षा उसने उनके दल को ही बढ़ा दिया था। रेजीडेंसी की दीवारों के बाहर अवध 
की सेनाएँ आ डटी थीं और रेजीडेंसी के अन्दर हैवलॉक इसके सिवाय और कुछ भी 
कर सकने में असमर्थ था कि चुपचाप नई सहायक सेना के पहुँचने की प्रतीक्षा करे । 
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सर कालिन कैम्पवैल, जो अब प्रधान सेनापति था, हैवलॉक के संकट में घिरे 
होने का समाचार पाकर स्वयं एक विशाल सेना लेकर २७ अक्टूबर को कलकत्ते 
से लखनऊ की ओर रवाना हुआ । वह ३ नवम्बर को कानपुर पहुँचा और तब उसने 
लखनऊ पर एक अन्तिम और निश्चयात्मक प्रहार करने की तैयारियाँ art 
जनरल ग्रांट की अधीनता में एक विशाल सेना जुटाई गई; जनरल ग्रेटहैड भी, 
जो दिल्ली के विजित हो जाने से अब वहाँ से छुट्टी पा गया था, अपनी सेना लेकर 
ग्रांट के साथ आ मिला। 

नाना साहब के संभावित आक्रमणों से कानपुर की रक्षा करने के लिए विन्डहम 
को कुछ अँगरेज और सिक्ख सैनिक टुकड़ियों के साथ वहीं छोड़कर, कैम्पवैल ग्रेट- 
de के साथ लखनऊ की ओर बढ़ा और & नवम्बर को आलमवाग पहुँचा | अव 
अवघ की सेनाएँ इधर हैवलॉक और उधर कैम्पर्वल की सेनाओं के वीच फंस गई | 
आलमवाग, सिकन्दरवाग और वस्तुतः लखनऊ की एक-एक इंच धरती पर घमासान 
युद्ध हुए। १४ नवम्बर से २३ नवम्बर तक के नौ दिनों में शहीदों का खून लखनऊ 
की सड़कों में बहता रहा । रेजीडेंसी का घेरा तोड़ दिया गया और हैवलॉक एवं 
कैम्पचैल के दल मिल गये। तब भी लखनऊ शहर का बहुत बड़ा भाग स्वतन्त्र 
ही बना रहा । २४ नवम्बर को हैवलॉक की मृत्यु हो गई। इसी वीच कॅम्पबेल को 
समाचार मिला कि तात्या टोपे ग्वालियर की सेना के साथ कानपुर को ओर बढ़ 
रहा है। तात्या टोपे नाना साहब के योग्यतम सेनानायकों में से था। उसकी 
प्रगति के समाचार से अँगरेजी दल में खलबली मच गई और लखनऊ के विषय में 
कैम्पवैल की योजनाएँ भंग हो गई, क्योंकि उसे स्वयं कानपुर की ओर प्रयाण करना 
पड़ा। 

+ तात्या टोपे के शोर्यपुणं कार्य--विप्लव के अनेक योग्य नेताओं में से कोई भी 
तुरन्त निर्णय करने और योजनाओं को साहसपूर्वक निभाने में तात्या टोपे की बरा- 
बरी नहीं कर सकता था। प्रकृति ने उसको एक योग्य सेनानायक के सभी गुणों 
से सम्पन्न बनाया था और शत्रु की दुवंलताओं को तत्काल भाँप जाने की उसमें 
अद्भुत प्रतिभा थी। वह जितना उग्र साहसी था, उतना ही आशावादी भी था। 
उसके प्रारम्भिक जीवन के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। नाना साहब के एक 
सेनानायक के रूप में उसने प्रमुखा प्राप्त की । हैवलॉक के हाथों हार खाकर 
नाना साहव बिठूर छोड़कर फतेहपुर आ गया था और यहाँ कानपुर पर फिर से 
अधिकार करने की तैयारियाँ कर रहा था । नाना के पास इस समय सैनिकों की 
बड़ी कमी थी और इसको पूरा करने के लिए उसने तात्या टोपे को शिवराजपुर 
भेज दिया था, जहाँ कम्पनी की एक पैदल सैनिकों की रेजीमेंट थी, जिसने अभी 
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तक विप्लव में भाग न लिया था। तात्या ने अपनी देशभक्ति के प्रखर तेज और 
वाणी की ओजस्विता से सैनिकों को प्रभावित कर अपनी ओर कर लिया और उन्हें 
लेकर विठूर पर फिर से अधिकार कर लिया। हैवलॉक ने लखनऊ का प्रयाण 
छोड़कर तात्या पर धावा वोल दिया और एक घमासान युद्ध के वाद उसे १६ अगस्त 
के दिन परास्त कर दिया। युद्ध का परिणाम अपने विपरीत जाते देखकर, तात्या 
ने अपनी वची-खुची सेना एकत्र की । वह फतेहपुर पहुँच गया अपनी सेना को 
यहीं छोड़कर वह्‌ नई सेना जुटाने की आशा से ग्वालियर की ओर झपटा । मुरार 
नामक स्थान पर कम्पनी की एक सहायक सेना नियुक्‍त थी । इस सेना को विप्लव 
के पक्ष मे कर लेने के लिए तात्या के पास पर्याप्त प्रतिभा थी । अद्वितीय द्रुत गति से 
वह इस सेना को लेकर कालपी पहुंचा और उसने & नवम्बर को कालपी के HT 
पर धावा बोल दिया | यहाँ नाना साहब भी उससे आ मिला और तात्या अपनी 
सेना लेकर कानपुर पर अधिकार करने के लिए बढ़ा। उसने अंगरेज जनरल 
विन्डहम की सेनाओं को घेर लिया और तीन दिन के संघषं के पश्चात्‌ कानपुर पर 
पुनः अधिकार कर लिया । इसीका समाचार पाकर कँम्पवेल को लखनऊ पर अधि- 
कार करने की योजनाओं को छोड़कर कानपुर की ओर लौटना TST | 

कानपुर पर अंगरेजों का अधिकार--केम्पवेल के पहुँचने का समाचार पाकर 
तात्या उसका सामना करने के लिए अपनी सेना लेकर गंगा तट पर आ डटा। वहाँ 
स्वयं नाना साहब भी उसके साथ आ मिला । १ दिसम्बर से ६ दिसम्बर तक, ६ 
दिनों तक दोनों पक्षों की सेनाएँ घोर संग्राम में गुथी रहीं । छठे दिन तात्या को सेना 
का दायाँ भाग कमजोर पड़ने लगा; उसने संग्राम से मुँह मोड़ लिया । कैम्पबैल ने 
. “कानपुर में प्रवेश किया और तात्या ने कालपी की ओर प्रयाण किया । 

लखनऊ पर पुनः अधिकार--अब कैम्पबैल को लखनऊ पर अधिकार करने की 
अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का अवकाश मिल गया । दिसम्बर १८५७ 
ई० में जंगबहादुर के सेनापतित्व में एक गोरखा सेना अँगरेजों 'की सहायता के लिए 
आ पहुँची । २३ फरवरी सन्‌ १८५५ को कॅम्पबेल ने २२,००० सैनिकों और 
१३८ तोंपों की एक विशाल वाहिनी के साथ कानपुर से लखनऊ की ओर प्रयाण 
-किया। जनरल फ्रँक के अधीन एक दूसरी विशाल सेना ने और जंगबहादुर के 
नेतृत्व में गोरखा सेना ने भी लखनऊ की ओर कूच किया। ये तीनों सेनाएँ मार्च 
१८५८ ई० में एकत्र हुई | चार हजार सैनिकों के साथ आउटूम, अनेक आाक्रमणों का 
अतिरोध करता हुआ आलमबाग में डटा हुआ था। 

लखनऊ में देशभक्ति का उत्साह उमड़ा पड़ रहा था, परन्तु साथ ही फूट के 
“चिह्न भी स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे थे। अँगरेजों का विरोध करने के लिए लखनऊ में 
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जो अनेक सेनाएँ आ जुटी थीं, उनका सेनापतित्व करने के लिए फैजाबाद का मौलवी 
अहमदशाह सब प्रकार से योग्य था; परन्तु विधाता कुछ और खेल रच रहा था। 
अहमदशाह के बृद्धिमत्तापूर्ण आदेशों की उपेक्षा की जाने लगी। अपने गुणों के वल 
पर उसने जो प्रमुखता प्राप्त कर ली थी, उसको देखकर उसके अधीनस्थ अनेक लोग 
ईर्ष्या करने लगे थे। “सिपॉइ वार” (“सिपाही युद्ध) के लेखक होम्स ने उसके 
बारे में लिखा है कि वह “एसा व्यक्ति था जो अपनो भावनाओं और योग्यताओं दोनों 
के ही कारण एकं महान्‌ उद्देश्य को निभाने और एक विशाल सेना का सेनापतित्व 
करने के योग्य था।” अपने महान्‌ उद्देश्य को तो वह निस्संदेह निभाता रहा, 
परन्तु सेना ने उसके आदेशों का पालन करना अस्वीकार कर दिया । .परिणाम 
हुआ सर्वनाश | लखनऊ के लिए खूनी संघर्ष छिड़ गया । बेगम हजरत महल स्वयं 
मैदान में उतर पड़ी । अनेक महिलाओं ने लखनऊ के इस युद्ध में भाग लिया, परन्तु 
इससे कुछ भी उद्देश्य सिद्ध न हुआ। नेतृत्व की एकता और संनिक-संख्या की 
विशालता विजयी हुई । अंगरेजी सेना ने मार्च १८५८ में लखनऊ में प्रवेश किया 
और लखनऊवासियों का संहार प्रारम्भ हो गया। 

लखनऊ पर अधिकार हो जाने पर अब मेंगरेजों के लिए केवल विप्लव की 
बिखरी हुई सेनाओं का पीछा करना और जगदीशपुर के राजा कुंवरसिंह, अहमद- 
शाह, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे नेताओं को हराना ही 
शेष रह गया। ; १ 

राजा कुंवरसिह और अंगरेज--राजा कुंवरसिंह जगदीशपुर नामक एक छोटी- 
सी रियासत का शासक था; यह रियासत भी डलहौजी के लोभ का शिकार बनी थी। 
कुंवरसिह प्रारम्भ में ही विप्लव में सम्मिलित हो गया था और विहार . में अपनी 
देश-भक्ति के प्रभाव से विप्लव का संघटन करने में जुट पड़ा था। विहार के विप्लव- 
कारी नेताओं में कुवरसिह अग्रणी था। जिस समय विप्लव प्रारम्भ हुआ, उस 
समय कुंवरसिंह अस्सी वर्ष का हो चला था। परन्तु वृद्धावस्था उसके प्रयत्नों 
और दृढ़ निश्चयो में बाधक न वन पाई। उसने अँगरेजो के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े 
और अनेक युद्ध जीते । परन्तु उसकी व्यक्तिगत शक्तिमत्ता अँगरेजों की सुसंघटित 
शक्ति की धारा को कव तक रोक सकती थी। अप्रैल १८५८ ई० में कुंवरसिह का 
देहान्त हो गया। उसके भाई अमरसिह ने संघर्ष जारी रखा । जगदीशपुर का 
स्वतन्त्र और विप्लव का केन्द्र बने रहना अंगरेजो की आँखों में बुरी तरह खटक रहा 
था। अक्टूबर १८५८ में अँगरेजों की एक विशाल सेना ने जगदीशपुर के विरुद्ध 
प्रयाण किया और इस पर चारों ओर से धावा बोल दिया। जगदीशपुर अंगरेजों 
के हाथ लगा; परन्तु अमरसिंह अपने कुछ चुने हुए साथियों के साथ भाग निकला | 
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अँगरेजों ने उसका पीछा किया। १९ अक्टूबर को नो नदी नामक स्थान पर एक 
घमासान लड़ाई हुई । अपने दो अनुयायियों के साथ अमरसिंह कैमूर की पहाड़ियों 
की ओर भाग चला और इतिहास नहीं जानता कि आगे उसका क्या हाल हुआ । 

अहनदशाह और नाना साहब--सर कॉलिन कॅम्पवेल द्वारा एक विशाल 
अँगरेजी सेना संघटित होती देखकर और लखनऊ का पतन हो जाने पर विप्लव के 
नेताओं ने मैदान में डटकर युद्ध करने की नीति त्याग कर गुरिल्ला-युद्ध की नीति 
अपनाई | अहमदशाह ने लखनऊ छोड़कर शाहजहाँपुर में डेरा डाला; नाना साहब 
भी उसके साथ आ मिला । सर कॉलिन ने इन दोनों नेताओं को पकड़ने के विचार 
से शाहजहाँपुर को चारों ओर से घेर लिया । अहमदशाह और नाना साहब लड़ते 
हुए, अँगरेज सेनाओं के बीच में से होकर, सर कॉलिन के मंसूबों को तोडत हुए बाह्र 
निकल गये और रुहेलखंड की राजधानी बरेली में पहुँच गये । कम्पनी-सरकार के 
एक न्यायाधीश खान बहादुर खाँ के प्रयत्नों से रुहेलखंड स्वतन्त्र हो गया था । अह- 
मदशाह्‌, नाना साहव, बेगम हजरत महल और अन्य नेता अँगरेजों के विरुद्ध भावी 
कार्यक्रम बनाने के लिए बरेली में एकत्र हो गये। सर कालिन ने शाहजहाँपुर छोड़ 
कर मई १८५५ ई० में बरेली पर घेरा डाल दिया | घमासान युद्ध के वाद बंरेली 
तो अँगरेजों के हाथ आ गया, परन्तु नेता लोग यहाँ से भी वच निकले । 

अभी कॉलिन बरेली में ही था कि अहमदशाह ने अपनी बची-खुची सेना को 
संघटित कर शाहजहाँपुर पर पुनः अधिकार कर लिया । सर कॉलिन ने तत्काल 
शाहजहाँपुर को घेर लिया । नाना साहब और अन्य नेता अहमदशाह की सहा- 
यता के लिए द्रुत गति से रवाना हुए। तीन दिन तक भयंकर युद्ध चलता रहा | 
शाहजहाँपुर फिर हाथ से निकल गया, परन्तु अहमदशाह विद्युत्‌ गति से रुहेलखंड 
के बीच से कूच करता हुआ, फिर से अवघ में अपनी सेना को पुनः संघटित करने के 
लिए आ पहुंचा । पवन के राजा जगन्नाथसिह से सहायता का वचन पाकर वह 
उसके प्रदेश में जा फंसा, जहाँ राजा के भाई ने विशवासघातपूर्वक जून १८५८ में 
उसका वध कर दिया । अपने महान्‌ गुणों के कारण वह अपने शत्रुओं और मित्रों, 
सभी की प्रशंसा का पात्र बना; मैलिसन लिखता है कि “मौलवी (अहमदशाह) 
एक स्मरणीय व्यक्ति था । सैनिक नेता के रूप में उसकी सामथ्ये के विप्लव के 
दिनों में अनेक प्रमाण प्राप्त हुए । उसके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति सर कॉलिन 
कैम्पबैल को युद्ध के मैदान में दो-दो बार चकमा देने का घमंड नहीं कर सकता AT | 
यदि देश-भक्त, वह व्यक्ति होता है जो अपने देश की, अन्यायपूर्वक नष्ट की गई 
स्वतन्त्रता को (पुनः प्राप्त करने) के लिए मन्त्रणाएं करता और लड़ता है, तो निएचय 
ही यह मौलवी एक सच्चा देश-भक्त था । उसने हत्याओं से अपनी तलवार को कलं- 
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कित न किया था, उसने किसी वध की ओर संकेत न किया था, वह युद्ध-क्षेत्र में 
एक पुरुष के समान, सम्मानपूर्वक और दुढतापरुवंक उन विदेशियों के विरुद्ध लड़ा 
था, जिन्होंने उसके देश पर अधिकार कर लिया था; और उसको स्मृति सभी राष्ट्रों 
के वीर एवं सच्चे मन के व्यक्तियों के सम्मान के योग्य है ।” 
अहमदशाह के विश्वासघातपूर्वक किये गये वध ने अवध में फिर से विप्लव 
की आग भड़का दी । खान बहादुर खाँ मैदान में डटा ही हुआ था । निजाम अली खाँ 
ने पीलीभीत पर आक्रमण कर दिया । नाना साहब, बाला साहब, अली खाँ मेवाती, 
बेगम हजरत महल तथा अवध के अन्य नेताओं ने स्वतन्त्रता के लिए अपनी तलवारें 
फिर से म्यान के बाहर निकाल लीं। अवध की जनता उनके आह्वान पर जिस शी घता 
से मैदान में कूद पड़ी, उसको देखकर विजेता अँगरेज दंग रह गये । लखनऊ की स्थिति 
फिर से संकटमय हो गई । विप्लव की सेनाएँ राजा बेनीमाधव के नेतृत्व में लखनऊ 
के समीप नवाबगंज में जमा हुईं । अँगरेजी सेना ने होप ग्रांट के नेतृत्व में विप्लवियों 
का सामना करने के लिए जून १८५८ ई० में प्रयाण किया । घमासान युद्ध छिड 
गया इस युद्ध में अंगरेजों की विजय इतनी प्रशंसनीय नहीं थी, जितनी पराजित 
विप्लवियों की दृढता | एसे संघर्ष समस्त अवध में चलते रहे । इन पर १८५८ Fo 
की घोषणा का, जिसके अनुसार कम्पनी का शासन समाप्त हो गया, कुछ भी प्रभाव 
न पड़ा। यह संघर्ष अप्रैल १८५६ Fo तक चलता रहा जब कि उस संघर्ष के योद्धा 
नेपाल की ओर चले गये। नाना साहब, हजरत महल, बाला साहब और उनके 
कुछ बचे हुए अनुयायियों ने नेपाल में प्रवेश किया। उन्होंने आत्मसमर्पण करना 
स्वीकार न किया और वे इतिहास के पृष्ठो से नेपाल की पहाड़ियों और जंगलों में 
लुप्त हो गये। i 
Sat लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे--रानी लक्ष्मीबाई विध्याचल पर्वत के 
उत्तर और जमुना के दक्षिण के प्रदेश में, जिसका केंद्र झाँसी था, विप्लव की सर्वे- 
प्रमुख नेत्री थी वह विप्लव का झंडा फहराने में अग्रणी रही थी और सबसे अंत में 
हराई जा सकी थी। सर ह्यरोज ने उसके विरुद्ध प्रयाण किया । वह मार्च सन्‌ 
१८५८ ई० में झांसी पहुंचा । उसके आगमन का समाचार पाकर रानी लक्ष्मीबाई 
ने उसके मार्ग में पड़नेवाले समस्त प्रदेश को उजाड़ देने का आदेश दिया, जिससे 
उसको भोजन और चारा न मिल सके। परन्तु ग्वालियर, टेहरी और टीकमगढ़ 
राज्यों ने ह्यूरोज के प्रति अत्यधिक उदारता दिखाकर रानी की इस नीति को विफल 
कर दिया। रानी ने स्वयं अपनी देख-रेख में झाँसी के रक्षात्मक स्थलों को सुव्यव- 
स्थित किया, किले की दीवारों पर तोपें चढ़वाईं और २४ मार्च को अँगरेज सेना 
पर गोलाबारी शुरू की गई। ह्यूरोज की और झाँसी की सेनाओं में प्राणान्तक 
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मुठभेड़ शरू हो गई। आठ दिनों तक यह संघर्ष चलता रहा । आखिर अंगरेज 
सेना की अत्यधिक संख्या का पलड़ा भारी पड़ने लगा । इसी अवसर पर तात्या टोपे 
के अपनी छोटी सी सेना के साथ अँगरेजी सेना के पृष्ठ भाग में आ जाने से झाँसी 
को आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। तात्या को कालपी में रानी 
लक्ष्मीबाई का पत्र मिला था, जिसमें उससे सहायता की याचना की गई थी। 
पत्र पाते ही उसने झाँसी की ओर प्रयाण कर दिया। इस प्रकार अँगरेज सेना 
चक्की के दो पाटों के बीच पड़ गई | उसके सामने लक्ष्मीबाई की सेना थी तो पीठ 
पर तात्या की सेना । परन्तु ह्यरोज ने इस अवसर पर प्रशंसनीय रण-कौशल का 
परिचय दिया । उसने तात्या टोपे पर आक्रमण कर १ अप्रैल १८५८ Fo को उसकी 
तोपें छीन लीं और उसकी सेना को तितर-वितर कर दिया । अब झाँसी की स्थिति 
निराशापूर्ण हो उठी। ३ अप्रैल को अँगरेजों ने अपनी पूरी शक्ति के साथ झाँसी 
पर आक्रमण कर दिया; परन्तु रानी लक्ष्मीबाई के उत्साहपूर्ण नेतृत्व में झाँसी 
की सेना ने उसको भारी क्षति के साथ पीछे ढकेल दिया। नारी-सौंदर्य, उत्साह- 
वर्धक शौर्यं और पौरुषमय वीरता की साक्षात्‌ प्रतिमा, भारतीय विप्लव की जोन 
ऑफ्‌ आके, रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिये, झाँसी के 
वीर रक्षकों की पंक्तियों में उनको उत्साह दिलाती और आदेश देती घूम रही थी । 
खले मैदान में उसका सामना करने में असमर्थ होकर, अँगरेजो ने विश्वासघात का 
मार्ग अपनाया । झाँसी के अन्दर उन्होंने कुछ देशधातियों को अपनी ओर मिला 
लिया, जिन्होंने उनके लिए दक्षिण की ओर का फाटक खोल दिया; इस ओर से 
अँगरेजी सेना किले में घुस पड़ी । रानी प्रधान द्वार पर शत्रु-सेना के आक्रमणों के 
प्रतिरोध में व्यस्त थी । अब झाँसी के लिए कोई आशा न रह गई। अँगरेज, रास्ते 
में जो भी पड़ा उसका वघ करते हुए महल की ओर बढ़े । अपनी प्रजा का इस प्रकार 
वघ होते देख रानी के क्रोध का ठिकाना न रहा । अपने कुछ हजार चुने हुए साथियों 
को लेकर वह अँगरेजी सेना पर टूट पड़ी। तलवारों का घमासान युद्ध छिड गया । 
अँगरेजो की हिम्मत टूटने लगी, परन्तु तभी समाचार मिला कि एक नई अंगरेज 
सेना प्रधान द्वार से किले में प्रवेश कर. चुकी है। अब कुछ भी शेष न रह गया। 
वीर रानी, अपने पुत्र को कमर से बांधकर, विद्युत्‌-गति से झाँसी की दीवारों के 
बाहर घिरी हुई अँगरेजी सेना के व्यूह से बाहर निकल चली, जिससे वह बाहर से 
संघर्ष जारी रख सके। TST अँगरेजों ने उसका बड़ी तत्परता से पीछा किया; 
एक बार जब पीछा करनेवाले उसके बिलकुल समीप पहुँच गये, उसने उनको टुकड़े- 
टकडे कर दिया और अपने साथियों के साथ लगातार घोडे दौड़ाते हुए वह ४८ 
घंटों में १०२ मील का रास्ता तय कर कालपी पहुंची । 


२१ 
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कालपी में तात्या टोपे, बांदा का नवाब, बानपुर और शाहगढ़ के राजा तथा 
विप्लव के अन्य नेता एकत्र हो गये थे । अव सर ह्यरोज कालपी की ओर TST | 
रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना लेकर उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ी। 
पहली झड़प में ह्यरोज की सेना का दायाँ भाग टूट पड़ा, परन्तु उसके बायें भाग ने 
तत्काल स्थिति संभाल ली। लक्ष्मीबाई ने मैदान छोड़ दिया और २४ मई को 
अँगरेजों ने कालपी में प्रवेश किया । 

अक्षुण्ण उत्साह के साथ लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने संघर्ष जारी रखने का 
निइशचय किया । ग्वालियर ने उनको आकर्षित किया, जहाँ से उन्हें पर्याप्त युद्ध-. 
सामग्री मिलने की आशा हुई। तात्या ने गुप्त रूप से ग्वालियर में प्रवेश किया । 
वह ग्वालियर की सेना को अपने पक्ष में करने के प्रयत्न करने लगा। उसने कुछ 
को अपने दल में मिला लिया, कुछ को अपने प्रति मुग्ध कर लिया और अनेकों से 
सहायता का वचन प्राप्त कर लिया । अब लक्ष्मीबाई ने तत्काल ग्वालियर पर 
घावा बोल देने का परामश दिया। स्वालियर-नरेश जयाजीराव सिन्धिया अपने 
मन्त्री दिनकरराव के परामश से अगरेजों का पक्षपाती वना हुआ था । मई १८५८ 
ई० के अन्त तक लक्ष्मीवाई और तात्या ने ग्वालियर के समीप डेरा डाल दिया | 
सिन्धिया ने उनके आने का समाचार पाकर एक विशाल सेना के साथ उनके विरुद्ध 
प्रयाण कर दिया | लक्ष्मीबाई मुट्ठी भर सैनिकों के साथ ग्वालियर-नरेंश पर टूट 
पडी । ग्वालियर को सेना ने तात्या को दिये हुए अपने बचन का पालन करते 
हुए, लड़ने से इनकार कर दिया सिंधिया दिनकरराव के साथ मैदान छोड़कर 
भाग चला और अँगरेजों की शरण पाने के लिए आगरे की ओर द्रुत गति से बढ़ा । 
जून १८५८ में ग्वालियर इन दोनों विप्लवी नेताओं के हाथ लगा । 

लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के इस नये कृत्य ने सर ह्यरोज की आशाओं को 
एक गहरा झटका दे दिया और भविष्य के विषय में उसके मन में आशंकाएँ उत्पन्न 
कर दीं। उसको सवसे अधिक भय इस बात का था कि विप्लव की ज्वाला कहीं 
महाराष्ट्र में न फैल जाय । प्रमुख मराठा-राज्य ग्वालियर बहुत दिनों तक विप्लव 
का प्रधान केंद्र बना रहा। अंगरेजों को एक नये महाराष्ट्र-मंडल के निर्माण का 
भय दुख देने लगा और ग्वालियर पर तत्काल अधिकार कर लेना उनके लिए 
सवप्रमुख काय बन गया। सर ह्यरोज ने भगोड़े सिन्धिया के साथ ग्वालियर की 
ओर प्रयाण किया | ग्वालियर के समीप पहुँचने पर उसने घोषणा कर दी कि 
अंगरेज सेनाओं का उद्देश्य सिंधिया को उसकी गद्दी पर विठाने के अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं है। 

ग्वालियर के लिए युद्ध--१ १-१८ जून १८५५८--तात्या टोपे अपनी सेना लेकर 
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सर ह्यरोज का सामना करने के लिए बढ़ा । पहली ही झड़प में ग्वालियर की सेनाः 
हारने लगी। सब कुछ हाथ से निकलते देखकर, लक्ष्मीवाई ने सेना को फिर से 
संघटित कर उसे शौये के नये उदाहरण प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी । लक्ष्मीबाई 
के साथ उसकी दो वीरांगना परिचारिकाएँ, मंदारा और काशी थीं। वीरांगनाओं 
की यह त्रयी हाथ में तलवारें लेकर भीषण संग्राम में जुट पड़ो। जनरल स्मिथ ने 
इस घेरे को तोड़ने के लिए वार-वार प्रबल प्रहार किये, परन्तु उसके वार व्यर्थ 
रहे । उसको लड़ाई छोड़कर पीछे हटना पड़ा। १७ जून- की लडाई में मैदान 
लक्ष्मीबाई के हाथ रहा-।- 

दूसरे दिन सवेरे जनरल स्मिथ ने सर ह्यरोज के अधीन एक नई सेना का बलः 
पाकर आक्रमण प्रारम्भ किया । इसी समय अन्य अँगरेजी सेनाओं ने ग्वालियर 
पर विभिन्न दिशाओं से आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई फिर मैदान में उतरी, 
परन्तु उसकी व्यक्तिगत वीरता अँगरेजो की विशाल वाहिनी के प्रवाह को रोक न 
सकी। वह चारों ओर से घिर गई। उसके सैनिकों के टुकड़े-टुकड़े किये जाने 
लगे। दुश्मनों के हाथ में पड़ने से बचने के लिए उसने अँगरेजी सेना की पंक्ति 
के बीच में से अपना घोड़ा दौडाया । अँगरेजो ने उसका पीछा किया। उसने: 
घोड़े को सरपट दौड़ाया, परन्तु यह घोड़ा सधा हुआ नहीं AT । एक नाले के सामने. 
वह हिचकिचाने लगा कि तभी एक अंगरेज सैनिक ने रानी के सिर पर वार किया: 
और दूसरे ने उसकी छाती पर । फिर भी गिरने से पहले रानी अपने आक्रमणकारियों 


को धराशायी कर चुकी थी। रानी के एक hy अनुचर ze देशमुख ने 
गुप्त रूप से रानी का-शव हटा लिया; उसने घास-फूस की चिता रचकर उस पर 


इस वीर रुमणी-का शव रख दिया । कुछ ही मिनटों में आग की लपटें आकाश से 
बातें करने लगीं और इस वीर रमणी का भौतिक शरीर स्वाहा हो गया १“ईस प्रकार, 
हमारे देश के वीरों में अमर झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की इहलीला समाप्त हुई । 
उसका नाम आज भी अमर है और देश-सेवा के पावन और कंटकाकीणं मार्ग पर 
चलने का संकल्प करनेवाले स्त्री-पुरुषों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा 9) 

१, तात्या टोपे का अन्त- विद्रोह के योद्धाओ में से अब केवल तात्या टोपे ही 
मैदान में रह गया था । उसके पास न तो सेना थी और न अन्य साधन; परन्तु 
अपने अदम्य निश्चय के बल पर ही उसने संघर्ष जारी रखा | २० जून १८५८ Fo 
में ग्वालियर छोड़ने के बाद से उसका प्रधान लक्ष्य नमंदा पार कर दक्षिण में पेशवा 
के नाम पर सेना एकत्र करना बन गया था । अँगरेज भी तात्या के दक्षिण में पहुँच 
जाने से उत्पन्न होनेवाले भयों को भली भाँति समझ रहे थे और उसे किसी भी 
प्रकार दक्षिण में प्रवेश न॑ करने देने के लिए कटिबद्ध थे। चारों ओर से बड़ी-बड़ी 
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सेनाओं ने उसे घेर लिया, परन्तु कहीं पर छिपकर, कहीं लड़कर वह आखिर नमंदा' 
के किनारे पहुँच ही गया और इसको पार कर अक्टूबर १८५८ में नागपुर पहुँच 
गया । परन्तु नागपुर के लोग अंगरेजों की निर्देयताओं से इतने भयभीत हो चुके 
थे कि वे तात्या से दूर ही रहे । अँगरेजों ने यहाँ भी उसे घेर लिया । तात्या उन्हे 
चकमा देकर निकल गया और बड़ौदा की ओर चल पड़ा । जब वह उदयपुर पहुँचा, 
जहाँ से बड़ौदा केवल ५० मील रह गया था, अँगरेजों ने उसे फिर घेर लिया। इस 
प्रकार & अप्रैल १८५६ Fo तक.उसका पीछा होता रहा, जब कि अलवर के समीप 
ग्वालियर के एक सरदार मानसिंह के विश्वासघात से वह आधी रात में पकड़ 
लिया गया। उस पर अभियोग चलाकर उसको फाँसी की सजा दी गई। १८ 
अप्रैल को वह सूली पर चढ़ा और स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर अन्तिम वलि के रूप 
में उसने स्वयं अपने हाथ से अपने गले में फाँसी का HAT डाला | 
बिप्लव की विफलता--१८५७-५८ ई० के विप्लव की विफलता के तीन 
प्रमुख कारण थे--एक साथ, सामूहिक रूप से, सवंसामान्य रूप से प्रयत्न की कमी, 
साधनों की कमी और दिल्ली के पतन एवं बहादुरशाह के पकड़े जाने के बाद एक 
सर्वमान्य आदर्श का अभाव | विप्लव जव पूरे जोर पर था, तब भी उत्तरी भारत 
तक ही सीमित था। यहाँ भी tora, सिक्ख रियासतें, राजपूताना की रियासतें 
तथा ग्वालियर और इन्दौर के मराठा-राज्य जैसे विशाल प्रदेश इससे अलग रहे । 
केवल ये प्रदेश ही विप्लव से अलग न थे; उत्तरी प्रांतों में भी अनेक ऐसी छोटी- 
छोटी रियासतें, जमींदारियाँ और तालुके थे जो या तो दूर से विप्लव का तमाशा 
देख रहे थे या अँगरेजों की सहायता कर रहे थे। भारत को हमेशा अपनी फूट के 
लिए आँसू बहाने पड़े हैं और आज भी स्थिति भिन्न नहीं है। इसके लिए उसे भारी 
दंड सहने पड़ें हैं। फूट के कारण भारत ने अपनी स्वतंत्रता से हाथ धोया, फूट के 
ही कारण उसे स्वतन्त्रता के युद्ध में विफल होना पड़ा । तब भी भारत इन विफ- 
लताओं से कुछ सीख न सका । स्वतन्त्रता के लिए इस संघर्ष में हिंदुओं और मुसल- 
मानों, राजाओं और जमींदारों, व्यापारियों और किसानों ने जो दृढ़ संकल्प और 
समान हित की भावना प्रकट की वह भविष्य के लिए प्रेरणा की वस्तु अवश्य बनं 
गई, परन्तु यह भी सच है कि इस अवसर पर पारस्परिक फूट ने जो रंग दिखाया 
वह इस संग्राम के उद्देश्य के लिए घातक भी सिद्ध हुआ। सर डब्ल्यू० रसल ने 
“साई डायरी इन इंडिया” (“भारत में मेरी डायरी”) में लिखा है कि “फिर 
भी इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यदि सारे देशवासी, सवतोभाव से 
अंगरेजो के विरुद्ध हो गये होते, तो अपने समस्त साहस के रहते भी, वे (अंगरेज) 
पूर्णतः नष्ट कर दिये गये -होते। (अँगरेजों की) रक्षक-सेनाओं (गैरिसनों) ने 
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जिस प्रकार जान पर खेल कर दुर्गो की रक्षा की, वह निस्संदेह वीरतापूर्ण थी; 
परन्तु उनके इस यश में देशी सिपाहियों का भी हिस्सा था; और देशी लोगों ने 
अपनी सहायता और उपस्थिति से रक्षा के इस कायं को संभव वनाया था। यदि 
पटियाला और झोंद के राजा हमारे मित्र न होते और यदि सिक्ख हमारी बटा- 
लियनों में भर्ती न हुए होते तथा पंजाब में शांति न वनी रहती तो दिल्ली पर हमारा 
, अधिकार असंभव होता । लखनऊ में सिक्खों ने हमारी अच्छी सेवा की और सभी 
स्थितियों में देशी लोगों ने हमारी रक्षक-सेनाओं (गैरिसनों) की उसी प्रकार 
सहायता तथा सेवा की और उन्हें भोजन कराया, जिस प्रकार कि उन्होंने युद्ध- 
भूमि में हमारी सेनाओं में उपस्थित होकर उनका वल बढ़ाया ।” 

स्वयं विप्लव की सेनाओं तक में फूट का विप फैला हुआ था। विप्लव की 
प्रत्येक सेना अपने आप में तो एक ठोस समूह अवश्य थी, परन्तु युद्ध-क्षेत्र में यह 
अन्य सेनाओं के साथ मिलकर कार्य न कर पाती थी। इसका परिणाम घातक 
हुआ । ये बहुसंख्यक सेनाएँ पृथक्‌-पृथक्‌ ही वनी रहीं और एक सर्वोच्च नेता की 
अध्यक्षता में एक विशाल सेना के रूप में संघटित न हो पाईं। यही कारण था कि 
अँगरेज, जनरल निकलसन के पहुँचने तक, दिल्ली की दीवारों के नीचे टिके रह सके । 
उन पर नित्य प्रति प्रवल आक्रमण होते थे, परन्तु ये आक्रमण दिल्ली में जमा हुई 
सभी सेनाओं द्वारा सामूहिक रूप से, एके नेता की अधीनता में, नहीं किये जाते थे । 
यदि ऐसा किया गया होता तो आज इतिहास कुछ दूसरी ही कहानी सुनाता | 
वावर या शिवाजी सरीखा कोई नेता ही, अपने व्यक्तिगत प्रभाव से विप्लव में 
भाग लेनेवाले विभिन्न दलों को एकता के सूत्र में गूथ सकता था; परन्तु एसे किसी 
उच्च कोटि के नेता के अभाव में विभिन्न नेताओं की व्यक्तिगत ईर्ष्याएँ, सामूहिक 
रूप से कार्य करने के मार्ग में महान्‌ बाधाएं वनकर खड़ी हो गईं। बहादुरशाह 
“एक महान्‌ सत्ता के चारों ओर स्वभावतः घिरे रहनेवाले प्रभाव” के बल पर ऐसी 
एकता ला सकता था, पर वह बहुत बृद्ध हो चला था और स्वयं युद्ध-भूमि में न उतर 
सकता था। सूबेदार बख्त खाँ और तात्या टोपे, जिनमें सैनिक प्रतिभा पर्याप्त 
मात्रा में थी, साधारण वग के लोग थे; रानी लक्ष्मीबाई एक स्त्री ही तो थी और नाना 
साहब, पूना से भागकर आये हुए पेशवा का दत्तक पुत्र मात्र था। इन सब बातों 
का परिणाम यह हुआ कि विप्लवकारियों की प्रहार की शक्ति बहुत क्षीण हो गई 
और मंगल पांडे एवं मेरठ के सिपाहियों ने निर्धारित समय से पहले ही अपनी देश- 
भक्ति को सक्रिय रूप देकर विप्लव की योजना को बहुत शिथिल कर दिया। 
इन अप्रत्याशित घटनाओं ने विप्लव की योजना को अस्त-व्यस्त कर दिया, अंगरेजों 
को अपना बल संघटित करने का तथा उन अनेक रेजीमेंटों को भंग कर देने का अव- 
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सर दे दिया, जिन्होंने ३१ मई के दिन एक साथ विप्लव प्रारम्भ करने का वचन 
'दिया था। उधर अँगरेजो के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह थी कि वे एक सर्वोच्च 
सेनापति के आदेशानुसार कार्य करते थे और उनके सेनापति शोयं में विप्लव के 
'नेताओं से किसी प्रकार भी कम न थे। 
साधनों को कमी--नमंदा से नीचे के दक्षिण-भारतीय प्रदेश में १८५७- 
45 ई० के विप्लव की रोमांचकारिणी घटनाओं का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। 
दक्षिण भारत और उसके साथ ही उत्तर भारत के देशी राज्यों, पंजाब एवं नेपाल 
“की साधन-सम्पत्ति और जन-शक्ति अंगरेजो को प्राप्त हो गई। इसके विपरीत 
विप्लव के नेताओं के पास कोई भी एसे सम्पन्न प्रदेश न थे, जिनसे उन्हें सहायता मिल 
सकती और जन-शक्ति के लिए भी उन्हें उत्तरीय प्रांतों तथा कम्पनी को उन रेजी- 
Wel पर निर्भर रहना पड़ा, जिन्होंने विप्लव में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया । 
विप्लव की अनेक सेनाओं के पास लड़ने के लिए अपनी तलवारों के अतिरिक्‍त 
और कोई भी शस्त्र न था; उनके नेता उनके लिए तोपें, dew आदि न जुटा सके 
थे। उधर अंगरेजों की सेनाऐं तोपखाने से और अन्य भारी-भारी शस्त्रो से सुस- 
ज्जित थीं । अप्रैल, १८५८ ई० में अँगरेजो के पास कम्पनी के पक्ष में लड़नेवाले 
देशी और रियासती सैनिक दलों के अतिरिक्त ६६,००० अँगरेज सैनिक थे। 
सिक्खों की समस्त सामरिक-शक्ति अंग्रेजों के अधिकार में थी । पंजाब में विद्रोह 
की छोटी सी भी हलचल को उन्होंने भय और आतंक उत्पन्न करने की अपनी नीति 
के अनुसार बुरी तरह से कुचला था। यहाँ पर इसका केवल एक उदाहरण ही 
पर्याप्त होगा । लाहौर में कम्पनी-सरकार की जिन रेजीमेंटों को भंग किया गया 
था, उनमें से एक २६ नं० रेजीमॅंट थी । ३० जुलाई, १८५७ fo की रात को 
२६ To Wilde के अधिकांश सिपाही छावनी से निकल पड़े और रावी पार कर 
अमृतसर की ओर बढ़े | अमृतसर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर फ्रेडरिक कूपर को 
उनका पोछा करने का कार्य सौंपा गया | कूपर ने बड़े गौरव के साथ अपने ATS 
नामों का वर्णन अपनी पुस्तक “दि क्राइसिस इन दि पंजाब” (“पंजाब में संकट?) 
में किया है। उसने एक सिक्ख सेना को साथ में लेकर उनका रावी के किनारे 
से अविश्रांत रूप से पीछा किया । ये लोग संख्या में लगभग Yoo थे। निगाह के 
_ सामने पड़ते ही उन पर गोलियों की बौछार की गई। निःशस्त्र और घायल हुए 
इन लोगों ने भाग निकलने का प्रयत्न किया। अनेक तो नदी में ही डूब गये । 
कुछ बचकर नदी के बीच एक टापु-से स्थान पर पहुँच गये; यहाँ उन्हें घेर लिया 
गया और किनारे लाया गया, जहाँ से उन्हें अमृतसर की एक तहसील अजनाला की 
ओर कूच कराया गया । ये लोग रात में अजनाला पहुंचे । उनको सूली पर 
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चढ़ाने का कार्य सुबह तक के लिए रोक दिया गया। इनमें से बहुतों को पुलिस 
थाने में रखा गया और ६६ व्यक्तियों कों तहसील .के लिए नये बनाये गये एक 
छोटे से कमरे में बंद रखा गया। 
सुबह होते ही, थाने में बंद लोगों को दस-दस की कतारों में बाहर लाया गया । 
उनके सामने एक सिक्ख सेना खड़ी थी और ज्यों ही वे गोली की पहुँच के अन्दर 
पहुँचे, dga कड़क उठीं और पहली पंक्ति के दस के दस जमीन पर ढेर हो गये; 
तब अगले दस यही परिणाम भुगतने के लिए आगे बढ़े; इस प्रकार जब तक थाने 
में वंद किये गये सव समाप्त न हो गये, यह संहार-लीला चलती रही । इसके बाद 
उस छोटे-से नये कमरे में बंद लोगों की वारी आई। वहाँ बंद.किये गये ६६ में से 
केवल ११ व्यक्ति गोली का निशाना बनने के लिए वचे हुए थे; शेष सभी दम घुटने 
के कारण मर चुके थे और अब उनके शवों को घसीट कर बाहर लाने के सिवाय 
और कुछ करने को बाकी न रह गया था । इस बीभत्स कृत्य का संचालक RE- 
रिक कूपर लिखता है कि “अनजाने ही हॉलवैल के ब्लैक होल की घटना यहाँ दुह- 
राई गई थी।” सव मिलाकर २८२ Aa घसीट कर एक पुराने कुएं में डाल दी 
गई और इस कुएँ को मिट्टी से पाट दिया गया। कूपर ने इस घटना के विषय में 
बहादुरी जताते हुए लिखा है “कानपुर में एक कुआँ है, लेकिन अजनाला में भी 
एक कुआँ है।” आतंक फैलाने की नीति का अनुसरण करते हुए अँगरेजो ने जो 
नुशंसतापूर्ण अत्याचार किये, उनके एसे-ऐसे अनेक उदाहरण पंजाब और उत्तरी 
भारत में मिलते हैँ। इतिहास की दृष्टि से इन अत्याचारों का महत्त्व इस बात में 
है. कि इनसे भारत में वह जातीय घृणा का भाव उत्पन्न हो गया जिसने विप्लव के 
बाद के दिनों में भारत के सामाजिक जीवन को बदरंग कर दिया | विप्लव का दमन 
अँगरेजों की जन.एवं धन की शक्तियों के बल पर ही हो सका और यह एक बड़ी 
दुःख की बात है कि उनको अधिकांश घन और जन-शक्ति भारत से ही प्राप्त हुई । 
सर्वमान्य उद्देश्य का अभाव-प्रारम्भ में जिस एक उद्देश्य को लेकर विद्रोह चला 
था, वह उद्देश्य दिल्ली का पतन हो जाने और बादशाह बहादुरशाह के बंदी कर लिये 
जाने के बाद भुला दिया गया । बादशाह के कंद हो जाने का विप्लव की सफलता पर 
'ही बडा घातक प्रभाव हुआ। इससे अँगरेज कुचक्रियों को झूठी अफवाहें फैलाने 
का अच्छा अवसर मिल गया; वे लोगों को बहकाने लगे कि नाना साहब तो पुन' 
पेशवाई राज्य स्थापित करने के लिए ही यह सब प्रयत्न कर रहा था और यह भी 
कि मौलवी अहमदशाह तो औरंगजेब का-सा धमान्ध शासन स्थापित करने का 
इच्छुक था । अब विप्लव के नेताओं के सामने कम्पती-सरकार को समाप्त करने 
के अतिरिक्त और कोई महान्‌ उद्देश्य न रह गया और यह उद्दशय अपने आप में 
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३२८ अर्वाचीन भारत का इतिहास 


एक निषेघात्मक उद्देश्य-मात्र था। बूढ़े बादशाह की उपस्थिति के कारण विप्लव 
की सेनाओं में जो एकत। स्थापित हुई थी, वह भी उसके साथ ही उठ गई। जिन 
विरोधों को वह अपनी उपस्थिति से दूर न कर सका था, वे अब उसकी अनुपस्थिति 
में सैकड़ों गुना अधिक बढ़ गये थे । बादशाह के पकड़े जाने के बाद विद्रोह एक 
राष्ट्र का अपनी स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए एक सामूहिक प्रयत्न न रहकर केवल 
कुछ महान्‌ व्यक्तियों के व्यक्तिगत शौयंपूर्ण कृत्यो की एक कहानी मात्र रह गया। 
विद्रोह का स्वरूप--विद्रौह के स्वरूप के विषय में थोड़ा सा कुछ और वता 
देने के साथ हम भारतीय इतिहास के एक युग के अन्त पर पहुँच जातं हैं; यह्‌ काल 
अनेक दृष्टियों से एक युग” कहा जा सकता है। इस काल में ईस्ट इंडिया कम्पनी 
समाप्त हुई, रियासतों की बेदखली समाप्त हुई, दत्तक पुत्रों के उत्तराधिकार को 
मान्यता मिली; इस काल में अँगरेजों के प्रति जातीय घृणा का भाव बहुत बढ़ गया 
और सबसे बडी वात जो इस काल में हुई वह यह है कि इस काल ने वह सामग्री 
प्रस्तुत कर दी, जिसमें से भारत की स्वतन्त्रता के भावी संग्राम की शक्तियों का प्रादु- 
भाव हुआ । परन्तु क्या यह विप्लव, अपने कारणों और कार्यो की दृष्टि से, कम्पनी 
की सैनिक रेजीमेंटों तक सीमित एक गदर या 'सिपाही-विद्रोह' मात्र था? इस 
प्रश्‍न का उत्तर नकारात्मक ही है। इस विप्लव के रूप में देशभक्ति के प्रदर्शन में 
सववसामान्य जनता ने, नगरवासियों और ग्रामवासियों ने भी उतना ही भाग लिया 
था जितना सैनिकों ने और अनेक स्थानों पर तो स्त्रियों ने भी मर्दाना भेष धारण 
कर युद्ध में भाग लिया था। सब वातें यही प्रमाणित करती हैं कि १८५७-५८ 
ई० का विद्रोह सिपाही-विद्रोह' मात्र न था, अपितु और भी बहुत कुछ था। फिर 
क्या यह एक स्वातन्त्र्य-संग्राम” था, जैसा कि बहुत से भारतीय लेखको ने इसको 
बताया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विप्लव के नेताओं का उद्देश्य भारत को 
स्वतन्त्र करना ही था, परन्तु बड़े-बड़े प्रदेशों का इसका निरपेक्ष दशक बने रहना 
या इसके विरुद्ध अंगरेजो को मदद पहुँचाना--ये एसी बातें हैं जिनको देखते हुए 
यह नहीं कहा जा सकता कि यह भारत का अपंनी स्वाधीनता के लिए युद्ध था । 
इन घटनाओं के स्वरूप का सबसे अच्छा वर्णन यही जान पड़ता है pees उत्तर-भारत 
का, कम्पनी-सरकार को समाप्त कर विदेशी शासन के जुए से मुक्ति पाने के उद्देश्य 
से किया गया, विप्लव था। इस विप्लव ने कम्पनी को तो समाप्त कर ही दिया, 
परन्तु स्वतन्त्रता आकाश-कुसुम ही बनी रही। भारत को अपने स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
के घ्येय तक पहुंचने के लिए पूरी एक शताब्दी तक संघर्ष करना पड़ा और जब 
यह उस तक पहुंचा भी तो खून और आँसुओं के बीच ही । स्वतंत्रता-संग्राम की कटु 
स्मृतियाँ बनी रहीं और बाद के वर्षो में ब्रिटिश-नीति को बहुत प्रभावित करती रहीं.) 
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सोलहवाँ अध्याय 
विप्लव के पश्चात्‌ पुननिर्माण; १८५८-१८६४ 


'भारतीय शासन का 'क्राउन! को हस्तान्तरण--मई १८५९ Fo में सर होप 
ग्रांट ने रिपोर्ट दी कि अवध में शान्ति स्थापित हो गई है और विद्रोह समाप्त हो 
चुका है। विद्रोह के दूसरे स्थानों पर इससे बहुत पहले ही शांति स्थापित हो चुकी 
थी । पिछले दो वर्षो की घटनाओं ने इंगलैंड की जनता के एक बहुत बड़े भाग का 
ध्यान भारत की ओर आकर्षित कर दिया था । इन घटनाओं का दोष किसी अन्य 
पर्‌ मढ़ कर स्वयं निर्दोष कहाने के लिए इंगलँड को ईस्ट इंडिया कम्पनी के रूप में 
एक अच्छा वलिदान का बकरा मिल गया और वहाँ सभी इस बात में एकमत हो 
गये कि अब भारत जैसे विशाल साम्राज्य पर ईस्ट इंडिया कम्पनी जैसे एक गैर- 
सरकारी निगम (कॉरपोरेशन) द्वारा शासन करने की नियम-विरुद्ध पद्धति को 
समाप्त कर देने का समय आ गया है | इंगलेंड में १८५७ $o के चुनाव में अनुदार- 
दल (कन्जर्वेटिव-पार्टी) पदारूढ़ हुआ था; लॉड पामस्टंन इस दल का प्रधान 
मंत्री था। जुलाई १८५७ ई० में उसने रानी के समक्ष भारत में दुह्रे (कम्पनी 
और क्राउन के) शासन से होनेवाली असुविधाएं रखीं और यह मंतव्य प्रकट किया 
कि अब भारत का शासन सीधे क्राउन (इंगलेंड के ताज') की अधीनता मेले 
लिया जाय | दिसम्बर १८५७ ई० में पामस्टेन ने भारत के भावी शासन-तन्त् के 
पुननिर्माण के लिए एक योजना के शीषेक तैयार किये, जिनका मंत्रि-मंडल की एक 
समिति ने अनुमोदन किया । फरवरी १८५८ ई में पालियामेंट के सामने भारत 
के अधिक सुन्दर शासन के लिए अपना विधेयक (बिल) प्रस्तुत करते हुए पामस्टेन 
ने कहा “हमारी राजनीतिक-प्रणाली का सिद्धान्त यह है कि शासन-सम्बन्धी समस्त 
कार्यों के साथ मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व, पालियामेंट के प्रति उत्तरदायित्व, 
संयुक्त होना चाहिए, परन्तु भारत के शासन के मामले में, भारत के शासन के प्रमुख 
कार्य एक ऐसी संस्था को सौंपे गये हैं जो न तो पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी है और 
न क्राउन दारा नियुक्त ही की गई है, परन्तु जो उन लोगों द्वारा चुनी गई है, जिनका 
भारत के साथ इससे अधिक सम्बन्ध नहीं है, जितना कि भारतीय स्टॉक की किसी 
मात्रा के सीघे-सादे अधिकार में रहता है। पामस्टेल ने भारत का भावी शासन 
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३३० ` अर्वाचीन भारत का इतिहास 


एक भारतीय परिषद्‌” (इंडियन कौंसिल) को सौंप देने का प्रस्ताव किया, जिसका 
अध्यक्ष एक 'राज्य-सचिव' (सेक्रेटरी ऑफ्‌ स्टेट) हो और इस राज्य-सचिव को 
पालियामेंट में स्थान मिले। 

कम्पनी ने, इस प्रकार अपनी समाप्ति किये जाने का विरोध किया, और यह 
विरोध निष्कारण भी न था। कम्पनी के चेयरमैन रॉस मँगल्स ने, किसी संसदीय 
जाँच के विना ही कम्पनी के समाप्त किये जाने की धमकी पर आश्चर्य प्रकट किया 
और अपनी यह धारणा व्यक्त की कि भारत में सुशासन के लिए कम्पनी सरीखी 
एक मध्यस्थ, अराजनीतिक और पूर्णंतः स्वतन्त्र संस्था अनिवायंतः आवश्यक है। 
कम्पनी ने नियमानुसार एक आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत किया; यह आवेदन-पत्र जॉन 
स्टुअर्ट मिल जैसे स्पष्टद्रष्टा, विचारपूर्ण और दार्शनिक व्यक्ति की कलम की देन 
था; तब मिल कम्पनी की सेवा में नियुक्त था । यद्यपि यह आवेदन-पत्र कम्पनी की 
समाप्ति को न रोक सका, फिर भी यह इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि इसमें प्रस्तावित 
प्रणाली की जो आलोचना की गई थी, उसका बाद में भारत में राज्य-सचिव की 
परिषद्‌ के विरुद्ध उपयोग किया गया । मिल ने इस बात पर जोर दिया था “कि 
आपके (मंत्रि-परिषद्‌ के) आवेदक, भारत के लिए इससे बढ़कर बुरी सरकार 
की कल्पना नहीं कर सकते जैसी कि एक परिषद्‌ सहित एक मंत्री की सरकार होगी, 

. जिसको यह स्वतंत्रता होगी कि ag इस परिषद्‌ से अपनी इच्छानुसार, चाहे मंत्रणा 
करे या न करे. . . . . . कि मंत्री के साथ संयुक्त व्यक्तियों का कोई भी समुदाय, 
जो उस (मंत्री) पर एक रोक न बन सके, (उसके दोषों को छिपाने के लिए) 
एक पर्दा हो होगा।” 

१७८४ ई० के पिट के भारतीय-विधेयक (इंडिया विल) के अनुसार निमित 
नियामक-समिति (até ऑफ्‌ कंट्रोल) और अध्यक्ष-मंडल (कोटे ऑफ्‌ डाइरे- 
Fed) के रूप में स्थापित किये गये get शासन के विषय में, जिसके विरुद्ध पाम- 
स्टेन ने अपने प्रवलतम तक उपस्थित किये थे, मिल ने सकारण बल देते हुए लिखा 
“कि इन (दुह्रे शासन की) परिस्थितियों में, यदि शासन-तन्त्र विफल रहा है, तो 
आपके आवेदक यह बतला देना चाहते है, यह न्यायसंगत नहीं है कि शासन-तन्त्र 
के उस विभाग में, जिसका प्रत्येक यथार्थ या कल्पित भूल में हिस्सा रहा है, सारे 
अधिकारों को केन्द्रित करने के लिए शासन-तन्त्र के उस विभाग को समाप्त कर 
दिया जाय जो (शासन-तन्त्र की विफलता के लिए) प्रमुखतया एकमात्र दोषी नहीं 
रहा है और जो कदाचित्‌ संथा निर्दोष भी रहा है। यह विश्वास करना कि यदि 
भारत का शासन क्राउन के किसी मन्त्री द्वारा अध्यक्ष-मंडल (Court of 
Directors) की सहायता के बिना संचालित होता, तो यह (शासन) भूलों 
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से अधिक मुक्त होता, इस बात पर विशवास करना ऐसा ही होगा जैसा स्वच्छानुसार 
शासन करने के पूर्ण अधिकारों से युक्त (क्राउन के) मन्त्री का शासन इसलिए 
बुरा रहा है, कि उसे उत्तरदायित्वपू्ण और अनुभवी परामर्शंदाताओं का सहयोग 
प्राप्त था।” 

इस आवेदन-पत्र का कुछ भी प्रभाव न हुआ। पामस्टेन के विधेयक का 
द्वितीय वाचन भी हो गया, परन्तु इसके कानून वनने के पहले हीपामस्टॅन को हत्या- 
विधेयक के प्रति षड्यन्त्र" (Conspiracy to Murder Bill) में हार 
कर पद-त्याग कर देना पड़ा । पामस्टंन के बाद लॉर्ड डर्बी ने प्रधानमन्त्री का 
पद ग्रहण किया; डिजरायली कोषाध्यक्ष (Chancellor of the Exchequer) 
बने । लाँड डर्बी ने भारतीय शासन के सम्बन्ध में एक नया विधेयक प्रस्तुत 
किया, जो उपहास का विषय वनकर समाप्त हो गया। संसद ने भारतीय 
शासन की नई योजना के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास करना स्वीकार किया और अंततः 
१८५८ में “भारत के अधिक अच्छे शासन के लिए एक कानून 
(An Act for the better Government of India) नामक विधेयक 
पास हुआ। 

१८५८ का अधिनियम--गुह-सरकार--१८५८ के कानून में भारत-सरकार 
को ज्यों का त्यों रहने दिया गया था, परन्तु इसने शासन-तन्त्र के उस भाग में अवश्य 
परिवर्तन किये जिसके द्वारा इंगलैंड का भारत पर नियन्त्रण रहता था। ये परि- 
वतन सिद्धान्तं से सम्बन्धित न होकर केवल बाहरी आकार-भ्रकार और संघटन 
तक ही सीमित थे। भारत-सरकार का नियन्त्रण ब्रिटिश-मंत्रिमंडल के हाथों में, 
मंत्रिमंडल के एक राज्य-सचिव के द्वारा तो सन्‌ १७८४ के कानून के अनुसार 
ही जा चुका था; १८५८ के कानून ने पिट द्वारा १७८४ में प्रारम्भ की गई भारत- 
सरकार पर्‌ ब्रिटिश-मंत्रिमंडल के नियन्त्रण की नीति को पूर्णता तक पहुँचा दिया 
और शक्ति एवं उत्तरदायित्व. के केन्द्र (ब्रिटिश-मंत्रिमंडल) को अधिकार के बाहरी 
चिह्नों से भी सुसज्जित कर दिया। महारानी विक्टोरिया का भारतीय शासन 
अपने हाथों में ले लेना भारतीय जनता की भावनाओं के सवंथा अनुकूल था, क्योंकि | 
भारतीय जनता युग-युग से शासन की सवंग्रमुख शक्ति को किसी एक व्यक्ति में 
प्रतिष्ठित देखने की अभ्यस्त थी; इस परिवर्तन का इसलिए भी भव्य स्वागत हुआ, 
क्योंकि इससे जनता के मन में आशा जाग उठी कि भविष्य में शासन मानवीय 
सहानुभूति से पूर्ण होगा और किन्ही व्यापारियों के आथिक लाभ का साधन न बन-. 
कर प्रजा की भलाई के लिए होगा | कम्पनी की समाप्ति से किसी को भी दु:ख 


च हुआ। 
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१८५८ के कानून की प्रमुख व्यवस्थाएँ--इस कानून में घोषणा की गई कि 
अब से “भारत महारानी द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा” और इस कानून 
में कम्पनी के समस्त प्रदेश तथा अधिकार रानी को सौंप दिये गये। इस कानून में ` 
७५ धाराएँ थीं; इसकी प्रमुख व्यवस्थाएँ (Provisions) ये थीं--- 

(१) इसके अनुसार मंत्रि-परिषद्‌ सहित राज्य-सचिव (Secretary 
of Sate in Council) ने नियामक-समिति (Board of Control) तथा 
अध्यक्ष मंडल (Court of Directors) का स्थान ग्रहण किया। भारत 
के लिए इस नये राज्य-सचिव की सहायता के लिए पन्द्रह सदस्यों की एक 
भारतीय परिषद्‌! (Council of India) की व्यवस्था की गई, जिसके 
आठ सदस्य क्राउन हारा नियुक्त होने थे और सात का चुनाव कम्पनी के 
अध्यक्षों को करना था। अधिकांश सदस्य भारत में कम से कम दस वर्ष तक सेवा 
कर चुके हों. या रह चुके हों और परिषद्‌ में नियुक्ति से पहले दस वर्ष से अधिक 
समय तक भारत से दूर न रहे हों। कोई भी सदस्य संसद (Parliament) 
में न बैठ सकता था और न वोट दे सकता था । क्राउन द्वारा नियुक्त किसी सदस्य 

का स्थान रिक्त होने पर उसकी पुति क्राउन के मनोनीत व्यक्ति द्वारा की जानो थी 
और अध्यक्षो द्वारा चुने. सदस्य का स्थान रिक्त होने पर, उसकी पूर्ति के लिए, परि- 
षद्‌ को ही कोई नया सदस्य सम्मिलित करना था। कोई भी सदस्य तभी तक परि- 
षद्‌ में रह सकता था, जब तक उसका व्यवहार अच्छा हो और उसको तभी हटाया 
जा सकता था जब संसद के दोनों सदन इसके लिए आत्रेदन करें। 

(२) राज्य-सचिव को भारतोय-परिषद्‌ की बैठकों का सभापतित्व करना 
था; परिषद्‌ से मतभेद होने पर वह परिषद्‌ के निणंयों को अमान्य कर सकता था। 
ऐसी विषम स्थिति के अवसर पर राज्य-सचिव और कोई भी अन्य उपस्थित सदस्य 
यह माँग कर सकता था कि उसके मत और इस मत के कारणों का बैठक की कार्य- 
वाही के विवरण में उल्लेख किया जाय । 

(३) परिषद्‌ का काम राज्य-सचिव को परामर्श देना था, परन्तु केवल 
उन्हीं विषयों पर जिन पर परिषद्‌ से परामश माँगा जाय। परिषद्‌ स्वयं कोई 
नया कदम न उठा सकती थी । राज्य-सचिव को अधिकार था कि वह कार्य को 
अधिक सुविधाजनक रूप से चलाने के लिए नियम बनावे, समितियाँ बनावे और 
इन समितियों को विभिन्न काय सौंपे। सप्ताह में कम से कम एक बार परिषद 
की बैठक आवश्यक थी; कम से कम पाँच सदस्यों की उपस्थिति के बिना समिति 
कोई कार्य न कर सकती थी। 

(४) कुछ अपवादों को छोड़कर, गवनंर-जनरल के लिए राज्य-सचिव की 
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सारी डाक CAT करने से पहले परिषद्‌ के सामने रखी जाती थी या रवाना करने 
से पहले सात दिनों तक परिषद्‌ के कार्यालय में रखी जाती थी। यदि परिषद्‌ के 
अधिकांश सदस्य गवर्न र-जनरल को भेजे जानेवाले किसी पत्र के पक्ष में न हों और 
राज्य-सचिव तब भी उस पत्र को भेजना उचित समझे तो उसे इसके लिए कारणों, 
को लिखित रूप में रखना आवश्यक था। छ 

(५) भारत के राजस्व का उपयोग केवल भारत-सरकार के कार्यों के लिए 
ही किया जाना था और व्यय तथा ऋण के सम्बन्ध में राज्य-सचिव भारतीय परिषद्‌ 
के agua की सहमति से हो कोई आज्ञा दे सकता था। ; 

(६) राज्य-सचिव का वेतन और उसके कार्यालय का व्यय भारत के राजस्व 
से चुकाया जाना था। 

(७) राज्य-सचिव को प्रतिवर्ष संसद के सामने भारत के आय-व्यय का 
हिसाब और भारत में नैतिक एवं भौतिक प्रगति का विवरण उपस्थित करना था । 

(८) युद्ध छेड्ने, संधि करने या किसी रियासत अथवा Wars के साथ 
समझौते करने के मामलों पर “गुप्त” (Secret) शब्द अंकित किया जाना 
था और इनके विषय में राज्य-सचिव परिषद्‌ के परामश के बिना कार्य कर सकता 
था । इन विषयों से सम्बन्धित डाक को परिषद्‌ के सामने रखना आवश्यक न था । 

(&) गवनंर-जनरल तथा प्रेसिडेसियों के गवनेरों की नियुक्ति क्राउन द्वारा 
की जानी थी। लैफ्टिनेंट गवनरों की नियुक्ति गवर्नर-जनरल को हर मैजस्टी 
की स्वीकृति से करनी थी । भारत में विभिन्न परिषदों के सदस्यों की नियुक्ति 
राज्य-सचिव को अपनी परिषद्‌ की सलाह से करनी थी । 

प्रधान रूप से यही थीं १५५८ के कानून की व्यवस्थाएँ। लॉड स्टेनली, जो 
बाद में लॉड डर्बी हुए। भारत के लिए पहले राज्य-सचिव नियुक्त हुए । नये परिः 
वर्तन को सांकेतिक रूप से व्यक्त करने के लिए लार्ड स्टेनली अपना कार्यालय कम्पनी 
के ईस्ट इंडिया भवन से हटाकर नये इंडिया ऑफिस' में ले गये । १८५९ में अनु- 
दार दल के साथ-साथ लाँड डर्बी भी राज्य-सचिव के पद से मुक्त हुए और तब 
सर चाल्सँ वुड ने राज्य-सचिव का पद-भार ग्रहण किया; वे १८६६ तक इस पद 
पर बने रहे । इनके कार्यकाल में अनेक उच्च कोटि के सुधार हुए, जिनका वर्णन 
उचित स्थान पर किया जोयगा। 

gays के कातून की और विशेषतः “भारतीय परिषद्‌” (Council 
of India) के कार्यों की बहुत-सी निरंक आलोचना हुई है। ये आलोचनाएँ 
इस धारणा पर बढी हैं कि १८५८ के कानून के निर्माताओं का उद्देश्य भारतीय 
परिषद्‌” को राज्य-सचिव के ऊपर एक रोक बताना था । परन्तु इस कानून की 
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व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक पढ्ने से ऐसी कोई घारणा व्यक्त नहीं होती । पारषद्‌ 
निश्चित रूप से एक अधीन संस्था थी, जिसका कार्य मुख्यतः परामश देना था। 
ब्रिटिश-मंत्रिमंडल का सदस्य होने के कारण राज्य-सचिव मंत्रिमंडल के मतों का 
प्रतिनिधित्व करता था और राज्य-सचिव का मत परिषद्‌ के विरोधी होने पर भी 
मान्य होना था, इस परिषद्‌ को राज्य-सचिव के मत को अमान्य करने का अधिकार 
देने का अर्थ होता, राज्य-सचिथ के माव्यम से परिषद्‌ को मंत्रिमंडल के मत का 
निषेध करने का अधिकार (Vote) दे देना जिससे इंगलैंड के समस्त संवैधानिक 
सिद्धान्त हो उलट गये होते । राज्य-सचिव को आवश्यक विषयों पर बहुमूल्य 
परामर्श देने के अतिरिक्त, परिषद्‌ केवल एक सजावट की वस्तु-मात्र थी और 
यह भारत से लोटे हुए क्राउन के विशिष्ट कर्मचारियों के विश्राम का स्थान-मात्र 
थी। परिषद्‌ को अर्थ-व्यवस्था के नियन्त्रण के जो नगण्य अधिकार दिये भी गये 
थे वे किन्हो विषयों को गुप्त अंकित करने की व्यवस्था से प्रभावहीन हो जाते थे 
और यह तो कोई भी समझ सकता है कि युद्ध और शान्ति जैसे विषयों को, जिन 
पर हजारों का व्यय हो सकता था, पूर्णत: राज्य-सचिव के निर्णय पर छोड़ दिये जाने . 
की स्थिति में यह परिषद्‌ अथं-व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने कानूनी उत्तरदायित्वों 
को कैसे निभाती होगी। खेद का विषय यह नहों है किइस परिषद्‌ को कोई अधिकार 
नहीं दिये गये थे, वरन्‌ खेद तो इस बात का है कि इस परिषद्‌ के व्यय का भार भारत 
पर पड़ता था और यह देखकर तो इस खेद की मात्रा और भी बढ़ जाती है कि बहुत 
लम्ब समय तक इस परिषद्‌ में एक भी सदस्य भारतीय न था। 

समय-समय पर भारतीय परिषद्‌” के कतंव्यों और संगठन में भी परिवतंन 
हुए, जिनका आगे वर्णन किया जायया; अंततः १६३४ में यह परिषद्‌ समाप्त 
की गई । 

रानी विक्टोरिया की घोषणा--भारत का शासन इंगलेंड के क्राउन द्वारा 
ग्रहण किये जाने की घोषणा सरकारी तौर पर १ नवम्बर १८५८ को इलाहाबाद में 
एक दरबार का आयोजन करके की गई; wis कैनिग ने दरबार में उपस्थित 
भारतीय नरेशों और जनता को रानी का घोषणा-पत्र पढ़कर सुनाया । इस घोषणा 
का प्रारम्भिक मसविदा लॉड डर्बी ने तैयार किया था और तब रानी विक्टोरिया 
ने उसमें काट-छाँट कर उसको वह रूप दिया, जिसमें वह आज हमें मिलती है। 
लॉड डर्बी को निदश दिया गया था कि वह इस घोषणा का मसविदा यह समझते 
हुए तैयार करे कि “एक स्त्री-शासिका अपने करोड़ों पूर्वीय प्रजाजनों के समक्ष 
उनके ऊपर सीधा शासकत्व ग्रहण करन के अवसर पर, भाषण दे रही है और रक्‍त- 
पूर्ण युद्ध के पश्चात्‌ उन्हें वचन दे रहो है जो उसके भावी शासन में पुरे किये जायेंगे 
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और अपने शासन के सिद्धान्तो की व्याख्या कर रही है । इस घोषणा से उदारता, 
कल्याण की भावना और धार्मिक सहिष्णुता व्यक्त होनी चाहिए और उन विशेष 
अधिकारों तथा उस समृद्धि की ओर संकेत होना चाहिए जो भारतीयों को ब्रिटिश 
क्राउन की प्रजा के समकक्ष वना दिये जाने से प्राप्त होंगे और जो (समृद्धि) सम्यता 
के विकास के साथ-साथ उन्हें उपलब्ध होगी ।” 

रानी की इन भावनाओं के अनुसार घोषणा-पत्र तैयार किया गया और शब्दा- 
वली अवसर के अनुकूल रखी गई। भारतीयों के लिए रानी का भारत-शासन 
अपने हाथ में लेना एक नये युग का प्रारम्भ था; इस घोषणा का भारतीयों के अधि- 
कार-पत्र .के रूप में अभिनन्दन किया गया। : 

भारत के नरेशों, सरदारों तथा जनता के प्रति परिषद्‌-सहित रानी को 
घोषणा--“विक्टोरिया (जो ) ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटन और आयरलैंड के संयुक्त 

- राज्य को तथा यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अम रोका और आस्ट्रेलिया में उस (संयुक्त 
राज्य) के उपनिवेशों एवं अधीन प्रदेशों की रानी, सम्प्रदाय की रक्षिका (है )। 

“क्योंकि विभिन्न गम्भीर कारणों से हमने संसद में एकत्र धार्मिक तथा लौकिक 
लाँडो और सवंसामान्य जनता के प्रतिनिधियों के परामशं एवं सहमति से भारतीय 
प्रदेशों का शासन, जिसे आज तक माननीय ईस्ट इंडिया कम्पनी हमारे लिए चलाती 

थी, स्वयं अपने हाथों में लेने का निइचय किया है: 

“इसलिए अब हम इन उपहारों द्वारा सूचित और घोषित करते है कि ऊपर 
कही गई सलाह और सहमति से हमने कथित शासन स्वयं अपने हाथों में ले लिया हैः 
और इस घोषणा के द्वारा हम कथित प्रदेशों की समस्त प्रजा का आह्वान करते हैं 
कि वह हमारे तथा हमारे उत्तराधिकारियों के प्रति स्वामिभक्त बने और सच्ची 

_ निष्ठा रखे तथा उन लोगों के अधिकार को शिरोधायं करे जिनको हम इसके वाद 
समय-समय पर अपने नाम पर तथा अपनी ओर से कथित प्रदेशों का शासन चलाने 
के लिए नियुक्ति के योग्य समझेंगे। 

“और हम अपने विश्वासभाजन तथा स्नेह के पात्र भ्राता तथा परामर्शदाता 
चाल्सँ जॉन वाइकाउण्ट कैनिंग की स्वामिभक्ति, योग्यता तथा बुद्धि पर विशेष 
भरोसा और विशवास रखते हुए, इस घोषणा द्वारा उसे, ऊपर निर्दिष्ट वाइकाउन्ट 
कैनिंग को अपने कथित प्रदेशों में तथा उनके ऊपर उन आज्ञाओं तथा नियमों का 
पालन करते हुए जो उसे समय-समय पर हमारे एक प्रधान राज्य-सचिव द्वारा 
प्राप्त होंगी, हमारे नाम पर वहाँ का शासन चलाने तथा सामान्यतः हमारे नाम पर 
एवं हमारी ओर से कार्य करने के लिए अपना पहला बाइसराय और गवनेर- 
जनरल बनाते और नियुक्त करते हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३६ अर्वाचीन भारत का इतिहास 


“हम इस घोषणा के द्वारा भारत के देशी नरेशों के प्रति घोषित करते हैं कि 
उनके साथ माननीय ईस्ट इंडिया कम्पनी ढारा या उसके अधिकार की अधीनता 
में की गई सन्धियाँ और समझौते हम स्वीकार करते हैं और हम उनका सावधानी 
से पालन करेंगे और उनकी (देशी नरेशों की) ओर से भी हम इसी प्रकार इनके 
पालन की आशा करते हँ । 

“oq अपने वर्तमान अधिकृत प्रदेशों को बढ़ाना नहीं चाहते और जब कि हम 
अपने प्रदेशों या अपने अधिकारों पर धृष्टतापूवेक किसी को हस्तक्षेप न करने देंगे, 
हम दूसरों के प्रदेशों इत्यादि पर हस्तक्षेप करने की स्वीकृति भी न देंगे । हम अपने 
देशी नरेशों के अधिकारों, उच्च पद और सम्मान को अपना ही समझकर आदर 
करेंगे; और हमारी इच्छा है कि वे (देशी नरेश) तथा स्वयं हमारी प्रजा भी उस 
समृद्धि और उस सामाजिक प्रगति का आनन्द लें जो आन्तरिक शान्ति ओर. सुशासन 
से हो प्राप्त हो सकता है। 

“हम अपने आप को भारतीय प्रदेशो के निवासियों के प्रति कर्तव्य के उन्हीं 
बन्धनों से बंधा समझते हैं, जो हमें अपनी अन्य समस्त प्रजा के साथ बाँधे हुए हैं 
और सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु के आशीर्वाद से हम उन कर्तव्यों को ईमानदारी तथा समझ- 
दारी के साथ पूरा करेंगे। ; - 

“इसाई धर्म की सच्चाई पर अपना दृढ़ भरोसा रखते हुए और (इस) धर्म 
से प्राप्त सान्त्वना को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हुए हम अपने किसी भी प्रजा- 
जन पर अपने विचारों को लादने के अपने अधिकार और इच्छा का समान रूप से 
त्याग करते हैं । हम यह अपनी शाही इच्छा और खुशी घोषित करते हैँ कि किसी 
के धामिक विदवासों और नियमों के कारण किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात 
न किया जाय, न किसी को सताया या परेशान किया जाय; अपितु सवको समान 
रूप से कानून का पक्षपात-रहित संरक्षण प्राप्त होगा और हम अपने अधीनस्थ 
सभी (कर्मचारियों) को कडाई से यह आदेश देते है और यह कतेव्य सौंपते हैं 
कि वे हमारे किसी भी प्रजा-जन के घामिक विशवास या उपासना में हस्तक्षेप करने 
से दुर रहें, नहीं तो उन्हें हमारी सख्त नाराजी का शिकार होना पड्गा । 

“हमारी यह भी इच्छा है कि हमारे प्रजाजनं, चाहे वे जिस भी जाति या धर्म 
के हों, अपनी शिक्षा, योग्यता और ईमानदारी के कारण हमारी सेवा में जिस पद के 
कर्तेव्यो के निर्वाह के योग्य हों उस पर उन्हें स्वतन्त्रता और बिना किसी पक्षपात 
के रखा जाय। 

“भारत के निवासियों के हृदय में अपने पूर्वजों से प्राप्त भूमि के प्रति ममत्व 
की जो भावना दै, उसे इम जानते है और उसका सम्मान करते हूँ मोर हम इस 
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(भूमि) से सम्वन्धित.उनके समस्त अधिकारों को, राज्य की न्यायोचित माँगो का 
घ्यान रखते हुए, रक्षा करना चाहते है । हमारी इच्छा है कि सामान्यतः कानून 
बनाते और व्यवहार में लाते समय भारत की प्राचीन पर॒म्पराओं, प्रथाओं और 
रीति-रिवाजों का उचित घ्यान रखा जाय ।” ; 
आगे इस घोषणा में पिछले अपराधों के लिए सबको विना किसी शतं के क्षमा 
दो गई और यह घोषणा इन शब्दों के साथ समाप्त हुई किं 
“जब भगवान्‌ के आशीर्वाद से शान्ति पुनः स्थापित हो जायगी, तब शान्तिपुणं 
उद्योगों को सवल करने, सावंजनिक हित और सुधार के कार्यों को बढ़ाने तथा इस 
देश के शासन को इसमें रहनेवाली समस्त प्रजा के लिए हितकर बनाने की हमारी 
हादिक इच्छा है। उनकी (प्रजाजनों की) समृद्धि में हमारी शक्ति होगी,. उनके 
संतोष में हमारी सुरक्षा होगी और उनकी कृतज्ञता में हमारा पुरस्कार होगा । 
घोषणा का महत्त्व--भारत के नरेशों एवं जनता के लिए इस घोषणा का 
महत्त्व इस बात में था कि इसमें शासन की नई नीति का समावेश हुआ.।-नरेशों 
को विइवास दिलाया गया था कि उनकी रियासतों की सीमाओं में छेड़-छाड़ न की 
जायगी; रियासती प्रदेशों को अंगरेजी राज्य में मिलाने की नीति समाप्त हो 
चुकी थी। इसके फलस्वरूप “लैप्स (Lapse) का सिद्धान्त भी समाप्त हो 
चुका था और लॉड कैनिग ने कानपुर दरबार में यह भी घोषणा करदी थी कि रानी 
भारतीय नरेशों के गोद लेने के अधिकार को स्वीकार करती है। इससे नरेश 
अपनी पत्नियों के बाँझ होने के कारण अपनी रियासत के छिन जाने के भय से मुक्त 
हो गये। भारतीय जनता के लिए तो इस घोषणा से मानो पृथ्वी पर एक नया 
स्वर्गं ही उतर आया । इसमें उन्हें, शान्ति और समृद्धि, अपने-अपने YA की रक्षा, 
` रानी की दूसरी प्रजाओं के साथ समानता का व्यवहार तथा सबसे बड़ी बात तो 
यह कि यदि वे योग्य हों तो उन्हें ऊँची से ऊंची सरकारी नौकरी में स्थान देने के 
वचन दिये गये थे। इन वचनों के कारण इस घोषणा ने भारतीय जनता को 
संतुष्ट करने तथा देश में शान्ति स्थापित करने में बहुत सफलता प्राप्त की । इस 
घोषणा से चारों ओर संतोष की जो भावना जागृत हुई उसका लॉड कैनिग ने जनता 
के मन में यह बात बैठा देने में पूरा-पूरा लाभ उठाया कि अब भारत में एक नया 
युग सचमुच प्रारम्भ हो गया है। उत्तर-भारत तथा मध्य-भारत के प्रमुख नगरों में 
दरबारों का आयोजन कर लोड कैनिंग ने भारतीय नरेशों तथा जनता को नये 
शासन के सदाशयों के प्रति पुनः विश्वास दिलाया और साथ ही इन दरबारों की 
सज-घज और तड़क-भड़क से उनके मन में ब्रिटिश राज्य की शक्ति का सिक्का भी 
जमा दिया । 
2२ 
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गोरो का विद्रोह--कैनिंग अभी दौरा करके लौटा ही था कि अँगरेजी सेना के 
एक भाग ने, जो अब तक कम्पनी की अधीनता में था, विद्रोहात्मक प्रदर्शन कर 
कैनिंग के सामने नई चिन्ताएँ उपस्थित कर दीं । इन विद्रोही सिपाहियों का दावा 
था कि स्वयं उनकी सहमति के बिना उन्हें कम्पनो की सेवा से क्राउन को सेवा में 
नहीं वदला जा सकता और या तो उन्हें नौकरी से अलग कर दिया जाय या उन्हे 
फिर से नये पुरस्कार (bounty money) दिये जाये | 

इलाहाबाद, मेरठ तथा अन्य प्रमुख सैनिक छावनियों में इन विद्रोहपूर्ण प्रदर्शनों 
ने गम्भीर रूप धारण कर लिया और बड़ी कठिनाई से शान्ति रक्खी TS | सरकार 
उन सबको नौकरी से रिहा करने के लिए बाध्य हुई, जो.ऐसा चाहते थे; इससे 
अँगरेजी सेना में १०,००० सिपाही कम हो गये। 

सेना का पुनगंठन--१८५७ के विप्लव के अनुभवों तथा अँगरेजी सैनिकों 
की उद्ृण्डता को देखते हुए सेना का पुनर्गठन सबसे प्रमुख समस्या बन गया । सैनिक- 
संघटन में दो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये; एक तो अंगरेज और भारतीय सैनिकों 
के अन्‌पात के सम्बन्ध में और दूसरा सेना के भावी. संघटन के विषय मेँ। 

पिछले विप्लव ने अधिकारियों के मन में यह बात बैठा दी थी कि अंगरेज 
और भारतीय सैनिकों में एक निश्चित अनुपात बनाये रखना नितान्त आवश्यक 
है; इसलिए अव निश्‍चय किया गया कि भविष्य में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों 
का अनुपात २:१ से अधिक न बढ़ने पावे और तोपखाने इत्यादि को पूर्णत: यूरोपोय 
सैनिकों के हाथों में रखा जाय । इस निश्‍चय के अनुसार भारत में लगभग ७२,००० 
यूरोपीय तथा १,३५,००० भारतीय सैनिक रखे गये। । 

संघटन के प्रन को लेकर भारत-सरकार और गृह-सरकार के बीच कुछ मत- 
भेद सामने आये । ये मतभेद पिट के समय से चले आते थे और ये स्थानीय यूरोपीय 
सेना रखने के प्रश्‍न के चारों ओर केन्द्रित थे । गृह-सरकार के नियन्त्रण से मुक्त सेना 
रखने के खतरों को पिट भली भाँति समझता था, परन्तु समय की आवद्यकताओं 
को देखते हुए उसे एसी सेना का रखा जाना स्वीकार कर लेना पड़ा था। तब से 
स्थानीय यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ती गई और विप्लव के समय भारत में 
यूरोपीय सेना में एक-तिहाई सैनिक स्थानीय थे। अब गृह-सरकार तथा-भारत- 
सरकार के सामने प्रश्न यह था कि वढाई हुई यूरोपीय सेना में स्थानीय सैनिकों का 
क्या अनुपात होना चाहिए। लाँड कैनिंग का विचार यह था. कि कम से कम 
यूरोपीय सेना का आघा भाग तो स्थानीय सैनिकों से ही संघटित होना चाहिए। 
दूसरी ओर सर डब्ल्यू मंन्स्फील्ड (ais सेन्डहस्टे] ने १८५९ में लिखा कि “सै 
समझता हूँ कि भारत में हमारी भावी सुरक्षा के लिए ही नहीं, अपितु. हर मैजेस्टी' 
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की सेना के लिए जो अपने सामने एक भयंकर उदाहरण से प्रभावित हुए विना नहीं 
रह सकती,एक उदाहरण के तौर पर भी,स्थानीयं यूरोपीय सेना का अस्तित्व समाप्त 
हो जाना चाहिए ।” रानी दोनों प्रकार की (स्थानीय तथा गृह-सरकार द्वारा 
नियन्त्रित) सेनाओं को मिला देने के पक्ष में थी और मई १८६० में मंत्रिमंडल ने 
इनको मिला देने का निश्‍चय कर लिया और अगस्त में लोक-सभा ने यह नियम वना- 
कर कि भविष्य में भारत में स्थानीय प्रयोजनों के लिए यूरोपीय लोगों की भर्ती 
न की जाय, इस नये परिवतंन को स्वीकृति दे दी । दोनों प्रकार की सेनाओं के 
मिलाने में जो संघटन-सम्बन्धी परिवर्तन आवश्यक थे वे भारतीय रेजीमेंटों के लिए . 
अधिकारी तैयार करने तथा स्टाफ में भर्ती करने के लिए प्रत्येक प्रेसीडंसी में 
'स्टाफकोर' (Staff Corps) वना कर पूरे किये गये। ३ 

अर्थे-व्यवस्था का पुनःसंघटन--विप्लव का दमन हो चुका था, परन्तु विप्लव 
ने शासन-तन्त्र को वुरी.तरह से झकझोर दिया था और इसकी दुबेलताओ को स्पष्ट 
कर दिया था। विप्लव के फलस्वरूप चारों ओर दुःसंघटन, बेचैनी और जातीय 
घृणा व्याप्त हो गई थी। अर्थ-व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी। उसे सुधारने के 
लिए जो उपाय अपनाये गये थे, उन्होंने वाणिज्य के क्षेत्र में अविइवास उत्पन्न कर 
दिया था। अभी ais कैनिंग कलकत्ते में अपने देशवासियों का विश्‍वास न 
प्राप्त कर सका था । ऐसा था वह वातावरण जिसमें लॉड कैनिग को शान्ति और 
व्यवस्था ही स्थापित नहीं करनी थी अपितु सुघार और पुनगंठन भी करना था । 

अर्थ-व्यवस्था में सुधार--विप्लव से अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी 
और घाटे (deficit) की रकम बहुत बढ़ गई थी। विप्लव के व्यय को भारत- 
सरकार पर डालने के ब्रिटिश-सरकार के निएचय के फलस्वरूप भारत का ऋण 
चालीस लाख स्टलिंग से भी अधिक बढ़ गया था | भारतीय अथं-व्यवस्था में सन्तु- 
लन स्थापित करना और आय के नये साधन खोजना आवश्यक हो गया था व्यव- 
सायों तथा पेशों पर कर लगाने के प्रस्ताव से विरोध का तूफान उठ खडा हुआ। 
ऐसी स्थिति में कैनिग ने विद्येषज्ञों के परामर्श की आवश्यकता का अनुभव किया 
और इसके लिए गृह-सरकार को लिखा । नवम्बर १८५९ में जेम्स बिलसन को, 
जो कुछ समय तक इंगलेंड में अर्थसचिव तथा व्यवसाय-समिति (Board of 
trade ) का उपसभापति रह्‌ चुका था, भारत की अर्थ-च्यवस्था ठीक करने केः 
लिए गवर्नर जनरल की परिषद्‌ का पहला अर्थ-सदस्य बनाकर भेजा गया। 

विलसन नवम्बर १८५९ में भारत पहुँचा । उसने अथ-च्यवस्था के अध्ययन के 
सिए उत्तर-भारत का दौरा किया और फरवरी १८६० के अपने बजट-माषण में 
स्थिति की पर्यालोचना की । इस समय अर्थव्यवस्था निराशाजनक ही नहीं थी, 
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परेशान करनेवाली भी थी। विप्लव के तीन वर्षों में घाटे की रकम २० लाख 
स्टलिग से भी अधिक बढ़ गई थी । चालू साल में घाटे की रकम में ६३ लाख बढ़ने 
की चिन्ताजनक स्थिति की संभावना थी । कम्पनी के युद्धों के फलस्वरूप जो 
राष्ट्रीय ऋण चला आ रहा था, वह ५६३ लाख से लगभग ६८ लाख तक बढ़ गया 
था और इस प्रकार वाषिक ब्याज की रकम लगभग-२ लाख बढ़ गई थी। १८५६ 
में चुंगी की दर बढ़ाने से राजस्व की आय में वृद्धि अवश्य हुई थी, परन्तु साथ ही 
माल का आयात घट गया था भारत में ब्रिटिश व्यापारियों को सरकार का यह्‌ 
कार्य बहुत खल रहा था और विलसन को यह निश्चित आदेश दिया गया था कि वह 
इनको संतुष्ट करने का प्रयत्न करे। 

१८६०-६१ में राजस्व की अनुमानित आय कुल ४,३०,००,००० पौंड थी । 
आय का प्रमुख स्रोत भूमि-कर था, जिससे कुल आय का ४०% से भी अधिक प्राप्त 
होता था; इसके अतिरिक्त आय के अन्य स्रोत, अफीम, नमक का एकाधिकार, 
चुंगी तथा डाक टिकटों को बिक्री थे। 

बिलसन ने इस स्थिति को सुधारने के लिए दो उपायों का प्रस्ताव किया--तये 
कर लगाना तथा सावंजनिक एवं सैनिक कर्मचारियों की संख्या कम करना | उसने 
तीन नये कर प्रस्तावित किये--(१) विभिन्न व्यवसायों तथा पेशों पर एक, चार 
तथा दस रुपये का कर; (२) २० पौं० वाषिक से अधिक आय पर आयकर 
(Income tax) तथा (३) भारत में पैदा की गई तम्बाकू पर आयात वस्तुओं के 
बराबर कर । परन्तु बिलसन के प्रस्तावों के कुछ अंश को व्यवहार में लाया गया । 
फिर भी विलसन का बजट इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि उसमें उन सिद्धातों को 
रखा गया था जिन पर भारत की भावी आथिक नीति की नींव पड़ी । आय-कर 
पाँच वर्षो के लिए लगाया गया। विळसन ने वंगाळ के जमींदारों के इस निराधार 
तकं का खंडन किया कि स्थायी वन्दोबस्त' (Permanent Settlement) 
के फलस्वरूप उन पर कोई नये कर नहीं लगाये जा सकते थे और उसने 
कॉनवालिस के विवरण-पत्रों से यह प्रमाणित कर दिया कि स्थायी बन्दोबस्त” 
में जमींदारों को यह छूट नहीं दी गईथी। अंगरेज व्यापारियों को संतुष्ट करने के 
लिए चाय, पटसन और जूट जैसे कच्चे माल पर से निर्यात-कर हटा दिया 
गया और तैयार माल पर आयात-कर कम कर दिया गया; ये परिवर्तन स्वतन्त्र 

व्यापार के नाम पर किये गये, यद्यपि इनसे भारत के राजस्व को बहुत 
क्षति पहुंची । 

. खे की रकम को कम करने के उद्देश्य से विलसन ने सैनिक नियन्त्रण के लिए 
निपुण विभाग स्थापित कर सँनिकःच्यय कम करने पर जोर दिया। शासन के 
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सार्वजनिक विभागों का व्यय कम करने के लिए निश्चयात्मक उपाय ग्रहण किये 
गये और इस प्रकार वजट को संतुलित किया गया । 

विलसन के पश्चात्‌ सेम्युएल लँग ने अथ-सचिव का पद ग्रहण किया। सावं- 
जनिक एवं सैनिक-व्यय कम करने के लिए उसने विलसन के उपायों का अनुसरण 
किया । 

wT का कार्यकाल भारतीय अथे-व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण (Decentr- 
alisation) की प्रणाली जो बाद में भारतीय अथं-व्यवस्था की एक विशेषता वनी, 
प्रारम्भ करने के कारण बहुत उल्लेखनीय है । इस प्रणाली का जन्म छँग के 
इस प्रस्ताव से हुआ कि स्थानीय सरकारों को केन्द्र से एक निश्चित रकम दिये जाने 
की अपेक्षा कुछ कर सौंप दिये जायें जिनकी आय का उपयोग वे स्थानीय कार्यों के 
लिए करें; उस समय स्थानीय सरकारों को तम्वाकू का कर सौंपा गया | इस प्रणाली 
से स्थानीय सरकारों में अपव्यय की प्रवृत्ति रुक गई और उनमें कम खच करने की 
इच्छा उत्पन्न हो गई। ; 

सुधारों तथा खर्चे कम करते जाने के फलस्वरूप लएंग के बजट में बचत होने 
लगी, जिसके कारण उसने सार्वजनिक हित के कार्यों तथा शिक्षा के लिए अनुदान 
देने, कुछ अंश में मान्चस्टर के माल पर आयात-कर कम करने तथा २० से ५० 
to वाषिक आय पर आयकर हटाने का प्रस्ताव किया । 

लंग संभवतः पहला व्यक्ति था, जिसने भारतीय राजस्व की सामान्य प्रवु- 
त्तियों पर विचार करते हुए यह पता लगाया कि “भारत का राजस्व असाधारण 
रूप से प्रगतिशील और परिवतनशील है ।? भारतीय अर्थ-व्यवस्था के प्रति लैंग 
का यह स्वणिम निष्कर्ष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि प्रतिदिन अधिकाधिक राजस्व 
का स्रोत होते हुए भी भारतीय जनता आज भी पीड़ित, दुःखी और रोगों की 
शिकार है। आखिर क्यों? 

सुधार और पुननिर्माण कॅनिंग के शासन के प्रमुख ध्येय थे। उसने शासन- 
प्रवन्ध, कृषि, शिक्षा, पुलिस, न्याय-विभाग, रेलवे--सभी पर ध्यान दिया। 

कृषि के क्षेत्र में कॅनिग ने भूमि जोतनवालो को कृषि से होनेवाले लाभ प्राप्त 
कराने तथा सबसे बड़ी बात तो यह कि कृषि को बार-बार नये-नये बन्दोबस्तो की 
परेशानियों और राज्य की बढ़ती हुईं माँगों से बचाने का प्रयत्न किया। १८५९ 
के बंगाल रेंट एक्ट, (Bengal Rent Act) ने भूमि जोतनेवालों को भूमि जोतने 
की अवधि तथा जमीन के लगान की निश्चितता देकर स्थायी बन्दोबस्त की 
बुराइयों को बहुत कुछ कम कर दिया। यह कानून भारत के अन्य प्रांतों में लगान 
सम्बन्धी कानूनों' (Rent Acts) के लिए एक आदर्श बन गया । 
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शिक्षा--राज्य-सचिव सर चार्ल्स बूड के समान कैनिंग भी शिक्षा के लिए 
कुछ रकम रखने के लिए उत्सुक था । १८५४ के अपने पत्र में सर चाल्सं वुड ने भारत 
में शिक्षा के विकास के लिए जो रूपरेखा प्रस्तुत की थी, उसी का अनुसरण करते 
हुए भारत में शिक्षा की प्रगति हुई है। प्रथम राज्य-सचिव लॉड स्टैनली ने अपने 
७ अप्रैल १८५९ के पत्र में स्थिति की संक्षिप्त पर्यालोचना करते हुए प्रमुख विचारणीय 
विषयों पर विचार किया था। परन्तु स्टैनली का कार्यकाल बहुत थोड़ा रहा 
और उसके पश्चात्‌ बुड ने राज्य-सचिव का पद-भार ग्रहण किया । प्रत्येक प्रांत में 
एक अध्यक्ष (Director) की अधीनता में एक शिक्षा-विभाग खोला गया 
और इस विभाग के मातहत निरीक्षक तथा अध्यापक नियुक्त किये गये । प्रार- 
fers एवं उच्च शिक्षा में कुछ उन्नति हुई परन्तु आथिक कठिनाइयों के कारण 
अधिक प्रगति न हो सकी। 
कानून और व्यवस्था--इस समय कानून के क्षेत्र में सबसे अधिक गड़बड़ थी | 
न्यायाधीशों के सामने अपनी न्याय-चुद्धि, समानता की भावना तथा अपने सद्‌- 
विचारों के अतिरिक्त प्राय: मार्ग-दशंक सिद्धान्तो. का अभाव था। कैनिग ने 
विधि को निश्चित रूप देने का प्रयत्न किया और उसने १५६० में मैकॉले तथा 
प्रथम संविधि-आयोग (Law Commission) द्वारा १८३७ में प्रस्तुत भारतीय 
दण्ड विधान, (Indian Penal Code) को स्वीकृति दे दी । दीवानी और 
फौजदारी के विधान (९०५९३) पास किये गये और मुसलमान फौजदारी- 
विधान (Muslim Criminal Code) को हटा दिया गया । 
इसी समय १८६१ के भारतीय उच्च-न्यायालय कानून (Indian 
High Courts Act) द्वारा न्याय-विभाग का पुनगंठन किया गया; इस कानून के 
अनुसार कलकत्ता, बस्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किये गये और 
उत्तर-पश्चिमी प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के लिए, जहाँ की न्याय-व्यवस्था 
अब तक कलकत्ते से होती थी, एक नई अदालत स्थापित करने का अधिकार दिया, 
जिसके TAR १८६६ में इलाहावाद में अदालत की स्थापना हुई | इस कानून में 
उच्च न्यायालयों का विधान और अधिकार प्रस्तुत किये गये थे जो आज तक सूलरूप 
से अपरिवतित चले आ रहै हैँ। न्यायाधीशों की नियुक्ति क्राउन के हाथ में थी और 
न्यायाधीश तभी तक अपने पद पर रह सकते थे जब तक हिज मैजेस्टी उनसे संतुष्ट 
रहें। प्ेसिडेसियों के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Courts) तथा कम्पनी 
की सदर अदालतें १८६१ ई० में भंग कर दी गई । अब तक अँगरेज प्रजा-जनों के 
न्याय-विचार का जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालयों तक सीमित था वह रद्द कर दिया 
गया और उनकी रक्षा के लिए फौजदारी-विधान में विशेष व्यवस्था कर दी गई । 
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आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए १८६१ के एक कानून 
के अनुसार पुलिस-विभाग का पुनगेठन किया गया; १८६१ के इस कानून में बहुत 
दीर्घं कालीन परिणाम लानेवाले सुधारों की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक स्थानीय 
सरकार के अधीन एक इन्स्पेक्टर जनरल की अध्यक्षता में पुलिस-विभाग का संघटन 
किया गया और उसे स्थानीय सरकार के सीधे नियन्त्रण में रखा गया; इन्स्पेक्टर- 
जनरल की सहायता के लिए डिप्टी-इन्स्पेक्टर-जनरल नियुक्त किये गये । प्रत्येक 
जिले में एक पुलिस सुर्पारिटेंडेंट नियुक्त किया गया जो जिले की पुलिस में अनुशासन 
और व्यवस्था रखने के लिए उत्तरदायी था; उसे जिला-मजिस्ट्रंट के साथ मिलकर 
कार्य करना था और वह शान्ति बनाये रखने तथा अपराधों का दमन करने के सभी 
मामलों में जिला-मजिस्‍्ट्रेट के अधीन होता था। पुलिस के उच्च अधिकारी, जिनमें 
ुर्पारिटेंडंट भी थे, इंगलैंड में यूरोपवासियों में से ही भर्ती किये जाते थे। प्रत्येक 
जिले को कुछ थानों में ate दिया गया और प्रत्येक थाने में कुछ कान्स्टेवलो के साथ 
डिप्टी-इन्स्पेक्टर के पद का एक भारतीय अफसर नियुक्त किया गया । 

१८६१ का भारतीय परिषद्‌ अधिनियम (Indian councils Act of 
1867) १८६१ का अधिनियम, जिसने भारत-सरकार की कार्यकारिणी 
में बहुत कुछ सुधार किये और व्यवस्थापिका के साधनों एवं कार्यप्रणाली में परि- 
वरतेन किये, ग्लेडस्टन की उदार-नीति के वातावरण में तैयार हुआ। भारतीय 
विप्लव ने तत्कालीन भारतीय शासन-तन्त्र के दोषों की ओर सबका ध्यान आक- 
बित कर दिया था। लॉर्ड कैनिग इस झासन-तन्त्र से पूर्णतः असंतुष्ट था | उसने 
इसमें सुधार के लिए पहले लॉडे स्टेनली से और तब बुड से बहुत लम्बे समय तक 
लिखा-पढ़ी की थी। सर चाल्सं वुड ने ६ जून १८६१ को लोक-सभा में विधेयक 
प्रस्तुत करते हुए अपने भाषण में भारतीय विप्लव के फलस्वरूप बढ़ती हुई जातीय 
घृणा की ओर संकेत किया और आगे कहा कि “भारत में अपनी स्थिति की बढ़ती 
हुई कठिनाइयों की ओर से हमारा आँखें बन्द करना मूता ही होगी, और यह 
इसका एक अतिरिक्त कारण है जिससे कि हम अपनी सारी संस्थाओं को दृढ़तम 
आधार पर स्थित करने के लिए शी घातिशी घ्र प्रयत्न करें।” विप्लब के कारणों में 
इस बात पर अनेक लोगों ने बहुत बल दिया कि इसका. प्रमुख कारण शासक और 
प्रजा में सम्पर्क का सर्वथा अभाव था, जिसके कारण वे एक दूसरे की भावनाओं से 
सर्वथा अनभिज्ञ रहते ये । जैसा कि प्रो ०डॉडवेल ने कहा है “विचारशील एवं शान्ति- 
प्रिय सर सैयद के साथ-साथ अनेक लोग उस अपरिमाजंनीय दुर्भाग्य (विप्लव) 
का कारण भारत में जनता की भावनाओं को समझने में सरकार की पूर्ण विफलता 
को बतला रहे ये और सर सैयद के साथ-साथ इन लोगों का विचार था कि यदि 
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सरकार भारतीयों के साथ नियमित रूप से परामश कर सके तो सरकार का काम 
बहुत सरल हो जायगा।” सरकार अपनी विधियों और नियमों के औचित्य के 
विषय में कभी भी जान ही न पाती थी और न जनता को अपने कार्यों का औचित्य 
समझाने के लिए ही उसके पास कोई साधन था । सर वाटेल HAL ने १८६० के 
अपने प्रसिद्ध पत्र में इस वात पर जोर दिया कि परिषदों में भारतीय सदस्य भी 
रखे जायें और “कोई कानून जनता के लिए उपयोगी है या नहीं, यह जानने का 
विप्लव के अतिरिक्‍त अन्य कोई साधन न होने की स्थिति में भी लाखों के लिए 
कानून बनाने के प्रयोग” की भयंकरता पर विस्तार से प्रकाश डाला। १८५८ में 
भारतीय संवैधानिक सुधारों' के विवरण में भी इसी वात की ओर संकेत करते 
हुए कहा गया कि विप्लव की भीषण घटनाओं ने लोगों को देश के विधि निर्माण 
से भारतीयों को सर्वथा अलग रखने से उत्पन्न होनेवाले संकटों से अच्छी तरह 
परिचित करा दिया था।” १८६१ के कानून में इस सम्पक की व्यवस्था की गई | 
इसके अतिरिक्त १८३३ से विधि-निर्माण का जो केन्द्रीकरण (Centra- 
121६००) प्रारम्भ हुआ था, वह दोषपूर्ण सिद्ध हुआ। केन्द्रीय सरकार के 
सदस्यों के पास न तो इतना समय था और न उनमें ऐसी प्रवृत्ति ही थी कि वे ऐसे 
कानून बनाते जो देश के सभी भागों के लिए उपयोगी सिद्ध होते; इसलिए विधि- 
निर्माण के अधिकार का dearer आवश्यक समझा गया, जिससे प्रेसिडेंसियाँ और 
प्रान्त अपनी स्थानीय स्थितियों के अनुकूल कानून वना सकें। 
अंततः तत्कालीन व्यवस्थापिका ने, जिसका निर्माण १८४४ के कानून के 
अनुसार हुआ था, अपने निर्माताओं के उद्देश्यों के बहुत कुछ प्रतिकूल, ऐसे कार्य भी 
अपने ऊपर ले लिये थे, जो तत्कालीन प्रणाली से कुछ भी मेल न खाते थे। यह संस्था 
एक प्रकार की एँग्लो-ईडियन लोक-सभा वन गई थी,'जो स्वतन्त्र रूप से व्यवस्था 
बनाने और माल के यातायात को रोकने के अधिकार की माँग करती रहती थी । 
इन सव कारणों का सामूहिक परिणाम १८६१ के कानून के रूप में सामने 
आया। सर चाल्सं वुड ने इस कानून का विधेयक प्रस्तुत किया था। यह कानन 
भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का तथा व्यवस्था बनाने के कार्य के deat का प्रारम्भ 
करने के कारण भारत के संवैधानिक इतिहास में वहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 
इस कानून के अनुसार गवर्नेर-जनरल व्यवस्था बनाने के प्रयोजन के लिए कुछ मनो- 
नीत गैरसरकारी सदस्यों को अपनी परिषद्‌ में सम्मिलित करने में समर्थ हो गया 
और मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को उनके व्यवस्था वनाने के अधिकार पुन: 
प्राप्त हो गये तथा अन्य प्रांतो में भी इसी प्रकार की व्यवस्थापिका परिषदों की 
स्थापना की व्यवस्था की गई। 
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इस कानून में गवनेर-जनरल की कार्यकारिणी एवं व्यवस्थापिका--दोनों 
का नया विधान प्रस्तुत किया गया। 

(अ) गबर्नर-जनरल को कार्यकारिणी परिषद्‌ में परिवर्तन--गवर्नेर-जनरल 
की कार्यकारिणी परिषद्‌ में एक पाँचवाँ साधारण सदस्य बढ़ाया गया । गवनेर- 
जनरल को अधिकार दिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर वह कानून बनाने के 
अतिरिक्त अन्य सभी वातों में अकेले काम कर सकता था और अपनी अनुपस्थिति 
में परिषद्‌ की बैठकों का सभापतित्व करने के लिए सभापति नियुक्त कर सकता था । 
इस कानून में गवर्नर-जनरल को यह भी अधिकार दिया गया कि वह काये को 
सुचारु रूप से चलाने के लिए नियम वना सकता है और इन कार्यों के अनुसार जो 
कार्य किये जायेंगे वे परिषद्‌ सहित गवनंर-जनरल के कार्य समझे जायंगे | इस अधि- 
कार के अनुसार कैनिग ने ऐसे नियम बनाये जिनसे परिषद्‌ के सदस्यों में अलग- 
अलग विभागों के कार्य वाँटने की प्रणाली स्थापित हो गई; अब कार्यकारिणी- 
परिषद्‌ का प्रत्येक सदस्य अपने को सापे गये विभागों की सभी साधारण बातों को 
निपटाने लगा, जिससे सभी विभागों से सम्बन्धित कागज-पत्रों से भरे बक्सो को, 
एक सदस्य से दूसरे सदस्य के पास, चक्कर लगाने की प्रथा समाप्त हो गई। महत्त्व- 
पूर्ण विषय, सम्वन्धित सदस्य के विचारों सहित वायसराय के सामने रखे जाते थे 
और जिन बातों में वायसराय का सम्वन्धित सदस्य से मतभेद होता था उनको 
परिषद्‌ के सामने रखा जाता ari परिषद्‌ के सभापति का निर्णायक 
(casting) मत होता था। 

(आ) केन्द्रीय व्यवस्थापिका में परिवर्तन--व्यवस्था-सम्बन्धी कार्यों के लि ' 
गवर्तेर-जनरल की परिषद्‌ में कम से कम ६ और अधिक से अधिक १२ सदस्य 
बढ़ाने की व्यवस्था की गई; ये सदस्य गवर्नर-जनरल द्वारा मनोनीत होते थे और 
दो वर्षो के लिए नियुक्त किये जाते थे तथा इनमें से कम से कम आधे सदस्य TS 
सरकारी होते थे। ये अतिरिक्त सदस्य यूरोपीय या भारतीय हो सकते थे। इस 
प्रकार इन अतिरिक्त सदस्यों को लेकर गवर्नर-जनरल की परिषद्‌ भारत की 
व्यवस्थापिका बनी | इसके कार्य बिलकुल सीमित थे और व्यवहार में इसका कार्य 
कानून बनाना न होकर कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तावित कानूनों को स्वीकृति देना 
भर था । ऐसी कोई नई विधि प्रारम्भ करने के लिए, जिसका सम्बन्ध (अ) भारत 
के सार्वजनिक ऋण या राजस्व से हो, (आ) किसी वर्ग के घर्म या धामिक रीति- 
रिवाजों से हो, (इ) जल या स्थल सेना के किसी भाग के अनुशासन या व्यवस्था a 
हो, और (ई) सरकार के विदेशी शक्तियों और राज्यों के साथ सम्बन्धों से हो, 
गवर्नेर-जनरल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। किसी भी कानून पर गवनेर- 
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जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी और सभी कानून राज्य-सचिव के पास भेजने 
आवश्यक थे, जो किसी कानून को अस्वीकार भी कर सकता था | केन्द्रीय व्यव- 
स्थापिका भारत के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती थी और 
प्रान्तीय सरकारोंद्रारा बनाये हुए किसी भी कानून में. गवर्नेर-जनरल 
परिवर्तन कर सकता था या उसे रद्द कर सकता था। आवश्यकता पड़ने पर 
गवने र-जनरल को अध्यादेश (Ordinances) जारी करने का अधिकार था और 
यदि राज्य-सचिव पहले ही किसी अध्यादेश को अस्वीकृत न कर दे तो वह ६ 
महीने तक कानून के समान चल सकता था। 

(इ) प्रान्तीय व्यवस्थापिका--वम्बई और मद्रास सरकारों को फिर से व्यव- 
स्थापिका के अधिकार दे दिये गये थे और व्यवस्था के कार्य के लिए गवनर की 
परिषद्‌ में कम से कम चार और अधिकं से अधिक ८ मनोनीत सदस्य बढ़ाये गये 
थे, जिनमें से कम से कम आधे सदस्यों का गैर-सरकारी होना आवश्यक था । 
गवनेर-जनरल को अधिकार दिया गया था कि वह अन्य प्रांतों में भी इसी प्रकार की 
व्यवस्थापिकाओं की स्थापना करे और इस अधिकार के अनुसार उत्तर-परिचमी- 
प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में १८८६ में, पंजाब में १८९८ में तथा बंगाल में 
१८६२ में व्यवस्थापिकाएँ स्थापित की गई। इन स्थानीय व्यवस्थापिकाओं के 
अधिकार बहुत सीमित थे। किन्ही विषयों पर गवर्नर-जनरल की पूर्व स्वीकृति 
के बिना कोई प्रस्ताव प्रस्तुत न किया जा सकता था और किसी भी कानून (Act) 
को विधि (Law) वनने के लिए यह आवश्यक था कि उसे गवर्नर तथा गवनंर- 
जनरल दोनों की स्वीकृति प्राप्त हो। ६ 

१८६१ के कानून द्वारा निर्मित व्यवस्थापिकाओं ने उन उद्देश्यों को पूर्ण किया 
जिनके लिए उनका निर्माण हुआ था। ये उद्देश्य थे प्रचार, सूचना तथा विचार- 
विनिमय । इन परिषदो के रूप में सरकार को अपनी व्यवस्थाओं का औचित्य 
प्रदर्शित करने के लिए और जनता को अपनी शिकायतें सामने रखने तथा अपनी 
बात सुनाने के लिए साधन मिल गया। इससे आगे परिषदों का कोई कार्ये न था, 
वे केवल प्रस्तुत व्यवस्था पर विचार-विनिमय ही कर सकती थीं। बे न तो 
अन्य विषयों पर सूचना ही माँग सकती थीं और न सरकार के कार्यों की आलो- 

चना ही कर सकती थीं। 
` ` कॅनिंग का अवकाश ग्रहण करना--लाडं कमिंग ने १८६२ ई० में बिगड़े 
स्वास्थ्य और टूटे हृदय के साथ, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले कलकत्ते में लेडी 
कॅनिंग का देहान्त हो गया था, अवकाश ग्रहण किया। विप्लव के अशान्त दिनों में 
उसके विरुद्ध जो बहुत सी अज्ञानपूर्ण बातें कही गई थीं, वे आज किसी का कुछ भी 
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ध्यान आकर्षित नहीं करतीं । उसे युद्ध में सफलता तथा उसके बाद शान्ति स्थापित 
करने का श्रेय प्राप्त है। उसने प्रतिशोध की भावना से दूर रहते हुए १८५७ के - 
विप्लव का दमन किया, भारत-सरकार का पुनर्गठन किया और भावी प्रगति की 
रूपरेखा प्रस्तुत की । विशुद्ध वौद्धिक गुणों में भारत के बहुत ही कम शासक उससे 
भागे बढ़ सके हैं और भारत में अपने अल्पकालीन निवास को जितने अधिक उपयोगी 
सुधारों से उसने चिरस्मरणीय बनाया, ऐसा तो और भी कम लोग कर पाये हैँ 
और उन दिनों का स्मरण कर जिनमें उसे परिश्रम करना पड़ा, कोई भी उसके महत्त्व 
में शंका नहीं कर सकता । अपने देशवासियों की दृष्टि में उसका दोष यही था कि 
वह न्यायपूर्ण था, उसने अपनी वृद्धि को ईर्ष्या और क्रोध के उस बवंडर से Lael 
न होने दिया था, जो विप्लव के कारण उठ खड़ा हुआ था और उसने न्यायोचित 
दंड को प्रतिशोध में परिणत होने से हमेशा बचाया था। उपहास के रूप 
में उसके देशवासियों ने उसे (दयालु कैनिग' (Clemency Canning) 
का नाम दे दिया था,परन्तु यह उसका दयाभाव ही था, जिसके कारण वह शान्ति 
स्थापित करने, भारतीयों को शान्त करने तथा साम्राज्य के प्रति उनके मन में 
सद्भावनाएँ जगाने में समर्थ हो सका। 

कैनिग की नीति ने प्रगति और विकास के एक नये युग की पीठिका प्रस्तुत 
कर दी और यदि उसके उत्तराधिकारियों तथा लंदन में उनके स्वामियों ने विदेशी 
जातियों पर शासन करने में निपुण राजनीतिज्ञों जैसी अन्तर्दृष्टि और सहानुभूति 
प्रदर्शित की होती तो भारत का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकास हो गया 
होता और वह अपने लक्ष्य पर बहुत पहले पहुँच चुका होता । विचारशील व्यक्तियों 
को तव भी भविष्य की . काली छाया स्पष्ट दिखाई दे रही थी और वे 
अनुभव कर रहे थे कि भारत को भी स्वशासन के अपने लक्ष्य तक पहुँचने के 
लिए १९वीं शताब्दी के इटली के समान रक्तपात और आतंकों में से होकर 
गुजरना पड़ेगा | 
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सत्रहवाँ अध्याय 


आन्तरिक शासन-व्यवस्था, १८६१-६६ 


१-जलॉर्ड एल्गिन १८६२-६३ 

२--लॉ्ड जॉन लारेंस १८६३-६६ 

३--लॉडं मेयो १८६६-७२ 

४---लॉर्ड नॉर्थत्रुक १८७२-७६ 

४--लॉरड लिटन १८७६-८० 

६--लॉर्ड रिपन १८८०-८४ 

७--लॉ्ड डफरिन १८८४-८८ 

८--लॉ्डे लेन्सडाउन १८८८-६४ 

६--लॉर्ड ऐंल्गिन १८९४-६६ 

१८६१ और १८६६९ के बीच के काल की सर्वप्रमुख विशेषता है भारत-सरकार 
की शासन-नीति का विकास । १८७० ई० में 'लाल सागरीय केवल' (Red sea 
cable) की स्थापना से शिमला और लंदन के बीच समाचारों का आदान-प्रदान 
कुछ मिनटों की वात हो गया, जिससे भारतीय कार्यों पर भारत-सचिव का नियन्त्रण 
बहुत बढ़ गया; भारत-सचिव का यह नियन्त्रण वहुधा भारत के लिए अहितकर ही 
सिद्ध हुआ। इस काल में लॉड कैनिंग द्वारा निर्धारित मागे पर प्रगति की गई और 
भारत को ब्रिटिश माल की खपत तथा कच्चे माल के निर्यात की मंडी के रूप में 
विकसित करने के लिए सरकार सदैव सतर्क रही। भारत की आवश्यकताओं ie 


the fittest) के सिद्धान्तो का ढोल पीटा गया । फ्रांस और Soe ७ 
व्यापारिक एवं औपनिवेशिक प्रतिद्दंदिता तथा जमनी के E ae 
Haha बढ़त हुए प्रयत्नों को देखते हुए भारत-सरकार को ऐसी व्यापार-नीति 
ण करना पड़ा था, जिससे औद्योगिक sag: i 

ay गिक इंगलैंड की आवश्यकताएँ पूर्ण 
इस काल में वैदेशिक मामलों में कोई उल्लेखनीय घटना न हुई; ais लिटन 
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एवं डिजरायली का भाग्य-निर्णायक द्वितीय अफगान युद्ध (१८७८-८०), ME 
लारेंस के दो बड़े-बड़े भूटान-युद्ध (१८६४) तथा लार्ड डफरिन के तृतीय बर्मा 
युद्ध (१८८५) के अतिरिक्‍त इस काल में वैसी ही शान्ति छाई रही जेसो तूफान 
से पहले रहती है, क्योंकि इस समय यूरोप १९१४-१८ के विद्व-युद्ध की तैयारियों 
में जुटा हुआ था। 

जन-मत के विकास की दृष्टि से यह रचनात्मक काल था । १८५७ के विप्लव 
के बाद से निराशा के जो वादल घिर गये थे वे अब Ser लगे थे। पाइचात्य 
शिक्षा और विचार-घारा, अँगरेजी भाषा, प्रेस का विकास--विक्षेषतया १८७० के 
बाद, आयात-निर्यात-कर (Tariff) और सरकारी नौकरियों के विषय में 
इंगलैंड की नीति--इन सव बातों ने मिलकर जन-मत को संघटित होने के लिए 
प्रेरित किया; फलतः १८८५ ई० में “राष्ट्रीय कांग्रेस” का जन्म हुआ | 

संवैधानिक विकास--१८६१-६९--इस काल के संवैधानिक विकास के 
अध्ययन के लिए इसको दो भागों में वाँटना सुविधाजनक होगा--एक तो वे संवैधा- 
निक सुधार जिनका संबंध घरेलू सरकार अर्थात्‌ राज्य-सचिव एवं उसकी भारतीय 
परिषद्‌ (Council of India) से है; दूसरे वे जिनका सम्बन्ध भारत- 
सरकार से है। 

(अ) घरेलू सरकार (Home Government) —इस काल में घरेलू 
सरकार में इसके अतिरिक्त और कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन न हुआ कि भारत- 
सचिव की स्थिति उसकी अपनी परिषद्‌ में दृढ़तर कर दी गई, जिससे भारत- 
सचिव पर उसकी परिषद्‌ का वह दबाव न रह गया, जिसकी शिकायत ats 
सैलिसबरी ने मार्च १८६९ ई० में हाउस ऑफ्‌ लॉडंस्‌ में अपने भाषण में की । 

भारतीय सरकार-संविधि (Government of India Act), १८६९ 
के अनुसार भारतीय परिषद्‌ के सदस्यों का कार्यकाल १० वर्ष कर दिया गया 
और निश्चय किया गया कि रिक्त स्थानों पर भारत-सचिव ही सदस्यों को 
नियबिति करेगा। भविष्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति ताज (Crown) द्वारा की 
जानी थी । भारतीय परिषद्‌-संविधि (Council of India Act) १८७६ 
के अनसार राज्य-सचिव को परिषद्‌ में तीन विशेषज्ञों की नियुक्ति का अधिकार 
मिला, जिनका कार्य-काल उनके अच्छे आचरण पर निर्भर बताया गया ओर 
इनके लिए भारत में नोकरी की शर्ते भी हटा दी गई। सर एच० मेन की 
नियक्ति को सर्वथा विधि-सम्मत्त बनाने के लिए भी व्यवस्था की गई। 

१८७० fo में “लाल सागरीय केबल” (Red Sea Cable) की स्थापना 
से 'मारतीय सचिवालय (India office) का भारत-सरकार के साथ 
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घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो गया; अब राज्य-सचिव (Secretary of State) 
का अपने व्यक्तिगत पत्रों द्वारा वायसराय पर दबाव बढ्ने लगा, जिसका 
परिणाम भारत के लिए सदैव ही हितकर नहीं सिद्ध होता था, जैसा कि ais 
नाथंब्रुक के त्याग-पत्र से स्पष्ट होता है। अब नीति और अर्थ-सम्बत्धी सभी 
बातों का नियन्त्रण इंगलैंड से होने लगा; इंगलैंड की राजनीतिक दलबन्दियों की 
छाया भारत-भूमि पर भी पड़ने लगी और भारत के हित इस दलबन्दी की बलि- 
वेदी पर चढ़ाये जाने लगे । 

` डिजरायली के प्रधान मंत्री बनने पर सन्‌ १८७६ ई० में “रॉयल टाइटिल्स 
बिल' पास हुआ, जिसके अनुसार इंगलैंड की रानी की उपाधियो में कैसर-ए-हिन्द' 
भी जोड़ दी गई और इस प्रकार इंगलेंड के ताज और भारतीय जनता एवं रजवाड़ों 
में निकट सम्पर्क का युग प्रारम्भ हुआ। पहली जनवरी १८७७ ई० में दिल्ली 
में दरवार हुआ जिसमें रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित 
किया गया। 

(आ) भारत-सरकार में संवैधानिक विकास--१८६१ और १८६९ के बीच' 
के काल में भारत-सरकार को प्रभावित करने वाले जो संवैधानिक परिवर्तन हुए 
वे दो प्रकार के थे--पहले वे जिनका प्रभाव कार्यकारिणी अर्थात्‌ गवनंर-जनरल, 
गवनंरो एवं उनकी परिषदों पर हुआ और दूसरे वे जिन्होंने प्रान्तीय एवं केन्द्रीय 
व्यवस्थापिकाओं को प्रभावित किया । 

१--कार्यकारिणी सं परिवर्तन--इस दिशा में जो परिवतंन हुए वे एक ओर 
तो गवर्नेर-जनरल के अधिकारों और दूसरी ओर उसकी परिषद्‌ के निर्माण से 
सम्बन्धित थे 1. 

(क) गवर्नर-जनरल के अधिकार, १८७० का कानून--१७८६ और १७९३ 
के कानूनों से गवर्नेर-जनरल को अधिकार मिला हुआ था कि मतभेद होने पर वह 
अपनी परिषद्‌ के निर्णय को ठुकरा सकता है । १८७० में एक नया कानून पास.कर 
गवर्नेर-जनरल के इस अधिकार को पुनः स्वीकार किया गया और साथ ही कुछ 
बढ़ाया भी गया। १८७० के कानून में गवर्नर-जनरल को अपनी निजी हैसियत 
से नियम (Regulations) बनाने का अधिकार दिया गया और प्रान्तीय 
Tait, लेफ्टिनेंट गवनंरों एवं चीफ कमिइनरों को भी गवर्नर-जनरलः कीः 
स्वीकृति लेकर नियम बनाने का अधिकार दिया गया। इस कानून में गवर्नर-. 
` जनरल एवं प्रान्तीय गवनंरों को अपने प्रस्तावों को व्यवस्थापिका के सामने उपस्थित 

करने के प्रतिबन्ध से मुक्त किया गया। इस कानून में भारत में ब्रिटिश प्रदेशों 
की सुरक्षा, शान्ति एवं हितों को प्रभावित करनेवाली बातों के सम्बन्ध में गवर्नर-- 
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जनरल का अपनी परिषद्‌ की सम्मति को अमान्य करने का. अधिकार दुहराया 
गया 1 C 

१८६५ के एक कानून द्वारा गवर्नेर-जनरल को अधिकार मिला कि वह 
भारतीय रियासतों में निवास करनेवाले सभी ब्रिटिश प्रजा-जनों के लिए कानून 
बना सकता है, चाहे वे उस राज्य की सेवा में हों या न हों | 

(ख) इण्डियन कौंसिल्स एक्ट, १८७४; कोंसिल का विस्तार--१८७४ 
के इस एक्ट के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी-परिषद्‌ में एक छठा साधारण 
सदस्य, सार्वजनिक कार्यों के लिए बढ़ाया गया; साथ ही राज्य-सचिव को अधिकार 
मिला कि आवश्यक समझने पर वह इस परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या कम कर 
सकता ZI 

२--व्यवस्यापिका-सम्बन्धी परिवतंन--१८८५ ई० में वम्वई में कांग्रेस का 
जन्म हुआ। उस समय ग्लैडस्टन की विचारधारा के अनुयायी ais डफरिन 
वायसराय थे। कांग्रेस के जन्म से परेशान होने की अपेक्षा उन्होंने इसको भारत 
के भविष्य के लिए एक शुभ लक्षण ही समझा । कांग्रेस ने १८६१ ई० के सुधारों 
के प्रति असंतोष प्रकट करते हुए और सुधारों की माँग की । इसने व्यवस्थापिका में " 
निर्वाचित सदस्यों को स्थान देकर तथा इनको वजट पर बहस करने तथा प्रश्‍न पूछने 
के अधिकार देकर व्यवस्थापिका के विस्तार की माँग की । 

स्वयं लॉड डफरिन की भी धारणा बन गई थी कि सुधार नितान्त आवश्यक 
हें; अतः उन्होंने अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों, सर जाजे चेस्नी, सर चाल्सँ एचिसन 
और श्री वैस्टलैंड की एक समिति सुधारों के प्ररत पर विचार करने के लिए बनाई । 
इस समिति ने अपनी रिपोट में व्यवस्थापिका के विस्तार , सव वर्गो के उचित 
प्रतिनिधित्व और निर्वाचन के सिद्धान्तों के उपयोग की सिफारिश की। 

लॉड डफरिन के अपने विचार इस उद्धरण में स्पष्ट प्रकट होते हैं :--- 

“अब मेरे सहयोगियों और स्वयं मुझे भी यह विदित हो रहा है कि अब हमारे 
लिए समय आ गया है कि हम उसी उदार नीति के विकास की दिशा में एक 
और कदम उठायें और, स्वयं मेरे ही शब्दों में सावंजनिक कार्यों की व्यवस्था में 
ऐसे भारतीय सज्जनों को जो अपने प्रभाव, योग्यताओं और अपने देशवासियों के 
हृदय में अपने प्रति विइवास के कारण देश के उत्तरदायी शासकों को अपनी सम्मति 
से सहायता पहुँचाने के योग्य हैं अधिक विस्तृत भाग दें। 

डफरिन ने यह स्पष्ट कर देने का प्रयत्न किया कि उसका उद्य भारत म 
ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली का प्रवतँन करना नहीं है। उसने यह आवश्यक समझा 
कि प्रधान सत्ता कार्यकारिणी के हाथ में ही रखी जाय। इस विचार से प्रेरित होकर 
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उसने सुझाया कि मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक होनी 
चाहिए। 
डफरिन ने अपने सुधार के प्रस्तावों को “प्रान्तीय परिषदों के विस्तार, 
उनके कार्यों के विभाजन, निर्वाचन-सिद्धान्त के आंशिक प्रवतंन और राजनीतिक 
संस्थाओं के रूप में इन परिषदों के सामान्य रूप को उदार बनाने की एक योजना 
वताया । परन्तु राज्य-सचिव ने निर्वाचन का सिद्धान्त दुकरा दिया । 
अभी सरकार अपने प्रस्तावों को निश्चित रूप भी न दे पाई थी कि इंगलैंड 
में भारत के एक पुराने मित्र चाल्सं ब्रैडला ने कांग्रेस की १८८९ की योजना के 
आधार पर पार्लियामेंट में एक विधेयक उपस्थित किया । इसी वर्ष सरकार ने एक 
विधेयक प्रस्तुत किया जो कुछ सुधारों के साथ १८६२ का कानून बन गया | 
यह कानून अंगरेजी कानून की सभी स्वाभाविक विशेषताओं से युक्त था; 
इसमें सुविधाएँ तो दी गई परन्तु नियन्त्रणों के साथ । केन्द्रीय और प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका के सदस्यों को आथिक विषयों पर वाद-विवाद करने और प्रश्न 
पूछने का अधिकार दिया गया; परन्तु इस अधिकार का उपयोग केन्द्रीय और 
` प्रान्तीय सरकारों द्वारा बनाये नियमों के अनुसार किया जाना था और जब इन 
सरकारों ने इस अधिकार के उपयोग के लिए नियम बनाये तो ऐसे कि इसमें कोई 
अच्छाई ही न रह गई; इससे स्पष्ट हो गया कि एक अनुदार नौकरशाही किस प्रकार 
किसी कानून के उद्देश्यों को विफल कर सकती है । 
इस कानून के अनुसार केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों व्यवस्थापिकाओं का, 
गैर-सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर, विस्तार किया गया । केन्द्रीय व्यवस्था- 
पिका में कम से कम. १० और अधिक से अधिक १६ सदस्य, बम्बई और मद्रास 
की व्यवस्थापिका में कम से कम ८ और अधिक से अधिक Yo, बंगाल में अधिक 
हा, २० ओर संयुक्त-प्रान्त में अधिक से अधिक १५ सदस्य बढ़ाने की व्यवस्था 
गई। 
गवर्नेर-जनरल (अपनी परिषद्‌ सहित) को अधिकार मिला कि वह राज्य- 
सचिव की अनुमति से इन बढ़े हुए सदस्यों के निर्वाचन के विषय में नियम बनाये । 
इस अधिकार के अनुसार गवनंर-जनरल ने निर्वाचन के जो नियम बनाये उनके 
अनुसार विभिन्न समुदायों--जैसे कॉर्पोरेशनों, विश्वविद्यालयों, नगरपालि- 
काओं इत्यादि- द्वारा छाँट हुए लोगों में से निर्वाचन करने की व्यवस्था बनाकर 
थोड़े-बहुत अंश में निर्वाचन-सिद्धान्त का sada किया गया; परन्तु गवनंर- 
जनरल इन विभिन्न समुदायों की सिफारिशों से बाघ्य नहीं था। 
१८९२ Ro का कानून भारत में उत्साह का संचार न कर सका। केन्द्रीय 
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व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या-वृद्धि नगण्य ही रही; कम से कम २ और 
अधिक से अधिक ४ सदस्य ही बढ़ पाये । इस महत्त्वहीन नगण्य वृद्धि की सफाई 
लॉड कर्जन ने इन शब्दों में दी कि अत्यधिक विशाल संस्थाएँ शासन को सुविधा- 
जनक तो नहीं बना पाती हैं, अपितु अपनी शक्ति अस्पष्ट और व्यर्थ के वाद-विवादों 
में ही नष्ट करती हैं। स्मरणीय बात यह है कि लॉड कर्जन ने इंगलैंड की लोकसभा 
की सदस्य-संख्या घटाने का कभी प्रस्ताव नहीं किया, जिसमें ६०० से अधिक - 
सदस्य हैं। आथिक विषयों पर विवाद करने और प्रन पूछने का विशेषाधिकार 
भी नियम वना कर सीमित कर दिया गया था। बजट की प्रत्येक मद पर अलग- 
अलग बहस नहीं की जा सकती थी; सम्पूर्ण बजट को लेकर ही बहस करने कां 
नियम बनाया गया था। सार्वजनिक हितों से सम्बन्धित विषयों पर पूछे जाने- 
वाले प्रश्न वाद-विवाद करने, सरकार को लांछित करने या नियम-निर्धारण 
को नीयत से नहीं किये जा सकते थे। प्रश्‍न के उत्तर पर विवाद नहीं किया 
जा सकता था। सभापति को किसी प्रश्‍न को अस्वीकार करने का 
अधिकार था। | 

आशिक अधिकार का वितरण (Devolution) और स्थानीय स्वराज-- 
१5३३ ई० से भारत-सरकार की आथिक नीति केन्द्रीकरण की रही थी। 
१८३३ के कानून से स्थानीय सरकारें कर लगाने के समस्त अधिकारों से 
वंचित हो गई थीं और कार्यालय के विभागों की-सी स्थिति में जा पड़ी थीं। 
विकेन्द्रीकरण समिति के शब्दों में “कुछ प्रान्तों में लगाये जानेवाले कुछ स्थानीय 
करों को छोड़कर. . . . . . . - प्रत्येक प्रान्तीय सरकार अपने कमंचारियों के 
निर्वाह के लिए पूर्णत: केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दी जानेवाली धन-राशि पर 
निर्भर थी। 

प्रणाली अत्यधिक दोषपूर्ण थी; इससे शासन-तंत्र में न तो कोई सुविधा 

ही आती थी और न सुधार ही होता था। सर जॉन स्ट्रैची के शब्दों में “सर्वोच्च 
सरकार व्यय के प्रत्येक माग की सुक्ष्मतम वातों का नियन्त्रण करती थी... . 
ऐसी प्रणाली में प्रान्तोय सरकारों को कुछ भी स्त्रतन्त्रता न थी और उनके व्ययों 
में कमखर्ची के ध्येय शायद ही रहते हों । कम खचं के विचार से प्रारम्भ को गई 
इस प्रणाली का परिणाम अपव्यय ही हुआ। स्थानीय सरकारें सीमित माँगें 
करती थीं क्योंकि उनके पास कोई भी यह जानने का साधन नहीं था कि वे सरकार 
से कितने परिमाण में वाषिक माँग करें । अनुभव से ये समझ गई थीं कि वे जितना 
ही कमखर्ची से दूर रहेंगो और उनकी माँगे जितनी ही अधिक होंगी, उतनी ही 
ये माँगें सरकार की नजर में आवश्यक समझी जायेंगी।” इस प्रणाली के विषय 
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में मेजर जनरल स्ट्रेची ने अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किये हैं; “सार्वजनिक 
आय का वितरण आपाघापी के रूप में जा गिरा है, जिसमें लाभान्वित वही होता 
है जो उग्रतम हो; समझ-वूझ के लिए तो यहाँ स्थान ही नहीं है। स्थानीय कमखर्ची 
से कोई स्थानीय लाभ न होने के कारण अपव्यय से बचने की प्रेरणा न्यूनतम 
हो गई है। क्योंकि स्थानीय आय की वृद्धि से स्थानीय सुधार के साधनों में बढ़ती न 
होने के कारण, सार्वजनिक आय को बढ़ाने की रुचि भी निम्नतम स्तर पर पहुँचा 
दो गई है! & $ 
इस प्रणाली के दोषों के कारण केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में हमेशा जो 
तनातनी होती रहती थी, उससे इसमें सुधार करने आवश्यक हो गये । अथं-व्यवस्था 
को प्रान्तीय बनाने के लिए सुझाव दिये जाने लगे, परन्तु १८७० Fo तक ऐसा कोई 
कदम न उठाया गया; अन्ततः लाडे मेयो की सरकार ने एक योजना प्रारंभ की 
जो प्रान्तीय आर्थिक वक्तव्य (Provincial Financial Statement) के 
नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था--आशथिक अधिकारों 
का वितरण (Devolution) । इस योजना में प्रमुख वात यह थी कि व्यय. 
के कुछ विभागों, जैसे, जेलें, सड़कें, पुलिस, शिक्षा इत्यादि को इनके साथ 
सम्बद्ध आय सहित स्थानीय सरकारों के नियन्त्रण में रख दिया गया था; इसके 
अतिरिक्त प्रान्तों को केन्द्रीय सरकार से एक निश्चित वाषिक रकम मिलनी थी । 
लॉड मेयो ने आशा प्रकट की कि इस योजना से अर्थ-व्यवस्था नियमित हो जायगी: 
और स्थानीय एवं नगरपालिका-सम्वन्धी (Municipal) संस्थाओं को प्रोत्साहन 
मिलेगा। वस्तुतः लॉर्ड मेयो की आथिक अधिकारों के वितरण की यह योजना 
उसकी स्थानीय स्व-शासन की योजना की पूरक थी। मेयो की अर्थ-नीति में 
स्थानीय उद्देश्यों के लिए स्थानीय करों में वृद्धि की बात भी सम्मिलित थी। प्रान्तों 
को अधिकार मिला कि वे बचत की रकम--यदि कोई हो-अपने पास रखें और 
अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसका व्यय करें। 

wig लिटन के समय के अर्थमंत्री सर जॉन स्ट्रैची के अनुसार मेयो की इस 

योजना में दोष ये थे कि “जब कि इससे स्थानीय सरकारों को ऐसे खर्चे उठाने का 
उत्तरदायित्व सौंप दिया गया था, जिनकी असंदिग्ध प्रवृत्ति वढ़ते रहने की थी, 
वह आय, जिससे स्थानीय सरकारों को ये खर्चे चलाने थे, एक निश्चित रकम-च 
होते हुए भी, बढ़ाई जा सकने की संभावना नहीं के बरावर थी. . .इस और इससे 
भी अधिक महत्त्वपूर्ण कारणों से मेरा सदेव यही मत रहा हे कि १८७१ fo में 
स्थापित प्रान्तीय अधिकारों की योजना केवळ व्यों में ही नहीं अपितु आय में भी 
लागू की जानी चाहिए!” 
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“इस उद्देश्य को सामने रखकर सर जॉन स्ट्रेची ने सन्‌: १८७७ ई० में एक नई 
योजना चलाई, जिसमे स्थानीय सरकारों को आय की मदों में वहुत वड़ा भाग दिया 
गया था ओर साथ ही व्यय के सम्बन्ध में पहले की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रता दी गई 
थी। इस योजन के अनुसार भूमि-कर, आवकारी, डाक-महसूल इत्यादि कुछ करों 
को उगाहने का उत्तरदायित्व स्थानीय सरकारों को सौंप दिया गया और इस कार्य 
में उनकी रुचि जागृत करने के लिए इन करों की आय में उनको हिस्सा दिया गया। 
परन्तु अब तक भी स्थानीय सरकारों को कर लगाने, नई योजनाएँ चलाने या 
किन्ही विभागों के वेतन कम करने अथवा समाप्त-करने के अधिकार न दिये 
गये | 

प्रान्तीय अर्य-व्यवस्था के सम्वन्ध में सरकार जो स्थिति अपनाना चाहती थी, 
वह निम्न शब्दों में व्यक्त होती हेः-- 

गवर्नेर-जनरल, अपनो परिषद्‌ सहित, किसी भी विभाग मे निरीक्षण और 
नियन्त्रण के अपने अधिकार को न छोड़ेगा, परन्तु हिज एक्सिलैसी, यथासंभव, 
हस्तान्तरित राजस्व (Revenue) और सेवा-आयोगों की व्यवस्था के व्योरों 
में हस्तक्षेप और प्रान्तीय अर्थ-व्यवस्था को उलझनों से दूर रहेंगे।” 

१८७७ ई० के इन सुधारों के परिणाम-स्वरूप अब प्रान्तीय सरकारों के पास 
लगभग १, करोड़ ६० लाख Fo का निर्वाध बजट आ गया। इस नई योजना के 
हितकर प्रभावों को आलोचना करते हुए बंगाल-सरकार ने लिखा कि “स्थानीय 
सरकारों को व्यय के लिए उत्तरदायी बनाने और इनको राजस्व केः विभिन्न 
विभागों के विकास के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देने में इस योजना नेसव विभागों 
के व्यय की सतर्क जाँच को तथा विकासः के योग्य राजस्व के विभागों में सभी 
स्तरों के कर्मचारियों की रुचि को निश्चित कर दिया हे।” ; 

१८७७-७८ fo की आशिक योजना में अधिकार-वितरण (Devolution) 
को और आगे बढ़ाने का पर्याप्त स्थान रह गया था। १८८२ई० में लॉड रिपन ने 
अर्थ-मंत्री मेजर बेआरिंग, जो बाद में लॉर्ड WAC हुआ, की सहायता से एक नई 
पंचवर्षीय योजना चलाई। इसके अनुसार स्थानीय सरकारों को निश्चित अनुदान 
(Grant) देने को प्रथा समाप्त कर, राजस्व के स्रोतों को शाही, प्रान्तीय 
और 'विभक्तः-इन श्रेणियों में विभाजित किया गया। शाही' श्रेणी में अफीम, 
नमक, चंगो इत्यादि राजस्व के स्रोत रखे गये जिनकी आय पूर्णतः केन्द्रीय सरकार 
को मिले; 'प्रान्तीय' श्रेणी में नागरिक विभागों (Civil departments) तथा 
सार्वजनिक कार्यों की'आय रखी गई, जो पूर्णतः :प्रान्तीय सरकारों को मिळे। 
राजस्व. के अधिकांश स्रोतों को “विभक्त! श्रेणी में रखा गया और इनकी आय 
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केन्द्रीय तया प्रान्तीय सरकारों में बाँटी गई। निश्चित अनुदान की समाप्ति की 
क्षति-पूर्ति प्रान्तों को भूमि-कर की आय में एक निश्चित प्रतिशत भाग देकर 
की गई। ere cet 
यद्ध और अकाल के सम्बन्ध में केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के त्तरदायित्वो 
का निर्धारण भी १८८२ ई० में हुआ। निश्‍चय किया गया कि किसी एस युद्ध m 
छोड़कर जिसमें शाही (केन्द्रीय) सरकार के. समस्त साधन समाप्त हो जायें, 
अन्य किसी युद्ध में प्रान्तीय सरकारों से कोई माँग न की जायगी। अकाल के सम्बन्ध 
में तय हुआ कि यह विदित होने पर कि अकाल बहुत भयंकर है, शाही सरकार 
` तत्काल सहायता पहुँचायेगी। प्रान्तीय सरकारों को अकाल से सावधान रहने के 
लिए घन-राशि सुरक्षित रखने के भार से मुक्त कर दिया गया और शाही सरकार 
प्रतिवर्ष दुभिक्ष-सहायता एवं वीमा कोष में १५ लाख पौंड जमा करने लगी । 
१८८२ ई० की इन व्यवस्थाओं ने प्रान्तीय अर्थ-व्यवस्था को पहले से बहुत 
अधिक दृढ़ता प्रदान कर दी और लॉर्ड क्रॉमर के शब्दों में “उन चार संकटो में से, 
जिनका भारत की अर्थ-व्यवस्था को सदैव भय रहता था, अर्थात्‌--युद्ध अफीम 
के राजस्व में घटती, विनिमय (Exchange) में गिरावट और दुभिक्ष--तीन का 
` सामना तो भारत-सरकार को करना था और केवल चौथे का ही भार स्थानीय 
सरकारों पर पड़ना था।” 
wis रिपन की यह अर्थ-व्यवस्था १९०४ ई० की अंशतः स्थायी व्यवस्था के 
समय तक चलती रही; प्रत्येक पाँचवें वर्ष अनुमानित रकमें दुहराई जाती थीं, 
परन्तु इस योजना के आधार-भूत सिद्धान्तों में तव तक कोई परिवर्तेन न हुआ। 
१८८४ fo में एक महत्त्वपूर्ण कदम यह उठाया गया किं एक ऐसी न्यूनतम धन- 
राशि निश्चित कर दी गई, जिससे कम किसी भी स्थानीय सरकार की रोकड न 
होने पाये । यह कारंवाई स्थानीय अर्थ-व्यवस्था के अत्यधिक उतार-चढ़ावों को 
रोकने के लिए की गई। १८६१-९९ ई० के वीच के अथं-व्यवस्था-सम्वन्धी सुधारों 
का ठोस परिणाम यह हुआ कि अर्थ-व्यवस्था पहले की अपेक्षा बहुत दृढ़ हो गई और 
सर्वोच्च सरकार एवं प्रान्तीय सरकारों में आपसी रियायत की भावता का 
विकास हुआ | ४55५ 
स्थानीय स्वायत्त-शासत का प्रारम्भ--वेधानिक अर्थ में स्थानीय स्वायत्त 
शासन का प्रारम्भ १८७० ई० में Sls मेयो की सरकार के प्रान्तीय अर्थ-व्यवस्था 
के प्रस्ताव में हुआ। आज स्वायत्त-शासन की जो संस्थाएँ कार्य कर रही हे, उनके 
इतिहास के विवेचन के लिए उनको दो भागों मे वांटा जा सकता हे; एक तो ATT 
` प्रालिकाएँ (Municipalities) और दूसरी ग्राम-समितियाँ (Rural Boards) | 
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१८७० fo से पहले भी स्वायत्त-शासन को दिशा में कदम उठाये गये थे, 
परन्तु इसमें अधिक सफलता न मिली थी। 

भारतवर्ष में स्मरणातीत अतीत काल से गाँत्रों में तथा व्यवसायियों की 
स्वायत्त-शासन को संस्थाएं विद्यमान थीं, जो कि भीवण राजनीतिक उथल-पुथलों 
के बीच भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को सुरक्षित रखती थीं। सर 
चाल्सं मेटकाफ ने लिखा है कि “ग्रामीण समुदाय Vallage Communities 
छोटे-छोटे गणतन्त्र हं, जिनके पास अपनी आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएं. 
हैं और जो विदेशो सम्बन्धों से प्रायः मुक्त हैं। जहाँ कुछ भी शाइवत्‌ नहीं रहता, 
वहाँ भी वे शाश्वत्‌ रहते प्रतीत होते Sl राजवंश पर राजवंश ढ़हत जाते हूं, 
क्रान्ति के वाद क्रान्ति होती हे, हिन्दू, पठान, मुगल, मराठा, सिक्ख, अँगरेज--- 
सब बारी-बारी से स्वामी बनते ह, परन्तु ग्रामीण समुदाय (इन सभी स्थितियों 
में) जैसा का तैसा टिका हे ।” 

बात सच्ची Sl परन्तु यह सोचना बिल्कुल गलत होगा कि आज की नगर- 
पालिकाएँ और जिला-वोडं इन ग्रामीण समुदायों के क्रमिक विकास का परिणाम 
हँ। ये पूर्णतः ब्रिटिश-शासन की उपज हैँ। 

शासन-सम्बन्धी अधिकारों के वितरण के साधन के रूप में स्थानीय स्वायत्त- 
शासन का प्रारम्भ करने का श्रेय लॉड मेयो को हे । इस प्रणाली का मूल लाँडे मेयो 
को अर्थ-व्यवस्था को सुधारने को, स्थानीय हितों को स्थानीय शासकीय संस्थाओं 
को सौंपने की और स्थानोय व्यय को स्थानीय राजस्व के पल्ले सौंप कर केन्द्रीय 
अथे-व्यवस्था का भार कम करने की इच्छा में था। वास्तव में मेयो को.स्थानीय 
स्वायत्त-शासन की योजना उसके आथिक सुधारों का ही एक अंग थी। इससे पहले 
भो बिभिन्न प्रान्तों मे नगरपालिका-कानून (Municipal Acts) पासं हो चुके थे-- 
बंगाल मे सन्‌ १८६४ ई० में, मद्रोस A १८६५ई० में और १८६३ ई० के 
“रॉयल आर्मी सेनोटरी कमीशन' की सिफारिशों के फलस्वरूप, उत्तर-पर्चिमी 
सीमांत प्रदेश में १८६८ ई० FI 

लॉड मेयो के प्रान्तीय अर्थ-व्यवस्था के प्रस्ताव (१८७० Fo) मं इस बात पर 
जोर दिया गया था कि स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य-व्यवस्था, चिकित्सा की सुविधा 
तया सावेजनिक कार्यो के लिए निश्चित कोषों की व्यवस्था को स्थानीय रुचि, 
देखरेख और चिन्ता का विधय बनाया जाय। मेयो ने आशा प्रकट की थी कि “इस 
प्रस्ताव के अर्थ और मंतव्य को पूर्णतः कार्यान्वित करने से स्वायत्त-शासन का विकास 
करने, नगरपालिका संस्थाओं को दृढ़ बनाने और शासन-व्यवस्था में देशी तथा 


च , 17 


यूरोपीय लोगों के सहयोग को पहले से अधिक बढ़ाने के सुयोग उपलब्ध हो जायेंगे | 
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इस प्रस्ताव के अनुसार, १८७१-७४ ई० के वीच विभिन्न प्रान्तों में नगर- 
पालिका कानून पास हुए, जिनसे स्वायत्त-शासन की संस्थाओं के अधिकार विस्तृत 
हुए और इनके सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था हुई; परन्तु चुनाव का सिद्धान्त 
केन्द्रीय प्रान्तों में ही कार्यान्वित हुआ। JE 
१८७०-८२ ई० के बीच नगरपालिकाओं की संख्या और उनकी आय में 
वृद्धि हुई, परन्तु लॉर्ड मेयो की आशाएँ पूरी न हो पाई। इसका प्रमुख कारण तो 
यही था कि उसने ऐसी फसल पाने की आशा की थी, जो उसने बोई ही नहीं थी। 
मेयो की स्थानीय स्वायत्त-शासन की योजना केवल एक अथं-व्यवस्था थी, जिसके 
द्वांरा स्थानीय प्रयोजनों के लिए धन उगाहने को एक ऐसी मशीन खड़ी कर दी गई 
थी जो वैसे प्रभाव से हीन थी जैसा कि शाही-करों का होता है। इसके साथ ही इस 
योजना से सरकार स्थानीय हितों की सुरक्षा और विकास के उत्तरदायित्व से मुवत 
(= गई थी। - 
= रिपन के साथ स्थानीय स्वायत्त-शासन के इतिहास में एक नये अध्याय 
का प्रारम्भ होता हे । स्थानीय संस्थाओं को राजनीतिक शिक्षा का साधन वनाने 
की कल्पना का श्रेय उसी को है। स्थानीय स्वायत्त-शासन की ओर लॉडं रिपन का 
च्यान बहुत पहले से आकषित हो गया था; १८८२ ई० में राज्य-सचिव को भेजे 
गये स्थानीय स्वायत्त-शासन-सम्बन्धी अपने स्मृति-पत्र में उसने समय की प्रवृत्तियों 
पर जोर दिया था और प्रगति की इस नव-जात भावना को ऐसा मोड़ देने का आग्रह 
किया था जिससे यह उचित मार्ग पर अग्रसर हो और अंधी उदासीनता अथवा . 
मूर्खतापूर्ण दमन के फलस्वरूप राजनीतिक भय का सोत न बनने पाये । ais रिपन 
ने अपनी स्थानीय स्वायत्त-शासन की योजना को सामने लाने के लिए प्रान्तीय 
करारनामों के कालिक पुनविचार के अवसर से लाभ उठाया और सितम्बर १८८१ 
$० के एक प्रस्ताव में घोषणा की कि अब समय आ गया हे जब कि इन करारनामों 
में स्थानीय स्वायत्त-शासन के प्रश्‍न को और अधिक समय तक न भुलाया जाना 
चाहिए; इन करारनामों में (शासकीय) कार्यों के अधिकारों को प्रान्तीय से 
स्थानीय नियन्त्रण में लाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए: . . इसके साथ ही ऐसी 
(स्वायत्त-शासन की) संस्थाओं में निर्वाचन-पद्धति के विस्तार पर भी विचार 
किया जाना चाहिए।” ` : 
प्रान्तीय सरकारों ने इन सिद्धान्तो को स्वीकार कर लिया और मई, १८८२ 
ई० में स्थानीय स्वायत्त-शासन का प्रसिद्ध प्रस्ताव प्रकाशित हुआ, जिसमें विकास 
को प्रस्तावित प्रक्रियाएँ दर्शाई गई थीं। इस प्रस्ताव म॑ कुछ मोटे-मोट सिद्धान्त रखे 
गये थे; व्योरेवार प्रत्यक वात का निर्णय स्थानीय आवश्यकताओं और स्थितियों 
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के अनुसार प्रान्तीय सरंकारों पर छोड़ feat गया | निर्वाचन-सिद्धान्त के प्रयोग की 
वांछनोयता पर बल तो दिया गया, परन्तु सभी स्थानों के लिए कोई निश्चित 
विधियाँ इसमें न बनाई गईं। लॉर्ड रिपन ने लिखा कि “जो मै चाहता हूँ वह यह हे 
कि जन-समुदाय के सबसे अच्छे, सबसे बुद्धिमान्‌ और सबसे प्रभावशाली लोगो 
को धोरे-धीरे अपने स्थानीय कार्यों के प्रवन्ध-संचालन में रुचि और सक्रिय भाग 
लेने को शिक्षा मिले ।” अधिकारी वर्ग के नियन्त्रण के सम्बन्ध में रिपन ने टॉम ह्य, 
को लिखा था कि “यदि (स्वांयत्त-शासन की) संस्थाओं को, देशी लोगों को अपने 
कार्यों का स्वयं प्रवन्ध करने की शिक्षा देने के प्रयोजन के लिए, कुछ भी लाभदायक 
बनना है तो उन्हे जिले के “बड़े साहव' की निरन्तर उपस्थिति से दबाया न जाना 
चाहिए। उन्हें अधिकाधिक अकेले चलने देने के लिए छोड़ देना चाहिए, .यद्यपि 
वाहर से सरकारी अधिकारियों की उन पर दृष्टि रहे और यदि ये पथभ्रष्ट हों तो 
ये अधिकारी इन्हें रोके ।” ये थे लॉड रिपन के कल्याणकारी ध्येय, यद्यपि उसके 
इस प्रस्ताव में निरीक्षण का पूर्ण अधिकार सरकार के हाथ में रखा गया था, परन्तु 
सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक एकं-तिहाई तक-सीमित कर्‌ दी गई 
थी। गैर-सरकारी सदस्यों को दो वर्ष तक पदारूढ रहनां था, और यथासंभव 
इनका निर्वाचन किया जाना था। इन सदस्यों के नामों के साथ राय और राय 
वहादुर जैसी सम्मान की उपाधियाँ जोड़ी जानी थीं, जिससे उत्तरदायी लोग इन 
सदस्यताओं की ओर आकपित हों। इस प्रस्ताव में इस वात पर भी जोर दिया गया 
था कि जहाँ तक संभव हो, गेर-संरकारी सदस्य को ही स्वायत्त-शासन की संस्था 
का सभापति बनाया जाय। 
इस प्रस्ताव की नीति उन विभिन्न स्थानीय स्वायत्त-शासन-कानूनों (Local 
self—Government Acts) KIMA हुई जो अधिकांश प्रान्तों में पास हुए। 
ग्रामीण स्वायत्त-शासन- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त-शासन का विस्तार करने 
का श्रेय भी लॉड रिपन को ही है। १८८२ ई० के प्रस्ताव में स्थानीय शासन की 
संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भीः स्थानीय संस्थाओं को चलाने का निर्देश दिया 
गया था। इस समय तक जिले के अधिकारी स्थानीय परामशंदाता संस्थाओं के 
सहयोग से स्थानीय सड़कों, डिस्पेंसरियों इत्यादि के निमित्त रखे गये सरकारी 
कोषों की व्यवस्था करते थे। रिपन ने इन परामशंदाता संस्थाओं को तोड़कर 
ग्रामीण संस्थाओं के निर्माण का आदेश दिया। वह इस बात का समर्थक था कि 
प्रत्येक ग्रामीण समिति का कार्यक्षेत्र छोटा हो और सावंजनिक हित की बातों का 
निर्णय सामयिक जिळा-परिषदों (Periodic District Councils) में किया 
जाय, जिनमें प्रत्येक स्थानीय संस्था के प्रतिनिधि सम्मिलित हों | इसके विकल्प के 
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रूप में यह सुझाव रखा गया कि छोटी-छोटी स्थानीय समितियों पर नियन्त्रण 
करने के लिए जिला-बोर्डों की स्थापना की जाय; अधिकांश प्रान्तों ने जिला- 
बोडों की प्रणाली अपनाई। | 
स्थानीय स्वायत्त-शासन के इतिहास A अगला कदम सन्‌ १९०७ में “विकेन्द्री- 
करण आयोग' (Decentralisation Commisson) की रिपोर्ट के साथ 
उठाया गया, जिसका वर्णन थथास्थान किया जायगा। = 
दुभिक्ष, कृषि और उद्योग-धन्धे, १८६१-९९--दुभिक्ष, कृषि और उद्योग-धन्धों 
का इतना गहरा सम्बन्ध है कि इन पर एक साथ विचार करना ही सुविधाजनक 
होगा। भारत मे कृषि मौनसून हवाओं (बृष्टि) पर इतनी निर्भर करती है कि किसी 
वर्ष वर्षा पर्याप्त न होने से दुर्भिक्ष की आशंका उठ खड़ी होती है। परन्तु १८६१-९९ 
ई० के बीच अकाल अन्न के इतने नहीं पड़े जितने धन के। एक राजनीतिक सत्ता के 
अघीन होने पर भारत में यातायात के साधनों का जो विस्तार हुआ, उससे एक 
प्रदेश के वचत के अन्न को दूसरे प्रदेश तक पहुँचाना सरल हो गया था; परन्तु इतने 
भर से ही समस्या का समाधान नहीं हो जाता। दुभिक्ष-पीडित जनता के पास बाहर 
से आये अन्न को खरीदने के लिए घन भी तो होना चाहिए। भारत में जन-सांधारण 
की आय अत्यल्प होने के कारण एक सामान्य व्यक्ति के पास इतना धन नहीं वच 
पाता कि जिससे वह दुभिक्ष के समय भूख से त्राण पा. सके; परिणाम होता है 
भुखमरी। कृषि और उद्योग-धन्धे आय के प्रमुख साधन हे; परन्तु इन पर अभी 
तक उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना इनके महत्त्व के अनुरूप इन पर दिया 
जाना चाहिए। भारत में कृषि और उद्योग-धन्धों के बीच अपेक्षित संतुलन नहीं है; 
कृषि पर अत्यधिक भार लदा है; उद्योग-धन्धों का वेसा विकास नहीं हो पाया है, 
जैस! संसार के अन्य उन्नतिशील राष्ट्रों में; परिणाम होता हे दुभिक्ष और 
भुखमरी। 
दुभिक्ष-नीति का विकास (१८६१-९९) --१८६१-९९ fo के बीच भारत 
को ६ वार दुभिक्षो का और कई छोटी-मोटी अनावृष्टियों का सामना करना पड़ा। ' 
कालक्रम से ये दुर्भिक्ष इस प्रकार हुए-- > 
(१) १८६० ई०- उत्तरपश्चिमी सीमांत, अलवर तथा अन्य रियासतों में। 
(२) १८६६-६७ ई०--उड़ीसा का अकाल, कलकत्ते से मद्रास तक के 
समस्त पूर्वी तट पर। 
(३) १८६८-६९ ई० उत्तरपश्चिमी सीमांत प्रदेश, पंजाब और राज- 
पुताना में। 
(४) १८७३ ई०--बिहार। 
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(५) १८७६-७८ ई०--मद्रास, मंसूर और हैदरावाद के कुछ भागों, बम्बई - 

उत्तर-पर्चिमी प्रान्तों और अवध में । 

(६) १८८०-९६ ई०--विभिन्न प्रान्तों में छोटी-मोटी अनावृष्टियाँ। 

(७) १८९६-९७ ई०--उत्तर-पर्चिमी प्रान्त अवथ, विहार, मध्य-प्रान्त, 

मद्रास, TAS, पंजाब और ATT 

इन दुर्भिक्षों के अनुभवों के आधार पर भारत-सरकार को दुभिक्ष-नीति 
निर्धारित करनी पड़ी । प्रत्येक भयंकर दुभिक्ष के पश्चात्‌ भविष्य में ऐसी घटना को 
रोकने के तया दु्भिक्ष-पीड़ितों की सहायता के उपाय सुझाने के लिए जो विभिन्न 
जाँच-कमीशन नियुक्त किये गये उनकी सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार की 
दुभिक्ष-नीति स्थिर हुई। अकाल पड़ने पर सरकार के सामने दो समस्याएँ उपस्थित 
हो जाती हैँ- ढुभिक्ष-पीडित क्षेत्रों में अनाज पहुँचने की और दुर्भिक्ष-पीड़ितों की' 
सुरक्षा की व्यवस्था करने की। पहली समस्या का सम्बन्ध हे यातायात से और 
दूसरी का सम्बन्ध है उन सिद्धान्तो से जो कार्य-क्षम, बूढ़े और अपाहिज लोगों, 
बच्चों और स्त्रियों की सहायता के लिए काम में लाये जायें। 

दुभिक्ष-जाँच-समितियां का इतिहास सन्‌ १८६० ई० से प्रारम्भ होता 
है, जब कि कर्नेल dae स्मिथ की अध्यक्षता में एक दु्भिक्ष-जाँच-समिति 
नियुक्त हुई थी; परन्तु इस समिति की रिपोर्ट से सिद्धान्तों का निर्धारण न' 
हो सका। ; : 

१८६६-६७ Fo के उड़ीसा-अकाल के पश्चात्‌ सर जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता 
में एक जाँच समिति नियुक्त हुई, जिसकी रिपोर्ट से एक निश्चित दुभिक्ष-नीति का 
आरम्भ हुआ। इस समिति की रिपोर्ट सन्‌ १९४४ ई० के बंगाल के अकाल का 
स्मरण करा देती है, क्योंकि इन दोनों दुर्भिक्षों के समय स्थानीय सरकार स्थिति की 
गम्भीरता को हृदयंगम न कर पाई थी। कैम्पबेल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 
दुभिक्ष का सामना करने के लिए समुचित उपाय नहीं अपनायें गये थे और बंगाल- 
सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण अदूरदर्शिता प्रकट की थी तथा केन्द्रीय सरकार को अंधेरे में 
रखा AT | उड़ीसा का अकाल इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि इस समय से सरकार को. 
यह पुराना सिद्धान्त त्याग देना पड़ा कि बूढ़ों और अपाहिजों को सहायता पहुँचाना 
केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य नहीं हे । तत्कालीन गवर्नेर-जनरल लाँरस ने घोषणा 
की “प्रत्येक प्राणी को बचाना” सरकार का उद्देश्य होना चाहिए और प्रत्येक 
«बचाये जा सकनेवाले” व्यक्ति की मृत्यु के लिए उस जिरे का अधिकारी उत्तर 
दायी होगा। बाद में इस सिद्धान्त में सुधार हुआ। 

कैम्पबेल की सिफारिश १८८० fo के शाही कमीशन की सिफारिशों का 
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पुर्वेख्प थों; इनमें यातायात के साधनों मे सुधार, भूमि का तथा उपज का लेखा- 
जोखा रखने पर जोर दिया गया था। ne, 
लॉड लिटन के शासन-काल में १८७६-७८ ई० के अकाल के बाद जनरल रिचर्ड 
स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक जाँच-समिति नियुक्त हुई, जिसने १८८० ई० में अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत को । Sat की रिपोर्ट में कैम्पबेल के सुझावों को और आगे बढ़ाया 
गया था, सामान्य सिद्धान्त निर्धारित किये गये थे और दुभिक्ष-निवारक एवं 
दुभिक्ष से त्राण पाने के उपाय सुझाये गये थे। इस रिपोर्ट में यह तो स्वीकार किया ही 
गया था कि जिनं प्राणियों को मौत के मुँह में जाने से वचाया जा सकता हूँ, उनका 
रक्षा के लिए पूर्णतः प्रयत्नशील होना राज्य का कतव्य ह, परन्तु साथ ही यह भी 
कहा गया था कि सरकार को सहायता का यह कार्य ऐसे ढंग से करना चाहिए 
जिससे “कमखर्ची और स्वावलम्वन के विकास में रुकावट न आने पाये; अत्यधिक 
दानपूर्ण सहायंता से उत्पन्न होनेवाली अनैतिकता को रोकना चाहिए।” इसको 
दुभिक्ष काल का “नैतिक संकट' कहा गया था। स्ट्रेची के कमीशन की मुख्य 
सिफारिश निम्नलिखित थीं :--- 

(१) कृषि की दशा से सम्बन्ध रखनेवाले आँकड़े समुचित एवं पूर्णरूप से 
सुरक्षित रखे जायें। 

` (२) भुखमरी के परिणामस्वरूप शारीरिक शक्ति का ह्लास होने से पहले 
ही क्षुधा-ग्रस्त लोगों को किसी काम में लगाकर जीविकोपार्जन के साधन देने की 
व्यवस्था होनी चाहिए। जरूरतमन्द और मामूली तौर से बेकार लोगों में भेद 
करने के लिए मजदूरी और श्रम के स्वतः कार्यशील परीक्षण काम में लाये जाने 
चाहिएँ । मजदूरी पर्याप्त मात्रा में दी जानी चाहिए; स्त्री-पुरुष एवं आयु का ध्यान 
रखते हुए मजदूरी की दर तय होनी चाहिए तथा बच्चों को विशेष रियायत मिलनी 
चाहिए। दुभिक्ष-काल में इस प्रकार के प्रारम्भ किये गये काम सावंजनिक' उपयोग 
'के और एसे हों जिनसे अधिकाधिक लोगों को लम्बे समय तक काम मिल सके। 

(३) मुफ्त सहायता देना भी सरकार का कतव्य है। इस प्रकार की सहायता 
'की व्यवस्था बड़े सावधान निरीक्षण के साथ धन, अनाज एवं भोजन के रूप में 
दुभिक्ष-पीड़ित क्षेत्र के विभिन्न केन्द्रों में दी जानी चाहिए। 

(४) निर्यात और माँग के नियमों में हस्तक्षेप न होना चाहिए, भोजन- 
सामग्री का वितरण करनेवाले व्यक्तिगत व्यापारियों पर विश्वास करना चाहिए 
और केवल अत्यधिक संकटपूर्ण स्थिति में ही अनाज का निर्यात रोका जाना चाहिए। 

(५) किसानों को बीज और वेल खरीदने के लिए ऋण' दिये जाने चाहिएँ 

और लगान वसूली स्थगित या माफ की जानी चाहिए। 
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(६) खर्चो का भार स्थानीय सरकार को शाही कोष की सहायता से उठाना 
चाहिए; इससे उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी । ' 
(७) मबेियों को दुर्भिक्ष-प्रस्त क्षेत्रों से हरे-भरे जंगलों में पहुँचाया जाना 
चाहिए । हँ : a 

(८) कष्ट-निवारण की व्यवस्था के आधार के रूप में एक कामचलाऊ 
'दुभिक्ष-संहिता' (Famine code) बनाई जानी चाहिए। 4 

स्ट्रैची-जाँच-समिति की सिफारिशों के अनुसार वजट में “दुर्भिक्ष-कष्ट-निवारण 
एवं बीम” शीर्पक में १ करोड़ ५० लाख रु० ` रखे गये और १८८३ई० में एक 
दुभिक्ष-संहिता (Famine Code ) बनाई गई, जिसके आधार पर प्रान्तीय 
संहिताएँ वनीं जिनमें दुभिक्ष का सामना करने के लिए अपनाये जानेवाले 
निवारक एवं रक्षात्मक कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया। 

१८८० से १८९६ ई० के बीच की अनावृष्टियों ने दुभिक्ष-संहिताओं के 
परीक्षण एवं सुधार का अवसर उपस्थित कर दिया। | | 

_ १८९६-९७ Fo के अकाल के पश्चात्‌ सर जेम्स लायंल की अध्यक्षता में एक 
जाँच-समिति नियुक्त हुई; परन्तु इसकी रिपोर्ट से कोई नया सुंशोधन न हुआ। 

१८९८-९९ के दुर्भिक्ष का लॉड कर्जन के प्रसंग में वर्णन किया जायगा। 

कृषि और उद्योग-धन्घे--हमने पीछे उल्लेख किया था कि भारत में प्रति- 
व्यक्ति की आय इतनी कम है कि वह संकट-काल के लिए कुछ भी वचाकर नहीं 
रख पाता। भारतीयों की आय के दो मुख्य साधंन हँ--कषि और उद्योग-धन्धे 
और ये दोनों ही व्यवसाय बहुत ही पिछड़ी दशा में हे । ; 

इस पिछड़ेपन को प्रायः भांरतीय अध्यात्मवाद का परिणाम बताया जाता है; 
परन्तु वास्तव में सत्य इसके विपरीत है । भारत कभी भी औद्योगिक देश नहीं रहा, 
यह किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता। भारत के भूतकाल कां इतिहास इस 
कथन को सर्वथा असत्य सिद्ध कर देता है। १९१८ ई० के औद्योगिक कमीशन ने 
ठीक ही कहा था कि “उस समय जव कि आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के जन्मदाता 
यूरोप में असंम्य जातियाँ बसी हुई थीं, भारत अपने शासकों की सम्पत्ति और अपने 
शिल्पियों के शिल्प-कौशल के लिए विख्यात था ।” वास्तवं में यह फारस की खाड़ी 
और मध्यःूवे के व्यापारिक मार्गों से चलनेवाला भारतीय व्यापार ही था, जिसने 
यूरोपीय व्यापारियों को आकर्षित किया था। 

भारत की आथिक देशा के बिगड्ने का वास्तविक कारण यूरोप की औद्योगिक 
क्रान्ति और भारत में विदेशी पूँजीवाद का प्रवेश है । कच्चा माल पाने और तैयार 
माल को खपाने के लिए मंडियों पर अधिकार करता इंगलैण्ड की आर्थिक नीति के 
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दो प्रमुख उद्देश्य वन गये थे। भारत तो इंगलेण्ड के अधीन हो ही चुका था; इसलिए 
वह इंगलैण्ड की इन आवश्यक्रताओं को पूरा करने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि भारत के उद्योग-बन्वे समाप्त हो गये, क्योंकि वे मशीन से बने इंगलेण्ड के माल 
के साथ बराबरी कर न सकते थे। इस प्रकार उद्योग-बन्धों में लगे लोग बेकार हो गये 
और उनका बोझा भी खेती पर आ पड़ा। ऐसी स्थिति हो गई कि एक एकड़ भूमि की 
जितनी उपज होतो थी, उस पर निर्भर रहनेवाले व्यक्तियों की संख्या उससे कहीं 
अधिक हो गई, जिससे लोगों को या तो आधा पेट ही भोजन मिल पाता या भूखे ही 
रह जाना पडता | १८८० Fo की दुभिक्ष-जाँच-समिति को ज्ञात हुआ कि कृषि पर 
निर्भेर रहनेवाले व्यक्तियों को संख्या उससे कहीं अधिक है, जितनी कि खूब अच्छी 
तरह से खेती करने के लिए आवश्यक है; १८९१ ई० की जनगणना से प्रकट हुआ 
कि भारत में किसानों की संख्या ६१% sl तब से यह संख्या निरन्तर बढ़ती 
गई है। परिणाम यह होता है कि बहुसंख्यक लोगों को दुर्भिक्ष की सी, 
स्थिति में दिन बिताने. पड़ते gl दुर्भिक् निवारण के लिए बढ़ाई हुई धन- 
राशि से लाभ को वह राशि कहीं अधिक होती है जो इँगलैण्ड को भारत में 
खपनेवाले अपने माल से होती है; इससे कर देनेवाली जनता का भार और बढ़ 
जाता है। 
हमारे विरासत के नियमों के कारण होनेवाल। भूमि का बॅटवारा, हमारे 
खेती के औजार और ढंग, बीजों का अच्छा न होना, सिचाई तथा मंडियों की सुविधा 
का अभाव--ये सव बाते भारतीय कृषि की पिछड़ी दशा के लिए बहुत कुछ उत्तर- 
दायी हैं। १८६१-९९ ई० के बीच के काल में कृषि को दक्षा सुधारने के लिए जो 
प्रयत्न हुए वे नहोने के वरावर ही थे। इसके विपरीत इस काल में जो व्यापार-नीति 
अपनाई गई, उसने खेती पर और भी वोझ लाद दिया और इस प्रकार भारतीय 
कृषि की अवनति में ही योग दिया। 
सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति--राज्य के उच्चतम सरकारी पदों 
को पाने की पढे-लिखे भारतीयों की इच्छा पूर्णतः न्यायोचित थी। सरकारी पदों 
- पर भारतीयों की नियुक्ति की माँग इसी इच्छा का फल थी और इस सिद्धान्त पर 
आधारित थी कि भारतीय राजस्व से वेतन पानेवाले कर्मचारी भारतीय ही होने 
चाहिएँ | रानी विक्टोरिया की घोषणा में दिये गये सरकारी -पदों पर नियुक्ति के 
सम्बन्ध में समानता के व्यवहार के आश्वासन ने नई आशाएँ जगा दी थीं, परन्तु वे 
अधूरी ही Tel | उच्च पदों पर नियुक्ति के सम्वन्ध में सरकार की नीति कार्नवालिस 
के उन धिद्धान्तों का अनुसरण कर रही थी, जिनका मूलमंत्र था भारतीयों पर 
अविश्वास; १८५७ के विप्लव से यह अविश्वास और भी गहरा हो गया था। 
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इसका फल यह हुआ कि भारतीयों के उच्च पदों पर पहुँचने के मार्ग में और भी 
बाधाएँ खड़ी कर दी TE I 

१७९३ ई० के कानून में मंत्रियों (Councillor) के पद के नीचे के समस्त 
सिविल पद प्रेसिडेंसी के सिविल कमंचारियों के लिए सुरक्षित कर दिये गये थे और 
qafa को कठोरतापूर्वक ज्येष्ठता (Seniority) के अनुसार नियन्त्रित किया 
गया था। परन्तु सामयिक स्थितियों के कारण इन नियमों का पालन न किया जा 
सका और १७९३ ई० के कानून के विपरीत नियुक्तियाँ और तरबिकयाँ की गई। 

१८६१ ई० के कानून में इन नियुक्तियों को विधि-सम्मत बनाया गया और 
मंत्री से लेकर सहायक कलक्टर तक के उच्च पदों को प्रतिश्रुत राज्यसेवा 
{ Covenanted Civil Service) के सदस्यों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। 
असाधारण स्थितियों में गवनेर-जनरल राज्य-सचिव की अनुमति से इन पदों पर 
'किसी ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता था जो प्रतिश्रुत राज्य-सेवा का 
सदस्य न हो, परन्तु ऐसी नियुक्ति के लिए विशेष कारण आवश्यक थे। 

'्रतिश्रुत राज्य-पेवा' के सदस्यों की भर्ती के लिए इंगलेण्ड में प्रतिवर्ष एक प्रति- 
योगीय परीक्षा होती थी, जो सब के लिए खुली थी; इस परीक्षा के नियम राज्य-सचिव 
ने अपनी मंत्रि-परिषद्‌ की सहायता से बनाये थे। इन नियमों में भारतीयों को इस 
परीक्षा से वहिष्कृत तो न किया गया था; परन्तु लंदन की भारत से दूरी, भारत की 
शिक्षा-व्यवस्था, सामाजिक स्थितियाँ और इस परीक्षा में, सम्मिलित होने के लिए 
अधिकतम आयु सन्‌ १८६० ई० में २२ वर्ष और १८६१ ई० में २१ वर्ष निर्धारित 
हाने के कारण भारतीय इससे वंचित ही रहते थे। इस प्रकार भारतीयों को इस 
परीक्षा से वंचित कर भारतीयों को दिये गये वचन भंग किये गये थे और ये .नियम 
१८६० fo में नियुक्त की गई भारतीय परिषद्‌ (India Council) के पाँच 
सदस्यो को जाँच-समिति की सिफारिशों के भी विपरीत थे; इस समिति ने इंगलेण्ड 
के साथ ही भारत में भी इस परीक्षा का केन्द्र खोलने का सुझाव दिया था। भारतीयों 
के लिए केवल उन्हीं सरकारी नौकरियों का द्वार खुला था जो १८६१ ई० के कानून 
की सूची (Schedule) में गिनाई गई नौकरियों के अतिरिक्त बच रहती थीं 
और ये नौकरियाँ बहुत ही निम्न स्तर की थीं । शिक्षित भारतीय, इन रोकों से 
क्षुब्ध थे; अविश्वास की नीति अविश्वास उत्पन्न कर रही थी। इसका परिणाम 
हुआ गहरा असंतोष। ; 2 

aig लॉरॅस ने भारतीयों को प्रतिश्रुत राज्य-सेवा (Covenanted 
Service) में प्रवेश करने के लिए इंगलेण्ड जाने की सुविधा देने के विचार से 
. तीन वर्ष के लिए दो-दो सौ पौंड की नौ वृत्तियाँ (Scholar ships) स्थापित कर 
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इस असंतोष को दूर करने को चेष्टा की। परन्तु तत्कालीन राज्य-सचिव; आगिल के 
ड्यक ने इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया। aye, 
८ १८६८ ई० में लाडं ग्लैडस्टन के प्रवान मंत्री बनने पर सरकार ने निपुण और 
योग्य भारतीयों को मुल्की नौकरियों (Civil Service) में स्थान देने के लिए 
अधिक सुविधाएँ देने की आवश्यकता का अनुभव किया। इसके फलस्वरूप १८७० 
ई० के कानून में गवनंर-जनरकत को अधिकार दिया गया कि वह मुल्की नौकरियों ` 
पर भारतीयों को नियुक्ति उन नियमों के अनुसार कर सकता हे जो भारत-सरकार 
द्वारा बनाये जायेंगे; ऐसी नियुवितयों के लिए इंगठैण्ड जाकर प्रतियोगीय परीक्षा 
उत्तीर्ण होना आवश्यक न था। SE SR 
१८७० fo के कानून में दी गई यह थोड़ी-सी सुविधा भी भारत-सरकार को 
अच्छी न'लगी। उसने इस सुविधा को समाप्त करने की ठान ली; परिणाम यह 
हुआ कि राज्य-सचिव के बार-बार लिखने पर भी भारत-सरकार १८७३ ई० तक 
इन नियुक्तियों के लिए नियम बनाने का कार्य टालती रही । अंत में जब उसने ये 
नियम बनाये भी तो ऐसे कि जो १८७० ई० के कानून के उद्देश्य के सवथा विपरीत 
पड़ते थे। १८७५ ई० में लाड नाथंत्रुक की सरकार ने नये नियम वनाये, परन्तु 
इनके अनुसार केवल एक या दो ही नियुक्तियाँ न्याय-विभाग में की गई; अन्यथा 
ये नियम निष्क्रिय ही रहे। " 
१८७८ fo में लॉड लिटन की सरकार ने राज्य-सचिव के सामने यह प्रस्ताव 
रखा कि प्रतिश्रुत राज्य-सेवा में भारतीयों का प्रवेश विल्कुल बन्द कर, अलग से 
एक देशी राज-सेवा' की स्थापना की जाय, जिससे १८७० Fo के कानून की 
व्यवस्थाएँ संतोषजनक रूप से पूरी हो AH | लिटन का यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ 
और भारत-सरकार से कहा गया कि वह १८७० ई० के कानून के मंतव्य के अनुकूल 
नये नियम बनावे।' & 07४५० 2८३८ - 
१८७९ ई० में नये नियम भी बन गये । इनके अनुसार गवर्नर-जनरल को 
प्रतिवर्ष प्रान्तीय सरकारों की सिफारिश से कुछ अच्छे प्रतिष्ठित परिवार के भार- 
तोयों को नियुक्त करना था। ऐसी नियुक्तियों की संख्या उन नियुक्तियों के -ई 
से अधिक न होती थी, जो उस वर्ष राज्य-सचिव ने की हों। खुली प्रतियोगीय परीक्षा 
में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु को १९ वर्ष निर्धारित कर, इसका मार्ग 
और भी संकुचित कर दिया गया। ; E 
१८७९ ई० के नियमों के प्रयोग और प्रतियोगीय परीक्षा के लिए आयु कम 
किये जाने से जन-मत उठ खड़ा हुआ। कुछ अल्प-शिक्षित भारतीयों की नियुक्ति 
प्रतिष्ठित परिवार के होने के आधार पर की गई; भारतीय चाहते थे कि नियुक्तियो 
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के सम्बन्ध में परिवार को न देखकर योग्यता को ही देखा जाय। भारतीय राष्ट्रीयता 
के सर्वे-प्रथम नेताओं में अग्रगण्य सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने देश का दौरा करते हुए भारत 
में भी प्रतियोगी परीक्षा का केन्द्र खोले जाने की माँग की। सारे देश में आन्दोलन 
उठ खड़ा हुआ। VTS डफरिन समय की बदलती चाल को भाँप गया और उसने 
नौकरियों के प्रश्‍न पर विचार करने के लिए सर. aed एचिन्सन की अध्यक्षता 
में एक जाँच-समिति नियुक्त कर दी। ` 
इस जाँच-समिति ने १८८७ ई० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कहा 

गया था कि भारत में प्रतियोगीय परीक्षा का केन्द्र खोलने की आवश्यकता नहीं 
है । अपने इस कथन की पुष्टि के लिए इस समिति ने विचित्र तकं उपस्थित किये ` 
थे। परन्तु इस मत का वास्तविक कारण क्या था, यह सर जॉन स्ट्रैची के इन शब्दों 
में स्पष्ट हो जाता है कि “हमें अपने इस उद्देश्य को छिपाना न चाहिए कि हम अपनी 
सेना, राजनीतिक अधिकारों तथा उन पदों को अपने ही लोगों के हाथों में रखना 
चाहते है; जिनके वळ पर हमारा इस देश पर अधिकार टिका हुआ है | ae लिटन 
ने भी १८७८ ई० के विवरण-पत्र (Despatch) षर लिखी हुई अपनी टिप्पणी 
में ऐसा ही विचार प्रकट किया। उसने लिखा कि ईँगलेण्ड और भारत--दोनों 
की ही सरकारें इस आक्षेप का संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ जान पड़ती हैँ कि 
उन्होंने कानों में दिये हुए वचनों को हृदय में तोड़ने के लिए प्रत्येक संभव उपाय _ 
अपनाया हे | हमें भारतीयों को सरकारी पदों से अलग रखना या उन्हे ठगना--इन 
दो में से एक मार्ग को चुनना था और हमने सवसे कम सीवा मार्ग ही चुना हे ।” 

` एचिसन-जाँच-समिति ने राज्य-सेवाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित करने 
की सिफारिश की- शाही (Imperial), प्रान्तीय और अधीन (Subordi- 
nate) । सव महत्त्वपूर्ण पदों को इसमें शाही' श्रेणी में रखा; इन पर नियुक्ति 
राज्य-सचिव द्वारा की जानी थी। इनमें से अधिकांश पदों से भारतीय छोग या तो 
नियमों की कठोरता के कारण या जातीय प्रतिबन्धों के कारण बहिष्कृत ही थे; 
उदाहरण के लिए, पुलिस-विभाग की परीक्षा में केवल वे ही ब्रिटिश प्रजाजन भाग 
ले सकते थे जो यूरोपीय वंश के हों और सावंजनिक निर्माण-विभाग (P. W. D) 
तथा जंगल-विभाग के उच्च-पदों पर केवल 'कूपसं हिल कॉलेज' या “रॉयल इंजी- 
नियसं कॉलेज' के स्नातक (ग्रेजुएट) ही नियुक्त हो सकते थे। आई० सी० एस० 
के लिए अधिकतम आयु २३ वर्ष कर दी गई और १८७९ के नियमों के अनुसार 
बनाई गई 'अनुविहित राज्य-सेवा' ( Statuary civil service) `को समाप्त 
कर दिया गया। ६१ पदों की एक सूची बनाई गई, जिनको प्रान्तीय राज्य-सेवा के 
कर्मचारी पदवृद्धि द्वारा प्राप्त कर सकते थे; परन्तु इनका वेतन यूरोपीयों को 
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तुलना मे कम रखा गया | श्रान्तीय' तथा 'अधीन' राज्य-सेवाओं पर प्रान्तोय 
सरकारों को नियुक्तियाँ करनी थीं। 
इस जाँच-समिति की सिफारिशें शिक्षित भारतीयों को प्रसन्न न कर सकों। 
१८८५ ई० में स्थापित कांग्रेस प्रतिवर्ष राज्य-सेवाओं के भारतीकरण और इंगलेण्ड 
के साथ-साथ भारत में भी प्रतियोगीय परीक्षा का केन्द्र खोलने का प्रस्ताव स्वीकार 
करने लगो। १८९३ ई० में ग्लैडस्टन के चतुर्थ मंत्रिमंडल के समय में इंगलेण्ड की 
लोक-सभा ने भारत में भी परीक्षा-केन्द्र खोलने के पक्ष में एक प्रस्ताव स्वीकार 
किया । यह प्रस्ताव मि० Bae ने प्रस्तुत किया था और इसका अनुमोदन दादा भाई 
नौरोजी ने किया था, जो ब्रिटिश पालियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य थे। परन्तु 
इस प्रस्ताव को कार्य रूप में न लाया गया और कांग्रेस का आन्दोलन चलता रहा। 
इस दिशा में अगला कदम लॉड हाडिज के समय में उठाया गया, जिसका वर्णन 
यथास्थान किया जायगा। 
प्रेसको स्थिति--१८६१-९९ ई०--मुनरो ने लिखा है कि स्वतन्त्र प्रेस 
और अपरिचितों का उपनिवेश--ये ऐसी असंगत वस्तुएँ है जो अधिक समय तक 
टिक नहीं सकतीं। भारत में प्रेस का इतिहास मुनरो के इस कथन का पूर्णतया 
समर्थन करता है । प्रारम्भिक स्थिति में भारतीय प्रेस ने सरकार का ध्यान आक- 
{वित न किया, क्योंकि तब यह अँगरेजो के हाथ में था और केवळ स्थानीय समाचार 
ही प्रकाशित करता था; तब समाचार-वहन के आज जैसे साधनों का अभाव AT । 
सरकार के लिए हानिकर न होने के कारण १८७० Fo तक प्रेस स्वतन्त्रता का 
उपभोग करता रहा। परन्तु भारतीयों के हाथ में आने पर प्रेस ने नया रूप धारण 
किया; अव यह राजनीतिक शिक्षा और राष्ट्रीयता को जागृत करने के अपने कतंव्यों 
का निर्वाह करने लगा। कुछ समय से देशी भाषाओं में और विशेषतया बॅगला में 
समाचारपत्र छपने लगे थे; इनका जन-साधारण में खूब प्रचार हो रहा था। इन 
पत्रों के व्यापक प्रचार और इनमें [सरकार की घोर आलोचनाओं से सरकार सतर्क 
हो उठी और १८७० ई० में दण्ड-विधान' (Penal code) के संशोधन के अवसर 
से लाभ उठा कर सरकार ने इसमें धारा १२४ ए० को एक कानून के रूप में जोड़ 
दिया; इसमें राज-द्रोह की विस्तृत व्याख्या की गई थी और इसके लिए दंड निर्धारित 
ia oy थे। इसी वर्ष 'दण्ड-विधान' में धारा १२१ ए० भी बढ़ा दी गई। जिसमें 
ताज: के विरुद्ध युद्ध की AAMT को दंडनीय ठहराया गया भले ही इस AAMT को 
सक्रिय रूप न दिया गया हो। 
परन्तु इन धाराओं से समाचारःपत्रों के द्रुत-विकास पर कोई प्रभाव न पड़ा। 
१८७० ई० में ब्रिटिश भारत में लगभग ६४४ समाचार-पत्र प्रकाशित होते थे; 
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इनमें से ४०० से भी अधिक पत्र देशी भाषाओं में थे। मजूमंदार महाशय ने बताया 
हुँ कि “स्टेशनरी की या कुँजडे की दुकान परं किसी वाचक के मुख से इन समाचार- 
पत्रों को सुनने के लिए अशिक्षित लोगों की भीड़ का जुट जाना एक साधारण सा 
दृश्य हो गया था।” DELS 

इस स्थिति से भारत-सरकार एवं स्थानीय सरकारें चौंक उठीं । BIS नार्थेत्रुक 
ने १८७२ ई० में सोम प्रकाश” नामक एक बँगला समाचार-पत्र को कडी चेतावनी 
दी और १८७३ ई० में बंगाल के लैफ्टिनेंट गवर्नर सर जाजे कॅम्पबेल ने कठोर 
कानून वनाने पर जोर दिया। १८७५ ई० में तत्कालीन राज्य-सचिव, ais 
सैलिसबरी ने भारत-सरकार का ध्यान देशी समाचारपत्रं में प्रकाशित कुछ लेखों 
की ओर आकपित करते हुए लिखा था कि ऐसे लेखों का जनता में प्रचार सरकार 
के हितों के लिए घातक हे । 

लॉर्ड लिटन ने देशी प्रेस के दमन के लिए कदम उठाने में देर न की। उसने 
अनुभव किया कि कानून द्वारा दिये गये अधिकार “राज-द्रोह' को रोकने के लिए 
पर्याप्त नहीं हे । वह इन कानूनों को इसलिए भी अपर्याप्त समझ रहा था, क्योंकि 
इनसे राज-द्रोह रुकता नहीं था, अपितु जव द्रोह के प्रयत्न अपना कार्य कर चुकते 
थे, तब ये कानून द्रोहियों को दंड देने की व्यवस्था करते थे। इसलिए १८७८ ई० 
में, व्यवस्थापिका की एक ही बैठक में वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट' पास हो गया। जैसे 
ही यह एक्ट प्रकाशित हुआ, यह बलात्कारी-संविधि' (Gagging Act) के 
नाम से कुख्यात हो गया। इस नये कानून से घोर असंतोष उठ खड़ा हुआ; असंतोष 
का विंदोष कारण यह था कि यह कानून केवल देशी भाषाओं के समाचार-पत्रों 
पर लागू होता था और इसकी अपील न हो सकती थी। इस कानून से बचने के 
लिए अमृत बाजार पंत्रिका' अब अँगरजी में प्रकाशित होने लगी। 

१८७८ Fo के 'वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट' के अनुसार स्थानीय सरकार की अनुमति 
से मजिस्ट्रेट को अधिकार मिला कि वह मुद्रको और प्रकाशकों से जमानतें जमा 
कराये या राज-द्रोहपूणं लेखों अथवा समाचारों को प्रकाशित न करने या इसके 
बिकल्प के रूप में अपनी प्रकाशन-सामग्री को सरकारी-अधिकारी के पास जाँच 
के लिए भेजने तया उसके द्वारा अस्वीकृत सामग्री को प्रकाशित न करने के लिए 
वचनबद्ध बनावे। विरुद्ध आचरण करने अथवा आवश्यकता पड़ने पर प्रेस की 
जमानत जन्त की जा सकती थी। 

लिटन ने इस व्यवस्था को भारत की सुरक्षा के लिए अनिवार्य बताकर इसका 


समर्थन किया। ae 
यह कानून अधिक समय तक चल न सका। उदास्दळ के पदारूढ़ होते और: 


२४ 
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रिपन के वायसराय बनने पर १८८२ ई० में यह कानून रद्द कर दिया ग़या। दंड- 
विधान की धाराओं, 'कस्टम्स ऐक्ट' तथा 'पोस्ट ऑफिस uae’, जिसके अनुसार 
आपत्तिजनक विदेशी प्रकाशनों का भारत में आना रोका जा सकता या, प्रस केः 
नियन्त्रण के लिए पर्याप्त समझे गये। Je 
. जैसे-जैसे समय बीतता गया, प्रेस भी सरकार के-कार्यो की आलोचना करने 
में उग्र होता गया। जव देश में कांग्रेस की वैधानिक प्रगति की a विरोध: 
होने लगा और देश को स्वतन्त्र करने के लिए क्रान्ति का प्रचार लगा, तवः 
समाचारपत्रं ने भी इस आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया। १८९७ ई में रेंड और 
आयस्ट की हत्या को समाचार-पत्रों के उग्र लेखों काः परिणाम बताया. TAT F: 
१८९२ fo में 'वंग-वासी' नामक बँगला समाचार-पत्र को दंडित- करने में असफल; 
होने पर सरकार का ध्यान प्रेस-सम्बन्धी कानून की कमियों की ओर आकषितः 
हुआ और उसने धारा १२४ ए० में संशोधन कर इसको अधिक कठोर वना 
दिया और इसके अनुसार जातीय घृणा उत्पन्न करने के प्रयत्नों को दंडनीय बना- 
कर तथा राज-द्रोह के मामलों को “सेशन” के सिपुर्द न कर, इनके फैसले का अधि- 
कार उच्च मजिस्ट्रेटों' को देकर इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया। कानून: 
दवारा लगाई हुई रोकों के अतिरिक्त प्रेस १९०८ ई० तक स्वतन्त्र रहा; १९०८ ई०: 
में 'न्यूजपेपसं इनसाइटमेंट टू आफन्सेज ऐक्ट' पास हुआ, जिसका वर्णन यथास्थान' 
किया. जायगा। -' > ME Tt ree 
Bead बिल/-१८८३ ई०--१८६१-९९ ई० के वीच के काल: की एक बहुतः 
ध्यान देने योग्य विशेषता यह हे कि इस बीच जातीय घृणा के भाव ने बहुत जोर 
पकड़ लिया | ब्रिटिशः पदाधिकारियों के कठोर व्यवहार, राजनीतिक चेतना के: 
विकास, प्रेस-कानून के सम्बन्ध में लॉर्ड लिटन द्वारा प्रदर्शित भेदभाव को भावना, 
भारतीयों को आई० सी० एस० में भाग लेने में असमर्थ बनाने के लिए अधिकतम 
आयुमान को निरंतर कम करते जाना, लंदन के साथ-साथ भारत में भी आई० 
सी० एस० परीक्षा :का केन्द्र बनाने की -अस्वीकृति-इन सव बातों से जातीय 
घृणा. का भाव दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा था । इल्वर्ट विल के विरुद्ध यूरोपीयों ने 
और विशेषतया मील एवं चाय के व्यवसायी यूरोपीयों ने जो उग्र आन्दोलन चलाया, 
उससे भारतीयों में यूरोपीयों के प्रति घृणा-और भी प्रबल हो उठी।' ? 
कम्पनी के शासन-काल से ब्रिटिश राज्य के यूरोपीय प्रजा-जनों को यह: 
विशेषाधिकार मिला, हुआ था कि प्रेसीडेंसी-नगर के वाहर जिलों में उनके मुकदमों 
की सुनाई कोई यूरोपीय सेशन या न्यायाधीश ही कर सकता था। यह विशेषाधिकार . 


. भेदभावपूर्ण तो था ही, इससे न्याय-कार्य में भी बड़ी वाधा पड़ती थी, क्योंकि भार- 
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तीय मजिस्ट्रेटो को ऐसे मुकदमो का फैसला करने कां अधिकार न॑ था जिनमे किसी 
यूरोपीय व्यक्ति का सम्बन्ध हो। T ` `` ४0 0 “ऽऽ 
` "१८८३ ई० में लॉड रिपन के शासन-काल में तत्कालीन कानूनी सदस्य श्री 
(बाद में सर) कोटंनी इल्बटे ने इस विशेषाधिकार को पूर्णतया समाप्त करंने औरं 
भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीयों.के मुकदमों का विचार करने का अधिकार देने 
के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया । गैर-सरकारी यूरोपीयो ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध 
प्रबल आन्दोलन खड़ा कर दियां और वे झॉडे रिपन पर कटु आक्षेप करने लगे। 
उधर भारतीयों ने इस प्रस्ताव के पक्ष मे और जातीय विशेषाधिकार के विरुद्ध 
आन्दोलन छेड़ दिया। यह वाद-विवाद इतना तीव्र हो उठा कि जातीय शत्रुता का 
भाव चरम सीमा पर पहुँच गया और कलकत्ते की सड़कीं पर इसके दृश्य प्रकट 
होने oT 1 at ae ee ` याय पी 
` ऐग्लो-इंडियनों ने इस विधेयक की बड़े उम्र शब्दों में घोर निन्दा की और 
आवनूस के से रंग के वाबुओं' के समक्ष न्‍्याय-प्रार्थना के लिए उपस्थित होने की 
कल्पना को भी भयंकर बंताया। स्वर्गीय छाल मोहन घोष जैसे भारतीय नेताओं ने 
भी इस विधेयक के गोरे विरोधियों की घोर निन्दा की। कलकत्त के टाऊन हाल में 
श्री घोष ने इन विरोधियों को खूब खरी-खोटी सुनाई और उनके आक्षपों का उत्तर 
देने में अपनी संमस्त वक्‍्तृत्व-शक्ति लगा दी।" ¬ ` 
बंगाल की तत्कालीन सिविल सर्विस के एक सदस्य सर हेनरी कॉटन ने विचार 
प्रकट किया था कि इल्बर्ट बिल के इस वाद-विवाद ने ब्रिटिश-शासन के विरुद्ध 
भारतीय राष्ट्रीयता को दृढ़ होने का अच्छा सुयोग प्रदानं कर दिया था। 7 
लॉड रिपन ने सोचा भी न था कि इस विधेयक से ऐसा तूफान उठ खड़ा होगा | 
अन्त में, उसने यूरोपीयों की भावनाओं का घ्यान रखते हुए भारतीयः सेशन-जजों 
और मजिस्ट्रेटों को यूरोपीयों के मुकदमों का विचार करने का अधिकार इस निय- 
न्त्रण के साथ सौंपा कि विचाराधीन यूरोपीय एक ऐसे ज्यूरी की माँग कर सकता 
है जिसके कम से कम आधे सदस्य यूरोपीय हों और कठोर दंड का फैसला दिया 
जाने पर मुकदमे का उच्च न्यायीलय को सौंप देना आवश्यक कर दिया गया। ' 
राष्ट्रीयता का विकांस--राष्ट्रीयता एक भावना हे, एक तात्त्विक शक्ति हें, 
जो मनष्य की स्वतन्त्र होने की इच्छा से प्रेरणा ग्रहण करती है और राजनीतिक 
संस्थाओं एवं राजनीतिक कार्यों में स्वयं को प्रकट करती है। एक भावना होने के 
कारण, इसकी जड़ें देश में ही जमती हैं, यद्यपि इसके विकास में विदेशी प्रभाव भी 
बांद का काम दे सकता है! स्वतन्त्र होने की इच्छा मनुष्य में जन्मजात होती है 
और जब जनता अनुभंव करने लगती है कि उसके दुखों का कारणं वह राजनीतिक 
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प्रणाली है जिसकी अधीनता में उसे रहना पड़ रहा है, तो उसकी स्वतन्त्र होने की 
इच्छा वैधानिक अथवा क्रान्तिकारी राजनीतिक आन्दोलनों के रूप में फूट पडती 
है । फ्रांसीसियों की इस चेतना ने कि उनके दुःखों का कारण बोर्बा वंशियों का शासन 
है फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति को जन्म दिया; अँगरेजों की इस धारणा ने कि उनके 
दुःख शासक के विशेषाधिकारों के परिणाम हँ, इँगलेण्ड में गृह-युद्ध कराया; और 
भारतीयों के इस अनुभव ने कि उनके दुःखों की जड़ ब्रिटिश-शासन है, १८८५ ई० 
में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) को जन्म 
दिया, जिसका उद्देश्य भारत को स्वतन्त्र करना हुना | 
सारी राजनीतिक हलचलें या तो किन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए की 
जाती है या किन्हीं राजनीतिक सुविधाओं को पाने के लिए अपनाई जाती हैं। जनता 
का अधिकांश जव देश में व्याप्त राजनीतिक बुराइयों का अनुभव करने लगता हे, 
तब क्रान्तिकारी विचार या वैधानिक संघर्ष उत्पन्न होते हे । उन्नीसवीं शती में 
यूरोप में राष्ट्रीयता का बोलबाला था और राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याएँ 
सामने आ गई थीं। भारत में भी, अंगरेजी इतिहास और साहित्य से प्रोत्साहित 
शिक्षित भारतीय तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन की इच्छा करने लगे थे। 
भारत जिन बुराइयों का शिकार बना हुआ था, वे विदेशी साम्राज्यवाद के 
अपरिहार्य परिणामरूप थीं, क्योंकि" विदेशी शासन से अधीन जनता के कल्याण के 
लिए प्रयत्नशील होने की आशा करना व्ययं होता हे । इंगलेण्ड के हित-साधन 
के लिए स्वतन्त्र व्यापार की नीति, आयात-निर्यात करों की व्यवस्था तथा उच्च 
पर्दो पर भारतीयों को नियुक्त न करने की चेष्टाएँ और भारतीय उद्योग-घन्धों के 
समाप्त हो जाने से उत्पन्न हुई दरिद्रता--इन सब ने मिलकर भारत में आर्थिक 
असंतोष की गम्भीर भावना उत्पन्न कर दी थी। इसके साथ ही शासक-वर्ग के 
लोग भारतीयों के प्रति घृणा का जैसा भाव प्रकट करते थे, उससे प्रति दिन कटुता 
की भावना तीव्रतर होती जा रही थी यूरोपीयों ने इल्बटं बिल का जैसा घोर विरोध 
किया, उसे देखकर भारतीयों को विश्वास हो गया कि समानता के व्यवहार की 
आशा करना व्यथं हे । लॉड लिटन के शासन की गलतियों ने, वर्नाक्यूलर-प्रेस के दमन 
की चेष्ठाओ ने, समय-समय पर पड्नेवाले दुभिक्षों ने तथा भूमि पर अधिकाधिक 
बढ़ते हुए भार ने सरकार के विरुद्ध कटु भावनाओं को गम्भीर रूप दे दिया था। 
समाचार-पत्रों ने उन बुराइयों की ओर जनता का ध्यान केन्द्रित कर दिया 
था, जिनसे जनता पीडित हो रही थी; शिक्षित भारतीय संघटित होकर आन्दोलन 
करने पर जोर दे रहे थे और बुराइयों के कारणों का विइलेषण कर रहे थे तथा 
सारी बुराइयों के लिए सरकार को दोषी वता रहे थे। अँगरेजी भाषा भारत के 
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विभिन्न प्रान्तों के शिक्षित व्यक्तियों में विचारों के आदान-प्रदान का एक अच्छा 
माध्यम बन गई थी। रेलों ने शीघ्र यातायात की सुविधा जुटा कर लोगों को देश 
के भिन्न-भिन्न भागों की यात्रा कर अपने विचारों का देश भर में प्रचार करने का 
अवसर दे दिया था। रेलवे तथा अंगरेजी भाषा के सहारे ही सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
उत्तर एवं पश्चिमी भारत में भ्रमण कर आई० सी० एस० परीक्षा के लिए अधिक- 
तम आयू कम किये जाने के विरुद्ध छेड़े हुए अपने आन्दोलन को देश-व्यापी बनाने 
में समर्थ हुए थे। 1 ; 

फिर भारतीय अपने आपको असहाय और असमर्थ क्यों समझ as, जब कि 
उनका भूतकाळ का इतिहास पुकार-पुकार कर कह रहा है कि वे भी उन्नति के 
उच्चतम शिखर पर पहुँचने के अधिकारी हैं? मेक्समुलर, मॉनियर विलियम्स, 
सर विलियम जोन्स इत्यादि यूरोपीय विद्वानों की गवेषणाओं तथा राजा राममोहनः 
राय और स्वामी दयानन्द जैसे भारतीय धर्म-सुधारकों ने प्रचार-कायं में भारतीयों: 
में नई आशा और विश्‍वास का संचार कर दिया था। वेदों की ओर लौटने' की 
पुकार होने लगी। स्वामी विवेकानन्द ने दयानन्द सरस्वती के कार्य को आगे बढ़ाया; 
उन्होंने भारत के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्जीवित किया और जनता को आशा 
का एक नया संदेश दिया। हर कोडन लिखता है कि स्वामी दयानन्द के समान 
विवेकानन्द ने भी तरुण भारत को आत्म-विदवास एवं अपनी शक्ति पर निर्भर रहने 
का पाठ पढ़ाया। ; 

संक्षेप में, आथिक दुर्दशा, सरकार की राष्ट्र विरोधी नीति एवं जातीय द्वेष 
आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के प्रमुख कारण बने । प्रेस, अँगरजी भाषा 
तथा रेलों ने इसके विकास में सहायता दी। अपनी प्राचीन संस्कृति एवं गौरव में 
विश्वास की भावना के जागरण ने राष्ट्रीयता के आन्दोलन में उत्साह का संचार 
किया और भविष्य में इस आन्दोलन का स्वरूप निर्धारित किया। पाश्चात्यः 
राजनीतिक सिद्धान्तों ने, विशेषतया लॉक और स्पेन्सर के तथा मिल, मेकॉले 
एव बक के ग्रन्थों ने इस आन्दोलन के आदर्शो और कार्यप्रणाली को बहुत प्रभावित 
किया) ३ EE 

तीनों प्रेसिडन्सियों में कुछ समयं पहले से कुछ सामाजिक, राजनीतिक संस्थाएँ 
बन चुकी थों, परन्तु इनमें न तो कोई एकरूपता थी और न इनके कायों में निरन्तरता 
a थी। इल्बटं बिल को मूल रूप में स्वीकृत कराने में असफल होने पर भारतीय 
विचारक एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था के संघटन की बात पर गम्भीरतापूवंक विचार 
करने लगे, जो पूर्णतः राजनीति से सम्बन्ध Wl १८७६ ई० में स्थापित कलकत्ते 
के 'राष्ट्रीय संघ (National Association) ने १८८३ $o मे. एक “राष्ट्रीय, 
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अधिवेशन' किया, जिसमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जी नेताओं को देश के कल्याण के 
लिए संघटित होने के लिए ललकारा | १८८४ ई में श्री बनर्जी ने राष्ट्रीय एकता 
एवं नियमित रूप से राजनीतिक प्रचार-कार्य चलाने के लिए एक राष्ट्रीय कोष 
की स्थापना? का प्रचार करने के उद्देश्य से देश का दौरा किया। देश-हित के लिए 
जनता को संघटित होने का आह्वान देने में मद्रास की महाजन समा (१८८४ ई०) 
तया 'बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसियेशन' ने कलकत्ता की राष्ट्रीय संस्था से नेतृत्व अपने 
हाथ में ले लिया। ; ; 
जब ये प्रान्तीय संस्थाएँ जनता को संघटित और सजग करने में लगी थीं, 
सारा देश एक अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता का अनुभव कर रहा था; 
संमाचार-पत्र इस आवश्यकता को जतला रहे थे। माचं, १८८३ ई० में भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता' ऐलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने एक खुले पत्र में कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के स्तातकों (Graduates) का राष्ट्रीय हित में जुट जाने के 
लिए आह्वान किया और उनको यह सत्य समझाने की चेष्टा की कि आत्म-त्याग 
और निःस्वार्थता ही स्वतन्त्रता और सुख प्राप्त करने के अचूक साधन हैं। ह्यूम के 
इस पत्र का तत्काल प्रभाव हुआ और दिसम्वर १८८४ ई० में अडयार में थियो- 
सोफिकल सोसायटी के वाषिक अधिवेशन के लिए एकत्र हुए सत्रह “भले और सच्चे” 
व्यक्तियों ने अपने आपको एक कामचलाऊ समिति के रूप में संघटित कर अपने- 
अपने नगर में अन्य लोगों को अपने संघटन में लाने तथा भविष्य में विचार-विमशं 
के लिए एकत्र होने का निश्‍चय किया। इसी समय इंडियन नेशनल यूनियन' का 
संघटन हुआ; इस संस्था ने भारत के सभी भागों के प्रतिनिधियों की एक वैठक 
बुलाने का निश्चय किया। ह्यम को इस आन्दोलन का कार्य-भार सौंपा गया। ह्यम 
ने इस सम्बन्ध में लॉड डफरिन से पंरामर्श लिया और कहा जाता हे कि लॉड 
डफरिन के कहने पर ही श्री ह्यूम ने इस संघंटन को राजनीतिक रूप दिया। बताया 
जाता हे कि लॉड डफरिन ने ह्यम साहब से कहा था कि “इस देश में ऐसी कोई संस्था 
नहीं है जो इंगलेण्ड में विरोधी दल का सा कार्य निभाये. . ..शासको तथा शासितों 
के हित के लिए यह बहुत आवश्यक हे कि भारतीय राजनीतिज्ञ प्रतिवर्ष सम्मिलित 
हों और सरकार को वतार्ये कि शासन-प्रवन्ध में क्या दोष हैं और वे कंसे सुधारे जा 
सकते हैं।” ह्यम साहव ने डफरिन का पंरामशे स्वीकार किया; दिसम्बर १८८५ 
$o में बम्बई मे अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, जिसका नाम “भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस! (Indian National Congress) रखा गया | 
_ जन्म के समय कांग्रेस इस अर्थ में एक प्रतिनिधि dear नहीं थी कि इसके 
सदस्य जनता के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि थे, परन्तु यह जन-मत की प्रतिनिधि- 
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संस्थां अवश्य थी । इसमें उसे समय के सभी प्रमुख भारतीय तंथा ह्यम, संर हेनरी 
कॉटन, जाजे यूल, सरं विलियम वेडरवनं जैसे उदार हृदय ऐंग्लो-इंडियन सम्मिलित 
Aa यह भी संत्य है कि जन्म के समय यह संस्था डफरिन के शब्दों में जनता के 
अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग! (Microscopic Minority) का ही प्रतिनिधित्व 
करती थी। परन्तु कौन सी ऐसी राष्ट्रीय संस्था है जो जन्म के समयं एक अल्पसंख्यक 
वर्ग मात्र न रही हो? कांग्रेस ने जिसे द्रुत गति से प्रगति की और जनता के जितने 
चड़ें भाग को अंपनी ओर-खींच. लिया, वंह इसका पर्याप्त प्रमाण हे कि प्रारंम्भ'से 
ही कांग्रेस का आधार उससे कहीं अधिक विस्तृत था, जितना कि पक्षपांती आलो- 
चकों ने बताया है। । 
कांग्रेस ने प्रारम्भ से ही शासन में प्रतिनिधि संस्थाओं कौ स्थापना और 
सरकारी नौकरियों पर भारतीयों की नियुक्ति की माँग की। यह प्रारम्भ से ही 
नरम दलीय और वैधानिक सुधारवादी संस्था रही । इसने ब्रिटिश ताज के प्रति 
भक्ति प्रकट की और इसकी दृष्टि में भारत और इंगलेण्ड का सम्बन्ध ऐसा ही था 
जैसा सभापति और सम्पों का। परन्तु कांग्रेस के प्रति सरकार का व्यवहार सहा- 
नुभूति से उपेक्षा और तब सक्रिय शत्रुता में बदल गया । १८८८ ई० में कांग्रेस 
के इलाहाबाद अधिवेशन के मार्ग में सरकार ने यथासंभव बाधाएँ खड़ी कीं और 
१८९० ई० में सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस की बैठकों में भाग लेने सें रोक 
'दिया। सरकार के इस शत्रु-भाव से कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती ही गई। 
कांग्रेस के राजनीतिक आन्दोलन के फलस्वरूप १८९२ ई० का कानून पास 
हुआ, जिसका पीछे वर्णन किया जा चुका है। परन्तु यह कानून जनता को संतुष्ट 
न कर सका और कांग्रेस ने इसकी तीब्र आलोचना की; इसकी निर्वाचन-पद्धति, 
कौंसिलों का अल्प-विस्तार तथा कौंसिल के सदस्यों का न्यायोचित आलोचना द्वारा 
शासन-व्यवस्था और अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने का अधिकार--ये वाते 
विशेष रूप से कांग्रेस की आलोचना का विषय बनीं। इस कानून में प्रश्‍न पूछने 
तथा बजट पर बहस करने के अधिकार के साथ पूरक-प्रइन करने और बजट पर 
मत देने के अधिकार नहीं दिये गये थे। सरकार में जनता को अधिक प्रतिनिधित्व 
देने की इस कानून की योजना को कार्यान्वित करने के लिए जो नियम बनाये गये 
A इसके उद्देश्य को समाप्त करनेवाले ही थे। 
कांग्रेस प्रतिवर्ष प्रस्तावों द्वारा और कभी-कभी इंगळैण्ड में अपना रिष्ट-मंडल 
मेज कर जनता का ध्यान उन कष्टों की ओर आकर्षित करती थी, जो उसे सहन 
करने पड़ रहे थे, जनता को संघटित आन्दोलन का महत्त्व समझाती थी, तथा देश- 
हित के लिए जनता को अपने व्यक्तिगत एवं वर्ग-गतं स्वार्थो को त्यागने के लिए 
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प्रोत्साहित करती थी । इसके प्रस्ताव तथा इन पर दिये गये भाषण प्रेस में प्रकाशित 
होकर जनता में प्रचारित होते थे; इससे जन-मत का निर्माण होता था और 
अधिकाधिक लोग कांग्रेस में सम्मिलित होते थे। यह बहुत कुछ सच हैं कि धीरे-धीरे 
कांग्रेस की शान्तिमय और वैधानिक सुधारों की नीति युवक-समाज के उपहास 
का विषय बनती गई, परन्तु कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के प्रारम्भिक नेताओं की 
प्रशंसा किये बिना न रहेगा, जो उच्च बौद्धिक योग्यता, चरित्र और देश-प्रेम से पूर्ण 
थे, जो भारत के जागरण के अग्रदूत थे तथा जो एक प्रबल विदेशी नौकरशाही के 
विरुद्ध जनता के लिए भिड़े थे! 
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कैडलस्टन के बेरन जाजं नैथानियल केन का जन्म १८५९ ई० में हुआ ATE 
१८८६ ई० मे उसने पालियामेण्ट मे प्रवेश किया । उसके परिश्रम और योग्यता ने 
तंथा जिस सफलता के साथ उसने विभिन्न पदों का कार्य निभाया था, इन सब बातों 
ने उसको लाड ऐंल्गिन के बाद भारत के वायसराय के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया । 
अगस्त १८९८ ई० में उसकी वायसराय के पद पर नियुक्ति की घोषणा हुई और 
३ जनवरी १८९९ को उसने कलकत्ते में प्रवेश किया तीस तोपों की सलामी 
के बीच जब उसने पहले-पहल वायसराय के प्रासाद की सीढ़ियों पर कदम रखा तब 
उसे चारों ओर नवीनता, आशाएँ और उच्चाभिलाषाएँ दिखाई दे रही थीं। 
कुछ ही वर्षों बाद उसे इन्हीं सीढ़ियों से निराश और संभवतः अधिक समझदार हो 
कर उतरना पड़ा था। अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपनी वाक्पटुता, अपने चेहरे पर 
खेलनेवाली यौवन की चमक (क्योंकि अभी वह केवल चालीस वर्ष का था),- 
और भारत के साथ पहले से ही परिचित होने के कारण--क्ष्योंकि' वह पहले भी 
भारत आ चुका था- जहाँ भी वह गया, उसका हादिक स्वागत हुआ। उसकी 
नियुक्ति के समय उसके मित्रों ने उसके सम्मान मे एक सहभोज किया था; इसः 
अवसर पर उसने कहा था, “मै भारत को, इसकी जनता को, इसके इतिहास को,. | 
इसकी सरकार को और इसकी सम्यता एवं जीवन के तल्लीन कर देनेवाले रहस्यों” 
से प्रेम करता हूँ।” यदि भारत उसके इस प्रेम के बदले उसे प्यार न दे सका तो इसमें 
दोष उसी का था, क्योंकि उसका यह प्रेम कुछ इस प्रकार का था कि वह घृणा और 
असंतोष ही उत्पन्न कर सकता था। वह स्वभाव से ही साम्राज्यवादी था और 
राजनीति में भी उसका सम्बन्ध साम्राज्यवादी दल के ही साथ था; इसलिए वह न 
तो अपना विरोध सह सकता था और न दूसरे पक्ष के विचारों को ही समझ पाताः 
था) परिणाम यह हुआ कि उसे इंगलेण्ड में अपने अधिकारियों की नजरों से गिर- 
कर पद-त्याग तो करना ही पड़ा, साथ ही उस जनता के स्नेह और सम्मात से भी - 
उसे हाथ घोना पड़ा, जिस पर शासन करने के लिए उसे भेजा गया था। भारत से... 
उसने एक बहुत ही अप्रिय गवरनेर-जचरल के रूप में बिदा ली। भारतीयों के प्रति | 
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अविश्वास उसकी अप्रियता का प्रधान कारण या; भारतीयों के प्रति अपने अवि- 
-इवास और उनके चरित्र के प्रति अपने मन के घृणा भाव को प्रकट करने में वह कभी 
-मौका न चकता AT जनवरी, १९०५ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षान्त- 
समारोह के अवसर पर कुलपति के रूप म उसने जो भाषण दिया था SAA उसन 
कहा था” 
“मै आशा करता हे कि यह: कहने: में कि सत्य का सर्वोच्च आदर्श बहुत कुछ 
-एक पाइचात्य कल्पना है, में कोई झूठा या घमंडी दावा नहीं कर रहा हूँ. -  - “परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि पूव में, जहाँ चालाकी और कूटनीतिक चाळबाजियों का 
“हमेशा ही बहुत सम्मान होता रहा हुँ; उच्च सम्मान प्राप्त करने से पहले, सत्य 
-पाइचात्य देशों के नैतिक नियमों में बहुत ऊँचा स्थान पा चुका था। इस बात को 
“हम “पूर्वीय कूटनीति" शब्द के पीछे छिपी अत्याचार और गहरी जालसाजी की 
सामान्य व्यंजना से सिद्ध कर सकते हं । 
ऐसा तो शायद ही कोई गवनंर-जनरल हुआ हो, जिसने सारे राष्ट्र को ही इस 
प्रकार लांछित करने की चेष्टा की हो। इस भाषण से कजन का सम्मान तो क्या 
बढ़ता, इसके विरुद्ध प्रदशंनों की संख्या अवश्य बढ़ TE | मार्च, १९०५ $o म श्रद्धेय 
डा० रासबिहारी घोष के सभापतित्व में एक सावंजनिक सभा हुई जिसमें डा० 
घोष ने लॉड कर्जन के इस भाषण के सम्वन्ध में कहा कि “इस भाषण की शैली 
निश्चय ही एशियावालों की. सी नहीं थी। लेकिन क्या इसम पाश्चात्य संस्कृति 
की सी शालीनता थी ? सचमुच ही यह भी नहीं थी; यह सारा भाषण उस शैली में 
था, जिसे मंथ्यू ऑर्नाल्ड ने 'कोरिन्थियन झैली' (Corinthian Style) कहा 
“है यह एक ऐसी शैली है, जिससे दूर रहने का लॉड महोदय ने हमारे युवकों को 
बड़े जोर के साथ उपदेश दिया हे।* 
भारत मे पहुँचते ही लॉडं कर्जन प्लेग, अकाल, सीमान्त प्रदेश और शासन की 
उन समस्याओं में जुट गया, जिनका अभी तक समाधान नः हो पाया था। अथक 
“परिश्रम करना लॉड कर्जन का सबसे बड़ा गुण था; राज्य-सचिव को लिखे गये 
उसके पत्रों से मालूम होता है कि उपाहार (Breakfast) और दोपहर के 
“विश्राम के लिए एक घंटे को छोड़कर शेष समय में वह उन भारी-भरकम फाइलों 
“में डबा रहता था, जिनमें महत्त्व की बातें दबी रहती थीं। जनवरी १८९९ में उसने 
“राज्य-सचिव को एक पत्र में लिखा था “यहाँ काम करने का ढंग मूल से ही इतना - 
“दोषपूर्ण हे किः स्थिति ऐसी बन जाती हँ, जिसमें विचारणीय प्रश्न दस्तावेजों और 


. + डाक्टर रासबिहारी :घोष के भाण) -'. ” 
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छपे कांगज-पत्रों के जंजाल में ऐसा फंस जाता हे कि उसमें वास्तविक' समस्याएँ 
अँधेरे मे पड़ जाती है और यहाँ से उन्हे कोई निकालकर प्रकाश में नहीं ला सकता।' 
इतना सब होने पर भी, भारत आने के तीन महीने के अंदर ही लॉड कर्जन ने बारह 
सुधारों की रूप-रेखा तैयार कर ली; उसे आशा थी कि भारत' छोड़ने से पहले वह 
इन सुधारों को कार्य में परिणत कर सकेगा। इन सुधारों के अन्तर्गत सीमान्त प्रदेश 
की समस्याएँ, शिक्षा, कृषि, सेना, शासन-तन्त्र की दैनिक कार्य-प्रणाली, प्राचीन 
महत्त्वपूर्ण स्मारको की सुरक्षा, मुद्रा तथा और भी बहुत सी बातें. थीं, जिनका 
'यंथास्थान वर्णन किया जायगा। = AA 
` प्लेग और दुर्भिक्ष--लॉर्ड कर्जन ने अपने पूर्ववर्ती शासकों से विरासत में 
'प्लेग- और दुभिक्ष-ग्रस्त भारत पाया था; ब्रिटिश नौकरशाही इन दोनों संकटों का 
सफलतापूर्वक उपचार करने में असमर्थ थी। जुलाई १८९६ fom बम्वई में एक 
रोगी के प्लेग से पीड़ित होने का संदेह किया गया और अगस्त तक तो यह निश्चित 
ही हो गया कि इस महानगरी में प्लेग का प्रकोप हो चुका है। तव इस रोग के विषय 
में लोंगों का ज्ञान इतना कम था कि अधिकारी वर्ग की समझ मेन आ सका कि 
इसको शान्त करने के लिए क्या उपाय अपनाये जाये; वे अँधेरे में हाथ-पैर मारने 
लगे । यह संक्रामक रोग शीक्ष ही भारत के दूसरे भागों में भी फेल गया और १९११ 
ई० तक इस रोग के कारण लगभग आठ लाख जानें चली गईं। प्लेग का चूहों से 
सम्बन्ध तो मध्य-युग से ही ज्ञात था, परन्तु निश्चित रूप से यह १९०५ $o में 
“भारतीय प्लेग कमीशन? की खोजों से ही विदित हो सका कि चूहों में पलनेवाले 
संक्रामक पिस्सू ही प्लेग को HOTS हैं। इस कमीशन की खोजों से यह भी पतां चला 
कि १८९६ ई० के प्लेग के कीटाणु हांगकांग से आये हुए जहाजों के चूहों ने 
फैलाये थे। न 
सरकार के समान जनता को भी इस रोग के विषय में बहुत ही कम ज्ञान था। 
लोग गाँव छोड़-छोड़कर भागने ST तव लॉड सैन्डहस्टं बम्बई के गवनंर थे। 
उनकी सरकार ने क्वारन्टाइन' (Quarantine), रोग को Gor से रोकने, 
रोगग्रस्त क्षेत्रों को खाली कराने और अनिवार्य रूप से टीका लगाने की व्यवस्था 
कर दी; फिर भी मृत्यु-संख्या दिन पर दिन बढ़ती TE जनता भयभीत हो उठी; 
सरकार और सरकारी चिकित्सा-विभाग की निपुणता से जनता का विश्वास उठ 
गया। सरकारी कर्मचारियों ने महामारी-निरोधक व्यवस्थाओं, रोगग्रस्त क्षेत्रों 
की जाँचों और खाली कराने के काम को इतनी कठोरता और हृदयहीनता से किया 
कि उससे जनता में गहरा असंतोष फेल गया। जाँच के लिए अपने घरों में सिपाहियों 
का घुसना किसी भी भारतीय को सह्य नहीं था। उनको जान पड़ेने' लगा कि 
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सरकार उनकी 'इज्जत' पर डाका डाल रही है, उनकी स्त्रियों के सतीत्व का खंडन 
करना चाहती है । इस प्रकार की जाँच से ATT की छूट से जातीय घृणा का भाव 
उग्र होने लगा। l 
बहुत से लोगों का यह दृढ़ विश्वास बन गया था कि स्वयं सरकार ही रोगः 
फैला रही है। उग्र राष्ट्रीयता के प्रतीक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपने नगर 
पूना में अपने जीवन को संकट में डालकर महामारी रोकने में जुट गये । उन्होंने 
एक अस्पताल की स्थापना की और वे अपने समाचार-पत्र केसरी द्वारा जनता 
को अपने पैरों पर खड़ा होकर महामारी और विदेशी शासन दोनों से जूझने का 
पाठ पढ़ाने लगे । तिलक के लेखों ने अपना प्रभाव प्रकट किया और मि० रैंड तथा 
लैफ्टिनेट आयस्टै नामक दो अँगरज पदाधिकारी, जो प्लेग के कार्य में नियुक्त हुए 
थे, मार डाले गये। सिपाहियों का घर-घर घुसकर जाँच करना मुसलमानों को 
भी अखर रहा था। मार्च १८९८ ई० में बम्बई के मुसलमान जुलाहों ने विद्रोह कर 
दिया, जिसके फलस्वरूप अनेक जुलाहे पुलिस की गोलियों के निशाने बने। साफ 
दिखाई देने लगा कि प्लेग से जनता में इतना असंतोष नहीं हुआ था, जितना कि 
सरकार के प्लेग-निरोधक उपायों से। जनता मृत्यु को सहन कर सकती थी; उस 
पर किसी का वश ही क्या था। परन्तु ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतीको के जूतों के 
नीचे अपने घर की प्रतिष्ठा का कुचला जाना वह सह न सकती थो। सरकार ने 
धीरे-धीरे अपनी प्लेग-निरोघक व्यवस्था को ढीला कर दिया; परन्तु जैसा कि 
नौकरशाही में होता ही हे, जनता तक इसका फल पहुँचने में बहुत देर हो चुकी थी t 
तब तक प्लेग-निरोधक-व्यवस्था की कठोरताएँ अपनी काली करतूतें कर चुकी थीं। 
प्लेग ने जो विभीषिका her दी थी, दुभिक्ष ने उसे और भी बढ़ा दिया! 
१८९६ $o से १९०० Fo तक भारत में प्लेग के वाद अकाल, अकाल के बाद प्लेग, 
मलेरिया, इन्पल्यूएंजा-यही क्रम चलता रहा। १८९६-९७ में बंगाल को छोड़- 
कर सारे भारत में घोर अनावृष्टि रही । दुर्भिक्ष की जाँच के लिए सर जेम्स लाँयलः 
की अध्यक्षता मे एक जाँच-समिति नियुक्त हुई, परन्तु इस समिति के प्रस्तावों पर 
अभी विचार भी न हो पाया था कि भारत में फिर ऐसी घोर अनावृष्टि हुई कि 
पिछले २०० वर्षो में इतनी विस्तृत और घोर अनावृष्टि भारत में पहले न हुई थी। 
१८९९-१९०० Fo के दुभिक्ष ने ४,००,००० वर्गमील से अधिक भूभाग पर अपनी 
विनाशकारिणी छाया फैला दी; इससे ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के 
विशाल भू-भाग उजाड हो गये । जनता की योड़ी-बहुत संचित पूँजी तो १८९६-९७: 
के अकाल में ही समाप्त हो चुकी थी, अब इस दूसरे महादुर्मिक्ष का सामना करनेः 
के लिए उसके पास कुछ बच न रहा था। मृत्यु-संख्या'की कोई गिनती न रह गई॥ 
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{सिचाई के जो थोड़े-बहुत कृत्रिम साधन थे, वे भी शीघ्र ही समाप्त हो गये। 
लोग अन्न के अभाव में और पशु चारा न पाकर भूखों मरने लगे। गुजरात और . 
'बड़ौदा के घने बसे हुए देशों मे मृत्यु-संख्या सबसे अधिक थी। गुजरात की गायों 
'की सुंदर नस्ल लुप्त ही हो गई। तब रेलवे लाइनें aga विस्तृत तो थीं नहीं; उनसे 
'संकट दूर करने में अधिक सहायता न मिल सकी, क्योंकि यह दुभिक्ष अन्न का दुभिक्ष 
था और भारत भर मं व्याप्त था। इन दुभिक्षों के कारण हुई प्राण हानि का ठीक 
ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सरकारी अनुमान के अनुसार ब्रिटिश 
भारत में ही मृत्यु-संस्या डेढ़ और दो लाख के बीच थी। बहुत-सी देशी रियासतों 
'मे भी अकाल ने खूब विनाश-लीला रची थी। इसलिए इतना तो निश्चित रूप से 
"कहा जा सकता S कि कुल मृत्यु-संख्या सरकारी आँकड़ों से कहीं अधिक रही होगी। 
दुभिक्ष रोकने की व्यवस्था करना मुख्यतः प्रान्तीय सरकारों का काम हँ; 
कुछ प्रान्तीय सरकारे इसमे तत्काल जुट गई, कुछ ने बहुत ढिलाई दिखाई; कुछ 
मने बहुत कंजूसी से काम लिया तो कुछ ने बहुत अपव्यय किया और व्यवस्था ठीक न 
'होने के कारण बहुत सा अन्न बरबाद हो गया। मद्रास ने सबसे पहले दुभिक्ष-निवारक 
“उपायों का संघटन किया, परन्तु वम्बई में अर्थ-व्यवस्था ठीक हाथों में न होने के 
“कारण दु्भिक्ष-निवारक-व्यवस्था को बहुत हानि पहुँची। भूख से लोगों की शक्ति 
"क्षीण हो ही चुकी थी, तभी अकाल के वाद उसके अनुचरों के रूप में हंजा, पेचिश 
और बुखारों ने भूख की सताई हुई जनता को घर दबाया। दुभिक्ष-निवारक व्यवस्था 
-बहुत कुछ १८८३ ई० के दुभिक्ष-नियमों पर आधारित थी। इन नियमों की तह 
में ये सिद्धान्त थे-- 
(१) सावंजनिक-हित के कार्यो की स्थापना। 
(२) मजदूरों को चार वर्गों में बाँटना। 
(३) मजदूरी जीवन-निर्वाह के स्तर पर देना । 
(४) जहाँ आवश्यक हो, वहाँ मुफ्त भोजन इत्यादि की सहायता देना। 
१८८३ ई० के इन नियमों को जब सचम्‌च काम A लाया गया तो जान पड़ा 
fe इनमें अभी बहुत कमियाँ हूँ। 
लॉड कर्जन ने अकाल-पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया और ब्रिटिश साम्राज्य 
* के भीतर-बाहर सर्वत्र सहायता के लिए अपील की। इससे सार संसार का ATT 
भारत पर केन्द्रित हो गया और भारत-सरकार की तीव्र आलोचनाएँ होने लगी । 
दरभिक्षःनिवारण के लिए बहुत ही थोड़े कोष की व्यवस्था, डुमिक्ष-निवारण- 
-व्यवस्थाओं का रुक-रुक कर काम में लाया जाना, राजस्व और भूमि-कर की 
सरकारी व्यवस्था, जिसके कारण किसानों के पास Tomt लिए कुछ भी 
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न. बच रहता था--ये सव बातें तीब्र आलोचनाः का विषय बनीं । दस TAHT 
प्राप्त (Retired) ब्रिटिश अफसरों और भारतीय आर्थिक दशा के प्रसिद्ध 
मर्मज्ञ श्री आर० सी० दत्त ने लॉड जॉर्ज हैमिल्टन को एंक स्मृति-पत्र भेंट किया, 
जिसमें इसं सावेजनिक मत' की पुष्टि की गई थी कि भारतीय कृषक की दुदेशा 
भूमि-कर व्यवस्था के कारण हँ। लोड कर्जन ने जनवरी १९०२ के सरकारी प्रस्ताव 
द्वारा इन स्मृति पत्र-दाताओं की वातों का उत्तर दिया। यहाँ हम स्थान-संकोच के 
कारण भूमि-कर प्रणाली का विस्तृत विश्लेषण करने में असमर्थ हैं। यहाँ इतना 
लिख देना ही पर्याप्त होगा कि भूमि-कर के रूप में सरकार किसानों से जितनी 
रकम वसूल करती रही है, या हे, उसी के कारण किसानों के पासं संकट-काल के. 
लिए बहुत ही कम वच गता कट ते ee 77 
'अनुभव ने बंता दिया था कि १८८३ ई० के दुर्भिक्ष-निवारक नियमों में बहुत 
सी कमियाँ हैँ। इसलिए सर (वाद में लॉड) एण्टनी मैकडॉनल की अध्यक्षता में 
दुभिक्ष-निवारण-व्यवस्था की जाँच करने और नये उपांय सुझाने के लिए एक 
जाँच-समिति नियुक्त की गई। इस जाँच-समिंति ने सन्‌ १९०१ में अपनी रिपोर्ट 
प्रकाशित की । जाँच-समिति ने अपने विवरण-पत्र में इस बात पर बहुत जोर दिया 
कि सरकार दुभिक्ष जैसे संकट का सामना करने के लिए पहले से ही सचमुच की 
तैयारियां नहीं करती है; इसने दुभिक्ष-पीडितों के कष्ट-निवारण और भविष्य में 
दुर्भिक्ष को रोकना- इन दोनों बातों के उपाय सुझाये। इन सुझावों में दुभिक्ष के 
सभय जनता के नैतिक वल को टूटने से बचाने के उपायों पर बहुत जोर दिया गया 
था और नेतिक zaif (Moral Strategy) का सुझाव दिया गया था; 
जिसका सारांश यह था कि दुर्भिक्ष के समय कष्ट-निवारक उपायों को शीघातिशीध 
काम में लाया जाय, भूमि-कर की वसूली तत्काल रोक दी जाय, बीज और पशु 
मोल लेने के लिए किसानों को तत्काल आथिक सहायता दी जाय इत्यादि। इस 
जाँच-समिति ने गैर-संरकारी सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया और 
विशाल सार्वजनिक कार्यों के स्थान पर ग्रामीण हित के कार्यों को चलाने का सुझाव 
दिया। इसने रेलवे लाइनों को बढ़ाने, एग्रिकल्चर वैंक स्थापित करने तथा सिंचाई 
के साधन बढ़ाने का भी सुझाव दिया। यह पहली जाँच-समिति थी, जिसने पशओं' 
के लिए चारे की व्यवस्था करने और उन्हे दुभिक्ष-मीडित क्षेत्रों से हरे-भरे-मेदानों' 
में भेजने की व्यवस्था करने का भी सुझाव रखा। - - 
__ इस जाँच-समिति के सुझावों के अनुसार दुभिक्ष-नियमों में संशोधनः किया 
गया, कृषि और सहकारी बैंकों की स्थापना की गई और सिचाई के साधनों को 
बढ़ाने की ओर घ्यान दिया गया `" ओ 777 
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लॉर्ड कर्जन ने दुभिक्ष के अनुभवों को कार्यान्वित करने में देर न-लगाई। वह: 
अपनी सीमाओं को भली भाँति जानता था; वह जानता था किं प्रकृति के कोप को 
काबू में लाने के लिए अभी काफी संमय तक प्रतीक्षा करनी होगी। तवःतकं के लिए 
उसने यह नीतिं ग्रहण करना उचित समझा कि “दुभिक्षःपीडित क्षेत्र के जितने. 
भाग म काय करना संभव हो, उसमें ऐसे उपाय अपनाये जायें; जिनसे अगले दुर्भिक्ष 
का सफलतापूवक सामना' करने को तैयारी हो सकं।” ATS १९०५, के वजट-भाषण ' 
में, छॉर्ड कर्जन ने अपन्ती' यह नीति प्रकट की थी। इस्‌ उद्देश्य को सामने “रखकर 
उसने कृषि, रेल-मा्गो और सिंचाई के साधंनों के सुधार-में अपना घ्यान' केन्द्रित 
किया.  - ert कर 
कृषि--पिछले दुभिक्ष ने कृषि-सुधार की समस्या को प्रमुखता प्रदान कर दी 
थी। अब तक कृषि की ओरः से: सरकार उदासीन“रही-थी; उसंका' ध्यान केवल 
भूमि-कर की वसूली तक ही रंहता था। अर्ब तक भूमि की उपज बढ़ाने, कृषकों का 
भार कम करने या खेती के वंज्ञानिंक साधनों का प्रचार करने का कुछ भी उद्योग न 
किया गया था। कुपि-सम्वन्धी- सुधारों की योजना वनाने और इनको कार्यान्वित 
करने का श्रेय लॉडं कर्जन को ही हे; यह दूसरी वातं हे कि सरकार की उपेक्षा के 
कारण वाद में-ये सुधार अधिक लाभकारी सिद्ध न हो सके | परन्तु यंह तो मानना ` 
ही पड़ेगा कि लॉड कर्जन की भूमि-सुधार की योजनाएं पुष्ट सिद्धान्तो पर-आधारित 
थीं। पद-भार ग्रहण करने के TRA Bis कर्जन ने सबसे पहले जो -व्यवस्थाएँ 
बनाइँ,उनमे से पंजाब लेण्ड एलाइनेशन ऐक्ट' (Panjab Land ‘Alienation Act) . 
एक हे; इस Ute के अनुसार पंजाब में किसान कीं भूमि की न तो कुर्की की जा 
सकती थी और न सरकारी स्वीकृति के विना वहं मोल हीःली जा सकती थी। यह 
व्यवस्था पंजाब के किसानों को सूदंखोर साहूकारो के चंगुंल से बचाने के लिए की 
गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से साहूकार किसानों को ऋण देने में 
हिचकिचाने लगे। इस” वाघा को भी दूर करने के लिए लॉड कर्जेन ने-'क्रषि- 
बैंकों' (Agricultural Banks) और सहकारी-समितियों' (Co-operative: 
Societies) की स्थापना 'की और इस -प्रकार जनता: मे पारस्परिक सहयोग 
एवं आत्म-निर्भरतं! की भावनाएं जागृत कीं । कुंषि-वेंक और सहकारी-समितियाँ 
कोई नई वस्तुएँ तो नहीं थी, परन्तु अब तक इनके वारे में केवल कोरी बातें ही होती 
रही थीं॥ लॉर्ड कर्जन ने इनकाः बीजारोपण किया और उसको पाल-पोसकर 
बढ़ाया। मा १९०४ ई० में सहकारी क्रण-समिति कानून' (Co-operative 
Credit Societies Act) पास किया गया; इसंक अनुसार गाँवों एवं नगरौं में, 
` सहकारी समितियों की स्थापना और जहाँ कहीं आवश्यक हो, इन समितियों को 
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सरकारी सहायता देने की व्यवस्था की गई। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य था किसानों 
:को ऋण के भार से मुक्त करना। इस योजना को बनाने में मद्रास सरकार के 
अधिकारी सर फ्रेडरिक निकल्सन और एक सिविल पदाधिकारी एम० ड्यूपरनेक्स 
-ने, जो फ्रांस और इटली में सहकारी सार्वजनिक | बैंकों' की कार्यप्रणाली का 
अध्ययन कर आया था, लॉर्ड कर्जन की सहायता की थी। सहकारी समितियों के 
“इस नये प्रयोग ने जनता के हृदय में घर कर लिया और सारे भारत में ऐसी समितियाँ 
बनने लगीं। किसानों को ऋण-मुक्त करने में ये समितियाँ अधिक सफल न हो 
-सकीं; इसका एक कारण तो यह हे कि किसानों के ऋण की समस्या बहुत भारी 
म्समस्या है और दूसरे सहकारी समितियों का आन्दोलन भारत में अभी प्रारम्भिक 
अवस्था में ही था। 
कर्जन के कृषि-सुधार-सम्बन्धी कार्यों में विशेष महत्त्वपूर्ण है, कृषि में वेज्ञानिक 
प्रणालियों के प्रयोग और नियमित रूप से कृषि-शिक्षा के प्रसार के उद्योग । जब BIS 
कर्जेन भारत आया था, तब यहाँ केवल चार कृषि विद्यालय थे--पूना, सईदपेठ, 
कानपुर और नागपुर। ये सब विद्यालय भी बहुत निकम्मे ढंग के थे। प्रान्तीय 
सरकारों ने कृषि-सम्बन्धी प्रयोगों के लिए जो 'फॉर्म' चला रखे थे, वे दिखाने भर - 
-को ही थे। लॉड कर्जन से बीस वर्ष पहले डा० वोयल्कर ने यह विचार प्रकट किया 
-था कि भारत में कृपि-सुधार, प्रधानतः, कृषि से इतना सम्बन्ध नहीं रखता, जितना 
-इसका सम्बन्ध आवश्यक घन से है; कृषि-सुघार के लिए कोष की कमी से कृषि . 
:की सारी उन्नति रुक गई है | लॉड कर्जन ने अपने कृषि-सम्वन्धी सुधारों के विषय 
“में कहा था कि “हमारा वास्तविक सुधार तो भारतीय कृषि के अध्ययन और कार्य 
“में पहली बार विशाल पैमाने पर विज्ञान का प्रयोग करना हे ।” लॉड कर्जन ने सबसे 
“पहला कदम यह उठाया कि कृषि-सुधार की नई योजना के नियन्त्रण और निरी- 
क्षण के लिए सन्‌ १९०१ में एक कृषि-अधिकारी (Inspector General of 
Agriculture) की नियुक्ति कर दी। भारतीय कृषि की मूलभूत समस्याओं के 
समाधान में सहयोग देने के लिए बिहार के पूसा नामक स्थान में एक 'कृषि-अन्वेषण 
-संस्था' (Agricultural Research Institute) की स्थापना की गई। इस कार्ये 
-में अमेरिका के एक दानी श्री हैनरी फिप्स ने लगभग २०,००० पौंड का दान देकर 
eis कर्जेन की बहुत सहायता की। भारत-सरकार ने कृषि-सम्वन्धी गवेषणाओं, 
“प्रयोगों, प्रदर्शनों तया शिक्षा के लिए १,३०,००० Wo वाषिक अनुदान स्वीकार 
“कर, प्रान्तीय सरकारों को कृषि-सुधार के कार्य में समर्थ बनाया। 
लॉड कर्जेन की सिंचाई की योजना का भी यही उद्देश्य था। भारत में वैज्ञानिक 
-सिचाई के अग्रदूत सर आर्थर कॉटन के अतिरिक्त और भी अनेक महानुभावों ने ' 
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इस वात पर जोर दिया था कि भारत में दुभिक्ष रोकने के लिए और पैदावार बढ़ाने 
के लिए सिचाई के साधनों को खूब बढ़ाना चाहिए। BIS कर्जन ने अनुमान लगाया 
कि लगभग ४०,००,००० एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधाएँ Wale जा सकती 
हैं। सन्‌ १९०१ में सर कॉल्विन स्कॉट-मॉन्क्रीफ की अध्यक्षता में एक जाँच-समिति 
सिचाई के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई। इस जाँच-समिति ने 
सन्‌ १९०३ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने वीस वर्ष के समय में सिंचाई पर 
४४ करोड़ रुपये व्यय करने की सिफारिश की और आशा प्रकट की कि इससे ६५ 
राख एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधाएँ मिल सकेंगी। लॉड कर्जन ने जाँच- 
समिति की सिफारिशों को कुछ काट-छाँट के साथ स्वीकार कर लिया। पंजाव की 
नहरों में gare किया गया; अपर-चिनाव, अपर झेलम और लोअर वारी दोआव 
नामक नहर-प्रणाल्यों का निर्माण प्रारम्भ किया गया और अगले वर्षों के लिए 
एक योजना बनाई गई। 
रेल-मार्ग--१९०१ ई० की दुभिक्ष-जाँच-समिति के सुझावों से Sis कर्जन 

के सामने रेल-मार्गों को बढ़ाने का प्रश्‍न आया। BS कर्जन से पहले रेल-मार्गों का 
कांय-संचालन दो प्रकार से होता था--कम्पनी द्वारा और सरकार द्वारा। सरकार 
ने अपने हिस्से का कार्ये सार्वजनिक निर्माण विभाग (P.W.D.) को सौंप दिया था। 
लॉर्ड कर्जन ने, रेल-मार्गो के सुधार में लगने से पहले सर टॉमस रॉबटंसन नामक 
एक अनुभवी रेल-मार्गे-विशेषज्ञ को भारतीय रेल-मागो की व्यवस्था की जाँच 
करने के लिए नियुक्त किया। सर टॉमस ने सन्‌ १९०३ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
की उसने बतलांया कि भारतीय रेल-मार्गो की व्यवस्था में जड़ से लेकर चोटी तक 
सुधार की आवश्यकता हे! उसने सुझाव दिया कि इनका संचालन जितना अब तक 
होता रहा है, उससे भी अधिक व्यावसायिक आधार पर होना चाहिए। सर टॉमस 
की सिफारिशों के अनसार सन्‌ १९०५ में सार्वजनिक निर्माण-विभाग की रेल-मागे 
सम्बन्धी शाखा तोड़ दी गई और रेल-मार्गों के कार्य-संचालन के लिए तीन सदस्यों 
की एक समिति वनाई गई; इनमें एक चेयरमैन और दो सदस्य थे और यह समिति 
सीधे 'भारत-सरकार के वाणिज्य और उद्योग' (Commerce and Industry) 
विभाग के अधीन रखी गई। नये रेल-मार्ग बनाये गये E कर्जन के भारत 
से बिदा होने के समय तक भारत में २८,१५० मील रेल-मागे बन चुका था 
और ३१६७ मील बन रहा था। | ; ; 

(लाड कर्जन के शासन-सम्बन्धी सुघार--छाडं कजन के शासन-सम्बन्धी सुधार 
भारत के इतिहास मे युगान्तरकारी सिद्ध हुए। इन्होंने जनता में एक नई भावना * 
जागृत कर दी और भारतीय स्वातन्त्र्य सघर्ष के इतिहास में एक नया अध्याय 

२५ ` 
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प्रारम्भ कर दिया | इन सुधारों का मूल तत्त्व था--कार्य-दक्षता। शिमला म॑ अपने 
बिदाई लेते समय के अपने भाषण में (सितम्बर १९०५) लॉड कर्जन ने कहा था 
“यदि मुझे अपने सारे कार्य को एक शब्द में प्रकट करने के लिए कहा जाये तो मैं 
कहूँगा (कि यह शब्द है) कार्य-दक्षता। यही हमारा धर्मादेश रहा है, यही हमारे 
शासन का मूल-तत्त्व रहा है ।? कार्य-दक्षता के साथ केन्द्रीकरण और कार्यालयों 
के सुधार की बात स्वयं ही आ जाती है । इन सुधारों में भारतीयों के प्रति अविश्वास 
और उनकी योग्यता और ईमानदारी के अपमान की गंध भी सनी हुई थी और इस' 
प्रकार जैसा कि मानवीय सम्बन्धों में agar होता है, इन सुधारों में भी अच्छाई 
बुराई से लिपटी हुई थी। फल यह्‌ हुआ कि कार्य-दक्षता लाने के लिए केन को 
जो थोड़ा-बहुत श्रेय मिळता, वह भी न मिल सका। 
हम पहले कह चुके है किरत पहुंचने के थोड़े समय में ही लॉडं कर्जन ने सुधारों 
की बारह योजनाओं की रूपरेखा तैयार की थी। सुधारों की इस सूची में शासन-- 
सम्वन्धी सुधारों की योजना को पहला स्थान मिला था। शासन-यंत्र के थोड़े से 
अनुभव ने ही Bis कर्जन को दिखा दिया था कि समस्या केवळ इस यंत्र के पेच 
Gait को कसने और इसके पहियों को तेल देने' भर की नहीं है, अपितु इसका 
कायाकल्प करने की है। शासन-तंत्र की उस समय जैसी स्थिति थी, उसमें वह लॉडं. 
कर्जन के केन्द्रीकरण के उद्देश्य को पूर्ण करने के योग्य न था) तव केन्द्रीय सरकार 
अव्यवस्थित सी दशा में थी और शासन के कुछ अंग दूसरों से स्वतन्त्र होकर कार्य 
कर रहे थे। बम्बई और मद्रास की सरकारों की स्वतन्त्रता और अलगाव BIS 
. कर्जन को क्रुद्ध कर रहे थे और इनके प्रति उसका क्रोध इस सीमा तक बढ़ गया था 
कि उसने इनके अधिकारों को कम करने का सुझाव दे डाला :राज्य-सचिव को 
अपने एक पत्र में (मई १८९९) उसने लिखा कि “विकेन्द्रीकरण बहुत ही अच्छी 
चीज हे, परन्तु मुझे जान पड़ता है कि बम्बई और मद्रास के सम्बन्ध में यह उस सीमा 
तक बढ़ा दिया गया हुँ, जहाँ सर्वोच्च सरकार का कोई स्थान ही नहीं रह जाता,. 
और जिसमें उन प्रदेशों के छोटे-छोटे शासक इस वात से भी बेखबर हो गये है कि 
उत्तरदायित्व उनके अतिरिक्त किसी और पर भी है ।9 प्रेसिडेन्सी गवनंरो को 
प्रान्तीय गवर्नेर के पद परले आने के लॉर्ड कर्जेन के सुझावों को इंगलैण्ड की सरकार 
ने स्वीकार नहीं किया; फिर भी इन सुझावों का इतना महत्त्व तो है ही कि उनसे 
हमें कर्जन क व्यक्तित्व का, दूसरों की स्वतन्त्रता को न सह सकने के उसके स्वभाव 
का और सारी शक्ति को अपने हाथ में रखने की उसकी आकांक्षा का परिचय मिल 
.जाता हे सरकारी कार्यालयों की कार्य-प्रणाली का पूर्ण कायाकल्प कर, विभागीय 
कार्यों के अनुपात को ठीक कर और सचिवालय (Secreteriate) की कार्य- 
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पद्धति के लिए, सुनिश्चित नियम बना कर wis कर्जन ने अपनी इस इच्छा को पूरा 
किया । इस दिशा में उसके प्रयत्न सफल हुए और इनके प्रभाव से “शासन का सारा 
यन्त्र तीव्र गति और अधिक सवल स्पंदन के साथ चलने लगा।”) 

पुलिस में सुधार--पुलिस का जनता में निरादर और उसकी कार्यदक्षता एवं 
इमानदारी में सवका अविश्वास देखकर लॉड कर्जन ने सन्‌ १९०२ ई० में सर 
Gray फ्रेजर की अध्यक्षता में प्रत्येक प्रान्त के पुलिस-विभाग की कार्य-प्रणाली की 
जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की। इस जाँच-समिति ने भारतीय पुलिस 
विभाग के दोषों की कड़ी आलोचना की; “पुलिस-दल कार्य-दक्षता से कोसों दूर 
है, यह सामान्यतः भ्रष्ट और अत्याचारी समझा जाता है और जनता का विश्वास 
एवं हादिक सहयोग प्राप्त करने में यह सर्वथा विफल रहा हैं ।” इस जाँच-समिति ने 
पुलिस के सुधार के लिए विस्तृत सुझाव दिये, जो इस प्रकार थे :— 

(१) पद-वृद्धि के स्थान पर नई और सीधी भर्ती की जाय; इंगलैण्ड से भर्ती 
किये गये यूरोपीय कर्मचारी, भारत में भर्ती किये गये प्रान्तीय कर्मचारी, 
इन्स्पेक्टरों एवं सव-इन्स्पेक्टरों के साथ उच्च अधीन कर्मचारी (Upper 
Subordinate Service) और हूड कांस्टेबलों तथा कांस्टेबलों सहित निम्न- 
अधीन कर्मचारी (Lower Subordinate) पुलिस में हों। 

(२) बेतन-दरों मे सुधार। 

(३) प्रान्तोय पुलिस की संख्या-वृद्धि और पुलिस के काम के लिए गाँवों में 
जो प्रणाली विद्यमान है उसका उपयोग। 

(४) सिपाहियों (कान्स्टेवलों) और पुलिस-अधिकारियों की शिक्षा के 
लिए विद्यालयों की स्थापना। 

(५) प्रत्येक प्रान्त में अपराधी-शोध-विभाग (C. 1. D.) की स्थापना; 
इन सव के ऊपर एक अपराधी-शोब के डाइरेक्टर की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय 
विभाग की स्थापना। 

इस जाँच-समिति की सिफारिशों के आधार पर BS कर्जन ने सन्‌ १९०५ 
में पुलिस-विभाग का नये सिरे से संघटन किया परन्तु इतने सुधार होने पर भी 
पुलिस में जनता का विश्वास अभी तक नहीं जम सका हे और उसकी कार्यदक्षता 
एवं ईमानदारी में आज भी संदेह बना हुआ हे | इज्जतदार आदमी आज भी पुलिस 
से डरता है और अपराधी आज भी उनकी नजर वचा जाते हैं तथा कभी-कभी तो 
उनसे साठ-गाँठ भी लगाये रहते हैं। 

(शिक्षा---लाडं कर्जन के पदत्याग के कुछ वर्षों बाद Gis कर्जन की सफलताओं 
का वर्णन करते हुए लोवट HAL ने उसकी शिक्षासम्बन्धी नीति की सफलता को 
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उसके शासन की चार प्रमुख सफलताओं में स्थान दिया था। इतना होने पर भी 
लॉडे कर्जन- की शिक्षा-सम्वन्धी नीति ने ही - भारतीय नेताओं में सबसे अधिक 
असंतोष उत्पन्न किया था और यही नीति जनता में उसकी अप्रियता का कारण 
बनी । इस वात पर तो सभी सहमत थे कि शिक्षा-प्रणाली में सुधार की आवश्यकता 
है। कर्जन के आने के समय भारत में जो शिक्षा-प्रणाली प्रचलितः थी, वह्‌. लाँड 
मेकॉले के १८३५ ई० के विवरण-पत्र और बुड के १८५४ Fo के प्रपत्र पर आधा-. 
रित naa यह मानते थे कि शिक्षा-प्रणाली का संघटन नये सिरे से आवश्यक 
हे और तत्कालीन प्रणाली जनता के अधिकांश के लिए शिक्षा को सुलभ नहीं बनाती। 
इसके अतिरिक्त यह “अँगरेजी ढाँचे की दासतापूर्ण नकल थी और सावंजनिक 
इच्छाओं तथा विचारों के नेता उत्पन्न करने की अपेक्षा क्लको की सेना का निर्माण 
करने में ही समर्थ थी।” लॉड कर्जन ने सारी स्थिति पर विचार किया और तव 
बह इस निष्कर्प पर पहुँचा कि केन्द्रीय नियन्त्रण न होने के कारण ही शिक्षा-प्रणाली 
इतनो दोषपूर्ण हे । उसने कहा कि जान पड़ता हू, प्रधान स्थानों म केन्द्राकरण 
को प्रशंसनीय इच्छा में, हमने अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित कर दिये हूं, देश म 
एक प्रकार को 'बहुराजकता'- (Heptarchy) वना दी हे, जिनका शासन 
अपनी स्वतन्त्रता मे और एकरूपता के अभाव में मुझे यहूदी न्यायावीशो के उन 
दिनों को याद दिलाता है, जव इजराइल में कोई राजा न था और प्रत्येक व्यक्ति 
बहो करता था, जो उसे ठोक लगता था। हमारी प्रणाली में-लचीलापन, परि- 
वर्तनसह्यता, विविधता होनी ही चाहिए। परन्तु यदि ये गुण एक सर्वसामान्य 
सिद्धान्त से या एक सर्वसामान्य उद्देश्य की ओर परिचालित न होंगे तो यह प्रणाली 
अपनी आधी शक्ति गवा soit)” इस उद्देश्य से Tis. कर्जन ने समस्त ब्रिटिश 
भारत को दिक्षा-प्रणाली के नियन्त्रण के लिए शिक्षा-विभाग के एक डायरक्टर- 
जनरल (Director-General of Education) की नियुक्ति पर जोर दिया 
जिससे शिक्षा-प्रणालों एक सववसामान्य सिद्धान्त से, एक सर्वसामान्य लक्ष्य की ओर 
अग्रसर हो सके | साथ ही, यह स्पष्ट करते हुए कि वह देश के कालेजों और स्कूलों 
को बेड़ियों में जकड़ने के लिए निरीक्षकों से भरे हुए; और. दफ्तरी-कार्यवाही से 
दवे हुए एक शाही शिक्षा-विभाग की स्थापना नहीं करना. चाहता, उसने इस वात 
परः Ro कि ब्रिटिश भारत की जनता की भलाई का उत्तरदायित्व सरकार 
पर हे (उसने कहा कि “मे राज्य की ओर से उस उत्तरदायित्व को पुनः ग्रहण 
करना चाहता हूँ, जिसको त्यागने की प्रवृत्ति पिछले समय में दिखाई देती रही है 
और में संसार को दिखा देना चाहता हूँ कि भारत में हमारी शिक्षा-प्रणाली, उदार 
ओर लचोली होते हुए भी, जैसा कि मे इसे रहने देना चाहता हूँ, उस अनिच्छित - 
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' रूप कों घारण करने के लिए स्वतन्त्र नहीं है, जो आकस्मिक घटनाएँ और. उद्देश्य 
इसे ग्रहण करने के लिए वाध्य कर सकती है, अपितु इसे एक नियमित और वैज्ञानिक 
प्रणाली के अनुरूप वनना पडता है, जिसके लिए अंततोगत्वा सर्वोच्च सरकार 
उत्तरदायी मानी गई है, चाहे इसमें उसकी Tear हो या निन्दा |) 

लॉडं कर्जन कों यह आलोचंनों अधिकांश में ठीक थीं और सार्वजनिक मत 
के अनुरूप थो। परन्तु जैसे-जैसे छॉर्ड कर्जन की योजनां की रूपरेखा प्रकट होने 
लगो, विरोब बढ्ने लंगा | यह विरोध निरन्तर agar ही गया, यहाँ तक कि. कर्जेन 
की सारी योजना भारतीय जनता की आँखों में बुरी तरह चुभने लगी। भारतीय 

“जनता को उसको योजना में उच्च-शिक्षा को घटाने, विश्वविद्यालयों को सरकारी 
निरीक्षको से भरा हुआ और दफ्तरी कार्यवांही के भार से दवा हुआ एक सरकारी 
विभाग वना देने तथा सारी शिक्षा-प्रणाली को नौकरशाही की वेड़ियों में जकड़ने 

'के वही प्रयत्न दिखांई दिये, जिनकें प्रति इस योजना के निर्माता ने बड़े जोरदार 
शब्दों में प्रतिवाद किया था। RS न र 

अधिकारी-वगे का रुख जानने के उद्देश्य से लॉडे कर्जन ने शिमला में सितम्बर, 
१९०१ में शिक्षो-विभाग के उच्चतम सरकारी अधिकारियों और प्रमुख विश्व- 
विद्यालयों कें सरंकारी प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन वुलाया । इस सम्मेलन में एक 
भी भारतीय नहीं बुलाया गया था और गैर-सरकारी प्रतिनिधि भी एक ही था--- 

'मद्रास-क्रिदिचयन कॉलेज का प्रिसिपल sto मिलर इस सम्मेलन को निर्माण- 
बिधि तथा इसकी कार्यवाही को गुप्त रखे जाने से जनता को साम्राज्यवादी कर्जन 

"के मंतव्यों में संदेह होने लगा | लॉड कर्जन के समर्थक लॉड फ़जर तक को स्वीकार 

“करना पड़ा है कि इस सम्मेलन में लॉड कर्जन ने जो विचार सुने थे वे सरकारी 
अधिकारियों के हीं रुख को प्रकट करते थे न कि शिक्षा के सम्बन्ध में अधिकारी 
विद्वानों के मत को । इस सम्मेलन के पश्चात्‌ सन्‌ १९०२ में तत्कालीन कानून सदस्य 
सर टामस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय जाँच-समिति नियुक्त हुई। 
इसे समिति में पहले तो केवल एक भारतीय 'निजाम-राज्य के डाइरेक्टर ऑफ 
'पब्लिक-इन्स्ट्रंक्शन्स' सैयद हुसैन बिलग्रामी को ही रखा गया परन्तु बाद में हिन्दुओं 
के यह शिकायत करने पर कि उनका कोई प्रतिनिधि इसमे नहीं हे, कलकत्ता हाईकोर्ट 
के न्यायाधीश गुरुदास वनर्जी को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया] इस समिति 

“ने पाँच महीने वाद जून॑ संन, १९०२/में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की; जस्टिस गुरुदास 
बनर्जी ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए इस पर एक टिप्पणी लिख दी थी। 
यह रिपोर्ट अक्टूबर, १९०२ में प्रकाशित हुई । इसके आधार पर एक विदवविद्यालय- 

“विधेयक (Universities Bill) बनाया गया MAA १९०४ में कानून बना । 
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इस जाँच-समिति ने जिन सुधारों का सुझाव दिया था वे विश्वविद्यालयों की 
शिक्षा के प्रसार या सुधार की अपेक्षा, उनकी प्रवन्ध प्रणाली से अधिक सम्बन्ध 
रखते थे। कॉलेजों के विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध या असम्वद्ध किये जाने के 
सम्बन्ध में इसने जो सिफारिशों की थीं, वे उच्च शिक्षा के क्षेत्र को घटाने वाली ही 
थीं। इस जाँच-समिति ने सुझाव दिये कि विश्वविद्यालयों की सीनेटों (Senate) 
और सिंडिकेटों (Syndicate) का आकार और उनकी सदस्य-संख्या घटा दी 
जाय, विश्वविद्यालयों के अधिकार-क्षेत्र को सीमाएँ निश्चित कर दी जायें, विश्व- 
विद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेजों के पास अधिक अच्छी सामग्री हो, विश्वविद्यालयों 
के साथ सम्बद्ध होने (Affiliation) के लिए कॉलेजों के लिए कडी Ta रखी 
जाये और केवल उन्हीं स्कूलों को सरकारी मान्यता (recognition) दी जाय 
जो शिक्षा-विभाग या विश्वविद्यालय द्वारा बनाये नियमों पर ठोक उतरें। जिन 
प्रस्तावित सुधारों का सबसे अधिक विरोब हुआ, वे ये थे कि कॉलेज की फीस की 
न्यूनतम दर निश्चित कर दो जाय, केवल इंटरमीडियेट कक्षा तक पढ़ानेवाले 
कॉलेज समाप्त कर दिये जायें, आटं.स कॉलेजों के साथ सम्बद्ध कानून की कक्षाओं 
(law classes) द्वारा कानून की शिक्षा में संशोधन किया जाय । 
भारतीय जन-नेताओं ने इस जाँच-समिति के सुझावों की तीब्र आलोचना 
को | कलकत्ते के टाउन हाल मे श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इन सुझावों के विरोध में 
एक सभा का आयोजन किया; इसमें वायसराय के उद्देश्यों के प्रति खुल्लमखुल्ला 
` संदेह प्रकट किय। गया। श्री गोखले ने इन सुझावों की तीव्र निदा करते हुए कहा 
“कि ये उच्च शिक्षा के रास्ते मे रोड़े अटकाने के विचार से ही रखे गये हे । भारत 
भर में वायसराय की नीति के प्रतिं विरोध प्रकट किथा गया । विश्वविद्यालयों की 
सीनेटों की सदस्य-संख्या घटाई जाने और उनमें सरकारी सदस्यों की संख्या 
बढ़ाई जाने से जनता को संदेह होने लगा कि वायसराय विश्वविद्यालयों को सर- 
कारी विभाग बनाना चाहता हे । विश्वविद्यालयों के साथ कॉलेजों के सम्बद्ध 
होने की कड़ी शर्तों, कॉलेज की फोसों में वृद्धि, केवल इटरमीडियेट कक्षाओं तक के 
कॉलेजों की समाप्ति--ये कॉलेज अधिकांश में देशी होते थे--ये सब बातें जनता 
के मन में इस धारणा को पुष्ट कर रही थीं कि Bis कर्जन उच्च शिक्षा का क्षेत्र 
घटाना चाहता हे, वह “ऊंचाई के लिए सतह को बलि चढ़ा देना” चाहता | | Bis 
कर्जन के वास्तविक मंतव्य क्या थे-यह हस कभी भी न जान पायेंगे। वह बहुत 
ATS था और वाक्पटुता ऐसा गुण हे जो हृदय के वास्तविक मंतव्यों को छिपाने 
में भी सफलता दिला सकता है और उनको स्पष्ट तथा सुन्दर ढंग से समझाने में 
भी | फिर भी, इससे तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जाँच-समिति की सिफा- 
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fait और उनके आधार पर वनाये गये “विश्वविद्यालय-विधेयक' से यह सावं- 
जनिक धारणा ही पुष्ट होती थी कि लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य शिक्षा-सम्बन्धी न होकर 
राजनीतिक था; वह विश्वविद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण में कस देना चाहता 
था, जिससे वे राष्ट्रीयता के पोषण के केन्द्र न वन पावे, जैसा कि वे पिछले कुछ 
समय से बनते जा रहे थे; वह उच्च शिक्षा के क्षेत्र को सीमित कर भारत के 
युवक वर्ग को उच्च शिक्षा से वंचित करना चाहता था, जो उनके हृदयों में नई 
आशाएँ और आकांक्षाएँ जगा रही थीं, उनके मन में विदेशी शासन के प्रति गहरा 
असंतोष उत्पन्न कर रही थीं; वह जनता की शिक्षा को रोकना चाहता था, जिससे 
“वह अंधेरे में ही पड़ी रहे और इंगलेण्ड उस पर शासन करता रहे। लोवट HAT का 
यह कहना कि कर्जन के शिक्षा-सुधारों के विरुद्ध अखिल भारतीय आन्दोलन कुछ 
मुट्ठी भर राजनीतिक नेताओं द्वारा चलाया गया था जो समझते थे कि राष्ट्रीय 
"शिक्षा का नियन्त्रण अपने हाथों मे ले लेने से वे अपने अन्य उद्देश्य भी पूरे कर सकेंगे, 
ऋ्रेजर महोदय की सूझ-बूझ का अच्छा परिचय नहीं देता और न इस कथन की 
आलोचना की ही कोई आवश्यकता है। 
पविश्वविद्यालय-विधेयक' का सारे भारत में विरोध हुआ, परन्तु लॉड कर्जन 
को जन-मत की चिन्ता ही कब थी । उसका पक्का विश्वास था कि अँगरेज नौकर- 
शाही जनता की भलाई-बुराई को भली भाँति समझती है। इसलिए उसने जनता 
के नेताओं कौ एक न सुनी। गोखले ने कौंसिल में 'विश्वविद्यालय-विधेयक' का 
घोर विरोध किया, परन्तु यह पास हो गया और मार्च १९०४ ई० में कानून वन 
गया । गोखले ने इस विधेयक को “विशेषज्ञों का संकुचित, पक्षपातपूर्ण और 
अविकसित शासन” प्रचलित करनेवाला एक घातक प्रस्ताव बताया AT | 
हार्ड कर्जन के विख्यात जीवनी-लेखक wis रोनाल्ड शे ने लिखा g कि 
“कोई भी यह सोचना चाहेगा कि वायसराय ने जितना महान्‌ परिश्रम किया था, 
उसका आशातीत फल हुआ होगा--लेकिन . . . - - - सत्य यह स्वीकार करने के 
“लिए बाध्य करता है कि (विश्वविद्यालय-ऐक्ट से) यथार्थ में जो परिवर्तन हुए वे 
समय और विचार के उस परिमाण के अनुपात में, जो वायसराय ने (शिक्षा-सुधार 
के प्रश्न पर) व्यय किया था या विरोध की उस उग्रता के अनुपात में, जिसके साथ 
इस (विश्वविद्यालय-विधेयक) पर आघात किये गये थे, कुछ भी नहीं थे। इसमें 
ससंदेह नहीं कि बीच-बीच में कहीं-कहीं महत्त्वपूर्ण सुधार अवश्य किये गये थे, परन्तु 
उच्च शिक्षा-प्रणाली की विस्तृत रूपरेखा बहुत कुछ जैसी की तैसी बनी रही ") 
सन्‌ १९१७ में सैडलर-जांच-समिति को स्वीकार करना पड़ा था कि यथार्थ में 
-जिन सुधारों की आवश्यकता थी उनके लिए कभी भी प्रयत्न नहीं किये गये । 
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१९०४ ई० के सुवारों के पूर्ण रूप से कार्यान्वित किये जाने पर भी कॉलेज और 
विश्वविद्यालय को शिक्षा के बीच सामंजस्य. स्थापित नहीं हो सका। अभी तक 
- विश्वविद्यालयों को शिक्षा को-पक्की नींव न पड़ सकी और हाईस्कूलों के अध्यापकों 
के प्रशिक्षण तथा हाई स्कूलों के संघटन की प्रणाली का भी कोई निश्‍चय नं हो सका । 

परन्तु यह कहना लाडे कर्जन के प्रति सरासर अन्याय करना होगा कि उसके 

हाथों शिक्षा को कुछ भो प्रोत्साहन नहीं मिछा और उसके शासन-काल में शिक्षा में, 
प्रगति हुई ही नहीं। छॉर्ड कर्जन के शासन-काल में प्रारंभिक शिक्षा की ओर विशेष 

- ध्यान दिया गया। सन्‌ १९०२ में प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक विशेष अनुदान 
स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा-की सहायता के “लिए 

२,३०,००० पौंड का स्थायी अनुदान रखा गया छॉर्ड ania ने शिक्षा-विभाग में 

सुधार किये, अध्यापकों के वेतन बढ़ा दिये, कृषि-शिक्षा की आवश्यकता पर वल 
दिया और स्त्री-शिक्षा तथा काम-धंधों की (टेक्निकल) शिक्षा में रुचि दिखाई। 

यह वहुत-कुछ लॉड कर्जन की सहायता का ही फल था कि जमशेदजी टाटा के दान 

से बंगलोर में 'विज्ञान-संस्था' (Institute of Science) की - स्थापना हो सकी D 

SIs कर्जन ने 'विशवविद्याल्य-विधेयक' के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या इन 
शब्दों में की थी :--- ay ; 

“इसका प्रमुख उद्देश्य हे शिक्षा के स्तर को सव ओर से ऊँचा- उठाना और 
विशेषतया उच्च शिक्षा के स्तर को ऊँचा करना | हम जो करना चाहते हैं. वह यह 
- है .आज (परीक्षा का जो ढंग हँ उससे) अच्छे ढंग को और कम- संदिग्ध परीक्षा- 
प्रणाली का प्रयोग करना, कॉल्जों में, जो हमारी. विश्वविद्यालय-प्रणाली के. अंग 
हैं, रटने को पद्धति पर अन्य सव बातों के वलि चळ दिये जाने. से रोकना, कुशल 
- अध्यापकों को नियुक्त कर शिक्षा-पद्धति को अधिक अच्छी बनाना, कॉलेजों और 
अन्य शिक्षण-संस्थाओ के सतर्क निरीक्षण की:व्यवस्था करना जो कि आजकल 
व्यवहार मे निरीक्षण से वचे रहते हुँ, विश्वविद्यालयों का प्रवन्ध योग्य, विशेषज्ञ 
और उत्साही: व्यक्तियों के हाथ में रखना, विश्वविद्यालयों की सीनेट (Senate): 
का फिर से संघटन करना, सिंडीकेट (Syndicate) के अधिकारों को निश्चित और 
` नियमित करना, निर्वाचितः सदस्यों को वैधानिक मान्यता प्रदान करना; जो कि 
अव तक केवल सरकार को कृपा से -(Sufferance) नियुक्त किये- जाते हैं, वह 
मार्गे दिखा देना जिस पर चलकर हमारे विश्वविद्यालय, जो अब तक केवल 
परीक्षा लेनेवाली संस्थाएँ भर है, अन्ततः शिक्षा-संस्थाऐ बन सकें; वास्तव में 

भारत में उच्च शिक्षा को एक दिखावे के स्थान पर एक वास्तविकता वनाना।” : 
बंगाल में सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, व॒म्वई में सर पी० मेहता और श्री गोपाळ 
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कृष्ण गोखले ने 'विशवविद्यालय-क्धियक' का विरोध किया, परन्तु इनके विरोध 
का कोई फल न हुआ सार्वजनिक विरोध की उपेक्षा कर वायसराय ने इस विधेयक 
को कानून वना“दिया। : - र - 
स्थानीय स्वायत्त-शासन--लांड कर्जन के जिस काम ने जनता म॑ सबसे पहले 
उसकेप्रति संदेह जगा दिया था,वह था कलकत्ता का नगरपालिका विधेयक (Muni-- 
cipal Bill) जो अप्रैल.१९०० में कानून AT ।- जनता को स्वायत्त-शासन की 
शिक्षा देने में लॉड कर्जन की रुचि वहुत हो कॅम थी; कलकत्ते के. नगरपालिका 
विधेयक? मे कर्जन का हाथ होने-के कारण:जनता के मन में यह्‌ धारणा घर कर गई 
“कि लॉर्ड कर्जन का स्थानीय शासन को जनता के हाथों सौंपने में कुछःभी विश्वास 
नहीं हे! इस विधेयक में कार्य-कुशलता का बहाना लेकर ऐसी व्यवस्था बनाई गई 
थी जिससे कलकत्ते को नगरपालिका. में यूरोपीय - सदस्यों काः स्थायी: वहुमत हो 
जायःऔर निर्वाचित सदस्यों को नगरपालिका के कार्यो को प्रभावित करने का कोई 
अवसर न मिल सके। कालक्रम को दृष्टि से तो यह विधेयक तभी व्यवस्थापिका 
सभा के सामने आ चुका था, जब लॉडं कर्जन भारत में आया:था। यह विधेयक सर 
ऐलेक्जेन्डर मैकन्जी तथा लॉर्ड रिपन के विरुद्ध आन्दोलन करनेवालों की कृति था। 
लॉर्ड कर्जन ने पहले तो इस विधेयक को पसंद न किया; उसे जान पड़ा: कि यह 
विधेयक 'कुछ तो भय में और कुछ क्रोध मे? बनाया गया है । निर्वाचित सदस्यों 
को चनाये रखने के साथ-साथ वास्तविक नियन्त्रण एक एसी कार्यकारिणी-समिति 
- को सौंप देना; जिसमें अधिकांश सदस्य अँगरेज हों, लॉर्ड कर्जन को एक भद्दा और 
शरारत- भरा दुहरा शासन! जान पड़ा। BIS कर्जन ने इस विधेयक में परिवर्तन 
कर,'इसको अन्तिम रूप दिया, जिसका परिणाम सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी के शब्दों में 
यह हुआ-कि कलकत्ता नगर में स्वायत्त-शासन ही समाप्त हो गया। इस विधेयक 
में अँगरेज सदस्यों का निश्चित बहुमत रखा गया था, २५ निर्वाचित सदस्यों को 
हटाकर ओर इनको मनोनीत सदस्य वनाकर, कॉर्पोरेशन का आकार घटा दिया 
गया, सभापति के पद पर भी एक सरकारी पदाधिकारी रखा गया; इस प्रकार 
- "नगरपालिका? एक 'ऐंग्लो-इंडियन-सभा? बन गई। “भारतीय राजनीतिज्ञों ने इस 
विधेयक का प्रारम्भ से अन्त तक विरोध किया था। इसके विरोध म कलकत्त म 
“ऐसा उम्र आन्दोलन उठ खड़ा हुआ, जेसा पहले कभी न हुआ था। जनता का 
वायसराय पर से विश्वास उठने लगा और १८९९ में कांग्रेस के प्रस्ताव म जनता 
- की यह अविश्वास को भावना प्रकट हुई। इस प्रस्ताव में लॉर्ड कर्जन की नीति को 
'स्थानीय - स्वायत्त-शासन पर कुठाराघात" करनेवाली बताकर 'निदित किया गयाः 
था- इस विधेयक के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए २८ कमिइचरो ने; जिनम उस: 
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समय के बड़े समझदार और प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित थे, अपने पदों से त्यागपत्र 
दे दिये। 
इस आन्दोलन के पृष्ठ-पोषक सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने तव तक फिर कलकत्ता 
:की नगरपालिका मे प्रवेश नहीं किया, जब तक सन्‌ १९२३ में लॉड कर्जन की घातक 
<यवस्थाएँ समाप्त न कर दी गईं | यह एक विचित्र ही घटना है कि माचं १९२३ 
में सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने ही कलकत्ते के नगरपालिका-विधेयक में सुधार के लिए 
एक विधेयक प्रस्तुत किया । यह विधेयक कानून वन गया । इसके अनुसार कलकत्ता- 
नगर के प्रबन्ध में नगरपालिका” को फिर से सर्वोच्च अधिकार मिल गया और 
व्यवस्था की गई कि नगरपालिका के हैँ सदस्य निर्वाचित हों। नगर-पिता 
(Mayor) तया कार्यकारिणी के प्रधान अधिकारी का भी कॉर्पोरेशन द्वारा 
चुनाव किया जाना था और तव सरकार की अनुमति से इनकी नियुक्ति होनी थी। 
“इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा था, “सज्जनो, 
यह विधेयक मुझे व्यक्तिगत संतोष और गौरव प्रदान करता हे । मुझे तो इसमें अपने 
'जोवन के एक स्वप्न की पूर्ति दिखाई देती है।” 
` बंगाल का विभाजन (बंग-भंग)--३ दिसम्बर, १९०३ को वह प्रसिद्ध 
अस्ताव सामने आया, जिसके साथ वंग-भंग का इतिहास प्रारम्भ होता है । बंग-भंग 
के प्रस्ताव ने जनमत और विशेषतया बंगाल के जनमत एवं वायसराय के बीच 
एक कटु संघर्ष उत्पन्न कर दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि इस प्रस्ताव में 
केवल शासन की सुविधा की दृष्टि से ही बंगाल के पुनविभाजन की व्यवस्था रखी 
गई इ, परन्तु जनता को यह प्रस्ताव बंगाल की राजनीतिक एकता को भंग कर तथा 
हिंदुओं और मुसलमानों को परस्पर पृथक्‌ कर नव-जागृत राष्ट्रीय चेतना पर, 
-जिसका BIS कर्जन को पर्याप्त कटु अनुभव हो चुका था, कुठाराघात करने का 
एक प्रयत्न प्रतीत हुआ। 
बंगाल के पुनविभाजन की योजना सरकारी मन्त्रालय मे लॉड कर्जन के आने 
के बहुत पहले से ही चल रही थी। पूर्वी बंगाल का कुशासन और बंगाल प्रान्त का 
अत्यधिक विस्तार, जो शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से बहुत असुविधाजनक था, ये दो 
ae बंगाल के विभाजन के पक्ष में सबसे अधिक तक-सम्मत थीं। आसाम के चीफ 
“कमिशनर सर विलियम वार्ड ने सन्‌ १८९६ ई० में सुझाव दिया था कि चटगाँव, 
ढाका और मैमनसिंह को आसाम में मिला दिया जाय। परन्तु यह सुझाव सर 
“विलियम वार्ड के उदारचेता उत्तराधिकारी सर हेनरी कॉटन के हाथों शीक्ष ही 
समाप्त होकर, सरकारी मन्त्रालय के किसी उपेक्षित भाग में किसी फाइल में 
चन्द हो गया। सर विलियम वार्ड के सुझाव के प्रति लॉड कर्जन का ध्यान सन 
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१९०१ में मध्यःप्रान्त के चीफ कमिइनर सर एंड्यू फ्रेजर की एक टिप्पणी ने 
आकर्षित किया। इस टिप्पणी में सुझाव दिया गया था कि हिन्दी के स्थान पर 
उडिया को सम्भलपुर की अदालती भाषा बनाया जाय और सम्भळपुर को उड़ॉंसा 
में सम्मिलित कर लिया जाय तया यह कार्य या तो सम्भलपुर को बंगाल की सरकार 
के अधीन रखकर या उड़ीसा को केन्द्रीय प्रान्तों में हस्तान्तरित कर किया जा सकता 
है । सर एंड्यू की यह टिप्पणी सरकारी मन्त्रालय में चौदह महीनों तक अमण 
करती हुई मई सन्‌ १९०२ में लॉड कर्जेन के पास पहुंची । HTS कर्जेन ने इस पर 
"एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी रिख डाली, जो लाल फीते शाही के अभिशापों को स्पष्ट 
करनेवाली अति श्रेष्ठ रचना ह । उसने इस टिप्पणी में लिखा था, “लोग कभी- 
कभी पूछ बैठते हे कि लाल फीतेशाही क्या है। ऐसा प्रश्न करनेवाले के सामने 
मै उदाहरणस्वरूप इस घटना को रख देता हूँ । लालफीतेशाही कोई नेतिक 
-दिवालियापन नहीं है। यह एक वौद्धिक विराम हे; यह विचारणीय विषय के 
विशुद्ध विभागीय पक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी वात पर विचार अथवा ध्यान का 
पूर्ण अभाव हे। पृथ्वी के दैनिक परिश्रमण के समान यह फाइल भी शान से, गंभी- 
रतापूर्वक, निड्चित ढंग से, मंद-मंद चक्कर काटती रही; और अब, उपयुक्त ऋतु 
में, इसने अपनी परिक्रमा पूर्ण कर ली है और अब मुझे इसके अन्तिम पड़ाव को 
अंकित करने के लिए आमन्त्रित किया गया है ।” 
बायसराय ने इस मिसिल को इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया कि बरार के 
मध्यःप्रान्त मे सम्मिलित किये जाने के प्रश्‍न के समय इस बात पर बिचार किया 
जायगा। 
इस बीच लॉड कर्जन, शासन में कार्यक्षमता लाने के बहाने से किये गये अपने 
जन-तंत्र विरोधी कार्यों द्वारा जनमत के कोप का भाजन बन चुका था। उसने अपने 
शिक्षा-सम्बन्धी सुधारों से और प्रान्तीय सेवाओं के लिए प्रतियोगिता-परीक्षाओं 
(Competitive Examination) को बन्द कर, जिससे प्रान्तीय सेवाएँ ही समाप्त 
हो गईं, अपने उद्देश्यों के प्रति जनता मे यथार्थ सन्देह उत्पन्न कर दिया था। इसी 
सन्देह का फल था कि जब बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव प्रकाशित हुआ तो यह 
एक ऐसे व्यापक और उग्र आन्दोलन का संकेत सिद्ध हुआ, जैसा आज तक न हुआ 
था। लॉड कर्जन जन-आन्दोलन की उपेक्षा कर विभाजन की योजना को आगे 
बढ़ाता TAT | इस योजना के सम्बन्ध में जनता के मत को उसने वस्तु-स्थिति के 
ठीक ज्ञान के अभाव और कुछ स्वार्यपरायण कुचक्रियों के प्रचार का परिणाम 
बताया। फरवरी १९०४ ई० में उसने विभाजन की योजना का अन्तिम प्रारूप 
(मसविदा) राज्य-सचिव के पास भेज दिया और राज्य-सचिव को लिख भेजा कि 
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इस योजना के पक्ष में जनमत में अभूतपूर्व एकता' है। परन्तु जनमत" से या तो 
aye कर्जन का अर्थ सरकारी मत? से था अथवा वह इँगछण्ड के - पदाधिकारियों 
को सवंथा असत्य सूचना दे रहा था। Bitar ete toes E ae 
-कर्जन की दृष्टि में विभाजन-विरोधी आन्दोलन का कुछ भी अर्थ-न था। उसके 
विचार में तो यह आन्दोलन वस्तुस्थिति के अज्ञान का परिणाम था और कलकत्ता, 
के वकीलों तथा समाचारपत्रों द्वारा उठाया गया था,क्योंकि एक नये प्रान्त के निर्माण 
से इन दोनों की आय पर आघात होता था। परन्तु इस वात परविश्वास कर लेना 
aga कठिन हे कि एक ऐसा APSHA, PAA समस्त बंगाल एक होकर उठ खड़ा 
हुआ था, केवल कुछ स्वार्थपरायण व्यक्तियों ने अपने आथिक स्वार्थो के लिए-ही 
चलाया था, जव कि स्थिति यह थी कि नये प्रान्त-के न्याय-विभागः को कलकत्ता: के 
उच्च न्यायालय के ही अधीन रखा गया था,जिससे कलकत्ता के वकीलों की आथिक 
हानि को कोई वात ही न उठती थी। परन्तु ब्रिटिश नौकरशाही का-यही मत-था + 
“आन्दोलन ने लॉर्ड कर्जेन को कटु वना दिया,उसकी घृणापुर्ण उपेक्षा ने जनता 
के क्षोभ को aga बढ़ा दिया; अनेक जन-सभाएँ की गई और अनेक: प्रार्थना-पत्र 
वायसराय के पास भेजे गये, परन्तु सब व्यर्थ हुए। नौकरशाही के लिए विनाशकारी 
हठ ने, उसकी स्पष्ट वुद्धि को दवा दिया। उसका पूर्वी वंगाल में ठहरना, इस 
विभाजन की योजना पर साम्प्रदायिक समर्थन प्राप्त करने के लिए उसका मुसल- 
मानों की सभाओं में इस योजना के लाभो. पर भाषण करना, ये सब बातें एक 
राजनीतिक आन्दोलनकर्ता की पद्धति थीं और भारत के वायसराय के गौरव: एवं 
सम्मान के प्रतिकूल थीं । पूर्वी बंगाल में उसके भाषणों ने यह सन्देह उत्पन्न कर दिया, 
जो शीघ्र ही दृढ धारणा के रूप में परिणत हो गया कि यह विभाजन की योजना 
राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए प्रवाह को दवाने और हिन्दुओं को मुसलमानों के विरुद्ध 
करने के लिए वनाई गई है; इस धारणा को नव-निमित प्रान्त के. गवरनर सर 
` चम्फील्ड फूलर के मूर्खतापूणं उद्गारों से औरः भी समर्थन प्राप्त हुआ, जिसने 
घोषणा की कि “मेरी हिन्दु और मुसलमान दो पत्नियाँ हैं, परन्तु मुसलमान पत्नी 
मेरी चहेती पत्नी है ।” संभव है, इन शब्दों में बम्फील्ड महोदय ने उपहास ही किया 
हो, परन्तु-जनता की दृष्टि में तो ये शब्द सरकारी नीति व्यक्त-करते थे। - 
१९ जुलाई, १९०५ को विभाजन का विस्तृत विवरण प्रकाशित हुआ।-इस 
योजना के अनुसार “पुर्वी बंगाल तथा आसाम” नामक एक नथा !्रान्त-बनाया 
गया। इस नये; प्रान्त-मे आसाम के' अतिरिक्त बंगाल के चठ्गाँव; ढाका: तथा 
` राजञ्चाहीः प्रदेश,'सम्मिलित किये गये । इसका क्षेत्रफल -१०६,५४० वर्ग-मील था 
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औरं इसको जनसंख्या ३१ लाख थी, जिसमें १८ लाख मसंलमांन औरं १२ लाख 
हिन्द थें। `` 
सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी लिखते हे “नये प्रान्त के निर्माण की घोषणा वम के 
समान गिरी । हुंमने अनुभव किया कि हमारा अपमान किया गया है, हमें नीचा 
“दिखाया गया है, हमारे साथ चाल चलो गई हे . . . हमने अनुभव किया कि बँगला 
भापी जनता की वढ्ती हुई दृढता एवं आत्मचेतना पर आघात किया गया है | हमने 
अनुभव किया कि मूलत: शासन-संम्बन्धो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होने पर 
भी, इस योजना ने राजनीतिक रंग-ढंग अपना लिया था और यदि इसे स्वीकृत 
होने दिया गया तो यह हमारी राजनीतिक प्रगति एवं हिन्दू-मुसल्मानों के उस 
“निकट सम्पर्क के लिए, जिस पर भारतीय उन्नति का भविष्य इतना अधिक निर्भर 
करता है, घातक होगी ।” ये थे उस देशभक्तो में अग्रणी, राजनीतिज्ञ एवं वक्ता के 
“विचार, जिसने राष्ट्रोयता के झैशव-काल में इसके विकास में सहायता की थी और 
जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया था। अनुभव किया गया कि. 
कोरे भाषणों और विरोध के प्रदर्शनों से सरकार को हिलाया न जा सकेगा; जनता 
की भावनाओं का कुछ अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन आवश्यक समझा TAT | इसी 
आवश्यकता ने स्वदेशी आन्दोलन और विदेशो वस्तुओं के बहिष्कार के आन्दोलन 
को जन्म दिया। ये दोनों आन्दोलन प्रारम्भ मे तो अस्थायी कार्य-साधक के रूप में 
अपनाये गये, परन्तु वाद मे ये ही कांग्रेस के स्थायी शस्त्र वन गये, जिनसे उसने 
भविष्य मे सरकार से युद्ध किया। स्वदेशो आन्दोलन का १७ अगस्त, १९०५ को 
कलकत्ता के टाउन-हाल में एक सार्वजनिक सभा में श्रीगणेश किया गया। १६ 
अक्टूबर को, जिस दिन सरकारी तौर पर वंगाळ के विभाजन का उद्घाटन हुआ, 
“उस दिन सारे बंगाल मे राष्ट्रीय शोक-दिवस मनाया गया। लोगों ने सारा दिन 
उपवास किया, गंगा में स्नान किया, एक दूसरे के हाथ में एकता और भ्रातृत्व को 
"प्रतीक रेशमी राखो वाँधी और वंदे मातरम्‌' के तुमुल नाद के साथ शपथ ली कि 
जव तक बंग-भंग की योजना समाप्त नहीं कर दी जाती, तब तक वे यथासंभव 
“विदेशों वस्तुओं का परित्याग करेंगे । इस दिन से यह आन्दोलन सात वर्षों तक 
चरता रहा, जव कि सन्‌ १९१२ में विभाजन में संशोधन कर दिया गया। 
इस आन्दोलन की उग्रता से सरकार TART उठी और चिढ़ TE सरकार का 
यह सरल विश्वास कि यह आन्दोलन कुछ स्वार्थ-परायण व्यक्तियों का खेल है, 
"मिथ्या सिद्ध हुआ और जैसा कि नौकरशाही सरकार में सामान्यतः होता ही हैं 
सरकार ने अपना ऋर दमन के रूप में प्रकट किया। जिन स्कूलों और कॉलेजों ने 
अपने विद्यार्थियों को आन्दोलन में भाग लेने से न रोका, उन्हे धमकी दी गई कि 
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उनको सरकारी सहायता रोक दो जायगो पूर्वी बंगाल की सरकार ने सार्वजनिक 
रूप से बंदे मातरम्‌ का उच्चारण अवैध घोषित कर दिया । इन सरकारी परिपत्रों 
(Circulars) की बुद्धिमानी के विपय में fe स्टेट्समेन' अँगरेजी समाचार- 
पत्र ने, जो प्रायः सरकार का पृष्ठपोषक था, लिखा कि “ब्रिटिश भारत के 
इतिहास में कभो भी ऐसा समय नहों आया जब सर्वोच्च सरकार ने सावंजनिक- 
भावनाओं और मत की ऐसी उपेक्षा की हो, जेसी कि वर्तमान सरकार कर 
रही है। बंगाल के विभाजन की इस बात के सम्बन्ध में सावंजनिक मत को 
शक्ति घ्यात देने योग्य रही है । यह वास्तव में अन्यथा हो भी नहीं सकती थी 
क्योंकि प्रस्तावित विभाजन में सम्बन्धित जिलों के न्यायोचित feat का ध्यान 
रखने का दिखावा करते हुए भी, सरकार इसे भली भाँति समझती है कि इसकी 
योजना बंगाली जाति की दुढता और बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति पर 
प्रत्यक्ष आघात हे ।” 'दि स्टेटूसमैन' ने अपने इस लेख को इन शब्दों में समाप्त 
किया था “जैसे घर्म यातनाएँ पाकर और भी विकसित होते हैं ठीक aa ही 
राजनीतिक असंतोष का पोषण करने के लिए, सार्वजनिक मत की नियमित 
उपेक्षा से बढ़कर. प्रभावकारी उपाय और कोई नहीं हे!” लंदन के “डली न्यूज' 
समाचारपत्र ने तत्कालीन राज्य-सचिव श्री ब्रॉडरिक से बंग-भंग को रोकने की 
प्रार्थना की । श्री गोखले ने व्यवस्थापिका में अनुनय के स्वर में कहा “माई लाडे, 
बंगाल को मना लीजिए।” कांग्रेस ने बंग-भंग को एक अखिल भारतीय समस्या 
बना दिया और बंगाल के विभाजन की नीति में उसे भारतीय राष्ट्रीयता को छिन्न- 
भिन्न करनेवाली “आपस में लड़ाओ और शासन करो” की उस नीति की प्रतिध्वनि 
सुनाई दी, जो भविष्य में सरकार की निश्चित नीति बननेवाली थी। 
परन्तु प्रतिष्ठा की झूठी भावना बंग-भंग के दोष को सर्वथा समाप्त कर देने 
के मागं में बाधक वन गई और मालें ने, जो ब्रॉडरिक के पश्चात्‌ राज्य-सचिव 
बना, यह समझते हुए भी कि विभाजन “जनता की इच्छाओं के विपरीत था” 
बंग-भंग को “व्यवस्थित तथ्य” (Settled fact) कहकर टाल दिया। परन्तु यही 
व्यवस्थित तथ्य वाद में लॉड मैक्डाँनेल को “प्लासी के युद्ध के समय से की गई 
सबसे बड़ी भूल” जान पड़ा और दिसम्बर १९११ में राज्यामिषेक-दरवार के समय 
यह व्यवस्थित तथ्य, बंगाल-विभाजन में संशोधन कर विघटित कर दिया गया । 
इसी समय कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी वनाया.गया। लॉडं 
कर्जन की चार महान्‌ उपलब्धियों में से एक का यह भाग्य रहा। 
प्रान्तों को आथिक अधिकार सौंपना--छार्ड कर्जन की केप्रीकरण की नीतिं 
का एक अपवाद था प्रान्तों को आथिक अधिकार सौंपना। आर्थिक विषयों मं 
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लार्ड कर्जन ने अपने पुर्वेवर्ती वायसरायों की नीति का अनुकरण किया परन्तु 
उसने १८८२ ई० को पञ्चवर्षीय-व्यवस्था के स्थान पर १९०४ ई० में अंशतः 
स्थायी व्यवस्था' प्रचलित कर, पञ्चवर्षीय व्यवस्था के दोषों को दूर करने की चेष्टा 
की। १९०४ Fo की व्यवस्था के अनुसार राजस्व मे प्रत्येक प्रान्त का हिस्सा निश्चित 
हो गया और निश्चय किया गया कि प्रान्तों के हिस्से में न्यूनाधिकता या तो गम्भीर 
संकट काल में अथवा यह अनुभव हो जाने पर कि यह हिस्सा अपर्याप्त है,की जायगी । 
विशेष उद्देश्यों के लिए वार्षिक अनुदानों की व्यवस्था की गई । प्रान्तों की वचत 
को प्रान्तों के पास ही रहने देने का निश्‍चय किया गया। VTS कर्जन ने १८८२ Fo 
से चली आती हुई (विभाजित विषयों' की पद्धति को जारी रखा। उसने प्रान्तीय 
वजटों अथवा नियुबितयों पर भी केन्द्र का नियन्त्रण ज्यों का त्यों बना रहने दिया। 
तब भी उसकी आर्थिक योजना ने प्रान्तों की आर्थिक स्थिति को निश्चित कर 
दिया और मितव्ययिता को प्रोत्साहन दिया । 

वैधानिक परिवर्तन--लेडं कर्जन के समय में कोई महत्त्वपूर्ण वैधानिक परि- 
वर्तन नहीं हुए। उसके शासन-काल की वैधानिक दृष्टि से ध्यान देने योग्य घटनाएँ: 
है---कर्जन-किचनर मतभेद, रानी विक्टोरिया का देहान्त, दिल्ली-दरवार और 
१९०४ ई० का Uae, जिसके अनुसार वायसराय अपनी परिषद्‌ में वा णिज्य-उद्योग- 
मन्त्री नियुक्त कर एक सदस्य बढ़ा सका; वाणिज्य-उद्योग के लिए १९०५ ई० में 
एक नया विभाग खोला गया | 

२३ जनवरी सन्‌ १९०१ के दिन भारत में रानी विक्टोरिया के देहान्त का 
समाचार पहुंचा । सारे देश में दिवंगत रानी के प्रति आदर और अनुराग तथा उसकी 
मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए TATE हुईं। १८५८ ई० की घोषणा में समाई 
हुई हार्दिक सहानुभूति का स्मरण कर भारतीय जनता रानी विक्टोरिया के निधन 
पर शोकाकुल हो उठी। इस समय भारतीय जनता यही सोच रही थी कि यदि 
१८५८ ई० की घोषणा में दिये हुए वचन पुरे नहीं किये गये तो इसमें रानी विक्टोरिया 
का क्या दोष? दिवंगत रानी को अपनी अन्तिम श्रद्धांजलियाँ भेंट करने में सभी 
ने भाग लिया। लौडं कर्जन की दृष्टि में दिवंगत रानी के प्रति जनता की भावनाओं 
का यह प्रकाशन साञ्राज्य की दृढ़ता को पक्का करने का एक सुअवसर प्रदान' करता 
था। उसने रानी विक्टोरिया के नाम को चिरस्मरणीय बनाने के लिए एक ऐसे 
स्मारक का निर्माण करने का और रानी विक्टोरिया के उत्तराधिकारी के राज्या- 
' रोहण की घोषणा को ऐसे रूप में उपस्थित करने का निश्चय किया कि जिसका 
भारतीय इतिहास पर अमिट चिन्ह अंकित हो जायः। उसने नयें राजा को लिखा--- 
“मै नहीं जानता कि हिज मंजेस्टी के मन में थोड़े से समय के लिए भारत आने और 
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अपने आपको भारतं के सम्राट्‌ के रूपं में अभिषिंक्ते करांने का विचार कंभी आयां: 
है या नहीं। भारत में राज-भंकत ऐसी फूट पड़ेगी, जैसी कि भारत ने इससे पहले 
कभी न देखी होगी ओर यह कार्य (हिज मैजेस्टी का भारंतं आना) राजनीतिक 


' दृष्टि से अमूल्य सिद्ध होगा ।” परन्तु fer मैजेंस्टी भारतं न आ सका । इसलिए 


“दिल्ली में एक विशाल दरवार का आयोजन कर उसंके राज्याभिषेक का उत्सव 
मनाया गया | दिवंगत रानी के स्मारक के रूप मे कलकत्ता में 'विंक्टोरिया में मोरि- 
यल हॉल' का निर्माण किया गया। और उसके उत्तराधिकारी के राज्यारोहण की 
-घोपणा करने के लिए १९०३ ई० में दिल्ली में दरवार किय( गया | 

दरवार के समारोह ने तड़क-भड़क और शान-शौकत का प्रदर्शन करने का जो 
सुअवसर उपस्थित कर दिया था, वह लॉ कर्जन के “जीवन के वाह्याडम्बर के 
प्रति हार्दिक प्रेम” को भावना को वहुत हो भाया और वह देश में महामारी तथा 
दुर्मिक्ष के होते हुए भी तया विरोध और कटु आछोचनाएँ सहन करते हुए भी दरवार 
को तैयारियों में व्यस्त हो गया। भारतीय और अंग्रेज, दोनों के ही समाचारपत्रों 

-मे लाई कर्जन पर जो 'वा ह्य प्रदर्शनों' में अपव्यय करने का दोप लगाया गया, उससे 
वह बहुत रुष्ट हो उठा। वह नहीं समझ पा रहा था कि लोगों की दृष्टि वेसी ही 
क्यों नहीं है जैसी उसकी हे । समझदार व्यक्तियों को यह समझंते देर न लगी कि 
“इन वाह्य प्रदर्शनो के मूल में एक महान्‌ साम्राज्यवादी उद्देश्य निहित था। लोडं 
कर्जेन ने घोषणा की कि “भारत में सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की हे कि लोगों 
में एक महान्‌ राजनीतिक प्रणाली के सवंसामान्य साझेदार होने और ब्रिटिश 
साम्राज्य के सह-नागरिक होने को भावना जागृत हो।” सैनिक प्रदर्शनो के व्यय के 
अतिरिक्त दरबार में ८४,००० पौण्ड व्यब हुए । प्रान्तीय सरकारों का व्यय जो 

१,००,००० पौण्ड था, इससे विल्कुल अलग था । वहुत मितव्ययिता करने पर भी 

“इतनी विशाल धन-राशि खनं हो गई | लॉर्ड कर्जन ने इन आलोचनाओं की तीव्र 
निन्दा की कि दिल्ली-दरवार एक प्रदर्शन-मात्र था और वायसराय के दम्भ तथा 
बाह्याडम्बर के प्रेम का परिणाम था । अपनी सफाई देते हुए BIS कर्जन ने कहा 
“आशा करता हूँ कि मै न तो वाह्याडम्वरप्रेमी हें और न स्वप्न-द्रष्टा ही । परन्तु 
मरे लिए और में आशा करता हूँ कि हमम से अधिकांश के लिए, दरवार न तो 
कोई प्रदर्शन था और न जलूस। यह तो भारतीय जनता के इतिहास में एक 

“विशिष्ट घटना और राज्य के कर्मकाण्ड में एक नया अध्याय था।” ; 

ME कर्जन की दृष्टि में दिल्लो-दरवार एक महान्‌ सफलता थी। बहुमूल्य 
वस्त्रों तथा अलंकारो से सजे हाथी पर सवार होकर वायसराय अपने आप को 

“राजघानी में विजय-दुन्दुभि वजाकर प्रवेश करते हुए किसी मुगल सम्राट्से कमन. 
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समझ रहा था। इससे उसकी अहंकार-तृप्ति की सीमां न रही । भयभीत दशी 
नरेशों को, जिसके प्रति Ors लिटन के समय के सामान्य शिष्टाचार भी प्रदर्शित न 
किये गये थे, यह दरवार अपना अपमान प्रतीत हुआ; उन्होंने दरबार में ब्रिटिश 
राज के प्रति अपना जो भक्ति-भाव प्रकट किया वह शुद्ध भावनाओं से प्रेरित न था, 
अपितु समझ-बूझ का फल था ; वह हृदय की प्रेरणा न होकर बुद्धि का आदेश था। 
दर्शकों की दृष्टि मे दिल्ली-दरवार लॉडं कर्जन के दम्भ का थोथा प्रदर्शन था, पश्चिम 
द्वारा की गई पूरव को एक भद्दी नकल थी । जनता सोच रही थी कि इस प्रदशन 
में जो धन पानी की तरह वहाया जा रहा है, वह किसी अधिक स्थायी कार्य में लगता 
तो कितना अच्छा होता । दिल्ली-दरवार का राजनीतिक महत्त्व, जिसका लॉडं 
कर्जन इतना ढोल पीट रहा था, कुछ भी न था। इससे ब्रिटिश शक्ति का प्रदशन 
अवश्य हुआ, परन्तु सन्‌ १९०३ ई० में ऐसे प्रदशन की कुछ भी आवश्यकता न रह 
गई थी। जनता नित्य-प्रति ब्रिटिश शक्ति का अनुभव कर रही थी और वह भी 
ऐसे ढंग से जिससे वह इसे कभी भूल भी न सकती थी । १९०३ ई० के परचात्‌ 
तो जनता को इसका और भी अनुभव होना था; परन्तु तब भी बहुत समय तक दर- 
बारों की परम्परा चलती रही। 

कर्जन-किचनर-मतभेद---लॉड किचनर सन्‌ १९०२ में प्रधान सेनापति वन- 
कर भारत आया । इस पद के लिए वह दीघं काल से लालायित था। परन्तु शीघ्र 
ही प्रधान सेनापति की अस्पष्ट स्थिति तथा सेना के नियन्त्रण की द्विविधता के कारण 
उसे लॉडे कर्जन को स्पष्ट शब्दो में लिख देना पड़ा कि “मैने प्रधान सेनापति बनकर 
भारत आने में शायद गलती की है; मुझे (वायसराय की परिषद्‌ का) सैनिक- 
सदस्द वनकर आना चाहिए था ।” तब सैनिक विषय दो व्यक्तियों के अधिकार 
में थे और ये दोनों ही वायसराय की कार्यकारिणी-परिषद्‌ के सदस्य थे । प्रधान 
सेनापति इस परिषद्‌ का एक अतिरिक्त सदस्य था और सेना का प्रधान कार्यवाहक 
था । सैनिक सदस्य जिसके कतेव्य प्रधानतः असैनिक होते थे इस परिषद्‌ का एक 
सामान्य सदस्य था और यद्यपि वह पद में तया विभागीय कार्यवाही में प्रधान सेना- 
पति से निम्न श्रेणी का था तथापि सैनिक-प्रवन्ध में उसके आदेश सर्वोच्च माने 
जाते थे। किचनर के से स्वभाव के व्यक्ति के लिए यह बात असह्य थी; उसने 
इस व्यवस्था को “दोबपूर्ण, कार्य-क्षमता रहित और किसी महायुद्ध के लिए आवश्यक 
विस्तार के अयोग्य” बताया। किंचनर के विचार से महायुद्ध fest वाला 
था, क्योंकि इस समय रूस की ओर से भय बढ्ने लगा था। किचनर' नेः 
वायसराय को लिखा — 

“इसमें सन्देह नहीं कि यदि हमें सीमा पर किसी वडे मुद्ध का सामना करना 

२६ 
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पड़ा तो हमें भयंकर क्षति सहन करनी पड़ेगी। जिस प्रणाली में यातायात, रसद, 
चोड़ों का विभाग तथा युद्ध-सामग्री सेना के कार्य-संचालक-विभाग क नियन्त्रण 
से पूर्णतः अलग रखे गये हों, वह ऐसी है जो युद्ध के छिड़ते ही (सैनिक-व्यवस्था का) 
पूर्णतया पुनः संघटन प्रारम्भ करने में देर लगा देगी ।/' किचनर शाश a 
सैनिक-प्रवन्ध के सुधार के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये। इनमें माँग की गई 
कि सेना का दुहरा नियन्त्रण समाप्त किया जाय और समस्त सैनिक-प्रवन्ध एक ही 
व्यक्ति के हाथ में रखा जाय जो “प्रधान सेनापति और (वायसराय की कार्य- 
कारिणी) परिषद्‌ का युद्ध-सदस्य' हो। 

१९०५ ई० में जब राज्य-सचिव ने सैनिक-नियन्त्रण का प्रश्‍न भारत-सर कार 
के विचार के लिए भेजा, तब इस मतभेद ने जोर पकड़ा। सारे मामले पर परिषद्‌ 
मे विचार किया गया और लॉर्ड कर्जन ने परिषद्‌ के विचारों को लेख-बद्ध कर एक 
विवरण-पत्र राज्य-सचिव को भेज दिया; किचनर ने इस विवरण-पत्र के साथ 

' अपनी अस्वीकृति की एक संक्षिप्त टिप्पणी जोड़ दी। किचनर ने सँनिक-प्रबन्ध के 
लिए तोन सिद्धान्तो को आधारभूत मान लिये जाने पर जोर दिया: 

(१) सैनिक विषयों का दुहरा नियन्त्रण और सेना के कार्यालयों में कार्य 
का द्विगुणित किया जाना वन्द किया जाय। 

(२) सैनिक सलाहकार की वायसराय और भारत-सरकार तक सीधी पहुँच 
हो; इनके बीच में कोई अन्य स्वतन्त्र सैनिक अधिकारी न हो, जिसके कारण सैनिक 
सलाहकार के सुझाव सदेव गलत रूप में उपस्थित किये जाते रहे हैं । 

- (३) सैनिकःनियन्त्रण का अधिकार भारत-सरकार और वायसराय की 
अधीनता में ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाय जिस पर सैनिक विषयों का उत्तर- 
दायित्व हो। ` 

लॉडं राबर्दूस ने भी get शासन को सेना को कार्य-क्षमता के लिए हानिकर 
समझा। उसने कहा कि सैनिक प्रबन्ध की वर्तमान प्रणाली केवल बोशिल, ढीली- 
ढाली और उलझी हुई ही नहीं हे, अपितु इसके दोष बहुत बढ़ भी गये हे । लॉर्ड 
कर्जन ने सैनिक-प्रबन्ध प्रणाली में कुछ संशोधनों को स्वीकार करने में अपनी सहमति 
प्रकट करते हुए भी तत्कालीन प्रणाली का समर्थन किया। वायसराय ने किचनर 
के प्रस्तावों का दो कारणों से घोर विरोध किया; एक तो उसका मत था कि एक 
ही व्यक्ति के लिए प्रधान सेनापति और सैनिक-सदस्य के कतंव्यों का निर्वाह करना 


१ सर जाजे आर्थर “लाइफ आफ किचनर” भा० २, पृष्ठ २०० | कर्जन- 
किचनर-मतभेद का पूर्ण विवरण इस पुस्तक में है | 
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असम्भव है और दूसरे इन दोनीं पदों (प्रधान सेनापति' एवं सैनिक-सदस्य) को 
एक व्यक्ति में निहित कर देने से भारत-सरकार के समस्त सैनिक अधिकार एक ही 
व्यक्ति में केन्द्रित हो जायेंगे और इस प्रकार प्रधान सेनापति निरंकुश वन जायगा। 

तत्कालीन सैनिक-सदस्य सर एडमण्ड ऐलिस ने एक विवरण-पत्र प्रस्तुत किया, 
जिसमें निम्नलिखित बातों पर वल दिया गया था :--- 

(१) अनुभव द्वारा वे दोष प्रमाणित नहीं होते जो सैनिक-प्रवन्ध की प्रचलित 
प्रणाली पर लगाये गगेहँ। . ; 

(२) उसके विभाग और प्रधान सैनिक-कार्यालय में निकट सम्पर्क स्थापित 
हो सकता है, यदि प्रधान सेनापति स्वच्छ और स्पष्ट हृदय से परिषद्‌ सहित गवने र 
जनरल की अधीनता स्वीकार कर ले। 

(३) कानून के अनुसार सैनिक-सदस्य द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य परिषद्‌ 
सहित गवर्नेर-जनरल का ही कार्ये हे । s 

ये तर्क राज्य-सचिव को न जँचे । लॉर्ड कर्जन का यह.तर्क कि किचनर द्वारा 
सुझाई गई प्रणालो में प्रधान सेनापति को इतने अधिक कतंव्य सौंप दिये जायेंगे 
जितने एक व्यक्ति नहीं निभा सकता, इँगलैण्ड में भारत-सरकार के अधिकारियों को 
पसन्द न आया। फिर भी लॉड कर्जन अपनी इस धारणा पर दृढ़ रहा कि पर्याप्त 
सूझ-वूझ ओर सद्भावना से काम लेने पर प्रचलित प्रणाली बड़े प्रभावकारी और 
सुचारु ढंग से चलाई जा सकती हे | : 

इंगलेण्ड में अधिकारी वर्ग केसामने सारी समस्या यह थी कि कर्जन एवं किचनर 

में से किसको उसके पद पर वनाये रखा जाय,क्योंकि यह निश्चित था कि इन दोनों 
में से जिसके भो सुझावों को अमान्य किया जायगा,वह अवश्य पद-त्याग कर देगा | 
अधिकारी वर्ग के साथ कर्जन के सम्बन्धों में पहले से ही तनाव आ गया था। उधर 
किचनर aga लोक-प्रिय था । भारत कौ रक्षा के लिए उसकी सेवाओं की 
आवश्यकता थी | इसलिए लॉडे कर्जन को ही विदा लेनी पड़ी। यह थी उस समय 
इंगलैण्ड के अधिकारी वर्ग की मनःस्थिति जिसके सामने उन्होंने समस्या के 
झासन-सम्वन्धो तथा वैधानिक पक्षों को भुला दिया। : 

राज्य-सचिव श्री ब्रॉडरिक ने कर्जन-केचनर में समझौता कराने का प्रयत्न 
किया। उसने यह सुझाव दिया कि विशुद्ध सैनिक विययों का अधिकार प्रधान 
सेनापति को सौंपा जाय और सैनिक-सामग्री के प्रवन्ध का कार्य सेनिक-सदस्य के 
हाथ में रखा जाय तथा उसे सैनिक-सप्छाई का अधिकारी सदस्य समझा जाय। 
इंगलैण्ड को मन्त्रिपरिषद्‌ (0206६) ने भी यह सुझाव मान लिया था। 

इस समझौते की सर्वप्रथम प्रतिक्रिया Bis कर्जन पर यह हुई कि वह पद-त्याग 
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की इच्छा करने लगा। परन्तु सर डेन्जिल इबटसन के समझाने-बुझाने से 
उसने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये, जिनका किचनर ने भी समर्थन किया। कर्जन 
के प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार नवीन सैनिक-सप्लाई सदस्य वायसराय को बिना 
किसी भेदभाव के सभी सैनिक-विषयों पर परामश दे सकता था। इंगलेण्ड की 
मन्ति-परियद्‌ ने कर्जन के संशोधनों को स्वीकार कर लिया, परन्तु शीघ्र ही स्पष्ट 
हो गया कि मन्त्रि-परिषद्‌ ने कर्जन के संशोधनों को उस रूप में ग्रहण नहीं किया था, 
जिस रूप मे कर्जन चाहता था। कर्जन जनरल वारो को नवीन सैनिक-सप्लाई 
वदस्य के रूप में चाहता था, परन्तु राज्य-सचिव ने कर्जन का यह प्रस्ताव अमान्य 
कर दिया | वह एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करना चाहता था जिसको 
सप्लाई के कार्य का व्यावहारिक अनुभव हो। इस समय तक लाड कर्जन भली भाँति 
समझ चुका था कि अधिकारी वे की दृष्टि में अब उसकी आवश्यकता नहीं रह गई 
है; इसलिए उसने अगस्त १९०५ में पद-त्याग कर दिया। लॉर्ड मिण्टो ने कर्जन 
का पदःभार ग्रहण किया, परन्तु अभी वह सैनिक-व्यवस्था के संशोधनों को कार्या- 
न्वित भी न कर पाया था कि इंगलैण्ड में उदार-दळ पदारूढ़ हो गया और लॉडं 
ais राज्य-सचिव वना | लॉड Ala ने नई सैनिक-व्यवस्था को अमान्य कर दिया, 
क्योंकि इससे असैनिक (Civil) शक्ति कीं सर्वोच्चता के सिद्धान्त पर आघात 
होता थां! उसने प्रस्तावित सैनिक-व्यवस्था में नये संशोधन किये, जो मार्च 
१९०६ में कार्यान्वित हुए । 
` मले को सँनिक-व्यवस्था के अनुसार सैनिक-विभाग को समाप्त कर इसके 
स्यान पर दो नये विभाग बनाये गये; एक विभाग का नाम सेना-विभाग (Army 
Department) रखा गयां और यह प्रधान सेनापति को अधीनता में रहा; 
प्रधान सेनापति भारतीयं सेना के शासन के लिए परिषद्‌ सहित गवर्नर-जनरल 
के समक्ष उत्तरदायी बनाया गया; दूसरे विभाग का नाम सँनिक-सप्लाई विभाग 
(Military-Supply Department) रखा गयां और यह सप्लाई-सदस्य 
के अधीन रहा। Es 
कर्जेन ने किचनर के प्रस्तावों की कितनी सही आलोचना की थो, यह बात . 
महायुद्ध के समय मैसोपोटामिया की सैनिक-कार्यवाहियों में हुए भ्रष्टाचार ने 
सिद्ध कर दी। मंसोपोटामिया-सम्बन्धी जाँच-समिति ने लिखा था कि “यह स्पष्ट 
है कि युद्ध के समय भारत में प्रधान सेनापति तथा सैनिक-सदस्य के कतंव्यों का 
निर्वाह एक ही व्यक्ति द्वारा ठोक-ठीक नहीं हो सकता और वर्तमान (सैनिक-) 
व्यवस्था ऊपर से जो अत्यधिक केन्द्रीमूत हे तया नोचे दुहर प्रवन्ध के कारण 
बोझिल है ।” ae 
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वायसराय के रूप में लॉड कर्जन की समीक्षा--लौर्ड कर्जन ने "दिसम्बर १८९८ 
ई० में भारतीय तट पर पदापंण किया था और नवम्वर १९०५ में उसने भारतीय 
तट से विदा छो। जिस जनता पर वह शासन करने के लिए भेजा गया था, उसने 
उसके आगमन और प्रत्यावर्तन दोनों का ही स्वागत किया । उसके आगमन से 
जनता में नई आशाएँ तथा आकांक्षाएँ जागृत हुई थों । उसके प्रत्यावतंन से सबको, 
यहाँ तक कि उसके सहयोगियों तथा अधीन कर्मचारियों को भी, विश्राम मिला। 
“लॉ कर्जन के प्रभावशाली व्यक्तित्व, अपूर्व कार्य-शक्ति तथा अपने आदर्श के 
अनुसार वस्तु-स्थिति में सुधार करने की प्रवल इच्छा में किंसी: को सन्देहका अव- 
काश नहीं है ) नैपोलियन क प्रति छॉर्ड रोजबेरी केये शब्द उसके लिए भी न्याय- 
पूर्वक कहे जा सकते हैं कि“रज्य के सभी कार्यालयों की वह सभी बातें जानता था, 
सभी बातों में पथ-प्रदर्शन करता था, सभी को प्रेरणा प्रदान करता था।/ शासन 
के प्रत्येक विभाग ने कर्जन की अद्भुत कार्य-क्षमता का अनुभव किया था; उसकी: 
जागरूक दृष्टि से कुछ भी छिपा न रहता था, यहाँ तक कि परिषद्‌ के सदस्यों की 
वेश-भूषा पर भी उसकी दृष्टि पहुँची थी। इस सम्बन्ध में उसने एक वार लिखा 
था कि “परिषद्‌ के सदस्यों को वेश-भूषा इंगलैण्ड में झाडं चैम्बरलेन द्वारा प्रचारित 
नियमों से अनुशासित है और मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि जो प्रधान 
कर्मचारी वर्षों तक घुटनों तक को ब्रिजिशों (Breaches) तथा मोजों 
(Stockings) से बचत रहे है, वे अब कम हानिकर परन्तु नियम-रहित पतलूनों 
(trousers) की शरण क्यों छे। कर्जन का अविश्रान्त परिश्रम, उसका 
समस्त शासन-सूत्रों को अपने ही हाथों मे ग्रहण करने का प्रयत्न, उसके कार्यों से 
जनता मे उत्पन्न असंतोष तथा अपने शासनकाल के अन्तिम दिनों में उसे विफलता 
का जो कटु अनुभव हुआ; ये सब बातें औरंगजेब का स्मरण कराती हैं; अन्तर इतना 
ही था कि मुगल-समाट्‌ औरंगजेब कर्जन के समान प्रभुत्व के बाह्याडम्बर का प्रेमी 
न था। फर्जन स्वभाव से ही.हठी था; वह निरंकुश बनना पसन्द करता AT और उसे 
अपने विशेषाधिकारों तथा पदोचित गौरव का अत्यधिक ध्यान रहता था। वहन 
तो अपनी बात का विरोव सहन कर सकता था और न दूसरेके मनोभावों को समझ 
पाता था। उसका अहंकार सदैव उसके सिर पर सवार रहता था, उसने उसको 
नव-जागृत राष्ट्रीय चेतना के प्रति अन्धा बना दिया था, उसमें एक युग-निर्माता 
का दम्भ भर दिया था, उसको उदण्ड ओर GT बना दिया था और ऐसी जनता पर 
शासन करने के अयोग्य बना दिया था, जिसमें नव-जीवन एवं नवीन आशाओं.का 
स्पन्दन हो रहा था। में गलती नहीं कर सकता, में सबसे अधिक जानता g यह 
धारणा उसके लिए बहुत घातक सिद्ध हुई और यही उसकी विफलताओं का कारण 
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बनी | वह समझता था कि विधाता ने भारतीयों को ब्रिटेन के संरक्षण में सौंप दिया 
है और ब्रिटेन ने १८९९-१९०५ ई० तक के लिए भारत का संरक्षण उसको सौंप 
दिया था। फरवरी १९०३ में चेम्बर आफ कॉमर्स (Chamber of 
Commerce) भाषण देते हुए उसने कहा था कि “यदि मुझे यह प्रतीत होता कि 
हम एक उच्चतर विधान और महान्‌ उद्देश्य का अनुवतंन करते हुए यहाँ भारत की 
भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहे हे,तो मे इंगलैण्ड और भारत को जोडनेवाली कड़ी 
को खेद रहित होकर टूटते हुए देखना चाहता। परन्तु क्योंकि मै इस देश के भविष्य 
में और अपनी जाति की इस देश को ऐसे लक्ष्य तक ले चलने की क्षमता में विश्वास 
करता हूँ, जहाँ तक यह देश पहले कभी न पहुँच पाया था, इसलिए में धेये बनाये 
हुए हुँ और आगे बढ्ता जा रहा हूँ।” यह स्वाभाविक ही था कि ऐसी धारणाओं 
के सम्मुख भारतीय जनमत को कोई स्थान न मिल सका। अपने दम्भ के कारण 
Ble कर्जन भारतीय जनमत को कुंचत्रियों की करतूत समझता रहा, जिसके कारण 
गोखले ने उस पर भारतीय जनमत को नियमित रूप से कुचलने का दोषारोपण. 
किया। शिक्षित भारतीय उसकी दृष्टि में घृणा के पात्र थे; वह समझता था कि 
कांग्रेस लडखडाकर गिरनेवाली हे । उसने एक बार कहा था कि “भारत में रहते 
हुए मेरी एक महान्‌ आकांक्षा यह हे कि में कांग्रेस के शान्तिपूर्वक समाप्त हो जाने में 
सहायता करूँ |” Gis कर्जन की ऐसी मनःस्थिति का यह एक स्वाभाविक परिणाम 
था कि उसके कार्यकाल में भारतीयों को न तो कोई राजनीतिक सुविधाएँ प्राप्त 
हुईं और न सरकारी सेवाओं में ही भारतीयों ने कोई उन्नति की। नवम्बर १९०५ 
में भारत से बिदा होते समय Bis कर्जन ने बम्बई में अपने भाषण में कहा “मैंने _ 
भारतीयों को राजनीतिक सुविधाएँ इसलिए नहीं दी हैं, क्योंकि मे ऐसा करना भारत 
के हित में न तो बुद्धिमानी समझता था और न राजनीति-कुशलता ही | इस या उस 
परिषद्‌ में कुछ थोड़े से सक्रिय अथवा वाक्पटु व्यक्तियों के लिए अधिक स्थान जुटा 
देने से रेयत का कोई लाभ न होगा।” आगे उसने कहा कि जब-जव उन लोगो ने 
मेरी आलोचना की जो अपने आपको भारतीय जनता के विचारों का प्रतिनिधि 
बताते थे, तो मुझे उनकी आलोचनाओं से कोई क्षोभ और दुःख नहीं हुआ, “क्योंकि 
मे अपने अन्तःकरण को टटोलता था और अपने आपसे पूछता था कि वास्तविक 
भारतीय जनता कौन है ।” कर्जेन अपने आपको भारत कां संरक्षक-देवदूत समझ . 
- बैठा था और वह अपने आपको ही भारतीय जनता का यथार्थ प्रतिनिधि समझता 
था। अपनी इन भावनाओं क॑ कारण ही उसने भारत में निरंकुश शासन स्थापित 
करने का प्रयत्न किया और इन्हीं के कारण वह विफल भी हुआ | छॉड कर्जन यह न 
समझ पाया कि १८९९ ई० में निरंकुश शासन के लिए कोई स्थान न रहं गया था। 
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कर्जन के भाषणों, पत्रों तथा कार्यों के अध्येता को उसके कथनों और कार्यों में जो 
स्पष्ट विरोध दिखाई देता है उसका रहस्य भी उसकी इन्हीं भावनाओं में छिपा हे । 
सन्‌ १९०० में वम्बई की कार्पोरेशन ( Corporation ) में भाषण देते हुए 
उसने कहा था कि“मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि अन्य देशों के समान भारत 
में भी नौकरशाही सरकार जन-मत से क्यों लाभ न उठाये | सरकारी कार्यालयों की 
समझ इतनी ऊँची उठी हुई नहीं है कि वह इस प्रकार की प्रेरणा और मागं-प्रदशन 
की भी अपेक्षा न रखती हो। सचमुच ही, जहाँ सरकार की आलोचना की जाती हें, 
वहाँ मैं यह घारणा नहीं बना लेता कि आलोचक अवश्य ही गलती कर रहा है, 
अपितु मैं सोचता हूँ कि आलोचक का सही होना संथा सम्भव है।” कहने को तो 
कर्जन ने यह कह दिया, परन्तु व्यवहार में उसने कभी किसी आलोचक की बात पर 
यान न दिया था; वह सदेव यही समझता रहा कि आलोचक निश्‍चय ही भूल कर 
रहा है । नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में उसकी नीति, उसकी शिक्षा-सम्वन्धी नीति, 
उसुकी बंगाल के विभाजन की योजना, उसका 'आफिशियल सीक्रेट ऐक्ट' (सरकारी 
कार्यालयों की बातों को गुप्त रखने का विधान), उसका प्रान्तीय सेवाओं के लिए 
-प्रतियोगिता-परीक्षाओं को वन्द करना--इन सब बातों की जनमत ने तीव्र आलो- 
चना की थी, परन्तु वह सदेव इस आलोचना की पूर्णतया उपेक्षा करता रहा। 
कर्जन की सबसे बड़ी दुर्बलता थी दूसरों के विचारों को समझने की क्षमता का अभाव 
और उसका सबसे बड़ा दोष था उसका हठ, जिसके कारण वह भारत और इंगलेण्ड 
दोनों में ही अपनी लोकप्रियता से हाथ धो बैठा। प्रारम्भ मे अपने अधिकारी वर्गे 
के साथ उसके सम्बन्ध बड़े स्नेहपूर्ण थे, परन्तु शीघ्र ही इनमें तनाव उत्पन्न हो गया 
. और यह इतना बढ़ा कि उसे पद-त्याग करना पड़ा । अपने सहयोगियों तथा अधीन 
कर्मचारियों के साथ उसका सम्वन्ध कभी स्नेहपूर्ण नहीं रहा; वे उसकी प्रशंसा 
अथवा सम्मान करने को अपेक्षा उससे भयभीत ही रहते थे। भारतीय नेताओं के 
साथ प्रारम्भ में उसके सम्बन्ध वड़े स्नेहपूर्ण थे, परन्तु शीघ्र ही इनमें. परस्पर घृणा 
उत्पन्न हो गई और डा ० रासबिहारी घोष को कहना पड़ा कि “उसे जो काम बनाने 
चाहिए थे, उन्हें उसने बिगाड़ कर छोड़ा और उसने वे सब बातें कीं जो उसे न 
करनी चाहिए थीं।” उसने जो कुछ किया, वह हम पिछले पृष्ठों में देख चुके हैं। 
-उसकाः लक्ष्य था कार्य-क्षमता-हीन नौकरशाही को यथासम्भव लाभकारी निरकुश- 
शासन में ढालना, भारत पर स्थायी रूप से इंगलेण्ड का.सिक्का बैठा देना, भारत की . 
जनता के लिए नहीं अपितु भारत की सरकार के लिए स्वायत्त-शासन प्राप्त करना, 
जनता की दशा में.सुधार करना और शिक्षित भारतीयों में विकंसित होती हुई 
नवीन राष्ट्रीय चेतना को कुचलता। इसीलिए उसने शासन के केन्द्रीकरण का 
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प्रयत्न किया, इँगढैण्ड में अधिकारी वर्ग के समक्ष भारत-सरकार का पक्ष-समर्थेन 
किया, कृषि में सुधार किये, कार्यक्षमता की आइ में उच्च शिक्षा पर कुठाराघात 
किया और सार्वजनिक विरोध की उपेक्षा कर बंगाल का विभाजन किया। 
(इतिहास मे कर्जन से बढ़कर और कोई ऐसा उदाहरण मिलना कठिन हे, जहाँ 
कोई प्रतिभाशाली व्यवित अपने ही तेज के कारण नष्ट हुआ हो। उसकी बौद्धिक 
शक्तियों के प्रशंसक श्री गोपाल कृष्ण गोखले ठीक ही कहते थे कि देवताओं ने उसे 
सहानुभूतिपूणं हृदय से वञ्चित रखा था, जिसके अभाव में उसका भारतीय कार्य- 
काल इतना विफलतांपूर्ण वना 1७५ 
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उन्नीसवाँ अध्याय | 
दमन ओर सुधार; १६०५-१६१६ 


लॉड मिण्टो १९०५-१९१० 

लॉड हाडिज १९१०-१९१६ 

BTS चेम्सफोर्ड १९१६--१९२१ ; 

१९०५ से १९१९ तक के कालका इतिहास राष्ट्रीय आन्दोलन के दमन और 
नरम दल के नेताओं को शान्त कर ब्रिटिश-राज के प्रति उनकी राजभक्ति जीतने 
के लिए किये गये सुधारों की कहानी है। सन्‌ १९०५ से भारतीय स्वातन्त्र्य-संग्राम 
के इतिहास मे एक नये युग का श्रीगणेश हुआ। इस युग में उम्र राष्ट्रीयता की भावना 
बलवती हो उठी और उग्र राष्ट्रीयतावादियों को एक ओर स्वदेशी नरमदलीय 
लोगों से लड़ना पड़ा तो दूसरी ओर विदेशी साम्राज्यवाद से टक्कर लेनी पड़ी।' 
इस युग में वमों और पिस्तौलों से लड़नेवाले क्रान्तिकारी दल का जन्म हुआ ७ 
इसी युग में मुसलमानों में साम्प्रदायिकता की विषेली भावना जागृत हुई । 

जाडं कर्जेन की देन--लॉर्ड कर्जन शासन-तन्त्र को बुरी तरह कस गया ST 
उसके कार्यों से जनता क्षुब्ध अवश्य थी, परन्तु निराशन हुई थी; वह क्रुद्ध अवश्य A. 
परन्तु हताश न हुई थी । जन-नायक अपने-अपने विचारों और धारणाओं के अनुसार 
कार्य कर रहे थे और देश की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्नशील थे। जिस वर्ष ae 
कर्जेन ने भारत से बिदा ली उसी वर्ष एक नये आदर्श और नई कार्य-पद्धति के साथ | 
` उम्र दल का उदय हुआ । यह कोई आकस्मिक घटना न थी। सन्‌ १९०५ में रूस 

पर जापान की विजय ने यूरोपीय राष्ट्रों की अजेयता के आतंक को दूर कर दिया था। 

जापान के अभ्युदय को देखकर भारत के जन-नायक भी अपने देश के पिछड़ेपनः के 
कारणों की खोज करने लगे थे। उन्हे प्रतीत हुआ कि इसका मूल कारण दरिद्रता 
है और दरिद्रता विदेशी शासन का परिणाम है । अब भारत के लोक-नायकों के 
सामने एकमात्र समस्या यह थी कि देश को विदेशी शासन से कंसे मुक्त किया 
जाय। उग्र दल का तर्क था कि अँगरेजों ने शक्ति से भारत को विजय किया हे, 
इसलिए शक्ति से ही भारत को उनके शासन से मुक्त किया जा सकता हैँ। इस दल 
का विचार था कि प्रतिवर्ष सामयिक समस्याओं पर प्रस्ताव पास कर देने भर से 
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कोई लाभ न होगा। प्रस्ताव पास करने को यह दल “राजनीतिक भिखमंगापन' 
कहकर निंदित- करने लगा। 
यह थी लॉड मिण्टो को लॉर्ड कर्जन की देन । नवम्बर, १९०५ में VIS कर्जन 
मने भारत से बिदा ली। उस समय उसकी दशा एक हताश व्यक्ति की सी थी; अपने 
ही देश के मंत्रिमंडळ ने उसको हतोत्साह किया था; जिस जनता की प्रसन्नता 
'के लिए उसे भेजा गया था, उसी की घृणा लेकर वह लौट रहा था; उसके सहयोगी 
-और अघीन कर्मचारी उस पर श्रद्धा या प्रेम रखने की अपेक्षा उससे भयभीत ही रहे 
थे। भारत से बिदा होते समय उसका मानसिक सन्तुलन इतना बिगड़ गया था 
"कि वह राजकीय जोवन के सामान्य शिष्टाचारों का भी पालन न कर सका। 
राजभवन में नवागंतुक Sis मिन्टो का स्वागत लेडी कर्जन तथा अन्य व्यक्तियों ने 
"किया | BIS कर्जन वाद में वहाँ “एक शिकार खेलने के समय के कोट और स्लीपर 
(agat) पहनकर” उपस्थित हुआ। oie मिन्टो का स्वागत अत्यन्त 
अथमानपूर्ण ढंग से किया गया; आनेवाले वायसराय के स्वागत में जो-जो 
“समारोह मनाये जाने की प्रथा थी, Sle कर्जन ने उन सबको रोक दिया था; 
नये वायसराय के पहुँचने पर राजभवन की सीढ़ियों पर जो पारस्परिक शिष्टाचार 
होते है, वे भो लॉड मिण्टो के आगमन पर न किये गये, यहाँ तक कि उसके स्वागत 
के लिए सेनाएँ भो आगे न आईं। इन सव बातों से पता चलता हे कि भारत को 
हमेशा के लिए छोड़ते समय कर्जन के मन की क्या दशा थी। 
मिण्डो मूलत: एक सैनिक था; किसी भी दल के प्रति उसका कोई विशेष झुकाव 
`न था। उसको अनुदार दल ने मनोनीत किया था; परन्तु जब सन्‌ १९०५ में 
*कैम्बल-वैनरमेन के प्रधान मंत्रित्व में उदार दल पदारूढ़ हुआ तो भिटो की उदार 
“दल के साथ भो खूब वन गई। अब लॉडं His ने राज्य-सचिव का पद ग्रहण कर 
“लिया था। मिण्डो को शासन का अनुभव मुख्यतया कनाडा के गवर्नेर-जनरल के 
“पद पर कार्य करने में हुआ था। कनाडा एक स्व-शासित उपनिवेश है और वहाँ 
गवर्नेर-जनरळ के अधिकार वैधानिक रूप से निश्चित सीमा में बाँध दिये गये हैं। 
“मिण्टो ने वहाँ कभी अपने वैधानिक अधिकारों की सीमा का उल्लंघन न किया था; 
“यह संभवतः उसका सबसे वड़ा गुण था। कनाडा में मिण्टो ने लड़ाकू दलों को शान्त 
करने में बहुत निपुणता दिखाई थी; इसलिए अनुदार-दल ने उसको भारत के 
'वायसराय के पद के लिए इस आशा से मनोनीत किया था कि वह कर्जन के बनाये 
इए शासन-तत्त्र को ज्यों का त्यों रखते हुए उन लोगों को मना लेगा जिन्हें कर्जन 
जे रुष्ट कर दिया था। इंगलेण्ड से रवाना होते समय मिण्डो का भी शासन-सल्त्र में 
हेर-फेर करने का कोई विचार न था। अक्टूबर १९०५ में अपनी बिदाई में दिये 
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गये एक भोज में भाषण देते हुए उसने अपनी नीति एक बड़ी सुन्दर उपमा द्वारा 
स्पष्ट की थी | उसने कहा था “अपने घुड़दौड़ के दिनों में मेने सीखा है कि वहुत-सी 
दौड़ें घोड़े को सरपट दौड़ के वीच-वीच में थोड़ा विश्राम देने से जीती गई हैं।” 
परन्तु भारत में पहुँचने के वाद एक वर्ष में ही उसे पता लग गया कि जीतने की 
fear वह नहीं है जिस ओर कर्जन ने अपना घोड़ा दौड़ाया था और यदि दौड़ जीतनी 
है तो घोड़े को कर्जन की विपरीत दिशा में दौंडाना होगा; सहानुभूति और समझौते 
` का, सुधारों एवं विकेन्द्रीकरण का मार्ग अपनाना होगा; भारत के रजवाड़ों और 
जनता की क्षुब्ध भावनाओं को शान्त करने के लिए सहानुभूति और समझौते से 
काम लेना होगा, जो लोग अभी भी अपने पक्ष में किये जा सकते है उन्हें मनाने के 
लिए सुधार करने होंगे और केन्द्रीय सरकार के अत्यधिक वोझ को हल्का करने के 
लिए विकेन्द्रीकरण करना होगा। 

मिण्टो और मॉ्ले--राज्य-सचिव मॉर्ल के रूप में मिण्टो को एक योग्य सहकारी 
मिल गया था, यद्यपि कभी-कभी मॉल का आचरण तानाशाहों जैसा भी हो जाता 
था। मालें को भी यह समझते देर न लगी थी कि भारतीय जनता के असंतोष को 
दूर करना आवश्यक है। प्रारम्भ के कुछ वर्षों में मिण्टो-मॉर्ले का सम्बन्ध वडा 
स्नेहपूर्ण रहा और मिण्टो मॉर्ले से बहुत स्नेह करने लगा । मिण्टो ने अपने भाईआथंर 
को एक पत्र में लिखा था कि “जहाँ तक मॉर्ल का सम्बन्ध है, मै उसे बहुत चाहता 
हूँ। उसके पत्र मुझे बहुत आनन्द प्रदान करते हौँ और उसे खो देना मेरे लिए बहुत 
बड़ी हानि होगी। में उसे अपना बहुत वडा मित्र समझता हूँ।” परन्तु जैसे-जैसे 
वर्ष बीतते गये, मॉर्ले की निरंकुश-प्रियता और शासन की छोटी से छोटी बातों 
में हस्तक्षेप करने को आदत मिण्टो को बहुत परेशान करने लगी और उसे लिखना 
agt “मँ समझता था कि राज्य-सचिव का कार्य भारतीय नीति के प्रमुख सिद्धान्तों 
का निर्देश करना है और देश का शासन करने का काम भारत-सरकार का है; 
परन्तु (मै देखता हूँ कि) प्रत्येक बात में हस्तक्षेप किया जा रहा है और इसका 
'परिणाम हो रहा है वायसराय के लिए अत्यधिक परेशानी, क्योंकि राज्य-सचिव 
चाहे जो भी करे, वह भारत का शासन नहीं कर सकता ।” इसमें कोई आइचयं नहीं 
(कि अपने ऐसे स्वभाव के कारण मॉले के विषय में कहा जाता था कि “व्हाइट हॉल 
में आज तक इतना अधिक निरंकुश और इतना कम वैधानिक राज्य-सचिव देखने 
में न आया था।” तब भी मिण्टोन तो कभी आपे से बाहर हुआ और न उसने कभी 
अपनी बात को ही टल जाने दिया । वह्‌ सदैव बहुत ही नम्रतापूर्ण शब्दों द्वारा राज्य- 
सचिव को मना-बुझाकर अपनी वात मनवाता रहा। लॉडे मॉले ने अपने 'संस्मरणों' 
में मिण्टो की जो प्रशंसा की है, वह मिण्टो की योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण हे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


————— नमन नमन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१२ अर्वाचीन भारत का इतिहास 


até माँछे ने लिखा है “प्रकृति ने लॉड frost को दृढ़ लगन और स्वस्थ विनोद का 
विपुल भंडार दिया था. . किसी.वायसराय मेमनुष्यों को पहचानने की योग्यता होनी; 
चाहिए, चाहे वे गोरे हों या काले और लॉड मिण्डो ने उन लोगों को पहचानन म 
जिनके साथ उसे व्यवहार करना पड़ा, व्यवहार-पट्ता, सूझ-बूझ और मानवीय 
सहानुभूति का ठीक-ठीक मात्रा में संयोग किया था। वह लोगों को चाहता था... 
यद्यपि वह सदैव उनका विश्वास नहीं करता था और वह यथासंभव लोगों को साथ 
बनाये रखने की चेष्टाः करता था। उसकी दृष्टि यद्धपि सूक्ष्म न थी, परन्तु इससे 
भो अच्छी बात यह थी कि उसकी दृष्टि बहुत सतर्क थी।' 
भारतं को और विशेषतया नरम दल को BIS Ale से बहुत बड़ी-बड़ी आयाएँ. 
यों | उसके उदार विचारों से वे उसके पदभार संभालने के बहुत पहले से ही परिचित 
हो गये थे । इँगलैण्ड की संसद में विरोधी दल के रूप में उदार दलवालों ने अपने. 
भाषणों में जो प्रगतिशोल विचार प्रकट किये थे उनसे भारतीयों को आशा बेंधी थी 
कि उदार दळ के सत्तारूढ होने पर भारत के साथ अधिक न्यायपूर्ण व्यवहार 
होगा और भारंत में सुधार किये STAT | १९०५ में कांग्रेस ने लाला लाजपतराय 
ACA गोखले को इंगछैण्ड के मंत्रिमंडल और विशेषतथा लॉडं मालें को भारत 
में सुधारों को अनिवार्य आवश्यकता का भान कराने के लिए विलायत भेजा । 
वहाँ से लाला लाजपतराय बहुत निराश होकर लौटे और यद्यपि श्री गोखले ने थोड़े 
से'सुधारों के वचन से ही अपने मन को समझा लिया, परन्तु वे भी उनसे पूर्णतया 
प्रसन्न न थे। अब भारत को पता लगा कि संसद में विरोधी पक्ष के रूप में कोई 
राजनीतिक दल जो भाषण देता है, वे सिद्धान्तो से इतने प्रेरित नहीं होते, जितने 
सामयिक आवश्यकताओं से और जैसे ही विरोधी पक्ष के लोग सत्तारूढ़ होते हैं, 
उनकी नीति में स्पष्ट अन्तर लक्षित होने लगता हं । भारतीय अब समझने लगे कि 
जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, उदार और अनुदार दल की नीति में कोई अन्तर 
नहीं है । अब स्पष्ट हो गया कि मॉल के जिन उदार विचारों ने भारतीयों के हृदय 
में बड़ी-बड़ी आशाएँ जगा दी थीं, वे अब लुप्त हो चुके थे और लाड मालें. में यदि 
उदारता थी भी तो वह इंगलैण्ड तक ही सीमित थी । ऐसी स्थिति में इसमें आइचयं 
ही क्या है कि लाला लाजपतराय ने इंगलैण्ड से लौटने पर भारतीय. जनता को 
परामश दिया कि अपनी स्वतन्त्रता के लिए उसे इंगलेण्ड के न्याय पर भरोसा न 
रखकर वहाँ चाहे जो भी दल प्रतिष्ठित हो स्वयं आत्त्दोलन करना चाहिए। 
राष्ट्रीयता का विकास--विप्लव के पश्चात्‌ भारतीय जनता के मन पर-जो, 
निराशा के बादल घिर गये थे, वे सन्‌ १९०५ तक पूर्णतः लुप्त हो चुके थे। जनता 
के हृदय में फिर से नये उत्साह का संचार हो रहा था, उसकी दृष्टि व्यापक हो रही 
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ft और अव देश को स्वतन्त्र करने की इच्छा कुछ इने-गिने उच्च शिक्षित लोगों 
क ही सीमितःन रह गई थी । अव जनता में आत्म-निर्भेरता की भावना और 
अपने भाग्य-निर्माण में भारत की योग्यता के प्रति विश्वास स्पष्ट झलकने लगा 
था। एक शासन-तन्त्र की अधीनता में रहने और अँगरेजी की शिक्षा ने भारत की 
युगों से चलो आती हुई सांस्कृतिक तथा आथिक एकता के साथ मिलकर भारतीयों 
के हृदय में यह भावना जागृत कर दी थी कि अपने सव के शत्रु से टक्कर लेने के लिए 
सव का एक होकर कार्यं करना बहुत आवश्यक हे । अँगरेजों ने विरोधी स्वाथों की 
टक्कर करा कर, हिन्दुओं और मुसलमानों को एक दूसरे का विरोधी बनाकर तथा 
"एक राज्य को दूसरे से लड़ाकर भारत में अपने पाँव जमाये थे और अन्ततः अपने 
वाम्राज्य की स्थापना को थी। परन्तु साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया में ये 
सभो विरोधी स्वार्थं और देशी राज्य समाप्त हो गये थे; जिन प्रतिद्वंडी पक्षों और 
दलों की फूट का लाभ उठाकर अँगरेजो ने भारत में प्रगति की थी वे कोई भी 
साम्राज्य स्थापित हो चुकने पर शेष न रहने दिये गये थे। अब वे सभी ब्रिटिश ताज 
की छत्र-छाया में एक सी स्थिति में आ गये थे। विप्लव के बाद का शांति-काल 
न्याय की दृष्टि में सव का एक वना दिया जाना और सवकाशासन-तंत्र के अत्याचारों 
का समान रूप से भुक्तभोगी होना- इन सव बातों ने भारतीयों में राजनीतिक 
चेतना के विकास के अनुकूल वातावरण प्रस्तुत कर दिया था। जैसे-जैसे भारतीय 
` "जनता के मन में यह विश्वास दृढ़ होता गया कि वे अपने देश के भाग्य-विधाता बनने 
के लिए पूर्णत: योग्य हैं, वेसे-वेसे यह राजनीतिक चेतना भी विकसित होती रही। 

“इस राजनीतिक जागृति का स्वरूप कुछ अंश में तो समाचार-पत्रों और नेताओं 
के भाषणों ने, कुछ अंश में नौकरशाही की प्रतिक्रियाओं ने, कुछ सीमा तक भारत - 
'के सामाजिक संघटन ने और बहुत कुछ ब्रिटिश सरकार की जनता की उचित माँगों 
को पूरी करने तंया उसकी उन आकांक्षाओं को पूरी करने की अनिच्छा ने निर्धारित 
किया, जिनको स्वयं ब्रिटिश-सरकार ने समय-समय पर आइवासन और वचन दे- 
देकर जगा दिया था। i 

१८८५ ई० में कांग्रेस की स्थापना से लेकर सन्‌ १९०५ ई० में मिण्डो के भारत 

“में आने के समय तक नरम दल ही भारत की राजनीतिक चेतना को प्रकट करता 
“रहा था। नरम दल का झुकाव पाइचात्य जगत्‌ की ओर अधिक था और ग्लेडस्टन ` 
“को उदार नीति उसकी प्रेरणा का प्रधान स्रोत थी। नरम दल ही अव तक कांग्रेस 
का नेतृत्व करता आ रहा था। दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह 
"मेहता, महादेव गोविन्द रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले और पं० मदनमोहन मालवीय 
जैसे नेता ही अब तक जनता की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना को व्यक्त करते रहे 
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थे। १९०६ Fo तक इन नेताओं का उद्देश्य केवल यही वना रहा था कि देश की 
शासन-व्यवस्था में भारतीयों के लिए १८९२ ई० के एक्ट में दिये गये अधिकारों 
से अधिक अधिकार लिये जायें, सरकारी नौकरियों को पूर्णतया भारतीयों के 
लिए सुरक्षित करवाया जाय और व्यवस्थापिका सभाओं का विस्तार कराया जाय। 
इन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए इन नेताओं ने जो उपाय सुझाये थे वे पूर्णतः वैधानिक 
थे । इनका परामर्श था कि प्रार्थनापत्रों, प्रस्तावों और शिष्ट मंडलों द्वारा ये उद्देश्य 
प्राप्त किये जायें। अधिकांश नेता अव भी ब्रिटेन के साथ भारत के सम्बन्ध में विश्वास 
प्रकट कर रहे थे। 

- इस आन्दोलन के प्रति नौकरशाही की १८८५ से १९०६ तक के काल में 
पहली प्रतिक्रिया हंसी उड़ाने और तुच्छ समझने की हुई, तव इस आन्दोलन को 
गालियाँ दी जाने लगीं और इसके प्रति गलत धारणाएँ वनाई गई और अन्त में 
नौकरशाही इससे भय खाने लगी जिसने दमन की नीति को प्रोत्साहन दिया । रेम्जे 
मैक्डानल्ड ने ब्रिटेन के रुख को इन शब्दों में व्यक्त किया हे--“दो पीढ़ियाँ पहले 
हमने इस जाग्रति का स्वागत किया होता। परन्तु अव जब यह उपस्थित हुई हे तो 
हम भयभीत S| हम इसकी जासूसी करते हूँ, इसके समर्थकों को निर्वासित करते 
हैं और इसको दवाने की योजनाएं बनाते है। भारत में जागृति ने जो स्वरूप धारण 
किया हे उसको ठीक-ठीक समझने के लिए हमारे रुख में परिवर्तन अत्यंत महत्त्व 
का हे । सत्य यह है कि राष्ट्रीय आन्दोलन की दिशां के निर्धारण में हमारा सरकारी 
रुख प्रधान कारण रहा है। पहले तो आन्दोलन का रुख मित्रता की दिशा में रहा, 
परन्तु बाद में तीब्र विरोध की दिशा में पलट गया ।” यह बड़े महत्त्व की वात है कि 
प्रारम्भ में तो कांग्रेस में अनेक प्रसिद्ध यूरोपियन सम्मिलित हुए और कुछ तो इसके 
सभापति भी रहे जेस १८८८ में सर जॉर्ज यूर, १८८९ और १९१७ में सर विलियम 
वेडरवने, १९०४ में सर हेनरी कॉटन; परन्तु जैसे जैसे समय वीता गया, वे इससे : 
अलग होते गये । यह बात इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हे कि इससे यूरोपियन समुदाय 
का राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति रुख स्पष्ट हो जाता हे । 

१९०६ fo तक, जब कि भारत के वयोवृद्ध नेता दादाभाई नौरोजी ने कलकत्ता-- 
काग्रेस के सभापति के पद से स्वराज्य' को कांग्रेस का आदर्श घोषित किया, . 
* भारत का राजनीतिक क्षेत्र निश्चित रूप से दो दलों में बॅट गया था-- 
नरम दल और गरम दल | इन दलों के आदश में इतनी भिन्नता नहीं थी जितनी 
आन्दोलन को. चलाने के ढंग में। इस दलबन्दी से कांग्रेस में फूट पड़ने का 
भय उत्पन्न हो गया; १९०६ में स्वराज्य' को आदर्श मान लेने से और दादाभाई. 
नौरोजी को उपस्थिति के कारण यह संकट टल गया, परन्तु १९०७ में - सूरत-- 
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कांग्रेस के अवसर पर कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो ही गया और सूरत- 
कांग्रेस का अधिवेशन शोर-गुल और मारपीट के दृश्यों के वीच समाप्त हुआ। 
नरम दल की फिर भी प्रमुखता रही; गरम दलवाले कांग्रेस से बाहर चले आये 
और १९१६ तक किकतंव्य-विमूढ़ ही बने RI i 

गरम दल का उदय--विचारों के उस आन्दोलन में, भावनाओं के उस उफान 
में और घटनाओं के उस कोहराम में जिसे सुविधा के लिए "राष्ट्रीय आन्दोलन 
कहा जाता है, भिन्न-भिन्न प्रकार के विरोधी तत्त्व सिमट आये थे। फिर भी १९०६ 
तक कांग्रेस और “राष्ट्रीय आन्दोलन' पर्यायवाची वने रहे। परन्तु १९०६ में वह 
दरार पड़ ही गई, जिसे कभी न कभी पड़ना ही था; विभिन्न विचारवालों ने 
अपना-अपना रास्ता पकडा । कांग्रेस अव देश के सभी राष्ट्रीय तत्त्वो की एकमात्र 
प्रतिनिधि संस्था न रह गई। यह एक दलगत संस्था, नरम दल की संस्था मात्र 
रह गई। 

१९०७ में कांग्रेस के इस विभाजन को साधारण तथा गरम दल के उदय कौ 
तिथि समझा जाता है, परन्तु यह धारणा गलत है | यह विभाजन कोई आकस्मिक 
घटना नहीं था। इसकी जड़ें विगत वर्षों के इतिहास में घेंसी हुई थीं। यह्‌ विभाजन 
एक ओर कांग्रेस की नीतिं और आन्दोलन के ढंग के प्रति जनता के असंतोष को व्यक्‍त 
करता है तो दूसरी ओर शक्ति के सहारे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के निश्‍चय को 
प्रकट करता है जो समझाने-वुझाने से प्राप्त न हो सका था। अव वैधानिक उपायों, . 
प्रार्थना-पत्रों और प्रस्तावों की खिल्ली उड़ाई जाने लगी और वल-प्रयोग का समर्थन ` 
होने लगा। 

भारत में गरम दल ने कुछ अंशों में घमं से और कुछ अंशों में पाइचात्य क्तांति- 
कारी विचारधारा से प्रेरणा प्राप्त की । ब्रिटिश-विरोधी भावनाओं तथा मांगलिक” 
साध्य के लिए भले-वुरे सभी प्रकार के साधनों से काम लेने के सिद्धान्त के कारण 
गरम दल नरम दल से सवेंथा विपरीत प्रतीत होता था। गरम दल की आवाज 
प्रारम्भ में यद्यपि कमजोर थी, परन्तु बाद में केसरी' (मराठी साप्ताहिक) और 
“न्यू इंडिया” के कालमों के द्वारा जनता तक पहुँचने लगी। केसरी का सम्पादन 
पूना से बाल गंगाधर तिलक करते थे और “न्यू इंडिया' का बंगाल से बाबू विपिन- 
चन्द्र पाल। पंजाव के लाला लाजपतराय भी इनके साथ आ मिले और इन तीन 
नेताओं के नेतृत्व में यह नया आन्दोलन सारे भारत में व्याप्त हो गया। ब्रिटिश 
अन्याय और नरम दल के ढंगों की निष्फलता से उकताये हुए युवक इस नये आन्दो- 


लन से बहुत प्रभावित हुए। हि ; 
भारत में गरम दल को जन्म देनेवाले लोगों में सर्वप्रथम स्थान बाल गगावर 
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तिलक का है। तिलक महाराष्ट्र के कोंकणी ब्राह्मण थे। १८८९ में तिलक कांग्रेस 
को विषय-समिति में निर्वाचित होकर गये थे। अपने शक्तिशाली विचारों, उग्र 
'स्त्रातन्व्य-प्रेम, विद्वत्ता और भाषण-झक्ति के कारण उन्होंने उन लोगों म प्रमुख 
स्थान प्राप्त कर लिया जो उस समय जनता के कर्णधार थे। अपने समाचार-पत्र 
केसरी के पृष्ठों द्वारा वे अपने विचारों का दूर-दूर प्रचार करने लगे और जनता को 
साहस से काम लेने, अपने आप में विश्वास रखने और स्वतन्त्रता के द्वारों को, यदि 
चे अन्दर से बन्द थे तो, तोडकर खोल देने का परामर्श देने लगे। १५ जून १८९७ 
के 'केसरी' में तिलक ने लिखा था कि “यदि हमारे घर में चोर घुस आयें और हममे 
«उन्हें भगाने की सामर्थ्यं न हो तो हमें चाहिए कि हम विना किसी हिचक के उन्हे 
चादरों में लपेटकर जीवित ही भस्म कर दें। भगवान्‌ ने भारत के राज्य का पट्टा 
ताम्र-पत्र पर खोदकर म्लेच्छों के नाम नहीं कर दिया है । . . . कुएँ के मेक के समान 
अपनी दृष्टि को संकुचित मत करो। दण्ड-विधान (Penal ०५९) के घेरे से 
:बाहर आ जाओ, “भगवद्‌ गीता' की उच्चतम भूमि में प्रवेश करो और तब महा- 
-पुरुषों के कार्यों पर विचार करो।” इस उद्धरण में गरम दल के सिद्धान्त और विधियों 
-का सारांश संक्षेप में आ गया है । १५ जून के इस लेख के लिए लोकमान्य तिलक 
“को, उपद्रव फैलाने का अपराध लगाकर, पन्द्रह महीने के कारावास का दण्ड दिया 
गया। जैसा कि सुर्द्रनाथ बनर्जी ने १८९७ की कांग्रेस में कहा था, तिलक के 
“कारावास से सारे देश ने आँसु वहाये। 'केसरी' चलता रहा और जनता को अपनी 
ओर आकर्षित करता रहा, क्योंकि इसने आशा के नये द्वार उन्मुक्त कर दिये थे, 
“राष्ट्र की अवरुद्ध शक्तियों के प्रकट होने का एक नया मार्ग उपस्थित कर दिया 
था और एक नये राष्ट्र का आश्वासन दिया AT | 
तिलक की शिक्षाओं, उनके संघटन और कार्य-प्रणाली, विदेशियों के विरुद्ध 
उनके प्रचार और उनकी स्थापित की हुई व्यायाम-शालाओं ने क्रान्ति के बीज वो 
fad, जनता ने उनको विचार-धारा का अभिनन्दन किया । लॉडे कर्जन के शासन- 
काल से क्षुञ्च बंगाल ने, जिसकी सामूहिक इच्छा के विपरीत भी बंग-विच्छेद कर 
“दिया गया था, तिलक की शिक्षाओं को सबसे पहले स्वीकार किया। 
वंग-विच्छेद से भी पहले से ही, वंगाळ के राजनीतिज्ञ कांग्रेस की कार्य-प्रणाली 
के प्रति असन्तोष प्रकट करने लगे थे; १९०१ में कलकत्ता-कांप्रेस की स्वागत- 
समिति के अध्यक्ष ने इसको “राजनीतिक भिल्लमंगापन' वताकर यह असन्तोष 
व्यक्त किया था। विपिनचन्द्रपाल, जिन्होंने १८८७ में मद्रास मे कांग्रेस में प्रवेश 
किया था, अब अपने पत्र “न्यू इण्डिया' में कांग्रेस को नीति के प्रति तीव्र असन्तोष 
THE कर रहे थे। सर आशुतोष चौधरी ने १९०४ में बदेवान में बंगाल प्रान्तीय 
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सम्मेलन के अवसर पर एक छोटे से वाक्य में सूत्र रूप में एक बहुत बड़ी वात प्रकट 
करते हुए कहा था “पराधोन जाति को अपनी कोई राजनीतिक प्रणाली नहीं 
होती । 

सन्‌ १८९७ में पूना में प्लेग के दिनों में चाफेकर वन्धुओं द्वारा डब्ल्यू० सी० 
रेण्ड और लेफ्टिनेण्ट आयस्टं नामक दो यूरोपीय अफसरों की हत्या ने पहले-पहल 
यह संकेत दे दिया था कि भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन केवल राजनीतिक सम्मेलनों 
तक हो सोमित नहीं है । इन हत्याओं को सिद्धान्वहीन राजनीतिक पड्यन्त्रकारियों 
के असम्वद्ध कायं समझना या विद्रोह का प्रचार करनेवाले कुछ असन्तुष्ट राजद्रोही 
प्रतिक्रियावादियों की शिक्षाओं का परिणाम घोषित कर देना भारत की आन्तरिक 
एवं बाह्य घटना-चंक्र की ओर से आँखें मूँदना ही होगा और इन हत्याओं को इनके 
वास्तविक राजनीतिक महत्त्व से वञ्चित करना होगा। ये घटनाएँ असम्वद्ध नहीं 
थीं यह तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि इनके वाद इस प्रकार की और बहुत सी घट- 
नाएँ हुईं, जिनमें से कुछ अपने उद्देश्य में सफल रहीं और कुछ विफल। रण्ड और 
HAE की हत्याओ का वास्तविक ऐतिहासिक महत्त्व इस बात में है कि वे भारतीय 
राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नई प्रवृत्ति--उम्र क्रान्ति के श्रीगणेश की सूचना देती 
हे । उम्र क्रान्तिवाद (Extremism) को थोड़े से लोगों का सिद्धान्त बताना या 
उस विकास-क्रम से असम्वद्ध वताना, जिसमें से होकर भारत की राजनीतिक चेतना 
आगे वढ़ रही थी, घटनाओं के क्रम से गलत परिणाम निकालना होगा । परन्तु 
ब्रिटिश सरकार ने यही गलत परिणाम निकालने का प्रयत्न किया, जिसका फल 
जनता और सरकार दोनों के लिए दुःखदायी हुआ। आगे भी हमें यह देखने के अनेक 
अवसर मिलेंगे कि भारत में नौकरशाही की प्रवृत्ति हमेशा यथार्थ. वस्तुस्थिति की 
उपेक्षा करने और इससे गलत परिणाम निकालने को रही है। उग्र क्रान्तिवाद न 
तो भारत के लिए कोई अस्वाभाविक बात थी और न कुछ इने-गिने क्रान्तिवादियों 
का सिद्धान्त ही था। इसकी जडे तत्कालीन इतिहास को भूमि में बहुत गहरी समाई 

हुई थो; यह विकास-क्रम की एक स्वाभाविक स्थिति थी। प्रत्येक घटना के तात्का- 

लिक और भूतकालिक कारण होते हें और प्रत्येक घटना अकेले ही या अन्य घटनाओं 
के साथ मिलकर नई घटनाओं का कारण बनती है; इस प्रकार विकास का चक्र 
मानवीय प्रव॒त्तियों को निर्धारित करते हुए और स्वयं भो उनसे अनुशासित होते 
हुए आगे बढ़ता ह | \ 

शक्ति पर आधारित विदेशी शासन शीघ्र ही उग्र राष्ट्रीय आन्दोलन को जन्म 
दे देता है। भारत में उम्र राष्ट्रीयता यदि SIS कर्जन के समय में प्रकट हुई तो 
इसका कारण TAT कर्जन ही AL | कायं-क्षमता के विषय में उसको भ्रान्त धारणाओं, 

२७ 
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उसके अनियन्त्रित अहंकार और उद्दण्ड व्यवहार तथा अन्ततः शासन-सम्वन्धी 
सुविधा का बहाना लेकर एक राष्ट्र को छिन्न-भिन्न करने के उसके प्रयत्नों ने जिन कटु 
भावनाओं को जगा दिया था उनका गम्भीर परिणाम हुआ। इसके अतिरिक्त 
१८९२ के सुधारों को पाँच वर्षों तक कार्येरूप में चलते हुए देख लेने से जनता यथाथ 
स्थिति भाँपने लगी थी। भारत की सीमा के बाहर भारतीयों के लिए दुर्व्यवहार 
और अपमान के अतिरिक्त और कुछ भी न था। नैटाल और दक्षिणी अफ्रीका में 
उन्हें साधारण मानवीय अधिकारों तक से वंचित कर दिया गया था; और ses 
में भो, जहाँ १८५८ को ऐतिहासिक घोषणा के अनुसार भारतीयों को जाति और 
वर्ण का विचार न करते हुए समानता के अधिकार देने का वचन दिया गया था, 
भारतीयों को हेय दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि वे स्वयं अपने देश में पराधीन थे । 
स्वयं भारत में भारतीयों के भाग्य में प्लेग, अकाल और कंगाली ही वदी थी। भूमि 
पर आश्रित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, परन्तु पैदावार घट रही थी। देश 
में थोडे-वहुत उद्योग-धन्धे थे भी, उन्हें विदेशी प्रतियोगिता से कड़ा लोहा लेना पड़ 
रहा था और बहुत-से उद्योग तो इसके कारण समाप्त भी हो चले थे। मजदूरी की 
दर बहुत कम थो। सरकार इस स्थिति के प्रति उदासीन थी और अपनी अकमं- 
ण्यंता के लिए स्वतन्त्र व्यापार' या आर्थिक साधनहीनता का बहाना बना देती थी । 
शिक्षित भारतीयों के लिए प्रगति के सव मार्ग अवरुद्ध थे। उन्हें नौकरी के सिवाय 
और किसी व्यवसाय के योग्य न रखा गया था और नौकरी में भी उनके लिए बहुत 
सीमित क्षेत्र था। यद्यपि १९३३ से सरकार वार-वार यह वचन देती आ रही थी: 
कि राजकीय सेवाओं में जाति या वर्ण की कोई रुकावट न रहने दी जायेंगी, तब भी 
भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखने के लिए कोई न कोई उपाय निकाल ही 
लिया जाता था। राजकीय सेवाओं का भारतीयकरण अव भी उसी स्थिति में था, 
जैसा बोस वषं पहले था और जैसा कि wre लिटन ने १८७८ में राज्य-सचिव को 
लिखा था सरकार “कानों में कहे गये आश्वासन के शब्दों को हृदय में तोड़ने के लिए. 
यथाशक्ति” प्रयत्न करती आ रही थी। घीरे-धोरे जनता की यह धारणा दृढ़ होती 
गई कि देश की निर्धनता और दुर्देशा का एकमात्र कारण विदेशी शासन हे तथा 
भारत को जापान के समान समृद्ध बनने या इटली अथवा जमनी के समान संघटित 
होते में इसके अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं है । विचारशीर भारतीयों को अब यही 
चिन्ता आन्दोलित कर रही थी कि इस देश को पराधीनता से कंसे मुक्ति मिल सकती 
है। अन्ततः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि आवश्यकता 
पड़े तो हिसा से भी काम लेना होगा, देश के .उद्योगःधन्थों का गला घोंटनेवाले 
विदेशों माळ का बहिष्कार करना होगा, सामाजिक सुधार करने होंगे और देश की 
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स्वाधीनता के लिए सभी सम्भव उपायों से काम लेना होगा। कांग्रेस की वैधानिक: 
आन्दोलन-प्रणाली, शिष्ट मण्डलों और प्रार्थनापत्रों से अब तक हाथ ही. क्या लगा 
था? कुछ भी तो नहीं। भारत जैसे पराधीन देश में, जहाँ शासन-विधान में जनता 
का कोई भो हाथ न था, न इसको वनाने में और न कार्यान्वित करने में, वहाँ वेघा- 
निक आन्दोलन का अर्थ ही क्या था। वैधानिक आन्दोलन द्वारा स्वतन्त्रता या पर्याप्त 
सुधारों तक को आशा करना इतिहास को शिक्षाओं के प्रति आँखें मूँदना ही हो सकता 
था। फ्रांस, अमेरिका, इटली, जमंनी इन सभो देशों ने वेधानिक आन्दोलनों द्वारा. 
स्वतन्त्रता नहीं पाई थी, अपितु ये युद्ध करके स्वतन्त्र हुए थे और स्वयं इंगलेण्ड को 
भी अपने राजा को सूली पर चढ़ाकर ही स्वतन्त्रता मिली थी। इंगलेण्ड जव अपने 
पड़ोसी और सजातीय आयरलेण्ड के साथ ही न्याय न कर सका, जो केवल धर्म 
में ही इंगलेण्ड से भिन्न था, तो फिर भारतीयों को उससे आशा हो ही क्या सकती हे, 
जो धर्म में ही उससे भिन्न नहीं हे, अपितु उससे सर्थथा भिन्न जाति के भी हे? आयर- 
लैण्ड के लोग ऐसे मूर्ख नहीं थे कि प्रस्तावों और शिष्टमण्डलों से प्राप्त हो सकनेवाली 
वस्तु के लिए खून बहाते। फिर भारतीय घोर संघषं किये विना केसे स्वतन्त्रता 
प्राप्त कर सकते हँ ? 

यह थो वह विचार-धारा, वह अदृष्ट कारण जिसने भारतीय राजनीति में 
उम्र क्रान्तिवाद को जन्म दिया। कर्जन के ही समय में इस नये आन्दोलन के सिर 
उठाने का स्पष्ट कारण यही हे कि उसने अपनी शिक्षा-सम्बन्धी नीति, अपने धृष्टता- 
पूर्ण भाषणों और वंग-भंग के दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य से अत्यधिक कटुता को उभाड़ दिया 
था। मेरी मिण्टो ने, जो लॉ कर्जन को भारत से विदा देने के लिए वम्बई में अपोलो 

` बन्दर तक आई थी, अपनी पुस्तक “इण्डिया, मिण्टो एण्ड माले” मे लिखा हे कि “मे 

केवल यही कह सकती हूँ कि सड़कों पर और समुद्र-तट पर जनता ने जिस रूखेपन से 
उसे बिदा दी, उसका हम सभी पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ा ।” लोड मिण्टो ने अपने 
एकपत्र में मालें के लिए लिखा था “में कर्जन की योग्यताओं और शक्तियों की प्रशंसा ` 
करने के लिए सवंथा तैयार हूँ, परन्तु में समझता हूँ कि तुम्हारे लिए यह जान लेना 
ठीक ही होगा कि उसने वंग-विच्छेद और इसके सम्बन्ध में अपने भाषणों द्वारां भार- 
तीयों में अपने प्रति कटु भावनाएँ जगा दी हैं।” (२० दिसम्बर,१९०५ का पत्र) 

उग्र क्रान्तिवाद का सामना सरकार ने दमन और सुधारों से कियां। दमन का 
इस आन्दोलत को गुप्त वना देने और जनता को भावनाओं को कटुतम बना देने के 
अतिरिक्त और कोई फल न हुआ । “सुधार” जनता को मनांने और जन-मत में 
फूट डालकर उग्र क्रान्तिवाद की ओर बढ्ने में जनता के उत्साह को मन्द करने के 
उद्देश्य से किये गये । | 
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सुधारों की पृष्ठभूमि--१९०९ ई० का भारत-सरकार-कानूत (Govern- 
ment of India Act of 1909) साधारणतया इसके निर्माताओं के 
नाम पर 'मिण्टो-मार्ले-सुधार' के नाम से कहा जाता है। ये सुधार वस्तुतः १८९२ 
के सुधारों का विकसित रूप प्रस्तुत करते थे; इनमें अन्तर केवल मात्रा का, अर्थात्‌ 
गैर-सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या और अधिकारों के परिमाण का था। 
१९०९ के सुधारों के विषय में यदि कोई बात सवसे अधिक उपयुक्त हुतो यही कि 
ये बहुत ही विलम्ब से लाये गये; १८९२ से आगे ब्रिटिश-सरकार ने भारतीयों को 
समय-समय पर जो सुविवाएँ दों, उनमें से अधिकांश के विषय में यही वात संत्य हें, 
जिसके कारण, उनमें जो थोड़ी-बहुत अच्छाई रहती भी थी, वह्‌ भी मारी जाती थी । 
यदि १९०९ के सुधार १९०५ में लाये गये होते तो निश्चय ही उनका सर्वत्र स्वागत 
हुआ होता, परन्तु १९०९ में वे न्यायोचित माँगों को पूर्ति की अपेक्षा शक्ति के सामने 
सरकार का आत्मसमर्पण ह अधिक प्रकट करते थे। यदि शक्ति के सामने झुक 
कर इंगलेण्ड को १९०४ के सुधार देने के लिए वाध्य होना पड़ा, तो निश्चित हें कि 
थोड़ी-सी और: शक्ति का प्रदर्शन करने पर सरकार सुधारों की दिशा में और आगे 
बड़ेगो; ऐसी थो वह विचार-धारा जो OTE मिण्टो के वाद सन्‌ १९१० में वायसराय 
का पद ग्रहण करनेवाले लॉड हाडिज पर फेंके गये वम की तह में काम कर रही थी। 
बम एवं पिस्तौलों की प्रणाली तथा वैधानिक आन्दोलन को लेकर जनमत दो 

दलों में वॅटता जा रहा था। क्रान्तिकारी प्रणाली के समर्थकों की संख्या विशेषतः 
बंगाल, बम्बई और पञ्जाब के नवयूवकों में दिन पर दिन वढ़ती जा रही थी और 
दूसरी ओर वैधानिक आन्दोलन के पक्षपातियों की संख्या घटती जा रही थी। 
जनता में यह धारणा प्रवल होती जा रही थी कि वैधानिक आन्दोलन के समर्थकों 
का समय अव वीत चूका हे । कांग्रेस के अन्दर इस भावी विचार-संघर्ष की पहली 
गूँज तब सुनाई पड़ी जव १९०५ में बनारस अधिवेशन के समय उम्र क्रान्तिवांदियों 
ने विषय समिति में प्रिस तथा प्रिसेस आफ वेल्स के स्वागत के प्रस्ताव का विरोध 
किआ, जो उस समय भारत का दौरा कर रहे थे। बंगाल ने इंगलेण्ड के लोगों को 
अमनो शिकायतों से परिचित कराने के लिए जो विदेशी माल के बहिष्कार का एक 
प्रभावशाली शस्त्र के रूप में उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया था, वह भी नरम और 
गरम दलों के बीच झगड़े का एक अन्य विषय वन गया । कांग्रेस के अन्दर गरम दल 
का नेतृत्व तिलक तथा लाजपतराय कर रहे थे और गोखले, फिरोजशाह मेहता, 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा मदनमोहन मालवीय सरीखे नरम दळ के नेता उनके विरुद्ध 
इटे 41 दिन प्रति दिन इन दोनों वर्गों के बीच की खाई चौड़ी होती गई। पूर्वी 
बंगाल के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर बेम्फोल्ड फुर के कृत्यों से, उसकी वर्ग विशेष के 
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प्रति पक्षपात को नोति से और अन्ततः पुलिस द्वारा वारीसाल में वंगाल-प्रान्तीय- 
सम्मेलन के भंग कर दिये जाने से, जनमत क्षुब्ध होता जा रहा था। पुराने नेता 
उपहास के विषय वन रहे थे और यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा था कि नरम और गरम 
दल साथ-साथ नहीं चल सकते | १९०६ में कलकत्ता-अधिवेशन के समय तो सभा- 
पति के रूप में दादाभाई नौरोजी के प्रभाव से कांग्रेस का अनिवार्य विघटन किसी 
प्रकार टल गया, परन्तु १९०७ में यह होकर ही रहा। 

पञ्जाव और बंगाल में सरकार की दमन-नीति के सामने पुराने खेव के नेताओं 
को जो नरम दलोय कहे जाते है, अपने पैरों तले धरतो खिसकती जान पड़ने लगी | 
पञ्जाव में अन्यायपूर्ण 'औपनिवेशिक विधेयक' (Colonial Bill) तथा सर 
डैञ्जिल इव्वटसन की प्रतिक्रियावादी नीति से तूफान उठ खडा हुआ। वहाँ लाला 
लाजपतराय और अजीतसिह के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आन्दोलन छिड़ गया। 
सरकार ने दमन की नीति से काम लिथा। लाजपतराय और अजीतसिंह को विना 
किसी जाँच के १८१८ के बंगाल रेग्यूलेशन रे के अनुसार निर्वान का दण्ड 
दिया गया। एक 'राजद्रोहात्मक सभा अध्यादेश (Seditious Meetings 
Ordinance) जारी किया गया जो आगे चलकर कानून बन गया; इसके अनु- 
सार अनेक सम्मानित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मिण्टो ने स्थानीय 
सरकार के विरुद्ध, अपने निषेधाधिकार (Veto) से औपनिवेशिक विधेयक' 
को रद्द कर दिया, परन्तु अभी शान्ति स्थापति होने में बहुत देर थी । देश उत्तेजना 
से उबल रहा था। कांग्रेस को स्वागत-समिति को, सभापति के चुनाव के समय, . 
जिन उपद्रवों का सामना करना पड़ा, उन्हें देखते हुए कांग्रेस के अधिवेशन का स्थान 
नागपुर से सूरत बदल दिया गयां। सूरत में बड़े उपद्रवपूर्ण वातावरण के वीच नरम 
और गरम दल में अन्ततः विच्छेद हो गया । नरम दल ने. २८ दिसम्बर १९०७ को 
कांग्रेस पण्डाल में डा० रासबिहारी घोष के सभापतित्व में अपनी अलग से सभा की 
और कांग्रेस के काम को जारी रखने का निइचय किया। इन्होंने विधान बनाने के 
लिए एक समिति नियुक्त को; फिरोजशाह मेहता, गोखले और वाछा इस समिति 
के मन्त्री बनाये गये। चार महोने बाद इस समिति को इल।हाबाद में बेठक हुई। 
इसने कांग्रेस के सिद्धान्त को विधान को धारा १ में व्यक्त किया। इस धारा 
(Article) के शब्द ये थे :-- ; ; 

“भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारतीय जनता द्वारा ऐसी शासन- 
प्रणाली को प्राप्त करना है जैसी ब्रिटिश साम्राज्य के स्वशासित देशों में है और इन 
देशों के साथ समानता के स्तर पर ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारों और उत्तर- 
दायित्वों में माग लेना है । इन उद्देश्यों को वैधानिक उपायों से वर्तमान शासन- 
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प्रणाली में निरन्तर सुधार करवा कर तथा राष्ट्रीय एकता बढ़ा कर, सार्वजनिक 
भावना को जगाकर और देश के बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक एवं औद्योगिक साधनों 
को बढ़ाकर तथा संघटित कर, प्राप्त करना ह्‌ | ; 
इस नये विधान के अनुसार कांग्रेस का पहला अधिवेशन मद्रास म हुआ। 
अगले वर्षों मे कांग्रेस इसी गति से चलती रही, परन्तु १९१५ मे लॉड सिन्हा ने 
कांग्रेस का आदर्श 'जनता की, जनता के लिए,.जनता द्वारा सरकार स्थापित करना 
घोषित किया। ; 
राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया--इस समय राष्ट्रीय भावना 
ने जो रूप ग्रहण कर लिया था, उसकी प्रतिक्रिया के रूप म सरकार ने सुधार, दमन 
और फूट की नीति अपनाई। इतिहास बतलाता है कि सुधार और दमन साथ-साथ 
नहीं चल सकते। दमन से जनता मे. ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न हो जाती हें, 
जिसके सामने सुधारों द्वारा उसको सन्तुष्ट करने के प्रयत्न विफल हो जाते हं । 
जनता अपने देश-बन्धुओं का दमन करनेवाली सरकार की सद्भावनाओं की सच्चाई 
में भी सन्देह करने STATS | यही कारण था कि १९०९ के सुधार जनता का वसा 
अभिनन्दन प्राप्त न कर सके जैसा इनका इससे कुछ समय पहले हुआ:होता या तब 
हुआ होता यदि सरकार सुधारों के साथ-साथ आतंकवादो प्रणाली न अपनाती। 
भारतीय राजनीति में यह एक विलक्षणता रही है कि इँगलैण्ड ने जब कभी भारतीयों 
को थोड़ी-बहुत सुविधाएँ दीं, वे हमेशा aga विलम्ब से दी गईं और उनके पहले 
भारतीयों को तीब्र आन्दोलन करना पड़ा तथा उनके वाद सरकार ने कठोर दमन 
की नीति अपनाई । आन्दोलन करने के बाद मिलने से सुधार ऐसे जान पड़ते हैं, जैसे 
वे संरकार की न्याय की भावना का परिणाम न हों, अपितु सरकार के हाथों से 
बलपूर्वक छीन कर लिये गये हों और सुधारों के वाद दमन तो सुधारों की सारी 
अंच्छाइयों को ही सुखा देता हे। सन्‌ १९०९, १९१९, १९३५ तथा १९४५ के 
सुधारों से पहले और वाद का यही इतिहास रहा है । परिणाम यह हुआ कि सुधार 
संवंथा विफल रहे, सरकार और .जनता के बीच की खाई चौड़ी होती गई और 
दोनों पक्षों में कट्ता एवं सन्देह बढ्ता गया | 
फूट डालकर शासन करने की नीति ब्रिटिश सरकार के लिए कोई नई बात न 
थी। १८५६ से १९०५ ई० तक के काल में सरकार की यह नीति इतने स्पष्ट रूप से 
सामने नहीं आई, जितनी इसके बाद के काल में; कारण यह था.कि इस बीच सरकार 
का विरोध बहुत दव चुका था और सरकार के विरुद्ध किसी संघटित आन्दोलन का 
भय न॑ था। परन्तु जैसे ही यह भय प्रकट होने लगा, सरकार ने फूट डालकर शासन 
करने की नीति ग्रहण कर ली और भारत तथा भारतीयों का इससे जितना अहित 
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हो सकता था, उसको कर डालने में कोई कसर न छोड़ी गई। Bis कर्जेन ने बंगाल 
के विभाजन द्वारा हिन्दुओं और मुसलमानों में फूट डलवाकर उठते हुए राष्ट्रीय 
आन्दोलन को दवाने का प्रयत्न किया था। ats मिण्टो का ढंग इससे भी अधिक 
धूतेतापूरणं था। उसने प्रदेश का विभाजन न कर निर्वाचकों का ही विभाजन कर 
दिया; उसने मुसलमानों को पृथक्‌ प्रतिनिधित्व प्रदान किया और इस प्रकार साम्भ्र- 
:दायिक आधार पर दलबन्दी कां प्रारम्भ कर प्रतिनिधि (Representative) 
सरकार को बचपन में ही लँगड़ा वना दिया तथा राजनीतिक दलों का विकास अस- 
सम्भव कर दिया | साम्प्रदायिक आधार पर विभाजन की यहं नीति १९३२ ई० के 
“साम्प्रदायिक निर्णेय' के रूप में, जिसके अनुसार सारे भारत को विभिन्न सम्प्रदायो 
और वर्गों मे ate दिया गया था, अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। केवळ हिन्दुओं 
और मसलंमानों को ही एक दूसरे से अलग न किया गया था अपितु हिन्दुओं को भी 
अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक वर्ग को 
अलग-अलग प्रतिनिधित्व दिया गया । अंगले वर्षों में मिण्टो की नीति का विनाश- 
कारी प्रभाव साम्प्रदायिक वैमनस्य और झगड़ों के रूप में प्रकट होने लगा। जो 
अभी कुछ समय पहले तक भारत के राजनीतिक जीवन को विषाक्त करता 
रहा हे। 

मिण्टो-माले-सुधार--इंगलैण्ड में उदार दल का मन्त्रिमण्डल बन जाना, यूरोप 
में राष्ट्रीयता की प्रगति, यूरोप की राजनीतिक स्थिति क्री उलझनें, भारतीय जनता 

ब्रिटिश-सरकार के प्रति कटुता की भावनां और एक नई विचारधारा का उदय-- 
इन सब बातों ने मिलकर सरकार को भारतीयों की प्रारम्भिक आकांक्षाएं सन्तुष्ट 
करने के लिए प्रेरित कर दिया । 

भारत का दौरा करने के पदचात्‌ प्रिस आव्‌ वेल्स ने लॉड माले के समक्ष अपना 
यह विचार प्रकट किया था कि “यदि हमारे राजकमंचारी अधिक सहानुभूति प्रकट 
करें तो हम अधिक अच्छे ढंग से चल सकते हे।” माल ने शीघ्र ही मिण्टो से भावी 
सुधारों की सम्भावनाओं और विस्तार के विषय मे पत्र-व्यवहार आरम्भ कर दिया। 
इस पत्र-व्यवहार के कुछ उद्धरण. इन सुधारों के वास्तविक खूप को समझने मं 
सहायक होंगे । 

मिण्टो का मालें को पत्र, २५ मई, १९०६-- जहाँ तक कांग्रेस का सम्बन्ध 
है, हमें उसको मान्यता देनी चाहिए और उसके सबसे अच्छे (लोगों) के साथ मित्रता 
कर लेनी चाहिए; फिर भी मुझे भय हे कि कांग्रेस-आन्दोलन में बहुत-सी ऐसी बातें 
है जो सर्वथा राजद्रोहात्मक हैं और भविष्य में इससे संकट की आशंका हे ।” 

“कांग्रेस के उद्देश्यों को रोकने के लिए किसी सम्भव बाधा कें विषय में में 
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बहुत दिनों से विचार करता रहा हूँ।' (मुसलमानों को पृथक्‌ प्रतिनिधित्व देकर 
- अन्ततः यह बाधा भी खड़ी कर दी गई।) 
माले का मिण्टो को पत्र, ६ जून--“सचमुच मुझे विश्‍वास हे कि हमारे वीच 
कोई मौलिक भेद नहीं है । भारत में वसी हुई जातियों मे अँगरेजी संस्थाओं के प्रच- 
लन को अवांछनीय या यहाँ तक कि अविचारणीय समझने में मै तुमसे पीछे नहीं 
ह. . . परन्तु अँगरेजी संस्थाओं की भावना एक भिन्न वस्तु है, और यह एक ऐसी 
बस्तु है जिससे हम यदि चाहे तो भी बच नहीं सकते और A आशा करता हुँ कि हम 
ऐसा नहीं चाहते. . . हमें यह्‌ बात निश्चित जान लेनी चाहिए कि लोहे के साँचों में 
ढली हुई नौकरशाही हमेशा टिक नहीं सकती . . , सभी हमें चेतावनी दे रहे हैँ कि 
आरत में एक नई भावना का विकास और प्रसार हो रहा है; लारंस, शिरल, 
सिडनो--सभी एक ही गोत अलाप रहे हे. - . तुम हमेशा एक-सी भावना से शासन 
नहीं कर सकते; तुम्हें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सिद्धान्तों से निपटना हे, चाहे 
तुम इनके विषय में कुछ भी सोचो। यह निड्चित समझ लो कि मुसलमानों को 
तुम्हारे विरुद्ध कांग्रेस के साथ मिल जाने में देर न लगेगी . . . अपने उत्तरदायित्व- 
काल में, चाहे यह काल लम्वा हो या छोटा, में किसी महान्‌ क्रान्ति में भाग लेने की 
आकांक्षा नहीं रखता . . .दूसरी ओर मै अन्धा होकर निरंकुशता के मार्ग में बढ़ना 
भी नहीं चाहता। ; . 
माले का मिण्टो को पत्र, १५ जून, १९०६--मुझे आइचये हैं कि क्या अब हम 
लोक-प्रियता की दिशा में सुधारों की ओर नहीं वढ़ सकते । यदि हम (सुधारों की 
ओर) नहीं बढ़ सकते, तो क्या यह निश्चित नहीं है कि (भारतीय जनता की ) माँगें 
विस्तृत हो जायेगी और राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लेंगी जिसे कम से कम में तो 
बहुत सन्देह और आशंका को दृष्टि से देखता हूँ ? तुम अपनो व्यवस्थापिका-परि- 
षद्‌ में तथा स्थानीय परिपदों में देशी सदस्यों की संख्या वढाना,अपनी व्यवस्थापिका 
परिषद्‌ में वजट पर वहस के लिए चार या पाँच घण्टों के स्थान पर पूरा समय देना, 
संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार देना--जैसे विषयों को अव व्यावहारिक और 
तात्कालिक क्यों नहीं समझते ? क्या यह (भारतीयों को माँगों का बढ़ जाना इत्यादि) 
निरिचित है ? मैं कह सकता हूँ कि यह (निश्चित) हे और यह आशंकित ऐंग्लो- 
इण्डियनों को भयभीत कर देगा।” ४ 
इस पत्र के उत्तर में मिण्टो ने माले के सुझावों को स्वीकार किया, परन्तु साथ 
ही यह इच्छा प्रकट को कि सुधारों को दिशा में इस प्रकार बढ़ा जांय जिससे ऐसा 
जान पड़े किं यह कदम भारत-सरकार ने उठाया हे 5.  : : 
' इस प्रकार सुधारों का चक्र गतिशील' हुआ और अन्ततः सुधारों की जो योजना 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya “wage and eGangotri ४२५. 
बनी वह मालें के सुझावों से वहुत ही कम भिन्न थी । मार्ले के सुझावों और इस योजना 
में जो भिन्नता थी वह साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रारम्भ करने के विषय में जिस पर 
कि माळें की मिण्टो के साथ पूर्ण सहमति न थी, राज्य-सचिव की परिपद्‌ में दो भार- 
तीय सदस्थों--के० जी० गुप्त और एस० एच० बिलग्रामी--की नियुक्ति तथा 
गवनेर-जनरंल को कार्यकारिणी परिपद्‌ में सर एस० पी० सिन्हा को कानून-सदस्य 
के रूप में नियुक्त करने के विषय में थी। 

वायसराय की परिपद्‌ में एक भारतीय की नियुक्ति का भारत और इंगलेण्ड 
दोनों ही जगह बहुत विरोध हुआ । मिण्टो ने माळे को लिखा कि “परिषद्‌ के सदस्यों 
ने इस नियुक्ति के विरुद्ध जो कारण दिये हे वे साधारणतया संकुचित हे और प्रायः 
पूर्णतः इस धारणा पर आधारित हूँ कि किसी बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर एक 
देशी व्यक्ति का विश्‍वास करना असम्भव हे और किसी देशी सदस्य की नियुक्ति 
कांग्रेस के आन्दोलन के फलस्वरूप दी गई सुविधा मात्र है।” 

इंगलैण्ड में लोग इस विषय में क्या सोच रहे थे, यह लेडी मिण्टो के अपने पति 
को लिखे गये पत्र के निम्न उद्धरण से स्पष्ट हो जाता हे :-- 7 

“मैंने रविवार को लैन्सडाउन के साथ भोजन किया और देशी सदस्य के विपथ. 
में उसकी राय पूछी । उसने कहा “में मानता हूँ कि हमें भारतीयों को सुविधाएँ. 
देनी चाहिए, परन्तु एक देशी व्यक्ति को पवित्रं के पवित्रतम व्यक्तियों के बोच में 
रख देना मैं एक गम्भीर भूल समझता हूँ। और भी अनेक ढंग हे, जिनसे सुविधाएँ 
दी जा सकती हैं।” 

१९०६ के प्रारम्भिक दिनों में मिण्टो ने सुधारों को अगलो योजना पर विचार 
करने और विवरण प्रस्तुत करने के लिए सर ए० Sho एरुन्डेल की अध्यक्षता में एक 
सुधार समिति’ (Reforms Committee) नियुक्त को। इस समिति को 
विशेष रूप से इन प्रश्‍नों पर विचार करने के लिए कहा गया था--( १) रजवाड़ों 
की एक परिषद्‌, और यदि यह असंभव हो तो क्या उन्हें वायसराय की व्यवस्थापिका- 
परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता हे या नहीं; (२) वायसराय की nid- 
कारिणी-परिषद्‌ में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति; (३) वायसराय की 
व्यवस्थापिको-परिपद्‌ में तथा स्थानीय सरकारों में प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि 
और (४) बजट पर बहस की अवधि को बढ़ाना तथा संशोधन प्रस्तुत करने के 
अधिकारों में वृद्धि इस समिति ने एक महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, 
जो मिण्टो की इस टिप्पणी के-साथ कि उसकी परिषद्‌ में एक भारतीय की नियुक्ति 
बांछनीय है, वायसराय की परिषद्‌ के सदस्यों में घुमाई गई। - 

-मुसलमानों में साम्प्रदायिकता का उदय- १ अक्टूबर, १९०६ को मुसलमानों 
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के एक शिष्ट मंडल ने, खोजा मुंसलमानों के घामिक नेता हिज होलीनेस आगा 
खाँ के नेतृत्व में, शिमला में लॉडे मिण्टो से भेंट की और उसे एक अभिनन्दन-पत्र 
“पेंट किया । मिण्टो ने शिष्ट-मंडल का हादिक स्वागत किया और उसके अभिनन्दन- 
पत्र के उत्तर में पहले से ही तैयार किया हुआ भाषण पढ़ा; सायंकाल को इस 
-शिष्ट-मंडल को वायसराय के निवास-स्थान पर चाय के लिए आमंत्रित किया 
गया। उसी शान को मिण्टो को एक उच्च राजकर्मचारी का यह पत्र मिला-- 
“श्रीमान्‌ से मै यह निवेदन कर देना चाहता हँ कि आज एक बड़ी, बहुत वडी 
“घटना हुई है। यह राजनीतिज्ञता का एक Tar कार्य है, जो भारत और भारतीय 
इतिहास को बंहुत वर्षों तक प्रभावित करता रहेगा। यह कार्य ६ करोड़ २० लाख 
लोगों को राजद्रोहात्मक विरोध में सम्मिलित होने से रोक देनेवाला ei” 
इस पत्र में ६ करोड़ Yo लाख लोगों से मुसलमानों की ओर संकेत किया 
गया हे और 'राजद्रोहात्मक विद्रोह' का अर्थ राष्ट्रीय आन्दोलन है। यह शिष्ट- 
-मंडल, जैसा कि अब स्पष्ट हो चुका है, सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रेरित 
-हुआ था और इसकी तह में मुसलमानों को राष्ट्रीय आन्दोलन से दूर रखने का 
-उद्देद्य छिपा था । अभिनन्दन-पत्र के उत्तर में मिप्णो ने जो भाषण पढ़ा था, उसके 
“कुछ उद्धरण स्थिति को स्पष्ट करने में सहायक होंगे 
“मुझे यह बतलाने के लिए आंपको मेरी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं 
“हैं कि यूरोपीय ढंग की प्रतिनिधि संस्थाएँ भारत के लोगों के लिए बिलकुल नई बातें 
हैं या कि यहाँ इन संस्थाओं के प्रचलन के लिए गहरे सोच-विचारं और सतर्कता 
“की आवश्यकता है । पूरव की जातियों के वंशानुगत परम्पराओं तथा संस्कारों के 
'बीच पाश्चात्य जगत्‌ के समस्त शासन-तन्त्र को ले आने से में बहुत दूर रहना 
चाहता हूँ। ८ 
“जहाँ तक मै समझता हूँ, आपके अभिनन्दन-पत्र में यह अधिकार जताया 
गया हे कि किसी भी प्रतिनिधि-प्रणाली में, चाहे वह नगर-पालिका से सम्बन्धित 
'हो या जिला-परिषद्‌ से अथवा व्यवस्थापिंका-परिषद्‌ से, जिसमें निर्वाचक-दल के 
-संघटन' को प्रचलित करने या बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया हो, मुसलमानों को एक 
सम्प्रदाय के रूप में प्रतिनिधित्व मिलना चहिए। आपने (अभिनन्दन-पत्र में) 
` .वतलाया हे कि इस समय निर्वाचक-दल का जिस ढंग से संघटन किया गया हे उसमें 
HAG TAT पर यह आशा नहीं की जाती कि कोई मुसलमान उम्मीदवार चुना 
-जा सकेगा, और यदि किसी प्रकार वह चुना भी जाता हे तो उस बहुसंख्यक दल के 


2. काउन्टेस आफू मिण्टो लिखित 'इन्डिया, मिण्टो एन्ड माले” Jo ४८ 
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यक्ष में, अपने विचारों की वलि चढ़ा कर ही, जो उसके अपने सम्प्रदाय का विरोधी 
है और जिसका वह किसी भो रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करता और आप छोगों का 
यह अधिकार न्यायोचित है कि आपकी स्थिति का निर्धारण केवळ आपकी जनसंख्या 
के आवार पर ही न किया जाना चाहिए, अपितु आपके सम्प्रदाय के राजनीतिक 
महत्त्व और साम्राज्य की उसने जो सेवाएँ की हूँ, उसके आधार पर होना चाहिए। 

“मैं आप लोगों से पूर्णतः सहमत हूं... .मेरी भी इस विषय में वेसी ही दृढ़ 
धारणा है, जैसी मेरा विश्वास है कि आपकी है कि भारत में निर्वाचकों के प्रति- 
'निधित्व की ऐसी कोई भी प्रणाली जिसमें इस देश की जनसंख्या के तत्त्व रूप 
विभिन्न सम्प्रदायों के अपने विश्वासों और परम्पराओं को भुलाकर. व्यक्तिगत 
मताधिकार प्रदान किया गया हो, निश्चित रूप से हानिकारक विफलता की भागी 
बनेगी। भारत की जनता के अधिकांश को प्रतिनिधि संस्थाओं का कुछ भी ज्ञान 
नहीं है। 

“इसके साथ-साथ मुसलमान-सम्प्रदाय विश्वास रखे कि उसके राजनीतिक 
अधिकार और एक सम्प्रदाय के.रूप में उसके हित सुरक्षित किये जायेंगे।” ' 

'इस सुरक्षा के लिए जो साधन अपनाया गया, वह था पृथक्‌ साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व, जिसने भारत को बढ़ती हुई संघटन-शक्ति में एक दरार बनाने के 
साथ-साथ भारत में ब्रिटेन के स्वार्थो को भी सुरक्षित कर दिया। 

` aid पृथक्‌ साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध था। उसने मिण्टो से कहा 

“मैं मुसलमानों के इस झगड़े में फिर तुम्हारा साथ नहीं दूंगा । में तुम्हें सम्मानपूर्वक 
केवल यही एक बार फिर स्मरण दिला दूँ कि उनके अतिरिक्त अधिकारों के विषय 
में तुमने पहले जो भाषण दिया था, उसी ने मुसलमानों को इस ओर प्रेरित किया 
21” पृथक्‌ साम्प्रदायिक निर्वाचन के विकल्प के रूप में मॉल ने १९०८ के अपने 
पत्र में यह सुझाव दिया कि मुसलमानों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखते हुए 
संयुक्‍त निर्वाचन रखा जाय। परन्तु यह सुझाव न मिण्डो के हो अनुकूल पड़ता था 
और न गृह-विभाग के, क्योंकि निर्वाचक दल को साम्प्रदायिक आधार पर atè 
बिना, जिससे कि हिन्दुओं और मुसलमानों का धामिक मतभेद हमेशा प्रमुख बना 
रहे, मुसलमानों.के शिष्ट मंडल को प्रेरित करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता था। 
परिणाम यह हुआ: कि भारत और इ/लंण्ड दोनों ही जगह संयुक्त निर्वाचन का ' 
विरोध खड़ा किया गया । माँले के सुझाव को विफल बनाने के लिए गृह-विभाग के 
सर हरवर्ट रिस्ले ने आगा खाँ और अमीर अलो से गठवन्थन कर लिया । पालियामेंट 
में अलं ऑफ रोनाल्डो ने, जो वाद में माक्विस ऑफ जेटलेण्ड बना और भारत के 
लिए राज्य-सचिव के पद पर नियुक्त हुआ तथा सर विलियम जायसन हिक्स ने, 
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जो वाद में वाइकाउन्ट HEHE बना, माँले का घोर विरोध किया। इस विरोध 
से घबराकर और अपनी सारी योजना को संकटग्रस्त देखकर मॉल ने पृथक्‌ 
साम्प्रदायिक निर्वाचन स्वीकार कर लिया और इस प्रकार भारत में मुसलमान- 
साम्प्रदायिकता का इतिहास प्रारम्भ हुआ। यह सिद्धान्त साथ-साथ स्थानीय 
संस्थाओं में भी प्रचरित किया गया । पृथक्‌ निर्वाचन-प्रणाली से केवल कटु अनुभव 
ही हुआ है और अव तो संविधान-सभा ने उसको सर्वथा त्याग दिया हे तथा स्थान 
सुरक्षित रखने को विधि तक को केवल परिगणित जातियों के लिए कुछ वर्षो के 
लिए स्थान सुरक्षित रखते हुए समाप्त कर दिया zi 

उग्र क्रार्तिवाद और दमन--हम भारत में उग्र कान्तिवाद के मूल कारणों का 
' वर्णन कर चुके है और बंगाल, पंजाब तथा दक्षिण में क्रान्तिकारियों को हलचलों 
के विषय में भो कुछ बता चुके हैं। यहाँ हम संक्षेप में सरकार की प्रतिक्रिया का 
वर्णन करेंगे । 

निरंकुश शासन को हमेशा यह भय सताता रहता है कि कहीं वह निर्बल न 
जान पड़ने लगे | इससे एक ऐसी मनःस्थिति उत्पन्न हो जाती हूँ जिसमें समझ-बूझ 
के लिए कोई स्यान नहीं होता। यह भय कि कहीं सार्वजनिक माँगों को पूरा करना 
जनता को शक्ति के सामने झुकता न समझ लिया जाय, निरंकुश शासक को बुद्धि- 
शून्य वना देता है । इसके परिणामस्वरूप श्रान्त घारणाएँ बढ़ती जाती हैं और कानून 
एवं व्यवस्था का बहाना लेकर जो नित्य नई-नई गिरफ्तारियाँ को जाती हे, उनसे 
जनता में असंतोष बढ्ता जाता है । संक्षेप में १९०७ से १९१४ तक के काल का यही 
इतिहास रहा है । जव कि महायुद्ध fog जाने पर, ब्रिटिश सरकार के स्वतन्त्रता, 
समानता और आत्म-निर्णय के सिद्धान्तों के उच्च स्वर से किये गये समर्थनों से, 
जिनके कारण भारतीय जनता में नई आशाएँ जाग उठों, नई भावनाएं फूट पडों 
और जैसे उनके सामने एक नये. संसार के द्वार खुल गये, भारत के राजनीतिक 
इतिहास में मानो निद्रा की-सी शान्ति छा गई। 

असंतोष के सामान्य कारणों के अतिरिक्त बंगाल और पंजाब के असंतुष्ट 
रहने के अन्य भी कुछ विशेष कारण थे। लॉडं कर्जन की कृपा से सभी क्षेत्रों में 
विभाजन की जो नीति काम कर रही थो, वह भारतीय राजनीति के शरीर को 
एक बढ़ते हुए फोड़े के समान कष्ट दे रही थी। Ale की इस घोषणा ने कि 
यह विभाजन एक “निर्धारित सत्य' था जनता की भावनाओं को भड़काने का ही 
काम किया था। सर वम्फील्ड फुलर तया उसके उत्तराधिकारी के शासन में पूर्वी 
बंगाल की सरकार के पक्षपातपूर्ण आचरणों ने, जिनके फलस्वरूप अपमानजनक 
साम्प्रदायिक दंगे तक हुए, स्थिति को और विगाड़ दिया। यह तो उस समय के 
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प्रमाणो से बहुत ही स्पष्ट हो जाता हं कि ये दंगे मुसलमानों की हिन्दुओं के 
विरुद्ध इस विश्वास के साथ की गई “जेहाद” की स्पष्ट घोपणा के परिणाम थे 
कि सरकार मुसलमानों के पक्ष में हे । इन दंगों को ब्रिटिश माल के बहिष्कार और 
“स्वदेशी' के आग्रह का परिणाम वताना सच्चाई पर पर्दा डालना हे। फुर 
साहव की नीति का इस सीमा तक प्रयोग किया जा रहा था कि सचमुच ही एक 
सेशन जज ने तो गवाहों को हिन्दू और मुसलमान, इन दो वर्गों में वाँट डाला और 
हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों को गवाही को अधिक पसन्द किया, क्योंकि वे 
मुसलमान थे ।” एक स्थान पर कुछ मुसलमानों ने डंके की चोट के साथ घोषणा 
को कि सरकार ने उन्हें हिन्दुओं को छूटने की आज्ञा दी हे और एक मजिस्ट्रेट 
के शब्दों में, एक अन्य स्थान पर सावंजनिक रूप से यह घोषणा की गई कि “सरकार 
ने मुसलमानों को हिन्दू विघवाओं के साथ 'निकाह' की विधि से विवाह करने की 
आज्ञा दी है ।” दंगों में जो नृशंस कृत्य किये गये उन्होंने पहले से विद्यमान कटुता और 
साम्प्रदायिक वैमनस्य को और भी बढ़ा दिया। अब शक्ति से काम लेने का खुले- 
आम प्रचार किया जाने लगा । झस्त्रों और वमों का निर्माण और संग्रह होने लगा, 
"क्रान्ति का प्रचार करने के लिए गुप्त समितियाँ बनने लगीं । भगवद्गीता, गेरिवाल्डो 
ओर मेजिनी को जोवनियाँ, रूस के क्रान्ति के ढंग, सैनिक-शिक्षण की पुस्तकें तथा 
विस्फोटक कस्त्रो की निर्माण-विधि की पुस्तकें बड़ी उत्सुकता से पढी जाने लगीं 
और इनका छिपे-छिपे प्रचार होने लगा। ६ दिसम्बर १९०७ को बंगाल के लॅफ्टि- 
नेट गवर्नर सर ऐण्ड्यू HAT को ले जानेवाली रेलगाड़ी को मिदनापुर के पास उलट 
दिया गया। २३ दिसम्बर १९०७ को ढाका के भूतपूर्व जिला मजिस्ट्रेट श्री ऐंलेन 
.को पीठ में गोलो मारी गई। यद्यपि उसको कोई सांघातिक चोट नहीं लगी | अप्रैल, 
१९०८ में प्रतिक्रियावादी किग्सफोडं के उद्देश्य से रखे गये बम से मुजफ्फरपुर में 
“मूल से श्री और श्रीमती केनेडी मारे गये । गुप्त समितियों तथा बम के कारखानों 
का अनेंक स्थानों पर पता लगा। नवम्बर १९०८ में मुजपफरपुर के दो व्यक्तियों 
“ने एक मुखबिर को गोली से उड़ा दिया। नवम्बर १९०८ में सर VST फ़ेजर को 
मारने का एक और प्रयत्न हुआ और कलकत्ता की सड़क पर एक पुलिस इन्स्पेक्टर 
गोलो का निशाना बना । पंजाब में सर डैन्जिल इवटसन की प्रतिक्रियात्मक नोति 
और घुणित औपनिवेशिक विधेयक' (Colomisation Bill) ने असंतोष की 
'चिनगारी को भड़का दिया था। वहाँ क्रान्तिकारी पुलिस और सेना से सम्बन्ध जोड़ 
रहे थे । लाहौर और रावलपिडो में उपद्रव उठ खड़े हुए। लाला लाजपतराय और 
अजीतसिह को सन्‌' १८१८ के नियम ३ के अनुसार निर्वासित किया गया । मद्रास 
मे बी० सी० पाळ और चिदम्बर पिल्ले के भाषणों के पश्चात्‌ उपद्रव मचने लगे। 
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उम्र क्रान्तिवाद भारत को सोमा से वाहर भी ले जाया गया। लंदन में श्यामजी 
कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस' की स्थापना को, जहाँ से इंडियन सोशियालॉजिस्ट' 
नामक पत्र प्रकाशित होने लगा | इंडिया हाउस' क्रान्तिकारी हलचलों का केन्द्र 
बन गया । जुलाई १९०९ में सर विलियम कर्जन विली तथा डा० लालकाका की 
इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट, लंदन में हत्या कर दी गई। 
इस समस्त काल में तिलक भारतीय राजनीति के केन्द्र बने रहे। तिलक 
ने जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दी; यही कारण 
था कि उनके अनुगामियों की संख्या इतनी ag गई थी। तिलक ने सरकारी 
सहायता और निरीक्षण से स्वतन्त्र राष्ट्रीय पाठशालाओं की स्थापना का 
आन्दोलन चलाया, जिनमें चरित्र-निर्माण और राष्ट्रीयता पर बल दिया जाता था।' 
उन्होंने शिवाजी की स्मृति को पुनः जीवित किया, गणपति उत्सव HATA की प्रथा 
चलाई, शारीरिक व्यायाम के लिए अखाड़े और व्यायामशालाएँ खोलीं और अपने 
लेखौं से सारे देश में इस मत का प्रचार किया कि विदेशी निरंकुश शासन के विरुद्ध 
विद्रोह करना नैतिक तथा कानूनी दोनों ही दृष्टियों से उचित है। १९०८ में तिलक 
को, किस री? में छपे अपने दो लेखों के लिए राजद्रोह का अपराध लगाकर, गिरफ्तार 
किया गया। इन लेखों में उन्होंने मुजफ्फरपुर की हत्याओं को उत्पीड़न का परि- 
णाम बताया था। उन्होंने लिखा था कि वम तब फटते हैं जव सरकार के दमन के 
कृत्य असह्य हो जाते हैं। तिलक को सामान्य कैद के साथ ६ वर्षों के लिए मांडळे 
में निर्वासित किया गया | तिलक को इस प्रकार दंडित करने के फलस्वरूप बम्वई,. 
नागपुर और पंढरपुर में दंगे हुए। इसमें संदेह नहीं कि सरकार ने, अधिक वलशाली 
होने के कारण इन दंगों को दवा दिया; परन्तु ये उपद्रव जनता की: मनोदशा को 
स्पष्टतः व्यक्त कर रहे थे। इसके वाद भी उपद्रवों, हत्याओ तथा अदालती जाँचों और 
दण्डों का चक्र चलता रहा । सरकार को विद्यमान कानून के अतिरिक्त अन्य विधियों 
से काम लेना पड़ा। जल्दी-जल्दी दंड-विधान में aga से दमनकारी कानून जोड़ 
दिये गये । ये कानून क्रान्तिकारी सिद्धान्तों के प्रचार को रोकने के उद्देश्य से वनाये' 
गये थे। इनके लक्ष्य या तो प्रेस थे या भाषण के मंच। इनमें से सबसे पहला कानून 
था 'स॒भा-नियमन-अघ्यादेश, १९०७ ई० (The Regulation of Meetings 
‘Ordinance, 1907) ; इसके अनुसार पंजाब और पूर्वो बंगाल में राजद्रोहात्मक' 
सभाओं का निषेध किया गया था। नवम्बर, १९०७ में इस अध्यादेश का स्थान 
“राजद्रोहात्मक सभा विधेयक (Seditions Meetings 911) ने ग्रहण किया, 
जिसके अनुसार सार्वजनिक समा करने का अधिकार छोन लिया गया । इस विधेयक 
का सर्वोच्च परिषद्‌ (Supreme ९०५०८) के अन्दर और बाहर सत्र घोर विरोध 
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हुआ | सर रासविहारी घोष ने सर्वोच्च व्यवस्थापिका-परिषद्‌ में कहा कियह“विधे- 
यक एक और केवल एक उद्देश्य के लिए ही समर्थ हे और वह उद्देश्य हे गुप्त षड्यन्त्रो 
के कोटाणओं का प्रसार करना” और साथ ही यह भी कह दिया कि इस विधेयक के 
नाम में “और गप्त पड्यन्त्र-प्रसारक” ये शब्द भी जोड़ देने चाहिए। गोखले ने कहा 
कि “यह विवेयक एक भयंकर वस्तु है और इसको सुधारने का एकमात्र उपाय यही 
है कि इसे रद्द कर दिया जाय ।” परन्तु सरकार ने एक न सुनी और यह विधेयक 
कानून बन TAT | इस प्रकार का दूसरा कानून था १९०८ का प्रेस Uae’, जिसके 
अनुसार हत्याओं और हिसा को उभाड़ने के प्रयत्नों के लिए कठोर दंड तथा जब्ती 
तक की व्यवस्था की गई थी। इस कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट के फैसले की उच्च 
न्यायालय (High Court) के सिवाय और कहीं अपील नहीं हो सकती थी । परन्तु 
सामान्य कानूनों से प्राप्त अधिकारों के साथ इन नये कानूनों से प्राप्त अधिकारों को 
मिला देने पर भी, मिण्टो ने भारतीय प्रेस के दमन के लिए और अधिक अधिकारों 
की आवश्यकता का अनुभव किया। माँले को यह वात पसन्द न थी, परन्तु उसे 
झुकना पड़ा और १९१० में एक नया थ्रेस ऐक्ट' पास किया गया, जो पिछले किसी 
भी प्रेस ऐक्ट से अधिक व्यापक था। इससे कार्यकारिणी को न्यायोचित विचारों तक 
के लिए लोगों को दंडित करने का अधिकार मिल गया, क्योंकि कोई बात राज- 
द्रोहात्मक है या नहीं, इसका निर्णय उसी पर छोड़ दिया गया था। इस एक्ट के 
अनुसार प्रत्येक प्रेस को ५०० Fo से लेकर २००० Fo तक की जमानत सरकारी 
खजाने में जमा करना आवश्यक बना दिया गया। यह एक्ट १९०८ के एक्ट सहित 
पुनः १९१९ के सुधारों के बाद दुह्राया गया। इस विधेयक का विरोध करते हुए 
गोखले ने परिषद्‌ में घोषित किया कि यह भाग्य का एक विचित्र परिहास हे कि इस 
“संशोधित परिषद के सामने विचार के लिए सबसे पहला जो प्रस्ताव उपस्थित 
हुआ है वह एक दमनकारी प्रस्ताव है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत से कारणों ने 
मिलकर वर्तमान स्थिति को जन्म दिया हे और इनमें से एक कारण हे एंग्लो 
इंडियन प्रेस के एक वर्ग के लेखों में प्रकट किये जानेवाले विचार; “इनम से कुछ 
पत्र भारतीयों और विशेष रूप से शिक्षित भारतीयों के विषय में निरन्तर जैसे 
जातीय अभिमान और घृणा के स्वर में लिखते हे, वे दिमाग पर उससे कहीं तीव्र 
आघात करते है जितना कि कोडे शरीर पर कर सकते हें ॥” भाषण समाप्त करते 
हुए गोखले ने कहा कि “बल-प्रयोग अस्थायी शान्ति भले ही ला दे परन्तु यह उस 
वस्तुस्थिति का स्थायी उपचार सिद्ध नहीं हो सकता, जो आज इस देश में 
बिद्यमान है | 

१९०८ के 'विस्फोटक द्रव्य कानून! (Explosive Substance Act) केः 
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द्वारा विस्फोटक पदार्थों या इस उद्देशय के लिए काम में लाई जा सकनेवाली 
वस्तुओं को रखना दंडनीय वताया गया। 3 ण्य 

१९०८ के 'दण्ड-विधान संशोधक कानून (Criminal Law Amend- 
ment Act) के अनुसार राजद्रोह के लिए एक विशेय प्रकार की जाँच की व्यवस्था 
को गई और कार्यकारिणी को अधिकार दिया गया कि वह किसी भी संस्था को 
गैर-कानूनी घोषित कर सकतो हे। इसके अनुसार बहुत से स्वयंसेवक संघटनों 
को भी बन्द कर दिया गया। 

इनके अतिरिक्त भारत में पहले से विद्यमान दंड-विधान और १८१८ का 
अधिनियम ३ (Regulation 111) तो चला ही आ रहा था, जिसके अनुसार 
सरकार जाँच के विना ही जिसे चाहती उसे निर्वासित कर देती थी। 

१९०९ के सुधार और उनका प्रयोग--१९० ५ ई० के भारतीय परिषद्‌-कानून 
(Indian Councils Act) में निवद मिण्टो-मॉें सुधारों को पहली झाँकी 
१ नवम्बर १९०८ को प्रकाशित इँगलैण्ड के राजा के भाषण में मिल गई थी 
जिसमें प्रतिनिधि संस्थाओं के विस्तार की घोषणा की गई थी | नरम दल ने इन 
सुधारों का हादिक स्वागत किया और गोखले ने तो इन्हें भारत को अराजकता की 
स्विति मे जा पड़ने से वचा लेने का श्रेय दे डाला | इन सुधारों की प्रमुख वातों को 
संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता हँ-- 

(१) इस कानून ने केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों व्यवस्थापिका-सभाओं का 
“विस्तार किया। इसके अनुसार गवर्नेर-जनरळ की परिषद्‌ में कुछ मनोनीत TT 
सरकारी और कुछ निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित कर ६० सदस्यों की व्यवस्था 
को गई; परन्तु सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। पंजाव और बर्मा कीं 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाओं की सदस्य-संख्या बढ़ाकर ३० कर दी गई और 
अन्य पाँच प्रान्तों में ५० रखो गई। सदस्य सरकारी, मनोनीत गैर-सरकारी और 
.निर्वाचित- इन श्रेणियों के रखे गये। प्रान्तों में सरकारी सदस्यों के बहुमत को 
आवश्यक न रखा गया। 

(२) वायसराय की परिषद्‌ में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जाती 
थी और बम्वई तथा मद्रास को परियदों में भारतीयों को नियुक्त करने का 
अधिकार दिया गया था। 

(३) बहस करने, प्रश्‍न और पूरक (Supplementary) प्रश्‍न पूछने का 
अधिकार सरकार द्वारा बनाये गये विस्तृत नियमों के अधीन अधिक विस्तीर्णं कर 

“दिया गया। सरकार ने जो नियम. बनाये उनके अनुसार परिषदों को आर्थिक 
'बक्‍तव्यो पर बहस करने और प्रस्ताव उपस्थित करने का तो अधिकार था, परन्तु 
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चोट देने का नहीं; इसके अतिरिक्त आय-व्यय के कुछ शीषंकों पर बहस न हो 
सकती थी। सार्वजनिक हित की अन्य वातों पर परिषद्‌ प्रस्ताव रख सकती थी, 
बहस कर सकती थी और वोट दे सकती थी, परन्तु . सभापति को अधिकार था 
कि वह किसी भौ प्रस्ताव को, या प्रस्ताव के किसी भी. अंश को कोई भी कारण 
दिये विना ही अस्वीकार कर सकता था और सरकार सार्वजनिक हित तक के 
प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए वाध्य न थी। इन रोकों से ये दिये गये 
अधिकार केवल वातचोत करने के अधिकार मात्र रह गये और इनसे सरकार 
को प्रभावित करने की कोई आशा न रह गई। 

. (४) निर्वाचन-प्रणाली--१९०९ के सुधारों में परिपदों में गैर-सरकारी 
सदस्यों की नियुक्ति निर्वाचन के आधार पर करने का प्रस्ताव किया गया | भारत 
सरकार को अधिकार दिया गया कि वह इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए 
राज्य-सचिव की सहमति से नियम वनाये। इस अधिकार के अनुसार भारत- 
सरकार ने निर्वाचन के जो नियम वनाये वे सैद्धान्तिक दृष्टि से wag 
और सामाजिक दृष्टि से विषपूर्ण थे, क्योंकि इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
चुनाव तथा निर्वाचक-दल को वर्ग, अपने-अपने हितों और सम्प्रदाय 
के अनुसार वाँटने की व्यवस्था को गई थो । केन्द्रीय-व्यवस्थापिका के लिए 
निर्वाचक-दल को इन वर्गो मे ater गया था--( १) सामान्य निर्वाचक-दळ, जिसमें 
प्रान्तोय व्यवस्थापिकाओं, नगरपालिकाओं तथा जिला-चोडों क गैर-सरकारी 
सदस्य सम्मिलित थे; (२) वर्गीय निर्वाचक (Class Electorate) जिसमें जमीं- 
दारों के. निर्वाचन-क्षेत्र आ जाते थे; (३) मुसलमान निर्वाचक, इस वर्ग में केवल 
मुसलमान रखे गये; और (४) विशेष निर्वाचक, इस वर्ग मे प्रेसिडेंसी कार्पोरेशन 
(Presidency Corporations), वाणिज्य-मंडल (Chambers of Com- 
merce) तथा औद्योगिक संस्थाएं रखो गई। इसी प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापि- 
काओं के सदस्यों का चुनाव तीन निर्वाचनःक्षेत्रो मे ater गया, (१) सामान्य, 
(२) विशेष और (३) वर्गीय निर्वाचक-दल। सव स्थानों के लिए एक-सी योग्य- 
ताएँ नहीं रखी गई; ये विभिन्न निर्वा चक-दलों में, केन्द्र और प्रान्त के लिए चुनावों 
के सम्बन्ध में तथा यहाँ तक कि भिन्न-भिन्न प्रान्तो में भिन्न-भिन्न रखी गई और 
सरकार को अधिकार था कि वह किसी भी व्यक्ति को चुनाव के अयोग्य बता दे। 
कहीं प्रत्यक्ष चुनाव रखा गया और कहीं अप्रत्यक्ष | इन भिन्नताओं का आधार कोई 
सिद्धान्त नहीं जान पड़ता | सदस्यता की अवधि तीन वर्ष रखी गई। . . 

ये नियम, जैसा कि लॉर्ड मिण्टो ने भी स्वीकार किया “बहुत ही परेशान करने- 
चाले और प्रायः अस्पष्ट थे ।” इसका कारण यह था कि सरकार प्रतिनिधि सरकार 
२८ 
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के विस्तार के साथ-साथ भारतीयों में धीरे-धीरे वढ़ती हुई एकता को भारतीयों को 
भारतीयों के, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के और एक संस्था को दूसरी संस्था के विरुद्ध 
रखकर तोड़ने का भी प्रयत्न कर रही थी । यह सारी योजना वर्ग-स्वार्थों को उभाड़ने 
के प्रयत्नों से कलंकित थी । परिषदों को जनता का प्रतिनिधित्व करनेवाली व्यव- 
स्थापिकाओं का रूप देने की अपेक्षा अजायवघर बना दिया गया था। निर्वाचित, 
मनोनीत गेर-सरकारी और सरकारी सदस्य परस्पर उलझते रहते थे; कुछ जनता 
की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते थे तो दूसरे अपने सिवाय और किसी का भी 
प्रतिनिधित्व नहीं करते थे और संकेत तथा सहायता के लिए उस हाथ की ओर 
ताकते रहते थे जिसने उन्हें परिषद्‌ में ला बैठाया था । यदि यह सारी योजना विफलः 
हुई और आन्दोलन चलता रहा तो इसमें आश्चयं ही क्या हे ? 

(५) कार्यकारिणी-परिषदें--१९०९ के कानून में राज्य-सचिव को अधि- 
कार दिया गया था कि वह प्रेसिडेन्सी गवर्नरों को कार्यकारिणी परिषदों का अधिक 
से अधिक चार सदस्यों की नियुक्ति द्वारा विस्तार कर सकता हे; और परिषद्‌ 
सहित गवर्नेर-जनरल (Governor-General in Council) को अधिकार 
दिया गया था कि वह राज्य-सचिव की स्वीकृति से बंगाल के लिए कार्यकारिणी 
परियदों का निर्माण कर सकता हे और लेफ्टिनेंट गवनंरों के लिए, पालियामेंट के 
निषेधाधिकार के अधीन कार्यकारिणी-समितियाँ वना सकता हे। 

संक्षेप में ये थे १९०९ के सुधार। १९१० ई० तक इन नये सुधारों के अनुसार 
परिषदें बन गई और तव जनता ने इस योजना का व्यावहारिक स्वरूप देखा | जेसे- 
जैसे वर्ष बीतते गये, नरम दल तक का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। इस बात से सभी 
सहमत थे कि १९०९ के सुधार १८९२ के सुधारों से आगे बढ़े हुए थे। परन्तु इतना 
ही तो पर्याप्त न था। लोग अनुभव करने लगे थे कि जहाँ तक विधि-निर्माण में 
भाग लेने तथा सरकार को प्रभावित करने के उनके अधिकारों का सम्वन्ध है,उनकी 
प्रतिनिधि-संख्या यद्यपि बढ़ गई थो,परन्तु उनकी स्थिति पहले से कोई अच्छी न थी । 
और वह अच्छी हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि उन सिद्धान्तो ने जिन पर ये सुधार 
आधारित थे, उन मंतव्यों ने जो इनकी तह में छिपे थे तथा जनता को मनाने के 
साथ-साथ दमन को उस नीति में जो इन सुधारों के पहले और बाद में अपनाई 
गई थी, इन सुधारों को उद्देश्य की उस निवछलता तथा नीयत की उस ईमानदारी 
से रहित कर दिया था, जिसके विना कोई भी संवैधानिक प्रयोग कभी भी सफल नहीं 
हो सकता। 

` मिण्टो-मॉल-सुधारों की तह में भावना यह थी,जैसी कि wis मिण्टो ने व्यव- 
स्थापिका-परिषद्‌ में अपने मार्च १९०७ के भाषण में व्यक्त की थी, कि भारतीयों: 
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को यह वात प्रकट करने के लिए अधिकाधिक अवसर दिये जायें कि वे केसी शासन- 
प्रणाली चाहते हैं। इस वात में ये सुधार १८९२ के सुधारों के सिद्धान्त से कुछ 
भी भिन्न न थे; वास्तव में इनमें जो भेद था वह मात्रा का था, प्रकार का नहीं । इस 
' कानून में कानून के निर्माताओं तथा जिन लोगों के लिए यह कानून बनाया ग़या-- 
इन दोनों के वोच का भेद स्पष्ट दिखाई देता है जनता यह नहीं चाहती थी कि. 
उसे अपनो इच्छित शासन-प्रणालो के विषय में अपने विचार प्रकट करने का और 
अधिक अवसर दिया जाय, अपितु उसकी इच्छा यह थी कि उसे उस शासन-तन्त्र 
के निर्माण में सक्रिय भाग दिया जाय, जिसके अधीन उसे रहना हे । विधि-निर्माण 
में भाग लेने का अधिकार प्राप्त करने के लिए भारत को अभो अगले दस संघर्ष और 
उत्पीडन से पूर्ण वर्षो तक प्रतीक्षा करनो थी और तव भी उसे यह अधिकार थोड़ी 
सी मात्रा में मिल सका। 
इन सुधारों को तह में जो मंतव्य था, वह था जनता को मनाना और जनता 
में फूट डालना। पहले मंतव्य को व्यवस्थापिकाओं की सदस्य-संख्या बढ़ाकर, 
वायसराय को कार्यकारिणी-परिषदू में भारतीयों को नियुक्त कर तथा बहस के 
अधिकार बढ़ाकर पूर्ण करने का प्रयत्न किया गया। दूसरा मंतव्य प्रतिनिधित्व 
प्रणाली के विषपूर्ण ढंग को अपनाकर पूरा करने की ठानी गई। सरकार की ओर 
से इस पृथक्‌ निर्वाचन अणालो की पुष्टि यह कहकर की गई कि संसदीय 
प्रतिनिधित्व प्रणाली (Parliamentary representation) भारत की 
प्रकृतिं के विरुद्ध हे और उससे भारत के विभिन्न सम्प्रदायों तथा महत्त्वपूर्ण वर्गों 
का प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। लॉर्ड मॉ ने दिसम्बर १९०८ में हाउस ऑफ्‌ 
लाडँस में सुधारों के विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कहा था “यदि में भारत में संसदीय 
प्रणाली के प्रचलन का प्रयत्न कर रहा होता या यदि यह कहा जा सकता कि सुधारों 
का यह दौर भारत में सीघे संसदीय प्रणाली की स्थापना की ओर ले जाता हे, तो में, 
इससे कदापि कुछ भी सम्वन्ध न रखता ।” परन्तु इस विधेयक के द्वितीय वाचन के 
समय माँ के हृदय में पेठी हुई राजनीतिकधारणाएं उभर आईं और उसने अपने 
विरोधियों के इस कथन का कि इन सुधारों से पूरव का पश्चिम के साथ घुल-मिल 
जाने का भय हे, यह कहकर उत्तर दिया कि “हमें इसका विचार पाइचात्य शिक्षा 
प्रचलित करने के पूर्व ही कर लेना चाहिए था; हमने (पाश्‍चात्य शिक्षा का) प्रयोग 
किया और पाइचात्य शासन-तन्त्र अवश्य ही उसका अनुगमन करेगा!” और 
स्थितिं इससे भिन्न हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि इंगलेण्ड को अन्य किसी प्रकार 
के शासन-तन्त्र का अनुभव तो था नहीं। मॉल भारत में अपने उन सहयोगियों 
से कहीं अधिक ईमानदार था, जो सुधारों की वास्तविक प्रकृति को पह्चानते हुए 
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ओ कि ये भारत को अनिवार्य रूप से प्रतिनिधि सरकार की ओर ले चलेंगे, 
निर्वाचक-दल में फूट के बीज वोने के उद्देश्य से संसदीय शासन-प्रणाली के लिए 
मारत को अनुपयुक्तता के वहाने का उपयोग करने पर तुले हुए थे। 

तो ये सुधार, भारतीय जनता को मनाने के सावन के रूप में विफल रहे; 
AHA इन्हें केवल इतनी ही मिलो कि ये कुछ समय के लिए नरम दल को सरकार 
के पक्ष मे कर सके। परन्तु फूट डालने के साधन के रूप में इनको तात्कालिक एवं 
सुदूर भविष्य के लिए भी खूब सफलता मिली। आगे चलकर, इन सुधारों ने उस 
नोति को ओर संकेत किया जो ब्रिटिश राज को बनाये रखने के लिए साधन-स्वरूप 
साम्प्रदायिक निर्णय” के रूप में अपने परिपक्व रूप में प्रकट हुई। इन सुधारों की 
विफलता को संवैधानिक सुधारों का विवरण प्रस्तुत करनेवाले सज्जनों ने इन 
शब्दों में प्रकट. किया था :-- 

“लॉड मिण्टो की सरकार जिस समस्या के समाधान में जुटी थी वह यह थी 
कि एक ही शासन-तन्त्र में उन दो तत्त्वों का समावेश कंसे किया जाय, जो उन्हें भारत 
में ब्रिटिश सत्ता के जन्म में स्पष्ट दिखाई दिये। वे निरंकुश शासन को... . 
संवैधानिक प्रणाली के साथ खपाने को, एक संवैधानिक निरंकुश शासन-पन्त्र का 
निर्माण करने की आशा कर रहे थे। वे यह आशा लगाये वेठे थे कि समाज का उच्च 
वर्ग और नरम दल के लोग, जिनके लिए भारत की राजनीति में कोई स्थान न था, 
सरकार के पक्ष में हो जायेंगे और शक्ति-सन्तुलन में अन्य किसी परिवर्तन का तथा 
भारतीय संस्थाओं को जनतन्त्रात्मक बनाने का विरोध करेंगे। ये घातक आशाएँ 
थोड़े ही समय तक टिक सकों। ये (सुधार) अब भारतीय जनमत को स्वीकार्य 
नहीं हैं और अनुभवों के प्रकाश में अव सरकार भी इन्हें आलोचना की दृष्टि से देख 
रही है। हम समझते हे, कि यह विभिन्न अंशों में उस राजनीतिक विकास का जो 
स्वयं इन सुधारों का परिणाम हे, जनतान्त्रिक भावनाओं के उस विस्फोट का जो 
महायुद्ध के कारण हुआ हे तथा स्वयं इन सुधारों की योजना के कुछ अन्तनिहित दोषों 
का फल है ।” इन्हीं सज्जनों ने आगे लिखा हे कि “परन्तु १९०९ के सुधारों ने भारत 
की राजनीतिक समस्याओं का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया, न ये कर ही सकते 
थे। संकुचित मताधिकार और अप्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्यों में सामान्यतः जनता के 
प्रति उत्तरदायित्व को भावना को उत्साहित न कर सके और इन्होंने विशेष निर्वाचन 
क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर उन लोगों के लिए, जिन्हें मताधिकार प्राप्त था, 
इसका विचारपुर्वक तथा प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करना असम्भव बना दिया। 
इसके अतिरिक्त शासन-प्रवन्ध का उत्तरदायित्व अविभाजित वना रहा; निर्वाचित 
परिषदों से पूर्ण या आंशिक रूप में नियन्त्रित उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यकारिणी की 
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कल्पना को (इन सुधारों में स्थान न दिया गया था। शासनाधिकार सरकार के 
हाथ में वने रहे और परियदों को आलोचना के अतिरिक्त और कोई काम न सौंपा 
गया | इसका परिणाम यह हुआ कि सरकारी अधिकार के वन्धनों को खो देने का 
कोई कारण ही न था, जिन्होंने स्थानीय सरकारों को भारत-सरकार के और भारत- 
सरकार को राज्य-सचिव तथा संसद (Parliament) केः अधीन बनाये रखा। 
इस योजना में इसी दिशा में आगे विस्तार का कोई क्षेत्र TAT हमारी दृष्टि में 
मॉर्ले-मिण्टो-सुधार उस पुरानी धारणा की अन्तिम उपज थे, जिसने भारत-सरकार 
को एक उदार स्वेच्छाचारिता का रूप दे दिया था।” : 

श्री गोखले तथा नरम दल ने इन सुधारों से आरम्भ में जो आशाएँ प्रकट की 
थीं, वे क्यों विफल हुई, इस पर टिप्पणी करते हुए इन सज्जनों ने लिखा हैँ :-- 

“नई संस्थाएँ शुभ लक्षणों के साथ आरम्भ हुई और दोनों पक्षों में उनको मिल- 
जुलकर चलाने की इच्छा थी। परन्तु सफलता के लिए जो स्थितियाँ पहले से 
आवश्यक होती हैं, उनमें से कुछ का यहाँ अभाव था। स्थानीय संस्थाओं में कोई 
सामान्य प्रगति न हुई थी, प्रान्तीय अर्थ-व्यवस्था को वस्तुतः स्वतन्त्र न किया गया 
था; और कुछ प्रगति के होने पर भी सरकारी नौकरियों में भारतीयों का व्यापक 
रूप से प्रवेश न हुआ था। क्योंकि पालियामेण्ट के नियन्त्रण को ढीला करने की वात 
अभी सोची न गई थो, इसलिए भारत-सरकार भी स्थानीय सरकार पर अपना 
नियन्त्रण हल्का न कर सकती थी । इसलिए अर्थव्यवस्था और शासन-प्रवन्ध इन 
दोनों विषयों में परिषदे सरकार के कार्यो को जिस सीमा तक प्रभावित कर 
सकती थीं, वह सीमा बहुत ही संकुचित रखी गई थी।” 

इन सज्जनों ने मोले-मिण्टो-सुधारों से उत्पन्न स्थिति की दुर्बलता की ओर 
संकेत करनेवाली निम्नलिखित टिप्पणी को अपनो सहमति प्रकट करते हुए उद्धृत 
किया था :--- 

“हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि या तो हम स्वयं शासन करे या जनता को 
शासन करने दें; सोच-समझकर किये गये सत्ता-हस्तान्तरण के उच्च मागे के अति- 
रिक्त और कोई मध्य मार्ग नहीं हे । इस समय तो हम दोनों में से कोई भी बात नहीं 
कर रहे हें। हम जनता को सुविधाएं देकर शासन करने का प्रयत्न कर रहे हैं 
और प्रत्येक आनुपूविक सुविधा हमसे बलपूर्वक छीनी गई जान पड़ती EI लाडे 
कर्जन के कार्यकाल तक यह दृढ़ निश्‍चय बना रहा कि भारत के लिए जो कुछ ठीक ह 
वह किया जाय, चाहे भारत उसे पसन्द करे या बिलकुल पसन्द न करे उसके कार्ये- 
काल के पश्चात्‌ जो सुधार हुए, वे चुनौती और बाधाएँ उपस्थित करनेवाली शक्ति 
को भी साथ ले आये; हम कल्याणकारी स्वेच्छाचारिता की अपनी भूमिका को 
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छोड़ते जा रहे हैं और लोग नहीं समझ पा रहे हे कि इसके स्थान पर अव हम कौन 
सो भूमिका अपनानेवाले हुँ। तदनुसार हम जनता का विश्‍वास खोते जा रहे हे 
और उसके साथ-साथ भलाई करने की अपनी कुछ शक्ति को भी। यदि हम मात्र 
स्वेच्छाचारिता की ओर लौट चलें तो हम ATA लोगों को अपने पक्ष मं कर लेंगे 
और व्यवस्थित शान्ति प्राप्त कर लेंगे । परन्तु ऐसा करना असम्भव होने के कारण, 
हमें अब निश्चित रूप से यह दिखा देना चाहिए कि हम शासन के पूर्वीय आदशों से 
पर्चिमी आदर्शो की ओर बढ़ रहे हें।” 

मिण्टो का वायसराय के रूप में कार्य-काल समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ जो काल 
प्रारम्भ होता है वह भारतीय इतिहास में निर्माण का काल है, जिसमें कि ब्रिटिश 
सरकार किन्हीं निश्‍चयों पर पहुँच रही थी और जिसमे वे शक्तियाँ गतिशील हुई, 
जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन की दिशा, कार्यप्रणाली और आदर्शों का निर्धारण 
किया। भारतीय राजनीति में मोहनदास करमचन्द गांधी, जो महात्मा गांधी 
के नाम से विख्यात हुआ, के प्रवेश से राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में एक नया 
दृश्य उपस्थित हो गया और मॉण्टेग्यू-सुधारों से भारतीय संविधान के इतिहास में 
एक नये अब्याय का आरम्भ हुआ | इन दोनों घटनाओं के बहुत महत्त्वपूर्ण परिणाम 
हुए और इन्होंने भावी इतिहास पर बहुत प्रभाव डाला; इन दोनों घटनाओं की जड़ें 
भूतकाल में समाई हुई थीं; इनको आकस्मिक समझना भूल होगी | 

मिण्टो ने १९०९ के सुधारों के ढाँचे को खड़ा करने के वाद नवम्बर १९१० में 
भारत से बिदा ली । इनको पूर्णतः व्यवहार मं लाने और इनकी उपयोगिताओं, दोषों 
तथा इनके प्रति राजनीतिक भारत की प्रतिक्रियाओं को अनुभव करने का भार लॉर्ड 
हाडिज (१९१०-१६) पर पड़ा। हाडिज ने अपने सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के कारण, 
शीघ्र ही जनता का आदर-भाव प्राप्त कर लिया और उसके प्रति श्री सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी के साथ-साथ अनेक व्यक्तियों की यह धारणा वन गई कि “वह भारतीय 
वायसरायों की अग्र-पंक्ति में वेंटिंक, केनिग और रिपन के साथ स्थान ग्रहण 
करता हे!” 

हार्डिज तथा राजनीतिक आन्दोलन का वर्णन करने से पहले हम यहाँ संक्षेप में 
१९०६-१९१९ के बीच के शासनःप्रवन्ध सम्वन्धी सुधारों का वर्णन करेंगे और 
देखेंगे कि इनका राष्ट्रीयता के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। 

झासन-प्रबन्ध-सम्बन्धी सुधार, १९०६-१९१९--(१) विकेन्द्रीकरण की 
नीति--भारत के इतिहास में संवेधानिक परिवर्तन तथा विकेन्द्रीकरण के प्रयत्न 
बहुत कुछ समानान्तर चले Sl शासन में जनता के नियंत्रण के. विस्तार के साथ- 
साथ, यदि इस नियन्त्रण को ढोल की पोल न बनाकर वास्तविक बनाना हो तो 
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केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण को कम करना आवश्यक हो जाता है और जहाँ कहीं भी 
आसन में जनता के अधिकारों की वृद्धि के साथ-साथ सर्वोच्च सरकारी नियन्त्रण 
को ढीला नहीं किया गया, वहाँ यह प्रयोग विफल रहा है; इसका सबसे अच्छा उदा- 
'हरण स्थानीय स्वशासन का इतिहास | 

शासन-प्रबन्ध के क्षेत्र मे Se कर्जन के अन्धाधुन्ध कार्यो से शासन के समस्त 
सूत्र केन्द्रीय सत्ता के हाथों में आ गये थे। कर्जन ने जो प्रणाली चलाई थी, उससे 
-शासन-प्रबन्ध में नई विधियों का प्रयोग करने का उत्साह ठण्डा पड़ गया, अधीन 
सरकारें-तथा राजकमंचारी एक ऐसे यन्त्र के अंग बन गये थे जो अपने उच्च अधि- 
'कारियों से लिखा-पढ़ी करने में तथा उनके आदेशों को कार्यान्वित करने में इतना 
व्यस्त रहता था और नियमों तथा नियन्त्रणों से ऐसा जकड़ा हुआ था कि इनके 
(अघोन सरकारों तथा राज-कर्मचारियों के) पास भलाई या बुराई करने की शक्ति 
न रह गई। रे 

भारत में बढ़ते हुए असन्तोष ने BTS माँडें को आशंकाओं से भर दिया और 
उसका यह अनुभव करना कोई अस्वाभाविक न था कि यह असन्तोष बहुत कुछ 
जनता और सरकारी अधिकारियों के वीच बढ़ती हुई खाई तथा अधिकारों के 
केन्द्रीकरण का फल हे । मॉल को एक निष्पक्ष जाँच को आवश्यकता का अनुभव 
हुआ और उसने इसके लिए लॉडं मिण्टो को इच्छाओं के विपरीत भी १९०७ में सर 
'चाल्स हाँबहाउस' के सभापतित्व में एक शाही कमीशन' नियुक्त किया। इस कमी- 
शन ने १९०९ में अपना विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें विकेन्द्रीकरण के लिए बहुत 
से सुझाव दिये गये थे; ये सुझाव अगले वर्षों में कुछ सीमा तक कार्यान्वित किये गये। 
संक्षेप में कमीशन की सिफारिशों इन विषयों के सम्बन्ध में थीं: (अ) आर्थिक 
अधिकारों का वितरण, (आ) प्रान्तीय सरकारों का संविधान और डिविजन तथा 
जिले के अधिकारियों को अधिकार सौंपा जाना तथा (इ) स्थानीय स्वायत्त शासन । 

(अ) आर्थिक अधिकारों का बितरण- अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में कमीशन को 
जो प्रणाली प्रचलित दिखाई दी वह थी लोड कर्जन की अंशतः स्थायी (quasi- 
permanent) प्रणाली | कमीशन ने किसी योजना का प्रस्ताव न रखकर, भच 
fora प्रणाली के दोषों पर प्रकाश डाला और इनको सुधारने के लिए कुछ उपाय 
सुझाये जो मई १९१२ के प्रस्ताव में सम्मिलित किये गये। संक्षेप में ये नये परिवतंन 
ऱ्लाये गये :— 

(अ) प्रान्तों के लिए एक निश्चित धन-राशि स्वीकृत करने की प्रथा के दोषों 
को दूर करने के लिए प्रान्तों को बढ़ते हुए राजस्व (Revenue) में से हिस्सा 
"दिया गया। यह सुधार पिछलो व्यवस्थाओं को सुधार कर तथा राजस्व के कुछ 
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शीर्षकों को पूर्णतः या अंशतः प्रान्तीय सरकारों के उपयोग के लिए रखकर किया 
गया और इस वृद्धि के अनुपात में पूर्व-स्वीकृत निश्चित धन-राशि घंटा दी गई। 

(आ) अनुदान स्वीकार करने की नीति (The policy of doles), 
जिसको तीव्र आलोचना की गई थो, जारी रखी गई, परन्तु इसके दोषों के निवारण 
करने के लिए तीन सिद्धान्त अपनाये गये, जिनके अनुसार भविष्य में अनुदान की 
नीति का निर्धारण होना था। ये सिद्धान्त थे :--- 

(१) अनुदान की नीति में केन्द्र का अधिक हस्तक्षेप न हो। 

(२) प्रान्तीय सरकारों की इच्छाओं पर विचार किया जाय। 

(३) यह्‌ आवश्यक न हो कि प्रत्येक प्रान्त में अनुदान एक ही उद्देश्य के लिए 
स्वीकृत किये जायें। : 

इनसे स्पष्ट हे कि १९१२ के प्रस्ताव से कुछ परिवतंनों के अतिरिक्त, विद्यमान 
आथिक व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। इन परिवतंनों का उद्देश्य यह 
था कि प्रान्तीय सरकारे अपनी अर्थ-व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए अपने उत्तरदायित्व 
का अनुभव करे और साथ ही उन्हें अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में पर्याप्त स्वतन्त्रता दी 
जाय। परन्तु ये उद्देश्य केवल आंशिक रूप में ही पूर्ण हो सके। आय के शीर्षकों को 
केन्द्र और प्रान्त में बाँटने तथा प्रान्तों के लिए 'अनुदान' स्वीकार करने की प्रथा 
चलती रही और प्रान्तों को ऋण लेने या कर लगाने के अधिकार न दिये गये । 
अर्थे-च्यवस्था के मूलभूत दोष बने रहे; उनका निवारण आगे १९१९ के सुधारों 
से हो सका। इन सुधारों की अर्थ-व्यवस्था का वर्णन आगे यथास्थान किया जायगा d 

(आ) प्रान्तीय सरकारों का विधान-प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में कमीशन' 
का मत यह था कि बड़े-बड़े प्रान्तों के लिए केवल लैफ्टिनेण्ट-गवर्नर नियुक्त करने की 
प्रणाली ठीक नहीं हँ; कमीशन ने सुझाव दिया कि ऐसे प्रान्तों मे किसी ऐसे अँगरेज 
को गवर्नर नियुक्त करना चाहिए, जिसने सावंजनिक जीवन में भाग लिया हो और 
उसकी सहायता के लिए एक परिषद्‌ होनी चाहिए, जिसमें भारतीयों को भी स्थान 
दिया जाय। कमीशन ने जिले के प्रधान अधिकारी के रूप में कलक्टर के अधिकारों 
को बढ़ाने का सुझाव दिया; यह कमीशन गोखले द्वारा प्रस्तावित 'जिला-सलाहकार- 
afiat (District Advisory Councils) के निर्माण के पक्ष में न था । 
कमीशन ने डिविजनल कमिइनरों को यथावत्‌ बनाये रखने की सिफारिश की 
कमीशन के सुझाव स्वीकृत हुए और धीरे-धीरे कार्यान्वित हुए। 

(इ) स्थानीय स्वायत्त-शासन--क्रमीशन ने नगरपालिकाओं से लेकर ग्राम- 
समितियों तक स्थानीय स्वायत्त-शासन की सारी संस्थाओं का निरीक्षण किया और 
यद्यपि उसने इस सामान्यतः प्रचलित घारणा को स्वीकार नहीं किया कि स्थानीय 
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स्वायत्त-शासन का प्रयोग विफल रहा है, परन्तु उसने यह अवशय स्वीकार किया कि 
लॉड रिपन के सन्‌ १८८२ के प्रस्ताव के समय से लेकर भारत के अधिकांश भाग में 
वास्तविक स्थानीय स्वायत्त-शासन का विकास पर्याप्त रूप से नहीं.हुआ है । 

जब इस कमीशन ने स्थानीय संवायत्त-शासन का निरीक्षण किया था, तव यह. 
प्रणाली Bis रिपन के सन्‌ १८८२ के प्रस्ताव पर आधारित थी। परन्तु वस्तु- 
स्थिति यह थी कि यद्यपि इस प्रणाली का बाहरी ढाँचा रिपन के प्रस्ताव कें अनुकूल 
था, परन्तु रिपन इस प्रणाली में जिस भावना का समावेश करना चाहता था और 
इसके लिए उसने जिन वाह्य नियन्त्रणों कां समर्थन किया था, उनका इसमें सवंथा 
अभाव AT | इसका कारण बहुत कुछ तो इस पर सरकारी अधिकारियों का अत्य-- 
धिक नियन्त्रण, मत-दान के अधिकार का बहुत सीमित होना और आर्थिक सांधनों. 
का अभाव था और बहुत कुछ इस प्रणाली के लिए उपयुक्त भावनाओं से प्रेरित 
व्यक्तियों का अभाव था। ऐसे व्यक्तियों का अभाव भी बहुत Ho तो सरकारी 
अधिकारियों के अत्यधिक नियन्त्रण का फल था, क्योंकि उनके कारण स्वतन्त्र 
विचारों के तथा योग्य व्यक्ति स्थानीय स्वायत्त-शासन में भाग लेने से वञ्चित 
रह जाते थे और बहुत कुछ शिक्षा तथा नागरिकता की भावना के अभाव के कारण 
था, जो निर्वाचित तथा निर्वाचक व्यक्तियों को अपने कतंव्यों के प्रति जागरूक बना 
देती' है। 

अधिकांश नगरपालिकाओं में सभापति कोई सरकारी अधिकारी होता था; 
सरकारी तथा मनोनीत गैर-सरका री सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक 
होती थी, बम्बई, मद्रास, मध्य-प्रान्त तथा संयुकः-प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) 
जैसे कुछ नगर और प्रान्त ही इसके अपवाद थे । मताधिकार केवल ६% लोगों को 
प्राप्त था और नगरपालिका की आय के स्रोत मकान-कर (House-Tax),. 
ait, जलकर (Water-Tax), कुछ अन्य कर, पथ-शुल्क (Toll) तथा 
सरकारी अनुदान थ। 

अर्थ-व्यवस्था पर पूर्णतः सरकारी नियन्त्रण था। बजट तथा कर-व्यवस्था म 
परिवतंन करने के लिए और ऋण लेने के लिए सरकार की स्वीकृति आवश्यंक होती 
थी; सरकार नगरपालिका के सभापति को कभी भी हटा सकती थी और नगर- 
पालिका को अनिश्‍चित काल के लिए बन्द कर सकती थी। 

नगरपालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़कों इत्यादि के 
काम सौंपे गये थे। नगरपालिकाएँ आर्थिक साधनों की अल्पता और सरकारी 
नियन्त्रण को अधिकता के कारण यदि अपने कार्यों मे विकासःन कर सकी तो इसमे 


आश्चर्यं ही क्या हे? | A 
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ग्राम-सभाओं को भी यही स्थिति थी और उनके सामने भी वही बाघाएँ थीं जो 
:नगरपालिकाओं के सामने थीं। 
कमीशन ने स्थानीय स्वशासन के विषय में कुछ सिफारिशों कीं, जिनके आधार 
"पर भारत-सरकार का सन्‌ १९१५ का स्थानीय स्वायत्त-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव 
.बना। १९१५ के प्रस्ताव में प्रगति के सामान्य मार्ग का निदर्शन किया गया था; 
“प्रगति की गति और प्रणाली का निर्धारण प्रान्तीय सरकारों पर अपनी-अपनी स्थिति 
:और सुविधा के अनुसार करने के लिए छोड़ दिया गया था। नगरपालिकाओं के 
सम्बन्ध में इस प्रस्ताव में गैर-सरकारी सभापति, निर्वाचित सदस्यों का वहुमत 
.तया कर लगाने, बजट बनाने और अपनी संस्थाओं पर नियन्त्रण में अधिक स्वतन्त्रता, 
“इन बातों पर जोर दिया गया था। ग्राम-सभाओं पर सरकारी नियन्त्रण अब भी 
आवश्यक समझा गया । इस प्रस्ताव में यह भी सुझाव दिया गया, जेसी कि कमीशन 
ने सिफारिश की है, यदि सम्भव हो तो कुछ शासन और न्याय-सम्वन्धी अधिकारों 
-सहित पंचायतों की स्थापना की जाय | 
* १९१५ के प्रस्ताव के सुझाब अभी कार्यान्वित हो भी न पाये थे कि अगस्त 
-१९१७ की घोषणा से स्थिति इतनी बदल गई कि स्थानीय स्वायत्त शासन की सारी 
*नोति को दुहराना आवश्यक हो गया। मई १९१८ में एक नया प्रस्ताव निकाला 
“गया जो सम्भावित नवीन परिवतंनों के अधिक अनुरूप था; इस प्रस्ताव में अना- 
* वश्यक सरकारी नियन्त्रण को घोरे-धीरे हटाने तथा सरकार और स्थानीय स्वायत्त- 
शासन के उपयुक्त कार्य-क्षेत्रो को पृथक्‌ करने! की नीति की घोषणा की TE | इस 
प्रस्ताव में स्थानीय स्वायत्त-शासन के इस पक्ष पर वल दिया गया कि स्थानीय 
-स्त्रायत्त-शासन प्रतिनिधि शासन-प्रणाली की नींव हे; अतः स्थानीय स्वायत्त-शासन 
-को संस्थाएँ जहाँ तक सम्भव हो, जनता को प्रतिनिधि संस्थाएं वनाई जायें। इन 
संस्थाओं के विधान के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव में निम्नलिखित सुझाव दिये गये :-- 
(अ) नगरपालिकाओं तथा ग्राम-सभाओं में अधिकांश सदस्य जनता द्वारा 
“निर्वाचित हों। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने तथा स्थानीय संस्थाओं में कुछ 
सरकारी विशेषज्ञों को मतदान का अधिकार न देते हुए स्थान देने के लिए इनमें से 
मनोनीत सदस्य रखे जाये। सामान्यतः मनोनीत सदस्य एक-चौथाइ से अधिक न 
हों। निर्वाचित सदस्यों की संख्या-तृद्धि के साथ-साथ मतदान के अधिकार का भी 
, “विस्तार किया जाय और सभापति का भी निर्वाचन हो। बड़ी नगरपालिकाओं के 
“सम्बन्ध में इस प्रस्ताव में सुझाव दिया गया कि उनमें एक कार्यवाहक अधिकारी 
{Executive Officer) नियुक्त किया जाय; इस अधिकारी को केवळ 
म्सरकार को स्वीकृति से या नगरपालिका के ठोस बहुमत से ही हटाया जा सकेगा । 
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(आ) नगरपाकिकाओं को कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्दर कर 
लगाने या करों में परिवर्तन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो; परन्तु जहाँ कानून में कर 
को कोई अधिकतम दर निर्धारित न हो, वहाँ कर की दर बढ़ाने के लिए किसी वाह्य 
अधिकारी की स्वीकृति आवद्यक रखी जाथ। परन्तु जिन नगरपालिकाओं पर 
ऋण हो, उनको करों में परिवर्तन करने के लिए उच्च अधिकारियों की स्वीकृति 
लेनी आवश्यक थी। १ 

(इ) नगरपालिकाएँ उन सभी कर्मचारियों पर नियन्त्रण रख सकेगी, जिनको 
चे वेतन देती हैं। जिन कर्मचारियों पर सरकारी नियन्त्रण आवश्यक समझा जाय, 
वे प्रान्तीय सेवा-आयोग के हों । 

(ई) बजटों के सम्बन्ध में नगरपालिकाओं को एक निश्चित न्यूनतम धन- 
राशि बचा कर (Balance) रखने के अतिरिक्त अन्य वातों में स्वतन्त्रता दी 
जाय। i 

(उ) नगरपालिकाओ के कार्यों में बाह्य हस्तक्षेप अपवाद के रूप में ही किये 
जाये । सामान्य नीति यह रखी जाय कि “नगरपालिकाओं को अपनो yet से 
सीखने दिया जाय और गम्भीर अव्यवस्था की स्थिति में ही हस्तक्षेप किया जाय।' 

. (ऊ) जैसी कि कमीशन ने सिफारिश की हे, प्राम-पंचायतों की स्थापना 
की जाय। : 

इस प्रस्ताव में दिये गये सुझावों के आधार पर विभिन्न प्रान्तीय कानून 
(Provincial Acts) बने। १९१९ के कानून ने, जिसका हम आगे वर्णन करेंगे, 
भ्रान्तों को स्थानीय स्वायत्त-शासन सौंप दिया, परन्तु इसका आधार भारत-सरकार 
का उपर्युक्त प्रस्ताव वना ओर अब भी यही स्थानीय स्वायत्त-शासन-प्रणाली का 
आधार बना हुआ हे। 

सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण--इंगळेण्ड के साथ-साथ भारत में भी 
-सिविल सर्विस की परीक्षाओं की व्यवस्था करने और भारतीयों को अधिक संख्या में 
सरकारी नौकरियों में लेने से भारत-सरकार का इनकार करना भारतीयों के असन्तोष 
का कारण बना हुआ था। कांग्रेस जनता की माँग का समर्थन करती रही, परन्तु 
सरकार कार्नवालिस की इस भावना से शासित होती रही थी कि उच्च पदों पर 
भारतीयों का विश्‍वास नहीं किया जा सकता और निपुणता पर यूरोपीय लोगों का 
ही एकाधिकार हूँ। कानेवालिस के यह विचार भारतीयों के आत्म-सम्मान के लिए 
अपमानजनक थे और जब तक सरकार इन विचारों से प्रभावित रही, भारतीय 
जनता का आन्दोलन जोर पकड़ता रहा। 

सिविल सर्विस की परीक्षाओं को इंगलेण्ड के साथ-साथ भारत में भी प्रारम्भ 
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करने के आन्दोलन को दादाभाई नौरोजी ने इँगलेण्ड में भी आरम्भ किया। दादा- 
भाई नौरोजी के प्रयत्नों के फलस्वरूप इंगलेण्ड की लोक-सभा ने १८९३ ई० में एक 
प्रस्ताव पास किया, जिसमें इँगलेण्ड के साथ-साथ भारते में भी सविल सर्विस की 
परीक्षाएँ आरम्भ करने और सभी परीक्षाथियों को समान दृष्टि से देखने का समर्थन 
किया गया था। तत्कालीन राज्य-सचिव छोडे किम्बरळे ने इस प्रस्ताव को भारत- 
सरकार के पास भेजते हुए साथ में यह भी जोड़ दिया कि सिविल सर्विस में यूरोपीय 
लोगों को पर्याप्त संख्या में बनाये रखना आवश्यक हे; राज्य-सचिव के इस विशेष 
निदेश ने प्रस्ताव को सारी अच्छाइयों को प्रभावहीन बना दिया और व्यावहारिक 
रूप में इसका कोई महत्त्व न रह गया। परिणाम यह हुआ कि Bis लैन्सडाउन की 
सरकार ने इस प्रस्ताव के विपक्ष में सम्मतिं प्रकट की, क्योंकि मद्रास के अतिरिक्त 
और कोई भो प्रान्तीय सरकार इस प्रस्ताव के सिद्धान्तो से सहमत न थी। भारत- 
सरकार ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध जो कारण दिये थे वे न्याय-सम्मत होने की अपेक्षा 
शब्दाडम्वरपूर्ण हो अधिक थे.। भारत-सरकार ने यह आशंका प्रकट की कि यदि 
प्रतियोगीय परीक्षाओं (Competitive Exam.) पर नियन्त्रण न रखा गया 
तो सिविल सर्विस में यूरोपीय व्यक्तियों की संख्या तो कम हो ही जायगी, परन्तु 
इसके साथ-साथ मुसलमान, सिक्ख इत्यादि जातियाँ भी, जो परम्परागत प्रणाली से 
शासन करने को अम्यस्त है और जिनमें अद्भुत चारित्रिक वल हे, परन्तु जो साहि- 
त्यिक शिक्षा में पिछड़ी हुई है, सरकारी नौकरियों से वञ्चित हो जायेंगी । इसके 
अतिरिक्त भारत-सरकार ने यह भी विचार प्रकट किया कि भारत के एक भाग के 
लोग अपने स्वभाव तथा परम्पराओं के कारण, देश के दूसरे भाग में सरकारी अधि- 
कारी के कतंव्यों का ठोक-ठीक निर्वाह न कर सकेंगे। इन कारणों की आलोचना 
करना व्यर्थ है । यह प्रस्ताव विभिन्न विभागों में घूमता हुआ, अन्ततः भारत-सचिवा- 
लय (India Office) की फाइलों में विलीन हो गया। 

Se किम्वरले के पश्चात्‌ श्री एच० एच० फाउलर ने भारत-सचिव का पद- 
भार ग्रहण किया। फाउलर महोदय भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारतीयों की 
आकांक्षाओं को पूर्ण करने की सवसे अच्छी विधि यही हे कि जहाँ कहीं सम्भव हो, 
उनकी निम्न पदों से उच्च पदों पर तरक्की की जाय। इससे अँगरेजों की न्याय- 
बुद्धि तो सन्तुष्ट हो गई; परन्तु भारतीय जनमत उबळ पड़ा। अँगरेज सरकार के: 
वचनो तथा न्याय पर से भारतीयों का विश्वास उठने लगा । आन्दोलन जोर 
पकड़ने लगा। फल यह हुआ कि लॉड कर्जन ने अपने प्रति जो कटुता की भावना: 
जाग्रत्‌ कर दी थी वह और भी बढ़ गई। ees - 

लाँडै कर्जत ने सरकारी नौकरियों में बहुत से परिवतंन किये, परन्तु इनके 
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-भारतीयकरण के प्रति उसके विचार भिन्न न थे। भारतीयों को सरकारी नौकरियों 
से वञ्चित रखने की सरकारी नीति के विरोध में गोखले ने १९०३ ई० में परिपद्‌ 
में आवाज उठाई, परन्तु फल कुछ भी न हुआ। आन्दोलन दिन पर दिन जोर पकडता 
गया; शिक्षित वेकारों की प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या ने इस आन्दोलन को और भी 
चल दिया | विश्वविद्यालय की शिक्षा पूर्ण कर छेने के वाद जव युवक जीवन-क्षेत्र में 
उतरते थे तो उन्हें सरकारी नौकरियों के सारे दरवाजे अपने लिए वन्द दिखाई 
देते थे। आन्दोलन को बढ़ते देख सरकार ने पुराने हथकण्डे से काम लिया; सित- 
Fat १९१२ में एक 'जन-सेवा जाँच-समिति' (Public Service Com- 
mission) को नियुक्ति की। लॉडं इस्लिग्टन इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए और उनके 
साथ दो भारतीय सदस्य स्व० न्यायाधीश अब्दुरंहीम तथा श्री चौबल रखे गये। 
“बताया गया कि लॉड हाडिंज की सरकार भारतीयों को सरकारी नौकरियों में देश 
के हितों को क्षति न पहुँचाते हुए अधिक से अधिक भाग देने के लिए “उत्सुक' हे । 
“इस जाँच-समिति को काम यह सौंपा गया कि वह सरकारी नौकरियों में भारतीयों 
के लिए जाने के प्रश्‍न पर अपना विवरण प्रस्तुत करे और उन रुकावटों की भी जाँच 
“करे जो गैर-यूरोपीय लोगों को सरकारी नौकरियों में लेने के मार्ग में अभी तक 
-विद्यमान हँ तया सरकारी नौकरियों के शाही (Imperial) एवं प्रान्तीय इन 
:दो विद्यमान विभाजनों के व्यावहारिक पक्ष की जाँच करे।” 

इस जाँच-समिति को अपने विचार के लिए प्रमाण जुटाने मं दो वर्ष लग गये 
:और इस कार्य में २० लाख का व्यय हुआ। इसने अपना विवरण १९१५ में पूर्ण 
“कर लिया, परन्तु महायुद्ध के कारण सरकार ने इस विवरण के प्रकाशन को जनवरी 

१९१७ तक के लिए स्थगित कर देना उचित समझा। इस समिति की सिफारिशों 

-घटना-चक्र की प्रगति से मेल न खाती थीं; अतः इनकी सर्वत्र तीब्र आलोचना हुई। 
-जाँच-समिति के दोनों भारतीय सदस्यों ने इसके विवरण से असहमति प्रकट करते 
-हुए बहुमूल्य टिप्पणियाँ लिखीं । ये टिप्पणियाँ सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में 
भारतीय दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देती हे और इंस प्रकार सरकारी नौकरियों के 
“विषय में इनसे बहुमूल्य सूचनाएँ मिलती हें । ; 

जाँच-समिति के सुझाव--इस जाँच-समिति ने २४ नौकरियों के विषय में 
“प्रमाणों का संग्रह किया। जिन नौकरियों के लिए भर्ती साधारणतया भारत में की 
जाती थी, उनको संख्या में जाँच-समिति ने वृद्धि कर दी। जिन नौकरियों के लिए 
"भर्ती पूर्णतः या अंशतः यूरोप में की जाती थी, उनको इस जाँच-समिति ने तीन 
जबान वर्गों में बाँटा। 

जाँच-समिति का कयन था कि “पहले वर्ग में हम भारतीय सिविल स्विस और 
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पुलिस-विभाग को रखते हें, जिन दोनों में भारत के सुशासन के लिए अँगरेज सरकार 
का उत्तरदायित्व ऐसा है कि उसके निर्वाह के लिए इन विभागों के उच्चतर पदों पर 
अँगरेज अधिकारी अत्यधिक संख्या में रखने आवश्यक हूँ । दूसरे बगे में वे नौकरियाँ 
आती हैं, जिनमें शासन-नोति, एवं निपुणता की दृष्टि से पूर्वीय तथा पश्चिमी तत्त्वों 
का मिश्रण वांछनोय है। ऐसी नौकरियाँ शिक्षा, सेना, अर्थ-व्यवस्था इत्यादि से 
सम्बन्धित है । तीसरे वर्ग में कुछ वैज्ञानिक तथा शिल्प-सम्वन्धी (Technical) 
नौकरियाँ आती है, जैसे कृषि, कारखाने, जंगल इत्यादि विभागों की । इन नौकरियों 
में शासन-नीति की दृष्टि से यूरोपीय व्यक्तियों को रखने की कोई आवश्यकता 
नहीं है; इनमें भारत में भर्ती करने में वाधा यह्‌ हे कि इस देश में वेज्ञानिक तथा 
शिल्प-सम्बंन्धी शिक्षा के लिए सुविधाओं का अभाव हे, जिसके कारण यहाँ योग्य 
अध्यापकों की कमी हं ।” 

यह जाँच-समिति भारत में आई० सी० एस० की परीक्षा प्रारम्भ करने के पक्ष 
में न थी, जिसके लिए भारतीय जनता एकमत से माँग कर रही थी। इस असहमति 
के लिए जाँच-समिति ने अनेक कारण वताये, परन्तु यह वास्तविक कारण प्रकट न 
किया कि आई० सी० एस० परीक्षा केवल अँगरेजों के लिए ही वनाई गई थी। 
भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जाँच-समिति ने प्रत्येक विभाग में 
हिन्दुस्तानियों के लिए कोई संख्या या अनुपात निश्चित कर देने की सिफारिश ar 
यह जाँच-समिति सिद्धान्ततः किसी विभाग में भारतीय कमंचारियों की प्रतिशत 
संख्या निश्चित करने के पक्ष में न थो; परन्तु व्यवहार में इसने एक अस्थायी 
व्यवस्था” के रूप में यह स्वीकार कर लिया था। आई० सी० एस० परीक्षा के 
सम्बन्ध में जाँच-समिति का सुझाव यह था कि ७५% भर्ती इंगलेण्ड में खुली 
प्रतियोगीय. परीक्षा द्वारा की जाय; सिद्धान्ततः भारतीय भी इस परीक्षा में 
भाग ले सकते थे, परन्तु उनको ऐसा करने से रोकने के लिए अधिकतम आयु २४ 
वर्ष से घटा कर १९ कर दी गई और न्यूनतम आयु १७ रखी गई तथा परीक्षण- 
काल (Probationary period) २ से बढ़ाकर ३ वर्ष कर दिया गया ।' 
२५% भर्ती भारत में करने का सुझाव रखा गया; यह भर्ती मनोनयन (Nomi- 
nation) द्वारा होती थी, जिसके लिए एक चुनाव-समिति (Selection. 
Committee) नियुक्त की.जातो थी; इस समिति में सरकारी सदस्यों का 
बहुमत रखा जाता था। पुलिस-विभाग में भारतीयों की प्रतिशत संख्या और भी 
कम रखी गई थी; यह संख्या १०% से प्रारम्भ कर धीरे-धीरे २०% तक ले जाई 
जाती थी। 

सरकारी नौकरियों को शाही, प्रान्तीय और अधीन--इन वर्गों में विभाजित 
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करने के सम्वन्ध में जाँच-समिति ने यह सम्मति प्रकट की कि इनमें से 'प्रान्तीय' 
वर्ग को समाप्त कर देना चाहिए और यदि किसी प्रान्त में इसको रखा भी जाय तो 
इस वर्ग के नाम में उस प्रान्त का नाम आ जाना चाहिए, जैसे संयुक्त-प्रान्त जन-- 
सेवा' (U. P. Civil Service) और यदि प्रान्तीय जन-सेवा के कुछ विभागों 
में भर्ती भारत-सरकार द्वारा होती हो तो इन दोनों में भेद करने के लिए श्रेणी १” 
और श्रेणी २' नामों का व्यवहार किया जाय। 

जाँच-समिति की सिफारिशों से जन-मत वहुत असन्तुष्ट रहा। भारतीय 
जनता ने इनसे अपमान का अनुभव किया और स्वतन्त्र होने का उसका निश्‍चय और 
भी दृढ़ हो गया। श्री हृदयनाथ कुंजरू ने ठीक ही कहा था कि इस जाँच-समिति केः 
“विवरण से हमारा भारत के लिए शी घ्रातिशी घ स्वशासन प्राप्त करने का निश्चय 
दृढ़ हो जाना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारी मुक्ति है ।” न्यायाधीश श्री अब्दुरंहमान' 
ने भारतीय भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा था कि अव प्रश्‍न यह नहीं रह गया 
हे कि भारतीयों को अधिकाधिक सरकारी नौकरियाँ दी जाये, अपितु अब तो आव- 
श्यकता इस बात की हे कि यूरोपीय व्याक्तियों की नियुक्ति उन्हीं पदों पर की जाय 
जहाँ उनकी निथुक्ति के विना काम न चलता हो और “इसलिए प्रश्‍न यह रह जाता 
है. कि किन नौकरियों पर किस सीमा तक इँगलेण्ड से नियुक्तियाँ की जाये।” 
aft अव्दुरंहमान ने आगे कहा कि “बहुमत के दृष्टिकोण में जो सुझाव छिपा हे वह यह 
है कि शासन में भारतीयों के लिए नौकरियां प्राप्त करने के विशेष उपायों की आव-- 
इयकता है और इसलिए व्यावहारिक प्रश्‍न यह है कि उन्हे कितनी अधिक या कम 
नौकरियाँ दो जायें। दूसरी ओर मेरे मन में जो धारणा जम गई है वह यह है कि 
यदि भारतीय उच्च पदों पर पैर नहीं जमा सके हे तो इसमें उनका अपना दोष नहीं 
है, इसका कारण वे तरह-तरह की बाघाएँ हैं, जो उनके मागे, में.खड़ी की गई हुँ।' 
उनके लिए इतना ही पर्याप्त होगा कि उन पर लगाई गई रोक हटा दी जाये ओर 
समान सुयोग तथा निष्पक्ष व्यवहार के सिद्धान्तो को व्यावहारिक रूप में अपनाया 
जाय। सरकारी नौकरियों में भारतीयों के हिस्से के वारे में श्री हृदयनाथ कुंजरू 
लिखते है कि “कमीशन ने जिन चौबीस नौकरियों पर विचार किया हे, उनके अन्त- 
गंत ९९४९ अफसर आते हैं, जिनमें से ४,१४० अर्थात्‌ ४२% की भर्ती यूरोप से | 
की गई है। इसके अतिरिक्त उन विभागों में जहाँ २००) से कम के वेतन नहीं 
हैं, ११,०६४ पद हैँ। इनमें से ४२% अर्थात्‌ आधे से भी कम पदों पर ही भारतीय 
नियुक्त हैं। यदि हम केवल कम से कम ५००) तथा Coo) प्रति मास वेतनवाले 
पदों पर विचार करें, तो हम देखते हैं कि इन पदों की संख्या क्रमश: "४,९८४ तथा 
२,५०१ है और इनमें भारतीयों का हिस्सा पहलीं श्रेणी के पदों में १९% तथा दूसरी 
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श्रेणो के पदों में १०% हे ।” भारतीयों को सरकारी नौकरियों में उनका न्यायो- 
चित हिस्सा देने में आज तक सरकार ने जो कदम उठाये वे कितने अपर्याप्त थे इसका 
उपर्युक्त बिवरण से अधिक स्पष्ट और क्या अमाण हो सकता हे? अव तक सरकार 
“को नीति यही रही कि भारतीयों को ऊँचे वेतनवाले पदों से अलग रखा जाय और 
“इस जाँच-समिति की सिफारिशों में भी इस नीति में कोई वास्तविक परिवतंन दिखाई 
नहीं देता। 

२० अगस्त १९१७ की घोषणा में शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों के 
अधिकाधिक प्रवेश की नीति की स्पष्ट घोषणा की गई थी। इस घोषणा को देखते 
gu इस्लिग्टन-जाँच समिति की सिफारिश सरकारी तौर पर भी अपर्याप्त समझी 
गईं और मॉण्टफोर्ड-विवरण (Montford Report) के निर्माताओं ने भी 
-इस बात को स्वीकार करते हुए यही कहा कि यद्यपि “इस्किग्टन-विवरण को इस समय 
की कार्यवाही का आधार बनाना चाहिए. . .परन्तु हमारा विचार हे कि कुछ 
महत्त्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में इसके निष्कर्षो में वृद्धि करना आवश्यक होगा।” 
माँग्टफोर्ड-विवरण में आगे कहा गया है कि “(इस्लिग्टन जाँच-समिति के) विवरण 
पर हस्ताक्षर होने के समय से अब तक भारतीय शासन के लिए पूर्णतः नवीन नीति 
अपना लो गई है, जो सफलता के लिए उस सीमा पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, 
-जिस तक शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का प्रवेश कराया जायगा। इसलिए 
हम यह आवश्यक समझते हैँ कि भारतीयों को बहुत अधिक बढ़ाये हुए अनुपात में 
अर्ती तत्काल प्रारम्भ हो जानी चाहिए।” सरकारी नौकरियों में भारतीयों की 
अर्ती बढ़ाने के लिए माँ ग्टफोड-विवरण में यह विधि सुझाई गई कि “अतिवर्ष इतने 
भारतीयों को भर्ती किया जाय, जितनों को उस विभाग में पहले से नियुक्त कर्मचारी 
“सिखा-सथा सके और सारे विभाग के स्तर पर ला सकें।” इसके लिए इस विवरण 
में यूरोपीयों तया भारतोयों के बोच यथासम्भव समान बॅटवारे का सुझाव दिया 
गथा, परन्तु उपयुक्त उम्मोदवारों की कमी तथा विभिन्न प्रान्तों में स्थिति की 
“भिन्नता को ओर ध्यान दिलाते हुए सावधानी से काम लेने का भी परामर्श दिया 
गया और इसके लिए यह सुझाया गया कि कुछ प्रान्तों में नौसिखियों का अनुपात 
अन्य प्रान्तों को अपेक्षा अधिक रखा जाय। 

इन प्रारम्भिक वक्तव्यो के साथ माँग्टफोर्ड-रिपोर्ट में भविष्य को कार्यवाही 
के आधारस्वरूप निम्नलिखित सिद्धान्त रखे गये। इसमें जातीय भेदभाव दूर 
करने तथा इस भेदभाव के विना नियुक्तियाँ करने का सुझाव दिया गया! 
दूसरे, इस विवरण में यह प्रस्ताव रखा गया कि जिन नौकरियों के लिए इंगलेण्ड में 
अर्ती की जाती है और यह भर्ती यूरोपीयों तथा भारतीयों के लिए समान रूप से खुली 
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है, उनके लिए भारत में भर्ती करने की भी कोई प्रणालो अवश्य होनी चाहिए और 
इस विवरण में जो प्रणाली प्रस्तावित की गई, वह यह थी कि ऐसी नौकरियों के लिए 
भारत में भर्ती को कोई प्रतिशत संख्या निश्चित कर दी जाय; उदाहरण के रूप में 
इस विवरण में सुझाव दिया गया कि आई० सी० एस० के उच्च पदों के लिए ३३% 
भर्ती भारत में को जाय और प्रतिवर्ष इस प्रतिशत में १2% की वृद्धि अगली जाँच- 
समिति के नियुक्त होने तक को जाती रहे; दूसरी नौकरियों में भी यही प्रणाली 
अपनाई जाय और इस प्रकार सरकारी नौकरियों में भारतीयों की संख्या 
बढ़ाई जाय। 

सन्‌ १९१९ के भारत-सरकार कानून (Government of India Act, 
1919) में, जिसका हम आगे वर्णन करेंगे, राज्य-सचिव को आई० ato एस० 
में भारतीयों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने तथा भारत में सरकारी नौकरियों 
के वर्गीकरण, उनकी भर्ती, नौकरी की शर्तें, वेतन, भत्ते इत्यादि को नियमित करने 
का भो अधिकार दिया गया। राज्य-सचिव नियम बनाने के अपने इस अधिकार 
को परिषद्‌-सहित गवर्नर-जनरल (Governor-General-in-CGouncil) 
को या स्थानीय सरकारों को सौंप सकता था । १९१९ के कानून में राज्य-सचिव 
को 'जन-सेवा-आयोग' ( Public Services Commission ) नियुक्त 
करने का भी अधिकार दिया गया, जिसमें सभापति सहित पाँच से अधिक सदस्य न 
हों, सदस्यों का कार्य-काल पाँच वर्ष हो और उनकी दुबारा नियुक्ति हो सके, यह 
“आयोग? राज्य-सचिव द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित भर्ती-सम्बन्धी 
कायं करे। 

राज्य-सचिव ने जो नये नियम बनाये, उनके अनुसार भर्ती के लिए इंगलेण्ड 
तया भारत में एक साथ प्रतियोगीय परीक्षाओं की प्रणाली अपनाई जातो थी और 
बिभिन्न सम्प्रदायों तथा प्रान्तों को उचित हिस्सा देने के लिए मनोनयन (Nomi- 
nation) किया जाता था। 

सरकारी नौकरियों का सारा प्रश्न फिर से सन्‌ १९२२ में एक शाही कमीशन 
के सामने रखा गया; लाडं ली इसक सभापति थे, इसके प्रस्तावों का विवरण हम 
अगले परिच्छेद में दंग । 

मॉग्टफोडं-विवरण में सरकारी नौकरियों में यूरोपीयों की स्थिति को सुरक्षित 
रखने के लिए कुछ उपाय निश्‍चित करना आवश्यक समझा गया था,इसलिए १९१९ 
के कानून में इस उद्देश्य से तीन महत्त्वपूर्ण बातें रखी गई थीं :--- 

(१) यूरोपोय कमंचारी का चाहे जैसा भी आचरण हो, मन्त्री उसको पद- 
च्युत नहीं कर सकता। 

२९ 
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(२) उच्च कर्मचारियों को अपने विभागीय सचिवालय के प्रधान 
अधिकारियों के विरुद्ध सीधे गवर्नेर से शिकायत करन का अधिकार होगा। 
| (३) कमंचारियों के वेतन, भत्ते, Tat इत्यादि मंत्रियों की अधिकार-सीमा 


: ya S के कारण सरकारी पदाधिकारी जनता के नियन्त्रण से मुक्‍त हो 
गये; परिणाम यह हुआ कि वे उद्दण्ड वन गये, क्योंकि उन्हें पद-च्युत होने क कोई 
भय न था। वे सीधे राज्य-सचिव से सम्बन्ध रखने लगे और राज्य-सचिव भी उनके 
माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी वातों को नियन्त्रित करन लगा,जिनको प्रान्तीय 
या स्थानीय सरकारों को सौंपा गया था। सरकारी पदाधिकारियों का आचरण 
सुधारों को माँन्टफोर्ड-योजना को विफल बनाने में कम सहायक न हुआ। 


दमन, महायुद्ध और १९१९ के सुधार--सरकारी दमन, कांग्रेस में फूट, नरम 


दल का सुधारों को स्वीकार कर लेना, इन सव बातों ने मिलकर, राजनीतिक 


आंडेलन की धारा को अवरुद्ध कर दिया था और इसको जन-आन्दोळन बन जाने से 
रोक दिया था। भारतोय राजनोति में महात्मा गान्धी के प्रवेश से भारत के राज- 
नोतिक आन्दोलन ने जन-आन्दोलन का रूप घारण किया। 

लॉडं हाडिज ने कांग्रेस की फूट से लाभ उठाकर कठोर दमन और साथ ही 
सहानुभूतिं की नीति द्वारा भारतीय जनता को अँगरेजी राज के पक्ष म करने ma 
सफल प्रयत्न किया। हाडिज के सामने सबसे पहली समस्या थी प्रेस और : 


द्वारा उम्र क्रान्तिवाद के बढ़ते हुए प्रचार को रोकना। उसने सवसे पहले प्रहार इसी 


दिशा में किये। सन्‌ १९११ में, गोखले के उग्र जि तेघ को उपेक्षा कर  राजद्रोहात्मक 


सभा-निषेध कानून' (Prevention of Seditious Meetings Act) पास किया. 


गया; इउके साथ-साथ सन्‌ १९१० के प्रेप-विधान (Press law); १९१३ x 
'दण्ड-विधान-संशोधक कानून! (Criminal Law Amendment Act) जिसमे 
RETA को एक स्वतन्त्र अपराध मानकर इसको व्याख्या की गई थी, इन कानूनों 
ने मिलकर कार्यकारिणी के हाथों में सरकार को निष्पक्ष आलोचनाओं तक का 
सुँह बन्द कर देने की शक्ति दे दी। ee 

परन्तु हाडिज को दमत-तोजि के साथ-साथ उसकी सहानुभूति की नीति ने 
जनता को AGT कुछ सरकार को ओर Gia लिया, और कर्जन के शासन-काल r 
चायो को भरने में बहुः सहायता को। बंगाल में विभाजन-विरोधी सा 
उप्र प्र[त्ति गें सहित अब मो उत्त'ह के साथ चल रहा था। जन ही, १९११ a इस 
सम्बन्ध में एक सार्वजनिक सभा को घोषणा की गई थो; इस घोषणा न लाड हार्डिज 
का ध्यान इस आन्दोलन की ओर आर्कापत किया। उरने स्थिति से पूर्णतः परिचित 
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करानें के लिए श्री gaara वनर्जी को आमन्त्रित किया । इस भेंट का परिणाम 
यह हुआ कि सभा का विचार त्याग दिया गया और बंगाल के प्रभावशाली तया 
प्रतिनिधि व्यक्तियों ने सरकार के सामने एक स्मृति-पत्र जून, १९११ के अंतिम 
दिनों में प्रस्तुत किया। अंतत: १९ दिसम्बर, १९१२ को शाही दौरे के अवसर पर 
बंगाल के विभाजन में संशोवन किया गया। 

as हार्डिज के समय में जनता को भावनाओं तथा आकांक्षाओं के प्रति 
सरकार को दृष्टि में स्पष्ट परिवतंन' दिखाई देता है। सरकार ने, चाहे उसके 
आन्तरिक उद्देश्य जो भी रहे हों; कम से कम इतना तो अवश्य किया कि अब वह 
जनता के कष्टों को समझने लगी और उनको दूर करने का प्रयत्न करने लगी। 
इस दृष्टि से लॉड हाडिज का शासन-कारूं कर्जन के शासन-काल से सर्वथा भिन्न 
प्रतीत होता हे और सरकार को यह सहानुभूति महायुद्ध के वुरे दिनों में भारत 
में आन्तरिक शान्ति बनाये रखने में बहुत कुछ सफल हुई और इन दिनों देश 
की आन्तरिक शान्ति सरकार के लिए बहुत ही आवश्यक भी थी। 

हाडिज तथां उससे कुछ कम मात्रा में मिन्टो ने भारत के प्रति जो सहानुभूति 
प्रकट को उसके कारण भारतीय न होकर अन्त राष्ट्रीय थे। यूरोप के राष्ट्र शस्त्रों 
तथा युद्ध-सामग्रियों से सिर से पाँव तक लेस होकर दो दलों मे वॅट गये थे और विश्व- 
युद्ध अनिवार्यं प्रतीत हो रहा था। केसर (द्वितोय विलियम) की अधीनता में युद्ध- 
निपुण जमंनी पृथ्वी के अधिक भाग पर अधिक;र करने,उपनिवेज्ञों तथा कच्चे माल 
की दौड़ में अपने देश की सीमाओं से वाहर झपटने तथा उस शक्ति-संतुलन को जो 
उस समय साम्राज्यवादी इंगलेण्ड और फ्रांस की ओर झुका हुआ था, समाप्त करने 
पर तुला हुआ था। 

Aa साम्राज्यवादी राष्ट्रों के इत संघर्ष में टर्की के ओटोमान साम्राज्य 
ने जमंनी का पक्ष लिया, जिससे इंगलेण्ड का उसके विरोध में होना आवश्यक हो 
गया। इस स्थिति ने १९११-१३ के बालकाउ युद्धो के साथ मिलकर तथा यू रोप के 
ASAT देशों के प्रति इँगलेण्ड के व्यवहार ने भारतीय मुसलमानों की राज- 
भक्ति को हिला दिया और बाद में यही विलाफत आन्दोलन का कारण बना। 

संक्षेप में, यूरोप को उल्झतों तथा भारत में मुसलमानों को राजभक्ति में 
शिथिलता को देखते हुए इंगलेण्ड दमन-नोति से ही काम न चला सकता था; यही 
कारण है कि हाडिज के समय से सरकार की नीति सहानूभूतिपूर्ण बन गई, जो 
१९१९ तक चलतो रहो और यही स्थिति इस बोच १९१७ को घोषणा, १९१९ के 
सुधार तथा भारत को उन सब प्रश जाओं का कारण बनो जो उस समय के अंगरेज 
राजनोतिज्ञों के संसदीय तथा सार्वजनिक भाषणों मे भरी हुई sl परन्तु युद्ध के 
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समाप्त होते ही यह सहानुभूतिं भी लुप्त हो गई और वात-वात में बल-प्रयोग होने 
लगा। वास्तव में, भारतीय इतिहास तया अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में बहुत घनिष्ठ 
संबंध हे । यह विषयं इतना विस्तृत हे कि इस पर एक अच्छा ग्रन्थ तैयार हो सकता 
है । यहाँ इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि इँगलैण्ड की यूरोप में स्थिति जव कभी 
संकटपूर्ण हुई, उसने भारतीय शासन में सहानुभूति की नीति अपनाई और यूरोप में 
जव कभी उसका प्रभाव बढ़ा, भारतीय शासन में उसने दमन-नीति से काम लिया । 
छाडे हाडिज ने बंगाल की जनता में वंग-बिच्छेद से उत्पन्न क्षोभ को शान्त करने 
के विषय में राज्य-सचिव के साथ अगस्त, १९११ से ही पत्र-व्यवहार आरम्भ कर 
दिया था। बंगाली जनता के क्षोभ को दूर करने की लॉर्ड हाडिज की योजना एक 
बिस्त॒त योजना का अंग थो जो उसने अगस्त, १९११ के अपने पत्र में राज्य-सचिव 
के सामने रखी थी। उसकी योजना यह थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से 
हटाकर दिल्ली में ले आई जाय, बेंगला-भायी पाँच डिविजनों-प्रेसिडेन्सी, ववान, 
ढाका, राजशाही और चिटगाँव को एक प्रेसिडेन्सी के रूप में पुनः संयुक्त कर दिया 
जाय, जिसके शासन के लिए परिपद्‌-सहित गवर्नर(Governor-in-Council) 
नियुक्त हो, बिहार, छोटा नागपुर और उड़ीसां को सम्मिलित कर परिषद्‌-सहित 
लेपिटिनेंट-गवर्नर के अधीन रखा जाय और इस नये प्रदेश के लिए एक व्यवस्थापिका 
'परिपद्‌ वनाई जाय तया इसकी राजधानी पटना में हो, और आसाम को पुनः चीफ 
कमिश्नरी वनां दिया जाय। इस योजना के अन्त में यह भी प्रस्ताव किया गया था 
“कि शासन-सम्बन्धी इन परिवतंनों की घोषणा आगामी शाही दरवार के अवसर पर 
THE द्वारा की जाय। हाडिज की यह योजना कुछ छोटे-मोटे परिवर्तनों के साथ 
स्वीकृत हुई। इसके अनुसार आवश्यक घोषणाएँ कर दी गई और इसमें प्रस्तावित 
शासन-सम्बन्धी परिवर्तन सन्‌ १९१२ के भारत-सरकार-कानून में रखे गंये। 
हाडिज की दृष्टि में राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली आ जाना इस सारी 
योजना की संवे-प्रमुख बात थी और यह परिवर्तन भारत के भावी नियमित विकास 
के लिए आवश्यक था। उसने १९११ के अपने पत्र में लिखा था कि “भारत मे अँग- 
रेजी राज्य का बना रहना परिषद्‌-सहित गवर्नर-जनरळ के चरम सर्वोच्चाधिकार 
'पर निर्भर करता है | अंततः यह भी निदिचित हे कि कालान्तर में भारतीयों की शासन 
में अधिकाधिक हिस्सा बँटाने की न्यायोचित माँग को पुरा करना ही पड़ेगा और 
तब प्रश्‍न यह उठेगा कि शासकीय अधिकारों का यह बँटवारा परिषद्‌-सहित गवनेर- 
जतर के सर्वोच्च अधिकार को अक्षत रखते हुए केसे किया जाय। इस प्रश्‍न का 
एकमात्र संभव समाधान यही हो सकता था कि प्रान्तों को धीरे-धीरे स्वशासन के 
अधिकाधिक अधिकार दिये जायें, जिससे अंतत: भारत में प्रान्तीय सरकारें अपने 
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शासन में स्वतन्त्र हो जायें और उन सबके ऊपर भारत-सरकार हो, जिसको प्रान्तीय 
सरकारों के कुशासन को रोकने का अधिकार हो, परन्तु साधारणतया जिसका कार्य- 
क्षेत्र शाही मामलों तक सीमित हो, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए यह आव- 
इयक हे कि सर्वोच्च सरकार को किसी प्रान्तीय सरकार से सम्बद्ध न रखा जाय। 
इसलिए भारत-सरकार को कलकत्ता से हटाना एक ऐसा कार्य होगा जो हमारे 
विचार से स्थानीय स्वायत्त शासन के नियमित और दोप रहित विकास में महत्त्व- 
पूर्ण योग प्रदान करेगा ।” 

शाही दरबार, १२ दिसम्बर, १९१२--दिसम्बंर, १९१२ में सम्राट्‌ पंचम जॉजं 
का भारत-आगमन कोई महत्त्वहीन घटना न थी । यह पहला अवसर था जव किसी 
इँगलैण्ड के राजा ने भारत-भूमि पर पाँव रखा था । इस अवसर को चिर-स्मरणीय 
बनाने के लिए दिल्ली में एक शानदार राजतिलक का दरवार किया गया, भारतीय 
जनता को प्रभावित करने के लिए देशी रियासतों से लेकर सैनिक तथा जन- 
सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न 'वरदानों' की घोषणा की गई, रियासतों 
को 'नजराने' की छूट दी गई तथा सैनिक एवं जन-सेवा के कर्मचारियों को उनके 
वेतन के हिसाव से अतिरिक्त रकमें दी गईं और सार्वजनिक शिक्षा क प्रसार के 
लिए ५० लाख का अनुदान स्वीकार किया गया । इन 'वरदानों' में सबसे महत्त्वपूर्ण 
था बंगाल के विच्छेद का संशोधन, जिसने स्पष्ट कर दिया कि 'वमों और वरदानों' 
में कितना घनिष्ठ सम्बन्ध हे और जिसने इस विश्‍वास को दृढ़ कर दिया कि 
अँगरेजों को ठीक मार्ग पर लाने का एकमात्र उपाय उम्र आन्दोलन ही हे। 

१९१२ का भारत सरकार कानून--शाही दरवार में राजा द्वारा घोषित 
शासन-सम्बन्धी परिवतंनों को संसदीय स्वीकृति देने के लिए १९१२ का भारत- 
सरकार कानून पास किया गया, जिसके अनुसार 

(१) बंगाल के गवर्नर, उसकी व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी परिषदों 
को वही अधिकार दिये गये जो मद्रास और बम्बई को प्राप्त थे । 

(२) बिहार और उड़ीसा में कार्यकारिणी परिषद्‌ की व्यवस्था की गई। 

(३) चोफ कमिइनरों के प्रदेशों मे व्यवस्थापिका परिषदों के निर्माण की 
व्यवस्था की गई और आसाम तथा मध्य-प्रान्त के लिए परिषदे बनाई गई । दिल्ली 
प्रान्त को एक चीफ कमिइनर के अधीन परिषद्‌-सहित गवर्नर-जनरल के सीधे 
अधिकार में रखा TAT | 

बंग-विच्छेद में संशोधन कर बंगालियों की भावनाओं को संतुष्ट किया गया 
और सरकारी नौकरियों के विषय में जाँच करने के लिए १९१२ में एक “जन-सेवा 
जाँच-समिति' नियुक्त कर शिक्षित बेकारों को आश्वासन दिया गया। इस जाँच- 
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समिति के कार्यों और सुझावों का वर्णन पीछे किया जा चुका है। इस जाँच- 
समिति ने यह दिखाकर कि वह कुछ करने में संलग्न है आन्दोलन को शान्त करने में 
सफलता प्राप्त कर ली। 

१९११ से १९१९ तक के वर्षों में भारतमें साधारणतः जो शांति वनी रही वहां 
हाडिज का लक्ष्य और उपलब्धि थी । यद्यपि इस काल में भी क्रान्तिकारी प्रवृत्तियाँ 
सक्रिप्र थो और सार्वजनिक सुधारों का आन्दोलन भी चल रहा था, परन्तु इनमें से 
कोई भो इतना प्रभावशाली या व्यापक न था कि उससे देश की साधारण शान्ति भंग 
हो सकती | काल-क्रम को दृष्टि से १९१५ का वर्ष भारत के राजनीतिक इतिहास में 
एक नये मोड़ का द्योतक हे, क्योंकि इस वर्ष तिलक के नेतृत्व में उग्र दल ने पुनः 
कांग्रेस में प्रवेश कर उसको झकझोर दिया । इसी वर्ष भारत-रक्षा कानून (Defence 
of India Act) पास हुआ, जिसने कार्यकारिणी को जाँच के विना ही लोगों को 
गिरफ्तार करने का अधिकार देकर क्रान्तिकारी कार्यों को आघात पहुँचाया। 
१९१५ के वाद एक ओर क्रान्तिकारी आन्दोलन या तो समाप्त हो गया या छिपे- 
छिपे चलने लगा तो दूसरी ओर तिलक और ऐनी बोसेन्ट के नेतृत्व में राजनीतिक 
आन्दोलन, स्वराज का लक्ष्य लेकर जोर पकड़ने लगा। 

ऊपर हमने १९११ से १९१९ तक के काल में भारत में साधारणतया शान्ति 
का उल्लेख किया है। शान्ति की यह स्थिति १९११ से १९१६ तक के काल में 
सर्वाधिक स्पष्ट थी। इसके कारण थे उस समय की राजनीतिक, आर्थिक तथा 
मानसिक स्थिति और किन्ही दृष्टियों से यह शान्ति तूफान के पहले के सन्नाटे या 
पुनः गोलियों की बौछार आरम्भ होने से पहले की अस्थायी सन्धि-जैसी थी । 

भारत तथा १९१४-१८ का महायुद्ध--यूरोप बहुत समय से युद्ध की तैयारियों 
में व्यस्त था; इस युद्ध का कारण आस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आकं ड्यूक 
फडिनैन्ड की जून १९१४ में सेराजेवो में बोसेनिया के एक युवक द्वारा हत्या से कहीं 
अधिक गहरा था। इस हत्या के साथ ही युद्ध के नगाड़े बज उठे और सारा संसार 
युद्ध के भयंकर भँव्र में जा फंसा । ब्रिटेन के अधीन होने के कारण भारत को भी 
युद्ध में उतरना पड़ा। इस युद्ध को जीतने में भारत ने जो सहायता की वह उसके 
साधनों से कहीं अधिक थी; इतनी अधिक सहायता की उससे आशा न की गई थी। 
यह सहायता बहुत कुछ उन प्रशंसाओं और वचनों का परिणाम थी जो 
प्रमुख अँगरेज राजनीतिज्ञ भारत पर बरसा रहे थे। भारत का यद्यपि इस युद्ध में 
अपना कोई स्वार्थ न था, परन्तु वार-वार की ये घोषणाएं कि यह युद्ध स्वतन्त्रता का, 
जनतंत्र का और मानवीय अधिकारों का युद्ध है, भारतीयों के मन में समा गया और 
वे एक नये प्रभात की आशा में विजय के लिए बड़े उत्साह से कार्य-संलग्न हो गये । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sara's और सुधीर 0110 and eGangotri vuy 
कांग्रेस ने सरकार के साथ फिलहाल समझौता कर लिया; महात्मा गांवी ने सरकारं 
के समर्थन में अपनी शक्तिशाली आवाज उठाई और सरकार को भारतीयों से 
सहायताएँ इतनी तीब्र गति से और इतनी प्रचुर मात्रा में मिलने लगीं कि वह चकित 
रह गई और समझ न सको कि इस सावंजनिक उत्साह का अच्छा से अच्छा लाम 
किस रूप में उठाया जाय । देशी रियासतों ने भी सरकार की सहायता करने में ऐसा 
हो महान्‌ उत्साह दिखाया। उन्होंने अपने सारे साधन सरकार के सामने रख दिये 
और बीकानेर, जोवपुर, किशनगढ़ तथा पटियाला जैसी कुछ रियासतों के राजा तो 
अपनी सेनाएँ लेकर युद्ध-भूमि में भी गये। अनेक युद्ध-्षेत्रों में भारतीय सैनिकों ने 
ब्रिटिश साम्राज्य को सेनाओं के साथ-साथ कन्धे से कन्धा मिला कर युद्ध करते हुए 
अद्भुत वीरता दिखाई युद्ध समाप्त होने तक भारतीय सैनिक मिस्र, सूडान, फिलि- 
स्तोन, सैलोनिका, मैसोपोटामिया, अदन, सुमालोलैण्ड, फ्रांस, बेल्जियम, गैली- 
पोलो, कैमेरून, पूर्वी अफोका, उत्तर-पश्चिमी तथा दक्षिणी फारस, ट्रांस कास्पियन 
और उत्तरी चोन में युद्ध कर चुके थे। 
भारत ने महायुद्ध में कितनी सहायता को, इसका अनुमान सेना को भर्ती और 
अर्थ-सम्बन्धी कुछ आँकड़ों से छग जायगा। युद्ध प्रारम्भ होने के समय भारतीय 
सेना में २,८०,००० युद्धमान (Combatant) तथा अयुद्धमान (non-com- 
batant) भारतीय थे और ८०,००० अँगरेज अफसर तथा अन्य कर्मचारी थे। 
युद्ध के दौरान में सरकार ने ८,००,००० युद्धमान तथा ४,००,००० अयुद्धमान, 
अर्थात्‌ कुल १२,००,००० भारतीय भर्ती किये। भर्ती की सामान्य दर १५,००० 
प्रतिवर्ष से बढ़कर मई १९१७ के अंत तक १,२०,००० हो गई BIC मई, १९१८ 
तक ३,००,००० पर पहुँच गई। अर्थ-सम्बन्धी आँकड़े तो इससे भी अधिक भीषण 
है । सामान्यतः तथा संविधान के अनुसार समुद्र पार के युद्धों का व्यय-भार इंगलैण्ड 
के कोष पर पड़ना चाहिए, परन्तु इस महायुद्ध में यह भार भी भारत-सरकार ने, 
जिसकी केन्द्रीय आय १०,००,००,००० पौंड से कम थी, अपने ऊपर ले लिया । 
युद्ध का यह व्यय २,००,००,००० तथा ३,००,००,००० पौंड के बोच आता था। 
सितम्बर, १९१८ में शाही व्यवस्थापिका-परिषद्‌ में, जो तंव भारतीय हितों की 
अपेक्षा ब्रिटेन के स्वार्थो का ही अधिक प्रतिनिधित्व करती थी, मत लिया गया। 
जिसके अनुसार भारत ने कुछ लाख अतिरिक्त सैनिकों को रखने का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर ले लिया, जिससे भारत का व्यय १,२०,००,००० पौंड और बढ़ गया। 
इसके अतिरिक्त भारत से लगभग १०,००,००,००० पौंड की निःशुल्क भेट 
(free gift) भो ली गई, जिससे भारत का राष्ट्रीय ऋण ३०% बढ़ गया । इसके 
अतिरिक्त 'उपहारों', केन्द्रीय तथा प्रान्तीय युद्ध-कोषों का भी यहाँ उल्लेख किया 
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जा सकता है, जिनसे लाखों की निधि एकत्र हुई। भारत जैसे निर्धन देश के लिए 
इस आर्थिक भार का, जो उसके साधनों की सीमा से कहीं वढ़-चढ़ कर था, परिणाम 
यह हुआ कि अनियन्त्रित मुद्रास्फीति (Inflation) के फलस्वरूप भारत का 
मुद्रा-चलन (Currency) पूर्णतः अस्त-व्यस्त हो गया युद्ध के बाद भारत की जो 
दशा हुई वह उस दशा से भिन्न नहीं है जिसका हम आज अनुभव कर We । इसके 
अतिरिक्त भारत को इंगलैण्ड का साहुकार (Banker) बना दिया गया । इंगलैण्ड 
के लिए जितनी भी युद्ध-सामग्री, खाद्य-सामग्री, अस्त्र-शस्त्र तथा कच्चा माल खरीदा 
जाता था, उसके लिए भारत को घन देना पड़ता था । यह व्यवस्था जहाँ इंगलैण्ड 
के लिए बहुत हितकर थी, भारत के लिए उतनी ही विनाशकारी थी; परन्तु तब 
भारत के स्वामी इंगलैण्ड के सेवक थे, इसलिए यह सारी व्यवस्था खुशो-खुशी चलती 
रही । समय-समय इँगलैण्ड में भारत की कोरी प्रशंसाओं से और भारत में व्यवस्था- 
पिका के, जो तब जनता की प्रतिनिधि-संस्था न थो, मतों और प्रस्तावों से इस सारी 
व्यवस्था को उत्साह और बल मिलता रहा। और अन्त में भारत को क्या मिला ? 
उसको राज्य-सीमा में एक इंच की भी वृद्धि नहीं हुई। उसको तो इस युद्ध के फल- 
स्वरूप आर्थिक दिवालियापन, लकड़ी को टाँगें, विधवाएँ और अनाथ, कोरी प्रश- 
साएँ, कुछ उपाभियाँ और थोड़े से विक्टोरिया क्रॉस ही प्राप्त हुए । यदि युद्ध के वाद 
भारत की आँखें खुल गई और इंगलेण्ड के प्रति अविश्वास की भावना, जो कांग्रेस 
तथा खिलाफत के आन्दोलनों के रूप में फूट पड़ी, जाग उठी हो तो इसमें आश्चर्य 
ही क्या है ! 
मुस्लिम लीग और खिलाफत आन्दोलन--एक राजनीतिक संस्था के रूप में 
मुस्लिम लीग का संघटन १९०६ ई० में हुआ। नवम्वर १९०६ में नवाब सलीमुल्ला 
ने एक गर्तो चिट्ठी जारी को जिसमें मुसलमानों के एक अखिल भारतीय राज- 
नीतिक संघटन का सुझाव दिया गया था। दिसम्बर १९०७ में ढाका में भारत के 
प्रत्येक भाग के प्रमुख मुसलमानों का एक सम्मेलन नवाब बकर-उल-मुल्क की. 
अध्यक्षता में हुआ और इस प्रकार अखिल भारतीय मुस्लिम लीग' का जन्म हुआ ॥ 
ATCT नौकरशाही के साथ इस संस्था का घनिष्ठ सम्वन्ध उस स्वागत से ही स्पष्ट 
हो जाता है जो लंदन के 'टाइम्स' समाचारपत्र ने “लीग' का किया । राम्जे मैक्डोनाल्ड 
ने लिखा था कि “मुसलमानों को कुछ ऐंग्लो-इंडियन अधिकारियों से प्रेरणा मिली है 
और इन अधिकारियों ने शिमला और लंदन में छिपे-छिपे (मुसलमानों का सरकार 
के साथ संबंध जोड़ने का) कार्य किया है और पहले से नियोजित कुयोजनाओं के 
अनुसार मुसलमानों के प्रति विशेष पक्षपात दिखाकर हिन्दुओं और मुसलमानों में 
फूट के बीज बोये हुँ ।” लीग के जन्म के प्रारम्भिक वर्षों में ही स्पष्ट हो गया कि इस 
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संस्था का संघटन कांग्रेस को प्रभावहीन करने के लिए हुआ था | उस समय जब किं 
सारा देश वंग-भंग से or था और इसको उलटने के लिए विदेशो वस्तुओं के बहि- 
ष्कार को नोति अपना रहा था, लोग ने वंग-भंग के समर्थन में और बहिष्कार को 
निन्दा में प्रस्ताव पास किये । पृथक्‌ निर्वाचन-क्षेत्र, सरकारी नौकरियों, स्थानीय 
संस्थाओं और यहाँ तक कि “प्रिवी-कौसिल' (Privy Council) में भी विशेष 
प्रतिनिधित्व की माँग करना तथा बंगाल के विभाजन का समर्थन करना लीग को 
नोति वन गई और इन विषयों पर वह अपने वाषिक अधिवेशनों में प्रस्ताव पास 
करने रगो । लोग ने १९०९ के सुधारों का स्वागत किया। १९१० में दिल्ली अधि- 
वेशन में, जो आगा खाँ के सभापतित्व में हुआ, लोग ने इन सुधारों के प्रति पूर्ण 
संतोष प्रकट किया । इसी वर्ष लोग का प्रधान कार्यालय अलोगढ़ से लखनऊ हटा : 
लिया गया। 
सन्‌ १९११ में वंग-विभाजन में संशोधन, वाळकन-युद्धों के प्रति इंगलैण्ड का 

रुख तथा १९१४ के युद्ध मे टर्की का अँगरेजों के विरोधी पक्ष में चला जाना, ये ऐसी 

महत्त्वपूर्ण घटनाएँ थीं, जिन्होंने लोग पर अगरेजों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया 

और लोग को अपनो स्वदेशीय संस्था कांग्रेस के निकट सम्प में आने के लिए प्रेरित 

किया | इसके साथ-साथ मौलवी शिव्ली नुमानी जैसे कुछ विचारशोल विद्वान्‌ अपने 

सहर्धाभयों को विनाशकारी राजनीति की व्यर्थता समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। 

इन लोगों ने मुसलमानों का ध्यान भारत को स्वतन्त्रता के मूलभूत प्रश्न को ओर 

आकर्षित किया । नुमानी ने लखनऊ से निकलनेवाले मुस्लिम गजट' में लोग को 

नोति का विश्लेषण करते हुए अक्टूबर १९१७ में लिखा कि “किसी वृक्ष को अच्छाई- 

बुराई उसके फलों से प्रकट होती है। यदि हमारी राजनीति गम्भीर होती 
तो उससे हममें संघर्ष को उत्साहशोलता और अपने आदर्शो के लिए कष्ट सहने- 
तथा त्याग करने को तत्परता आ गई होती ।” अब मुसलमानों के हृदयों में अंगरेजो 

की मित्रता के प्रति अविश्वास की भावना वढ्ने लगो। टकी के प्रति कांग्रेस को 
सहानुभूति से वे बहुत प्रभावित हुए । मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा मौलाना 
मुहम्मद अलो जैसे नेताओं की प्रेरणा से मुस्लिम लोग को नोति राष्ट्रोयता कौ धारा 
में उतर आई । आजाद ने अपने पत्र 'अल-हिलाल' तथा मुहम्मद अलो ने 'कामरेड' 

और 'हमदर्द” नामक अपने पत्रों द्वारा मुसलमानों को हिन्दुओं तथा कांग्रेस के प्रति 
अविश्वास की भावना को दूर कर स्वतन्त्रता के संघषं में इनके साथ जुट जाने के 
लिए उत्साहित किया। इन सब बाह्य और आन्तरिक प्रभावों के फलस्वरूप लोग 
के मार्च १९१३ के लखनऊ अधिवेशन में, जिसका सभापतित्व सर इब्राहीम रहीम- 
तुल्ला कर रहे थे, लोग के संविधान में संशोधन किया गया और लोग का उद्देश्य 
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` भारत के अन्य वर्गों के साथ मिलकर वैधानिक उपायों द्वारा ब्रिटिश छत्रछाया में 
स्वशासन प्राप्त करना रखा गया। इस प्रकार सन्‌ १९१३ तक लोग और कांग्रेस 
के उद्देश्य समान हो गये। ; 

१९१४ के युद्ध में सामान्य मुसलमान की सहानुभूतियाँ खलोफा के देश टर्की 
और इंगलैण्ड के बीच वॅट गई | सरकार ने प्रमुख मुसलमानों को उनके राष्ट्रीयता 
के उद्गारों तथा टर्की के प्रति उनकी सहानुभूति के लिए गिरफ्तार कर बन्दी वना 
दिया; इनमें से मुहम्मद अली और शोकत अलो, जो 'अली बन्धु' के नाम से प्रसिद्ध 
है, मौलाना आजाद और हसरत मोहानी के नाम उल्लेखनीय हैँ । इन गिरफ्तारियों 
से लोग और कांग्रेस के बोच और भो निकट सम्पर्क स्थापित हो गया और दिसम्बर 
१९१५ में दोनों संस्थाओं ने वम्वई में साथ-साथ अपने वाषिक अधिवेशन किये । 

स्वराज (Home Rule) और लख़नऊ-समभीता-१९०७ में सूरत-अधिवेशन 
के अवसर पर नरम और गरम दल में विच्छेद हो जाने के वाद से गरम दल कांग्रेस 

'से अलग हो गया था। सन्‌ १९१५ में श्रीमती एनो बोसेन्ट के प्रयत्नों से इन दोनों 
* दलों में स्वराज' (Home Rule) के आन्दोलन को लेकर मेल-मिलाप हो गया 
-और इस प्रकार इनमें नी वर्षो तक जो पार्थक्य बना रहा वह अब दूर हो गया | 
श्रोमती ऐनी बोसेन्ट के नेतृत्व में स्वराज' का आन्दोलन जोर पकड़ने लगा। इन 
“दिनों लोग तथा कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर नरम तथा गरम दल में राष्ट्रीय एकता 
“जिस रूप में दृढ़ हो गई थो, उसे देखकर भविष्य बहुत आशापूर्ण प्रतीत होने लगा | 
१९१५ में लोग के बम्बई अधिवेशन में महात्मा MAT, सरोजिनी नायडू, और पंडित 
*मदनमोहन मालवीय जैसे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने लोग के विचार-विमशों में 
-माग छिया । आगा खाँ ने, समय को गति को भाँप कर, लोग का स्थायी सभापतित्व 
“त्याग दिया और वह अपने धामिक पद के सुखमय वातावरण में लौट आया । लीग ने 
भारत के लिए एक योजना बनाने के लिए कांग्रेस से परामशं लेते हुए एक समिति 
“नियुक्त की । इस समिति ने अपना विवरण अगले वर्ष १९१६ के लखनऊ अधिवेशन 
में उपस्थित किया । इस वर्ष भो कांग्रेस और लोग के अधिवेशन एक हो स्थान पर 
-साथ-साथ हुए। यह विवरण १९१६ के लखनऊ समझौते का आधार बना । यह 
समझीता कांग्रेस को लोग के साथ किसी समझौते पर पहुँचने की हादिक इच्छा का 
प्रमाण है और इस समझोते क॑ साथ हो लोग के प्रति कांग्रेस को उस नीति का आरम्भ 
होता है जिसे 'अनुतोषण-नोति' (Appeasment policy) aram दिया गया 
है। इस समझोते के अनुसार कांग्रेस ने निश्चित रूप से मुसलमानों के लिए पृथक्‌ 
निर्वाचन तथा अल्पसंख्यक प्रान्तों में उनके लिए विशेष महत्त्व का स्थान स्वीकार 
कर लिया । इसके अतिरिक्त यह भी स्वीकार किया गया कि किसी भी परिषद्‌ 
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में, चाहे वह केन्द्रीय हो या प्रान्तीय, किसी वर्ग-विशेष से सम्बन्धित किसी एसे 
विधेयक या उसके किसी अंश पर विचार न किया जायेगा, जिसका उस वर्ग-विशेष 
के डे सदस्य विरोध करते हों। कांग्रेस और लीग दोनों ने सुधारों को एक संयुक्त 
योजना स्त्रीकार को । इस योजना को प्रमुख वाते ये थीं कि केन्द्रीय और प्रान्तीय 
दोनों परिषदों को सदस्य-संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गये सदस्यों द्वारा, जिन्हें 
और अविकार दिये गये हों, बढ़ाई जाय, कार्यकारिणी-परिषदों में भारतीय सदस्य 
“ सम्मिलित किये जाये और परिषदों द्वारा स्त्रीकृत प्रस्ताव तव तक मान्य हों जव तक 
कि परिषइ-सहित गवर्मर-जनरल अपने निषेधाधिकार से उन्हें रद्द न कर दे, परन्तु 
ऐसा हो जाने पर भौ यदि ये प्रस्ताव पुनः कम से कम एक साल बाद फिर परिपद्‌ 
द्वारा स्वोकृत हो जायें तो ये 'कानून' वन जायें। 

कांग्रेस और लोग दोनों संस्थाओं ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया । 
केवल लोकमान्य तिलक ही इसका विरोध करते रहे, परन्तु वे इस विरोब में 
विलकुल अकेले थे। औपनिवेशिक स्वराज्य की दिशा में ठोस सुबारों को माँग 
करने के लिए कांग्रेस और लीग दोनों संस्थाएं मिल गई । 

अगस्त, १९१७ की घोषणा--भारत में राजनीतिक आन्दोलन को जोर पकडते 
, और टर्की के प्रश्‍न पर मुसलमानों में बढ़ते असंतोष को देखकर ATT सरकार के 
लिए कोई राजनीतिक घोषणा करना आवश्यक हो गया । इस समय ATT राज- 
नीतिज्ञों के सामने समस्या यह थौ कि किसी प्रकार का वचन न देते हुए भारतीय 
जनमत को कैसे संतुष्ट किया जाय। आखिर श्री ई० एस० मांटेग्यू ने, जो ऑस्टिन 
चैम्वरळेन के बाद राज्य-सचिव बने थे, इस समस्या का समाधान खोज निकाला । 
उन्होंने एक मसविदा तैयार किया, जिसमें भारत के राजनीतिक विकास के प्रति 
इँगढैण्ड के उद्देश्यों को प्रकट किया गया था। लॉड कर्जन ने इस मसविदे 'को सजा- 
dare कर अन्तिम रूप दिया और यह अगस्त, १९१७ की घोषणा' (August 
Declaration of 1917) के नाम से प्रसिद्ध gar | यह घोषणा अस्पष्टता और 
संदिग्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है । इस घोषणा के शब्द ये थे-- 

“हिज मैजेस्टी की सरकार की नीति, जिससे भारत-सरकार पूर्णतः सहमत हे, 
ब्रिटिश साम्राज्य के एक अवयव के रूप में भारत में उत्तरदायी सरकार के प्रगति- 
शीळ साक्षात्कार को दृष्टि में रखते हुए शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों को 
अधिकाधिक स्थान देने तथा स्वायत्त-शासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करने 
को है ।” ; 
इस घोषणा को भारत में विभिन्न प्रतिक्रिपाएँ हुई । कांग्रेस का नरम दल 
इससे संतुष्ट हो गया; गरम दल ने यह समझकर कि यह घोषणा आन्दोलन का 
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फल है, इस घोषणा के क्रमिक विकास” और “प्रगतिशील साक्षात्कार” इन शब्दों 
को अस्पष्टता से आन्दोलन को और भो तीब्र गति से चलाने को प्रेरणा पाई और 
उघर मुस्लिम लोग इस घोषणा के “उत्तरदायी सरकार” इन शब्दों से शंकित हो 
उठो । मुसलमानों को दृष्टि में उत्तरदायी सरकार का अर्थ था ब्रिटेन की संसदीय 
(Parliamentary) प्रणाली के ढंग की सरकार जिसमें उनको भय था कि हिन्दू 
बहुमत का बोलबाला हो जायगा । ऐसे शरारती लोगों की भी कमी न थी जो इस 
घोषणा को मुसलमानों पर हिन्दुओं की विजय वता रहे थे और प्रचार कर रहे थे 
कि हिन्दुओं ने अँगरेजों के साथ गुप्त रूप से मिलकर भारत के लिए एक ऐसी शासन- 
प्रणाली स्वीकार करा लो है, जिसके द्वारा मुसलमान जाति का समूल विनाश कुछ 
हो दिनों को वात रह जायगी । स्वयं ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भी उत्तरदायी सरकार' 
का अर्थ लगाने में परस्पर सहमत न हो पा रहे थे । परन्तु उनके भिन्न-भिन्न मतों को 
तथा अपने-अपने मत की पुष्टि में उनके दिये भाषणों को कांग्रेस और लीग दोनों ही 
संस्थाएँ एक पूर्व नियोजित गम्भोरता-शून्य उपहास समझ रहो थीं। हमारे पास यह 
बात जानने के कोई अधिकृत प्रमाण नहीं है कि इस घोषणा का उद्देश्य कांग्रेस और 
मुस्लिम छोग में फूट डलवाना था या नहीं; परन्तु इस घोषणा के शब्द अवश्य यह्‌ 
प्रकट करते है कि इसका उद्देश्य यही रहा होगा और यदि वात यही थी तो इसमें यह 
घोषणा खूब सफल हुई। लोग और कांग्रेस के बोच अब जो मेल-मिलाप बना हुआ 
था उसमें इस घोषणा से दरारें पड़ गईं और आगे ये दरारें अधिकाधिक चौड़ी होती 
गईं । टर्की और मुसलमानों के घामिक स्थानों के मामले ने कुछ समय तक लोग और 
कांग्रेस में एकता वनाये रखी । परन्तु जब कमाल अतातुक द्वारा खिलाफत समाप्त 
कर दिये जाने पर खिलाफत आन्दोलन समाप्त हो गया, तव लोग और कांग्रेस को 
यह कृत्रिम एकता भो समाप्त हो गई और ये दोनों संस्थाएँ एक दूसरे से दूर ' 
हटने लगो ) ~ 
खिलाफत आन्दोलन--रोम के पोप के समान खलोफा भी मुसलमानों का धर्म- 
शुरु था और बहुत समय तक तो वह सांसारिक बातों में भो इनका प्रधान rl 
मंगोलों ने वगदाद के अव्वसिद-वंश को पदच्युत कर (सन्‌ १२५८) खलीफा के 
प्रभाव पर भीषण आघात किया था और जब १५१७ ई० में टर्की के प्रथम सलोम ने 
खलीफा की उपाधि धारण को तो यह घटना इस्लाम के इतिहास की महत्त्वपूर्ण 
घटना न बनकर केवल टर्की के इतिहास की ही एक महत्त्वपुर्ण घटना रह गई। 
भारत के मुसलमान खलीफा का जो इतना अधिक सम्मान करते थे, वह अपनो 
घामिक भावनाओं के कारण हो और मुगल-साम्राज्य के समाप्त हो जाने पर, 
जिसमें सम्राट ही मुसलमानों का घामिक प्रधान भी था, खलीफा के प्रति सम्मान 
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-की भावना और भी वढ गई थी। अँगरेजों ने भारत के शासक के रूप में तो 
मुगल THT का स्थान ग्रहण कर लिया, परन्तु भिन्न घर्मावलम्बी होने के कारण वे 
मुगळ सम्राटों के समान भारतीय मुसलमानों के घामिक प्रधान न वन सके | इसकी 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह हुई कि भारतीय मुसलमान घामिक वातों में खलीफा 
को अपना प्रधान मानने लगे । आटोमन-साम्राज्य, जिसका प्रथान टर्की का सुल्तान 
होता था, मुसलमानों के गौरव का विषय था। पश्चिमी देशों द्वारा, जो टर्की के 
सुल्तान को यूरोप का बीमार आदमी' कहते थे, इस साम्राज्य का क्रमिक विनाश, 
संसार के विभिन्न भागों के मुसलमानों के संघटित होने का कारण वना और इस 
प्रकार 'सर्वे-इस्लामवाद' (Pan-Islamism) का पुनर्जन्म हुआ | भारत के 
मुसलमानों की यह एक विशेषता रही है कि वे भारत में पलते-बढ़ते और मरते हैं; 
परन्तु उनकी आँखें हमेशा अरव पर ही लगी रहती हैं। मुसलमान यह समझ ही 
नहीं पाते थे कि राजनीति में धामिक-वन्धुत्व का काल अब नहीं रह गया था, यहाँ 
तक कि उनके नेता सर सैयद अहमद खाँ का बार-बार अपना यह बिश्वास प्रकट 
करना कि खिलाफत प्रथा सन्‌ १२५८ में ही समाप्त हो चुकी थी, टर्की के प्रति उनकी 
सहानुभूति को कम न कर सका। भारतीय मुसलमानों को इस भावना की प्रवलता 
को देखकर लाडे लिटन को इँगलैण्ड के विदेशमन्त्री wis सेलिसवरी को चेतावनी 
देनी पड़ो थी कि टर्की के प्रश्‍न का कोई भी समाधान प्रस्तुत करते समय भारतीय 
मुसलमानों की भावना को ध्यान में रखा जाथ। सन्‌ १९१२ के बालकन-युद्धो के 
समय में डा० एम० ए० अन्सारी के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक चिकि- 
- त्सक दल टर्की गया था और 'जमींदार' के सम्पादक मौलाना जफर अली, तुर्की 
मुसलमानों के प्रति भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति के प्रतीक.के रूप में टर्की के 
. वजीर को एक थैली भेंट करने के लिए स्वयं कुस्तुन्तुनिया गये थे। १९१४-१८ के 
युद्ध के समय भारतीय मुसलमान टर्की के प्रति सहानुभूति प्रकट करते रहे। इस बीच 
` अंगरेजों के प्रति उनकी भक्ति-भावना बहुत कुछ शिथिल हो गई और जब १९१८ 
में यह महायुद्ध टर्की की पराजय तथा मित्र-राष्ट्रो की विजय के साथ समाप्त हुआ 
तो भारतीय मुसलमानों के हृदयों में शंकाएँ घर करने लगीं। गैर-तुर्की तत्त्वो को 
भड़का कर तुर्की साम्राज्यको छिन्न-मिन्न करने के अँगरेजों के खुले-आम प्रयत्नो से 
. भारतीय मुसलमान अँगरेजो के, युद्ध के समय में दिये हुए इन वचनों पर सन्देह करने 
लगे कि शान्ति-सम्मेलन में टर्की के साथ सदू-व्यवहार किया जायगा और अरब तथा 
मेसोपोटामिया में मुसलमानों के धार्मिक स्थानों के साथ किसी प्रकार की छेइ-छाड़ 
न की जायगो। मुस्लिम छीग के दिल्ली अधिवेशन की स्वागत-समिति के प्रधान 
- डा० एम० ए० अन्सारी के भाषण की जब्ती तथा कानपुर के दंगों के निर्देयतापूर्वक 
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दमन ने मुसलमानों के इंगलैण्ड के प्रति सन्देह को पुष्ट कर दिया । शान्ति के प्रस्तावों 
के प्रकाशन से उनको आशंकाएँ दृढ़ हो गई | उनको इस्लाम के धार्मिक स्थान TT 
मुसलमानों के हाथों में जाते हुए तथा खलीफा की शक्ति का बहुत कुछ हास होते 
हुए प्रतोत होने लगे। भारतोय मुसलमानों को आशाएँ भग्न हो गई और इसी 
मनोजृत्ति ने खिलाफत आन्दोलन को जन्म दिया। खलीफा की शक्ति और सम्मान 
का समर्थन करने तथा अँगरेजों के प्रति विशेष रूप से और सामान्यतः सभी मित्र- 
राष्ट्रों के प्रति अपना विरोव प्रकट करने के लिए एक केन्द्रीय खिलाफत-समिति 
स्थापित को गई; देश भर में इस समिति की शाखाएँ खोलो गई । घोर आन्दोलन 
छिड़ गया; महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इसको सहायता दी। खिलाफत 
आन्दोलन में कांग्रेस का सहायता देना एक राजनीतिक कार्य मात्र था, जिसका उद्देश्य 
था कांग्रेस और मुसलमानों के मेल-मिलाप को दृढ़ करना। इसी समय मौलाना 
महमूदुल हसन शेख-उल-हिन्द के नेतृत्व में 'जमायत-उल-उलमा-ए-हिन्द' कौ स्थापना 
हुई। भारतवर्ष मे एक ऐसी वस्तु के लिए उग्र आन्दोलन का दृश्य उपस्थित हो गया, 
जो अभारतीय थो। आन्दोलन ने ऐसा जोर पकड़ा कि राज्य-सचिव श्री माण्टेग्यू 
तथा वायसराय SS रोडिग भो चौंक उठे । लॉड रोडिग ने श्री माण्टेग्यू की सहमति 
से, परन्तु ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल को स्वीकृति न लेते हुए एक तार में धामिक स्थानों 
पर तुर्की के सुल्तान के प्रभुत्व को स्वोकार कर लेने, स्मिर्ना तथा तुर्की के सिहासन 
को पुनः स्थापित करने और कुस्तुन्तुनिया पर से अधिकार हटा लेने पर जोर दिया | 
इत तार का प्रकाशित होना श्रो माण्टेग्यू क॑ त्यागपत्र का कारण बना। इँगलैण्ड में 
अधिकारियों को मुप्ततमानों को भावनाओं को शक्ति जताने के लिए शिष्टमण्डल 
भेजे गये। परन्तु ये सब कार्य उन शान्ति-वार्ताओं की प्रगति को रोकने में विफल 
रहे, जिनका प्रमुख शिकार तुर्की बना हुआ था। परिणाम यह हुआ कि भारत में 
खिलाफत-समिति तथा जमायत के नेतृत्व में आन्दोलन बड़ी तीब्र गति से चलने 
लगा । ये दोनों संस्याएँ कुछ वर्षों तक भारत में मुसलमानों को प्रमुख संस्थाएं 
बनो रहीं। 
जब भारतीय मुसलमान तुर्की के प्रश्‍न को लेकर आन्दोलन चला रहे थे, शिमला 
ओर ह्वाइट हॉल के बाच FART को उस योजना पर, जो १९१९ के माण्टेग्यू-चेम्स- 
फोर्ड सुघ:रों के नाम से प्रातद्ध है, व्यग्रतापूत्रक लिखा-पढ़ो चल रहो थो। अँगरेज- 
सरकार ने आज तक ATT को जितनो भो. सुविधाएँ दो थीं, उनके समान ये 
सुधार भो बहुत हो निलम्ब से «ये गये। ये जनता को आशाओं से बहुत हो कम थे | 
लिए भारत में फिर से राजतोतिक आन्दोलन का छिइना अवश्यम्भावी प्रत 
होने लगा और इस भातो आन्दोलन का दमन करने के लिए 'रॉठेट बिल्स' (Row- 
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latt Bills) वना डाले 1 इन विषेयको का नामकरण सर सिडनी tide 
के नाम पर पड़ा है, क्योंकि रॉलेट महाशय ने राजद्रोह-दमन-समिति (Sedition, 
Committee) के प्रधान के रूप में सरकार के सामने कुछ प्रस्ताव रखे थे, जिनके 
आधार पर ये विधेयक वनाये गये थे। इन विवेयकों तथा १९१९ के सुधारों का 
वर्णन हम आगे करेंगे। खिलाफत आन्दोलन के साथ इनका सम्वन्ध यह है कि इन्होंने: 
देश भर में तीब्र राजनीतिक असन्तोप को भड़का दिया । सरकार ने भी अपने दमन 
के दूतों को मुक्त कर दिया। जनता को घृणा चरम सीमा पर पहुँच गई। कांग्रेस 
तथा मुसलमान संस्थाओं ने आन्दोलन को समान मार्ग पर चलने की योजना बनाई 
और अहिंसात्मक असहयोग का निश्‍चय किया। सरकार पर दवाव बढ़ने लगा । 
जब तक हिन्दू-मुसलमान एकता बनो रहो तब तक आन्दोलन खूब प्रगति करता रहा ।, 
परन्तु जेसे हो यह एकता किन्हीं कारणों से, जिनका हम आगे उल्लेख करेंगे, भंग हुई 
समस्त घटना-चक्र हो पलट गया। कांग्रेस को आन्दोलन वन्द करना पड़ा; खिला-- 
फत्त आन्दोलन समाप्त हो गया; मुस्लिम लोग ओर कांग्रेस के साथ-साथ अधिवेशन 
करने बन्द कर दिये और राष्ट्रीयता के स्थान पर साम्प्रदायिकता जोर पकड़ने लगी ।, 
१९१९ के सुधारों की योजना--१९१७ को घोषणा के अनुसार राज्य-सचिव 
श्री माण्टेग्यू इस घोषणा में दिये गये वचनों को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में 
सबसे पहले क्या कदम उठाये जायें, इस पर वायसराय से विचार-विमर्श करने के 
लिए नवम्बर में भारत आये। सुवारों की बहुत-सी योजनाएँ और भारत के संैवा-. 
निक प्रश्‍न को हल करने के लिए बहुत-से सुझाव पहले से ही उपस्थित थे। सन्‌ 
१९१६ के लखनऊ समझौते के अनुसार कांप्रे और लोग ने मिलकर सुधारों की 
जो सम्मिलित योजना प्रस्तुत की थो उसका हम पोछे उल्लेख कर चुके है । कांग्रेस- 
लोग को इस सम्मिलित योजना से भो पहले भारतीय व्यवस्थापिका-सभा के १९ 
निर्वाचित सदस्य सुबारों को अपनी योजना प्रस्तुत कर चुके थे, जो “उन्नीस सदस्यों. 
का स्मृति-पत्र'' (Memorandum ofthe Nineteen) के नाम से प्रसिद्ध 
है। इ स्मृति-पत्र में राज्य-सचिव की परिषद्‌ को समाप्त करने, निर्वाचन-प्रगाली ` 
द्वारा केन्द्रीय तथा प्रान्तोय कार्यकारिणो परिषदों का भारतीयकरण करने, व्यवस्था- 
पिका परिषदो में निर्त्राचित सदस्यों को संख्या बढ़ाने, जिससे उनका बहुमत हो सके, 
आर्थिक मामलों में प्रान्त को स्वतन्त्र करने तथा भारतीय व्यवस्थापिका को भारतोय 
शासन से सम्बन्धित सभो बातों पर व्यवस्था देते का अधिकार देने के सुझाव दिये 
गये थे। परन्तु १९१९ के सुधारों के बनने में जिस योजना का प्रभाव प्रगोत होता 
है वह लॉयनल कुटिस नामक एक व्यक्ति को योजना थो । कुटिस राजनोति-शास्त्र: 
कै छात्रों को राउण्ड टेबळ' नामक एक संस्था का सदस्य था। उसने सुझाव दिया. 
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था कि विद्यमान प्रान्तों को, जो शासन की सुविधा के विचार से विजातीय तत्त्वो को 
मिला कर बनाये गये है, छोटी-छोटी एकजातीय (homogeneous) इकाइयों 
में वाँट दिया जाय और ऐसे प्रत्येक भाग में उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाय। 
उत्तरदायी सरकार से उसका अर्थ निर्वाचित सभाओं को स्थापना तथा उनके साथ- 
साथ एक ऐसी कार्यकारिणो को स्थापना से था जो सभा (Assembly) में वहुमत 
को विद्वासभाजन हो; इन उत्तरदायो सरकारों को सार्वजमिक कारय, शिक्षा, 
स्थानीय स्वायत्त शासन इत्यादि कुछ विभाग सौंपे जायें और शेष विभाग प्रान्तीय 
सरकार के अधीन रहें । TRA, यदि अनुभव से ऐसा करना उचित जान पड़े तो, 
इन उत्तरदायी सरकारों को अन्य विभाग भी सौंप दिये जायें और इस प्रकार क्रमशः 
उत्तरदायी सरकार को पूर्ण स्थापना की जाय। कुटिस को इस योजना में हमें वह 
za शासन-प्रगाली ( dyarchical system ) दिखाई देती है, विषयों का 
'रक्षित' (Reserved) तथा 'हस्तान्तरित' ( Transferred ) इन दो वर्गों 
में विभाजन मिलता है जो १९१९ के सुधारों को एक प्रमुख विशेषता बना | 
ऐसे थे वे सुझाव जो माण्टेग्यू के भारत आने के समय चर्चा के विषय वने हुए 
थे। भारत पहुँचने के ६ महीने के अन्दर माण्टेग्यू ने वायसराय तथा अलं आफ 
डोनोमोर, सर विलियम ड्यूक, भूपेन्द्रनाथ वसु तथा area Tae को मिलाकर 
बनाई हुई एक समिति के साथ परामर्शे कर अपने प्रस्ताव तैयार कर लिये | उसने जो 
विवरण प्रकाशित किया, उसमें कांग्रेस के प्रस्तावित सुधारों को अनुपयुक्त तथा समय 
से बहुत आगे के वता कर अस्वीकृत करते हुए यह सुझाव दिया गया कि अगस्त 
१९१७ की घोषणा में रखे गये उद्देश्य को दिशा में पहले कदम के रूप में प्रान्तों में 
आंशिक उत्तरदायित्व सौंपा जाय। कार्यकारिणी को निर्वाचित सभा के प्रति उत्तर- 
दायो वनाने के सुझाव को इस विवरण में स्वप्न की कल्पना और समय से बहुत आगे 
का बताकर अस्त्रीकृत किया गया। भावी विकास के लिए इस विवरण में सुझाव 
दिया गया कि दस वर्ष बाद प्रस्तावित सुधारों के व्यावहारिक रूप की समीक्षा 
करने तथा आगे के लिए सुझाव देने के लिए एक जाँच-समिति नियुक्त 
की जाय। : 
यह विवरण जुलाई १९१८ में इंगलैण्ड और भारत में साथ-साथ प्रकाशित 
हुआ। भारतीय जनमत ने प्रान्तीय शासन को द्वैव-प्रणालो को तीव्र आलोचना करते 
हुए विवरण के सुझावों को अमान्य ठहराया। इत सुझावों को यदि कहीं कुछ समर्थेन 
प्राप्त हुआ तो नरम दल तथा वड़े-बड़े जमींदारों में हो। यहाँ तक कि सरकारी 
अधिकारी वर्ग ने मी द्वैव शासन-प्रगालो को सन्देह को दृष्टि से देखा। इस विवरण 
` के स्थान पर एक दूसरी योजना प्रस्तुत करने के लिए जनवरी १९१९ में प्रान्तों के 
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प्रधान अधिकारी दिल्ली में सम्मिलित हुए; इनमें से पाँच ने मिलकर एक योजना 
प्रस्तुत भो को, परन्तु वह अस्वीकृत हुई। 

माण्ठेग्यू के इस विवरण के आधार पर सुवारों की प्रस्तावित योजना का एक 
विधेयक संसद मे प्रस्तुत किया गया;. यह विधेयक विचार-विमर्श के लिए एक संयुक्त 
प्रवर समिति (Joint Select Committee) को सौंपा गया जिसके प्रबान 
SE सेल्वोने थे। इस समिति ने जुलाई से अक्टूबर १९१९ तक इस पर विचार 
किया और तव उनके विवरण उपस्थित करने पर १९१९ का भारत-सरकार कानून 
पास हुआ जो दिसम्बर १९१९ में विवान वन गया। 

१९१९ के सुधार--१९ १९ के सुधारों ने प्रतिनिधि-संस्थाओं द्वारा स्वशासन 
के सिद्धान्त को कुछ सीमा तक आगे वढ़ाया, साम्प्रदायिक आधार पर पृथक्‌ निर्वाचन- 
क्षेत्रों को प्रणाली को वहुत उन्नत किया और भारत-सरकार तथा उसके द्वारा संसद 
के नियन्त्रण को जैसे का तैसा रखते हुए शासन के विकेन्द्रीकरण में प्रगति प्रदर्शित 
को। इन सुधारों के उद्देश्य कानून की प्रस्तावना (Preamble) में विस्तार से 
परन्तु साथ ही बड़े सन्दिग्ध शब्दों में बताये गये । ये उद्देश्य वही थे जो १९१७ की 
घोषणा में बताये गये थे; अन्तर यही था कि इस प्रस्तावना में यहं भी स्पष्ट कर दिया 
गया था कि इन उद्देश्यों की दिशा में आगे क्या कदम उठाये जायें, यह निश्‍चय करना 
केवल संसद के हो अधिकार में था। प्रस्तावना के शब्द ये थे -- 

“क्योंकि संसद की यह घोषित नीति है कि (ब्रिटिश) साम्राज्य के एक अवयव 
के रूप में ब्रिटिश-भारत में उत्तरदायी सरकार के प्रगतिशील साक्षात्कार को दृष्टि 
में रखते हुए भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों के अधिकाधिक सहयोग 
तथा स्वशासन की संस्थाओं के सामान्य विकास की व्यवस्था की जाय; 

“और क्योंकि इस नीति को कार्यान्वित करने में प्रगति क्रमिक अवस्थाओं द्वारा 
ही प्राप्त की जा सकती है, इसलिए यह समयानुकूल हे कि इस दिशा में अब वास्त- 
विक कदम उठाये जायें ; ; 

“और क्योंकि प्रत्येक प्रगति का मार्ग और विधि संसद द्वारा ही निर्धारित की 
जा सकती है, जिस पर भारतीय जनता के हितों और प्रगति का उत्तरदायित्व है; 

“और क्योंकि ऐसे विषयों में संसद के कार्य उस प्रेरणा द्वारा जो उन लोगों से. 
प्राप्त होगी जिनको सेवा के नये सुयोग प्रदान किये जायेंगे तथा उस सीमा द्वारा 
जहाँ तक यह प्रतीत होगा कि (भारतीयों को) उत्तरदायित्व की भावना में विश्वास 
रखा जा सकता है, निर्दिष्ट होने चाहिए; 

“और क्योकि भारत के प्रान्तों मे स्वशासन की संस्थाओं के क्रमिक विकास के 
साथ-साथ उन प्रान्तो को, प्रान्तीय मामलों म॑ भारत-सरकार की ओर से अधिकतम 
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स्वतन्त्रता दी जानी उपयुक्त है, जो भारत-सरकार के अपने ही उत्तरदायित्वो के 
ठोक-ठोक निर्वाह के लिए अनुकूल भी है; 

“इसलिए यह व्यवस्था वनाई जाय. . . - - - ` ˆ a 

ऊपर हमने पूरी प्रस्तावना उद्धृत कर दी है; इसमें १९१९ के सुधारों के उद्देश्य 
और सीमाएँ बताई गई हैं। 

विषयों का विभाजन--१९१९ के भारत-सरकार कानून में शासन-सम्वन्धी 
विषयों को केन्द्रीय तथा भ्रान्तीय' इन दो afraat में विभाजित किया गया। 
केन्द्रीय शोषक में वे विषय रखे गये जिनका सम्बन्ध समस्त भारत के साथ था और 
जिनकी व्यवस्था में एकरूपता का होना नीति की दृष्टि से आवश्यक था, जैसे रेलवे, 
डाक एवं तार विभाग, वैदेशिक मामले, चुंगी इत्यादि। 'प्रान्तीय' शीर्षक में प्रान्तीय 
हितों से सम्बन्धित विषय रखे गये, जैसे शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, जंगल, आबकारी, 
स्वास्थ्य इत्यादि । प्रान्तीय विषयों के “रक्षित तथा (स्तान्तरित' ये दो वर्ग और 
बनाये गये। 'रक्षित' विषयों का प्रवन्ध गवर्नर को अपने मनोनीत सदस्यों की 
समिति की सहायता से करना था और 'हस्तान्तरित' विषयों का प्रबन्ध गवनेर को 
व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मन्त्रियों की सहायता से करना था । 
इस कानून के निर्माताओं ने 'हस्तान्तरित' विषयों का प्रबन्ध मन्त्रियों के हाय में 
देकर ही उत्तरदायों सरकार की दिशा में पहला कदम उठाने की आवश्यकता को 
पूर्ण कर दिया था । 
केन्द्रीय सरकार 

गवर्नर-जनरल--इस कानून में गवर्तर-जनरल के अनियन्त्रित, असीम, उत्तर- 
दायित्व शून्य स्वेच्छाचार को अछूता रहने दिया गया। भारत के सुशासन के लिए. 
बह राज्य-सचिव के समक्ष उत्तरदायी था और राज्य-सचिव संसद के प्रति-एसी 
संसद के प्रति जिसके सदस्य इंग्लैण्ड का प्रतिनिधित्व करते थे भारत का नहीं। 
केन्द्रीय कार्यकारिणी में गवर्नेर-जनरल, उसकी परिषद्‌, जिसके सामान्य सदस्यों की 
संख्या गवर्नर-जनरल को इच्छा के अनुसार निर्धारित होती थी तथा प्रधान सेनापति. 
सम्मिलित थे | गवर्गेर-जनरल को परिषद्‌ के ६ सामान्य सदस्यों में से तीन 
का भारतीय होना आवश्यक रखा गया। अपनो परिषद्‌ के चुनाव में गवनेर-जनरळ 
किसी प्रकार को भो रुकावट के बिना अपनो सूझ-वूझ से काम ले सकता था, विशेषता: 
केवल यही थो कि सदस्यों में किन्हों योग्यताओं का होना आवश्यक था। गवर्नर 
जनरल से आशा को जातो थो कि वह अपनो परिषद्‌ के परामर्श के अनुसार 
करेगा, परन्तु वह उनके परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य न था। 
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केन्द्रीय व्यवस्थापिका--इस नये कानून में व्यवस्था की गई थी कि केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका में दो सदन हों---राज्य-परिपद्‌” (Council of state) तथा 
'व्यवस्थापिका सभा” (Legislative Assembly) 1. राज्य-परिषद्‌ में ५३ 
सदस्य हों, जिनमें से ३३ निर्वाचित तथा २६ मनोनीत हों। मनोनीत सदस्यों में 
से १९ सरकारी हों। व्यवस्थापिका सभा में १४३ सदस्य हों जिनमें से १०३ ' 
निर्वाचित तथा ४० मनोनीत हों और मनोनीत सदस्यों में से २५ सरकारी हों। 
इस प्रकार दोनों सदनों मे निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया। केन्द्रीय व्यव-' 
स्थापिका में विभिन्न प्रान्तों को उनकी जनसंख्या के अनुसार स्थान दिये गये। 
किसी नये विधेयक को प्रस्तुत करने, प्रस्ताव रखने तथा प्रश्‍न करने के सम्बन्ध में 
सदस्यों के अधिकार १९०९ की व्यवस्था की अपेक्षा अधिक रखे गये । परन्तु 
इस नये कानून में अधिकारों की जो सीमाएँ निर्धारित की गई थीं उनसे व्यवहार 
में इन अबिकारों को शक्ति बहुत कम हो जाती थी। भारतीय व्यवस्थापिका 
को संविधान वनाने या इंगलैण्ड की संसद की किसी व्यवस्था के प्रतिकूल कानून 
बनाने का अधिकार न था। चुंगी, विदेशी ऋण, वैदेशिक सम्बन्ध इत्यादि कुछ 
ऐसे विषय गिना दिये गये, जिन पर गवर्नर-जनरल की पूवं स्वीकृति के बिना कोई 
विधेयक व्यवस्थापिका में प्रस्तुत न किया जा सकता था। विधेयकों को कानून 
बनने से पहले दोनों सदनों और उसके बाद गवनंर-जनरळ की स्वीकृति प्राप्त करना 
आवश्यक था। गवर्नेर-जनरल अपनी स्वीकृति को रोक सकता था या किसी विधे- 
यक पर अपने सुझाव देकर उसे पुनविचार के लिए वापिस कर सकता था। इसके 
अतिरिक्त गवनेर-जनरल किसी भो विधेयक को देश के हितों पर आघात करनेवाला 
बताकर रोक सकता था और किसी भो विधि को देश के लिए हितकारी' बताकर 
व्यवस्थापिका की इच्छाओं के विपरीत भी पास करा सकता था। कोई व्यवस्था 
देश के लिए हितकर है या घातक, इसका निर्णय करने का एकमात्र अधिकार गवनंर- 
जनरल को था, जो राज्य-सचिव के प्रति उत्तरदायी था। 

आथिक विपयों में व्यवस्थापिका के अधिकार भी इसी प्रकार गवर्नर-जनरल के 
अधिकारों तथा अन्य रुकावटों द्वारा सीमित कर दिये गये ये। बजट बनाना 'कार्य- 
कारिणो" का काम रखा गया था और बजट को दो भागों में बाँटने की व्यवस्था की 
गई थो--मतापेक्षो' (Votable) तथा 'अमतापेक्षी' (Non-Votable) 1 
इतमें अन्तर यह था कि 'मतापेक्षो' रकमों पर मत देने का व्यवस्थापिका के सदस्यों 
को संवंधानिक अधिकार था परन्तु 'अमतापेक्षी” रकमों पर वे मत न दे सकते थे। 
माट तौर पर बजट का ५५ या ६०% 'अमतापेक्षो' रखा गया था, जिसके सम्बन्ध 
में व्यवस्थापिका के सदस्यों को केवळ बहस करने का अधिकार था। 'अमतापेक्षो? 
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रकमों में सावंजनिक ऋण, गवरनेर-जनरल, गवर्नेरों तथा शाही पदाधिकारियों 
के वेतन, सैनिक तथा सुरक्षा-सम्बन्धी व्यय और धार्मिक संस्थाओं पर व्यय इत्यादि 
ऐसी रकमें रखी गई थीं, जिनके सम्बन्ध में जनमत बहुत आलोचना पूर्ण था। 
बजट तैयार हो जाने पर, इसकी बहस के लिए, दोनों सदनों के सामने रखने की 
व्यवस्था कौ गई, परन्तु इस पर मत देने का अधिकार निम्न सदन “्यवस्थापिका- 
समा! को ही दिया गया। “मतापेक्षी' रकमों के सम्बन्ध में भी गवर्नेर-जनरल को 
. अधिकार था कि वह व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत किसी भी रकम को अत्यावश्यक 
बताकर स्वीकार कर दे और आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर व्यवस्थापिका के 
पराम के विना ही किसी भी रकम को स्वीकार कर दे । 
इस प्रकार इन सुधारों ने, जहाँ तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध था, गवनेर- 
जनरल की परिषद्‌ में कुछ थोड़े से जी हजूरी करनेवाले सदस्यों की, ऐसे सदस्यों की 
जिनकी आकांक्षाएँ गवनेर-जनरल की अनुकम्पा का पात्र बनते हुए बैंक में अपने 
खातों को भरने और अपने सम्बन्धियो को सरकारी नौकरियाँ दिलाने के अतिरिक्त 
और कुछ भी न थीं, संख्या बढ़ाने के अतिरिक्त और कुछ भी न किया। ये सदस्य 
अपने सिवाय और किसी का प्रतिनिधित्व तो करते न थे, इसलिए वे किसी की चिन्ता 
भी न करते थे और गवर्नेर-जनरल के संकेत के अनुसार मत देते थे । व्यवस्थापिका 
zaa में इन सुधारों ने एक सदन और बढ़ा दिया, निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा 
दी और सदस्यों को व्यवस्था-सम्बन्धी विषयों पर बातचीत करने के अधिक अवसर 
प्रदान कर दिये; परन्तु कार्यकारिणी को नियन्त्रित करने, व्यवस्था बनाने तथा 
आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण करने जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर व्यवस्थापिका को 
जो अधिकार दिये गये वे न होने के बरावर ही थे। 
प्रान्तीय सरकारें; हैव-शासन--दैथ-शासन का अर्थ है शासन-प्रवन्थ a 
दुहरा नियन्त्रण। १९१९ के कानून ने प्रान्तों में दैव-शासन प्रारम्भ किया। यह 
दैध-शासन-प्रणाली स्वशासन की सार्वजनिक माँग को कुछ सीमा तक FT करने के 
विचार से रखी गई थी। इस कानून के निर्माता लॉयनेल कुटिस तथा विलियम 
ड्यूक कौ योजनाओं से कहाँ तक प्रभावित हुए थे, यह जानने के तो हमारे पास कोई 
साधन नहीं है, परन्तु इतना निश्चित है कि दैध-शासन-प्रणाली का सुझाव सबसे पहले 
इन्हीं की योजनाओं में रखा गया था और १९१९ का कानून विलियम STF के 
सुझावों के बहुत अनुरूप हैं। 
ड्यूक ने अपनी योजना तैयार करने में तीन घारणाएँ बना ली थीं; पहली तो 
यह कि शासन के कुछ विभागों को सार्वजनिक नियन्त्रण में न आने दिया जाय! 
दूसरी यह कि पिछड़ी तथा आदिवासी जातियों पर निरंकुश शासन चलने दिया जाय 
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और तोसरी यह कि कुछ ऐसे विषय, जिनसे सरकार को हानि को सम्भावना न हो 
सार्वजनिक नियन्त्रण में रख दिये जांये। 

इन धारणाओं क होते हुए द्वैध-शासन-प्रणाली ही एक मात्र विकल्प रह जाता 
था और १९१९ के कानून के अनुसार उन विषयों को, जिनसे सरकार को हानि की 
कोई सम्भावना न थी, 'हस्तान्तरित' (Transferred) बना दिया गया और 
जो विषय सावंजनिक नियन्त्रण में न रखे जा सकते थे उन्हे रक्षित' (Reserved) 
की श्रेणी में रखा गया । j 

प्रान्तीय कार्यकारिणी--सभी प्रान्तों में कार्यकारिणी दो भागों में बाँटी गई 
थो और गवर्नर को विशेष अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपकर दोनों भागों का 
प्रधान रखा गया था। पहला भाग था गवर्नर और उसको परिषद्‌; इसको रक्षित' 
विषयों का प्रवन्ध सौंपा गया था। दूसरा भाग था गवर्नर और मन्त्री; इसको 
'हस्तान्तरित' विषय दिये गये थे। परिषद्‌ के सदस्यों तथा मन्त्रियों की नियुक्ति 
गवर्नर को करनी थी; अन्तर यही था कि मन्त्री व्यवस्थापिका के गैर-सरकारी सदस्यों 
में से मनोनीत किये जाते थे। इस कानून में ऐसी कोई व्यवस्था न दी गई थी कि 
मन्त्री केवल उन्हीं में से नियुक्त किये जायें जिनका व्यवस्थापिका में बहुमत हो 1. 
ऐसी व्यवस्था न बनाने का कारण यह था कि अँगरेज सरकार का उद्देश्य भारत में 
इंगलेण्ड के मन्त्रिमण्डल के समान उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल बनाना नहीं था। इस नये 
कानून में प्रत्येक मन्त्री को अपने विभाग के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया 
गया था; एक मन्त्री का अन्य मन्त्रियो से कोई सम्वन्ध न रखा गया था और रक्षित' 
विभागों से तो मन्त्रियों का कुछ भी सम्वन्ध न था। आशा प्रकट की गई थी कि 
सन्त्रियों की संयुक्त बेठक तथा विचार-विमर्श हो सकेंगे; परन्तु कानून में संयुक्त 
बैठकों को कोई व्यवस्था न होने के कारण, परिषद्‌ के सदस्य और मन्त्री यदि किसी 
अवसर पर एकत्र होते थे तो चाय पार्टियों या सहभोजों में ही । 

गवर्नर न तो परिषद्‌ के सदस्यों के परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य 
था, न मन्त्रियों के। प्रान्तीय मामलों में गवर्नर की सर्वोच्चता को पूर्ववत्‌ ज्यों का 
त्यों असीम और अनियन्त्रित रहने दिया गया था। मन्त्रियौं के भलाई कर सकने 
के सीमित अधिकारों को, उन्ह प्रान्तीय अर्थ-व्यवस्था में कोई अधिकार न देकर, 
और भी अधिक सीमित कर दिया गया था। अन्य विषयों के समान आर्थिक वातों 
को भी रक्षित' तथा 'हस्तान्तरित' इन वर्गों मे बाँट देने और 'हस्तान्तरित' विषयों 
के लिए पृथक्‌ कोष की व्यवस्था करने के सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया था। 
इस सबका परिणाम यह हुआ कि मन्त्री और. उनको योजनाएँ गवर्नर की कृपा के 
अधीन वन गई | 
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प्रान्तीय व्यवस्थापिका--१९१९ के कानून में प्रान्तीय व्यवस्थापिका में एक 
सदन को व्यवस्था की गई, जिसको व्यवस्थापिका परिषद्‌' (Legislative 
Council) नाम दिया गया। इस परिषद्‌ में चुने: हुए सदस्यों का बहुमत होना 
था और विशेष हितों तथा वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए गवर्नर को सदस्य मनो- 
नीत करने थे। परिषद्‌ की सदस्य-संख्या विभिन्न प्रान्तों À उस प्रान्त की जन- 
संख्या तथा नौकरशाही के मिजाज के अनुसार भिन्न-भिन्न रखी गई। सबसे कम 
सदस्य-संख्या आसाम की परिषद्‌ कौ थी, जिसमें ५३ सदस्य रखे गये थे और सबसे 
अधिक बंगाल की, जिसमें १३९ सदस्य रखे गये थे। इन परिषदों को सभी प्रान्तीय 
विषयों पर व्यवस्था बनाने का अधिकार था; पावन्दी.केवल यही थी कि गवनंर 
कौ स्वीकृति के विना परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत कोई भी विवेयक कानून नहीं बन सकता 
था और गवनेर अपनी स्वीकृति देने से इनकार भी कर सकता था। इसके अतिरिक्त 
गवर्नर जिस विधेयक को आवश्यक समझे उसे परिषद्‌ की अस्वीकृति होने पर भी 
पास कर सकता था। 7 
. आथिक मामलों में भी परिषदों के अधिकारों पर ऐसी ही पावन्दियाँ लगाई 
गई थों। इसमें सन्देह नहीं कि बजट को परिषद्‌ के सामने उपस्थित करने की 
व्यवस्था की गई थी और परिषद्‌ को अधिकार दिया गया था कि वह चाहे तो बजट 
को अस्वीकार कर सकती है या उसकी किसी मद को घटा सकती है। परन्तु गवर्नर 
को अधिकार था कि वह परिषद्‌ द्वारा अस्वीकृत या घटाई हुई किसी भी रकम को 
स्वीकार कर दे। इसके अतिरिक्त सरकारी पदाधिकारियों. के वेतन, केन्द्रीय 
सरकार को दी गई रकमें इत्यादि व्यय की कुछ.मदों को परिषद्‌ के सामने रखा ही 
न जाना.था। ये मदे केन्द्रीय बजट की 'अमतापेक्षी' मदों के समान थीं । राजस्व 
की दर तय करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाने का अधिकार केवल गवर्नर को ही 
दिया गया | गवर्नेरो के इतने विस्तृत अधिकारों तथा परिषदों पर लगाई गई पाब- - 
नदियों से १९१९ के कानून की दी हुई सुविधाएँ वास्तविक न होकर एक छलना- 
मात्र रह गईं। ; 
प्रतिनिधित्व-प्रणाली--प्रान्तीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिकाओं के लिए 
सदस्यों के निर्वाचन या मनोनयन की प्रणाली इस कानून में भी आधारभूत सिद्धान्तों 
की दृष्टि से बिलकुल वैसी ही थी जैसी १९०९ के कानून की; अन्तर यही था कि 
इस कानून में मताधिकार कुछ विस्तृत किया गया था और मुसलमानों के साथ- 
साथ कुछ अन्य वर्गों को भी विशेष प्रतिनिधित्व का विशेषाधिकार दिया गया था । 
जनता के प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचन-प्रणाली रखी गई थी और विशेष हितों, 
वर्गों तथा समितियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित बना कर, उन पर उन-उन हितों 
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इत्यादि के लोगों में से सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था की गई थी। इस कानून 
में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की निन्दा तो खूब की गई थी, परन्तु साथ ही पञ्जाब 
के सिखों, मद्रास के अब्राह्मणों और वम्बई के मराठों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया 
गया था। जमींदारों और मजदूरों, विश्वविद्यालयों तथा निगमों (Corpora- 
tions) के लिए स्थान सुरक्षित रखे गंये थे, जिनके लिए सदस्यों का चुनाव इन 
वर्गों तथा संस्थाओं की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा किया जाना था - जो स्थान किसी 
विशेष वर्ग या हित के लिए सुरक्षित न थे उनके लिए सामान्य निर्वाचकों में चुनाव 
किया जाना था और इस चुनाव में वे सम्प्रदाय या वर्ग, जिनके निर्वाचन-कषेत्र पृथक्‌ 
थे, वोट न दे सकते थे। सदस्यों तथा वोटरों के लिए अपेक्षित योग्यताओं का बड़ी 
वारोको से निर्धारण किया गया था और ये योग्यताएं विभिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न 
रखी गई थीं। मनोनीत सदस्यों में से कुछ सरकारी होने थे और कुछ गैर-सरकारी 
तथा इन दोनों का अनुपात भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अलग-अलग रखा गया । सामान्यतः 
प्रत्यक्ष-चुनाव को विधि रखी गई; परन्तु राज्य-परिषद्‌ के सदस्यों का चुनाव 
प्रान्तीय परिषदों के सदस्यों में से होना था। 

गुह-सरकार (The Home Government)—ूर्णंतः भारतीय मामलों में 
राज्य-सचिव का निरंकुशतापूवंक हस्तक्षेप और उसकी भारतीय परिषद्‌ की व्यथंता 
को लेकर भारतीय जनमत बहुत क्षुब्ध था। भारत-सरकार में आरम्भ किये 
हुए नये सुधारों को देखते हुए इस दिशा मे भो कुछ परिवर्तन करने आवस्यक समझे 
गये। राज्य-सचिव और उसकी भारतीय परिषद्‌ के भारत-सरकार के साथ 
भविष्य में किस प्रकार के सम्बन्ध रहने चाहिए, इस पर विचार करने और विवरण 
प्रस्तुत करने के लिए लॉड क्यू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। इस 
समिति ने सिफारिश की कि राज्य-सचिव की भारतीय परिषद्‌ को पूर्णतः एक 
परामशंदात्री समिति बना दिया जाय और इसके एक-तिहाई सदस्यों की नियुक्ति 
राज्य-सचिव केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा के गैर-सरकारी सदस्यों के मत से प्रस्तुत 
की गई नामों की सूची में से करे; यह समिति राज्य-सचिव को उन मामलों में परा- 
मर्श दे जो इसके सामने लाये जायें, परन्तु राज्य-सचिव प्रत्येक मामले को इस समिति 
के सामने रखने के लिए बाध्य न हो; जिन मामलों में भारत-सरकार व्यवस्थापिका 
के बहुमत से सहमत हो, उनमें राज्य-सचिव तब तक हस्तक्षेप न करे, जब तकं उसे 
यह अनुभव न हो जाय कि “भारत में शान्ति, सुव्यवस्था और सुशासन के लिए 
संसद के प्रति राज्य-सचिव का उत्तरदायित्व या शाही नीति की अत्यावश्यक बातें 
उसके लिए यह आवश्यक बना देती हैं कि वह प्रस्तुत विषय पर व्यवस्थापिका सभा 


में पुनविचार कराये।' 
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परन्तु ऋथू-समिति की इन सिफारिशों पर कोई ध्यान 'न दिया गया और इस 
कानून में भी राज्य-सचिव तथा उसकी परिषद्‌ के शासन, निरीक्षण तथा नियन्त्रण 
के समस्त अधिकारों को अछूता छोड़ दिया गया। राज्य-सचिव की परिषद्‌ में 
कुल सदस्य-संख्या घटाने तथा भारतीय मामलों के अनुभवी सदस्यों को संख्या अधिक 
करने के लिए कुछ परिवर्तन किये गये । इसमें व्यवस्था की गई कि भविष्य में राज्य- 
सचिव की परिषद्‌ की सदस्य-संझ्या बारह से अधिक न हो और आठ से कम न हो 
और इनमें से आधे सदस्य भारत में कम-से-कम दस वर्षे तक नौकरी कर चुके हों या 
रह चुके हों। इनके कार्य-काल की अवधि पाँच वर्ष रखी गई, परन्तु ये दुवारा भी 
नियुक्त किये जा सकते थे। 
इस कानून में क्रधू-समिति की एक बात अवश्य स्वीकार की गई। इसमें राज्य- 
सचिव के प्रतिनिधित्व के कार्य (Agency functions) उसके शासन और 
राजनीति-सम्बन्धी कार्यों से अलग कर दिये गये तथा प्रतिनिधित्व सम्वन्धी कार्यों 
के लिए एक हाई कमिइनर (High commissioner) को नियुक्ति की व्यवस्था 
को गई । अक्टूबर १९२० में प्रथम हाई कमिइनर की नियुक्त FEI 
सुधारों का स्वागत-माण्टेगयू-चेम्सफोडं विवरण की, जिसमें भावी सुधारों 
की झाँको दी गई थी, भारत में तीव्र आलोचना हुई थो और नरम दळ को छोड़ 
और किसी ने इसे पसन्द न किया था। १९१९ के कानून ने तो नरम द के उत्साह 
को भी ठण्डा कर दिया और १९१९ में जो चुनाव हुए कांग्रेस ने, कांग्रेस-ळीग योजना 
पर दृढ़ रहते हुए उनका बहिष्कार कर दिया। युद्ध-काळ में अँगरेज 'राजनीतित्ञों 
के दिये हुए वचनों पर आधारित ऊँची-ऊँची आशाओं को भग्न होते देख जनता 
क्षुब्ध हो उठी। जनता की आशाएँ जितनी ही-अधिक टूटती थीं, अँगरेजों के प्रति 
उसकी घृणा भी उतनी ही बढ़ती जाती थी; जनता समझने लगी कि अँगरेज अकु- 
तज्ञ, बेईमान और झूठे हैँ। रॉलेट बिल के वाद की घटनाओं ने जनता के इस घृणा 
भाव को और भी बढ़ा दिया। 
रॉलेट बिल और उसके बाद--१९१४-१९१९ के बीच के काल में क्रान्ति 
कारी आन्दोलन दव-सा गया था; इसके कारणों का उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं । 
प्रेस-कानून तथा भारत-रक्षा-कानून ने क्रान्तिकारी आन्दोलन का गला दबोच दिया; 
इसके अनुयायियों की संख्या दिन पर दिन घटती गई। देश में राजनीतिक आन्दोलन - 
तो चल रहा था, परन्तु यह आन्दोलन बम और पिस्तौलों से काम न लेता था । 
इतना होने पर भी सरकार ने क्रान्तिकारी आन्दोलन के विषय में विवरण प्रस्तुत 
करने और इस आन्दोलन को रोकने के लिए सुझाव देने को सन्‌ १९१८ में एक 
राजद्रोह जाँच-संमिति (Sedition committee) को नियुक्त करना आवश्यक 
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समझा; न्यायाधीश श्री रॉलेट इस समिति के अध्यक्ष थे। इस जाँच-समिति का 
विवरण मॉप्टेग्यू-चेम्सफोर्ड विवरण के प्रकाशन के कुछ ही समय वाद प्रकाशित हुआ 
और इसके प्रकाशित होने पर मांण्टेग्यू-चेम्सफोडं विवरण के प्रति जनता कय उत्साह 
वैसे ही ठण्डा पड़ गया जैसे 'राजद्रोहात्मक समा-कानून' के बनने से मिण्टो-माले- 
सुधारों के प्रति उसका उत्साह समाप्त हो गया था। जनमत इस जाँच-समिति की 
नियुक्ति और इसके विवरण को नौकरशाही के अधिकारों को बढ़ाने के लिए और 
. भारत-रक्षा-कानून को, जिसको अवधि युद्ध की समाप्ति के साथ समाप्त 
होनेवाली थी, फिर से प्रचलित करने के लिए सरकार का एक बहाना समझ 

रहा था। पट 

इस विवरण में क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए 
इसका आरम्भ सन्‌ १८९३ में हुआ बताया गया था और इसमें कुछ सुझाव दिये 
गये थे जिनके आधार पर ‘se विवेयक' (Rowlatt Bills) तैयार हुए; 
ये विधेयक जनवरी १९१९ में पास हुए । इन विधेयकों के प्रस्ताव भारत-रक्षा- 
कानून” (Defence of India Act) जैसे कुछ दमनकारी कानूनों को विधि- 
संहिता' (Statute 3001) में चढ़ाने के लिए बेतुके बहाने मात्र थे। भारत-रक्षा- 
कानून' के अनुसार, गवर्नेर-जनरल को यह विश्वास हो जाने पर कि संकटकालीन 
स्थिति उपस्थित हो गई है, सावंजनिक जीवन को समाप्त करने के लिए उसके 
पुलिस तथा कार्यकारिणी के अधिकारों की कोई सीमा न रह जाती थी । इस कानून 
की सीमाएँ इतनी व्यापक थीं और इसके द्वारा कार्यकारिणी को सांगे गये अधिकार 
इतने अनियन्त्रित थे कि इनके सामने प्रजा की नागरिक स्वतन्त्रता का कोई अर्थ 
ही न रह जाता था। दमन के इस नये शस्त्र को ढालने की इस समय क्या आव- 
इयकता थी, इस प्रश्‍न का भारतीयों को कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि 
अभी-अभी तो वे महायुद्ध में अपने रक्त से अपनी राजभक्ति का परिचय दे चुके थे । 
भारतीयों ने इस युद्ध में स्वतन्त्रता, आत्म-निर्णय के अधिकार और स्वराज के लिए 
अपना रक्तदान किया. था, परन्तु अव वे देख रहे थे कि 'रॉलेट-विधेयकों में इन्हीं 
सिद्धान्तों का हनन किया जा रहा था। इससे जनता का यह परिणाम निकालना 
स्वाभाविक ही था कि आत्म-निर्णय और स्वतन्त्रता के सिद्धान्त, जिनके लिए वे 
युद्ध में लड़े थे, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन देशों के लिए नहीं थे। 

परिणाम यह हुआ कि रॉलेट-विवरण तथा विधेयकों के विरोध में उग्र आन्दो- 
लन छिड़ गया। सरकार से सैकड़ों अपीळें की गई कि वह जनता को आन्दोलन 
छेड़ने के लिए बाध्य न करे, परन्तु इनका कोई फल न हुआ। सरकार 'रॉलिट-विधे- 
यको' को पास करने के लिए इतनी उतावली जान पड़ती थी कि उसने व्यवस्थापिका 
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के गैर-सरकारी सदस्यों का यह प्रस्ताव तक अस्वीकार कर दिया कि इन प्रस्तावों 
को संशोधित परिषदों को बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया जाय । 

महात्मा गांबी और सत्याग्रह आन्दोलन-- राँलेट-विधेयको' के विरोध में 
जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था उसकी लहरें देश के प्रत्येक भाग और प्रत्येक वर्ग 
में फैल गईं। अनेक स्थानों पर उपद्रव और हत्याएँ तक हो गईं। निर्भय परन्तु 
निःशस्त्र प्रदर्शनकारी सशस्त्र एवं अमानुषिक नौकरशाही की चोटों का कब तक 
सामना कर सकते थे । शान्तिपुर्ण जलूसों को तितर-बितर करने के लिए जो लाठियों 
और गोलियों की बौछार को गई उसमें अनेकों को प्राणों से हाथ धोने पड़े और 
अनेकों घायल हुए। इसो अवसर पर भारत के महान्‌ नेता मोहनदास करमचन्द 
गांधो ने, जो महात्मा गांधो के नाम से विख्यात हुँ, अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित 
साम्राज्यवाद से टक्कर लेने के लिए राष्ट्र को सत्याग्रह” का शस्त्र भेंट किया। 

सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती 
थी; इस प्रतिज्ञा की शब्दावलो महात्मा गांधी ने स्वयं तैयार की और इससे 
सत्याग्रह आन्दोलन का विस्तार-क्षेत्र तथा इस आन्दोलन के साधन स्पष्ट हो जाते 
है। प्रतिज्ञा यह थी-- ; 

“विचारपु्वंक यह समझते हुए कि १९१९ के भारतीय अपराध-विषयक 
fafa’ (संशोधन-विधेयक) सं० १ (Indian Criminal Law [Amendment 
Bill] No. 1) तथा अपराध-विषयक-विधि (संकटकालीन अधिकार) विधेयक 
सं० २ (Criminal Law [Emergency Powers] Bill No. 2). के नाम से 
असिद्ध विधेयक अन्यायपुणं, स्वतन्त्रता एवं न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल तथा 
“यक्ति के मौलिक अधिकारों को, उन अधिकारों को जिन पर सारी जाति की और 
“राज्य तक को सुरक्षा आधारित है, नष्ट करनेवाले हे, हम गंभीरतापूर्वक स्वीकार 
-करते हे कि इन विधेयकों के कानून बन जाने की स्थिति में और जब तक ये वापिस 
'न ले लिये जायें, हम इन कानूनों का तथा ऐसे और भी अय कानूनों का, जिनको 
इसके बाद नियुक्त की जानेवाली समिति (पालन करने के अयोग्य) समझेगी, 
पालन करने से दिष्टतापुर्वक इनकार कर देंगे और हम यह भी स्वीकार करते हँ 
-कि इस संघर्ष में हम ईमानदारी से सत्य का पालन करेंगे तथा जीवन, व्यक्ति या 
सम्पत्ति के प्रति हिंसा से अलग रहेंगे।” | 

जनता ने महात्मा गांबो के आह्वान का आइचयंजनक उत्साह से स्वागत 
“किया और देश भर में सत्याग्रह के प्रदर्शन के लिए ६ अप्रैल का दिन निश्चित किया 
आया। यह सत्याग्रह आन्दोलन भारतीय राजनीति में महात्मा गांवी के प्रवेश का 
“सुचक हे और यहाँ से भारत के स्वातन्त्र्य आन्दोलन में एक नये अध्याय का श्री- 
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गणेश होता हू । यहाँ से एक नया युग आरम्भ होता है जो जनवरी १९४८ में स्वयं 
महात्माजी की दुःखपूर्ण हत्या के साथ समाप्त हुआ। 

सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ करने से पहले महात्मा गांधी ने वायसराय से 
इन विधेयकों को हटा लेने को अन्तिम बार प्रार्थना की, परन्तु इसका कोई प्रभाव नं 
हुआ। adar शान्तिपुर्ण और अनुशासित ढंग से आन्दोलन आरम्भ हुआ। संसार 
के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व और अद्वितीय, घटना थी। सारा देश एक होकर 
उठ खंडा हुआ | जनता के उत्साह का ठिकाना न था। इस आन्दोलन के वाद जो 
उपद्रव और हिंसात्मक कार्य हुए, उनका इससे कोई सम्बन्ध न था; ये सरकार की 
उस कठोर दमन नीति के तथा “शान्तिपूर्णं विधियों का अनुसरण करते हुए प्रदांन- 
कारियों को निरन्तर तंग करने” का परिणाम थे। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों 
ने सरकार की घोर हिसात्मक विधियों का जो थोड़ी बहुत हिसा से उत्तर दिया, वह 
केवल इसी वात का प्रमाण है कि प्रदर्शनकारी भी मनुष्य थे और वे उस ऊँचाई तक 
न उठ पाये थे जहाँ तक स्वयं महात्माजी ने अपने आपको उठा लिया था | ऐसे 
जन-आन्दोलन का अवांछनीय घटनाओं से सर्वथा रहित होना असंभव ही था। 
दिल्ली, पंजाब, अहमदाबाद तथा कुछ अन्य स्थानों पर दंगे हुए, जिनको सरकार 
ने बढ़ा-चढ़ाकर खुले आम विद्रोह' की संज्ञा दे डाली । 

अमृतसर-ह॒त्याकाण्ड--अमृतसर की जनता का स्थानीय नेताओं--डा० 
सत्यपाल और डा० किचलू---की गिरफ्तारी और निर्वासन के विरोध में शान्तिपूर्ण 
प्रदर्शन अमृतसर हत्याकांड का कारण वना । इन नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार 
सुनकर, जनता का एक जलूस डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर इन नेताओं की 
रिहाई की प्रार्थना करने के लिए बढ़ा। रास्ते में हाल गेट ब्रिज नामक स्थान पर एक 
सैनिक टुकड़ी ने जलूस को रोक लिया। देखते ही देखते घुड़सवार पुलिस भी घटना- 
स्थल पर पहुँच गई । संभव है, इस सरगर्मी में कुछ गड़बड़ मच गई हो; परन्तु इतने 
से ही उस अन्धाधुन्ध गोलियों की बौछार का औचित्य कमी भी सिद्ध नहीं हो सकता 
जो निहत्यी, निरीह जनता पर की गई। अपने भाई-बन्धुओं को घायल और मरा 
हुआ देख अधिक भावुक व्यक्ति अपने आपको नियन्त्रित न'रख सके; वे हिसा और 
आग लगाने में तत्पर हो गये । अनेकों यूरोपीयों को प्राणों तथा सम्पत्ति से हाथ घोना 
पड़ा। परिणाम यह हुआ कि नगर का नियन्त्रण सेना के अध्यक्ष जनरल डायर को 
सौंप दिया गया और उसे आदेश दिया गया कि “नागरिक नियन्त्रण को पुनः स्थापित 
करने के लिए वह जो भी उचित समझे, करे।” सहायता के लिए और भी सेना आ 
पहुँची और रात तक नगर में शान्ति स्थापित हो गई। 

न जाने कैसे जनरल डायर के मन में यह बात समा गई कि उपद्रवो को शान्त 
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करने के लिए अधिकारी वर्ग उससे हत्याकांड मचा देने की आशा रखता है। शायद 
तब वह भूल गया था कि घामिक आन्दोलन के समान राष्ट्रीय आन्दोलन भी यात- 
नाओं से अधिकाधिक बढ़ता है । गोलो-वर्षा के विरोध में शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करने 
के लिए निःशस्त्र प्रदर्शनकारी जलियाँवालावाग में एकत्र हुए थे। जनरल डायर 
ने सेना साथ में लेकर बाग को घेर लिया और चेतावनी दिये बिना ही गोलियों की 
बौछार शुरू कर दी। इस बाग में केवल एक द्वार था और उसको भी सैनिक घेरे 
हुए थे; भागने का कोई भी रास्ता न था। गोलियाँ तब तक चलती रहीं जब तक 
सैनिकों के पास गोलियाँ समाप्त न हो गई और इस समय तक दो हजार निरीह प्राणी 
हताहत हो चुके थे । इनको यहीं छोड़कर डायर अपने इस कसाईखाने से चल दिया । 
इस अमानुषिक घटना की आलोचना क्या हो सकती है। लाहौर, गुजराँवाला और 
* कसूर में उपद्रव हुए। सारा पंजाब रोब और क्षोभ से उबल उठा। सरकार ने मार्शल 
al’ (Martial Law) को घोषणा कर दो; इसकी आड़ में जनता पर जैसे-जैसे 
अमानुषिक अत्याचार ढाए गये, उनका उल्लेख न करना ही उचित होगा। 
अमृतसर-हत्याकांड और “मार्शल लॉ' के अत्याचारों ने भारत की जनता के 
मन में जो भाव जगा दिये, उनकी आशा सरकार को न थी। सरकार समझती थी 
कि इन अत्याचारों से भयभीत होकर जनता दव जायेगी, परन्तु बात उलटी ही हुई। 
विदेशी शासन को समाप्त करने का जनता का निश्चय और भी दृढ़ हो गया | सरकार 
की नैतिक प्रतिष्ठा को भीषण आघात लगा और इसी अनुपात में स्वातन्त्र्य आन्दो- 
लन का नैतिक बल-वढ़ गया। कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'नाईट' की उपाधि त्याग 
' दो। उनका यह कार्य उस समय की सावंजनिक भावना का प्रतीक हे । विदेशी शासन 
के विरुद्ध उठने की भावना राजनीतिज्ञों से कवियों और दार्शनिकों तक में फैल गई . 
थो । इस घटना ने ब्रिटिश कूटनीति की चालों को बेकार कर दिया; ब्रिटिश सरकार 
में सहानुभूति और भविष्य की कल्पना के अभाव ने स्थिति को और भी बिगाड़ 
दिया और भारत का स्वातन्त्र्य आन्दोलन समय के साथ-साथ जोर पकड़ता गया। 
सरकार ने अपनी नैतिकता का परिचय देने के लिए पंजाव की इन घटनाओं 
को जाँच के लिए एक समितिं नियुक्त की जो "हंटर समिति' (Hunter 
Committee) कही जाती है। इसके साथ-साथ कांग्रेस ने भी अपनी एक 
जाँच-समिति नियुक्त की । इन दोनों समितियों के विवरण अलग-अलग प्रकाशित 
हुए। इन दोनों विवरणों को मिलाकर पढ़ने से घटनाओं का वास्तविक रूप स्पष्ट 
हो जाता है । 
कांग्रेस को जाँच-समिति का विवरण, जिसमें पंजाब में सरकार के निहत्थी 
जनता पर किये गये अमातुपिक .अत्याचारों तथा फूट डालकर शासन करने की 
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नीति का भंडाफोड़ किया गया था, ज्यों ही प्रकाशित हुआ कि आन्दोलन ने देश भर 
में उम्र रूप धारण कर लिया। खिलाफत के प्रश्‍न पर मुसलमानों के असंतोष के 
कारण कांग्रेस और मुसलमान संस्थाओं में एकता स्थापित हो गई। दोनों ने मिल- 
कर अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन चलाने का निश्‍चय किया। 'उलमा' ने अहिसा- 
त्मक असहयोग के पक्ष में एक 'फतवा' निकाला, जिस पर ९२५ मुसलमान घर्मा- 
चायो के हस्ताक्षर थे। सितम्वर १९२० में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष 
अधिवेशन हुआ, जिसमें अहिसात्मक असहयोग का कार्यक्रम स्वीकृत हुआ; दिसम्बर 
में नागपुर के वापिक अधिवेशन में यह कार्यक्रम पुनः स्त्रीकृत हुआ। अव कांग्रेस 
महात्मा गांवी के नेतृत्व में एक नई दिशा में प्रयाण कर रही थी। सव सम्प्रदायों में 
अभूतपूर्व एकता और देश भर में आन्दोलन के लिए अत्यधिक उत्साह इस आन्दोलन 
की प्रमुख विशेषताएँ थीं। अभी टैक्स न देने और सविनय अवज्ञा का आन्दोलन का 
आरम्भ भी न हुआ था कि सरकारने.नर-नारियों के झुंड के झुंड गिरफ्तार कर इस 
आन्दोलन का पहले हो दमन करना प्रारम्भ कर दिया। सविनय अवज्ञा कौ योजना 
महात्मा गांधी ने पूर्णतः स्वयं ही प्रस्तुत की थी; इस योजना में ये वाते रखी गई 
थीं---उपाधियों का त्याग, सरकारी अधिकारियों के कार्यों का बहिष्कार, ब्रिटिश 
अदालतों, परिपदौं, स्कूलों और कालेजो का वहिष्कार, ब्रिटिश माल का वहिष्कार 
और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। आर्थिक परावीनता को, जिसको लाला लाज- 
पतराय ने बहुत जोर देते हुए राजनीतिक पराधोनता का मूल कारण बताया था, 
समूल नष्ट करने के लिए हाथ की कताई और बुनाई को प्रोत्साहित करने का निश्चय 
हुआ । घर-घर में तकली' और 'चर्खा' दिखाई देने लगे । ये इस आन्दोलन के राज- 
नीतिक एवं आथिक दोनों ही पक्षों के प्रतीक बन गये । राष्ट्रीय-घ्वज पर चर्खा 
अंकित हुआ और १९२० से १९४७ के लम्बे समय में, जिसे 'गांबी युग' कहना 
सवंथा उपयुक्त होगा, चर्खा भारत के राजनीतिक इतिहास का संचालक बना रहा । 

परन्तु इस आन्दोलन का उत्साह अधिक समय तक टिक-न सका। १९२१ के 
अन्त तक आन्दोलन बन्द कर दिया गया । महात्मा गांबी, अली-बन्धु, हुसैन अहमद, 
अबुल कलाम “आजाद, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय तथा सहस्रो 
आन्दोलनकारी जेल के सीखचों में बन्द कर दिये गये | 

दिसम्बर में कांग्रेस और लोग दोनों के वाषिक अधिवेशन अहमदाबाद में एक 
ही समय और स्थान पर हुए। लोग ने सवितय अवज्ञा के पक्ष में कोई प्रस्ताव न 
अपनाया । दोनों संस्थाओं के रास्त यहाँ से ITH होने लगे और समय के साथ-साथ 
यह पार्थक्य अधिकाधिक स्पष्ट होने लगा। 

` सुधारों को कार्यान्वित करना--उग्र राजनीतिक आन्दोलन के इस वातावरण 
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में जिस पर अमृतसर हत्याकांड की छाया मँडरा रही थी, १९१९ के सुधारों 
को कार्यान्वित किया गया । प्रारम्भ में कांग्रेस. के असहयोग ने इन पर तुषारपात 
कर दिया और फिर भारतीयों के साथ अविकारों में हिस्सा बॅटाने में नौकरशाही 
की अनिच्छा ने तो इन्हें कमी पनपने ही नहीं दिया। भारतीय व्यवस्थापिका 
का उद्घाटन ९ फरवरी १९२१ को हुआ; इसः समय कनाट के ड्यूक 
भारत आये हुए थे। ड्यूक ने भारतीयों तथा अँगरेजों दोनों से ही व्यक्तिगत 
रूप से अपील की कि वे अब पिछली बातें भूलकर “हाथ मिला लें और आज 
से जो आशाएँ जागृत हुई है, उनका साक्षात्कार करने के लिए मिलकर काम 
करें ।” 

अप्रैल १९२१ में लाड चेम्सफोर्ड ने अपना पद-भार त्याग दिया और तब SS , 
रीडिंग ने उसका स्थान ग्रहण किया। लाडे रीडिंग के साथ भारत के इतिहास में 
एक नया अध्याय आरम्भ होता है | SiS रीडिंग बहुत गम्भीर कूटनीतिज्ञ था; उसने 
आन्दोलन को कुचलने का प्रयत्न किया, परन्तु विफल रहा। यातनाएँ आन्दोलन के 
'मवनको और भी दृढ़ बनाने लगी, सहस्नों नर-नारी ब्रिटिश साम्राज्यवाद और शोषणः 
से लड़ने के लिए महात्मा गांधी के झंडे के नीचे एकत्र होने लगे । भारत के इतिहास 
में ऐसा दृश्य पहले कमी उपस्थित न हुआ था; यद्यपि ऐसे लोग भी कम न थे जो 
इस आन्दोलन के प्रति संदेह और-भय व्यक्त कर रहे थे, परन्तु हमारे स्वातन्त्र्य- 
संग्राम के सेनानी महात्मा गांघी आशा और विश्वास के साथ बढ़ते जा रहे थे; उनको 
देखकर agal नर-नारियों को उनका अनुगमन करने की प्रेरणा मिल रही थी। 
लगभग ३० वर्षों तक भारत की राजनीति इस संत के नेतृत्व में संचालित होती रहो, 
जिसको न यश की लिप्सा थी और न प्रशंसा को और अपने लिए जिसकी कुछ भी 
कामना न थो। इस महात्मा के रूप में हमारे प्राचोन ऋषियों एवं तत्त्वदशियों की. 
आत्मा अवतरित हुई थी । . 1 


श्री" 
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_ बीसवाँ अध्याय 
गांधी-युग--१६२०-४७ Fo 


भारतीय राजनीति में जिस समय. गांबीजी ने प्रवेश किया, वह राष्ट्रीय.गौरव' 
का, भग्न-मनोरथों का, ऊंचो-ऊंचो आशाओं का, आशंकाओं और उद्विग्नताओं का 
समय था। यूरोप की. रण-भूमियों में भारतीय सेनाओं की शानदार विजयों, विश्व- 
युद्ध की सफल समाप्ति, युद्धकाल में बार-बार दुहराये गये आत्म-निर्णप और 
समानता के नारे--इन सबने मिलकर. राष्ट्रोय स्वाभिमान को और वैधानिक 
सुधारों को आशाओं को जन्म दे दिया था। इसके साथ.हो माण्टफोडं-सुधारो की 
अपर्याप्तता, जनता का सफल नेतृत्व करने में और जनता की अवरुद्ध भावनाओं को 
सक्रिय रूप देने में कांग्रेस को विफलता ने. भारतीय जनता के मनोरथों को मरन HS 
दिया था। युद्ध के बाद के वर्षों में पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के प्रश्न 
ने जनता में आतंक और उद्विग्नता का संचार कर दिया था। उदार अथवा सुधार- 
वादी दळ कांग्रेस से निश्चित रूप से अलग हो गया था; पंजाब का घायल, हृदय” 
भी उन्हं उत्तेजित न कर सका। कांग्रेस के अन्दर “पुराने प्रहरी” कहे: जानेवाले, 
नेता अब जनता को इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे । नये राष्ट्रवादी अभी 
तक बहुत थोड़े! और नेजुत्वविहीन' थे। इस अवसर पर सरकारी प्रवक्ता तक. को 
लिखन पड़ा था: ; 

१९१६ fo F जब Sie चेम्सफोड ने अपने उच्च पद का भार ग्रहण, किया, 
तब शिक्षित वर्ग कुछ बातों को, जिनके प्रति (जनता में ) बहुत क्षोभ था; शिकायतों; 
के विरुद्ध बे चैन। से आन्दोलन कर रहा था । कॉननवेल्थ में भारत को स्थिति संदिग्ध: 
थो; क्योंकि, जब कि एक तरफ कुछ उपनिवेशों का भारत के नागरिकों के प्रति 
रुख उसको होनता के कलंक से लांछित करता दोखता था और ब्रिटिश शासन का 
अन्तिम लक्ष्य अस्पष्ट बना हुआ था, दूसरी ओर शाही कार्य, शिक्षित वर्गों की" 
दृष्टि में, मुश्किल से हो अधिक संगोषजनक थे। जातीय आधार पर, भारत की 
संतानो को हथियार रखने के अधिकार से वंचित किया गया था; वे किस्स कमीशनों. 
को ओर नजर न उठा सकते थे; भारत को शाही नौकरियों में भी उनकी: 
स्थिति नगण्य थो । १९०९ fo के मार्ले-मिण्टो-सुघार उनको कार्य- 
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४८० अर्वाचीन भारत का इतिहास 
कारिणी पर प्रभाव डालनेवाले किसी अधिकार से युक्त करने में विफल 
रहे थे ।”* ; 


गोखले संसार से बिदा हो चुके थे। लाला लाजपतराय, वामपक्षीय नेता होते 
हुए भो, वस्तुतः नरम दल के और वैधानिक सुधारवादी नेता थे। तिलक जनता का 
नेतृत्व कर सकते थे, परन्तु जुलाई, १९२० ई० में उनका भी देहान्त हो चुका या । 
इस समय भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन को एक प्रभावशाली नेता की आवश्यकता 
थो और महात्मा गांधी के राजनीति में प्रवेश करने पर यह आवश्यकता पूर्ण हुई 1 
गांबोजी के अजेय साहस, उनकी अडिग ध्येयनिष्ठा, राष्ट्र के स्वणेमय' भविष्य में 
उनके अदूट विश्वास और राजनीतिक शस्त्र के रूप में सत्याग्रह कौ अमोघ शक्ति 
ने और सबसे अधिक तो उस वातावरण ने जिसमें गांवीजो ने अपने सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया और योजनाओं का प्रकाश किया, उनको राष्ट्र का कर्णधार वना 
दिया और उनको एक चौथाई शताब्दी तक भारतीय राष्ट्र के इतिहास पर छा जान 
में समर्थं बना दिया। 
“महात्मा गांधी का प्रारम्भिक जीवन--मोहनदास BAAS गांधी का जन्म 
२ अक्टूबर, १८६९ ई० में काठियावाड में समुद्र-तटवर्ती पोरबन्दर नगर में हुआ 
या। उनके पिता राज्य-दीवान थे। इनके माता-पिता बहुत घामिक प्रवृत्ति के थे 
और वैण्णव-सम्प्रदाय के अनुयायी थे मोहनदास के जन्म के कुछ वर्षों बाद उनके 
पिता को पोखन्दर छोड़कर राजकोट चला जाना पड़ा, जहाँ वे दीवान के पद पर 
नियुक्त हुए थे। इस राज्य की सेवा में ही गांधीजी के पिता का देहान्त हुआ और 
इसी राज्य के राजा को ठीक रास्ते पर लाने के लिए गांबीजी को १९३९६० में कांग्रेस 
के त्रिपुरी अधिवेशन के नाटकीय वातावरण में,जहाँ अधिवेशन के सभापति सुभाष- 
चन्द्र बोस बीमारी की हालत में विषय-समिति की एक बैठक से दूसरी बैठक में _ 
स्ट्रेचर पर ले जाये जा रहे थे, उपवास करना पड़ा था। इसी राजकोट राज्य का एक 
नागरिक ही महात्मा गांधी के प्रबल राजनीतिक प्रतिपक्षी, पाकिस्तान के जन्म- 
दाता, भारत के विभाजन के शिल्पी, भारत में साम्प्रदायिकता कौ आग भड़काने- 
वाले मुहम्मद अली जिन्ना का पिता था। । 
गांधीजी का वारह वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया था। सन्‌ १८८८ ई० 
में उन्नीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने वकालत पास करने के लिए यूरोप की यात्रा की। 
उनकी माता तया अन्य सम्बन्धियों ने भी उनकी समुद्र-यात्रा का बहुत विरोध किया 
था। गांधीजी ने अपनी माता के सामने मांस, मदिरा और स्त्रियों से दूर रहने की 
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प्रतिज्ञा कौ थी । उन्होंने स्वयं लिखा है कि इस प्रतिज्ञा ने “मुझे लन्दन में अनेक 
गड्ढों में गिरने से वचाया था।” वकालत पास कर गांधी जी भारत लौट आये और 
राजकोट मे वकालत करने लगे । कुछ समय वाद वे बम्बई चळे गये । परन्तु सत्य और 
ज्ञान की खोज में भटकनेवाला उनका मन इस व्यवसाय में न लग सका। 
बम्वई में उनका सम्पर्क राजचन्द्र रावजोभाई से हुआ। नवयुवक गांधी ने आदर्श- 
वादी कवि राजचन्द्र रावजीभाई से सत्य और अहिंसा के पहले पाठ पढ़े; और जब 
अफ्रीका में कभी-कभी गांधीजी का मन संशयों में डूवने-उतराने लगता था, तब 
यही सज्जन थे जिन्होंने उन्हें ईसाई-धर्म ग्रहण करने से विमुख किया था। 

गांधीजी को एंक मुसलमान फर्म की ओर से वकालत करने के लिए दक्षिण 
` अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने राजचन्द्र से सीखे हुए मन, वचन और कमं से 
'अहिसा' और दूसरों को दुख न देने के सिद्धान्त को कार्यक्षेत्र में उतारा |: दक्षिण 
अफ्रोका में उनका निवास-काल उनके नैतिक तथा राजनीतिक जीवन का रचना- 
काल AT | यहीं उनको टाल्सटाय से, ईसा के उपदेशों के अमर सत्य से और क्राईस्ट 
के “पर्वत पर प्रवचन” (“समन आन fe माउंट') .के नेतिक महत्त्व से साक्षात्‌ 
परिचय मिला। यहीं उन्होंने सबसे पहले “सत्याग्रह” के उस अमोघ शस्त्र को 
कार्यक्षेत्र मे उतारा, जिसको आगे चलकर उन्होंने भारत के स्वातन्त्र्य संग्राम का 


प्रमुख शस्त्र बनाया; और यहीं उनमें संघर्ष का नेतृत्व करने का आत्म-विशवास | 


विकसित gan दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी ने अपने देशवासियों को निर्भय हो- 
कर, बुराइयों का सत्य से सामना करने और अपनी मनुष्यता को पूर्णतया जागृत 
करने की शिक्षा दी। दक्षिण-अफ्रोका की सरकार की जाति-भेद की नीति ने वहाँ 
बहुत विपत्तियाँ खड़ी कर दी थीं और जब १९०६ ई० में दक्षिण-अफ्रोको सरकार 
ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन Cre’ पास कर दक्षिण. अफ्रीका में बसे हुए एशियाई 
रोगों के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाने और अंगूठे का निशान देने का नियम 
बना दिया, तब तो स्थिति असह्य हो उठो | हिन्दुस्तानी प्रवासियों के लिए तो यह 
नियम बहुत ही कष्टप्रद था। गांधीजी ने इसका विरोध किया और उनके नेतृत्व 
में एक शिष्ट मंडल इंगलैण्ड गया; परन्तु फल कुछ भी न हुआ। यह कानून ट्रांसवाळ 
की पाछियामेण्ट में एक ही बैठक में पास हो गया और इसको इंगलैण्ड के क्राउन की 
स्वीकृति भो मिल गई। अव-संघर्ष आरम्भ करने का समय आ गया था। दक्षिण- 
अफ्रीका के हिन्दुस्तानी प्रवासियों ने अपने नाम रजिस्टर कराने और अंगूठे के निशान 
देने से, गांधीजी के नेतृत्व में, शान्तिपूर्वक इनकार कर दिया। हजारों हिन्दुस्तानियो 
को जेलों में टस दिया गया। गांधीजी को दो महीने का कारावास दंड मिला। 
परन्तु आन्दोलन के इस नये ढंग ने बहुत प्रभाव उत्पन्न किया। दक्षिण.अफ़ीकी सर- 
३१ 
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कार परेशान हो उठी | समझौते की वातें चलने लगीं । हिन्दुस्तानियो ने स्वेच्छापुर्वक 
अपने नाम रजिस्टर कराना स्वीकार कर लिया; इस कायं में जबर्दस्ती हटा दो 
गई। सबसे पहले गांधीजी ने अपना नाम रजिस्टर कराया। परन्तु ट्रांसवाल को 
सरकार ने जब इस समझौते के अपने कतंव्यों को पूरा करना अस्वीकार कर दिया तो 
संघर्ष फिर से छेड़ देना पड़ा। भारत में जनता बहुत उत्तेजित हो उठी। गोखले ने 
व्यवस्थापिका को बैठक में हो दक्षिण अफ्रोका में इकरारनामे पर मजदूर (इन्डेन्चडं 
लेबर) भेजने को नीति को घोर निन्दा की और आखिर १९१२ ई० में लाड हाडिज 
को सरकार ने यह प्रथा तोड़ दो । ट्रान्सवाल सरकार ने हिन्दुस्तानियों पर जो अनेक 
प्रतिबन्ध लगाये हुए थे, उनका विस्तृत वर्णन यहाँ पर संभव नहीं है । यहाँ पर इतना 
लिख देना ही पर्याप्त होगा कि गांधीजी के नेतृत्व में दक्षिण-अफ्रोका के हिन्दुस्ता- 
नियों ने अपने पर लादे गये प्रत्येक अन्यायपूर्ण प्रतिबन्ध का विरोध करना प्रारम्भ 
कर दिया और यह संघर्ष हिन्दुस्तानियों द्वारा “ट्रांसवाल पर आक्रमण” के साथ 
चरम बिन्दु पर पहुंच गया। गांघोजी के नेतृत्व में २००० हिन्दुस्तानियों ने ट्रांसवाल 
में प्रवेश कर दिया । यह क्षेत्र हिन्दुस्तानियों के लिए निषिद्ध किया.गया था। इस 
प्रयाण ने राजनीतिक आन्दोलनों के इतिहास में एक नया युग प्रारम्भ कर दिया। 
यह प्रयाण सत्य का असत्य के विरुद्ध, न्याय का अन्याय के विरुद्ध तथा अहिसा का 
हिसा के विरुद्ध प्रयाण था । इसका बहुत गम्भीर प्रभाव हुआ और यद्यपि हिन्दुस्ता- 
नियों को अभी अनेक कष्ट झेलने को शेष थे, परन्तु अन्ततः वे लक्ष्य तक पहुँच ही 
गये। भारत में जनता इतनी उत्तेजित हो उठी थी कि आखिर wre हार्डिज को बीच- 
बचाव करने के लिए वाध्य होना पड़ा । एक जाँच-समिति नियुक्त की गई और 
अन्ततः 'एशियाटिक ऐक्ट' समाप्त कर दिया गया, प्रति व्यक्ति कर (पोळ टैक्स) 
रह्‌ कर दिया गया, हिन्दुस्तानी विवाह कानूनी मान लिये गये और इनके बदले में 
हिन्दुस्तानियों. ने भी सीमित देशान्तर वास (एमिग्रेशन) स्वीकार कर छिया। 
महात्मा गांधी विजय-मुकुट धारण कर, सत्य के संरक्षक और जनता के नेता के रूप 
में सन्‌ १९१४ ई० में भारत लौट आये | परन्तु अभी इंगळैण्ड की न्याय-परायणता 
में उनके विशवास को कोई आँच न आई थी | इसलिए उन्होंने सन्‌ १९१६-१८ ई० 
के विएव-युद्ध में अपने देशवासियों को मित्रराष्ट्रों की ओर से बिना किसी प्रकार की 
शते रखे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया । ब्रिटिश न्याय के प्रति उनके अडिग विश्वास 
को तो वास्तव में तब ठेस लगी जव युद्ध समाप्त हो गया, या अधिक ठीक कहा जाय . 
तो १९१५-१९ के बीच के काळ में उनके मन में ब्रिटिश आदर्शवाद के प्रति संशय 
उठने लगे थे और रॉलेट बिल पास हो जाने पर तो, जिसका उन्होंने अपनी रुग्ण 
दास्या से विरोध किया था, ब्रिटिश न्याय में उनके विश्वास की नींव ही हिल गई। 
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अब उनका दृढ़ विश्वास हो गया कि भारत में अँगरेजो का शासन “शैतानी से भरा” 
है। अप्रैल, १९१५ ई० में मद्रास में एक सहभोज के अवसर पर भाषण देते हुए 
उन्होंने कहा था कि “एक सविनय-अवज्ञा करनेवाले के रूप में , . « मुझे जान पड़ा 
कि ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ ऐसे आदश हैं, जिनसे मै प्रेम करने लगा हूँ और इनमें 
से एक आदर यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्येक प्रजा-जन को अपनी सामरथ्यो 
और सम्मान के लिए सर्वाधिक स्वतन्त्र क्षेत्र प्राप्त है और वह (प्रजा-जन) जो कुछ 
भी सोचता है वह उसके अपने विवेक का फल होता है. . .और मैंने जान लिया है 
कि मेरे लिए यह संभव है कि ब्रिटिश साम्राज्य में मुझ पर कम से कम शासन किया 
जायगा । अतः ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति मेरी भक्ति है।” सन्‌ १९१९ ई० में गांधी- 
जी ने वायसराय को लिखा था “यदि मै अपने देशवासियों को पीछे मोड़ सकता, 
तो में उनसे कांग्रेस के सारे प्रस्तावों को वापिस लिवा लेता और युद्ध-काल तक 
“स्वराज” (होम-रूल) या उत्तरदायी शासन की वात जवान तक न लाने देता | 
में भारत को प्रेरित करता कि वह इस संकटकाल में अपने समस्त कार्य-क्षम पुत्र 
साम्राज्य को अपित कर दे; और मं जानता हूं कि केवल इस कार्य से ही भारत 
(ब्रिटिश साम्राज्य में) सर्वाधिक प्रिय सहभागी वन सकता है और तब जातीय 
भेद भूतकाल की वस्तु वन जाते ।” इसी भावावेश में गांधीजी ने अपने देशवासियों 
को बड़े जोर के साथ यह परामर्श दिया था कि वे (विशव-युद्ध में) विजय के लिए 
अँगरेजो के साथ मिलकर विना किसी शत के, मृत्युपर्यंत युद्ध करें और साथ ही, 
हम जो सुधार चाहते हे उनके लिए यदि प्राणों का होम भी करना पड़े, तव भी 
आन्दोलन करते चळें। परन्तु रॉछेट ऐक्ट ने, पंजाब के उपद्रवो ने और खिलाफत 
आन्दोलन ने इंगलेण्ड के न्याय और विश्वसनीयता के प्रति उनके विश्वास को 
बिलकुल छिन्न-भिन्न कर दिया | अगस्त, १९२० ई० के अपने एक पत्र में उन्होंने 
वायसराय को लिखा--- 
; “पिछले महीने जो घटनाएँ हो गई उनसे मेरा यह विचार पक्का बन गया 
है कि साम्राज्य की सरकार ने खिलाफत के सम्बन्ध में विवेकहीन, अनैतिक और 
अन्यायपूर्ण ढंग से कार्य किया है और अपनी अनैतिकता को ढकने के लिए वह गलती 
पर गलती करती जा रही है । ऐसी सरकार के प्रति मै न तो सम्मान ही रख सकता 
हैँ और न स्नेह ही । अधिकारियों के अपराधों के प्रति श्रीमान्‌ के उपेक्षापूर्ण व्यवहार 
ने, श्रीमान्‌ द्वारा सर 'माइकेल ओ'डायर के दोष-मुक्त किये जाने ने, मि० मांटेग्यू 
के सरकारी विवरण-पत्र ने और सबसे अधिक तो पंजाब की घटनाओं के प्रति 
लज्जाजनक उपेक्षा ने और भारतीयों की भावनाओं के प्रति राज-सभा (हाउस 
आफ लार्ड्स) द्वारा प्रदर्शित उपेक्षा के भाव ने मेरे मन में साम्राज्य के भविष्य के 
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प्रति गंभीर आशंकाएँ भर दी है, मुझे वर्तमान सरकार से सर्वथा विमुख कर दिया 
है और मुझे अपना भक्तिपूर्ण सहयोग देने में, जैसा कि में आज तक सर्वेतोभाव से 
देता आया हूँ, असमर्थ कर दिया है।” इसी पत्र में दूसरी जगंह पर उन्होंने लिखा 
था “यूरोपीय देशों में खिलाफत और पञ्जाव जैसे गम्भीर अत्याचारों को क्षमा करने 
का परिणाम जनता द्वारा रक्तपात पूर्ण क्रान्ति होता। उन्होंने (यूरोपीय देशों 
ने) राष्ट्र को नपुंसक बनाने के इन कुचक्रों का किसी भी कीमत पर अवश्य ही 
विरोब किया होता। भारत का आधा भाग तो उम्र विरोब करने में सवथा असमर्थ 
है और दूसरा आघा भाग ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए मेने असहयोग 
आन्दोलन को उपचार के रूप मे प्रस्तुत करने का साहस किया है, जो सरकार से 
अपना सम्बन्ध-विच्छेद करने के इच्छुक लोगों को इस कार्य में समर्थ वना देगा और 
यदि इसमें हिसा का भाव न आने पाया और इसकी नियमित ढंग से चलाया गया 
तो यह सरकार को पोछे कदम मोड्ने के लिए और अपने किये हुए अत्याचारों का 
उपचार करने के लिए वाध्य कर देगा; परन्तु जव कि मैं, जहाँ तक म॑ जनता को 
अपने साथ, ले चल सकूँ, असहयोग का अनुसरण करूँगा, तव भी में यह आशा नहीं 
छोड़ें गा कि आप अव भो न्याय के मार्ग को अपनायेंगे ।” 

जनवरी सन्‌ १९२१ ई० के यंग इण्डिया' में गांधीजी ने लिखा :--- 

“वास्तव में अँगरेजो के साथ कठिनाई यह है कि वे विशवास करने लगे हूँ कि 
उनका शासन भारत के लिए पूर्णतया एक बुराई है, अर्थात्‌ इसने (उनके शासन ने) 
भारत की प्रत्येक महत्त्वपूर्ण वात में दुर्दशा कर दी है। भारत धन में, पौरुष में, 
अच्छाइयों में और अपनी सन्तान में आत्म-रक्षा को शक्ति में पहले से बहुत होन हो 
गया है। बुराई के साथ ठिठोली करना पाप है। अच्छाई और बुराई, भगवान्‌ 
और शैतान कहीं भी समान स्तर पर आपस में मिल नहीं सकते। मैंने तीस वर्षों 
तक विचार किया है और मुझे इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए वाध्य होना पड़ा है 
कि ब्रिटिश शासन अपने वर्तमान रूप में भारत के लिए अभिशाप है ।” 

“मे समझता हे कि यदि मे ऐसी सरकार को जो जालसाजी, हत्या और जान- 
qa कर को गई निर्देयता की अपराधी हे जो अब भी अपने दुष्कर्मो का प्रायश्चित्त 
नहीं करती हे और अपने अपराध को छिपाने के लिए झूठ का पल्ला पकड़ती है, 
शैतान सरकार न कहूँ तो में सत्य से च्युत हो जाऊँगा।”' 

यहाँ ये विस्तृत उद्धरण इसलिये दिये गये हैं क्योंकि इनमें महात्मा गांधी 
के राजनीतिक जीवन के वीज स्पष्ट देखे जा सकते हैं। अत्याचारी सरकार के साथ 
सहयोग करना बुरा था। बुराई का विरोध करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार था, 
परन्तु बुराई को बुराई से तो मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए इसका उपचार गांवी- 
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जी ने असहयोग वताया, परन्तु इस शतं के साथ की बुराइयों का समाधान हो जाने 
पर सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहा जाय | 

तत्कालीन परिस्थितियों में असहयोग आन्दोलन की शक्ति में दृढ़ विश्वास लेकर, 
गांधीजी कांग्रेस और जनता को आन्दोलन की इस नई प्रणाली के पक्ष में करने के 
लिए जी तोड़ परिश्रम करने लगे भाषणों तथा यंग इण्डिया' में लेखों द्वारा उन्होंने 
अपने सिद्धान्तों का खूब प्रचार किया; इस समय सारा देश सितम्बर १९२० में 
कलकत्ता में होनेवाले कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन की तैयारियों में व्यस्त था । 
इस अधिवेशन में गांबीजी की सफलता जितनी अप्रत्याशित थी, उतनी ही वह पूर्ण 
भी रही। इस कांग्रेस अधिवेशन से गांधी-युग प्रारम्भ होता है, जिसने कांग्रेस 
को अँगरेजी वोलनेवाले, अँगरेजी वेश-भूषा में सुसज्जित अभिजात वर्ग के धनी- 
मानी वकीलों के एक समुदाय से वदलकर GET और गांधी टोपी पहननेवाले, 
अपनी मातृभाषा में बोलनेवाळे मध्य और निम्न-मध्य वर्ग के लोगों की एक संस्था 
बना दिया। गांवोजी के नेतृत्व में कांग्रेस सच्चे अर्थ में जनता की प्रतिनिधि- 
संस्था वन गई; इसका अपना आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक कार्ये- 
क्रम वन गया और इन सव नवीन प्रगतियों का स्रोत था अकेले गांधीजी की प्रतिभा । 
जव तक कांग्रेस के कलकत्ता-अधिवेशन ने अन्तिम रूप से गांवीजी का नेतृत्व 
स्वीकार न कर लिया तब तक गांघीजी की अकेली आवाज मानो विरोधी विचारों 
के जंगल में सुनाई पड़ रही थी। तिलक, चितरंजनदास, मोतीलाल नेहरू इत्यादि 
कांग्रेस के चोटी के नेताओं को गांधीजी की नई नीति के प्रति भारी आशंका थी और 
उस समय का युवक-समाज सक्रिय आन्दोलन के लिए छटपटा रहा.था। परन्तु 
आकुलता, आशा और आशंका के इस विचित्र वातावरण में महात्मा गांधी का असह- 
योग का प्रस्ताव १८६६ वोटों के बहुमत से स्वीकृत हो गया; प्रस्ताव के विरुद्ध 
८८४ मत थे । इस प्रस्ताव में खिलाफत के प्रश्‍न और पञ्जाव में हुए अत्याचारों को 
असहयोग की नीति अपनाने के प्रमुख कारण बताया गया और घोषणा कौ गई कि 
“इस कांग्रेस का मत है कि उपर्युक्त खिलाफत और पंजाब के अत्याचारों के समाधान 
के बिना भारत को सन्तोष नहीं हो सकता और राष्ट्रीय सम्मान की सुरक्षा तथा 
भविष्य में इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने का एकमात्र प्रभावशाली उपाय है 
स्वराज्य की स्थापना । ; i 

“इसके साथ-साथ इस कांग्रेस का यह भी मत हैँ कि भारत की जनता के लिए 
महात्मा गांधी द्वारा प्रवतित प्रगतिशील अहिसामय असहयोग की नीति स्वीकार 
करने और अपनाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग खुला नहीं है, जब तक कि अत्याचारों 
का समाधान और स्वराज की स्थापना नहीं हो जाती LA ५ 
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प्रगतिशील असहयोग को नीति कांग्रेस के नागपुर-अधिवेशन में फिर से स्वीकार 
की गई! इस बोच के समय में इस आन्दोलन के समर्थकों की संख्या खूब बढ़ गई थी। 
सरकार यद्यपि आन्दोलन की इस नई प्रणाली से बहुत परेशान हुई, परन्तु उसने 
जन-आन्दोलन को कुचलने के अपने पुराने उपाय काम में लाने शुरू कर दिये; जनता 
पर इसका प्रभाव उल्टा हो पड़ा। आन्दोलन से दूर हटने की अपेक्षा दिन-प्रति-दिन 
अनेक उत्साहो युवक अदालतों तथा स्कूल-कालेजों को छोड़-छोड़ कर आन्दोलन में 
भाग लेने लगे और हँसते-हँसते कारागार के द्वारों की ओर बढ़ने लगे। गांधीजी 
को छोड़ अन्य सभी चोटी के नेता जेलों में ठू स दिये गये। जेल के एकाकी निष्क्रिय 
वातावरण में इन लोगों को गांबोजी के दर्शन और विशेषतया असहयोग की नीति 
कौ प्रभावशालिता पर विचार करने का पर्याप्त अवसर मिला और अनेक नेताओं 
के पहले के विचार वरल गये। 

कांग्रेस का गांधीजी का नेतृत्व स्वीकार करने तथा अहिसापूर्ण असहयोग की 
नीति अपनाने का सबसे पहला प्रत्यक्ष फल यह हुआ कि मुहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस 
से अलग हो गया। अव तक वह कांग्रेस को नोति और कार्यक्रम का तत्परतापूर्वक 
अनुसरण करता रहा था। अब तक राजनीति में जिन्ना गोखले का शिष्य था और 
हिन्दू-मुसलमान एकता का प्रचारक था। वम्बई हाईकोर्ट में उसकी वकालत दिन- 
प्रति-दिन चमक रही थी। उसने अनुभव किया कि असहयोग की नीति देश के हितों 
के लिए घातक है। उसका विचार था कि सरकार के साथ सहयोग करना और 
माण्टफोड सुधारों को कार्यान्वित कर अधिक अधिकारों के लिए आन्दोलन करना ही 
देश के लिए हितकर सिद्ध होगा। नागपुर-कांग्रेस में असहयोग की नीति के विरोध 

में अकेले उसने ही अपनी आवाज उठाई थी। इसी समय के लगभग अपने एक पत्र 
में जिन्ना ने गांधीजी को लिखा था: 

“आज देश मे जो नया जीवन प्रारम्भ हो गया है, उसमें अपना हिस्सा बँटाने के 
लिए आपने मुझे जो सुझाव दिया है, उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ । यदि 
नये जीवन' से आपका अर्थ अपनी असहयोग की नीति और कार्यक्रम से है, तो मुझे 
डर है कि में इसको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी दृढ़ घारणा है कि यह देश 
को बखादी की ओर ले जायगा। . . .आपकी (आन्दोलन की) विधि ने देश में 
केवल हिल्दू-मुसलमानों में ही नहीं, अपितु हिन्दू-हिन्दू और मुसलमान-मुसलमान के 
बीच और यहाँ तक कि पिता-पुत्र तक में फूट डाल दी है; सारे देश में जनता सामान्यतः 
निराश हो रही है और आपके उग्र कार्यक्रम ने केवल अनुभवहीन युवकों, अनभिज्ञों 
और अशिक्षितों की ही कल्पना को उत्तेजित किया है।” कांग्रेस से अलग होकर 
जिन्ना अपनी असीम शक्ति और राजनीतिक चेतना के प्रदर्शन के लिए कोई अन्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj mato Chennai and eGangotri Yu 


~ 


मागे खोजते हुए वडी तेजी से साम्प्रदायिकता की ओर बढ़ने लगा और अपने दृढ़ 
निश्‍चय, कूटनीतिक क्षमता तथा विभिन्न दलों की तत्कालीन स्थिति के कारण, 
उसने “मुस्लिम लीग' में अपने लिए वैसा ही प्रमुख स्थान वना लिया जैसा महात्मा - 
गांधी का काँग्रेस में था। 

हिन्दुओं और मुसलमानों में ऐसे लोग कम न थे जो खिलाफत और स्वराज 
के आन्दोलन की एकरूपता को केवल कृत्रिम समानता समझ.रहे थे। अनेक 
लोगों को असहयोग आन्दोलन का यह पक्ष व्यर्थ जान पड़ रहा था। परन्तु गांबीजी 
के लिए इन दोनों आन्दोळनों को एक समझना अत्यधिक आवश्यक वात थी, क्योंकि 
उनका दृढ़ विशवास था कि हिन्दू-मुसमानों की एकता के विना स्वराज की प्राप्ति 
नहीं हो सकती। वास्तव में उस समय कांग्रेस और खिलाफत कमेटी में जो एकता 
स्थापित हो गई थी वह केवल राजनीतिक एकता थी, जो क्रमिक और स्वाभाविक 
विकास का परिणाम न थी, अपितु बिलकुल ऊपर से थोपी हुई चीज थी । यह एकता 
हृदय को एकता न होकर केवल राजनीतिक उद्देश्य की एकता मात्र थी। गांधीजी 
खिलाफत के प्रश्‍न को हिन्दू-मुसळमान एकता के लिए भगवान्‌ का वरदान समझ 
रहे थे । उनका विश्वास था कि हिन्दुओं का मुसलमान-आन्दोलन में आत्म-बलिदान 
करना, मुसलमानों की शंकाओं को दूर कर देगा और तभी हिन्दू-मुसलमान एक हो 
सकेंगे। मुसलमानों के लिए कांग्रेस का पल्ला पकड़ना इसलिए आवश्यक हो रहा 
था, क्योंकि उनके आन्दोलन का आकार तभी इतना विस्तृत हो सकता था, जिससे 
शमला की SATE पर बैठे महाप्रभुओं का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सके। 
इस एकता का एक दूसरा कारण सरकार की. सरासर कठोरता और उपेक्षा भी AT | 
परन्तु किसी दृढ़ आवार पर टिकी न होने के कारण यह एकता अधिक समय तक 
बनी न रह सकी। mee 

अली भाइयों के उग्र भाषणों ने हिन्दुओं में अविश्वास उत्पन्न कर दिया। 
मद्रास में एक भाषण में उन्होंने कहा था कि अंगरेज शीघ्र ही भारत से भगा दिये 
जायेंगे और तब यदि अफगानिस्तान का अमीर इस देश को विधमियों से मुक्त करने 
के लिए आये तो मुसलमानों का यह पवित्र कर्तव्य होना चाहिए कि वे एक होकर 
इस कार्य में सम्पूर्ण हृदय से अमीर की सहायता HC | उघर महात्मा गांधी का 
यो-हत्या, उर्दू और प्रत्येक महत्त्वपूर्ण समिति में मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व 
देने के प्रश्‍न पर दब जाना. हिन्दुओं को बहुत अखर रहा था। दूसरी बात, जो हिन्दुओं 
को शंकित कर रही थी, यह थी कि धर्मान्ध मुसलमान नेता “सार्वभौम इस्लाम का 
प्रचार कर रहे थे और घोषणा कर रहे थे कि वे सबसे पहले मुसलमान YA 
और। सरकार ने अली भाइयों को दण्डित करने का निश्‍चय कर लिया। परन्तु 
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इसी बीच श्री मालवीयजी के प्रयत्नो से महात्मा गांधी तथा वायसराय लॉड रीडिंग 
में अनेक मुलाकातें हुई, इन मुलाकातों के विवरण यद्यपि अज्ञात हूँ, परन्तु इनका 
एक महत्त्वपूर्ण परिणाम हुआ। अली भाइयों ने एक वक्तव्य इन शब्दों में 
प्रकाशित किया :--- 

“मित्रो ने हमारा ध्यान हमारे कुछ भाषणों की ओर आकर्षित किया है, जो 
उनके विचार में हिसा को उभाड़नेवाले Sl हम वता देता चाहते हे कि fear को 
उकसाने को हभारी कभी इच्छा न थी और हमने तो यह कल्पना भी न की थी कि 
हमारे भाषणों के किन्हीं AAT का यह अर्थ लगाया जायगा। परन्तु हम अपने मित्रों 
के तको और उनके द्वारा लगाये गये अथो को स्वीकार करते हे । 

“इसलिए हम इन भाषणों के किन्ही अंशों की अनावश्यक उग्रता के लिए हृदय 
से दुःख का अनुभव करते हैँ और खेद प्रकट करते हे और जिनको हमारे इस आइवा- 
सन को आवश्यकता हो, उन्हे हम आश्वासन देते हे और वचन देते है कि जब तक हम 
असहयोग आन्दोलन के साथ सम्बद्ध हैं, हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में 
इस समय और भविष्य में भी हिसा का पक्ष न लेंगे और न हिसा के लिए तत्परता का 
वातावरण ही उत्पन्न करेंगे। सचमुच ही हम इन वातों को अहिसामय असहयोग 
की भावना के विरुद्ध समझते है, जिसका पालन करने का हमने वचन दिया है।” 

लाँडे रीडिंग ने अलो भाइयों के साथ कठोरता से काम लिया। उनके वक्तव्य 
को सरकारी क्षेत्रों में क्षमा-प्राथना बताया जा रहा था और इससे उनके अधिक उम्र 
सहधरमियों का उत्साह ठण्डा पड़ गया था। परन्तु वायसराय की ओर से दी गई 
घमकियों का महात्मा गांधी पर कोई प्रभाव न पड़ा और वे अपना आन्दोलन चलाते 
रहे। असहयोग का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया। विदेशो-कपड़े के बहिष्कार, 
चर्ख के प्रचार, सरकारी अदालतों तथा स्कूलों एवं शराव की दुकानों के वायकाट 
पर जोर दिया गया। अनेक स्थानों पर विदेशों कपड़े जलाये गये और स्वयं महात्मा 
गांवी ने नर-चारियों के विशाल समूहों के सामनें विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। 
'तिळक-स्वराज-कोष' को स्थापना को गई और प्रवानत: महात्मा गांवी के उद्योग 
से जुलाई के अन्त तक एक करोड़ रुपया इस कोष में जमा हो गया । परन्तु महात्मा 
गांबी के विचारों के विपरीत अनेक स्थानों पर भयंकर झगड़े भो हुए। खिलाफत- 
वादियों ने जेहाद' (धर्म-युद्ध) की घोषणा कर दी। अलो भाइयों को कराची में 
दो वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। अदालत में जाँच के दौरान में अली 
भाइयों ने अपनी सफाई में तीन तको उपस्थित किये--पहले तो यह कि उनका धर्म 
उन्हे कुछ कार्यों का आदेश देता है; दूसरे, अपने धमं द्वारा आदेश दिये गये कार्यों 

को करने में जो कानून उन्हें रोकता है, वह उनकी दृष्टि में कानून ही नहीं है; और 
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तीसरे, इस दोषारोपण के उत्तर में कि उन्होंने देश के कानून को तोड़ा है, उन्होंने यह 
तकं ही पर्याप्त समझा कि हम पर जिस कार्य को करने का अपराध लगाया गया 

हमारे धमं द्वारा विहित है । 

इस आन्दोलन की घटनाओं की संक्षिप्त आलोचना यहाँ पर असंगत न होगी । 
इसम सन्देह नहीं कि हिन्दु-मुसलमान एकता कमजोर पड़ गई थी, परन्तु महात्मा 
गांव क नतृत्व म यह आन्दोलन सन्‌ १९२१ में पुरे वर्ष भर बड़े जोर-शोर से चलता 
रहा । मुसलमानों के धार्मिक जोश ने गांधीजी के रहस्यवादी विचारों और 
जन-सावारण के देश-भवित के उत्साह के साथ मिलकर सन्‌ १९२१ को भारतीय 
इतिहास मे चिर-स्मरणीय वना दिया। परन्तु यह आन्दोलन, जिसके उद्देश्य विभिन्न 
दिशाओं में feat थे और जिनमें केवल ऊपर-ऊपर की ही एकता थी, अधिक समय 
तक न चल सकता था। महात्मा गांधी को छोड़ जन-साधारण के लिए अहिसा एक 
नीति-मात्र थी; यह उनका हार्दिक विश्वास न वन पाई थी और वार-वार बड़े 
जोश के साथ 'हिन्दू-मुस्लिम की जय' के जो नारे लगाये जा रहे थे उनकी तह में 
सदियों के हिन्दू-मुसलमान विरोध ज्यों के त्यों वने हुए थे। हृदय की एकता का 
इस आन्दोलन मं सवंथा अभाव ATI 

अहिंसक नीति के प्रवर्तक के रूप में महात्मा गांधी को पहला आघात वम्वई 
में प्रिस आफ वेल्स के आगमन के अवसर पर हुए दंगों से लगा। कांग्रेस ने उसके 
आगमन से सम्बन्धित सभी उत्सवों का वायकाट करने, आम हड़ताल करने और 
उसके आगमन को ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी विरोधी भावनाओं को प्रकट करने 
का अवसर बनाने का निश्चय किया था। परन्तु बहुत-से लोगों की सामान्यतः 
कांग्रेस के आन्दोलन में और विशेषतया उत्सवों के इस बायकाट में कोई रुचि न थी। 
१७ नवम्बर सन्‌ १९२१ को प्रिस ऑफ वेल्स का वम्बई में आगमन हुआ और उसी 
दिन वायकाट तथा हड़ताल के संघटनकर्ताओं तथा इस आन्दोलन को व्यर्थ समझने- 
वाले लोगों में मारपीट मच गई। इस उत्पात में गुण्डों की बन आई; नगर में लूट- 
पाट और अग्निकाण्डों का वाजार गरम हो गया। तीन दिन तक अराजकता छाई 
रही। जनता पर महात्मा गांधी के भाषणों का भी कोई प्रभाव न हुआ। लगभग 
५३ व्यक्ति मारे गये और ४०० घायल हुए। इन घटनाओं ने महात्मा गांधी तक 
को हिला दिया और उनको सार्वजनिक अवज्ञा की व्यावहारिकता पर फिर से विचार 
करने के लिए बाध्य कर दिया। उन्होंने लिखा “अहिंसा का नारा लगाते हुए, 


हमने उन लोगों को भयभीत कर दिया है, जिनका मत हमसे भिन्न है। पिछले दो 


दिनों में मैंने जिस स्वराज के दर्शन किये हँ, वह तो मेरी आँखों में चुभ रहा है।” 
इस उत्पात के लिए अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा “विद्रोह की 
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भावना उत्पन्न करने में मेरा अन्य किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक हाथ है। 
उस भावना को नियन्त्रित और अनुशासित करने में मं अपने आपको पूर्णतया समर्थ 
नहीं पा रहा हूँ ।” पण्डित मदनमोहन मालवोय तथा अन्य शान्तिप्रिय सुलह कराने- 
वालों ने वायसराय और महात्मा गांधी के बीच बैठक का आयोजन करने के बहुत 
प्रयत्न किये; परन्तु गांधोजी ने समझौते को ऐसी किसी भी बातचीत में भाग 
लेना अस्वीकार कर दिया, जिसमें खिलाफत का नेता मुहम्मद अली उपस्थित न हो। 
फल यह हुआ कि इन लोगों के उद्योग विफल हुए। बहुत से लोगों को गांबोजी का 
यह आग्रह बहुत बुरा लगा; परन्तु गांवीजी की दृष्टि में यह परम आवश्यक बात 
थो और हिन्दु-मुसलमान एकता के उनके विचारों की दृष्टि से यह तर्केसम्मत भीथी।. 
मलाबार में मोपलाओं का विद्रोह गांधीजी की आँखें खोलनेवाली इस समय कौ 
एक अन्य घटना थी। इस विद्रोह के आघात से हिन्दुओं के हृदय भग्न हो गये; 
'हिन्दू-मुसलमानों के बोच दरार पड़ गई। मोपला लोग मलाबार में आकर वसने- 
बाले अरबों की मुसलमान सन्तान | खिलाफत आन्दोलन ने उनमें बहुत उत्तेजना 
उत्पन्न कर दो थी और इस आन्दोलन की प्रगति के साथ-साथ हिन्दुओं और हिन्दू- 
मुस्लिम एकता के विरुद्ध मोपलाओं की घर्मान्धता जाग उठी । एक वर्ष में स्वराज 
दिलाने के गांधीजी के वचन और अली बन्धुओं के उत्तेजनापूण भाषणों के साथ- 
साथ सन्‌ १९२१ ई०के प्रारम्भिक महीनों में एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में उत्तेजना 
फैलने लगी थो। सारे देश में यह विश्‍वास व्याप्त होने लगा कि ब्रिटिश सरकार 
stare सरकार है, जिसका विरोध करना उचित हो नहीं, अपितु धामिक कतव्य 
भी है | इस्लामी राज्य स्थापित करने के लिए होनेवाले भावी संघर्ष के लिए हथि- 
यार बनाये जाने लगे और मस्जिदों में युद्ध-सामग्री जुटाई जाने लगी । अगस्त सन्‌ 
१९२१ में इन आयोजनों के नेताओं को पकड़ने के प्रयतनों के फलस्वरूप उत्पात मच 
गया | इन नेताओं को पकड़ने के लिए जो पुलिस आई थी, उसे मोपलाओं ने मार 
भगाया और जहाँ कहीं कोई यूरोपियन दिखाई दिया, उसे मार डाला । वे हिन्दुओं 
के घर और सम्पत्ति छूटने लगे, हिन्दुओं का वध करने लगे और उन्हें जबरदस्ती 
मुसलमान बनाने लगे । आखिर मळावार में मार्शल छौं घोषित कर देना पड़ा और 
झान्ति स्थापित करने के लिए नई सेना भेजनी पड़ी। 
मळावार के इस विप्लव ने हिन्दुओं का मुसलमानों के आन्दोलन में भाग लेने 
“का उत्साह ठण्डा कर दिया, हिन्दू-मुसलमान सम्वन्थों को कटु बना दिया, गांधीजी 
और कांग्रेस को भी हिला दिया और इसको प्रतिक्रिया के रूप में आर्य-समाज के 
नेता स्वामी श्रद्धानन्द, ने शुद्धि-आन्दोलन प्रारम्भ किया जिसका मुसलमानों पर 
-उल्टा असर हुआ | 
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इतने पर भी गांधीजी ने हिम्मत न हारी और अपने सहयोगियों के समझाने- 
बुझाने और चेतावनियो के विपरीत भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा। अव उन्होंने 
सरकार के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड्ने का निश्‍चय किया। उन्होंने 
सूरत जिले को एक छोटी-सी तहसील वार्डोली को इस आन्दोलन की पहलो इकाई 
के रूप में चुना और वायसराय को १ फरवरी १९२२ ई० के अपने पत्र में इसकी 
सूचना देते हुए अपनी वे शर्तें छिख भेजीं जिनके पूरा किये जाने पर यह आन्दोलन 
वन्द किया जायगा। इस पत्र के उत्तर में लॉड रीडिग की सरकार ने गांधीजी द्वारा 
“गैर-कानूनी अत्याचार” बताये गये अपने कार्यों का समर्थन करते हुए धमकी दी 
कि यदि सार्वजनिक अवज्ञा आन्दोलन छेड़ा गया तो इससे भी अधिक कठोरता से 
काम लिया जायगा। वास्तव में स्थिति ऐसी वन गई कि गांधीजी अथवा सरकार 
के लिए अपनी-अपनी धमकियों को कार्यान्वित करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग 
न रह गया। गांधीजी अवज्ञा आन्दोलन का श्रीगणेश करने के लिए स्वयं वार्डोली 
को ओर चल TS | तभो ५ फरवरी १९२२ को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप 
चीरी-चौरा नामक स्थान पर एक भयंकर विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जिससे सारे आन्दो- 
लन को विना किसी शतं के बन्द कर देना पड़ा। चौरी-चोरा में कांग्रेस के एक जळूस 
के सिलसिले मे क्रुद्ध जन-समूह ने पुलिस के २१ सिपाहियों और एक सब-इन्सपेक्टर 
को थाने में बन्द कर, थाने में आग लगा दी, जिससे ये सव जल कर राख हो गये। 
मानवता को दहला देनेवालो इस नृशंस घटना ने गांधीजी की आँखें खोल दीं। 
जनवरी १९२२ के प्रारम्भ में जब प्रिस ऑफ वेल्स का मद्रास में आगमन हुआ, 
वहाँ भी गम्भीर विद्रोह हो गया। इन सव हिसा-काण्डों के परिणामस्वरूप फरवरी 
१९२२ में वार्डोली में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसके अनुसार सारा 
आन्दोलन विना किसी शाते के बन्द कर दिया गया और कांग्रेस-जनों को परामझं 
दिया गया कि वे चर्ख और खादी के प्रचार में, जनता को साक्षर बनाने में, अस्पृ- 
इयता दूर करने में, नशेवन्दी में और आपसी झगड़ों के निपटारे के लिए निर्णायक- 
समितियों के संघटन मे अपनी शक्ति लगाव | मि० माण्टेग्यू के त्याग-पत्र ने जनता 
के हृदय में बहुत बैचेनी उत्पन्न कर दी। मुसलमान सन्तुष्ट हो गये; महात्माजी 
के वचनों मे जनता का विश्वास बहुत कुछ मन्द हो गया, क्योंकि वे अपनी घोषित 
तिथि तक स्वराज न दिला सके थे। आन्दोलन को स्थगित कर देने से तूफान उठ 
खड़ा हुआ। गांधीजी पर चारों ओर से बौछार होने लगी । उनकी लोक-प्रियता 
इस समय बहुत गिर चुकी थो । सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाकर १० मार्च 
१९२२ को गांधीजी को बन्दी बना लिया और पारसी न्यायाधीश मि० डावर ने 

उनको ६ साल के साधारण कारावास का दण्ड सुना दिया। 


~ 
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न्यायालय में जाँच के समय गांधीजी ने अपने व्यवहार में अपनी स्वाभाविक 
शान्ति प्रदर्शित की। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अपने भाषण 
में कहा, “. . . अहिसा मेरे घमं का प्रथम वाक्य है। यही मेरे धर्म का अन्तिम वाक्य 
है। परन्तु मुझे (इन दो में से) अपना चुनाव करना था; मुझे या तो एक ऐसी 
(शासन) प्रणाली को अधीनता मान लेनी थी, जिसने मेरे देश को अपरिमित हानि 
पहुँचाई थो, या मुझे अपने देशवासियों की उस पागलपन भरी उग्रता के विस्फोट का 
संकट उठाना था, जो मेरे मुँह से सत्य को समझने पर उनमें प्रकट होती । मै जानता 
हूँ कि मेरे देशवासी कभी-कभी पागल हो उठते है; इसके लिए मुझे अत्यधिक खेद 
है; और इसलिए मैं यहाँ हल्का दण्ड नहीं अपितु कठोरतम दण्ड स्वीकार करने के 
लिए उपस्थित हूँ। मैं दया की याचना नहीं करता। मै अपना दण्ड घटाये जाने 
की सिफारिश नहीं करता | इसलिए कानून की दृष्टि में जान-वूझकर किया गया 
अपराध समझे जानेवाले कृत्य के लिए मुझे जो वडा से बड़ा दण्ड दिया जा सकता है, 
उसको माँगने और स्वीक्रार करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, जो कि मेरी दृष्टि 
में एक नागरिक का श्रेष्ठतम कतंव्य.है L” 
यह थी महात्मा गांधी की सत्य-निष्ठा। उनके शब्द सारे देश में बार-बार 
गूँजने लगे और लाखों मानव-आत्माएँ सरकार को शाप देने लगीं । 

गांधीजी के पकड़े जाने और कारावास से पहले भी कांग्रेस में दो दल बन गये 
थे--एक तो उन लोगों का था जो असहयोग तथा कौसिंलों का वायकाट करने में 
विद्वास न करते थे और दूसरा उन लोगों का था जो गांबीजी के अन्ध-भक्त थे । 
गांधीजी कै कारावास के साथ पहले दल के लिए मैदान साफ हो गया। कांग्रेस 
के गया-अधिवेशन में यह दलबन्दी स्पष्ट हो गई। श्री चितरञ्जनदास अधिवेशन 
के सभापति थे। इस फूट के परिणामस्वरूप चितरञ्जनदास और मोतीलाल नेहरू 
के नेतृत्व में स्व॒राज-पार्टी नाम से एक अलग दल बन गया जो कौंसिलों में प्रवेश 
कर अन्दर से सरकार का विरोध करने का समर्थक था। स्वराज-पार्टी' और गांवी- 
वादी दल में दिन-प्रति-दिन अलगाव बढ़ता गया और १९२४ ई० में कांग्रेस के बेल- 
गाँव अधिवेशन के समय तक यह पार्थक्य पूर्ण हो गया। मोतीलाल नेहरू और चित- 
रञ्जनदास के नेतृत्व में स्वराज-पार्टी' ने चुनाव लडे, कौंसिलों में स्थान प्राप्त किये 
और तब उसने सरकार में घुसकर सरकार से असहयोग की नीति प्रारम्भ की जो 
घोरे-धोरे केन्द्रीय व्यवस्थापिका से लेकर नगरपालिका-समितियों तक विस्तृत हो 
गई। जेल में महात्मा गांधी सख्त बोमार हो गये, जिससे उनको कारावास की 
अवधि से पहले ही मुक्त कर दिया गया। जेल से आने पर महात्मा गांबी और मोती- 
लाल नेहरू में इन दोनों दलों मे समझौता कराने के लिए बहुत-सी मुलाकातें हुई 
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परन्तु इनके प्रयत्न सफल न हो सके। कौंसिलों में प्रवेश करने के पेचीदे प्रश्‍न पर 
दोनों दलों में मौलिक विरोध था। गांधीजी ने लिखा कि “मैं इस मत को नहीं 
छोड़ सकता कि, कोसिलों में प्रवेश का सामञ्जस्य मेरी असहयोग की धारणा से 
नहीं है। यह मतभेद केवल असहयोग शब्द के अर्थ से हो सम्बद्ध नहीं है, अपितु उस 
मानसिक स्थिति से सम्वद्ध हुँ, जिसके कारण मूलभूत समस्याओं के उपचार ही 
भिन्न हो जाते हे ।” गांबोजी ने अपरिवर्तनवादियों को परामशं दिया कि वे स्व- 
राज-पार्टी के मार्ग में वाधक न बनते हुए कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में अपना 
ध्यान केन्द्रित करें। दुसरी ओर चितरञ्जनदास और मोतीलाल नेहरू ने अपने एक 
वक्तव्य में यह मन्तव्य प्रकट किया कि “हम यह समझने में असमर्थ हैं कि नागपुर- 
कांग्रेस का असहयोग का प्रस्ताव कौंसिलों में प्रवेश से कैसे मेल नहीं खाता। परन्तु 
यदि असहयोग हमारे वर्तमान राष्ट्रीय जीवन में और विशेषतया इस जीवन पर शासन 
करनेवाली इस नौकरशाही सरकार के बदलते हुए रुख में एक सजीव सिद्धान्त का 
प्रयोग करने को अपेक्षा केवल एक मानसिक स्थिति मात्र है, तो हम देश के वास्त- 
विक हितों को सेवा के लिए असहयोग तक का वलिदान कर देना अपना कतेव्य 
समझते gl” अगले कुछ वर्षों तक स्वराज-पार्टी' व्यवस्थापिकाओं में और देश 
में भी प्रधान बनी रही। अपरिवर्तेनवादी निष्क्रिय से हो गये और गांबो जी ने भी 
सक्रिय राजनीति से मानो अवकाश ले लिया। जून १९२५ ई० में चितरञ्जनदास 
का देहान्त हो गया। अव मोतीलाल नेहरू “स्वराज-पार्टी' के निविरोब नेता 
बन गये | 

भाग्य का कैसा विचित्र खेल है कि हिन्दु-मुसलमान एकता के लिए जीवन भर 
जी-तोड़ परिश्रम करने और इसी के लिए अपने जीवन का होम करनेवाले गांवी- 
जी के राजनीति में प्रवेश करने के साथ-साथ ही मुसलमानों में साम्प्रदायिक भावनाएं 
जोर पकड़ने लगीं और हिन्दू-मुसलमानों के सम्बन्ध दिन-भ्रति-दिन विगड़ते गये । 
खिलाफत आन्दोलन के समय को कृत्रिम हिन्दू-मुसलमान एकता खिलाफत के प्रश्‍न 
के समाप्त होते ही न जाने कहाँ विलीन हो गई और मुसलमान कांग्रेस छोड़-छोड़कर 
अपने साम्प्रदायिक संघटन में जाने लगे, क्योंकि कांग्रेस के राजनीतिक और रचनात्मक 
कार्यक्रम में उनकी कोई रुचि न थी। मुहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग' को पुनः 
संघटित और शक्तिशाली संस्था बनाने में जुट गया। जिच्चा में गतिशील शक्ति तो 
थी ही, उसको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं का भी कोई अन्त न था। 

माण्टफोडे-सुधारों के बाद के दिनों में मुसलमानों में साम्प्रदायिक भावना की 
इस प्रबलता के अनेक कारण थे और सबसे बड़ी दुःख की वात तो यह है कि स्वयं 
महात्मा गांधी भी इसका एक कारण थे। महात्मा गांधी की भावुकता राजनीति 
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को घम से बिलकुल अलग न कर पाती थी, जिसके कारण साम्प्रदायिक भावनाओं 
को अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्नय मिलता था । जहाँ विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए किये जानेवाले राजनीतिक आन्दोलनों का पथ-प्रदशँक धर्म बन जाता था, 
वहाँ प्रत्येक सम्प्रदाय अपने धर्म की ओर मुड़ चलता था, जिसके परिणामस्वरूप 
चामिक पुनरुत्थान की चेष्टाएँ होने लगती थीं और ये चेष्टाएँ ऐसा परस्पर-विरोधी 
साम्प्रदायिक वातावरण पैदा कर देती थीं, जिसमें छोटी सी भी चिनगारी' पाकर 
साम्प्रदायिक दंगों की आग भड़क उठती थी । इन दंगों का ऊपरी कारण तो धार्मिक 
या अंशत: घामिक ही होता था, परन्तु यदि इनका विश्‍लेषण किया जाय तो जान 
पड़ता है कि इनका मूलभूत कारण राजनीतिक ही होता था। जीवन के प्रत्येक 
दृष्टिकोण में--धमं, संस्कृति, सामाजिक आचार-व्यवहार, परम्पराओं एवं आदर्शों 
में--हिन्दू-मुसलमानों में बहुत भिन्नता थी और यह भिन्नता ऊपरी न होकर मौलिक 
भिन्नता थी, जिसके कारण हिन्दू-धर्म अपनी समस्त सहिष्णुता और विशाल-हृदयता 
से भी इस्लाम को उसी प्रकार आत्मसात्‌ न कर सका था, जैसे उसने वौद्ध और 

जैन मतों को अपने मे मिला लिया था। 
फूट डालकर शासन करने की ब्रिटिश नीति ने हिन्दू-मुस्लिम विरोधों को 
SATS दिया था और माठेग्यू सुधारों में मुसलमानों को राजनीतिक शक्ति में हिस्सा 
वँटाने का जो आश्वासन मिला उससे तो यह विरोध और भी तीव्र हो गया। पृथक्‌ 
निर्वाचन-क्षेत्रों की प्रंणाली ने साम्प्रदायिकता को राजनीतिक आधार दे दिया। 
अब वोट उसी उम्मीदवार को मिलने लगे जो अपने सम्प्रदायवालों को स्वर्गीय 
सुख दिलाने का वचन देता था और दूसरे सम्प्रदाय की निदा करता था। यही कारण 
है कि मांटफोडं सुधारों के वाद के वर्षों में हमें साम्प्रदायिक दंगों की गूँजें सुनाई देने 
लगती हैँ, जिनमें से कुछ तो छोटी-मोटी झडप ही होते थे, परन्तु कुछ शाही Fal से 
किसी प्रकार कम न थे, जैसे कलकत्ता, नोआखाली, विहार और पंजाब के दंगे | इन 
साम्प्रदायिक दंगों का सुधार आन्दोळनों अथवा स्वराज के संघ के साथ-साथ घटित 
होना भी कम महत्त्व की वात नहीं है। इससे यह समझने में देर नहीं छगती' कि इन 
दंगों के पीछे कोई गुप्त शक्ति कार्य कर रही थी; यह निष्कर्ष तव और भी पुष्ट हो 
जाता है जव हम देखते हुँ कि इन दंगों में न्याय एवं शांति की संरक्षक पुलिस बड़े 
हृदयहीन ढंग से तव तक दूर से तमाशा ही देखती रहती थी, जब तक कि दंगे उग्रता 
की चरम सीमा पर न पहुँच जाते थे। बम्बई के दंगे की, जिसमें १४५ व्यक्ति मारे 
गये थेऔर ६४३ के लगभग घायल हुए थे, जाँच-समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था 
कि “हमारे विचार से इस आपत्ति में पर्याप्त सत्य है कि पुलिस-कमिइनर को सैनिक 
टुकड़ी बुलाने का प्रस्ताव उस समय से पहले ही रखना चाहिए था, जब कि उसने 
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ऐसा किया । जो भी हो, इस दंगे का अनुभव वताता है कि दंगे की प्रारम्भिक अवस्था 
में शक्तिशाली सैनिक दल बुला लेना चाहिए और सुरक्षा के अन्य उपाय लागू कर 
देने चाहिए।” * सन्‌ १९३१ ई० में सावंजनिक अवज्ञा आन्दोलन के समय कानपुर 
में भयंकर साम्प्रदायिक दंगा हुआ। इस दंगे के कारणों की खोज करने के लिए' 
नियुक्त जाँच-समिति ने लिखा “दंगे के दौरान में पुलिस का रुख निंदनीय और 
अक्षम्य था प्रत्येक श्रेणी के गवाह इस बात में एकमत थे कि दंगों में विभिन्न दुर्घट- 
नाओं से निपटने में पुलिस ने उपेक्षा और निष्क्रियता प्रकट की थी ।. . . हमारे मन 
में इस बात के प्रति कोई संदेह नहीं रह गया है कि दंगे के पहले तीन दिनों में पुलिस 
ने अपने कर्तव्य-पालन में वह तत्परता नहीं दिखाई, जिसकी उससे आशा की 
जाती थी।” + 

मसजिदों के सामने वाजे बजाना, गो-हत्या, होली के समय रंग फेंकना इत्यादि 
वात इन शोचनीय घटनाओं के सामान्य कारण हुआ करते थे। ये कारण वैसे देखने 
में तो बहुत साधारण लगते हैं, जिनका पारस्परिक समझौतों से सरलतापुवंक समा- 
धान संभव है; परन्तु पारस्परिक घृणा, अविश्वास और झगड़ों के लिए तत्परतापूर्ण 
वातावरण में ये ही सामान्य घटनाएँ भयंकर दंगों का कारण वन जाती थी । प्रत्येक 
हिन्दू या मुसलमान त्योहार के अवसर पर झगड़े की आशंका उत्पन्न हो जाती थी. 
और सावधानी के तौर पर सरकार जो उपाय अपनाती थी, उनसे जनता की सुरक्षा 
तो निश्चित न होती थी, परन्तु गुंडों को इधर-उधर झगड़े की संभावनाओं की 
ऊटपटाँग खबरें फैलाने का अवसर अवश्य मिल जाता था। इस प्रकार आशंका 
और अविश्वास और भी वढ़ जात था और इनके फलस्वरूप दंगा हो ही 
जाता था, जिससे जनता में साम्प्रदायिक कटुता और घृणा की भावना जड़ पकड़' 
लेती थी तथा बहुत से अदालती मामले तैयार हो जाते थे, जिनको बड़े आराम और 
फुरसत के साथ इस ढंग से निपटाया जाता था जिससे जनता में साम्प्रदायिक विरोध 
की स्मृति बनी रहे और प्रतिशोध की भावना जोर पकड़ती रहे। सन्‌ १९२२ में 
मुल्तान में मुह्रंम के अवसर पर एक भीषण दंगा हुआ और १९२३-२४ ई० में समस्तः 
उत्तर-भारत में छोटे-मोटे दंगे होते रहे, जिनमें कोहाट का दंगा सबसे भीषण था। 
कोहाट के दंगे के बाद एक गैर-सरकारी जाँच-समिति नियुक्त हुई, जिसमें महात्मा 
गांधी और शौकत अली--दोनों ही थे । इन दोनों में इस प्रश्‍न परविरोध हो गया कि 
दंगे का दोष किस पर अधिक AT इन दंगों के भीषण रक्तपात से महात्मा गांधी काः 


*राजन्द्रप्रसाद लिखित “डिवाइडेड इंडिया” qo ११९। 
गके० बी० कृष्णन्‌ लिखित “दि प्रॉब्लम ऑफ माइंनोरिटीज" Jo २७२-३। 
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मन बहुत क्षुब्ध हो उठा उन्होंने सन्‌ १९२४६० में जे से छूटते ही प्रायश्चित्त के 
रूप में २१ दिन का उपवास ग्रहण किया और दोनों सम्प्रदायों की उदात्त भावनाओं 
को सम्बोधित करते हुए एक अपील निकाली। इसके पश्चात्‌ कांग्रेस के तत्कालीन 
अध्यक्ष मुहम्मद अली ने सितम्बर-अक्टूबर १९२४ में दिल्ली में दोनों सम्प्रदायों 
के मेलमिलाप के लिए एक अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें हिन्दू-मुसलमान 
एकता पर बड़े ऊँचे-ऊँचे भाषण दिये गये; परन्तु हिन्दू-मुसलमानों के मूलभूत 
घामिक, आथिक और सामाजिक विरोबों को दूर करने के लिए कोई सक्रिय कार्य- 
क्रम न अपनाया गया । जैसे-जैसे वर्ष वीतते गये और शासन-सत्ता भारतीयों के हाथ 
में अधिकाधिक आने लगी, वैसे-वैसे हिन्दू-मुसलमान विरोध के नये-तये कारण, 
जैसे राष्ट्र-मापा, राष्ट्र-पताका, राष्ट्र-्गान इत्यादि प्रश्‍न उठने लगे जिनसे पार- 
स्परिक कटुता दिन पर दिन बढ़ती ही.गई; दोनों जातियों के साम्प्रदायिक प्रचारकों 
ने इस कटुता को और भी वढ़ा दिया। 
मरे हुओं और घायलों के रूप में अपना कर वसूल कर तथा कटुता एवं प्रतिशोध 
की भावनाएँ छोड़कर सन्‌ १९२४ के दंगे शान्त हो गये। साम्प्रदायिक कटुता और 
प्रतिशोध की भावना ने १९२७ ई० में पुनः दंगों के रूप में ताण्डव-नृत्य आरम्भ 
किया। इन दंगों के वाद भी साम्प्रदायिक मेल-मिलाप के लिए एक अधिवेशन हुआ, 
परन्तु फल इसका कुछ भी न हुआ। प्रसेक दंगा हिन्दु-मुसलमानों के बीच की खाई 
को गहरा करता जा रहा था, जो भाईचारे और विवेक से काम लेने के बारबार 
के परामशों से किसी प्रकार भी भरी न जा रही थी। सन्‌ १९२६ में एक मुसलमान 
बर्मान्ध ने दिल्ली में शुद्धि-आन्दोळन के प्रवर्तक स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या कर दी , 
इस घटना ने हिन्दुओं को दहला दिया और हिन्दू-मुसलमानों की पारस्परिक शत्रुता 
को और भी दुढ़ कर दिया। 
उघर कांग्रेस में अपरिवर्तेनवादी और स्वराज-पार्टी का पारस्परिक विरोध 
दिन पर दिन क्षीण होने लगा और पहले जैसा उग्र न रह गया । व्यवस्थापिकाओं में 
स्वराज-पाटीं के सदस्य घीरे-घीरे असहयोग से स्वस्थ सहयोग की ओर बढ़ने लगे 
थे और इस दिशा-परिवर्तन का चरम बिन्दु तब दिखाई दिया जब सन्‌ १९२७ ई० 
में गौहाटी कांग्रेस में अधिकृत प्रस्ताव मे सार्वजनिक अवज्ञा-आन्दोलन का उल्लेख 
तक न किया गया यद्यपि अपरिवर्तनवादियों का ध्यान रखते हुए सहयोग की नीति 
का भी निश्चित रूप से उल्लेख न किया गया । कांग्रेस अपनी पहले की सी गतिशीलता 
खो चुकी थी। नेता लोग चुनाव लड्ने और प्रान्तों में मन्त्रिमंडल बनाने में व्यस्त हो 
रहे थे। केवळ गांधीजी अलग खड़े थे, ऐसे नेता के रूप में जिसके अव कोई अनुयायी 
न थे। जब साइमन कमीशन की नियुक्ति के. रूप में भारत के आत्म-सम्मान को 
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चुनौती दी गई, तब बायकाट प्रारम्भ किया गया और गांधी जी फिर से राजनीतिक 
क्षेत्र में मोर्चे पर आये। 

मांटफोडं सुधारों में आयोजन किया गया था कि दस वर्ष पश्चात्‌ इन सुधारों 
की जाँच एक कमीशन द्वारा को जायगी, परन्तु घटना-क्रम की बरुत-गति देखते 
इए ८ नवम्बर १९२७ को छाड साइमन की अध्यक्षता मे एक शाही कमीशन की 
घोषणा की गई। इस घोषणा से पहले ही वायसराय ने नेताओं के साथ एक मुलाकात 
में, जिसमें सभी नेता बुलाये गये थे, कमीशन के आगमन की सूचना दे दी थी। इस 
कमीशन का ऐसे समय मे नियुक्त होना जव कोई भी दल इसकी नियुक्ति का इच्छुक 
न जान पड़ता था और इसके सभी सदस्यों का गौरांग होना, भारत के सभी राज- 
नौतिक दलों के विरोध का कारण बन गया। ये सभी दल, भिन्न-भिन्न कारणों से, 
इस कमीशन का बायकाट करने के लिए एकमत हो गये। इस कमीशन को यह कार्य 
सौंपा गया था कि “शासन-प्रणाली की कार्य-क्षमता की, ब्रिटिश-भारत में शिक्षा की 
प्रगति और प्रतिनिवित्वमय संस्थाओं के विकास तथा इनसे सम्बन्धित वातों की 
जाँच करे और रिपोर्ट करे कि ब्रिटिश-भारत में उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त की 
स्थापना होनी चाहिए या नहीं और यदि होनी चाहिए तो किस सीमा तक या उस 
समय तक प्रचलित उत्तरदायी शासन को कहाँ तक बढ़ाया-घटाया या सीमित किया 
जावे।” भारत और इंगलण्ड को सरकार द्वारा इस कमीशन की रिपोर्ट की जाँच 
हो जाने पर, पालियामेंट मे भारत के भावी शासन के विपय में प्रस्ताव रखे जाने को 
थे; परन्तु इन प्रस्ताचों को अन्तिम स्वीकृति से पहले भारत के विभिन्न दलों और 
पक्षों को इनके विषय मे अपना मत प्रकट करने का पूर्ण अवसर दिया जाना था। 
संक्षेप में यही कमोशन के कायं और भारत के भावी संविधान की योजना थी। 

साइमन कमीशन म॑ किसी भी भारतीय को सदस्य न बनाने का सोधा-सादा 
अर्थ यही था कि भारत का भावो संविधान बनाने में भारतीयों के मतामत की सर्वथा 
उपेक्षा की जा रही है। भारत के आत्म-सम्मान के इस घोर अपमान से सारा देश 
क्रुद्ध हो उठा। ब्रिटिश सरकार को इस धृष्टता से भारतीयों में इस विदेशो सरकार 
के प्रति जो रोष जागृत हुआ, उससे समस्त भारतीय दल इस कमीशन को भारत के 
सम्मान के लिए एक चुनौती समझते हुए, उसकी रक्षा के लिए एक हो गये। संघर्ष 
को इस भावना ने सर्वदलीय सम्मेलन” को तथा नेहरू रिपोटे' के नाम से प्रसिद्ध 
संवैधानिक योजना को जन्म दिया तथा सब दलों को कमीशन के बायकाट के 
लिए aaa कर fear 

नवम्बर, सन्‌ १९२७ Fo में साइमन कमीशन के कार्य क्षेत्र और विधान की 
घोषणा की गई और दिसम्बर १९२७ ई० में मद्रास मे कांग्रेस का अधिवेशन प्रसिद्ध 


३२ 
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कांग्रेस नेता और हिन्दू-मुंसलमान एकता के कट्टर समर्थक डाक्टर अन्सारी के 
सभापतित्व में हुआ। कमीशन में किसी भारतीय सदस्य के अभाव से भारत का जो 
` अपमान च्वनित होता था, उससे विभिन्न मत रखने वाले दल इसके विरोध में एक 
हो गये और फिर से हिन्दू-मुस्लिम एकता की बातें होने छगीं। कांग्रेस ने भारत का: 
लक्ष्य पूर्ण-स्वराज्य घोषित किया और कमीशन का वायकाट करने के लिए जनता 
का आव्हान किया। भारत का भावी संविधान प्रस्तुत केरने के लिए एक अखिल 
भारतीय सम्मेलन बुलांने का निश्चय किया गया। 

३ फरवरी सन्‌ १९२८ ई० को साइमन कमीशन वम्वई में आ पहुँचा। सारे 
देश ने वायकाट और पूर्ण हइतालों से कमीशन का स्वागत किया | जहाँ-जहाँ साइमन 
कमोशन पहुँचा, जनता ने शान्तिपूर्ण ढंग से “साइमन, वापिस जाओ ! ” के नारों 
और काले झंडों से उसका स्वागत किया | सरकार ने जनता द्वारा साइमन के इस 
स्वागत का वदला पकड़-धकड़, अनावश्यक कठोरता तथा जनता पर पुलिस द्वारा 
लाठियों की मार करा कर लिया । इसी अवसर पर लाहौर में पुलिस के लाठी-प्रहार 
से लाला लाजपतराय को गहरी चोट आई जिससे उनका देहान्त हो गया। इस 
महान्‌ नेता की मृत्यु ने जनता के हृदय भे सरकार के प्रति. अत्यधिक रोष उत्पन्न 
कर दिया। 

सर्व दल सम्मेलन और नेहरू-रिपोर्ट--इधर जव देश में सर्वत्र साइमन को 
तिरस्कारपूर्ण अगवानी हो रही थी, दिल्ली में फरवरी-माचं १९२८ ई० में एक सर्वे- 
दळ सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन ने सर्वसम्मंति से स्वीकार किया कि भारत काः 
भावी संविधान पूर्ण उत्तरदायी शासन के आधार पर बनना चाहिए | इस सम्मेलन 
ने मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में एक समिति भारत के भावी संविधान काः 
मसविदा जुलाई १९२८ ई० तक तैयार करने के लिए वनाई। नेहरू-समिति के सामने 
सबसे वंडी ममस्या थो हिन्दू-सुसलमान प्रश्‍न का कोई संतोषजनक समाधान 
उपस्थित करने को। यह समस्या विशुद्ध राजनीतिक थी और इसका गो-हत्या 
अथवा मसजिदों के सामने वाजा बजाने जैसे प्रइनों से कोई सम्बन्ध न था। इस 
समस्या का पूर्ण विश्‍लेषण करने के पश्चात्‌ समाधान के लिए ये प्रश्‍न सामने आये 

कि राजनीतिक सत्ता मे हिन्दु-म्‌सछमानों का कितना-कितना हिस्सा होना चाहिए” 
चुनाव को क्या विधि होनी चाहिए, प्रत्येक जाति के कितने सदस्य हों, केन्द्रीय 
और प्रान्तीय सरकारों का परस्पर क्या सम्बन्ध हो और प्रान्तीय सरकार को 
क्या-क्या अधिकार मिलने चाहिए । cies 
ard १९२७ ६० में कुछ मुसलमान नेताओं की दिल्ली में एक बैठक हुई, जिसमें , 
उन्होंने अपनो वे मागें निश्चित कों, जिनके आधार पर हिन्दु-मुसलमान एकता 
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संभव थो। ये माँग नेहरू-कमेटो के सामने रखी गई; ये मांगे 'मुस्लिम प्रस्ताव" के 
नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रस्ताव में संयुक्त निर्वाचन इन शर्तों पर स्वीकार किया 
गया था कि सिन्व को एक अलग प्रान्त वना दिया जाय, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त 
और विलोचिस्तान को अन्य प्रान्तों के स्तर पर रखा जाय, पंजाव और वंगाळ में 
जनसंख्या के अनुसार प्रेतिनिधित्व की व्यवस्था हो और केन्द्र में मुसलमान सदस्यों 
को संख्या एक तिहाई से कम न हो। इस मुस्लिम प्रस्ताव” को बिभिन्न क्षेत्रों में 
भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएं हुई । हिन्दू और सिक्खों में इसके प्रति विरोध की'तीव्र 
भावना जाग उठी और इसके विषय में कांग्रेस as असमंजस में पड़ं गई। वाद- 
विवाद तथा साथ ही आशा के इस वातावरण में नेहरू-समिति ने अपनों रिपोर्ट 
तथा औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर वनाई गई संविधान को. रूप-रेखा प्रका- 
शित कर दी जो दिसम्बर सन्‌ १६२८ ई० मे कलकत्ता में सर्वदल-सम्मेलन के सामने 
प्रस्तुत की TS इसो अवसर पर कलकत्ता मे कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य 
संघटन भारत के भावो भाग्य-निर्माण में हिस्सा बोटाने के लिए एकत्र हुए। विभिन्न 
राजनीतिक दलों और वर्गों में साम्प्रदायिक प्रश्‍न तथा इस पर नेहरू-समिति के 
सुझावों को लेकर खूब वाद-विवाद छिड़ गया । नेहरू-समिति द्वारा प्रस्तावित 
संविधान मे भारत को धर्म-निरपेक्ष (सेक्यूलर) राज्य घोषित किया गया था और 
साम्प्रदायिक प्रश्‍न के संबंध में नेहरू-रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित 
रखने के साथ-साथ संयुक्त निर्वाचन-पद्धति स्वीकार की गई थी । लोकःप्रतिनिधि- 
सभा मे, केन्द्रीय व्यवस्थापिका के निम्न सदन में, मुसलमानों के लिए उन प्रान्तों में 
सीटें सुरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी, जहाँ वे अल्पसंख्या में हों और उत्तर- 
पश्चिमी सीमा-प्रान्त मे गैर-्मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये थे । इस 
प्रकार सुरक्षित रखे गये स्थानों की संख्या जन-संख्या के आधार पर निश्चित की 
जाती थी और साथ ही अल्पसंख्यक सम्प्रदाय को अपने सुरक्षित स्थानों के अति- 
रिक्त अन्य स्थानों के लिए भी चुनाव लड़ने की स्वतन्त्रता दी गई थी । नेहरू-रिपोर्ट 
का सुझाव था कि वंगाळ और पंजाव प्रान्त में किसी भी जाति के लिए स्थान सुर- 
क्षित न रखे जायं और अन्य प्राऱ्तों में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हों, उनके लिए 
स्थान सुरक्षित रख दिये जाय और साथ ही उन्हें अन्य स्थानों के लिए चुनाव लड़ने 
का भी अधिकार दिया जाय तथा इसी प्रकार उत्तर-परिचिमो सीमांत प्रदेश में भी 
गैरःमुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जायें और उन्हें अन्य स्थानों के लिए 
भी चुनाव लड्न का अधिकार दिया जाय । अन्त में यह सुझाव दिया गया था कि 
स्थान सुरक्षित रखने की यह प्रया केवल दस वर्ष तक रखो जाय । | 
यहाँ नेहरू-रिपोर्ट के प्रस्तावों का कुछ विस्तार से उल्लेख इसलिएं किया गया 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Yoo अर्वाचीन भारत का इतिहास 


है क्योंकि ये प्रस्ताव साम्प्रदायिके प्रश्‍न के समाधान के बहुत निकट पहुँचे हुए थे 
और क्योंकि इनकी विफलता से साम्प्रदायिक भावनाओं ने और भी उग्र रूप धारण 
कर लिया था। 

अक्टूबर १६२८ ई० में मुहम्मद अली जिन्ना इंगलेण्ड से लौट आया। उसने 
भारत में पहुँचते ही मुस्लिम राजनीति को एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया। यहाँ 
पर जिल्ला के आरम्मिक जीवन का संक्षिप्त वर्णन कर देना अप्रासंगिक न होगा, 
क्योंकि अगले वर्षो में यह मुस्लिम नेता हमारे देश के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण 
और साथ ही विघटनकारी.भाग लेने वाला था। जिन्ना ने अपना राजनीतिक जीवन 
गं.खले के शिष्य के रूप में आरम्भ किया था। सन्‌ १९२०-२१ में गांधी जी द्वारा 
प्रवतित असहयोग आन्दोलन के दिनों तक वह पक्का काँग्रेसी रहा। परन्तु इस 
आन्दोलन के समय से उसके विचार धीरे-धीरे परिवर्तित होने लगे और वह राष्ट्रीय 
नेता से बदल कर साम्प्रदायिक नेता बन गया। वकालत में तथा संसदीय कार्यों में 
अपनी असंदिग्ध निपुणताओं के वल पर उसने मुसलमानों में अपने लिए बहुत उच्च 
स्थान प्राप्त कर लिया। अपनी संघटन-कुशलता से उसने मुसलमानों को मुस्लिम 
लीग के झंडे के नीचे संघटित कर रिया और स्वयं लीग का स्थायी प्रधान वन गया | 
सन्‌ १६२८ कै राष्ट्रीय सम्मेलन के निराशापूर्ण भविष्य तथा १९२९ ई० में कांग्रेस 
द्वारा लाहौर अधिवेशन में नेहरू-रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के. वाद के वर्षों में 
भारत में ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस तथा लीग में एक त्रिमुखी संघर्ष छिड़ गया, जो 
गांधी जिन्ना इन्द्र का रूप धारण कर लेता रहा। भारत लौट आने के तत्काल पश्चात्‌ 
ही जिन्ना ने अपना ध्यान नेहरू-रिपोटं तथा कलकत्ता के राष्ट्रीय सम्मेलन की ओर 
केन्द्रित किया और कलकत्ता में लीग का आव्हान किया। मुसलमानों में मत-मेंद 
के कारण जिन्ना को राष्ट्रीय सम्मेलन में मुसलमानों के संयुक्त मोर्चे का प्रतिनिधित्व 
करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। परन्तु अन्य राजनीतिक-दलों के 
अन्दर भी ऐसे ही मत-भेद फैले हुए थे, जिससे जिन्ञा की कठिनाइयाँ काफी कम हो 
गईं । सर मुहम्मद शफी ने कुछ मुसलमानों को अपने नेतृत्व में एकत्र कर feat 
और वह संयुक्त-निर्वाचन का विरोध कर रहा था। सर शफी ब्रिटिश नीति के 
हाथ का खिलौना मात्र था। केन्द्रीय खिलाफत-समिति तो इस राष्ट्रीय सम्मेलन 
का बायकाट करने का पहले ही निश्‍चय कर चुकी थी । आगा खाँ ने एक अलग 
मुस्लिम सम्मेलन का संघटन कर रखा'था। मुसलमानों के इन संब मतभेदों कॉ 
सामना करते हुए जिन्ना ने राष्ट्रीय सम्मेलन में मुसलमानों की मांगे उपस्थित करने 
के लिए अपने नेतृत्व में एक शक्तिशाली समिति वना ली। 

कांग्रेस के लिए नेहरू-रिपोर्ट इस वर्ष की प्रधान विचारणीय बात बन गई थी, 
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क्योंकि इस रिपोर्ट के निर्माता मोतीलाल नेहरू ही इस वर्ष कांग्रेस के प्रधान चुने 
गये थे। उबर युवक जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित संविधान में औपनिवेशिक 
स्वराज्य को मांग को, मद्रास-कांग्रेस में स्वीकृत पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव का खंडन 
मानते हुए 'इन्डिपेंडेस लीग' नाम से अलग ही एक दल संघटित कर लिया था जिसमें 
देश के युवक, जो कि साईमन कमीशन की रचना और कार्यवाही से क्षुब्ध हो रहे 
थे, बड़ी तत्परता से सम्मिलित होने लंगे। कांग्रेस म॑ औपनिवेशिक स्वराज्य तथा 
पूर्ण-स्वातन्त्र्य को लेकर उठा हुआ यह मतभेद, वास्तविकं न होकर सैद्धान्तिक मात्र 
था; इसलिए इसके समाधान के लिए शीघ्र ही एक ऐसी योजना बना ली गई जिससे 
दोनों पक्ष संतुष्ट हो गये और साथ ही यह योजना सरकार के लिए एक अल्टीमेटम 
भी वन गई | अपने प्रस्ताव में कलकत्ता कांग्रेस ने घोषणा की कि “कांग्रेस अपने मद्रास 
अधिवेशन में स्वीकृत पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव पर दृढ़ रहते हुए, (नेहरू) समिति 
दवारा प्रस्तावित संविधान को राजनीतिक प्रगति में एक लम्बे डग के रूप में स्वीकार 
करती है और यह विशेषतया इसलिए, क्योंकि यह (प्रस्तावित संविधान) देश के 
विभिन्न दलों में अधिकतम सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। 

“राजनीतिक स्थिति की सामयिक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए यह 
कांग्रेस इस संविधान को अपनायेगी, यदि यह ब्रिटिश पालियामेंट में ३१ दिसम्बर 
१९२९ fo तक पूर्ण रूप में स्वीकार कर लिया गया; परन्तु इस निर्धारित तिथि 
के अन्दर इसके स्वीकार न किये जाने की स्थिति में कांग्रेस अहिसामय असहयोग 
का संघटन करेगी ।” और देश को सलाह देगी कि सरकार को कर तथा अन्य प्रकार 
की कोई सहायता न दे।* इस प्रस्ताव के बनाने और अन्तिम स्वीकृति में गांधी जी 
का बहुत बड़ा हाथ था। साइमन कमीशन के कारण देश में जो हलचल मच 
गई थी, उससे गांधी जी फिर मोचे पर आ गये थे। सारे देश में भावी संघर्ष 
की चर्चा फैल गई और एसे वातावरण में किसी को भी गांधी जी के 
सिवाय अन्य कोई व्यक्ति न दिखाई देता था, जो देश को विजय की ओर ले 
चल सके। 

उपर्युक्त प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संशोधन उपस्थित किथा। 
इस संशोधन में नेहरू-रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा गया था कि “यह कांग्रेस 
मद्रास कांग्रेस मे स्वीकृत प्रस्ताव पर दृढ़ है, जिसमें घोषणा की गई थो कि भारतीयों 
का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना है और इस कांग्रेस की सम्मति में जब तक ब्रिटेन 


* सीतारमैयाः लिखित “कांग्रेस का इतिहास To ५६० | 
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के साथ सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो जाता, तव तक सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिल 
सकती lt 
यह संशोधन इस दृष्टि से स्मरणीय है कि हाल में भारत ने कामनवल्थ में बने 
रहने का निश्चय कर लिया है | 
मस्लिम लीग और नेहुरू-रिपोटं--दिल्लो- म॑ निश्चय किये गये मुस्लिम 
प्रस्ताव, नेहरू-समिति के पास तभी भेजे जा चुके थे जब यह अपनी रिपोर्ट तैयार 
कर रही थी | अब, राष्ट्रीय सम्मेलन के सामने जिन्ना ने अपने तीन सुझाव, नेहरू- 
रिपोर्ट में संशोधन के रूप में प्रस्तुत किये। जिन्ना का पहला सुझाव यह था कि 
मुसलमानों को केन्द्रीय व्यवस्थापिका में एक-तिहाई प्रतिनिधित्व दिया जाय; 
“दूसरा यह था कि, बंगाल और पंजाव में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व वहाँ उनकी 
जन-संख्या के आधार पर दस वर्ष तक के लिए निर्धारित हो और तीसरा यह था कि 
शेषाधिकार (रेसीड्युअरी पावसं) केन्द्र में न होकर, प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं 
को मिल॑ it 
जिन्ना के ये संशोधन राष्ट्रोय-सम्मेलन को उप-समिति में अस्वीकृतः हो गये 
और दिसम्बर १९२८ ई० में इनको जब खुले अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया तो 
इन पर गरमागरम वहस हुई जिससे स्पष्ट हो गया कि हिन्दू-मुसलमानो के वोच 
की खाई कितनी गहरी है। यहाँ भी ये संशोधन अस्वीकृत हो गये और जैसा कि वाद 
'की घटनाओं से प्रकट होता हे, इनकी अस्वीकृति के साथ-साथ हिन्दू-मुसलमान 
समझौते का मार्ग भी बन्द हो गया, क्योंकि समय के साथ-साथ लोग की मांगें भी 
“बढती गईं और आखिर ये मांगे भारत-विभाजन तक पहुँच गईं। 
अपने संशोधनों की अस्वीकृति से क्षुव्ध होकर जिन्ना सम्मेलन से अलग हो 
TAT | उसने लीग के अधिवेशन को मार्च १९२९ ई० में दिल्ली में किये जाने के लिए 
स्थगित कर दिया। अब राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्पन्न करने की विचित्र समस्या 
सामने आई, क्योंकि सम्मेलन अपने किसी कायं में सफल न हो रहा था। आखिर 
गांधी जी के परामश से इसको अनिश्‍चित काल के लिए बन्द कर दिया गया। ' 
` नेहरू-समिति को हलचलों और उसके प्रस्तावित संविधान की ओर लाडे 
अविन की सरकार ने कोई रुचि न दिखाई | साइमन कमीशन विभिन्न मतों की 
संख्या बढ़ाने के उद्योग में, इधर-उधर लोगों से मुलाकात करता रहा। इसी समय 
सर हार्कोटे वटलर की अध्यक्षता A एक दूसरी समिति भारतीय रियासतों के 
1 सोतारमेया--“हिस्ट्री आफ्‌ नेशनल कांग्रेस” go ५६ ।' 
‡ एच० एच० सेयद---“मुहम्मद अली जिन्ना” Fo ४१८ | 
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सम्बन्ध में जाँच करने में व्यस्त थी। साइमन कमीशन तथा बटलर-समिति ने 
१९२९ ई० के मध्य तक छानवीन पूरी कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली, परन्तु भारत 
TAT इंगलेण्ड को आन्तरिक एवं बाह्य घटनाओं के कारण ये रिपोर्ट व्यर्थ हो यई 
और केवल वाद-विवाद के काम की ही रह-गईं | - 
सन्‌ १९३० से आगे के वर्षों के आथिक संकट में सरकार की दमन नीति तथा 
भारत के प्रति अपनी नीति की स्पष्ट व्याख्या करने में इसको स्थगित करते जाने से 
“भारतीयों के राजनीतिक असंतोष को और भी बढ़ा दिया। गांधी जी का व्यक्तिगत 
अभाव हमेशा की तरह अव भी अत्यधिक वना हुआ था, परन्तु वहुत से लोग कांग्रेस 
की नीति को व्यर्थं समझने लगे थे । पिस्तौल और वम की मार में विश्वास रखने- 
` बाले क्रान्तिकारी दल फिर से सक्रिय होने लगे। सरकार ने भी लोगों की पकड़- 
'घकड आरम्भ कर दी और पड्यंत्र के मुकदमे चलाने शुरू कर दिये जिनमें मेरठ 
षड्यंत्र-केस और लाहौर पड्यंत्र-केस सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। भगतसिंह और दत्त 
A जनता के विरोध के प्रदर्शन के रूप मे, असम्वली भवन में वम फॅककर देश-भक्तों 
में अपना नाम अमर कर लिया; इनको आजीवन निर्वासन का दंड मिला | ऐसे 
बातावरण में १९२९ ई० में लाहौर मे कांग्रेस का वाषिक अधिवेशन हुआ। 
इंगळैण्ड में घटना-चक्र इस प्रकार परिवर्तित हुआ कि अनुदार दल (कन्जवेंटिव 
` पार्टी) पदच्युत हो गया। उसके स्थान पर मई सन्‌ १९२९ ई० में मजदूर दल 
(लेबर पार्टी) ने मंत्रिमंडल बनाया; इस मंत्रिमंडल में रैमजे मक्डोनाल्ड प्रधान 
मंत्री बना और राज्य-सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) का पद वेजवुड बेन को प्राप्त 
'हुआ। जून १९२९ ई० में लॉड अविन, इंगलेण्ड के पदाधिकारियों को भारतीय 
.स्थिति से परिचित कराने के लिए Saves गया । वहाँ से छौटने पर उसने अक्टूबर 
१९२९ में अपना एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें उसने घोषित किया कि 
“मुझे हिज मजेस्टी की सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर देने का अधिकार प्राप्त 
-हुआ है कि हिज मैजेस्टी की सरकार की समझ.में १९१७ Fo की घोषणा से स्पष्ट 
व्यक्त होता है कि उस (घोषणा) मे भारत की संवैधानिक प्रगति का जो लक्ष्य 
निर्धारित किया गया है, वह है औपनिवेशिक स्वराज्य 1” वायसराय ने यह भी 
स्पष्ट कर दिया कि हिज मैजेस्टी-की सरकार उन अन्तिम प्रस्तावों पर जिनको 
याछियामेंट के समक्ष प्रस्तुत करना हिज मेजेस्टी की सरकार का कर्तव्य है, अधिक- 
तम संभव मतैक्य प्राप्त करने के लिए” ब्रिटिश भारत और भारतीय ne 
प्रतिनिधियों से मिलना चाहती हे। इसी घोषणा के फलस्वरूप गोलमज 


सम्मेलन हुए। 


ests मट की चौदह मागें--कलकत्ता के राष्ट्रीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर 
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अपने प्रस्तुत किये हुए संशोधनों के अस्वीकृत हो जाने से तो जिन्ना क्षुब्ध हुआ ही था, 
साथ ही कलकत्ता कांग्रेस के इस प्रस्ताव से कि सरकार नेहरू-रिपोर्ट को एक निश्चित 
अवधि के अन्दर पूर्ण रूप से स्वीकार करे, उसकी विरोधी भावनाएँ और भी प्रवल 
हो उठों। जिन्ना की दृष्टि में कांग्रेस का यह प्रस्ताव मसलमानों का अपमान था और 
इस बात का सूचक था कि गाँघी से प्रभावित कांग्रेस के हाथों मुसलमानों को न्याय 
- की आशा नहीं रखनी चाहिए। उसन माच १९२९ ई० में दिल्ली में अखिल भार- 
तीय मस्लिम लीग की बैठक बुलाई; इसमें उसने अपनी चौदह मांगें' रखीं, जिनको 
मुसलमानों की न्यूनतम मागें बताया गया और इनका पूरा किया जाना किसी प्रकार 
के भी राजनीतिक समझौते के लिए प्रथम आवश्यक शर्ते बताया गया। लीग के 
प्रस्ताव में नेहरू-रिपोर्ट को अमान्य ठहराते हुए कहा गया कि:-- 

“भारत की भावी सरकार क निर्णय के लिए कोई भी योजना भारत के मुसल- 
मानों को तब तक मान्य न होगी जब तक निम्नलिखित आधारभूत सिद्धान्तों को 
कार्यरूप में परिणत न किया जाये और उस योजना में उनके अधिकारों तथा हितों 
को सुरक्षित करने के आयोजन न रखे जायें-- 

(१) “भावी संविधान का स्वरूप संघात्मक हो; शेषाधिकार (रेसीड्यूअरी 
पावसँ) प्रान्तों को दिये जायें। 

(२) “सब प्रान्तों को स्वायत्त शासन समान अंश में सौंपा जाय। 

(३) “देश में सभी व्यवस्थापिकाओं तथा निर्वाचित संस्थाओं की रचना, 
प्रत्येक प्रान्त में बहुसंख्यक जाति को अल्पसंख्यक या समान संख्यक न बनाते हुए 
अल्पसंख्यकों के पर्याफ्तशतथा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व के निश्चित सिद्धान्त पर हो ॥ 

(४) “केन्द्रीय व्यवस्थापिका में मुसलमानों की प्रतिनिधि संख्या एक- 
तिहाई हो। 

(५) “साम्प्रदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व, जैसा कि आजकल हे, पृथक्‌ 
निर्वाचन पद्धति के अनुसार होता रहे; किसी भी सम्प्रदाय के लिए यह छूट हो कि 
ag किसी भी समय अपने पृथक्‌ निर्वाचन को त्याग कर संयुक्त निर्वाचन पद्धति 
अपना ले | 

(६) “जव कभी प्रदेशों का किसी प्रकार का पुनः संघटन आवश्यक हो, 
इसका पंजाव, बंगाल तथा उत्तरपश्चिमी सीमाप्रान्त की मुसलमान बहुसंख्या पर 
कोई प्रभाव न पड़ने पावे। 

(७) “पूणं धामिक स्वतन्त्रता, अर्थात्‌ प्रत्येक सम्प्रदाय को घामिक विश्वास, 
उपासना तथा धामिक नियमों के पालन, प्रचार, संघटन और शिक्षा की स्वतन्त्रता 
का विश्वास दिलाया जाए। 
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(८) “किसी भी व्यवस्थापिका या निर्वाचित समिति में कोई भी ऐसा 
विधेयक या प्रस्ताव पास न हो सकेगा, जिसका विरोध किसी सम्प्रदाय के 3 
प्रतिनिधि इस आधार पर करें कि यह विधेयक या प्रस्ताव अथवा इसका कोई अंश 
उनके सम्प्रदाय के हितों के विरुद्ध पड़ता है अथवा इसके स्थान पर कोई अन्य उपाय 
अधिक संभव और व्यावहारिक है। 

(९) “सिन्ध को वम्बई प्रेसिडंसी से अलग कर दिया जाये । 

(१०) “उत्तर-पर्चिमी सीमा-प्रान्त और विलोचिस्तान में अन्य प्रान्तों के 
समान स्तर पर सुधार किये जाये | 

(११) “मुसलमानों को अन्य भारतीयों के साथ-साथ राज्य की तथा स्थानीय 
स्वायत्त शासन की संस्थाओं की नौकरियों में निपुणता-संबंधी आवश्यकताओं का 
उचित ध्यान रखते हुए, पर्याप्त भाग देने की संविधान में व्यवस्था की जाय। 

(१२) “मुसलमान-सस्कृति की रक्षा तथा मुसलमानी शिक्षा, भाषा, धमं, 
व्यक्तिगत कानून तथा मुसलमानी दातव्य(संस्थाओं की रक्षा एवं उन्नति के लिए 
तथा राज्य एवं स्वायत्त-शासन की संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सहायता में 
उन्हें उचित भाग दिये जाने के लिए संविधान में पर्याप्त व्यवस्था की जानी 
चाहिए। 

(१३) “कोई भी केन्द्रीय या प्रान्तीय मंत्रिमंडळ मुसलमान सदस्यों के कम 
से कम एक तिहाई अनुपात के विना न बने। ` 

(१४) “भारतीय संघ के अंगभूत राज्यों की सहमति के विना कन्द्रीय 
व्यवस्थापिका के विधान में कोई परिवर्तन न किया जाये।'” 2) 

यहाँ जिन्ना की “चौदह माँगों” को विस्तार से इसलिए लिखा गया है क्योंकि 
ये माँगें किसी भी हिन्दु-मुस्लिम समझौते के लिए न्यूनतम शर्तों के रूप में उपस्थित 
की गई थीं। इन चौदह माँगो की दिल्ली के मुस्लिम प्रस्ताव' एवं जिन्ना के तीन 
संशोधनों से तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता हे कि मुसलमानों की माँगे किस प्रकार 
बदलती और बढ़ती गईं और यही कारण था कि कभी भी हिन्दू-मुसलमान समझौता 
न हो सका। अविंन की अक्टूबर की घोषणा की जिन्ना पर कांग्रेस से भिन्न प्रकार 
की प्रतिक्रिया हुई। भारत के लक्ष्य के रूप में औपनिवेशिक स्वराज्य और इसकी 
रूप-रेखा तैयार करने के लिए गोल मेज-सम्मेलन की घोषणा में उसने सन्तोष का 


अनभव किया। 
कांग्रेस तथा उसके साथ-साथ नरम दल के एक वर्ग की स्थिति इससे भिन्न थी ॥ 


१. एम० एच० सैयद--"मुहम्मद अली जिन्न।” To ४४०-४२ | 
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-वायसराय को घोषणा के तत्काल वाद ही दिल्ली में नेताओं का एक सम्मेलन हुआ, 
“जिसमें महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सर तेजबहादुर TT तथा विट्ठल भाई 
“पटेल उपस्थित थे। इस सम्मेलन ने निम्नलिखित शर्तों पर आगामी वातचीत में 
सहयोग देने की घोषणा कीः 
(१) प्रस्तावित सम्मेलन में सारी वातचौत पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य के 
आधार पर हो। 
(२) इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक हो। 
(३) राजनीतिक वन्दियों की आम रिहाई हो। 
(४) वर्तमान स्थितियों में जहाँ तक सम्भव हो, अव से भारत-सरकार 
:औपनिवेशिक सरकार के तौर पर काम करे। 
ये शर्तें “दिल्ली घोषणापत्र” के नाम से प्रसिद्ध हुई । जिन्ना तथा कुछ नरम- 
ada नेताओं को यह घोषणा-पत्र इसलिए अविचारपूर्ण और हानिकर लगा, क्योंकि 
“इससे सहयोग की अस्वीकृति व्यक्त होती थो। पण्डित नेहरू ने लिखा है “कांग्रेसी 
लोगो ने इन शर्तों को परम आवश्यक समझ लिया, जिनके विना किसी प्रकार का 
-सहयोग न हो सकता था। यह वात कांग्रेस कार्यकारिणी की एक सामयिक बैठक 
में स्पष्ट हो गई, जिनमें इन शर्तों के साथ यह भी जोड़ दिया गया कि यह प्रस्ताव 
"केवळ अगले कांग्रेस अधिवेशन की तिथि तक ही सीमित. है। नरम दलवालों के 
“लिए ये शर्तें अधिकतम अभीष्ट थीं, जिनको रखना तो ठीक था; परन्तु जिनके लिए 
“इतना आग्रह न किया जा सकता था कि (इनके पूर्ण न किये जाने पर) सहयोग ही 
-न किया जायगा ।”' ये शर्तें कभी भी पूरी न की गईं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 
-की तिथि समीप आ रही थो, जिसमें भारत का राजनीतिक लक्ष्य पूर्ण स्वातन्त्र्य 
“घोषित किया जाना था। वातावरण भाबी संघर्ष के समाचारों से उद्ठेलित हो 
“रहा था। ; 
२३ दिसम्बर को महात्मा गांधी, To मोतीलाल नेहरू एवं जिन्न ने, समझौते 
+का सर्व-स्वीकार्य मार्ग खोज निकालने के लिए वायसराय से भेंट की, परन्तु यह 
"प्रयत्न भो व्यर्थ सिद्ध हुआ। इसी दिन सवेरे SiS अविन को दिल्ली की ओर लाने- 
“वाले रेल के डिब्बे के नीचे एक बम फटा था, जो भावी घटनाओं का संकेत था। 
लाहौर-कांग्रेस और सविनय-भवज्ञा-आन्दोलन--लाहौर में कांग्रेस का अधि- 
Baa देश-प्रेम के उत्कट उत्साह के वातावरण में सम्पन्न हुआ। आये दिन 
“पकड़-धकड़ इस उत्साह को और भी वल दे रही थी। जनता के हृदय में यह विचार 


१. जवाहरलाल नेहरू आत्मकथा (अँगरेजी) पृष्ठ १९६ । 
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“उत्साह का सञ्चार कर रहा था कि अब राजनीतिक आन्दोलन का लक्ष्य पुर्ण- 
"स्वातन्त्र्य घोषित किया जायगा और अब देश की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने 
का समय आ पहुँचा है। इस वर्ष के लिए कांग्रेस के प्रधान के रूप में जवाहरलाल 
नेहरू इस वातावरण के सवंथा उपयुक्त थे । उनकी युवावस्था, उनके उत्तेजनापुर्ण 
भाषण और उनके वलिदानों की कहानियों ने उनके नाम के साथ एक प्रबल 
आकर्षण का संयोग कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू उस समय के अग्रणी, और 
जनता की भावनाओं के सञ्राट्‌ वन गये; उनका अनुसरण करने में लोग अपना 
"सौभाग्य समझने लगे | लाहौर-कांग्रेस का प्रमुख प्रस्ताव देश की स्वतन्त्रता के विषय 
में था; इसमें घोषणा की गई कि :--- 

“कांग्रेस का मत है कि वर्तमान परिस्थितियों मे, गोल मेज. सम्मेलन में कांग्रेस 
के प्रतिनिधित्व से कोई लाभ न होगा, इसलिए यह कांग्रेस, पिछले वयं कलकत्ता 
अधिवेशन में पास किये गये प्रस्ताव का अनुसरण करते हुए, घोषित करती है कि 
कांग्रेस की विधान की धारा १ में निवद्ध स्वराज' शब्द का अर्थ पूर्ण स्वातन्त्र्य 
होगा और यह भी घोषित करती है कि नेहरू-समिति की रिपोर्ट में निबद्ध सारी 
योजना समाप्त हो गई है ।” इस प्रस्ताव में कांग्रेसवालों को चुनावों में भाग न लेने 
और व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों को अपने पदों को त्याग देने का आह्वान किया 
“-गया। इसके अतिरिक्त इस प्रस्ताव में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को अधिकार 
“दिया गया कि वह जव और जहाँ आवश्यक समझे, सरकारों कर न देने के साथ- 
“साथ सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दे और इस आन्दोलन की सुरक्षा के 
लिए ag जो भी बातें आवश्यक समझे उन्हें लागू करे। 

"परन्तु उलझनवाले प्रश्‍न ये थे कि स्वतन्त्रता कैसे प्राप्त की जाय, सविनय- 
“अवज्ञा आन्दोलन कब और केसे प्रारम्भ किया जाये ? पहला प्रश्‍न तकं से सम्बद्ध 
-था तो दूसरा भावनाओं से, और यही इनमें भिन्नता का कारण था। जनता की 
रतिक्रिया जानने के लिए २६ जनवरी, १९३० Fo को स्वतन्त्रता-दिवस मनाने 
“का निश्चय किया गया, जिसमे इस नये आन्दोलन के समर्थकों को प्रतिज्ञा लेनी थी। 

२६ जनवरी १९३० ई० को जनता ने जिस उत्साह से स्वतन्त्रता-दिवस मनाया 
“और जिस गम्भीरता से प्रतिज्ञा की, वह उसके हृदय और इससे कुछ कम मात्रा में 
उसकी बुद्धि का परिचायक था। प्रतिज्ञा लेनेवाके विशाल जन-समूह में से शायद 
“ही कोई स्पष्ट रूप से स्वतन्त्रता का अथं समझता था और यह जानता था कि यह केसे 
आप्त हो सकती है; और आज इतने समय के पश्चात्‌ इस विषय की चर्चा करते 
हुए हम निविवाद खूप से कह सकते हूँ कि कांग्रेस के नेताओं तक ने पूण स्वातन्त्र्य 
“के प्रस्ताव को बड़े उत्साह के साथ स्वीकार करते समय इसके सभी पक्षों पर गम्भीरता- 
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पूर्वक विचार न किया था। उन्हें उन संकटों और विनाशों की उस समय कुछ भी 
कल्पना न थो जो स्वातन्त्रय-प्राप्ति के मार्ग में भारतीय राष्ट्रीयता पर छानेवाले 
थे। १९२९ ई० में कौन कह सकता था कि स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ 
हमें परिस्थितियों से वाघ्य होकर fae कौमनवेल्थ में ही आना पड़ेगा और 
स्वयं पण्डित जवाहरलाल नेहरू ही इस नीति के प्रबलतम समर्थक वन जायेंगे । 
यह सव देखकर कोई भी ब्रिटिश पक्षपाती कह सकता है कि “इतिहास के प्रति- 
शोध कितने मधुर होते हैँ!” 
डाँडो कूच; सविनय-अवज्ञा आन्दोलन का आरम्भ--लाहोर-कांग्रेस तथा 
स्वतन्त्रता-दिवस मनाये जाने के साथ-साथ घटनाचक्र बड़ी तीव्र गति से परिवर्तित 
होने लगा। सवकी आँखें सावरमती आश्रम कौ ओर लगी हुई थीं, जहाँ महात्मा 
गांधी अगले कदम पर विचार कर रहे थे; यहीं से अगले संघर्ष का युद्ध-घोष किया 
जाना था, क्योंकि महात्मा गांधी के अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति यह न जानता 
था कि सविनय-अवज्ञा आन्दोलन का स्वरूप क्या होगा। आखिर इस आन्दोलन 
का आरम्भ नमक-कानून तोड़ कर किया गया; नमक जैसी जीवन के लिए आवश्यक 
वस्तु पर सरकार का एकाधिकार था। परन्तु नमक-कानून तोड़ने के लिए नमक 
बनाने के उद्देश्य से समुद्र-तट पर अवस्थित डाँडी नामक स्थान की ओर कूच करने 
से पहले गांधी जी ने अपनी “ग्यारह शर्तें” प्रकाशित कीं और अपने एक पत्र में 
वायसराय को अपनी वह शते लिख भेजी जिन पर सविनय-अवज्ञा आन्दोलन 
स्थगित किया जा सकता था। एक साधारण व्यक्ति की दृष्टि में जो गांधी जी के 
समान संत न हो, ये ग्यारह शर्तें स्पष्टतः लाहौर-प्रस्ताव के विपरीत पड़ती थीं; 
इस बात का अनेक पक्के कांग्रेसी लोगों ने भी अनुभव किया और उस वर्ष के कांग्रेस- 
प्रधान पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा मे लिखा है कि “दूसरी 
आइचयंजनक वात थी गांधीजी की अपनी ग्यारह शर्तों की घोषणा। जब हम 
स्वतन्त्रता को अपना रक्ष्य बनाकर वात कर रहे थ, तब हमारे राजनीतिक और 
सामाजिक सुधारों की, जो निस्संदेह अपने आप में बहुत अच्छे थे, सूची बनाने 
में क्या तुक हो सकता था। इस स्वतन्त्रता शब्द का प्रयोग करते हुए गांधी जी का _ 
इससे क्या वही अथं होता था जो हम समझते थे या क्या उनसे भिन्न भाषा बोलते 
थे ? ” वास्तव में गांधी जी की दृष्टि में औपनिवेशिक स्वराज और पुणं स्वराज्य 
में कोई भी अंतर न था, क्योंकि २ मार्च १९३० को वायसराय को लिखे गये अपने पत्र 
में उन्होंने लिखा था कि “यदि आपकी घोषणा में कहा गया औपनिवेशिक स्वराज्य 
अपने स्वीकृत रूप में प्रयुक्त किया गया होता, तो स्वतन्त्रता के प्रस्ताव से चौंकने 
की कोई बात न होती। क्योंकि क्या उत्तरदायित्वपूर्ण ब्रिटिश राजनीतिक ने यह 
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बात स्वीकार नहीं की है कि औपनिवेशिक स्वराज्य व्यवहारतः स्वतन्त्रता ही है?” 
इसी पत्र में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों का वर्णन करते हुए, वायस- 
राय को इन्हें दूर करने और एक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए जिसमें 
'पारस्परिक समझौते की वातचीत चलाई जा सके, आमन्त्रित करते हुए लिखा कि 

‘gfe मेरा पत्र आपके हृदय पर कुछ भी प्रभाव न डाल सका तो उस:स्थिति में में 
इस महीने की ११ ता० को अपने साथ आश्रम के जितने भी सह-कार्यकर्ताओं को ले 
चल सकूगा, उनको साथ लेकर नमक-कानून तोड़ने के लिए चल पड़ंगा। इसी 
पत्र में आगे उन्होंने लिखा था कि, “यदि आप समझें कि मेरे पत्र में कुछ सारपूणं 
बात है और यदि आप मेरे साथ इन वातों पर विचार-विमर्श करना चाहें और यदि 
“इस प्रयोजन के लिए आपकी यह इच्छा हो कि मँ इस पत्र को तव तक प्रकाशित 
न करूँ तो इस पत्र के आपके पास पहुंचने के तुरन्त पश्चात्‌ आपका इस सम्बन्ध 
“का तार पाकर मं इसका प्रकाशन रोक दूँगा।” 

लाहौर कांग्रेस के प्रस्ताव के साथ इस पत्र को मिलाने पर इन दोनों में जो स्पष्ट 
“विरोध दिखाई देता है, उससे लॉर्ड अविन को कड़ा रुख अपनाने का उत्साह मिल 
गया और उसने प्रस्तावित आन्दोलन को “स्पष्टतः कानून का भंग करनेवाला 
और सावंजनिक शांति के लिए भयंकर” बताकर इसकी निन्दा की। 

गांधी जी के इस पत्र ने और STS अविंन के उत्तर ने समस्या को सुलझाने की 
अपेक्षा और भी उलझा दिया और अब नमक-कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का 
प्रयाण अनिवायं हो गया। इस कूच के साथ सन्‌ १९३० Fo का सविनय-अवज्ञा 
आन्दोलन आरम्भ होता है। 

१२ मार्च सन्‌ १९३० ई० को गांधी जी ने अपने चुने हुए ७९ सहयोगियों के 
साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तटवर्ती डांडी नामक स्थान की ओर कूच किया। 
आन्दोलन की इस नई और विचित्र प्रणाली से सरकार किकतंव्य विमूढ़ हो उठी । 
. “सारे वातावरण में नमक की गूँज होने लगी और देश भर में नमक-कानून तोड़ने के 
प्रयत्न होने लगे, जिनके फलस्वरूप सत्याग्रहियों के जत्थे बन्दी बनाये जाने लगे । 

देश भर में बड़े जोर-शोर से जलूस, लाठी-प्रहार, पकड़-धकड़, हडताल होने लगीं | 
कांग्रेस को गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और इसके नेता जेलों में बन्द 
कर दिये गये। प्रत्येक नेता के पकड़े जाने के साथ-साथ आन्दोलन जोर पकडता 
गया। नमक-कानून तोड़ने के साथ-साथ विदेशी कपड़े तथा शराब की दूकानों पर 
भी धरना दिया जाने लगा। सम्भ्रान्त परिवारों की सैकड़ों महिलाएँ आन्दोलन में 
कूद पड़ीं; उन्हें भी जेल-यात्रा करनी पड़ी। सरकार STELA से काम लेने 
Bil; उसने अनेक अत्याचार पूर्ण कानून पास कर दिये जिन्हें 'आडिंनेन्स' कहा गया। 
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इस दमन-नीति ने आन्दोलन को और भी प्रोत्साहन दिया। १४ अप्रेल को जवाहर- 
लाल नेहरू को बन्दी बनाया गया और ५ मई को महात्मा गाधी ने जेलऱयात्रा की । 
` जान पड़ता था जैसे सारा देश जेल में बन्द हो गया हो। 

परन्तु काँग्रेसी-नेताओं क वन्दी वनाये जाने और काँग्रेस-कार्यालयों पर पुलिस 
के अधिकार कर लेने के साथ आन्दोलन मे शिथिलता आने लगी । सारा आन्दोलन 
नेतृत्वहीन हो गया। अहिंसा का दवाव अव स्पष्ट होने SIT | उत्साह का स्थान 
थकावट ने ले लिया। जनता के मन में अहिंसा की नीति की प्रभावकारिता में 
सन्देह सिर उठाने लगा; ऐसे लोग भी कम न थे जो इसको कायरों और निवंलों 
की नीति समझते थे। वास्तव मे मनुष्य को अहिसा के आदेश और सताये जाने पर 
भो धैय और क्षमा के उपदेश अपने स्वभाव के अनुरूप न होने के कारण अधिक 
समय तक प्रभावित नहीं कर पाते। 

सप्रू-जपकर-मध्यस्थता और प्रथम गोल मेज-सम्मेलन--सविनय-अवज्ञा 
आन्दोलन के प्रति StS अविन का दो प्रकार का रुख ATL वह अपनी शक्ति भर 
इसको कुचलना भी चाहता था और साथ ही किसी सम्मानपूर्ण समझौते के लिए 
भी तैयार था। समझौते के लिए उसको इस उत्सुकता के फलस्वरूप सप्रू-जयकर- 
मध्यस्थता आरम्भ हुई। १२ मई के अपने एक वक्तव्य में Sle अविन ने घोषणा 
की कि प्रस्तावित गोळ मेज-सम्मेलन के लिए तंयारियाँ की जा रही है, जिसमे अक्टू- 
बर १९३० Fo या इससे पहले संविधान-सम्बन्धी प्रश्‍नों पर विचार विमर्श होगा। 
इस घोषणा क पश्चात्‌ वायसराय, श्री एम० आर० जयकर तथा सर तेज बहादुर 
सप्रू मे सरकार और कांग्रेस के वीच समझौता करान के उद्देश्य से चिट्ठी-पत्री होने 
लगी , क्योंकि यह तो स्पष्ट ही था कि यदि प्रस्तावित लन्दन-सम्मेलन में कांग्रेस भाग 
न लेगी तो यह सम्मेलन एक दिखावा मात्र रह जायगा। सप्रू और जयकर ने गान्धी 
जी से यरवदा जेल मे और नेहरू पिता-पुत्र से नंनी (इलाहाबाद) जेल में भेंट की । 
यरवदा जेल में गांधी जी, मोतीलाल एवं जवाहरलाल नेहरू की भी मुलाकात हुई 
परन्तु इससे फल कुछ भी न निकला । गत्यवरोध ज्यों का त्यों वना रहा और कांग्रेसः 
के प्रतिनिधियों के विना ही प्रथम गोल मेज-सम्मेलन १२ नवम्बर, १९३० Fo को 
लन्दन में सेण्ट जेम्स पैलेस मं आरम्भ हो गया | इसी दिन भारत मे इस सम्मेलन के 
प्रति विरोब प्रकट करने के लिए जळूस निकाले गये और आम हड़ताल की गई, जिसके 
फलस्वरूप प्रदर्शनकारियों पर लाठी-प्रहार हुए और नेता पकड़ लिये गये। नौ ' 
महीने की अस्पष्ट और व्यर्थं की वातचीतं के बाद प्रथम गोल मेज-सम्मेलन समाप्त 
हुआ, जिसमे भारत के साम्प्रदायिक विरोधों के जान-बूझ कर किये गये विज्ञापन 
के अतिरिक्त काम की एक भी वात हाथ न आईथी। अन्त में सर तेज बहादुर समू 
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ने मजद्वर-दलीय प्रधान मन्त्री से एक ऐसा वातावरण तैयार करने की अपील की 
जिसमे कांग्रेस को ऐसे सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिल सके। इस अपील के 


उत्तर मे प्रधान मंत्री सर रैमजे मैकडानल्ड ने घोषणा की कि यदि सावेजनिक शान्ति 


बनाये रखी जाय तो वह काँग्रेस को ऐसा अवसर देने के लिए प्रस्तुत है। 

गांबी-इविन समझौता और द्वितीय गोल झेज-सम्मेलन--२६ जनवरी: 
१९३१ ई० को कांग्रेस के प्रमुख नेता विना किसी शते के रिहा कर दिये गये, जिससे 
वे आपस में मिल सक और स्थिति का अध्ययन कर सकें। तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय: 
स्थिति, आर्थिक संकट, जापान की युद्ध-लोलुपता, चीन में रूस की प्रगति और इटली ` 
मे मुसोलिनी की गति-विधियों को देखते हुए सरकार को वाध्य होकर कांग्रेस के प्रति 
यह सद्भाव प्रकट करना पड़ा। कांग्रेस के नेताओं को, इस रिहाई से, आपस में 
मिल कर घटनाओं को प्रत्यालोचना करने का सुयोग मिल गया और वे शी घ्रतापूवेक 
इलाहाबाद में एकत्र होने लगे, जहाँ पण्डित मोतीलाल नेहरू इस समय सख्त बीमार 
पड़े थे। नेहरू जी की शारीरिक शक्ति जवाब दे चुकी थी, परन्तु इस युद्ध-क्लान्त ' 
qa हुए नेता ने अपने स्वाभाविक अदम्य हृदय से अपने पुराने मित्रों का स्वागत 
किया। गाधी जी से उन्होंने कहा “महात्मा जी, मे शीघ्र ही कूच करनेवाला हूँ 
और मँ अपनी आँखों से स्वराज न देख सकँगा। परन्तु में जानता हूँ कि तुमने इसे 
जीत लिया है और तुम इसे शीघ्र ही प्राप्त कर लोगे ।”' ६ फरवरी को पण्डित 
मोतीलाल नेहरू ने लखनऊ में इस संसार से कूच कर दिया। समस्त राष्ट्र शोक-- 
मग्न हो उठा। इलाहाबाद नगर के लिए तो यह एक अपरिहार्य क्षति थी। 

मोतीलाल नेहरू का जिस दिन देहान्त हुआ, उसी दिन गोल मेज-सम्मेलन केः 
प्रतिनिधि भारत आ पहुँचे। सपू, जयकर और शास्त्री तत्काल इलाहाबाद के लिए 
रवाना हो गये। उन्होंने यहाँ पहुँच कर गांधी जी के सामने लन्दन-सम्मेलन की 
कार्यवाही उपस्थित की। गांधी जी और वायसराय के बीच भेंट होनी आवश्यक 
समझी गई। गांधी जी ने ats अविन से मुलाकात का आग्रह करते हुए पत्र लिख 
भेजा। अविन ने इस पत्र का तत्काल स्वीकारात्मक उत्तर दिया, और १७ फरवरी 
को गांघी-अविंन मुलाकात हुई जिसके फलस्वरूप दिल्ली-समझौता हुआ; सविनय-. 
अवज्ञा आन्दोलन व्यवहारतः स्थगित हो गया और कांग्रेस ने द्वितीय गोल मेज. 
सम्मेलन में भाग लिया। भारत-सरकार ने इस समझौते को ५ मार्च १९३१ ई० 
को प्रकाशित कर दिया। इस समझौते का सबसे महत्त्वपूर्ण अंश संविधान के प्रश्‍न 
से सम्बन्धित था, जिसका उल्लेख इन शब्दों मं किया था :--- 


१. जवाहरलाल नेहरू--- आत्मकथा" (अँगरेजी) पृष्ठ २४६। 
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“संबैधानिक प्रश्‍न के सम्बन्ध में, भविष्य में होने वाली वार्ता का क्षेत्र हिज 
भेजेस्टी की सरकार की सहमति से, गोल मेज-सम्मेलन में विचारित भारत में संवै- 
-घानिक सरकार की स्थापना के प्रश्‍न पर और आगे विचार करना रखा गया zi 
'इसमें जिस योजना की रूपरेखा वनाई गई है, उसमें संघ-सरकार का निर्माण परमा- 
वह्यक बताया गया है । इसी प्रकार, ऐसी बातों के लिए जैसे रक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, 
अल्पसंख्यकों की स्थिति, भारत की आर्थिक दृढता और अपने कर्तेव्यो का निर्वाह 
इत्यादि, भारत के हित में भारत के उत्तरदायित्व और संरक्षण अथवा सुरक्षण भी 
आवश्यक हैं।” सरकार ने विदेशी कपड़े और शराव की दूकानों पर धरना देने 
में बाधा न डालने का भी वचन दिया। 

इस समझौते से वहुत-से लोगों को बड़ा आश्‍चर्य हुआ | आखिर दिल्ली का 
-घोपणा-पत्र और लाहौर-कांग्रेस का प्रस्ताव क्या हो गये ? इन सव कष्टों और वलि- 
दानों का फल क्या निकला? परन्तु कोई अन्य उपाय भी तो न था। गांधी जी को यदि 

- अलग कर दिया तो आन्दोलन का नेतृत्व कौन करता, क्योंकि इस आन्दोलन की 
प्रणाली तो उनके अतिरिक्त और कोई व्यक्ति जानता न था। इस संकट में कराँची- 
कांग्रेस ने गांघी-अर्विन-समझौता मान fear पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इस 
समझौते के सम्बन्ध में अपनी आत्मकथा में लिखा है “मेने (समझौते का) मसविदा 
देखा। मैं इसके अधिकांश अनुच्छेदों को जानता था, क्योंकि उन पर वहुत वार वाद- 
विवाद हो चुका था, परन्तु इसके आरम्भ में ही अनुच्छेद सं ० २ से, जिसमें संरक्षण, 
सुरक्षण इत्यादि वाते रिखी हुई थीं, मुझे गहरा आघात लगा । मे इसके लिए 
बिलकुल तैयार न था। उस समय मॅन इसके विषय में कुछ भी न कहा और हम 
सव वहाँ से उठ कंर चळे आये ।”' इस समझौते से देश को विश्राम मिला, क्योंकि 
मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा हँ कि अहिसात्मक संघपं अधिक समय तक चलाया 
नहीं जा सकता। गांधी जी जनता की थकावट को भाँप गये थे, और इसीलिए वे 
सरकार के साथ समझौता करने के लिए तैयार हुए थे, जिससे कि कहने भर को 
ही सही, अस्थायी सुलह हो गई क्योंकि इसके बिना आन्दोलन यदि बन्द हो गया 
होता तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा की बहुत क्षति होती | परन्तु इस समझौते से देश में जो 
सन्तोष व्याप्त हुआ, वह लाहौर-षड्यन्त्र केस के अभियोगी भगतसिंह, राजगुरु 
और सुखदेव को प्राणदण्ड दिये जानें की सूचना से रोष की वेगवती धारा में 

परिवर्तित हो गया। ये लोग भारत a विपिनचन्द्र पाल, अरविन्द घोष तथा 
-लोकमात्य तिलक द्वारा प्रवर्तित क्रान्तिकारी दल के अन्तिम अग्रणी थे। इससे कुछ 


१. सीतारमेया-- हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस” पृष्ठ ७३८-३९ | 
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समय पहले इनका एक साथी चन्द्रशंखर आजाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पाक में 
गोलियों का निशान वनाया जा चुका था। 

अप्रैल मे लॉर्ड अविंन भारत से विदा हुआ और लॉर्ड विलिंगटन' ने उसका 
स्थान ग्रहण किया । जान पड़ता है, लॉड विलिंगटन आन्दोलन को कुचलने का 
दृढ़ निश्चय लेकर ही भारत आया था । गांधी-अविंन समझौते से उसने यह निष्कर्ष 
निकाला कि यह आन्दोलन लड़खड़ाने लगा है और इसको समाप्त करने के लिए 
केवल एक आघात की आवश्यकता है । कांग्रेस समझौते की शर्तों का पालन करती 
रही, परन्तु सरकार की दमन-नीति में कोई परिवर्तन न हुआ और कभी-कभी तो 
यह और भी बढ़ गई। गांधी जी ने सरकार के इस' व्यवहार का प्रतिवाद किया, 
परन्तु कोई फल न हुआ। अन्त में उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में लन्दन-सम्मेलन 
में भाग लेना अस्वीकार कर दिया। लॉर्ड विलिंगडन पर इसका भी कोई प्रभाव न 
पड़ा। भारत-सरकार और कांग्रेस में सुलह कराने के लिए फिर से दौड़-धूप होने 
रूगी। समझौते के इन प्रयत्नो का विस्तृत वर्णन यहाँ अनावश्यक ही होगा। अन्त में 
झगड़े की वातें दूर हो गई और गांधी जी द्वितीय गोल मेज-सम्मेलन में भाग रेने 
वाले विविध व्यक्तित्वों की बहुरंगी भीड़ में शामिल हो गये; इन विविध व्यक्तित्वों 
में कुछ राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि थे, कुछ साम्प्रदायिक संस्थाओं के और 
कुछ केवल अपना ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 

द्वितीय गोल मेज-सम्मेलन और साम्प्रदायिक निर्णय--लन्दन के लिए रवाना 
होते समय जिन्ना ने वम्बई में टाइम्स ऑफ्‌ इण्डिया' समाचार-पत्र के एक प्रति- 
निधि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि “गोल मेज-सम्मेलन की सफलता या 
विफलता पूर्णतः हिन्दू-मुस्लिम प्रश्‍न के समाधान पर निर्भर है ।” जिन्ना का यह 
कथन सर्वथा सत्य सिद्ध हुआ। यह सम्मेलन विफल रहा, क्योकि इसमें 
बिभिन्न दल पारस्परिक समझौते से साम्प्रदायिक प्रश्‍ को हुल न कर सके। 
इस प्रश्न की प्रकृति ही कुछ ऐसी थी कि इस पर पारस्परिक समझौता 
सम्भव नथा और फिर राज-सत्ता छीनी जानी थी अँगरेजों के हाथ से, 
जो अपनी कटनीतिक चालों से इस प्रश्‍न को सदैव उलझाये रखने के लिए 
प्रयत्नशील थे। TEN 

भारत में फिर से हिन्दु-मुसलमान दंगों का बाजार गरम हो गया था। इनमें 
से कानपुर का दंगा सबसे भयंकर हुआ, जिसमें संयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के 
एक माननीय सदस्य और एक हिन्दी पत्र के प्रख्यात सम्पादक श्रीयुत गणेशशंकर 
विद्यार्थी की निर्मम हत्या हुई। इस नृशंसतापुण हत्या से जनता के क्रोध की सीमा 
न रही और वातावरण वेसा ही क्षुब्ध हो उठा जैसा स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या के 
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पदचात्‌ हुआ था। समस्त उत्तर प्रदेश और थोड़े-बहुत अंश में सारा ही देश विद्यार्थी: 
जी की हत्या के प्रतिशोध के लिए तड़प उठा। देश में साम्प्रदायिक वैमनस्य उम्र: 
हो उठा। गांधी जी ने लॉड विलिगटन से राष्ट्रीय मुसलमानों के नेता डा० अन्सारी 
को मुस्लिम-प्रतिनिधि नियुक्त करने की प्रार्थना की। मुस्लिम लीग ने इसका घोर: 
विरोध किया, क्योंकि वह अपने आप को ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि“ 
संस्था मानती थी । ) i 
गोल मेज-सम्मेलन' की अल्पसंख्यक निर्णायक समिति में साम्प्रदायिक प्रश्‍न 
पर विभिन्न दलों के मतभेद स्पष्ट हो गये। भारत के राजनीतिक दल किसी ऐसे: 
समझौते पर न पहुँच सके जो ब्रिटिश सरकार को मान्य होता। wis मैकडानल्ड ने 
अल्पसंख्यकों के विपय में इस शर्त पर अपना निर्णय देना स्वीकार किया कि सभी 
दल इसको स्वीकार कर लें। मैकडानल्ड महाशय की इस कृपा का परिणाम हुआ: 
साम्प्रदायिक निर्णय' (कम्यूनल-एवार्ड) इसके साथ यह शर्ते रखी गई कि यदि 
भारत के राजनीतिक दल एकमत होकर साम्प्रदायिक निर्णय के स्थान पर कोई 
अन्य सुझाव उपस्थित करेंगे तो उसको संविधान में सम्मिलित कर लिया जायगा। 
इस प्रकार द्वितीय गोल मेज-सम्मेलन भी विफल रहाएँ। इसकी विफलता में आइचर्य 
की कोई बात न थी। साम्प्रदायिक प्रश्‍न लन्दन या शिमला में हल नहीं हो सकता था, 
क्योंकि यहाँ अँगरेज पदाधिकारी पर्द के पीछे से सुत्र-सञ्चालन कर, इस समस्या. 
का समाधान असम्भव बना देते थे। सर एडवर्ड टामसन ने लिखा है कि “गोल मेज- 
सम्मेलन के दौरान में, अधिक दुराग्रही मुसलमानों और कुछ विशेष जनतन्त्र- 
विरोधी ब्रिटिश राजनीतिक क्षेत्रों मे स्पष्ट सुलह दिखाई देती थी। (इन दलों की)' 
यह मित्रता भारत में सदा से प्रगति की वाधक बताई जाती रही है। मुझे विश्वास 
है कि में यह सिद्ध कर सकता हूँ कि यह धारणा अधिकांश में सत्य है। इसमें कोई. 
सन्देह नहीं है कि पूर्व काळ में हमने भारत में स्पष्टतः, फूट डाळ कर शासन करने” 
की नीति से काम लिया था। वारेन हेस्टिग्स के समय से; अँगरेज लोगों ने कभी उस 
प्रसन्नता कों छिपाने का प्रयत्न नहीं किया, जो उन्हें हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष से प्राप्त 
होती थी, यहाँ तक कि मैलकाम और मेटकाफ और एंल्फिंस्टन जैसे लोगों ने भी 
अँगरेजों के लिए इस (संघर्ष) का मूल्य स्वीकार किया था।” मैकडानल्ड नेः 
सम्मेलन को समाप्त करते हुए बड़े विलक्षण कूटनीतिक ढंग से फर्माया कि AAA 
दायिक विरोध.को देखत हुए “हिज मंजेस्टी की सरकार को यथासम्भव बुद्धिमता 
एवं न्यायपुणे ढंग से यह निइचय करना होगा कि अल्पसंख्यक वर्गों की उन प्रजा 
तान्त्रिक सिद्धान्तों के अबाधे एवं अत्याचारपूर्ण प्रयोग से रक्षा करने के लिए जो 
पुर्णतः बहुसंख्यक वर्ग के माध्यम से ही कार्यान्वित होते हैं, संविधान में रोक-थाम की 
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क्या विधियाँ रखी जायें।”' मैकडानल्ड के इन शब्दों में अल्पसंख्यक वर्गो को अपनी 
जन-तन्त्र विरोधी मांगें उपस्थित करने का पर्याप्त संकेत मिल गया; ये वर्ग काँग्रेस 
की संयुक्‍त निर्वाचन और जनतान्त्रिक विधि की माँग का यह कह कर विरोध करने 
लगे कि ये माँगें तो हिन्दू-राज और हिन्दुओं “के “वर्वर वहुमत' की स्थापना के 
लिए हुँ। - gh | za 
अगस्त, १९३२ ई० में भारत को साम्प्रदायिक निर्णय मिला, जो मिण्टो एवं 
आगाखाँ प्रतिनिधि-मण्डल से जन्म लेनेवाली विघटन की नीति के विकास का चरम 
बिन्दु था। इसका उद्देश्य था भारत में फूट डालना; 'इसमं पृथक्‌ निर्वाचन-क्षेत्र 
अर्थात्‌ हिन्दु, मुसलमान. सिक्ख, यूरोपीय इत्यादि जितने भी वर्गों की कल्पना 
, सम्भव थी, उनके लिए सीटें सुरक्षित करने का पक्ष लिया गया था। इसमें स्त्रियों, 
मजदूरों, व्यापारी वर्ग, जमींदारो तथा अन्य निर्वाचनिकाओं के लिए सीटें सुरक्षित 
की गई थीं । इस निर्णय में हिन्दू-मुसलमानों में भेद उत्पन्न करने से ही सन्तुष्टन 
होकर, हिन्दुओं में भी हरिजनों को पृथक्‌ प्रतिनिधित्व देकर भेद किया गया था। 
गांधी जी भेद-नीति की इस. पराकाष्ठा को सहन न कर सके; 'उन्होंने आमरण 
अनशन आरम्भ किया, जिसके फलस्वरूप 'पुना-समझोता? हुआ। इस समझौते 
के अनुसार परिगणित जातियों के लिए सीटें सुरक्षित तो की गई, परन्तु निश्चय यह 
हुआ कि इनका चुनाव आम-चुनावों ढारा नामों की उस सूची में से होगा, जो वे पहले- 
एक उप-चुनाव में चुन लेंगे। सीटों का. dears aga ही अप्रजातान्त्रिक था । 
इससे हिन्दुओं के हितों को बहुत आघात पहुँचाया गया था। इस निर्णय को जान- 
वूझ कर ऐसा बनाया गया था, जिससे हिन्दु-मुसलमान समझौता असम्भव हो जाय । 
इतने पर भी पण्डित मदनमोहन: मालवीय और मौलाना शौकतअली ने हिन्दू 
मुस्लिम समझौते के प्रयत्न किये; भारत-सरकार ने गांधी जी को मुक्त करने या 
उनके साथ मुलाकात करने की अनुमति देने से इनकार कर इन Ha को विफल 
कर दिया। १९३३ ई० में इलाहावाद में एक्य-सम्मेलन' में पुनः समझौते का प्रयत्न 
किया गया; यह भी विफल"-हुआ। : 
संघर्ष का पुनः आरम्भ--इंगलेण्डसे लौटते ही गांधी जी के सामने ऐसी विकट 
स्थिति उपस्थित हो गई कि हृदय से सम्मानपूर्ण समझौते के लिए उत्सुक होने.पर' 
भी उन्हे फिर से संघर्ष आरम्भ करने के लिए बाध्य होना पड़ा; क्योंकि इसके अति- 
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मसलमानों का सहयोग प्राप्त कर लेने और कांग्रेस की दिन पर दिन बढ़ती हुई भीतरी 
फट से अवगत होने के कारण, इस संघर्ष को सहन करने के लिए तैयार न थी । 
सरकार ने बहुत-से अध्यादेश (ऑडिंनेन्स) जारी किये, जो जीवन की लगभग 

प्रत्येक क्रिया पर नियन्त्रण कर लेते थे। मार्च २४, १९३२ ई० को भारत-सचिव, 
सर सैमएल होर ने लोक-सभा (हाउस ऑफ कामन्स) में कहा “में स्वीकार करता 
हैं कि हमने जिन अध्यादेशों की स्वीकृति दी है, वे बहुत कठोर और नृशंसतापूर्ण 
हुँ। वे भारतीय जीवन की लगभग प्रत्येक क्रिया को ढेक लेते हैं।” सरकार ने 
४ जनवरी, १९३२ fo को कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर तथा गांधी जी 
और पटेल को Get वना कर संघर्ष पर पहला आघात किया। पकड़-धकड़, 
जलूसों-हड़तालों और लाठी-प्रहारों का दौर शुरू हो गया। दमन की नृशंसता 
आन्दोलन के उत्साह से कहीं अधिक बढ़ गई। गांधी जी के २१ दिन के उपवास के 
फलस्वरूप सरकार ने उन्हें मई १९३३ ई० में मुक्त कर दिया। जेल से बाहर आते 
ही गांधी जी ने सविनय-अवज्ञा आन्दोलन को ६ सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया 
और सरकार को आमन्त्रण दिया कि वह राजनीतिक बन्दियों को मुक्त कर, देश 
में शान्ति स्थापपेत करने के लिए इस सुअवसर का लाभ उठायें। परन्तु सरकार 
टस से मस न GS! गांधी जी के इस कार्ये की बहुत से लोगों ने निन्दा की । विट्ठल 
भाई पटेल और सुभाषचन्द्र बोस ने वियाना से लिख भेजा कि “गांधी जी ने सविनय- 
अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर, इसकी असफलता स्वीकार की Fl’? ये नेता 
कांग्रेस का नये सिद्धान्तों पर संघटन करने का विचार करने ST ` 

जेल से छूटने पर कांग्रेस-नेताओं की जुलाई १९३३ ई० में पूना में एक अनौ- 
पचारिक सभा हुई; इसमें सविनय-अवज्ञा आन्दोलन को चलाये रखने या समाप्त 
करने के प्रश्‍न पर बहुत मतभेद प्रकट हुआ। पूना-सम्मेलन ने महात्मा गांधी को 
अधिकार दिया कि वे वायसराय से भेंट कर समझौते का कोई मागं sgl परन्तु 
वायसराय ने तब तक गांधी जी से भेंट करना भी अस्वीकार कर दिया, जब तक 
सविनय-अवज्ञा आन्दोलन बन्द न कर दिया जाय। वायसराय का यह रुख भारत 
का राष्ट्रीय अपमान था, संघर्ष जारी रखने के लिए साफ-साफ चुनौती थी; परन्तु 
स्थिति यह थी कि जन-आन्दोलन अब और अधिक समय तक जारी नहीं रखा जा 
सकता था। इस द्विविधा में गांधी जी ने सावंजनिक सत्याग्रह को बन्द कर, व्यक्ति- 
पात सत्याग्रह का उपाय ग्रहण किया। 

इस समय तक कांग्रेस में भीतरी मतभेदों की खाई पर्याप्त गहरी हो गई AT! 


१. सीतारमंया- -“कांग्रेस का इतिहास” (अँगरेजी) पृष्ठ ९४२ । 
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केन्द्रीय व्यवस्थापिका के लिए चुनावों का समय समीप आ रहा था। अधिकांश 


जनता समझने लगी थी कि गांधी जी एक राजनीतिक नेता के रूप में विफल रहे ' 


हं । इन लोगों को सत्याग्रह आन्दोलन जारी रखने में कोई तुक न दिखाई देता था। 
असतोप की यह भावना मार्च १९३३ में दिल्ली में डा० अन्सारी के सभापतित्व में 
हुए कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय स्वराज-पार्टी के पुनर्जीवन के रूप में 
व्यक्त हुई। कांग्रेस-पार्टी ने आगामी चुनावों में भाग लेने का निश्चय किया। स्वयं 
गांधी जी भी अनुभव करने लगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी काम चलनेवाला 
नहीं है; पटना से जारी किये गये अपने एक वक्तव्य में उन्होंने अपनी यह धारणा 
व्यक्त की। इस समय गांधी जी हरिजन-सुधार के लिए दौरा कर रहे थे; साम्प्र- 
दायिक निर्णय के वाद से गांधी जी हरिजन सुधार की ओर प्रवृत्त हुए। 

यहाँ पर गांधी जी के इस वक्तव्य के कुछ उद्धरण देने ठीक होंगे; इनसे पाठक 
समझ सकेंगे कि राजनीतिक ध्येयं प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह आन्दोलन, एक 
राजनीतिक शस्त्र के रूप में कितना अनुपयुक्त था और १९३०-३४ ई० का सत्याग्रह 
आन्दोलन कितना सफल या विफल रहा। महात्मा गांधी ने इस वक्तव्य में कहा था--- 

“अब गंभीर चिन्तन के पश्चात्‌ में इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यदि इसको 
(सविनय-अवज्ञा आन्दोलन को) पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के साधन के रूप में सफल 
होना है, तो वर्तमान परिस्थितियों में, फिलहाल, केवल एक व्यक्ति और वह भी 
केवल में ही, सविनय-अवज्ञा का उत्तरदायित्व ग्रहण करूँ। 

“में अनुभव करता हूँ कि संवहन-प्रणाली की गड़बड़ी के कारण जनता को 
सत्याग्रह का पूर्ण सन्देश नहीं मिल पाया है। मुझे स्पष्ट ज्ञात हो गया है कि आध्या- 
त्मिक साधनों की शिक्षा जब अनाध्यात्मिक माध्यमों द्वारा दी जाती है, तो इनकी 
शक्ति की क्षति होती है।” अन्त में, इस वक्तव्य में, गांधी जी ने कांग्रेसवालों को 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द कर देने का परामश दिया | गांधी जी का यह कदम 
बहुत वुद्धिमत्तायू्ण था, इससे कांग्रेस में सविनय-अवज्ञा आन्दोलन को जारी रखने के 
समर्थकों और इस आन्दोलन को पूर्णतः वन्द कर देने के समर्थकों में विरोध बढ़ने 
की नौबत न आने पाई। गांधी जी का यह परामर्श अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी 
ने मई १९३४ ई० में पटना में स्वीकार किया और इसी कमेटी ने आगामी चुनाव 
लड़ने के लिए पं० मदनमोहन मालवीय और डा० अन्सारी की अध्यक्षता में एक 
YA -समिति (पालियामेंटरी बोड) नियुक्त की। 

भारत-सरकार कानून, १९२५ (गवनंमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट, १९३५)-- 
संयुक्त-संसदीय-समिति (ज्वाइंट-पालियामेंटरी-कमेटी) का विवरण सन्‌ १९३४ 
ई० में प्रकाशित हो गया और तत्काल जनता का ध्यान इसकी व्यवस्थाओं की ओर 
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आकर्षित हुआ । कांग्रेस इसंको पूर्णतः अस्वीकार कर देने के पक्ष में थी, क्योंकि यह 
कानन आत्म-निर्णय न हो कर अन्य व्यक्ति के निर्णय का फल था; परन्तु श्री जिन्ना 
के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का इस कानून के प्रति दूसरा ही भाव था। मुस्लिम लीग 
ने साम्प्रदायिक निर्णय को तव तक के लिए स्वीकार कर लिया जब तक इसमे 
सम्बन्धित सम्प्रदायों की सहमति से कोई अन्य व्यवस्था प्रस्तुत न की जा सके। 
श्री जिन्ना ने प्रान्तीय योजना को कार्यान्वित करना स्वीकार कर लिया, परन्तु 
केन्द्रीय सरकार के निर्माण की योजना से वे अलग ही रहे। संयुक्त संसदीय-समिति 
के विवरण में रखे गये प्रस्ताव, थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ, पालियामेंट में भारत- ` 
सरकार कानून, १९३५ के नाम सें पास हो गये और २० जलाई को इस कानन 
को राजकीय स्वीकृति भो मिल गई। 

१९३५ के कानून की व्यवस्थाएं--१९३५ के कानून में जो संविधान प्रस्तुत 
किया गया था उसका स्वरूप संघात्मक था, जिसके अन्तर्गत भारतीय रियासतें और 
ब्रिटिश-प्रान्त--सभी रखे गये थे; संघ की प्रत्येक इकाई अपने-अपने क्षेत्र म स्वायत्त 
रखी गई थी और संघ सरकार एवं संघ में सम्मिलित राज्यों के पारस्परिक झगड़ों 
के निपटारे के लिए संघ न्यायालय की व्यवस्था की गईथी। | 

भारतीय-संब में गवनरों द्वारा शासित प्रान्त, भारतीय रियासतें और चीफ- 
कमिइ्नरों द्वारा शासित प्रान्त सम्मिलित होने थे; इनमें से भारतीय रियासतों को 
संघ में सम्मिलित होने या न होने का विकल्प दिया गया था; गवनंरों तथा चीफ 
कमिशनरों के प्रान्तों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। संघ में सम्मिलित होने- 
वाली प्रत्येक रियासत को एक समायोजन अधिकार-पत्र (Instrument of 
Accession): पर हस्ताक्षर करने थे, जिसमें उन अधिकारों का उल्लेख किया जाना 
था, ' जिनको यह रियासत केन्द्रीय-सरकार को हस्तान्तरित करेगी और जिन अधि- 
कारों से आगे केन्द्रीय सरकार का उस रियासत में कोई अधिकार न होगा; प्रान्तों 
के साथ यह वात नहीं रखी गई थी; उनके संबंध म॑ संघ सरकार के अधिकार और 
कर्तव्य इस कानून में सूक्ष्मतया वतला दिये गये। 

संघ की स्थापना तब की जानी थी जब रियासतों के शासक, जो रियासत की 
कुल जन-संख्या के कमः से कम आधे का प्रतिनिधित्व करते हुए और संघीय उच्च 
अवन (फैडरळ-अमर-चैम्वर) में रियासतों के लिए निर्धारित स्थानों में से कम से 
कम आधे स्थानों का अधिकार पाकर, संघ में समायुक्त (एक्सीड) हो जायें और 
पालियामेंट के दोनों सदन (इंगलेण्ड के) राजा के सामने एक वक्तव्य प्रस्तुत कर 
दें, जिसमे राजा से भारतीय-संघ-राज्य की स्थापना की घोषणा करने का निवेदन 
किया गया हो। 
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संघ सरकार में संघीय-कार्यकारिणी और संघीय व्यवस्थापिका होनी थी। 

संघीय कार्यकारिणी--१९३५ के कानन के अनसार संघ सरकार का 
कार्यकारा-प्रधान (Executive head) हिज AAA को माना गया था; हिज 
मॅजेस्टी के अधिकारों का प्रयोग, उनकी ओर से गवर्नर-जनरल द्वारा किया जाना 
“था और हिज मँजेस्टी के अधिकार उन सव बांतों तक विस्तृत माने गये थे जिनके 
“विषय में संघीय व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था तथा 
सेना एकत्र करने और ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने, जैसे कि संधियों, अनुदानों 
एवं परम्परागत प्रथाओं द्वारा हिज मैजेस्टी प्रयोग कर सकते थे तथा आदिवासी 
क्षेत्रों (Tribal Areas) के सम्वन्ध में सभी अधिकारों के प्रयोग करने तक भी 
हिज मंजस्टी के अधिकार विस्तृत थे। 

संघीय व्यवस्थापिका म॑ दो सदनों की व्यवस्था की गई थो, जिनके नाम राज्य- 
'परिषद्‌ (Council of State) तथा संघ-सभा (Federal Assembly) रखे 
“गये थे। राज्य-परिषद्‌ में ब्रिटिश भारत के १५६ सदस्य और समायुक्त-- 
रियासतों के १०४ सदस्य होने थे; संघ-सभा की सदस्य-संख्या ३७५ होनी थी, 
जिसमें १२५ सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि होने थे। राज्य-परिषद्‌ एक स्थायी 
-संस्था मानी गई थी; इसके एक तिहाई सदस्यों को हर तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण 
करना था। संघ-सभा का चुनाव साधारणतया पाँच वर्ष के लिए होना था; विशेष 
“परिस्थिति मे यह इस अवधि से पहले भी भंग हो सकती थी । विभिन्न वर्गों के सदस्यों 
"की संख्या साम्प्रदायिक निर्णय' के अनुसार होनी थी । प्रान्तों में सदस्यों के चुनाव में 
भेद यह रखा गया था कि राज्य-परिषद्‌ के लिए तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि 
से होना था, परन्तु संघ-सभा के लिए अप्रत्यक्ष विधि से, रियासतों के सदस्य 
रियासत के शासक द्वारा मनोनीत किये जाने थे। 

संघीय व्यवस्थापिका को गवर्नेर-जनरल के अधिकारों एवं विशेष उत्तरदायित्वों 


के नियन्त्रण में रहते हुए उन सभी विषयों पर कातून बनाने का अधिकार मिलना . 


था, जो व्यवस्थापिका-सूची में उल्लिखित थे। 

गवर्न र-जनरल के अधिकार दो प्रकार के रखे गये थे; पहले तो वे जिनका 
प्रयोग उसे अपने विवेक के अनुसार करना था और दूसरे बे जिनका प्रयोग उसे अपने 
व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार करना था। पहले प्रकार के अधिकारों के सम्बन्ध मं 
गवने र-जनरल के मंत्रियों को उसे परामशं देने का अधिकार नहीं था और गवनर- 
जनरल अपने मंत्रियों का परामर्श लेने कै लिए बाध्य नहीं था। दूसरे प्रकार के 
अधिकारों के विषय में गवनंर-जनरल के मंत्री उसे परामश देः सकते थे परन्तु वह 
उनके परामश को स्वीकार करने के लिए वाध्य नहीं था । दोनों प्रकार के अधिकारों 
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के सम्बन्ध मे गवर्नर-जनरल सर्वोपरि, उत्तरदायित्व-रहित और अनुल्लंघ्य था। 
गवर्नर-जनरल और रक्षित विषय--१९३५ के कातून में भ्रान्तों में तो देघ- 
शासन (4927८) समाप्त किया गया था, परन्तु केन्द्र में इसकी व्यवस्थां की 
गई थी। रक्षा, धमंसंबंधी विषय तथा आदिवासी-क्षेत्र जैसे कुछ विषय “रक्षित 
विषय? बताये गये थे; इन विषयों के सम्बन्ध में गवं र-जनरल पूरे-पुरे अधिकारों 
का उपयोग 'अपने विवेक के अनुसार' करने के लिए सर्वोपरि माना गया था। 
“रक्षित विपयों' के सम्बन्ध में अपनी सहायता के लिए गवर्तर-जनरल अधिक से 
अधिक तीन मंत्री नियुक्त कर सकता था, जो केवल उसी के प्रति उत्तरदायी हों। 
गवर्नेर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व--इस कानून में कुछ विषयों की सूची 
दी गई थो जिनको गवनेर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व बताया गया था; इन 
विषयों के संबंध में गवनं र-जनरल को अपने विवेक के अनुसार' कार्य करना था। 
इस सूची में निम्नलिखित प्रकार कें विषय रखे गये थे:-- 
(१) भारत या भारत के किसी भाग की शान्ति के लिए गम्भीर संकट 
को रोकना। 
(२) संघ सरकार की आथिक दृढ़ता और साख को सुरक्षित करना । 
` (३) संघ सरकार के न्यायोचित हितों को सुरक्षित करना। 
(४) अल्पसंख्यक वर्गों के न्यायोचित हितों की रक्षा करना। 
(५) ऐसे कार्यों को रोकना जिनसे संयुक्तराज्य (Limited Kingdom) 
अथवा वर्मा की भारत में आयात वस्तुओं के प्रति भेदपूर्ण अथवा दण्डपूर्ण व्यवहार 
होने की आशंका हो। 
इनके अतिरिक्त गवर्नर-जनरल को कुछ व्यवस्थापिका एवं संकटकालीन 
अधिकार मिलने थे। 
व्यवस्थापिकाधिकार (Legislative-powers) tai र-जनरल को अधि- 
कार दिया गया था कि “वह इस बात का संतोष हो जाने पर कि ऐसी परिस्थितियाँ 
विद्यमान हैं, जिनमें उसके लिए तत्काळ कदम उठाना आवश्यक हो गया है, तत्काल 
अध्यादेश (Ordinances) जारी कर सकता है। ये अध्यादेश भी दो श्रेणियों में 
विभक्त थे; पहले तो वे; जिनको गवर्नेर-जनरल तब बनाये, जब व्यवस्थापिका 
का सत्र (Session) न चल रहा हो और जिनकी कार्यावधि व्यवस्थापिका का. 
सत्र प्रारम्भ होते ही समाप्त हो जाये, यदि व्यवस्थापिका उनकी अवधि न बढ़ा दे; 
दुसरे वे जिनको वह व्यवस्थापिका के सत्र या इसकी इच्छा का ध्यान न रखते हुए 
बनाये। इसके अतिरिक्त, गवर्तर-जनरल को ऐसे विधेयकों (Bills) की व्यवस्था 
करने का भी अधिकार दिया गया था जिन्हें वह गवनेर-जनरळ के कानून के रूप में 
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आवश्यक समझे। व्यवस्थापिका द्वारा पास किया हुआ कोई भी विधेयक तव तकः 
कानून नहीं बन सकता था, जब तक गवर्गर-जनररू इस पर अपनी स्वीकृति न दे 
दे; गवनेर-जनरल अपने विवेक के अनुसार अपनी स्वीकृति दे सकता था या देने से 
इनकार कर सकता था अथवा विधेयक को पुनविचार के लिए वापिस कर सकता 
था या हिज मेजेस्टी के अनुग्रह के लिए इसे रोक सकता था। वह किसी भी विधेयक 
या विधेयक के अंश पर विचार-जिमशं इस आधार पर रोक सकता था कि यह उसके 
विशेष उत्तरदायित्वों के निर्वाह में वाधक ह्‌ । संकटकालीन स्थिति में गवर्नर-- 
जनरल को अधिकार था कि वह एक घोषणा द्वारा संविधान को स्थगित कर दे 
और स्वयं संघ सरकार के अधिकार ग्रहण कर F 1 

मंत्रि-परिषद्‌ (Council of Minister) HAAA की सहायता और 
परामश के लिए, उसक द्वारा चुने हुए अधिक से अधिक दस सदस्यों की एक मंत्रि-- 
परिषद्‌ की व्यवस्था की गई थी। गवर्नेर-जनरल उनका परामर्श मानने के लिए 
बाध्य नहीं था ये लोग तभी तक अपने पद पर रह सकते थे, जव तक गवर्नर-जनरलः 
उनको रखना चाहे। यह व्यवस्था कार्यकारिणी में लोकप्रिय तत्त्वों के सन्तिवेश के 
लिए की गई थो। 

प्रान्तीय-सरकारं--१९३५ के कानून में प्रान्तों को केन्द्र से सवंथा स्वतन्त्र 
रखा गया था; प्रान्त किसी प्रकार केन्द्र के अधीन न थे, प्रत्येक के अधिकार कानून 
में उल्लिखित थे । प्रान्तीय सरकारों का स्वरूप बहुत कुछ केन्द्रीय सरकार के समान 
था; अन्तर यही था कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका में रियासतों के सदस्य न थे और 
कुछ प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं में केवल एक सदन था; यहाँ गवनंर के 'रक्षित-- 
विषय' नहीं रखे गये थे और उसके विशेष उत्तरदायित्वों की सूची में भी कुछ परि-- 
वर्तन किया गया था। 

प्रान्तीय कार्यकारणी--प्रान्त की कार्यकारिणी-सत्ता का प्रयोग हिज मैजेस्टी 
की ओर से TAAL द्वारा किया जाना था और यह सत्ता उन विषयों तक सीमित थी, 
जिनके विषय में व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार था। 

प्रान्तीय मन्त्र-परिषद्‌--अपनी सहायता और परामर्श के लिए गवर्नर को 
एक मंत्रि-परिषद्‌ नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था, जिसके सदस्यों का 
चनाव उसे स्वयं करना था और ये लोग तभी तक अपने पद पर रह सकत थ, जव 
तक गवर्नर उन्हें रहने देना चाहे । यद्यपि मंत्रियों को मनोनीत करना पूर्णतया गवनर 
के विवेक पर छोड़ दिया गया था, परन्तु साथ ही उसको निर्देश ये दिये गये थे कि वह 
व्यवस्थापिका में सुदृढ़ बहुमत का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के परामश से मंत्री 
मनोनीत करे, और “उत लोगों को नियुक्त करे (इनमें जहां तक संभव हो प्रमुख 
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अल्पसंख्यंक वर्गों के सदस्य भी शामिल किये जायें) जो व्यवस्थापिका का विश्वास 
“प्राप्त करने की स्थिति मं हों। परन्तु CAT करन म वह मंत्रियों मं संयुक्त .उत्तर- 
दायित्व की भावना विकसित करने की आवश्यकता का हमशा ध्यान रख । . गवनर 
अपने मंत्रियों के परामश के अनुसार कार्य करने के लिए वाध्य न था और उसके 
-किसी कांय परं कभी भी प्रश्‍न नहीं उठाया जा सकता था। - 
` गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व और अधिकार--इस कानून में गवनंर के कुछ 
-विजेय उत्तरदायित्व गिनाये गये थे, जिनको निभाने में उसे अपने विवेक के अनुसार 
कार्य करने का अधिकार था, अर्थात्‌ इनके सम्बन्ध में वह मंत्रियों से परामश करने 
'के लिए बाध्य नहीं था। कुछ विशेष उत्तरदायित्व ये थे :-- 
(१) प्रान्त या प्रान्त के किसी भाग की सुख-शांति के लिए घातक वातों को 
-रोकना। ` 
(२) अल्पसंख्यकों के न्यायोचित हितों की रक्षा करना। - 
(३) सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना। 
(४) अंशतः वहिगंत क्षेत्रों में शांति और सुशासन बनाये: रखना। . 
(५) देशो रियासतों तथा उनके शासकों के अधिकार और सम्मान की रक्षा 
ASAT | क ५ 
(६) गवनेर-जनरल द्वारा अपने विवेक के अनुसार दिये गये आदेशों एवं 
निर्देशों कां पालन कराना। 
(७) गवर्नर को अधिकार था कि वह अपने विवेक के अनुसार ऐसे नियम वना 
सकेगा जिनसे आतंकवादियों के सम्बन्ध में खुफिया-विभाग की सूचनाएँ उन 
-व्यक्तियों के अतिरिक्त और किसी के पास न पहुँचने पायें, जिनका गवर्नर ने निर्देश 
“किया हो। 
' गवर्नर के अधिकार--इस कानून में गवरनर को अपने विवेक के अनुसार 
अध्यादेश जारी करने और यह निश्चय हो जाने पर कि नया संविधान प्रान्त में 
ओर अधिक समय तक नहीं चलाया जा सकता, एक घोषणा द्वारा प्रान्त का समस्त 
“शासन अपने हाथ में ले लेने का अधिकार दिया गया था। ऐसी घोषणा में गवनंर- 
जनरल की सहमति अनिवारयंतः आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त गवर्नर को अपन 
कर्तव्यों का संतोषजनक रूप से निर्वाह करने के लिए आवश्यक प्रतीत होनेवाले ` 
“कानून वनाने का भी अधिकार दिया गया था; ये कानून भी उतने ही मान्य होने 
थे जैसे अन्य कानून | प्रान्तीय व्यवस्थापिका द्वारा पास किया हुआ कोई भी विधेयक 
Ta तक कानून नहों वन सकता था, जव तक गवर्नर उस पर अपनी अनुमति न दे 
'दे। गवनर अपने विवेक के अनुसार किसी विधेयक पर अपनी अनुमति देना' अस्वी- 
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कार कर सकता था या पुनविचार के लिए अथवा समुचित संशोवनों के साथ इसको 
वापिस कर सकता था। 
प्रान्तीय व्यवस्थापिकां--प्रान्तीय व्यवस्थापिका के सभी सदस्य, उच्च सदन 
(Upper House) में कुछ स्थानों को छोड़कर, निर्वाचित होने थे। मद्रास, 
अम्बंई, बंगाल, संयुक्त-प्रान्त (वर्तमान उत्तर-प्रदेश), विहार और आसाम की 
व्यवस्थापिकाओं मे दो सदनों की व्यवस्था की गई थी; अन्य प्रान्तों में व्यवस्थापिका 
में केवल एक ही सदन होना था। ma 
प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं को उन सभी विषयों के सम्बन्ध में कानून बनांने का 
अधिकार था जो प्रान्तीय व्यवस्थापिका सूची में गिनाये गये थे। व्यवस्थापिका- . 
सभा का चुनाव पाँच वर्ष के लिए होना था; विशेष परिस्थिति में यह इससे पहले 
भी भंग की जा सकती थी। व्यवस्थापिका-परिषद्‌ (Legislative Council) 
को एक स्थायी संस्था के रूप में कार्यं करना था; इसके एक तिहाई सदस्यों को हर 
तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करना था। दोनों सदनों के सदस्य साम्प्रदायिक-निर्णय 
कें अनुसार चुने जाने थे। अर्थ-संवंधी विधेयको (Money bills) के अतिरिक्त 
अन्य सभी मामलों मे दोनों सदनों के अधिकार समान थे; अर्थ-संबंधी विधेयक 
“निम्न सदन (Lower House) में प्रस्तुत किये जाने वाले थे। 
` १९३४ के कानून में अर्थ-व्यवस्या--राजस्व के विभिन्न स्रोतों को आय-कर 
इत्यादि कुछ करों को छोड़ कर, केन्द्र एवं प्रान्तो में वाँटा गया था। केन्द्र एवं प्रान्त, 
दोनों में बजट को दो भागों में atei गया था, मतापेक्षी (votable) और अमता- 
पेक्षी (Non-votable) | व्यवस्थापिका के सदस्यों को बजट पर मत देने, इसकी 
-किंसी भी मद को अस्वीकार करने या कम करने का अधिकार था; परन्तु गवनेर- 
जनरल एवं गवनंरों को इन अस्वीकृत या कम की हुई राशियों को फिर से मूल रूप 
भें स्वीकार करने का अधिकार था ; और इस अंतिम रूप में बजट मत लिये बिना 
पास किंया जाना था। 
विषयों का विभाजन--प्रत्येक संघ-राज्य में शासन-सम्वन्धी विषयों का संघ- 
सरकार एवं इसमे सम्मिलित राज्यों में विभाजन किया जाता है। १९३५ के कानून 
में यह विभाजन तीन सूचियों में किया गया था, संघीय सूची, प्रान्तीय सूची और 
सहायक सूची (Concurrent list) za ge 
संघीय सूची--इस सूची में वे सब विषय गिनाये गये थे, जिनके संबंध में 
संघीय व्यवस्थापिका कानून बना सकती थी। इनमें वे सब विषय आ जाते थे जो 
अखिलं भारतीय हित के थे और जिन -पंर एक शासकीय सत्ता का होना 
लाभकर था। सेना, मुद्रा-विभाग, डाक और तार-विभाग, केन्द्रीय सेवा-आयोग, 
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रेलवे इत्यादि विषय संघीय सूची में रखे गये थे । इस सूची में कुल मिला कर ५९ 
विषय थे। . 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सूची--प्रान्तीय सूची में प्रान्तीय और स्थानीय हितों 
से संबंधित विषय रखे गये थे, जैसे-- शिक्षा, भूमि-कर, शान्ति और व्यवस्था, 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, प्रान्तीय सेवा-आयोग, आवकारी-कर 
इत्यादि। इस सूची में सव मिला कर ५४ विषय थे । 

सहायक सूची--इस सूची म॑ ऐसे विषय रखे गये थे, जिन पर संघीय और 
प्रान्तीय दोनों व्यवस्थापिकाओं को कानून बनाने का अधिकार था। दोनों में 
टक्कर होने पर संघीय व्यवस्थापिका का कानून मान्य होना था। इस सूची में 
फौजदारी कानन और दंड-विधान,' -दीवानी प्रक्रिया (Civil Proccdure), 
उत्तराधिकार, तलाक इत्यादि संबंधी विधेयक जैसे विषय रखे गये थे। कुल मिला 
कर इसमें ३६ विषय थे। 

अवशिष्टाधिकार (Residuary ?०७८५)--इस कानून में व्यवस्था की 
गई थी कि जो विषय इन तीनों सूचियों में न आ पाये हों उनके संबंध में संघीय 
सरकार कानून वना सकती हे और किसी विषय के संबंध में यह विवाद उठने पर कि 
वह किस सूची के अन्तगंत माना जाये, संघीय न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। 

संघीय न्यायालय--इस कानून में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई 
थी; यह न्यायालय दिल्ली में अवस्थित होना था; इसमें एक प्रधान न्यायाधीश और 
६ अन्य न्यायाधीश होन Al इसका प्रधान न्यायाधीश ही भारत का प्रधान 
न्यायाधीश माना जाना था । इस न्यायालय के अधिकारःक्षेत्र म॑ मौलिक, अपील- 
संबंधी तथा परामदो-संबंधी मामले आते थे। मौलिक मामलों में इसके अधिकार- 
क्षेत्र के अन्तगंत वे मामले थे, जिनका सम्बन्ध संविधान की व्याख्या से हो यथा यह 
विवाद कि कोई विषय केन्द्रीय सूची म॑ समझा जाना चाहिए या प्रान्तीय सूची में । 
अपील के मामलों A इसके अधिकारःक्षेत्र में वे मामले आते थे जो भारतीय उच्च 
न्यायालयों के ऐसे मामलों के निर्णयों की अपील हों जिनके विषय में उच्च न्यायालय 
ने यह मान्यता प्रकट की हो कि इस मामले का संबंध १९३५ के कानून की व्याख्या 
से है। संघीय न्यायालय का परामर्श का अधिकारः्षेत्र उन कानूनी विषयों तक 
विस्तृत था जिनके विषय मे गवर्नर-जनरळ ने संघीय न्यायालय का परामर्श 
माँगा हो। - 

राज्य-सचिव की सन्त्रि-परिषद--राज्य-परिषद्‌ (Council of state) के 
विषय में बहुत लम्बे असे से बड़ी तीव्र आलोचना हो रही थी। १९३५ के कानून म॑ 
राज्य-परिषद्‌ को समाप्त कर राज्य-सचिव को अधिकार दिया गया कि वह अधिक 
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से अधिक ६ और कम-से-कम तीन मंत्री नियुक्त कर सकता है जो उसको उन विषयों 
में परामर्श दें, जिन पर वह उनसे परामश लेना चाहे। राज्य-सचिव न तो इन 
मंत्रियों के सामने किसी समस्या को उपस्थित करने के लिए वाध्य था और न इनके 
'परामश के अनुसार कार्य करने के लिए ही । इस परिवर्तन से राज्य-सचिव पहले से 
"भी अधिक शक्तिशाली बन गया। 
१९३५ के कानून को समीक्षा--संक्षेप में १९३५ के कानून की यह रूपरेखा 
'थो। इसकी व्यवस्थाओं की और विशेषतया इसमें जो रियासतों की निरंकुशता को 
प्रान्तों के जनतन्त्रात्मक शासन के साथ संयुक्त कर दिया गया था और गवनेर-जनरळ 
एवं गवर्नर को जो विस्तृत अधिकार दिये गये थे, उनकी तीव्र आलोचना हुई। 
'यद्यपि इसका ढाँचा संघीय आधार पर खड़ा किया गया था, परन्तु वस्तुतः इसका 
आधार पिछले संवैधानिक कानूनों के आधार से भिन्न न था। तव भी यह कानून 
१९१९ के कानून से पर्याप्त मात्रा मं आगे बढ़ा हुआ था। इस नये संविधान का 
'संघीय-भाग कभी भी कार्यान्वित न किया गया और अन्ततः १९३९ ई० में विश्व- 
युद्ध के छिड़ने पर बंद कर दिया गया। प्रान्तीय शासन-संवंधी इसकी व्यवस्थाएँ 
१९३७ में सक्रिय हुईं। 
चुनाव तथा मन्त्र-मण्डलों का निर्माण--नये कानून के अनुसार प्रान्तीय 
:व्यवस्थापिकाओं के चुनाव १९३६-३७ ई० में हुए। कांग्रेस और लीग दोनों ने चुनाव 
BS; लीग का चुनाव लड़ने का उद्देश्य था प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं से यथासंभव 
“लाभ उठाना। परन्तु कांग्रेस के सामने व्यवस्थापिकाओं में पद-स्वीकार करने का 
कोई स्पष्ट विचार न था। इन चुनावों में कांग्रेस की अत्यधिक लोक-प्रियता और 
साथ ही साम्प्रदायिक भावनाओं की कटुता व्यक्त हुई। आम-निर्वाचन क्षेत्रों में 
कांग्रेस की सवंत्र भारी बहुमत से विजय हुई, परन्तु साम्प्रदायिक निर्वाचनिकाओं 
में लीग की सफलता भी कम शानदार न थी । मुसलमान सीटों पर कांग्रेसी मुसलमानों 
मको खड़े करने का कांग्रेस का प्रयत्न स्पष्टतः विफल हुआ; मुस्लिम लीग के उम्मी- 
दवार विजयी हुए। कांग्रेस के इस प्रयत्न से कांग्रेस और लीग की पारस्परिक भाव- 
'नाओं में कटुता और भी बढ़ गई। | 
मन्त्रिमण्डलों का निर्माण--मद्रास, विहार, उड़ीसा, मध्य-प्रान्त तथा सयुक्त 
प्रान्त में कांग्रेस कां पूर्ण बहुमत रहा; बम्बई, उत्तर-पर्चिमी सीमाप्रान्त, बंगाल 
और आसाम में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल था जिसके निर्वाचित सदस्यों की 
संख्या सब से अधिक थी और जिसके सहयोग अथवा तटस्थता के बिना वहाँ कोई 
मंत्रिमंडल न बन सकता था। मुस्लिम लीग किसी भी प्रान्त मे, यहाँ तक कि 
-मुस्लिम-बहुसंख्यक प्रान्तों में भी अपने मंत्रिमंडळ बनाने की स्थिति में न थी। 
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व्यक्तिगत प्रतिद्वन्द्रिताओं और इष्याओं से मुसलमान राजनीति छिन्न-भिन्न हो 
रही थी । अब पद-स्वीकृति का प्रश्न बहुत जोर पकड़ गय॥। कांग्रेस ही मंत्रिमंडल 
बना सकती थी और प्रान्तीय योजना को कार्यान्वित कर सकती थी । परन्तु उसने 
तब तक पद-भार ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया जब तक यह आश्वासन न दिया; 
जाय कि गवनंरों के असाधारण एवं विशेष अधिकारों का उपयोग न किया जायेगा।' 
यह आश्वासन देने के लिए न तो वायसराय Bis लिनलिथगो तैयार था और नः 
राज्य-सचिव Sis जेटलैण्ड ही; परिणाम यह हुआ कि काग्रेस ने पद-भार ग्रहण-न 
किया । लॉर्ड जेटलेण्ड ने, कांग्रेस और लीग के वैमनस्य को और भी बढ़ाने की चेष्टा 
के रूप में, गवर्नर के विशेषाधिकारों के उपयोग न किये जाने की कांग्रेस की माँग को 
अस्वीकार करते हुए उस स्थिति की ओर संकेत किया जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक 
वर्गों के हितों के विरुद्ध काये करने से उत्पन्न हो सकती है। लाडे जेटलेण्ड के. 
शब्द ये थे “मंत्रिमंडल द्वारा अल्पसंख्यक-वर्ग की पाठशालाओं की संख्या 
का कम कर दिया जाना, कांग्रेस की योजना-मे स्पष्टतः सम्मिलित हो सकेगा, 
क्योंकि यह-कार्य विधि-सम्मत होगा और इसको सदैव वैधानिक कार्य के अतिरिक्त 
और कुछ भी न बताया जा सकेगा। इस प्रकार गवर्नर अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा 
करने के लिए स्वतन्त्र न रह जायेगा । क्योंकि यह अनुभव किया गया कि नये संवि- 
घान में इस प्रकार का (अल्पसंख्यक वर्गे के लिए अहितकर) कार्य संभव हो जायगा, 
ठीक इंसीलिए इसमें (१९३५ के कानून में) पालियामेंट ने (गवर्नर के विशेषाधिकार 
जैसे) वचाव रखे।” राज्य-सचिव के इस वक्तव्य का मनचाहा प्रभाव हुआ | मुसल 
मानों को संदेह हो गया कि कांग्रेस जो आश्‍वासनों की माँग कर रही है, वह उनके 
हितों को कुचलने के लिए ही। उधर कांग्रेस ने इस आश्वासन के बिना मंत्रिमंडल 
बनाना स्वीकार न किया । कांग्रेस के विना मंत्रिमंडळ बनाने के जो प्रयत्न हुए वे 
विफल रहें। आखिर कांग्रेस और सरकार मे समझौता हो गया | वायसराय ने जून 
१९३७ के अपने वक्तव्य मं कांग्रेस को आश्वासन दिया कि गवर्नर प्रान्त के दिन-' 
प्रति दिन के शासन मे हस्तक्षेप न करंगे। अव कांग्रेस ने मंत्रिमंडल वनाना स्वीकार 
कर लिया और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त, संयुक्‍त प्रान्त, मध्यप्रान्त, विहार, 
उड़ीसा, मद्रास और वम्वई इन सात प्रान्तों में अपने मंत्रिमंडळ वनाये। कुछ समय 
बाद इसने सिन्ध और आसाम में संयुक्त मंत्रिमंडल बना लिया। काँग्रेस ने उन 
प्रान्तो में, जहाँ उसका स्पष्ट बहुमत था, लीग के साथ-मिलकर मंत्रिमंडळ बनाता 
अस्वीकार कर दिया, जिसका लीग की राजनीति पर बहुत प्रभाव हुआ। इससे 
मुसलमान झुँझला उठे और वे विरोधी वेंचों से बहुत से कल्पित अत्याचारों की वातं 
कर कांग्रेसी मंत्रियों को अल्पसंख्यक वर्गोंक विनाश की.इच्छा- रखनेवाले निरंकुश: 
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शासकों के रूप मे चित्रित करने लगे । इन झूठे आरोपों से साम्प्रदायिक आग भड़क 
उठी, जिसके परिणामस्वरूप जगह-जगह दंगे होने लगे, जिनसे लीग के प्रचारकों 
ने अपना उल्लू सीधा करने का खूब प्रयत्न किया । मुहम्मदअली जिन्ना साहिव समझने 
लगे थे कि लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था हे और वही लीग 
के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय मुसलमानों का सम्मिलित 
किया जाना उन्हें सह्य न हुंआ। इन मुसलमानों को वे जाति-द्रोही और कांग्रेस केः 
हाथ की कठपुतली कहकर बदनाम करने लगे । कांग्रेस में उनकी स्थिति जिन्ना साहब 
को इसलिए अखर रहीं थी, क्योंकि इससे लीग का मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि 
संस्था होने का दावा टिक न पाता था और इससे लीग के प्रति मुसलमानों की 
निष्ठा भंग होने का भय था। इसी कारण वे कांग्रेस का मुसलमान जनता से सम्पर्क . 
बढ़ाना भी सहन न कर पाते थे। लीग और स्वय अपने प्रति मुसलमानों में निष्ठा 
उत्पन्न करने के लिए जिन्नासाहब मुसलमानों में हिन्दुओं एवं कांग्रेस के प्रति घृणा का 
भाव भरने की चेष्टा मे लगे थे; कांग्रेस को वे हिन्दुओं की संस्था वताते थे, मुसलमानों 
में यह झूठा भय उत्पन्न कर. रहे थे कि उनका धर्म और उनकी संस्कृति खतरे में: 
है और उन्हें उपदेश दे रहें थे कि वे इस्लाम की रक्षा के लिए लीग के झंडे के नीचे. 
एकत्र हो जायें । श्री जिन्ना ने बड़े परिश्रम से कांग्रेस के अत्याचारों की एक मनगढ्न्त 
सूची तैयार कर ली थी और वे इसका देश भर में प्रचार कर रहे थे। उसके इन 
सब प्रयत्नों से मुसलमानों में साम्प्रदायिक भावना भड़क उठी और जिन्ना का. 
प्रभाव अत्यधिक बढ़ TAT मुस्लिम लीग के २० मार्च १९३८ के एक प्रस्ताव के 
अनुसांर, कांग्रेस के मुसलमानों के प्रति साधारण रूप से और विशेषकर लीगियों के 
प्रति किये गये अन्यायो और अत्याचारों की जाँच करने कै लिए संयुक्‍त-प्रान्त की 
मीरपुर रियासत के राजां की अध्यक्षता में एक जाँच-समिति नियुक्‍त की. गई। 
बतलाया जा रहा था कि लीग के केन्द्रीय कार्यालय में कांग्रेस के अत्याचारो की 
सूचनाएँ नित्यप्रति आ रही है । मीरपुर के राजा ने आठ महीने वाद अपनी fete 
प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में लीग का मंतव्य पूर्ण किया गया था। लीग के-कांग्रेस- 
विरोधी प्रचार को वास्तविकता का वाना पहनाने और पुष्ट करने की एक गहरी 
चाल थी | इस रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही साम्प्रदायिक विद्वेष का पारा एक बार 
फिर गरम हो उठा। कांग्रेस इन तथाकथित अत्याचारों को झूठा सिद्ध करन के लिए 
प्रयत्न करती रही, परन्तु, जनता पर जो प्रभाव पड़ गया था, वह धुल न सका) 
कांग्रेस के तत्कालीन प्रधान डा० राजेन्द्रप्रसाद ने इन आरोपों की जाँच के लिए एक 
निष्पक्ष जाँच-समिति स्थापित करने का सुझाव रखा और सर .मोरिस उवाग्रर-कोः 
इसका अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया, परन्तु जिन्ना तो निष्पक्ष जाँच चाहता ही 
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न था। वह तो कांग्रेस पर झूठे-सच्चे आरोप लगा कर साम्प्रदायिक आग को भड़- 
-काना चाहता था और इसमें वह पूर्णतः सफल भी हुआ। 
वास्तव में कांग्रेस अपने आप को एक राष्ट्रीय और असाम्प्रदायिक संस्था 
जतलाने के लिए प्रायः बहुसंख्यक वर्ग के हितों को कुचल देती थी और इस प्रकार 
-हिन्दू-महासभा की उग्र आलोचना का शिकार वन जाती थी। लीग का प्रभाव 
बढ़ने और इसको शान्त करने के कांग्रेस के प्रयत्नों के साथ-साथ हिन्दू-महासभा 
“एवं अन्य हिन्दू संघटन भी जोर पकड़ने लगे थे। महात्मा गांधी और कांग्रेस पर मुस- 
लमानों के पक्षपाती होने का दोष लगाया जाने लगा और हिन्दुओं म कांग्रेस की 
लोक-प्रियता वहुत कुछ कम हो गई। 
हिन्दू-मुसळमान समझौते के प्रयत्न बार-बार किये गये, परन्तु हमशा ही ये 
“विफल होते रहे; क्योंकि हर वार जिन्ना साहिब की माँगें पहले से बढ़ती ही जाती थीं, 
अन्ततः उन्होंने वह रुख अपनाया जिससे किसी भी प्रकार का समझोता असभव 
हो गया। उन्होंने मार्च,१९३८ के अपने एक पत्र में महात्मा गांधी को लिखा, हम 
“एक ऐसी स्थिति पर पहुँच गये हे, जहाँ कोई संदेह बाकी न रह जाना चाहिए। 
तुम मान लो कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भारतीय मुसलमानों की, एकमात्र 
अधिकृत और प्रतिनिधि संस्था है और दूसरी ओर तुम कांग्रेस तथा देश के समस्त 
“हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करते हो। इसी आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं और 
समाधान का उपाय खोज सकते हैं।”* कांग्रेस के लिए ऐसी स्थिति स्वीकार करना 
अपने अस्तित्व को ही बलि चढाना था और अपने उस स्वरूप को त्यागना था जिसको 
वह पिछले पचास वर्षों से ग्रहण किये हुए थी। कांग्रेस छीग को मुसलमानों की सब- 
से बड़ी प्रतिनिधि संस्था मानने को तैयार थी, परन्तु उसे एकमात्र संस्था नहीं मान 
सकती थी। वह राष्ट्रीय मुसलमानों अथवा सीमा-प्रान्त के खुदाई खिदमतगारों को 
भूला नहीं सकती थी । परन्तु जिन्ना इस स्थिति से एक इंच भी खिसकने को तैयार न 
“था और इस तात्विक भेद के कारण कभी भी कांग्रेस-लीग समझौता न हो सका। 
समझौते के प्रयत्नों की प्रत्येक विफलता साम्प्रदायिक कटुता को बढ़ाने लगी, क्योंकि 
प्रत्येक अवसर पर दोनों पक्षों के पत्र प्रकाशित होते थे, जिनमें कांग्रेस जिन्ना पर 
दुराग्रही होने का दोष लगाती थी तो जिन्ना कांग्रेस पर लीग को मुसलमानों की 
एकमात्र प्रतिनिधि संस्था न मान कर मुसलमानों में फूट डालने का दोष लगाता था। 
'विइव-युद्ध छिड जाने पर कांग्रेस ने लीग के साथ समझौता करने का हादिक प्रयत्न 
किया, परन्तु यह भी विफल हुआ और जवाहरलाल नेहरू को दिसम्बर, १९३९ में 


*राजेनद्र प्रसाद--“इण्डिया डिवाइडेड” qo १४५। 
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वड़ी करुणापूर्ण निराशा के साथ लिखना पड़ा; “अभाग्यवश, हम समस्याओं पर 
उचित विचार-विमर्श की स्थिति तक पहुँचते हुए भी प्रतीत नहीं होते, क्योंकि 
हमारे मागं मे पूर्वाग्रहों के रूप में अनेक वाधाएं वीच में घुस आती हुँ। क्योंकि ये 
बाघाएँ वनी हुई हैं और इनके साथ-साथ अन्य वाधाएँ भी सम्मिलित की जा रही 
हैं, इसलिए मुझे यह सोचने के लिए वाध्य होना पड़ता है कि वास्तविक कठिनाई 
हमारी राजनीतिक दृष्टि और उद्देश्यों की भिन्नता में है।” जैसा कि हम अभी 
देखेंगे, वस्तुस्थिति यही थी। ; | 
सहायुद्ध और भारतीय राजनीति--वहुत समय से एक यूरोपीय युद्ध की चर्चा 
हो रही थी, और आशंका थी कि नह युद्ध कहीं विश्व-युद्ध न बन जाये । आखिर नाजी 
जर्मनी के पोलैण्ड पर आक्रमण के साथ यह युद्ध छिड़ गया । इंगलेण्ड ने ३ सितम्बर, 
१९३९ को युद्ध की घोषणा की और इसी समय भारत ने भी जर्मनी और उसके 
सहायक राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों 
का परामर्श लिये विना ही भारत की ओर से जमंनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर 
देना भारत का घोर अपमान था और इस वात का स्मरण दिलाता था कि भारत 
अभी भी गुलाम है। युद्ध की संभावना के समय में युद्ध के वस्तुतः छिड जाने के पहले 
दी कांग्रेस ने “भारत पर किसी युद्ध को छादने तथा उसके साधनों को भारतीय 
जनता की स्वीकृति के बिना किसी युद्ध मे लगाने के भ्रयत्नों का विरोध करने” का 
TRA पास कर लिया था। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस कार्य-समिति ने 
१५ सितम्बर, १९३९ को घोषणा की “मारत कै लिए युद्ध और शान्ति की समस्याओं 
का निर्णय भारतीय जनता द्वारा होना चाहिए।” इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार से 
कहा गया था कि वह असंदिग्ध शब्दों में घोषणा कर दे कि जनतन्त्र और साम्राज्य- 
जाद तथा प्रत्याशित नये संविधान के विषय में उसके लक्ष्य क्या हा 
इस स्थिति में गवर्नेर-जनरल के सामने जो समस्या उत्पन्न हुई वह कोमल 
अवश्य थी, परन्तु कठिन न थी। कांग्रेस-लीग के विरोधों को बढ़ाने की अपनी योग्यता 
में उसे कोई सन्देह न था। वह किसी भी भावी आन्दोलन को कुचलने के लिए पूर्णतः 
तैयार था और भली भाँति जानता था कि घन का लोम सहस्रो भारतीयों को 
ब्रिटिश सरकार की ओर खींच लायेगा और सरकार को युद्ध-सामग्री का अभाव 
न रहेगा। के क i 
is लिनलियगो ने सबसे पहले यह किया कि ११ सितम्बर को एक घोषणा 
` दारा केन्द्र में संघ-सरकार की योजना भंग कर दी। वायसराय की इस घोषणा का 
उद्देश्य लोग को प्रसन्न करना था, जो कि संघ-व्यवस्था की घोर विरोधी थी और 
साथ ही केन्द्र में १९१९ के कानून के अनुसार शासनःव्यवस्था बनाये रखना भी 
३४ 
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था। इस घोषणा से लीग ने बहुत संतोष प्रकट किया और यह माँग रखी कि भांरत 
की संवैधानिक समस्या पर नये सिरे से विचार किया जाये तथा लोग को आश्वासन 
दिया जाये कि उसकी स्वीकृति और अनुमति के बिना भारत में कोई नई संवैधानिक 
प्रगति न की जायगी और उसकी स्वीकृति एवं अनुमति के बिना हिज मैजेस्टी की 
सरकार या ब्रिटिश पालियामेंट भारत के लिए कोई नया संविधान न बनायेगी और 
न अन्तिम रूप से स्वीकार करेगी। वास्तव में इस प्रस्ताव मे लीग के लिए संवेधानिक 
विषयों पर विशेषाधिकार को माँग की गई थी। 

परन्तु कांग्रेस को अपने पक्ष में करना लिनलिथगो को काफी कठिन कार्य जान 
पड़ा। पहले तो उसने एक कूटनीतिक चाल चली । उसने गांधी जी को आमन्त्रित 
किया; परन्तु गांधी जी इस चाल की पकड़ में आनेवाले व्यक्ति न थे; उन्होंने 
वायसराय को सहायता का वचन न दिया, इस समय जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस- 
क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के ज्ञान के लिए विख्यात थे, चीन गये हुए थे! 
उनकी अनुपस्थिति में गांधी जी किसी वात के लिए वचन वद्ध न हुए। गांधी जी ने 
अपनी व्यक्तिगत नैतिक सहायता का अवश्य वचन दिया और बहुत समय तक 
गांधी जी की यह सम्मति रही कि भारत-सरकार के सामरिक प्रयासों में रोड़े न 
अटकाये जायें तथा मंत्रिमंडल पूर्ववत्‌ कार्य करते रहें। गांधी जी की यह सम्मति 
देश की आन्तरिक स्थिति और काँग्रेस की सीमाओं का फल थी। हाल में ही सुभाष- * 
चन्द्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर 'फारवडं ब्लाक' के नाम से अपना अलग दळ 
बना लिया था, जिससे कांग्रेस काफी कमजोर हो गई थी। गांधी जीजानते थे कि 
मुस्लिम लीग सरकार के साथ अवश्य ही सहयोग करेगी। वे यह भी जानते थे कि 
हजारों भारतीय युवक सेना में भर्ती होंगे और इनसे भी अधिक भारतीय बहती 
गंगा में हाथ घोने के लिए सरकार के साथ सहयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में यदि 
कांग्रेस ने अपनी माँग पूरी न किये जाने पर असहयोग की घोषणा की तो जनता कहाँ 
तक उसका साथ देगी। क्या यह अधिक हितकर न होगा कि सरकार को नैतिक 
सहायता पहुँचाई जाये, मंत्रिमंडल अपने पदों पर बने रहें और सरकार से 
औपनिवेशिक स्वराज्य का वचन ले लिया जाये; यदि कांग्रेस नेसरकार की सहा- 
यता की तो उसे अपना यह वचन पूरा करने के लिए नेतिक रूप से तो वाध्य 
होना ही पड़ेगा। इस प्रकार के तकं-वितक से गांधी जी इस परिणाम पर पहुंचे 
कि सरकार की नैतिक सहायता की जानी चाहिए; काँग्रेस को उन्होंने यही 
परामर्श दिया। “परन्तु तब काँग्रेस में गांधी जी का यह परामर्श सुनने को कोई 
तैयार न था। कांग्रेस के अधिकांश सदस्य जवाहरलाल नेहरू का अनुसरण करते 
` हुए इस मत के थे कि यदि. भारत को युद्ध में सहयोग करना हे तो उसे मुक्त , 
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हृदय से सहयोग करना चाहिए और भारत तभी मुक्त हृदय से सहयोग कर 
सकेगा, जव उसे यह ज्ञात करा दिया जाय कि इस युद्ध का उद्देश्य क्या हुँ, 
भविष्य का चित्र क्या होगा और इस चित्र में भारत की स्थिति क्या होगी ? 
कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की' अध्यक्षता में एक युद्ध-उप-समिंति नियुक्त 
की, जिसको कांग्रेस का नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया। कांग्रेस की माँगों 
का वायसराय ने जो उत्तर दिया उसमें समस्याओं के साथ टाल-मटोल करने 
की ही चेष्टा की गई थी और जनता का ध्यान उन मुळाकातों की ओर आक- ` 
पित कर दिया गया था जो वायसराय हिन्दुस्तान के मान्य व्यक्तियों को दे रहा था। 
वायसराय ने कुछ मिलाकर ५२ लोगों से मुलाकात की, उनके साथ “खुलकर निश्छल 
हृदय से विचार-विमर्श” किया । वात यहीं समाप्त हो TE | 

कांग्रेस ने वायसराय की कूटनीतिक चालों में न फसते हुए अक्टूबर, १९३९ 
को माँग उपस्थित की कि “भारत को स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित किया जाये और 
वर्तमान समय में इस पद का यथासंभव अधिकतम अंश तक विस्तार किया जाये ।”# 
इस माँग का वायसराय ने एक लम्बे वक्तव्य में उत्तर दिया, जिसका सारांश यह 
था कि युद्ध के पश्चात्‌ सारी संवैधानिक योजना पुनः प्रचलित की जायेगी और 
इसकी फिर से जांच की जायेगी तथा लड़ाई के दौरान में, वायसराय को युद्ध के 
संबंध में परामशं देने के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त की जायेगी, जिसमें 
भारत के सभी विभिन्न वर्गो को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। 

जैसी आशा थी, कांग्रेस ने वायसराय के वक्तव्य को समस्याओं के साथ टाल- 
मटोल करने वाला और असंतोषजनक घोषित किया। महात्मा गांधी का उत्तर 
उतना ही संक्षिप्त था जितना यह वक्तव्य शब्दाडम्बरपूर्ण था। गांधी जी ने घोषणा 
की कि “फूट डाळ कर शासन करने की पुरानी नीति अभी भी सक्रिय है। कांग्रेस ने 
रोटी माँगी थी और मिले उसे पत्थर। कांग्रेस को फिर झंझटों में फंसना पड़ेगा ।” 
२२ अक्टूबर, १९३९ को कांग्रेस-कार्य-समिति ने वायसराय के वक्तव्य को अत्यधिक 
असंतोषजनक बताते हुए घोषणा'की कि “इन परिस्थितियों में यह समिति ग्रेट 
ब्रिटेन को संभवतः कोई सहायता नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा करना साम्राज्यवादी 
नीति को स्वीकृति देना ही होगा जिसको समाप्त करने के छिए कांग्रेस सदैव तत्पर 
रही है।” इस प्रस्ताव में कांग्रेस मंत्रिमंडळों से पद-त्याग के लिए कहा गया था; 
मंत्रिमंडलों ने तत्काल पद-त्याग कर दिया। गवर्नेरो ने तुरन्त संकटकालीन स्थिति 
घोषित कर दी जिसमें संविधान कार्य नहीं कर सकता था और १९३ ५ के कानून की 


*सीता रमैया--“हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस”, जिल्द २, Go १८९। 
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चारा ९३ के अनुसार शासन के समस्त अधिकार अपने हाथ में ले लिये। गवनेरों 
की निरंकुश योजनाओं में सहायता देने वाले व्यक्तियों की भी कमी न थी। ऐसे 
लोग सलाहकार नियुक्त किये गये। कांग्रेस-मंत्रिमंडलों के पद-त्याग से भारत- 
सरकार के युद्ध-अयासों में तो कोई वाधा न पहुंची, परन्तु संसार के सामने यह अवश्य 
प्रकट हो गया कि भारत की सब से बड़ी जन-प्रतिनिधि संस्था सरकार का इस युद्ध 
में सहयोग नहीं कर रही है | जन-प्रतिनिधि संस्था के रूप में कांग्रेस का महत्व घटाने 
और इस वात को संसार में प्रचारित करने के लिए वायसराय अव यही रट लगाने 
लगा कि समस्त भारत सम्पूर्ण हृदय से सरकार की युद्ध-नीति में सहयोग कर रहा 
है । इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि वायसराय लीग, जिन्ना तथा भारत के 
अन्य राजनीतिक नेताओं को प्रसन्न करने का उद्योग करने लगा | 

कांग्रेस-मंत्रिमंडल के पद-त्याग से सब से अधिकं प्रसन्नता हुई मुहम्मद अली 
जिन्ना को और उसकी मुस्लिम लीग को। जिच्ना के प्रस्ताव से २२ दिसम्बर १९३९ 
को लीग ने मुक्ति-दिवस मनाया, जिसमें इस बात पर हादिक प्रसन्नता व्यक्त की 
गई कि आखिर कांग्रेस-शासन से छुटकारा मिल ही गया। २३ दिसम्बर को 
वायसराय ने लीग की आइवासनों की माँग (जिसका पीछे उल्लेख हो चुका है) का, 
जो ११ सितम्बर को संघ सरकार की योजना के स्थंगित किये जाने के बाद रखी गई 
थी और जिसका जिल्ला ने ५ नवम्बर को वायसराय को लिखे गये अपने पत्र में 
विस्तृत विवेचन किया था, उत्तर दिया। घटनाओं के इस क्रम पर, २२ दिसम्बर के 
बायसराय के उत्तर और आगे आने वाले लाहौर-प्रस्ताव को सामने रख कर विचार 
करने से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है, कि इनका परस्पर संबंध आकस्मिक नहीं था। २२ 
दिसम्बर, १९३९ के अपने वक्तव्य मे वायसराय ने.लिखा था कि “हिज मेजेस्टी की 
सरकार किसी प्रकार से भी इस बात का गरुंत अनुमान नहीं रगांती कि भारत में 
किसी प्रकार के संवैधानिक विकास की दुढ़ता और सफलता में मुस्लिम जाति का 
कितना महत्त्वपूर्ण योग है इसलिए तुम्हें इस बात का कोई भय न होना चाहिए कि 
आरत में तुम्हारी जाति की स्थिति के कारण उसंके मतामत का जितना प्रभाव हें 
उसको उससे कम कृता जायेगा।” वायसराय का यह पत्र लीग के नेता के लिए इस 
बात का स्पष्ट आमन्त्रण था कि वह अपनी माँग अधिक सें अधिक बढ़ाये और साथ 
ही इसमें उसको एक प्रकार से आश्वासन भी दे दिया गया था कि उसकी माँगों पर 
विचार किया जायेगा। 

कांग्रेस ने, वायसराय के शब्दाडम्बर और लीग के नेता के भाव-परिवर्तन से 
तंग आकर आखिर भारत की संवघानिक और साम्प्रदायिक समस्याओं के समाधान 
के लिए संविधान समा at माँग उपस्थित की। जिन्ना को कांग्रेस का यह सुझाव 
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पसन्द न आया और ब्रिटिश पृष्ठ-पोषण से आश्वस्त होकर वह कांग्रेस की इस माँग 
को असंभव कल्पना वताते हुए कांग्रेस के प्रति विष-वमन करने लगा । घटनाचक्र 
तीब्र गति से बढ़ रहा था। जमंनों की अप्रत्याशित विजयों का सरकार, लीग और 
कांग्रेस पर अपना ही प्रभाव पड़ रहा था। जिन्ना साम्प्रदायिक क्रोध से उबल रहा 
था और वार-वार यह मांग SEU रहा था कि उसकी अनुमति के विना एक भी कदम 
T उठाया जाये। २३ फरवरी, १९४० को वायसराय को लिखे गये अपने पत्र में 
जिन्ना ने इस आश्वासन की माँग की कि ' हमारी अनुमति अथवा सहमति के विना 
किसी अन्य दल को भारत के भावी संविधान अथवा अन्तःकालीन समझौते के 
विषय में कोई वचन न दिया जायेगा ।” लीग के प्रति वायसराय के पक्षपात में कांग्रेस 
को 'फूट डाळ कर शासन करने? की नीति की गन्ध मिली और इससे ag चितित हो 
उठी । वायसराय ने अपनी सलाहकार-समिति को बढ़ाने और भारत की संवैधानिक 
समस्या को शीक्ष सुलूभाने का प्रस्ताव किया ¦ परन्तु इससे कोई भी उत्साहित 
न हुआ। लीग और कांग्रेस के राजनीतिक उद्देश्य बहुत भिन्न थे। वायसराय ने भावी 
संविधान का निर्णय उस ढंग से करने का वचन दिया, जिससे सब दल अधिकाधिक 
संतुष्ट हो सकें। कांग्रेस आत्म निर्णय चाहती थी, जो कि जन-तंत्र का वास्तविक 
लक्षण है। इसी गत्यवरोध मे १९३९ का वर्ष समाप्त हो गया। 

मुसलमानों को पाकिस्तान की साँग-सन्‌ १९४० का वर्ष समस्याओं के 
समाधान को कोई आशा लेकर नहीं आया और मुलाकातों, वक्‍्तव्यों तथा प्रेस 
रिपोर्टो में ही तव तक घिसटता रहा जव कि मार्च, १९४० ईर में मुस्लिम लीग के 
लाहौर-प्रस्ताव के प्रकाशन ने जिससे पाकिस्तान की माँग की गई थी, इस शिथिलता 
को झटका देकर दूर कर दिया। इस मांग की तह में छिपी हुई मनोवृत्ति न भूलते 
इए भी, किसी ने इस पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया और लोग यही समझते 
रहे कि यह भी मुसलमानों की माँगों को हर वार कुछ बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करने 
की जिन्ना की आदत की उपज है। २६ मार्च, १९४० को अखिल भारतीय मुस्लिम 
लीग ने प्रस्ताव पास किया कि “इस देश में तव तक कोई भी संवेधानिक योजना 
व्यवहायं न होगी या मुसलमानों को स्वीकार्य न होगी जब तक वह इस मूलभूत 
सिद्धान्त पर आधारित न हो कि भौगोलिक दृष्टि से मिले हुए प्रदेश जो आवश्यक 
परिवतंनों से इस प्रकार के बना दिये जायें कि मुस्लिम बहुसंख्या वाले क्षेत्र, जैसे 
भारत के उत्तर-पर्चिमी और पूर्वी इलाके, ऐसे स्वतन्त्र राज्यों” के रूप में बन सके, 
जिनमें अंगभूत इकाइयाँ स्वायत्त और प्रभुत्व सम्पन्न हों।” इस प्रस्ताव में जिन 
भदेशों को पृथक्‌ राज्य बनाने की माँग की गई थी, उनको पाक्स्तान' संज्ञा दी 
गई। पाकिस्तान की यह माँग जिन्ना द्वारा प्रचारित पूथक(व के सिद्धान्त का स्वाभा- 
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विक विकास थी, जिसकी जडे पृथक्‌ निर्वाचन-म्षेत्रों में थीं और जो घृणा द्वारा 
पोषित हुआ था। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए जिन्ना ने घोषणा की थी “भारत 
मे समस्या दो सम्प्रदायों के बीच की नहीं, अंपितु स्पष्टतः दो जातियों के बीच की 
है, और इस पर इसी प्रकार से विचार किया जाना चाहिए 1” इस से दो सम्प्रदाय 
दो जातियाँ बन गईं, जिनके पारस्परिक सद्भाव का एकमात्र हल कैवल भारत को 
दो स्वतन्त्र राष्ट्रों में विभक्त करना ही हो सकता था। 

पाकिस्तान का सूल-त्रोत--मुसलमानों के लिए एक पृथक्‌ राज्य के रूप में 
पाकिस्तान की कल्पना का जन्म तव हुआ जब १९२९ ई० में मुस्लिम लीग के 
तत्कालीन प्रधान मुहम्मद इकबाल ने अपने सहर्धामियों को अपना पृथक्‌ देश बनाने 
के लिए उत्तेजित किया। यह सत्य है कि इकवाल ने भारत-विभाजन की स्पष्ट 
कल्पना नहीं की थी, फिर भी वह पहला व्यक्ति था जिसने मुसलमानों के पृथक्‌ 
अस्तित्व का सुझाव प्रस्तुत किया । परन्तु तव यह विचार जड़ न पकड़ सका और इस 
पर किसी ने गम्भीरतापूर्वक ध्यान न दिया। 

लन्दन-सम्मेलन के दौरान में कैम्त्रिज के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली ने 
मुसलमानों के लिए एक पृथक्‌ देश की योजना बनाई, जिसमें पंजाब, अफगान 
सीमान्त-राज्य (उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रदेश, कश्मीर, सिन्ध और बलोचिस्तान) 
शामिल हों और इन राज्यों के नामों कै पहले अक्षरों तथा बलोचिस्तान के स्तान' 
को मिला कर इस कल्पित देश का नाम 'पाकिस्तान' रखा गया | उसने अपनी इस 
योजना का प्रचार किया और लन्दन-सम्मेलन के सदस्यों को इससे परिचित कराया। 
उसने भारत में संघात्मक-शासन प्रणाली की स्थापना के विरोध में एवं मुसलमानों 
के लिए एक पृथक्‌ राज्य 'पाकिस्तान'--पवित्र लोगों का स्थान- स्थापित करने 
के पक्ष में मुसलमानों को संघटित करने के उद्देश्य से पाकिस्तान राष्ट्रीय 
आन्दोलन (Pakistan Movement Nations) की नींव डाली । यह आन्दोलन 
इस आधार पर खड़ा किया गया था कि हिन्दु-मुसलमान दो सर्वथा भिन्न 
जातियाँ (Nations) हैं और हिन्दू-सलमान मुसमस्या का एकमात्र समाधान 
है दोनों का पृथक हो जाना, क्योंकि हिन्दुओं के सम्पर्क से इस्लाम अपवित्र 
हो जायेगा। l 

इस आन्दोलन का जन्म लन्दन में हुआ। यह वात अपना ही महत्त्व रखती है। 
इससे इसके पीछे काम करनेवाली उस नीति का पता चल जाता है, जिससे भारत 
में अँगरेजी राज्य के इतिहास के अध्येता भली भाँति परिचित हैं। इस प्रसंग में 
मनोरंजक वात यह है कि इस योजना के प्रति कोई भारतीय प्रतिनिधि आकर्षित 
न हुआ, परन्तु ब्रिटिश मित्रों ने इसके प्रति बडी रुचि प्रदर्शित की। प्रवर्समिति 
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के सदस्य प्रत्येक मुसलमान प्रतिनिधि से पाकिस्तान की योजना के वारे में उसकी 
राय पूछना न भूले। 
अब्दुल्ला यूसुफ अली, सी० बी० Fo ने, सर रेजिनाल्ड केडाँक के इस प्रन के 
उत्तर में कि क्या आप पाकिस्तान के नाम से किन्ही प्रान्तों का संघ बनाने की योजना 
से परिचित हैं, कहा कि “जहाँ तक मैं जानता हैं, यह तो एक विद्यार्थी की योजना है, 
इसे किसी उत्तरदायी व्यक्ति ने सामने नहीं रखा है।” आइजेक फुट के एक दुसरे 
प्रश्न के उत्तर में सर जफरुल्ला खाँ ने कहा “जहाँ तक हमने विचार किया है, यह तो 
एक असंभव कल्पना और अव्यवहाये (योजना) मात्र है। इसका अर्थ है कुछ 
प्रान्तों का संघ बनाना ।” और श्री खलीफा शुजाउद्दीन ने कहा “शायद यह कह देना 
ही पर्याप्त होगा कि अव तक तो किसी प्रतिनिधि सज्जंन या संस्था ने ऐसी योजना 
पर विचार नहीं किया हे ।” 
इधर भारत में तो पाकिस्तान की योजना और इसके जन्मदाता किसी को 
कुछ भी ज्ञान न था, परन्तु इंगलँण्ड में इसका प्रचार खूब हो रहा था। इसके साथ 
वंगाळ और आसाम को मिलाकर 'बंगिस्तान' और निजाम के प्रदेशों को मिलाकर 
'उस्मानिस्तान' के निर्माण की योजनाएँ भी मिला दी गई थीं। सन्‌ १९४० में रहमत 
अली की यह “असंभव कल्पना” मुस्लिम लीग का लक्ष्य वन गई और अब से पाकि- 
स्तान जिन्ना की सर्वप्रमुख माँग और कांग्रेस एवं लीग के मतभेद की प्रमुख बात 
यन गया। : 
जिल्ला ने पहली जुलाई, १९४० को वायसराय के पास प्रयोगात्मक प्रस्ताव' 
(‘Tentative-Proposals) नाम से एक विवरण-पत्र भेजा, जिसमें लीग. की 
माँगें और अन्तरिम काल (Interim period) के लिए सुझाव रखे गये थे। इन 
प्रस्तावों में जोर दिया गया था कि ऐसी कोई घोषणा न की जायें जो भारत के 
विभाजन एवं मुसलमानों के लिए पृथक्‌ राज्य की स्थापना के सम्बन्ध में लाहौर 
प्रस्ताव में रखे गये मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल पड़ती हो । इन प्रस्तावों में यह माँग 
की गई थी कि युद्ध-काल के दौरान में कोई भी अन्तरिम योजना मुस्लिम लीग की 
पूर्व स्वीकृति के बिना स्वीकार न की जाय। इनमें कहा गया था कि युद्ध-प्रयासो में 
मुसलमानों का अधिकाधिक सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उन्हें 
केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में बरावर का हिस्सा दे दिया जाये, जिसके लिए 
इन प्रस्तावों में निम्नलिखित सुझाव fat गयेः-- 
. (१) वायसराय को सलाहकार-समिति को इस प्रकार बढ़ाया जाय कि 
उसमे हिन्दू-मुसलमानों का बराबर-बरावर प्रतिनिधित्व हो और यदि कांग्रेस इसमें 
आग लेना अस्वीकार कर दे तो मुसलमानों को बहुमत दिया जाये। 
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(२) १५ सदस्यों की एक युद्ध-समिति बनाई जाये, जिसमें हिन्दू-मुसलमानों 
के प्रतिनिधि बराबर संख्या में हों और यदि कांग्रेस इसमें भाग लेना अस्वीकार करे 
तो यहाँ भी बहुमत मुसलमानों का रखा जाये। 

(३) कार्यकारिणी-परिषद्‌ के लिए मुसलमान प्रतिनिधियों का चुनाव 
मुस्लिम लीग करे। 

इन प्रयोगात्मक प्रस्तावों ' पर एक सरसरी निगाह डालने से ही स्पष्ट विदित 
हो जाता हे कि जिन्ना की माँगें कितनी बढ़ गई थीं । केन्द्र मे एक-तिहाई सीटों के 
स्थान पर वह अव केन्द्र और प्रान्त दोनों जगह बराबर सीटों की माँग कर रहाथा।: 

वायसराय का उत्तर बड़ा निराशाजनक था। गांधी जी के जून १९४० के इस 
वक्तव्य से कि “हम अपनी स्वतन्त्रता ब्रिटेन के विनाश में नहीं खोजते”, उसका 
हौसला बढ़ गया था। वायसराय के मन में आझा की किरण जगमगा उठी थी और 
कांग्रेस के सामने प्रश्‍न था कि अब आगे क्या किया जाये | अपने मं त्रिमंडलों को भंग 
कर देने पर अब कांग्रेस कौन-सा कदम उठाये ? क्या वह चुपचाप, निष्क्रिय भाव 
से संसार और भारत के घटना-चक्र की गति देखती जाये, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप 
निश्चय ही भविष्य की रूपरेखा बननेवाली थी, या अपने आदशों के लिए पुनं: 
संघष छेड़ दे ? अँगरेजो की व्यस्तता और हिटलर की आये दिन की विजयों से 
संघर्ष छेडने'का सुयोग भी उपस्थित था ही, परन्तु भारत में संघर्ष छेड़कर कांग्रेस 
हिटलर की जो अप्रत्यक्ष सहायता करेगी, क्या वह कांग्रेस के आदर्शों के अनुकूल 
होगी ? क्या यह अच्छा न होगा कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के साथ इस आधार 
पर एक सामयिक समझौता कर छे कि भारतं के भविष्य का निर्णय एक संविधान 
समा द्वारा किया जाये ? ऐसे-ऐसे प्रइन कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रहे थे 
और जिन्ना की नई गढी हुई पाकिस्तान की योजना इस परेशानी को और भी बढ़ा 
रही थी। इस असमंजस में किसी को कोई मागं न दिखाई देता था; अतः वे मार्गे- 
“प्रदशन के लिए गांधी जी के शरणापन्न हुए। गाँधी जी के विचार से इस समय भारत . 
की स्वतन्त्रता के लिए युद्ध छेड्ने का तो प्रश्‍न ही न.उठता था। वे ब्रिटिश सरकार 
को विना किसी शर्त के नैतिक सहायता देने के पक्ष में थे। बाह्य और आन्तरिक 
स्थितियाँ जैसे-जैसे वलवती' होती जा रही थी, कांग्रेस के अन्दर मतभेद बढ़ता जा 
रहा था। चक्रवर्ती राजगोपालाचायं शतं रख कर सरकार के साथ सहयोग करने के 
पक्ष में थे और उनके इस विचार से प्रभावित होकर कांग्रेस कार्य समिति ने ७ 
जुलाई, १९४० को सरकार के साथ युद्ध में सहयोग करना इस शतं पर स्वीकार, 
किया कि भारत का लक्ष्य स्वतन्त्रता घोषित किया जाये और केन्द्र में तब तक के 
लिए एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बना दी जाये। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव वायसराय 
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के जिन्ना के 'प्रयोगात्मक'प्रस्तावो' का उत्तर देने के एक दिन बाद प्रस्तुत किया । 
हिन्दुओं को जिस वात का सव से अधिक भय थां, वह यह थी कि कहीं केन्द्र और 
प्रान्त दोनों ही जगह अँगरेज-मुस्लिम गठवन्धन न हो जाये जिसका अर्थ यह होगा 
कि कांग्रेस के अपने विचारों की उलझनों में अलग ही पड़े रहने के कारण, लोग 
सारे भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली हो उठेगी और शासन में इसका प्रमुख हाथ 
हो जायगा। इस प्रकार की स्थिति की कल्पना भी बहुत भयंकर थी; अतः हिन्दू- 
महासभा ने हिन्दुओं को सेना में भर्ती होने और सरकार को सहयोग देने का परा- 
KU दिया। 

कांग्रेस कार्य-समिति के जुलाई के प्रस्ताव का अखिल भारतीय कांग्रेस-समिति 
के पूना अधिवेशन में अनुमोदन हुआ। कांग्रेस के भीतरी मतभेद अब सांवंजनिक 
रूप से प्रकट हो.गये। सीमांत के गांधी खान अब्दुल गफ्फार खाँ कांग्रेस-कार्य-समिति 
से तभी अलग हो गये थे जव इसने दिल्ली-प्रस्ताव द्वारा शतं रख कर सहयोग देने 
का निश्चय किया था। कांग्रेस में इन मतभेदों से बल पाकर सरकार ने अपना रुख 
कड़ा कर दिया। मई, १९४० में सर विन्स्टन चचिल प्रधान मंत्री पद पर और 
Uso एस० एमरी राज्य-सचिव के पद पर आ गये थे। इनके कांग्रेस-विरोधी और 
अनुदार विचार सवंविदित थे। कांग्रेस के पूना-प्रस्ताव की ओर इन्होंने कुछ भी 
घ्यानं न दिया और एमरी ने तो यहां तक कह दिया कि भारत में स्थिति ऐसी गम्भीर 
नहीं है जैसी कि बताई जा रही है। 

वायसराय की घोषणा, ८ अगस्त, १९४०--वायसराय ने ८ अगस्त, १९४० 
को कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य के विषय में एक वक्तव्य दिया और कांग्रेस के 
प्रधान को २० अगस्त को मुलाकात के लिए आमन्त्रित किया। इस वक्तव्य में 
'कुछ कतेंव्यों का निर्वाह करते हुए भारतीयों का संविधान बनाने का अधिकार 
स्वीकार किया गया था। इसमें कहा गया कि संविधान-सभा की स्थापना युद्ध के 
बाद की जायेगी। मुस्लिम लीग को इस वक्तव्य में आश्वासन दिया गया था कि 
वर्तमान सरकार किसी एसी शासन-प्रणाली के हाथ में सत्ता नहीं सौंपगी जिसके 
अधिकार “भारत के राष्ट्रीय जीवन के विशाल और शक्तिशाली तत्त्वों को” अमान्य 
हों और युद्ध के दौरान में अन्तरिम व्यवस्था के तौर पर वायसराय “कुछ भारतीय 
प्रतिनिधियों को अपनी कार्यकारिणी-परिषद में सम्मिलित होने और एक यद्ध- 
परामशं-समिति स्थापित करने के लिए आमन्त्रित करंगा।” 

कांग्रेस ने इस वक्तव्य को असंतोषजनक और शरारत भरा समझा। लोग ने 
इसको इस बात का आदवासन समझा कि उसकी (लीग की) स्वीकृति के बिना 
कोई योजना कार्यान्वित न की जायेगी | नरम दलीय लोगो ने इस वक्तव्य से संतोष 
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का अनुभव किया। इसी बीच सरकार का दमन-चक्र भी गतिशील होने लगा था । 
स्वयंसेवक दलों और मजदूर दलों का बुरी तरह से दमन किया जा रहा AT | पकड़- 
धकड और जांच के बिना कारावास सामान्य घटनाएँ बनती जा रही थीं। व्यक्ति- 
गत एवं भाषण की स्वतंत्रता और सम्पत्ति के अधिकार पर मनमाने ढंग से प्रहार 
किये जा रहे थे। काँग्रेस के भूतपूर्व प्रधान सुभाषचन्द्र बोस जुलाई, १९४० में पकड़ 
लिये गये थे। कांग्रेस के साथ गम्भीर मतभेद होते हुए भी सुभाष बाबू अत्यधिक 
लोक-प्रिय नेता थे। इन स्थितियों में प्रश्‍न यह था कि क्या कांग्रेस चुपचाप इन 
घटनाओं को देखती रह? 
कांग्रेस ने वायसराय के अगस्त के सुझावों को अस्वीकार कर दिया और अगस्त 
१९४० के अन्त तक जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी कि शर्तो-सहित सहयोग 
देने के पूना-प्रस्ताव की अवधि समाप्त हो गई है। नेहरू जी ने ब्रिटिश-सरकार 
को चेतावनी दी कि वह कांग्रेस के आत्म-संयम का यह अर्थ न लगाये कि कांग्रेस 
मिट गई है । अव किसी सक्रिय कार्यक्रम की अपरिहायं रूप से आवश्यकता आ 
पड़ीं थी; परन्तु कोई न बता पा रहा था कि यह कार्यक्रम क्या हो। पुनः सबकी 
आंखें गांघी जी पर जा टिकीं। 
व्यक्तिगत सत्याग्रह--कांग्रेस ने सितम्बर, १९४० में गांधी जी के नेतृत्व में 

आषण को स्वतन्त्रता को लेकर व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निश्चय किया। गांधी 
जी ने इस संघर्ष का आरम्भ करने के लिए विनोबा भावे को चुना। गांधी जी इस 
चात पर दृढ़ थे कि यह संघर्ष सीमित रखा जाये। १७ अक्टूबर, १९४० को विनोबा 
भावे के पकड़े जाने के साथ सरकार और कांग्रेस का युद्ध छिड़ गया | विनोबा भावे 
ने घोषणा की थी कि “इन ब्रिटिश युद्ध-प्रयत्नों में घन या जन से सहायता देना 
ठीक नहीं l युद्ध का एकमात्र उपचार यही है कि सभी युद्धों का आहिसात्मक 
अतिरोध से सामना किया जाये।” भाव का यह निर्घोष समस्त भारत का युद्ध-घोष 
'बत्त गया । तीब्र गति से पकड़-धकड़ होने लगी | २९ अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू 
पकड़े गये और वर्ष का अन्त होते-होते सब प्रमुख कांग्रेस-नेता जेलों मे बन्द हो चुके 
थे। परन्तु सरकार टस से मस न हुई। वह कांग्रेस-लीग के मतभेद का ढोल पीटती 
“रही और आन्तरिक गत्यवरोध दूर करन मे अपनी असमर्थता को इस मतभेद पर 
योपती रही। सरकार की यह हृदयहीनता देखकर नरम दलीय नेता सर तेज 
वहादुर सप्रू को कहना पड़ा कि “भारत में कभी भी कोई सरकार जनमत और 
देश को प्रधान विचार-बारा से इतनी अलग नहीं रही जितनी यह वर्तमान सरकार ।” 
सर तेज का यह वाक्य उनके उस भाषण से उद्धृत किया गया है जो उन्होंने माचे, 
२९४१ में बम्बई में निर्देख नेताओं के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए दिया था; 
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इस सम्मेलन का उद्देश्य तत्कालीन संवैधानिक गत्यवरोब को दूर करने के लिए 
कोई समाधान खोजना था। 

दिसम्बर, १९४१ मे जापान ने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
कर दी; १५ फरवरी १९४२ को सिंगापुर का पतन हुआ और ९ मार्चे को रंगून का 
भी पतन हो गया, जिससे भारत में गत्यवरोब के प्रति एमरी को अपना हृदयहीन 
उपेक्षा-भाव भंग करना पड़ा। जापान को इन चमत्कारपूर्ण सफलताओं ने इस 
बढ़ते हुए विश्वास को और भी वल दे दिया कि अव ब्रिटिश साम्राज्य के इने-गिने 
दिन रह गये हूँ। जापान के प्रहारों से पश्चिमी सेना को इस प्रकार भागते देख कर 
जैसे हवा के सामने पत्तियाँ उड़ जाती हँ, एशिया पर aga नैतिक प्रभाव पड़ा। 
ब्रिटेन की इन पराजयों से भारतीय जनता मन ही मन तृप्ति का अनुभव कर रही 
थो; भारतीय जनता की न्यायपूर्ण माँगो के प्रति ब्रिटेन की अक्षम्य उपेक्षा-भावना 
की यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी । भारतीय जनता के मन में यही प्रश्‍न उथल- 
पुथल मचा रहा था कि इस सुयोग से लाभ उठा कर, क्यों न विद्रोह का झण्डा 
खड़ा किया जाय और ब्रिटेन के जुए को कन्धों से उतार फेंका जाय ? यही विचार 
था जो धीरे-धीरे जनता के मन में घर करता जा रहा था और जिसने सन्‌ १९४२ के 
आकस्मिक, नेतृत्वहीन जन-विप्लव की पृष्ठ-भूमि तैयार की। 

क्रिप्स-मिशन और इसकी विफलता--इँगलेण्ड का समाजवादी नेता सर 
tens क्रिप्स, ब्रिटिश युद्ध-परिषद्‌ का सदस्य बनने से पहले आनन्द भवन और वर्धा 
में अतिथि रह चुका था। समझा जाता था कि भारत और भारत की स्वतन्त्रता की 
माँग के प्रति वह सहानुभूति रखता है और लोगों का विश्‍वास था कि पं जवाहरलाल 
नेहरू के साथ उसका मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है। इसीलिए उसको भारत में भेजने 
के लिए चुना गया और मार्च १९४२ में प्रधान मन्त्री चचिल ने घोषणा की कि 
भारत में गत्यवरोध को समाप्त करने के लिए सर स्टैफडं क्रिप्स हिज मैजेस्टी द्वारा 
स्वीकृत प्रस्ताव लेकर भारत आयेंगे। क्रिप्स के प्रस्तावों के प्रकाशन से पहले ही 
जिन्ना ने धमकी दी “यदि ८ अगस्त, १९४० की घोषणा के विपरीत कोई नई ' 
घोषणा की गई तो “अभूतपूर्व दुर्गति और घोर संकट” की स्थिति उत्पन्न 
हो जायगी।” 

क्रिप्स अपने साथ जो प्रस्ताव लाया था वे ३० मार्च, १९४२ को प्रकाशित 
हुए । इन प्रस्तावों में एक अन्तरिम और दीर्वकालीन समझौता रखा गया था। 
इनमें भारत का राजनीतिक लक्ष्म “औपनिवेशिक स्वराज्य बताया गया था; 
भारत सभी बातों में उन सभी उपतिवेशों के समान स्तर पर होगा जो क्राउन के 
प्रति भक्ति रखते हैं और भारत का संविधान, युद्ध के वादे एक निर्वाचित संविधान- 
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सभा द्वारा बनाया जायगा। इस सभा में रियासतों के भाग लेने की भी व्यवस्था 
की जायगी। इस सभा द्वारा अन्तिम रूप से निर्मित संविधान ब्रिटिश सरकार 
द्वारा कार्यान्वित किया जायगा; परन्तु ब्रिटिश-भारत के किसी भी प्रान्त को अधि- 
कार पगा कि वह इस संविधान को अस्वीकार कर दे और अपनी तत्कालीन संवै- 
घानिक स्थिति को बनाये रखे या ब्रिटिश सरकार की सहमति से अपने लिए नया 
संविधान बना ले। ऐसे प्रान्त के लिए यह भी ऐच्छिक होगा कि वे भारतीय 
उपनिवेश में समायुक्त हो जाये | 

क्रिप्स-प्रस्तावो में संविधान-सभा के चुनाव की विधि और स्वरूप की रूप- 
रेखा भी दी गई थी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि नया संविधान 
बनने तक ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। 

इन प्रस्तावों में तात्कालिक स्थिति के सम्बन्ध में घोषणा की गई थी कि “जब 
तक नया संविधान तैयार नहीं हो जाता, हिज मंजेस्टी की सरकार अपरिहायं रूप 
से भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण करेगी और इसका नियन्त्रण और निर्देशन 
अपने हाथ में रखेगी।” इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि “हिज मेजेस्टी की 
सरकार चाहती है कि भारतीय जनता अपने देश की परिषदों में तत्काल भाग ले 
और इसके लिए वह उसे आमन्त्रित करती हे ।” 

क्रिप्सःप्रस्ताबों में संविधान-सभा के निर्माण का वचन देक्रर कांग्रेस को सन्तुष्ट 
करने का प्रयत्न किया गया था और साथ ही यह व्यवस्था रख कर कि कोई भी 
प्रान्त नये संविधान को अस्वीकार करने और ब्रिटिश सरकार की सहमति से अपने 
लिए नया संविधान बनाने के लिए स्वतन्त्र होगा, लीग को भी प्रसन्न करने का 
प्रयत्न किया गया था। 

` क्रिप्स के साथ विभिन्न नेताओं और दलों की मुलाकातें हुई, परन्तु इनसे हाथ 

कुछ भी न आया। भारतीय रक्षा का प्रश्‍न समझौते के मागं में अनुल्लंघ्य बाधा 
वन कर खड़ा हो गया। कांग्रेस अनुभव कर रही थी कि यदि उसे युद्ध में ब्रिटिश 
सरकार के साथ सहयोग करना हे तो भारत की रक्षा का दायित्व उसक अंपने हाथों 
में रहता चाहिए। कांग्रेस के प्रति अविश्वास के कारण ब्रिटिश सरकार उसको 
भार सौंपने के लिए तैयार न हुई; परिणाम यह हुआ कि क्रिप्स-मिशन विफल हुआ 
और सर स्टैफर्ड क्रिप्स १३ अप्रैल, १९४२ को लन्दन लौट गया। क्रिप्स ने समझौते 
की बातचीतों में आरम्भ से अन्त तक जो “इसे ग्रहण करो या छोड़ दो” का भाव 
बनाय रखा, उससे समझौते के प्रयास ठण्डे पड़ गये थे और लास्की कै शब्दों में इस 
रुख ने समझौते की वातचीतों को “भारत के अधिकारों की स्वीकृति की अपेक्षा 
जापान के विरुद्ध कार्यवाही का ही रूप” दे डाला । मुस्लिम लीग ने क्रिप्स के प्रस्तावों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गांधी-युग ५४१ 


को वहाँ तक तो स्वीकार कर लिया, जहाँ तक उनमें भारत में एक से अधिक उप- 
निवेश की स्थापना को स्वीकार किया गया था, परन्तु प्रस्तावों की अन्य बातों को 
इसने स्वीकार न किया। यही स्थिति हिन्दू-महासभा की थी। भारत के संवैधा- 
निक गत्यवरोब को दूर करने के लिए आने वाले प्रस्ताव और इसकी अस्वीकृति के 
साथ मुसलमानों की पाकिस्तान की माँग और मुस्लिम लीग का मुसलमानों की 
एक मात्र प्रतिनिधि संस्था होने का दावा जोर पकडता जा रहा AT | हिन्दुओं एवं 
कांग्रेस के विरुद्ध मुसलमानों में घृणा का भाव बढ़ाने के घृणित प्रयास जोरःशोर से 
चल रहे थे। कांग्रेस पर खुल आम आरोप लगाये जा रहे थे कि यह तो हिन्दुओं की 
संस्था है और हिन्दू राज स्थापित कर मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को समाप्त 
करना चाहती है। लीग की पाकिस्तान की माँग ने और बढ़ती हुई साम्प्रदायिक 
कटुता ने राजनीतिक स्थिति को बहुत पेचीदा बना दिया था और इससे कांग्रेस कै 
साथ निपटने में अँगरेजों के हाथ मजबूत हो गये थे। 

भारत छोड़ो' प्रस्ताव और जन-विप्लव-अगस्त, १९४२--जुलाई, १९४२ 
में मिस्र मे जमंनी के विरुद्ध मित्र-राष्ट्रों को जो थोड़ी-सी सफलता मिली उससे क्रिप्स 
का रुख और भी कड़ा हो गया। अब तो वह अपने प्रस्तावों में कोई भी संशोधन 
करने के लिए बिलकुल तैयार न हुआ, भारत या तो उसके प्रस्तावों को अस्वीकार 
कर दे या पूर्णतः स्वीकार करे। इस कड़े रुख ने भारत के राजनीतिक दलों के रुख 
को और विशेषतया कांग्रेस फे रुख को भी कड़ा कर दिया। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने 
ऊन्दन पहुँच कर अपन प्रस्तावों के स्वरूप और इनके प्रति कांग्रेस के रख के विषय 
में जो झूठे वक्तव्य प्रकाशित किये उनसे सरकार के प्रति अविश्वास की भावना और 
भी दृढ़ हो गई। समझौते के प्रयासों की बार-बार की विफलतांओं, सरकार का 
साम्प्रदायिक मतभेद पर जोर देना तथा लीग के अनर्गल प्रलापों को देखकर गांधी 
जी को अप्रैल, १९४२ में घोषणा करनी पड़ी कि “भारत के लिए चाहे जो परिणाम 
हों, उसकी (भारत की) और ब्रिटेन की भी सुरक्षा इसी में है कि अँगरेज समय 
रहते अनुशासित रूप से भारत को छोड़ कर चले जायें।” यह वक्तव्य आगामी 
“भारत छोड़ो” आन्दोलन का प्रारूप बना? बड़े दुःखपूणं हृदय से गांधी जी ने 
लिखा “भारत को भगवान्‌ के भरोसे छोड़ दो और यदि यह बहुत बड़ी बात हो तो 
उसे अराजकता के हवाले ही छोड़ दो।” 

भारत-विभाजन के लिए लीग की अनवरत माँग से बहुत से लोगों में यह भाव 
उत्पन्न होने लगा था कि “अलग हो जाओ और यह झगड़ा खतम करो।” ` इस भावना 
को सबसे पहले भारत के सर्वप्रथम भारतीय गवर्नेर-जनरल चक्रवर्ती राजगोपाला- 
चारी ने व्यक्त किया। क्रिप्स के बिदा होने के बाद ही राजगोपालाचारी ने अप्रैल, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by चाचीने amaj भारत का इतिही ennai and eGangotri 
५४२ अर्वाचीन भारत का स्‌ 


१९४२, मे मद्रास व्यवस्थापिका की एक पार्टी-बैठक में एक प्रस्ताव पास करा दिया, 
जिसमें पाकिस्तान की माँग स्वीकार की गई थी। इस प्रस्ताव से अन्य कांग्रेस नेता 
बड़े आइचय चकित हो उठे और इसके फलस्वरूप राजगोपालाचारी को कांग्रेस- 
कार्यसमिति से अलग होना पड़ा। इसके कुछ बाद ही राजगोपालाचारी ने इला- 
हाबाद में अखिल भारतीय काँग्रेस समिति की बैठक में अपना प्रस्ताव अपनी समस्त 
शक्ति के साथ प्रस्तुत किया, परन्तु यह अस्वीकृत हुआ और इसके स्थान पर 
जगतनारायणलाल का यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि कांग्रेस भारत के किसी विभाजन 
को स्वीकार न करेगी। इससे जिन्ना और लीग को भावनाएं और भी कटु हो 
गईं और वे इस प्रस्ताव का अर्थ यह लगाने लगे कि कांग्रेस, जो कि हिन्दुओं 
की संस्था हुँ, मुसलमानों के आत्म-निर्णय के अधिकार को स्पष्ट शब्दों में अमान्य 
कर रही है। राजगोपालाचारी कांग्रेस से अलग होकर अपने मत का प्रचार 
करने लगे। 

गांधी जी ने अँगरेजों के “अनुशासित रूप से भारत छोड़ कर चले जाने” का 
जो सुझाव रखा था वह जनता के मन में घर कर गया और १४ जुलाई, १९४२ को 
कांग्रेस-कार्य-समिति ने वर्धा में प्रस्ताव पास किया कि यदि अँगरेजों ने भारत से 
चले जाने की माँग स्वीकार न की तो कांग्रेस को अनिच्छापूर्वक बाध्य होकर अपने 
नियन्त्रण में विद्यमान समस्त अहिसात्मक शक्ति को काम में लाना पड़ेगा और 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक देश-च्यापी संघर्ष छेड़ना पडेगा । कांग्रेस-कार्यसमिति 
का जुलाई, १९४२ का यह प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस-समिति ने ७ और ८ 
अगस्त, १९४२ को अपने बम्बई-अधिवेशन में अनुमोदित और समर्थित किया 
और अन्य वातों के साथ-साथ घोषणा की कि इस समिति की राय हे कि भारत 
में ब्रिटिश-शासन का शीघ्र अन्त, भारत के लिए और संयुक्त राष्ट्रों की सफलता 
के लिए नितान्त आवश्यक हे । इस शासन का जारी रहना भारत के लिए पतनकारी' 
और उसको निर्बल बनानेवाला है तथा उसको आत्म रक्षा करने एवं विदव की 
स्वतन्त्रता के संघष में योग देने मे अधिकाधिक असमर्थ बनानेवाला है। इस 
प्रकार इस देश में ब्रिटिश शासन की समाप्ति एक अत्यावश्‍यक एवं तात्कालिक 
समस्या हे जिस पर युद्ध का भविष्य और स्वतन्त्रता एवं जनतन्त्र की सफलता 
निर्भर हे। 

“इसलिए Ho Alo कां० समिति, भारत से ब्रिटिश शक्ति के हटा लिये जाने 
की माँग को पूरे जोर के साथ दुहुराती है . . . . . : 

“इसलिए, यह समिति, भारत के स्वराज्य . और स्वतन्त्रता के अतव 
अधिकार को प्राप्त कराने के लिए, यथासम्भव बिस्तुततम पैमाने पर अहिसा- 
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त्मक संघर्ष छेड़ने का निश्चय करती हु । यह संघर्ष अनिवार्यंतः गांधीजी के 
नेतृत्व म॑ होगा और यह समिति उनसे अनुरोध करती है कि वे नेतृत्व ग्रहण करें 
और भावी कार्यक्रम के विषय में राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन करें।” 

इसके अगले दिन सवेरे ही गांधीजी तथा कांग्रेस-कार्यसमिति एवं अन्य समि- 
तियों के सदस्य बन्दी वना लिये गये। अ० भा० कां० समिति तथा प्रान्तीय समितियों 
पर रोक लगा दी गई और इनके कार्यालयों पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। इस 
पकड़-धकड़ के समाचार से सारा राष्ट्र एक दिन के लिए तो सन्न हो गया; जीवनः 
सानो निष्क्रिय हो गया। समस्त देश में क्रोध और रोष की तीब्र धारा प्रवाहित हो 
उठी और जनता ने भारत छोड़ो का युद्ध-घोष करते हुए विप्लव कर दिया। 

अगस्त-क्रान्ति, १९४२--अगस्त क्रांति ने आधुनिक भारत के इतिहास में 
एक नये युग को जन्म दिया है। यह दमन और अत्याचारों के विरुद्ध जनता 
का विद्रोह था, .जिसकी तुलना फ्रांस के बास्तीय के पतन एवं रूस की 
अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। यह क्रांति न तो पूर्वायोजित थी और न 
पहले से इस पर विचार ही किया गया था; इसमें हिसा एवं अहिसा काः 
विचित्र सम्मिश्रण हो गया। इसकी तह में स्थायी भाव था--शासक के रूप में 
अँगरेजो के विरुद्ध घृणा; इसका नारा था “मारत छोड़ो' और इसकी कार्य-पद्धति थी : 
हिसा एवं शासन-तन्त्र को पंगु बनाना। यह जनता में नप्रे विश्वास और नई चेतना 
का प्रतीक था। अँगरेजों का भय लुप्त हो चुका था; उनके न्याय में जनता का. 
बिश्वास कभी का उठ चुका था। किसी भी सरकार के जो दो स्तम्भ होते हैं, 
भौतिक और नैतिक, वे ढह चुके थे। गांधीजी के पकड़े जाने के बाद के दो दिनों - 
में ही सारे देश में विप्लव व्याप्त हो गया. था। जन-आन्दोलन को कुचलने के: 
लिए सरकार ने अगस्त-प्रस्ताव कें पहले से ही तैयारिय कर ली थीं। विद्रोह के ` 
लक्षण प्रकट होते ही सरकार की सेना और पुरिस, वन्दूकें और बारूद अपना काम 
करने लगे। जगह-जगह रेल्वे स्टेशनों तथा डाकघरों पर हमले हुए और तार काटे: 
गमे जिनका बदला सरकार ने अविचारपूर्ण गोली-कांडों, पकड़-धकड़ और सामूहिकः 
जुर्मानो के रूप में लिया। गुह-मंत्री सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल ने बताया कि १९४२ के: 
अन्त तक पुलिस ने ५३८ बार गोली चलाई थी, ९४० व्यक्ति मारे गये, १६३०. 
व्यक्ति घायल हुए और ६०,२२९ व्यक्ति जेलों में भेजे गये थे; कुल २८,३२,००० 
रुपये सामूहिक जुर्माने के रूप में वसूल किये गये । विप्लव ने भयंकरतम रूप 
संभवतः बिहार में धारण किया, जहाँ कुछ समय तक तो सारा शासन ही जनता ने 
अपने हाथ में ले लिया और सरकार को आकाश से गोलियों की बौछार करनी TST । 
स्थानाभाव के कारण हम यहाँ इस शोयंपु्ण संघर्ष और इसको कुचलने में की गई 
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सरकार की नृशंसता का विस्तृत वर्णन नहीं दे सकते। सारे देश में ही इस प्रकार के 
वीभत्स कृत्य चल रहे थे। कुछ स्थानों पर तो सरकार के अत्याचार सन्‌ १८५७ के 
तथाकथित गदर के समय के नीळ और हुँवलाक की नृशंस लीलाओं को भी मात 
कर गपे। ; 

यह असंघटित, अनियोजित और आथिक सहायता-विहीन जन-क्रांति सरकार 
की संघटित नृशंसता के सामने टिक न सकी। जनता से जिस बर्बरता के साथ 
प्रतिशोध लिया गया, उस पर सहसा विश्वास नहीं होता। पुरुषों को सता-सता 
कर मारा गया, स्त्रियों पर बलात्कार हुए और लोगों की संपत्ति छीनी गई। 
परन्तु जनता के हृदय में क्रोध की प्रचण्ड ज्वाला घघक रही थी, जिसको कोई 
भी बुझा न सकता था और जो अन्ततः भारत में ब्रिटिश-राज को समाप्त करके 
ही शान्त हुई। 

इस जन-क्रांति की लपटो के बीच भी औपनिवेशिक स्वराज्य की बातें चलती 
रहीं परन्तु अव भारत पूर्ण स्वराज्य के अतिरिक्त और किसी वात के लिए राजी न 
हो सकता था। “भारत छोड़ो' का नारा जम चुका था। साम्राज्यवादी विचारों पर 
यह एक प्रबल आघात AT । 

मुस्लिम लोग ओर अगस्त-कांति--कांग्रेस के भारत छोडो' प्रस्ताव ने जिल्ला 
को आश्चयं में डाल दिया। उसको भय होने रूगा कि कहीं .मुसलमान युवक भी 
इस आन्दोलन की ओर आकषितन हो जायें, जिससे उसकी और लीग की शक्ति घट 
जाने की आशंका थी; अतः उसने प्रचार करना आरम्भ कर दिया कि कांग्रेस का 
आन्दोलन वस्तुतः अँगरेजो के विरुद्ध न न होकर मुसलमानों और लीग को अधीन 
करने के उद्देश्य से ही किया जा रहा है। मुस्लिम लीग की कार्यसमिति ने 
घोषणा की कि “यह (कांग्रेस का) आन्दोलन, केवळ सरकार को शासन-सूत्र एक. 
हिन्दू अभिजात-वग के हाथ में सौंप देने और इस प्रकार मुसलमानों तथा भारत 
के अन्य वर्गों को दिये हुए अपने वचनों और उनके प्रति अपने कतंव्यो को निभाने 
में असमर्थ हो जाने के लिए बाध्य करने के लिए ही नहीं चलाया गया है, अपितु 
मुसलमानों को भी कांग्रेस की शर्तों और निर्देशों के सामने आत्मसमपंण कर देने को 
बाध्य करने के लिए भी आरम्भ किया गया है। लीग ने मुसलमानों को इस आन्दोलन 
से अलग रहने का परामश दिया और सरकार अथवा किसी अन्य दल के साथ समा- 
नता की शत पर सहयोग करना स्वीकार किया। इसके साथ ही लीग ने 'बाँटो और 
छोड़ो का नारा लगाया; इसका अर्थ यह हुआ कि अब भारत-विभाजन का संबंध 
हिन्दु-मुसलमानों के पारस्परिक समझोते से न रखकर सरकार से जोड़ दिया 
गया, जिससे माँग की गई कि भारत को 'बाँटो' और तब भारत को 'छोड़ो'। 
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'बँट के रहेगा हिन्दुस्तान' लीग का नारा वन गया, जिसकों उच्च स्वर से गली- 
कूचों और सड़कों पर पुकारने के लिए लीग बहुत से छोकरों को भाड़ा देने लगी; 
ये भाड़े के नारा लगानेवाले लोग हरे झंडे हाथ में लेकर यह नारा लगाते 
फिरने लगे। जिन्ना धमकी देने लगा कि यदि सरकार ने कांग्रेस के साथ कोई 
समझोता किया तो भारत में विनाश-लीला मच जायगी। यद्यपि लीग अधिकृत 
रूप से सरकार के युद्ध प्रयासों में सहयोग नहीं कर रही थी, परन्तु केन्द्र एवं 
भांतों में लीग के आदमी सरकार की पूरी-पूरी सहायता कर रहे थे। l 

भारत के जो समाचार इंगलेंड Wat थे, वे अपर्याप्त, अस्पष्ट और एकः . 
पक्षीय होते थे। सँसर सभी अवांछनीय समाचारों की काट-छाँट कर देता था। 
अगस्त-क्रांति को कांग्रेस का आन्दोलन बताया जा रहा था और कांग्रेस के विषय 
में कहा जा रहा था कि यह संस्था तो सारे हिन्दू-समाज का भी प्रतिनिधित्व नहीं 
करती। हिन्दू-मुसलमान विरोधों को बढ़ा-चढ़ा कर सामने रखा जा रहा था 
और बड़े गर्व से यह घोषणा की जा रही थी कि अधिकांश भारत सम्पूर्ण हृदय से 
सरकार के युद्ध-प्रयासों में हाथ वॅटा रहा है। क्रिप्स के प्रस्तावों का अभी भी ढोल 
पीटा जा रहा था। चचिल का दमन का रवैया उसकी इस घोषणा में स्पष्ट हो 
जाता है कि “हम अपना अधिकार अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। मै साम्राज्य के विघटन 
की अध्यक्षता करने के लिए राजा का पहला मंत्री नहीं वना हूँ I १९४२ के उप- 
द्रवों और कांग्रेस के बीच कोई संबंध न होने की गांधीजी की घोषणाएँ Stes तक 
न पहुँच We | भारत में सरकार इस बात का विश्वास करने को तैयार न थी। 
उसने कांग्रेस पर विद्रोह का आरोप लगाते हुए एक विज्ञप्ति प्रकाशित की। 
इस विज्ञप्ति से अधिक एकपक्षीय और असत्यपूर्ण विज्ञप्ति आज तक न 
छपी थी। 

गांधीजी का उपवास--गांधीजी पूना जेल में थे; जनता यह सुनकर बड़ी 
चितित हो उठी कि गांधीजी ने १० फरवरी, १९४३ से पुनः उपवास आरम्भ कर 
दिया हैं। इस उपवास के कारणों का ठीक-ठीक पता किसी को भी न था। 
गांधीजी का स्वास्थ्य पहले से ही खराब था, अब तो उनकी स्थिति दिन पर दिन 
“ बिगड़ने लगी। सरकार ने उन्हें रिहा करने या समझौते की बातचीत करने से तब 
तक इनकार कर दिया, जब तक कांग्रेस अगस्तःप्रस्ताव की नीति को छोड़ न दे ।. 
सरकार का यह रुख देखकर वायसराय की कार्यकारिणी के तीन सदस्यों-- 
मोदी, सरकार और अणे ने पद-त्याग कर दिया। गांधीजी का उपवास २१ दिनों 
चाद समाप्त हुआ। ये इक्कीस दिन समस्त भारत के लिए बड़ी व्याकुलता के दिन 
थे; परन्तु जिच्या और लीग पर इस घटता का कोई प्रभाव न पडा । वे इसको पूर्णतया 

३५ 
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हिन्दुओं की चिन्ता का विषय समझते रहे। उपवास के शीघ्य पश्चात्‌ ही दिल्ली 
में हुए राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए 
जिन्ना ने लिख भेजा, “श्री गाँधी के उपवास से उत्पन्न स्थिति वास्तव में हिन्दू-नेताओं 
के विचार का विषय है ।” दिसंवर १९४३ में लीग ने सब प्रकार की स्थितियों का 
सामना करने के लिए मुसलमानों को संघटित करने और उनको पाकिस्तान- 
प्राप्ति के निमित्त आगामी संघर्ष के लिए तैयार करने को एक कार्य-समिति 
नियुक्त कर दी। 

लार्ड वेवल का अ १९४३ ई० में लाडं लिनलिथगो ने 
भारतीय रंगमंच से बिदा लो और तब लाड Faw वायसराय वने। लाड वेवळ 
ने सेना में काम किया था; कविता की ओर उसका रुझान था और राजनीतिज्ञ 
के रूप में वह चुना गया था। लिनलिथगो की बिदाई से स्थिति का तनाव कुछ कम 
हो गया, क्योंकि नये वायसराय के आगमन से नई आशाएँ जाग उठीं। १७ 
फरवरी, १९४४ को केन्द्रीय व्यवस्थापिका में, अपने भाषण में, वेवल ने भारत की 
प्राकृतिक एकता को स्वीकार कर जनता में यह आशा जगा दी कि और जो कुछ 
भी हो, पर इंगलैंड भारत-विभाजन का पक्ष न छेगा। वेवल ने इस भाषण में कहा 
था, “कोई भूगोल को नहीं बदल सकता। रक्षा की दृष्टि से तथा अनेक आन्तरिक 
एवं बाह्य समस्याओं की दृष्टि से भारत एक प्राकृतिक इकाई है।” 

साम्प्रदायिक समझौते के प्रयत्न --राजगोपालाचारी-सुत्र--इधर भारत 
अपना समय गवाँ रहा था; उधर जापानी भारत के द्वार पर आघात कर 
रहे थे। भारत में साम्प्रदायिक तनाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। 
राजनीतिक गत्यवरोघ ज्यों का त्यों वना हुआ था; भारत का भाग्य अज्ञात दिशा 
में धिसटता जा रहा था। वस्तुओं के भाव दिन पर दिन चढते जा रहे थे, जिससे 
जन-जीवन बहुत दुखमय वन रहा था। चोर-वाजारी और मुनाफाखोर सरेआम 
अपने घृणित कारनामे कर रहे थे; सरकार के अध्यादेश उनका दमन करने में 
असमर्थं हो रहे थे। यह थी १९४४ में भारत की दशा । 

कांग्रेस छोड़ देने के वाद से राजगोपालाचारी लीग के साथ समझौते के कार्य 
मे व्यस्त हो गये थे। इसके लिए राजगोपालाचारी ने जो सूत्र (फार्मूला) तैयार 
किया, जिसे गांधीजी की स्वीकृति भी मिल गई थी और नेताओं में समझौते की जो 
बातचीत चलती रही, वह १९४४ के मध्य-काल में जनता का ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित किये रही। ६ मई, १९४४ को महात्माजी बिना किसी शतं के रिहा कर 
दिये गये। केन्द्रीय व्यवस्थापिका में अर्थ-विधेयक को विफल करने में कांग्रेस और 
लोग के मेल से समझौते की नई आशाएँ जाग उठीं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, 
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इलाहाबाद में कांग्रेस से अलग हो जाने के वाद से ही समझौते के अपने प्रस्तावों को 
तैयार करने में जुटे हुए थे। मई में गांधीजी की रिहाई से पहले से ही राजगोपाला- 
चारी जिन्ना से समझौते की वातचीत कर रहे थे और अपनी योजनाओं पर विचार . 
विमर्श कर रहे थे। गांधीजी के रिहा होते ही राजगोपालाचारी ने उनके सामने 
अपनी योजनाएँ रखीं और सितम्बर, १९४४ के सारे महीने भर गांघी-राजगोपाला- 
चारी-जिन्ना में समझौते की बातचीत चलती रही । ये प्रस्ताव संक्षेप में ये थे: 
(१) लीग भारतीयों की स्वतन्त्रता की माँग स्वीकार कर ले और अस्थायी 
अन्तरिम सरकार बनाने में कांग्रेस के साथ सहयोग करे; (२) युद्ध के बाद एक 
कमीशन नियुक्त किया जाये जो उत्तर-पर्चिमी सीमा-प्रांत और पुरब में मुस्लिम 
बहुसंख्यक प्रदेशों का सीमा-निर्धारण करे । इन प्रदेशों में अलग होने के प्रइन के 
निर्णय के लिए वयस्क-मताधिकार के आधार पर जनमत लिया जाये ; (३) इन 
प्रदेशों के अलग किये जाने की स्थिति में, रक्षा, वाणिज्य एवं यातायात की सुरक्षा 
के लिए पारस्परिक समझौता किया जाये ; (४) यह शर्तें तभी लाग्‌ होंगी जब 
ब्रिटेन पूरी शक्ति हस्तांतरित कर दे। परन्तु समझौते की यह बातचीत भी निष्फल 
रही। जिन्ना पूरे ६ मुस्लिम प्रांतों का अलग किया जाना और जनमत-संग्रह को 
मुसलमानों तक ही सीमित किया जाना चाहता था तथा रक्षा इत्यादि समान हित 
की बातों में भी उसे समान नियन्त्रण पसन्द न था। समझौते के इन प्रयत्नो का विफल 
होना बहुत ही निराशाजनक था। 

वेवल-योजना --माचे १९४५ में लाड वेवल परामर्श करने के लिए इँगलँड गया r 
मई में मजदूर दळ के अलग हो जाने के कारण चर्चिल की सरकार अपदस्थ हो गई 
थी। आगामी चुनावों तक चचिल को अस्थायी सरकारं के प्रधान के रूप में 
कार्य करना था। जून १९४५ में लाडं वेवल भारत लौट आया और तब भारत 
और इंगलैंड में एक साथ ही भारत की संवैधानिक समस्या पर वक्तव्य प्रकाशित 
हुए। वे छ नेये प्रस्ताव रखे कि वायसराय की कार्यकारिणी-परिषद्‌ को सवर्ण 
हिन्दुओं और मुसलमानों में समानता के आधार पर पूर्णतया भारतीय बना दिया 
जाये, केवल रक्षा-मंत्री का पद भारतीयों के हाथ में न रहेगा। वेवल ने आशा प्रकट 
की कि केन्द्र में सहयोग स्थापित हो जाने पर प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की पुनः 
स्थापना हो सकेगी और परामर्श-दात्री स्थापना समितियाँ हटाई जा सकेगी | वेवळ 
ने आगे कहा कि ये प्रस्ताव किसी प्रकार भी “भारत के लिए भावी स्थायी ' 
संविधान या संविधानों पर प्रभाव न डा गे। 

कांग्रेस नेता रिहा किये गये और वेवल शिमला में कांग्रेस और लीग के नेताओं 
से बातचीत चलाने लगा। अन्ततः शिमला की ये वार्ताएँ भी विफल Tel | शिमला 
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का वातावरण सफलता की अपेक्षा विफलता के लिए ही अधिक प्रभावकारी था। 
इन वार्ताओं की विफलता का कारण यह था कि जिन्ना ने तब तक किसी भी प्रकार 
के समझौते से इनकार कर दिया, जव तक सभी मुसलमान सदस्यों को चुनने का लीग 
का अधिकार स्वीकार नहीं कर लिया जाता। कांग्रेस अपने स्वरूप को सुरक्षित 
रखते हुए लीग की इस माँग को स्वीकार कैसे कर सकती थी । शिमला-सम्मेलन 
की विफलता के लिए कांग्रेस लीग और वेवल को दोष देने लगी और जिन्ना हिन्दू- 
भारत पर यह दोष ASA लगा। भारत में गत्यवरोध बना ही रहा। 

इसी बीच Saas में चुनाव हुए । जुलाई १९४५ में मजदूर-दल चुनाव में 
अत्यधिक बहुमत से जीत गया। एमरी ने अपना स्थान खो दिया। क्लिमेंट ऐटली 
प्रधान मंत्री बने और भारत-सचिव के पद पर लाड पैथिक लारेंस प्रतिष्ठित हुए। 

जय हिद--आइ० एन० Yo पर मुकदमा--कुछ समय के लिए जनता का 
ध्यान संवैधानिक योजनाओं से हटकर दिल्ली के लाळ किले पर केन्द्रित 
हो गया; जहाँ भारतीय राष्ट्रीय सेना (आइ० एन० ए०) के कर्नल शाहनवाज, 
कैप्टन सहगल इत्यादि पर देशद्रोह का मुकदमा चकाया जा रहा था। उस 
समय सारे देश में इन्हीं की चर्चा होने लगी, इनके 'जय हिन्द' के नारे गूंजने , 
लगे और परस्पर अभिवादन के लिए वन्दे मातरम्‌ के स्थान पर लोग जय हिन्द 
कहने लगे। इस मुकदमे के दौरान में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के शौयंपूर्ण कार्य 
प्रकाश में आयें और नेताजी जनता के हृदय में वस गये। दिवंगत नेताजी भारत 
की आकांक्षाओं के प्रतीक बन गग्रे। कांग्रेस ने अपने आप को भारतीय राष्ट्रीय सेना 
से अभिन्न बना दिया। व्यवस्थापिका में कांग्रेस-दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई 
आइ० एन० Uo की पैरवी करनेवालों के प्रधान बने और स्वयं जवाहरलाल नेहरू 
जी ने एक वार फिर बैरिस्टर की पोशाक पहनी । सर तेज बहादुर सभ्रू तक, 
बीमार होते हुए भी, मुकदमे की शुरूआत के दिन उपस्थित हुए परन्तु आइ० एन० 
ए० के प्रथम तीन| व्यक्तियों शाहनवाज, सहगल और ढिल्लों के मुक्त होते ही यह 
उत्साह शिथिल होने लगा और जनता. आइ० एन० ए० के विषय में भूल-सी गई | 
फिर भी आइ० एन० ए० के मुकदमों से इंगलैंड के भारतीय सेना की स्वामिभक्ति 
के पूर्ण विश्‍वास की नीव हिल गई; फरवरी, १९४६ में बंबई में नौ-सेना के कमं- 
चारियों की हड्ताल से इस विश्वास को और प्रबळ आघात लगा । भारतीय 
सैनिकों की सहायता के बिना इंगलैंड भारत पर अपना अधिकार बनाये नहीं रख 
सकता था; भारतीय सेना में विद्रोही भावनाओं के बढ़ जाने तथा कुछ अन्य कारणों ने 
मिलकर अन्ततः इंगछँड को सत्ता का हस्तान्तरण कर देने के लिए बाध्य कर दिया । 
ऐंटली की नई सरकार ने वेवळ को इंगलैंड बुलाया। वह अगस्त में लंदन पहुँच 
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गया। इसी बीच केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के चुनाव की घोषणा की गई। 
लंदन से निर्देश प्राप्त कर वेवल सितम्बर, १९४५ को भारत लौट आया। उसने 
घोषणा की कि “हिज मैजेस्टी की सरकार यथासंभव शीघ्र ही संविधान-सभा 
का निर्माण और फिलहाल के लिए भारत के प्रमुख दलों की सहायता से कार्य-. 
कारिणी परिषद्‌ का पुनः संघटन ” करना चाहती | । कांग्रेस को वेवल की घोषणा 
संतोषप्रद प्रतीत नहीं हुई, फिर भी उसने आगामी चुनावों में भाग लेने का 
निश्चय किया। चुनावों में हिन्दू-निर्वाचन-क्षेत्रो में कांग्रेस की और मुसलमान- 
क्षेत्रों में लीग की लोक-प्रियता स्पष्ट प्रकट हुई। सिध और बंगाल को छोड़ अन्य 
सभी प्रांतों में कांग्रेस-मंत्रिमंडल बने। पंजाब में यूनियनिस्टो, सिक्खों और 
कांग्रेस का मंत्रिमंडल वना | 

कैबिनेट सिशन--फरवरी, १९४६ में पालियामेंट में घोषणा की गई कि 
मंत्रिमंडळ (कैबिनेट) के सदस्यों--लार्ड पैथिक लारेंस, सर स्टैफोड क्रिप्स और 
श्री ए० वी० एँलैक्जेन्डर का मिशन ater ही भारत की स्थिति का प्रत्यक्ष अध्ययन 
करने, संविधान-सभा की स्थापना में और भारत के प्रमुख दलों की सहायता से 
कार्यकारिणी परिषद्‌ के निर्माण में सहायता करने के लिए भारत जामेगा । मार्च, 
१९४६ में प्रधान मंत्री एटली ने घोषणा की कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग को बहुसंख्यक 
वर्ग के आगे विशेष मताधिकार (वीटो) नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस ने इस 
घोषणा का स्वागत किया और समझा गया कि सरकार का रुख बदलने लगा है। 

कैबिनेट-मिशन माचे १९४६ में भारत पहुँचा और जून में यहाँ से बिदा gar । 
इसने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों से अनेक मुलाकातें कीं और इनके साथ 
बहुत से सम्मेलन किये। कांग्रेस और लीग के राजनीतिक उद्देश्यों की भिन्नता ने 
इनमें किसी प्रकार का समझौता असंभव बना दिया। १६ मई, १९४६ को मिशन 
ने अपना निर्णय घोषित किया इसकी प्रमुख बातें यह थीं :-- 

(१) भारत एक यूनियन होगा, जिसमें ब्रिटिश-भारत और भारतीय 
रियासतें सम्मिलित होंगी, जो वैदेशिक संबंधों, रक्षा और यातायात का कार्य 
- समालेंगी और इसको आवश्यक कर.उगाहने का अधिकार होगा। ; 
(२) किसी ऐसे प्रश्‍न का निर्णय, जिसमें कोई प्रधान साम्प्रदायिक समस्या 
उठाई गई हो, यूनियन की व्यवस्थापिका में उप्रस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत तथा 

दोनों प्रधान सम्प्रदायो के मतों एवं सभी उपस्थित और मत देनेवाले सदस्यों के 
बहुमत से होगा। 

(३) यूनियन के विषयों के अतिरिक्त सभी विषय और शेषाधिकार 
(Residuary powers) प्रांतो को प्राप्त होंगे। 
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(४) प्रांतों को स्वतन्त्रता होगी कि वे कार्यकारिणी एवं व्यवस्थापिका सहित 
अपने वर्ग बना सकें और इस प्रकार का प्रत्येक वर्ग सर्वसामान्य समझे जानेवाले 
विषयों का चुनाव कर सकेगा। तीन वर्ग बन सकेंगे-(अ) मद्रास, बंबई, संयुक्त 
प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश), विहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा, (ब) पंजाब, TAT 
पश्चिमी सीमा-प्रांत और सिंघ, (स) बंगाल और आसाम। 

(५) संविधान-समा में ब्रिटिश-भारत के २९६ सदस्य होंगे (२१० सामान्य, 
७८ मुसलमान, ४ सिक्ख, ४ चीफ कमिएनरों के प्रान्तों से) और भारतीय रियासतों 
के अधिक से अधिक ९३ सदस्य होंगे। ब्रिटिंश-भारत के सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय 
व्यवस्थापिकाओं के निम्न सदन (Lower House) के सदस्य आनुपातिक प्रति- 
निधित्व (Proportional Representation) के ढंग पर॑ करेंगे। रियासतों 
के सदस्यों का चुनाव परामझ द्वारा निर्धारित होगा। 

(६) संविधान-सभा तीन भागों में बाँटी जायेगी--(अ) मद्रास, वम्बई, 
संयुक्त-प्रांत, विहार, मध्यप्रान्त, उड़ीसा तथा चीफ कमिदनरों के तीन प्रान्तों के 
१९० सदस्य; (व) पंजाव, उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त, सिन्ध और विलोचिस्तान 
के ९३ सदस्य; और (स) बंगाल और आसाम के ७० सदस्य | 

(७) एक अन्तरिम सरकार स्थापित की जायेगी; जिसमें प्रमुख राजनीतिक 
दलों के सदस्य होंगे। 

(८) संविधान-सभा gies के साथ सन्धि करेगी । 

१९) संविधान के लागू हो जाने के बाद, कोई भी प्रान्त अपनी व्यवस्था- 
पिका के मत से उस वर्ग से अलग होने के लिए स्वतन्त्र होगा, जिसमें . उसे 
रखा गया है। 

(१०) ब्रिटिश-भारत के स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने पर, ब्रिटिश-क्राउन न 
तो रियासतों पर अपना प्रभुत्व रख सकेगा और न भारत में अपनी उत्तराधिकारी 
सरकार को सौंप सकेगा। 

कैविनेट-मिशन' के प्रस्तावों की तरह-तरह की आलोचनाएँ हुई; फिर भी 
सभी दलों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया । कांग्रेस ने मुसलमानों का पाकिस्तान 
बनाने का अधिकार स्पष्टतः स्वीकार कर fear) कैबिनेट-मिशन की योजना 
द्विविध थी- एक तो दीर्घकालीन योजना, जिसका संबंध संविधान-सभा से था 
और दुसरी अल्पकालीन योजना; जिसमें गवर्नेर-जनरल की मंत्रि-परिषद्‌ के 
पुनःसंघटन पर विचार किया गया था । जुलाई, १९४६ में संविधान-सभा के लिए 
चुनाव हुए, इन्होंने कांग्रेस की अत्यधिक लोकप्रियता और मान्यता सिद्ध कर दी। 
२९३ सदस्यों में से कांग्रेस के पक्ष के २११ सदस्य चुने गये। लीग केवल ७३ सीटें 
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प्राप्त कर सकी। इन चुनावों ने जिन्ना को भयत्रस्त कर दिया और जुलाई १९४६ 
में लीग ने कैविनेट-मिंशन की योजना की अपनी स्वीकृति वापिस लेते हुए पाकिस्तान 
की प्राप्ति के लिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही' (Direct Action) करने का प्रस्ताव पास 
किया और इसको आरम्भ करने के लिए १६ अगस्त का दिन निश्चित किया। 
अन्तरिस-योजना--जिन्ना के इस दुराग्रह से कि अन्तरिम सरकार में कांग्रेस 
और लीग में समानता होनी चाहिए और लीग से बाहर का कोई मुसलमान 
इसमें शामिल न किया जाये, वाध्य होकर काँग्रेस ने, अन्तरिम प्रस्तावों को 
अस्वीकार कर feat) इससे जिन्ना की स्थिति बड़ी संकटमय हो गई। उसने 
कांग्रेस पर कैबिनेट योजना को पूर्णतः स्वीकार न करने का दोष लगाया 
और जोश में आकर लीग को सलाह दी कि वह कैबिनेट योजना पर पुनः विचार 
करे, जिसके फलस्वरूप लीग ने कैबिनेट योजना के प्रति अपनी स्वीकृति वापिस 
लेकर प्रत्यक्ष कायंवाही' की धमकी दे दी। नेहरू और जिन्ना की समझौते की 
चातचीत विफल हो जाने पर, जून, १९४६ में पुरानी कार्यकारिणी परिषद्‌ भंग 
कर दी गई और एक कार्य-संचालक सरकार स्थापित की गई। 
'प्रत्यक्ष-कार्यवाही' और अन्तरिम-सरकार-_कार्य-संचालक सरकार के 
संघटन के ढंग से ही स्पष्ट था कि यह एक अस्थायी व्यवस्था मात्र है। लाडे 
बेवल अन्तरिम सरकार बनाने के लिए उत्सुक था। उसने एक अस्थायी 
सरकार के निर्माण में सहयोग करने के लिए पुनः दोनों दलों को जुलाई में 
आमंत्रित किया। साथ ही यह भी कह दिया कि दोनों दलों को एक दूसरे के 
मनोनीत सदस्यों पर आपत्ति करने का अधिकार न होगा और वह इस प्रणाली का 
स्वागत करेगा कि साम्प्रदायिक समस्याओं के निर्णय के लिए दोनों सम्प्रदायों का 
अलग-अलग बहुमत अपेक्षित होगा। जिन्ना ने यह आमन्त्रण अस्वीकार कर दिया 
और वह प्रत्यक्ष 'कार्यवाही' की तैयारी करने लगा । लीग द्वारा पूरी कैबिनेट-योजना 
के अस्वीकार कर दिये जाने पर, अब कांग्रेस ही एक ऐसा दल रह गया था, जो 
इस योजना को स्वीकार किये हुए था। अगस्त में वेवळ ने कांग्रेस के तत्कालीन 
अध्यक्ष पं जवाहरलाल नेहरू को सरकार में सम्मिलित किये जाने के लिए नामों 
की सूची प्रस्तुत करने का आमंत्रण दिया। इससे जिन्ना की निराशा का ठिकाना 
न रहा, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके बिना सरकार कोई भी कदम न 
उठायेगी। अब वह अँगरजो के विश्‍वासघात और मुसलमानों के विरुद्ध ब्रिटिश- 
कांग्रेस गठबन्धन का ढोल पीटने रगा। नेहरू ने जिन्ना को अन्तरिम सरकार में 
भाग लेने के लिए मनाने का पुनः प्रयत्न किया, परन्तु जिन्ना जिस हवाई घोड़े 
यर सवार था, उससे उसकी विचार-शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसने किसी 
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प्रकार भी नेहरू का कहना न माना; अन्त में नेहरू ने सात नामों की एक सूची 
प्रस्तुत की। इस सूची में जिन कांग्रेसवालों के नाम दिये गये थे, उनमें से एक 
हरिजन, एक भारतीय ईसाई, एक सिक्ख, एक पारसी और दो अलीगी मुसलमान 
थे। वायसराय ने इस सूची को स्वीकार कर लिया और अन्तरिम सरकार बन गई। 
जिन्ना के क्रोध का ठिकाना न रहा । वह क्रोध से आग-बबूला हो उठा और 
जमीन-आसमान एक कर देने की धमकियाँ देने लगा । अपने ही वृथाभिमान से 
जिन्ना प्रत्यक्ष कार्यवाही' के लिए बाध्य हुआ । 
` प्रत्यक्ष कांदाही--कलकत्ता का नर-संहार--१६ अगस्त, १९४६--अगस्त 
१६, कलकत्ता में प्रत्यक्ष कार्यवाही' का दिन घोषित किया गया | उस दिन हड़ताल 
की घोषणा की गई। उस समय प्रधान मंत्री सुहरावर्दी कलकत्ता के शासनतन्त्र के 
प्रधान थे। बड़े सवेरे से हिन्दुओं का वध और उनकी सम्पत्ति की लूट का कार्य- 
क्रम व्यवस्थित ढंग से आरम्भ किया गया; पुलिस निष्क्रिय बनी रही | यह मार-काट 
चार दिनों तक चलती रही; ३००० व्यक्ति मारे गये और हजारों की सम्पत्ति 
नष्ट की गई। सारे देश में भय की लहर दौड़ गई। लीग की नीति घुणिततम 
गुण्डागर्दी पर <तर आई। सारा दोष लीग का था। कलकत्ता के उपद्रवों से सारे 
देश का वातावरण विषाक्त हो उठा और इनकी चरम परिणति पंजाब में हुई। 
देश भर में छुट-पुट दंगे होते रहे। 

२ सितम्बर को अन्तरिम सरकार ने शपथ ली; नेहरू इसके प्रधान बने। 
जिन्ना और लीग के लिए यह एक कडवी Ye थी। जिन्ना के घमंड का तो ठिकाना 
ही क्या था; अब उसने लीग को एक भीषण मार्ग अपनाने का परामर्श दिया; 
उसने निश्‍चय किया कि अन्तरिम-सरकार की स्थापना के दिन लीगी 'शोक-दिवस' 

मनायें और काले झंडों का प्रदशन करें; इन प्रदर्शनों के फलस्वरूप कई स्थानों 
पर उपद्रव हुए। 

इन समस्त कार्यों से लीग और जिन्ना के प्रति किसी का विश्‍वास न रह गया। 
सब समझ गये कि ये साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाने के अतिरिक्त और कुछ करने 
में समर्थ नहीं हैं। अन्तरिम सरकार में दो मुसलमान सदस्यों की उपस्थिति का, 
जिनमें से सर शफात अहमद खाँ पहले लीग के सदस्य रह चुके थे, बड़ा शान्तिकारी 
प्रभाव पड़ा। जिन्ना ने समय की गति भाँप ली और अन्तरिम सरकार में भाग 
लेना स्वीकार कर लिया। लीग के पाँच सदस्यों ने, जिनमें से एक परिगणित 
जाति का था, २० अक्टूबर १९४६ को अन्तरिम सरकार में शपथ ली, परन्तु 
इससे पहले से ही सारा भारत साम्प्रदायिक आग में झुलस रहा था। 

नोआख्ली और बिहार--पंडित नेहरू की प्रधानता में अन्तरिम-सरकार 
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के बन जाने से लीग के क्रोध का कोई ठिकाना न रहा। कांग्रेस और हिन्दुओं 
के प्रति लीग का विष-वमन दिन पर दिन बढ़ता गया ! जिन्ना से लेकर छोटा 
से छोटा लीग का उत्तरदायी नेता जनता की उम्रता उभाड़ने के लिए खुल्लम- 
खुल्ला प्रचार करने लगा। वे चंगेज खां के अत्याचारो और नर-संहारो को 
दुह्राने की बातें करने लगे। दिल्ली के एक सम्मेलन में 'मुस्लिम लीग के शेरों 
और वाघों' ने भयंकर गर्जना की और खुले आम ऐलान किया कि वे सारे देश 
में खून की नदियाँ बहा देंगे। लीग ने कांग्रेस को भयभीत कर अपनी वात मनवाने 
की नीति ग्रहण कर ली थी। लीगी स्वयंसेवक सड़कों पर नारे लगाते हुए घूमने 
लगे “मारेंगे मर जायंगे, पाकिस्तान बनायेंगे।” 

इस शरारत भरे प्रचार का आशानुरूप फल हुआ। साम्प्रदायिक वैमनस्य 
बढ़ गया। देश-भर में दंगों और HHL का राज हो गया। हथियार जमा किये 
जाने लगे और निदशंक हिन्दुओं पर आते-जाते छुरों के वार होने लगे। जान पडता 
था कि भारत में रक्तमय गृह-युद्ध छिडकर' ही रहेगा सवसे भयंकर नरसंहार 
वंगाल में और वहाँ भी विशेषतया नोआखाली में हुआ। वहाँ १५ अक्टूबर, १९४६ 
को दंगे शुरू हुए। वाहर से पठान बुलाये गये और एक गाँव के बाद दूसरे गाँव के 
निस्सहाय हिन्दुओं का निर्ममतापूर्वक अकारण वध किया जाने लगा। saat 
सम्पत्ति लूटी गई, उनकी स्त्रियों को भ्रष्ट किया गया । हजारों हिन्दू भाग करः 
बिहार पहुँचे, जहाँ इन शरणार्थियों की दुर्देशा देखकर हिन्दुओं की पाशविक वृत्तियाँ 
जाग उठीं। उन्होंने नवम्बर में नोआखाली के कुकृत्यों का प्रतिशोध लेना आरम्भ" 
कर दिया। बिहार के उपद्रवों का दमन करने के लिए कांग्रेस सरकार ने कड़ी 
कार्यवाही की । पंडित नेहरू ने धमकी दी कि यदि उपद्रव शान्त न हुए तो आकाश से: 
गोले बरसाये जायेंगे। उन्होंने हिन्दुओं को बहुत डाँट-फटकार बताई, जिससे हिन्दू 
क्रुद्ध हो उठे | उनमें यह भावना दृढ़ हो गई कि कांग्रेस हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचारों 
की अपेक्षा मुसलमानों की सुरक्षा की अधिक चिता करती है, नेताओं कीः 
अपीलों का कोई प्रभाव न हुआ | SATS और प्रतिशोध देश के राजनीतिक जीव्रन 
को मलिन करते रहे। महात्मा गांधी ने साम्प्रदायिक सद्भाव जगाने के लिए अपने 
प्राणों को संकट में डालकर' उपद्रव के प्रमुख अड्डों का दौरा किया। नोआखाली 
में वे पैदल गाँव-गाँव घूमकर पारस्परिक सद्भाव का प्रचार करने लगे। कलकत्ता, 
नोआखाली और बिहार में महात्माजी की उपस्थिति तथा उनकी प्रार्थना-सभाओं 
का बड़ा शान्तिकारी प्रभाव पड़ा; परन्तु निर्देयतापूर्वक खंड-खंड किये गये हृदयः 
किसी प्रकार मिलाये न जा सकते थे। 

अन्तरिम-सरकार में लीग का प्रवेश- जब सारे देश में संहार-लीळा मची 
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हुई थी, केन्द्र में लीग को प्रवेश कराने के प्रयत्न जारी थे। इनमे लार्ड ववल 

प्रमख भाग ले रहे थे क्योंकि जब तक मंत्रिमंडल की एकरूपता को भग करने 
के लिए उसमें लीगी सदस्यों का प्रवेश न करा दिया जाता, तब तक वायसराय ता 
धीरे-धीरे एक संवैधानिक प्रधान मात्र बनता जा रहा था। ९ सितम्बर को 
जिन्ना ने सारी योजना पर नये सिरे से विचार किये जाने का सुझाव रखा। लाडं 
वेवल ने बड़ी उत्सुकता से इस सुयोग को ग्रहण किया और जिन्ना के साथ अनेक 
मुलाकात कीं, जिनका परिणाम यह हुआ कि लीग ने सरकार में भाग लन का 
निश्‍चय कर लिया और १५ अक्टूबर, १९४७ को लीग के मनोनीत पाँच 
सदस्यों ने सरकार में प्रवेश किया ; इनमें से एक सदस्य-- जोगेन्द्रनाथ मंडल 
हरिजन था। लीग ने इसको कांग्रेस द्वारा अलीगी मुसलमानों के चुने जाने के 
उत्तर के रूप में चुना AT | 

सरकार में प्रवेश करने पर लीगी सदस्य इंगलैंड के राजा के मित्रों का पाट 
अदा करने लगे | पंडित नेहरू ने लीगी सदस्यों के दुराग्रहों की तीब्र निन्दा की। 
गांधीजी की आशंका सत्य सिद्ध हुई। लीग का मंत्रिमंडल में प्रवेश करने का उद्देश्य 
अन्दर घुसकर लड़ना था । पंडित नेहरू के आरोपों का लीगी सदस्यों के नेता 
लियाकतअली खाँ ने यह कहकर उत्तर दिया कि नेहरूजी के क्रोध का कारण 
लीग का मंत्रिमंडल में उनकी प्रधानता को न मानना Sl इस स्थिति में सरकार 
को अपने सामान्य कार्य करना भी असंभव हो गया। कांग्रेस-मंत्री सरदार पटेल ने 
नवम्बर १९४६ में घोषणा की कि “सत्ता हस्तान्तरण के दौरान में, वर्तमान केन्द्रीय 
सरकार, निष्क्रिय अवस्था में है।” 

संविधान-सभा की बैठक--९ दिसम्बर, १९४६ में संविधान-सभा की दिल्ली 
में बैठक हुई । लीग ने इसका पूर्णतः बॉयकाट किया; उनके रिक्त स्थानों ने 
एक नई समस्या खड़ी कर दी। स्पष्ट विदित हो गया कि लीग कैबिनेट 
मिशन की दीर्घकालीन योजना को स्वीकार न करेगी। जिन्ना ने पाकिस्तान 
का संविधान बनाने के लिए एक अलग संविधान-सभा बनाये जाने की अपनी 
माँग दुहूराई। इस माँग को बल देने के लिए सारे देश में और विशेषकर 
पंजाब में हिन्दुओं एवं मलिक खिजर हयात खाँ के मंत्रिमंडल के विरुद्ध आतंक 
की नीति जोरुशोर से चलाई जाने लगी।खिजर हयात खाँ, पंजाब के प्रसिद्ध 
राजनीतिज्ञ और यूनियनिस्ट दल के नेता सिकन्दर हयात खाँ के पुत्र थे। 

एटली का फरवरी, १९४७ का वक्तव्प--इंगलेंड जून, १९४८ तक भारत 
छोड़ देगा--भारत और सारा संसार प्रधान मंत्री एटली की २० फरवरी, १९४७ 
की इस घोषणा से आइचर्यचकित हो गया कि “हिज मैजेस्टी की सरकार यह स्पष्ट 
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कर देना चाहती है कि उसका यह निश्चित मंतव्य है कि अधिक से अधिक जून 
१९४८ तक उत्तरदायी भारतीय हाथों में सत्ता हस्तान्तरण कर देने के लिए आव- 
इयक कदम उठाये जाये ।” इस वक्तव्य में आगे कहा गया था कि सरकार संविधान 
सभा द्वारा सभी संबंधित दलों की स्वीकृति के आधार पर बनाये हुए संविधान को 
पालियामेंट के सामने रखेगी। परन्तु यदि यह प्रकट होगा कि ऐसा संविधान 
एक पूर्णतः प्रतिनिधि-सभा द्वारा जून, १९४८ से पहले निर्मित नहीं हो पावेगा, 
तो हिज मैजेस्टी की सरकार को निश्चय करना पड़ेगा कि वह इस निश्चित तिथि 
पर ब्रिटिश-भारत की केन्द्रीय शासन-सत्ता किसको हस्तान्तरित करे; उसे निश्‍चय 
करना पड़ेगा कि वह व्रिटिश-भारत के लिए किसी प्रकार की केन्द्रीय सरकार को 
समस्त शासनाधिकार सौंप दे या किन्ही क्षेत्रों में वतंमान प्रान्तीय सरकारों को 
साँप दे या अन्य किसी ऐसे ढंग से शासनाधिकार' हस्तान्तरित करे जो भारतीय 
जनता के लिए सर्वाधिक हितकर प्रतीत हो। 
यह्‌ वक्तव्य भारतीय राजनीतिज्ञों को उस शासनाधिकार को ग्रहण करने के 
-लिए तैयार हो जाने की चुनौतो' थी, जिसे हस्तान्तरित कर भारत से चले जाने के 
लिए ब्रिटिश सरकार उत्सुक थी। इस घोषणा का भव्य स्वागत हुआ, परन्तु इस 
पर आनन्द नहीं मनाया गया; कांग्रेस-कषेत्रों तक में इससे व्यग्रता फैल गई क्योंकि 
वे भी इतने आकस्मिक रूप से शासन-सूत्र सेभालने के लिए तैयार न थे। बहुत से 
लोग जून, १९४८ को इस क्रान्तिकारी हस्तान्तरण के लिए बहुत जल्दभाजी समझ 
रहे थे; इन लोगों का विचार था कि हिन्दू-मुसलमान तनाव को देखते हुए ऐसा कदम 
भारत के भविष्य को अंधकारमय वना देगा। इस समय साम्प्रदायिक वातावरण 
बहुत क्षुब्ध हो उठा था और सारा देश गृहऱयुद्ध की आशंका से त्रस्त था। 
` इस वक्तव्य के जिस अनुच्छेद में कहा गया था कि यदि सवंसम्मति से कोई 
संविधान तैयार न किया जा सका, तो शासन-सत्ता प्रान्तीय सरकारों को सौंप दी 
जायेंगी, जिन्ना के लिए बहुत उत्साह-वर्धक हुआ। परन्तु इस वक्तव्य में भारत के 
राजनीतिक दलों के पारस्परिक समझौते को भावी कार्यक्रम के लिए अनि ःर्यतः 
अपेक्षित न बतलाये जाने से उसको निराशा भी कम न हुई। 
पंडित नेहरू ने असहयोगी दलों से सहभागी के रूप में सहयोग करने के लिए 
पुनः अपील की, परन्तु इसका कोई प्रभाव न पड़ा। जिन्ना का दुराग्रह और भी बढ़ 
* गया और उसी अनुपात में आतंक फैलाने की नीति भी उम्र हो गई। 
MS लुई माउंटबेटन का आगमन--२० फरवरी के वक्तव्य के साथ ही, 
घोषणा की गई कि छोड वेवल का कार्य-काल घटाकर समाप्त कर दिया गया है। 
उसके स्थान पर लाडे लुई माउंटबेटन की नियुक्ति हुई है। Ole माउंटब्रेटन को 
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अन्तिम ब्रिटिश गवनेर-जनरल और' स्वतन्त्र भारत का प्रथम गवर्नर-जनरल 
बनना था। माउंटबेटन इँगलैंड के राजघराने का व्यक्ति था; स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व 
के साथ-साथ उसमें नीति-कौशल और सद्भावनाओं की भी कमी न थी। 
भारत की. मलाई के लिए अपनी हादिक इच्छा, अपने आकर्षक व्यवहार और 
दूसरों से अपनी. बात मनवाने की शक्ति के कारण वह उन सभी लोगों .को 
प्रभावित कर सका, जिनके साथ उसका अपने कार्यकाल में सम्पक हुआ। उसक 
कार्य में उसकी उदारचेता. पत्नी ने भी. बहुत हाथ बंटाया। उसकी पत्नी के 
स्वभाव में नई स्थितियों के. अनुरूप ढल जाने की क्षमता थी और उसने 
अपने आकर्षक व्यवहार से अपनी जन्म-भूमि (इंगलेंड) के प्रबलतम प्रतिपक्षियों 
के हृदय जीत लिये। we और लेडी माउंटवेटन दोनों ही देश-प्रेम की भावना 
से ओतःप्रोत थे। दोनों ही शान्तिपूर्ण समझौता कराने और: भारत एवं RWS 
के सम्बन्ध-सूत्र को टूटने से बचाने: के लिए उत्सुक. थे। लाड माउटबटन के 
महात्मा गांधी एवं पंडित नेहरू के साथ व्यक्तिगत सम्पक ने उसके भारत-विभाजन 
की योजना के कांग्रेस द्वारा स्वीकार किये जाने में बहुत असर डाला । जिन्ना के प्रति- 
दिन के बढ़ते हुए दुराग्रह और बर्वरता तथा अंगरेजों की भारत को जून, १९४८ तक 
चाहे वह शान्ति की स्थिति में रहे या अराजकता की, छोड़कर चले जाने की धमकी 
से कांग्रेस के सामने दो ही. विकल्प रह गये थे--या तो देश का विभाजन स्वीकार 
किया जाये या गृह-युद्ध के लिए तैयार हुआ जाय । 

माउंटबेटन-योजना--३ जून, १९४७ को माउंटबेटन की भारत-विभाजन 
की योजना की घोषणा की गई। यह योजना अखंड हिन्दुस्तान और पाकिस्तान 
में एक सुलह थी। इस योजना का सम्बन्ध केवल ब्रिटिश-भारत तक था। इसमें 
पंजाब, उत्तर-पर्चिमी सीमाप्रान्त, बंगाल, विलोचिस्तान, सिध और आसाम में 
सिलहट का जिला, जिसमें मुसलमान जन-संख्या प्रधान थी, मुसलमान प्रान्त बताये 
गये । इन प्रान्तों में इस प्रश्न पर कि इनका संविधान वर्तमान संविधान-सभा 
द्वारा बताया जाय या अलग संविधान-सभा द्वारा, जनता की इच्छा जानने के 
लिए इस योजनां में निम्न.कार्य-प्रणाली बनाई गई :--- 

१. सिन्ध और विलोचिस्तान की प्रान्तीय व्यवस्थापिकाएँ यूरोपीय सदस्यों 
को अलग कर, अपने अपने प्रान्त के लिए इस बात का निश्चय करेंगी कि वह 
किस संविधान-सभा A सम्मिलित होगा। 


२. उत्तरपश्चिमी सीमाप्रान्त और सिलहट के जिले में जनमत-संग्रह किया 
जायगा | 


३. बंगाल और पंजाब की प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं की दो भागों में अलग: 
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अलग बैठक होगी--एक भाग में मुस्लिम-बहुसंख्यक जिलों के प्रतिनिधि होंगे और 
दूसरे में हिन्दू-बहुसंख्यक जिलों के। ये दोनों भाग अलग-अलग निश्‍चय करेंगे कि 
वे किस संविधान-सभा में शामिल होंगे। 
` प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा विभाजन स्वीकार कर fea ait की स्थिति 

म, भारत के दोनों भागों की सरकारों में रक्षा, अर्थ-व्यवस्था, यातायात तथा अन्य 
विषयों पर समझौते. की बातचीत चलाई जायगी। . . 

उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त, पंजाव .और बंगाल के. मुस्लिम-प्रधान भाग, 
सिन्ध, बिलोचिस्तान और सिलहट इन सभी ने अलग संविधान-सभा बनाये जाने 
का प्रस्ताव किया ; इस प्रकार पाकिस्तान का. निर्माण हुआ; परन्तु यह frat 
के स्वप्नो का सा विशाल नहीं .था। 

यह योजना तत्कालीन परिस्थितियों : में यथासंभव. सबसे अच्छा समझौता 
था। सभी पाटियों ने इसे स्वीकार कर लिया; यद्यपि ऐसा करने:में हिचक सभी को 
हुई और प्रसन्नता किसी को भी न हुई। इस योजना के सिद्धान्त “भारतीये स्वातन्त्र्य 
विधेयक' (Indian Independence Bill) में ग्रथित हुए जो जुलाई, 
१९४७ में कानून बना । इसकी व्यवस्थाओं के अनुसार भारत और पाकिस्तान 
को १५ अगस्त, १९४७ को स्वतन्त्र होना था, और इस.तिथि.को इन दोनों की संवि- 
धान-सभाओं को सार्वभौम प्रभुत्व धारण करना था । pos 

स्वतन्त्रता के. प्रथम फल--किसी सामाजिक sts A ट॒कड़े-टकड़े करना 
उतना ही. वेदनामय . होता.हे. जितना जीवित; शरीर का . अंग:मंग:.। ,दोनो 
कार्यो में ही खून .बहता Sl. भारत-विभाजन के सांथ . खून की नदियाँ बह 
उठीं ।. यह :था स्वतन्त्रता .का पहला फल ।' माउंटब्रेटन की. योजना का 
चित्र अभी. अपूर्ण था। अभी तक जनता .की प्रतिक्रियाएं. स्पष्ट .नःहों पाई 
थीं। नेताओं ने. विभाजन की योजना को स्वीकार करते: समय और सरकार 
ने बड़ी तत्परता. से इस योजना. को कानून का रूप देते समग्न.इस.. परिवतेन 
के गहरे परिणामों को. अनुभव, न किया था। निर्णयों की अत्यधिक, शीघ्रता 
और इसके कार्यान्वित किये जाने की तत्परता से एक तूफान उठ खड़ा हुआ, . जिसने 
साम्प्रदायिक घृणा की घुएँदार आग को लपटो में भड़का दिया। हिन्दु और विशेष- 
तया विभाजित प्रान्तों के हिन्दू मुसलमानों को अपने देश के टुकड़े करनेवालों के 
रूप में देखने लगे। मुसलमान हिन्दुओं को अपना घोर शत्रु समझने लगे, जिनके 
कारण उनके स्वप्नो का विशाल पाकिस्तान माउंटबेटन योजना के कटे और सिकुडे 
हुए पाकिस्तान के रूप में बदल गया था । जनता में यह भावना जोर पकड़ने लगी 
कि अब, जब कि देश का विभाजन हो ही गया है, प्रत्येक सम्प्रदाय को अपने-अपने 
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हिस्से में चला जाना चाहिए। एक ही राज्य के नागरिक अपने ही घरों में विदेशी 
बन गये । इस समस्त कार्यवाही से असंतुष्ट मुसलमान चिल्लाने लगे--हिन्दुओं को 
पाकिस्तान से निकाल बाहर करो। स्वतन्त्रता के जन्म (१५ अगस्त) से पहले 
ही पंजाब में दंगे होने लगे थे। इन दंगों के समाचारों से हिन्दू-बहुसंख्यक क्षेत्रों का 
बातावरण भी क्षुब्ध हो उठा और वहाँ के मुसलमान पंजाब के अपने सजातियों के 
कुकृत्यों के लिए दंड पाने लगे। हिन्दू-मुसलमानों में आतंक फैल गया और वे अपने 
जन्म-स्थान को छोड़कर शरणस्थल की ओर दौड़ने रूगे। पंजाब में हिन्दू स्त्री- 
पुरुषों और बच्चों के संहार से उत्साहित होकर सिन्ध और सीमाप्रान्त के मुसलमानों 
ने भी संहार-लीलाएँ आरम्भ कर दीं। धामिक और राजनीतिक जोश से अन्धे 
लोगों की यह विनाश-लीला तव तक चलती रही, जब तक पर्चिमी पाकिस्तान 
हिन्दुओं से बिलकुल खाली न हो गया। सहत्नों स्त्री-पुरुष अपना घर-बार छोड़- 
कर हिन्दुस्तान की ओर चल पड़े; शरणाथियों के इन निहत्ये दलों को कभी-कभी 
तो गोलियों की बौछारों में से होकर' गुजरना पड़ता था। पूर्वी पंजाव के हिन्दुओं 
ने भी प्रतिशोध लेने में ऐसा ही उत्साह प्रकट किया । इतने बड़े पैमाने पर लोगों के 
निष्क्रमण से शरणार्थो-समस्या उत्पन्न हो गई और इस समस्या ने विशाल आकार 
धारण कर लिया, क्योंकि इसमें केवल मानवीय हित ही नहीं अपितु मानवीय भाव- 
नाय भी Tat हुई थीं। 

पूर्वी पाकिस्तान, जिसने इस विभीषिका-चक्र को गतिशील किया था, पश्चिमी 
पाकिस्तान से अधिक समझदार निकला। गांधीजी की उपस्थिति से, भाड़े के 
उन पठानों के चले जाने से, जिनको सुह्रावर्दी ने प्रत्यक्ष कार्यवाही' के दिन भर्ती 
किया था, तथा बिहार में हिन्दुओं के प्रतिशोध के फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान बहुत 
कुछ चेत गया था। १५ अगस्त से पहले गांधीजी ने नोआखाली की ओर प्रस्थानं 
कर दिया, परन्तु सुहरावर्दी के परामर्श से उन्होंने एक मुसलमान के घर को अपना 
निवास-स्थान बनाया और वहाँ से शान्ति एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का प्रचार करने 
लगे। उनकी प्रार्थना-सभाओं में हजारों लोग बड़ी उत्कंठा से भाग लेते थे और 
बंगाल का भूतपूव प्रधान मंत्री सुहरावर्दी, जिसने प्रत्यक्ष कार्यवाही' के दिन कलकत्ता 
में संहार-लीला रचाई थी, नित्य प्रति प्रार्थना-सभा में उपस्थित होता और बनावटी 
पश्चात्ताप के रूप में महात्माजी की अहिंसा के उपदेश को श्रवण करता। वह 
साम्प्रदायिक सद्भाव के आदश में नया मुंडा चेला था। प्रार्थना-सभा में उसकी 
उपस्थिति कुछ को हास्यास्पद जान पड़ती और बहुतों को व्यंग्यात्मक प्रतीत होती । 
गांधीजी उसको शहीद साहब के नाम से पुकारते थे, जिससे जनता के आश्चयं 
का ठिकानानरहा। महात्माजी की उपस्थिति ने कलकत्ता को पंजाब की सी विनाश- 
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लीला से वचा लिया। उनके उपदेशों ने जनता के हृदय को छू लिया और हिन्दू- 
मुसलमान सद्भाव के दशन होने लगे। परन्तु निराशावादी लोग सिर हिलाकर' 
कह उठते कि यह सारा वातावरण इतना वनावटी है कि इसका अधिक समय तक 
टिका रहना असंभव ही है। घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि इनके कथन में कुछ- 
सत्य अवश्य था। 

१५ अगस्त १९४७ और इसके बाद--१५ अगस्त की मध्य-रात्रि में पंडित 
नेहरू और सरदार पटेल ने माउंटवेटन द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक प्रलेख पर अपने 
हस्ताक्षर किये; संभवतः इसमें महात्मा गांधी की पूर्ण स्वीकृति नहीं थी ।. 
भारत स्वतन्त्र हुआ। उस समय इन नेताओं को क्या मालूम था कि विभाजन: 
के साथ-साथ कैसी-कैसी आपत्तियों और दुर्भाग्यों का सामना करना पडेगा; 
परन्तु और चारा ही क्या था ? विभाजन के साथ भारत में एक नया युग आरम्भ 
हुआ । बड़ी खुशियाँ मनाई गईं। पंडित नेहरू ने दिल्ली के छाल किले पर 
राष्ट्रीय-ष्वज फहराया। यदि इस समय सुभाषचन्द्र बोस जीवित होते तो उनका: 
हृदय खुशी से फूला न समाता कि आखिर 'दिल्ली चलो' का उनका स्वप्न पूर्ण: 
हुआ। भारत के भाग्य का काफिला एक मंजिल पर पहुंच गया था। फिर भी 
हृदयो में वेदना और निराशा समा रही थी। अपने घर-बार से vas हुए 
तथा अज्ञात लक्ष्य की ओर घिसटते हुए शरणार्थियों के दलों की विषादपू्ण 
छाया इस आनन्दोत्सव को धूमिल बना रही थी। 

१४-१५ अगस्त की मध्य-रात्रि में संविधान-सभा का एक अधिवेशन हुआ V- 
सभा ने प्रभु-शक्ति (Sovercign Power) धारण की, लाडं माउंटबेटन 
स्वतन्त्र भारत के प्रथम गवर्नेर-जनरकू नियुक्त हुए और सब सदस्यों ने भारत के 
प्रति भक्ति की शपथ ली। शंख-ध्वनि गूंज उठी और महात्मा गांधी के जय-घोष 
से सारा वातावरण आन्दोलित हो उठा। परन्तु महात्माजी के हृदय में प्रसन्नता: 
नाममात्र को भी न थी। उनको चारों ओर अंधकारः दिखाई दे रहा था और जान- 
बूझकर वे दिल्ली के आनन्दोत्सवों से अनुपस्थित रहे। 

गांधीजी कलकत्ता में थे। पंजाब की प्रतिक्रिया के रूप में वहाँ भी सितम्बर 
में दंगे होने लगे । गांधीजी ने अनुभव किया कि उनके सव साधन चुक गये हैं। उनके. 
आध्यात्मिक शस्त्रागार में अब केवल एक ही शस्त्र रह गया था, और वह था 
उपवास | अब उन्होंने यही ग्रहण किया । उन्होंने तब तक आमरण अनशन की घोषणा 
कर दी जब तक साम्प्रदायिक संहार बन्द न हो जाय। सारा देश गांधीजी के 
जीवन के लिए चिन्तित हो उठा, परन्तु उनके इस कार्य की बुद्धिमत्ता की प्रशंसाः 
करनेवाले अधिक न थे। जनता समझने लगी थी कि साम्प्रदायिक सद्भाव एकः 
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आकाश-कुसुम ही है, जिसके पीछे दौड़ना बिलकुल व्यथ R । गांघीजी के उपवास 
का आशानुरूप प्रभाव हुआ। कलकत्तावासियों ने शान्ति बनाये रखने की प्रतिज्ञा 
की | कलकत्ता के मुसलमान गांधीजी के बहुत कृतज्ञ हुए और एक लीगी समाचार 
पत्र दि मॉनिग न्यूज! ने इन शब्दों में उनका सम्मान किया कि वे मरने को तयार 
थे, जिससे दूसरे शान्तिपूर्वक रह सक । 

दिल्ली में शरणार्थियों के लगातार आते रहने और उनके मुँह से उनके साथ 
किये गये नृशंस अत्याचारों का वर्णन सुनने से दिल्ली की जनता में प्रतिशोध की 
भावना बलवती हो उठी और पंजाब में हुए कुछृत्यों की प्रतिक्रिया के रूप में दिल्ली 
में जो उपद्रव हुए, उनसे राजधानी का जीवन अस्तव्यस्त हो गया । शान्ति स्थापित 
करने के लिए बड़ी तत्परता से उपाय किये गये जिससे शीघ्र ही व्यवस्था स्थापित हो 
गई; और जब गांधीजी पंजाव जाने के लिए दिल्ली आये तो वे राजधानी में शान्ति 
की स्थापना के लिए ठहर गये। उन्होंने इस पागलपन को बन्द करने के लिए हिन्दुओं 
और सिक्खों से जोरदार अपीलें कीं, परन्तु इनका कोई प्रभाव न पड़ा। हृदय का 
पागलपन वुद्धि के तर्को से रोका नहीं जा सकता। 

गांधीजी का बलिशन--एक युग का अवसान--बाहर आशा का प्रकाश 
न पाकर, गांधोजो ने गुमराह लोगों को राह पर लाने के लिए फिर से 
उपवास करने के अपने निश्चय की घोषणा की। भारत-सरकार ने काश्मीर 
पर पाकिस्तान के प्रत्यक्ष आक्रमण .के बदले के रूप में, पाकिस्तान को देय _ 
५५ करोड़ रुपये की रकम न चुकाने का निश्‍चय कर लिया था; गांधीजी 
को यह नीति पसन्द न आई । गांधीजी कहने लगे कि “मेरे पास उन मुसलमान मित्रों 
के लिए कोई उत्तर नहीं है जो दिन-प्रतिदिन मेरे पास यह पूछने को आते हैं कि 
अब उन्हें क्या करना चाहिए। मेरा असामर्थ्य मुझ पर पिछले दिनों से दाँत पीसता 
रहा है। मेरे उपवास आरम्भ कर देने पर यह (असामर्थ्य) तत्काल दूर हो जायेगा | 
पिछले तीन दिनों से मैं इस पर विचार करता रहा हूँ। अन्तिम परिणाम मेरे 
हृदय में स्फुरित हो गया हे और इससे मैं प्रसन्न हो गया हूँ। किसी व्यक्ति के पास, 
यदि वह शुद्ध है तो देने के लिए अपने जीवन से बढ़कर और कोई बहुमूल्य वस्तु 
नहीं होती। में आशा और प्रार्थना करता हूँ कि मुझमें वह पवित्रता है जो मेरे 
कार्य का औचित्य सिद्ध कर देगी।” 

१३ जनवरी, १९४८ को गांधीजी ने उपवास आरम्भ किया। सारा भारत 
चिन्तित हो उठा। सब लोग गांधीजी के प्राणों के लिए व्यग्र हो उठे, परन्तु साथ 
ही उनके उपवास के कारण का औचित्य लोगो की समझ में न आया। हिन्दुओं 
का एक वग गांधीजी के हिन्दु-मुसलमान प्रश्‍न में अब भी टाँग अड़ाने की बुद्धिमत्ता 
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में संदेह करने लगा था, जव कि यह प्रइन साम्प्रदायिक न रहकर अन्तर्राष्ट्रीय 
चन चुका था। गांधीजी का राम और रहीम को एक में मिलाना और अपनी 
प्राथना-सभा में कुरान की आयतें पढ़ना तत्कालीन वातावरण के इतने विपरीत 
जान पड़ता था कि गांधीजी की इस मुसलमान पक्षपाती नीति के प्रति जनता का 
विरोध व्यक्त करने के लिए प्रदर्शन किये गये हिन्दुओं में जो लोग युयुत्सु प्रकृति के 
थे, उनकी समझ में न आता था कि गांधीजी हिन्दुओं को ही मुसलमानों के दुष्कृत्यो 
का वदला लेने से क्यों रोकते Sl ये लोग अनुभव कर रहे थे कि गांधीजी की 
मुसलमानों को प्रसन्न करने की नीति से हिन्दुओं को बहुत दुख झेलने पड़े हैं। भेड़िया 
कभी मेमने को समझाने की चेष्टा न करेगा। गांधीजी का यह उपदेश कि मेमने 
को अपना जीवन अपित कर भेड़िये को अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाना 
चाहिए, इन लोगों को मान्य न था। यदि मेमने के मर जाने पर भेड़िये को विश्वास 
हो भी गया, तो इससे क्या लाभ? हिन्दुओं का एक भाग इस प्रकार के तके कर 
रहा था; गांधीजी के नेतृत्व से उसका विश्वास उठ चुका था और वह गांधीजी 
को हिमालय में तपस्या करने का सुझाव दे रहा था। 

गांधीजी के उपवास का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि भारत-सरकार को 
पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपये देने के लिए वाघ्य होना पड़ा। १६ जनवरी को 
इसकी घोषणा की गई। १८ जनवरी को दिल्ली की एक शांति-समिति द्वारा मुसल- 
मानों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने तथा उनके साथ भाई-चारे का व्यवहार 
बनाने के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने पर गांधीजी ने अपना उपवास 
समाप्त किया। उपवास के कारणों एवं उसको समाप्त करने की शर्तों का समाचार- 
पत्रों द्वारा खूब प्रचार हुआ। ठीक इसी समय संयुक्त राष्ट्र-संघ के सामने काश्मीर 
का झगड़ा, जिसका यथास्थान वर्णन किया जायेंगा, और लीग के शिष्ट-मंडल द्वारा 
भारत-सरकार पर मुसलमान-जाति को ही नष्ट करने का आरोप, उपस्थित हुए। 
गांधीजी के उपवास और उसकी समाप्ति की शर्तों ने लीग के शिष्ट-मंडल के प्रधान 
सर जफरुल्ला खाँ को तैयार मसाला दे दिया जिससे लाभ उठाकर उसने भारत 
में मुसलमानों पर किये जानेवाले अत्याचारो का एक काल्पनिक चित्र खड़ा कर 

दिया। 

२० जनवरी, १९४७ को बिरला-निवास के अहाते में, जहाँ गांधीजी set 
हुए थे, एक बम फेंका गया। यह समय को गति का सूचक था। बम फेंकनेवाले, 
गुमराह युवक मदनलाल ने कहा कि यह बम गांधीजी की मुस्लिमपरक और 
हिन्दू-विरोधी नीति के प्रति विरोध प्रदर्शित करने के लिए फेंका गया था। परन्तु 
अभी इससे भी अधिक भयंकर कांड होने वाला था। ३० जनवरी को जब महात्मा- . 


३६ 
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जी प्रार्थना-सभा में आ रहे थे, एक महाराष्ट्र-युवक उनकी ओर झपटा। उसने 
पिस्तौल से उन पर तीन गोलियाँ चलाई। महात्माजी 'राम' 'राम' का अस्फुट 
उच्चारण कर, हाथ जोड़े हुए बेहोश होकर गिर पड़े। उनका हत्यारा नाथूराम 
गोडसे तत्काल पकड़ लिया गया; वास्तव में उसने भागने की चेष्टा भी न की थी। 
आधे घंटे में ही गांधीजी की अपने आदर्श के लिए एक वलिदान की सी मृत्यु हो 
गई। यह शोक-समाचार विद्युत गति से संसार में फैल गया। भारत शोक-सागर 
में डूब गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर कहा, “हमारे जीवन से प्रकाश 
दुर हो गया हे और चारों ओर AAT फैल गया है। राष्ट्रपिता अब इस संसार 
में नहीं हैं. . . हम उनको और उनकी स्मृति को, जो सबसे अच्छी प्रार्थना समर्पित 
कर सकते है, वह यही है कि हम अपने आप को सत्य पर समपित कर दें। और उस 
आदश पर न्योछावर कर दें जिसके लिए हमारा यह महान्‌ देशवासी जिया और 
जिसके लिए वह मरा।” 

एक युग की समाप्ति--महात्मा गांधी की मृत्यु के साथ भारतीय इतिहास 
का. एक युग समाप्त होता है। यह महान्‌ घटनाओं का युग था, जिसमें सेनाओं 
या इस्त्रो के विना ही केवल सत्य और अहिंसा के बल पर इस दुबले-पतले 
आदमी ने संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव हिला दी। गांधी- 
जी चौथाई शताब्दी तक भारतीय राजनीति के सूत्रधार रहे थे और उन्होंने 
इसकी नसों में आध्यात्मिकता का रक्‍त प्रवाहित कर दिया था। आन्दोलन 
की जिस नई विधि का उन्होंने प्रयोग किया उससे ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति 
को भी चकित रह जाना पड़ा । महात्माजी के शस्त्र थे--सत्य और अहिंसा 
और इनकी प्रभावकारिता पर उनका असीम विश्वास था। दुनिया भर के राज- 
नीतिक नेताओं में वे निराले ही थे। उन्होंने राजनीति को एक नया मोड़ दिया और 
उसको घर्म के अनुरूप बनाने की चेष्टा की। गांधीजी कहा करते थे कि धर्म के 
विना राजनीति एक ढकोसलाहँँ; अपने राजनीति विषयक पत्रों में भी उनका ईरवर 
का नाम लेना, उन लोगों की भी हँसी का विषय बन जाता था,'जो उनके अनन्य 
भक्त थे। वे साध्य की अपेक्षा साधनों को अधिक महत्त्व देते थे; उनका विश्वास 
था कि बड़े से बड़े अत्याचारी को भी प्रेम और कष्ट-सहिष्णुता से जीता जा सकता है। 
उनकी दृष्टि में सवसे प्रबळ शस्त्र आत्मिक बल था, जिसको वही व्यक्ति उपयोग 
में ला सकता था जिसने कठोर आत्म-निग्रह द्वारा अपने आप को पवित्र कर लिया 
हो। राजनीतिक विचार-धारा में यह उनकी अपनी देन थी । दुतर्फी बातें वे 
जानते ही न थे। अपने प्रतिपक्षी की कठिनाइयों से लाभ उठाने की उन्होंने कभी 
चेष्टा न की; वे घमंड का सामना नम्रता से, अधिकार-लोळ्पता का आत्म-निम्नह 
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से और कूटनीतिक चालों का स्पष्ट व्यवहार से करते थे। उनकी योजनाओं में 
कोई भी रहस्यमय वात न होती थी; उनकी विधियों को नीचता स्पर्श भी न कर 
पाती थी । इतिहास में ऐसे आन्दोलनकारी शायद ही कोई मिलें जो गांधीजी के 
समान अपने प्रतिपक्षी को पहले ही अपनी योजनाओं और आन्दोलन-प्रणाली से 
अवगत करा दें। गांधीजी के इस स्पष्ट व्यवहार से उनके प्रबलतम शत्रु भी उनका 
लोहा मान जाते थे और उनकी सचाई तथा निइछलता से प्रभावित हो जाते थे! 
यद्यपि वे संघर्ष से कभी विमुख न होते थे, परन्तु वस्तुतः वे शान्ति के पुजारी थे 
और घोर संघर्ष के बीच भी अपने प्रतिपक्षी को शान्ति का संदेश देने में न चूकते 
थे, क्योंकि उनके हृदय में अपने विरोधियों के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना या 
घृणा न होती थी। अपने सिद्धान्त में अडिग होते हुए भी वे सम्मानपूर्ण समझौतेः 
के लिए सदैव तैयार रहते थे। संघर्ष करने में वे अपने समसामयिक व्यक्तियों में 
अग्रणी थे; घोर संघर्ष के बीच कूद पड़ने में उन्हे कभी हिचक न हुई और न उन्होंने 
कभी इसके परिणामों की चिन्ता ही की । द्विविधा में पड़ने पर वे मार्ग-प्रदशनः 
के लिए अपनी आन्तरिक ज्योति का सहारा लेते थे और अपने परामशंदाताओं 
की सम्मति के विपरीत भी ऐसे कार्यों में जुट पड़ते थे, जो उनके अपने जीवन केः 
लिए भयंकर होते थे। अपनी भूलों को स्वीकार करने से उन्हें वृथा अभिमान 
कभी न रोक पाया और कभी-कभी तो उन्होंने अपनी भूलों के लिए स्वयं अपनी. 
बड़े कठोर शब्दों में भत्संना भी की। गांधीजी की इच्छाशक्ति बडी प्रबल थी। 

अपनी अन्तरात्मा के निर्देश से अपनाये हुए मार्ग से वे कभी न डिगते थे। उनकी 
अन्तरात्मा ही सदैव उनका पथ-प्रदर्शन करती थी; इस पर उनकी दृढ़ आस्था 
थी और सफलता के लिए वे हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखते थे। वे अपने शत्रु 
को (वस्तुतः शत्रु तो उनका कोई था ही नहीं) प्रेम से जीतना चाहते थे । हृदय- 
परिवर्तन को शारीरिक दंडवत्‌ की अपेक्षा अधिक स्थायी विजय मानते थे। 

वे जनता को हृदय से प्रेम करते थे और हमेशा उसकी भलाई के लिए चिंतित रहते 
थे। जनता के लिए वे अनवरत परिश्रम करते रहे। जनता का जितना प्रेम और 
कुतज्ञता-भाव उन्होंने प्राप्त कर लिया था उतना तो राजनीति के क्षेत्र में शायद ही 
किसी को मिला हो। सरल और संयमी स्वभाव के गांधीजी के रूप में प्राचीन 
भारत के उन ऋषियों-महात्माओं की आत्मा प्रकट हुई थी, जिनके सामने देश के 
प्रबलतम शासक नतमस्तक होते Al उन्होंने अपने जीवन में तपस्या और आदरशे- 
वाद का सुन्दर समन्वय कर लिया था और जीवन के आन्तरिक गुणों की प्रशंसा 
करते हुए वे कभी न थकते थे। वे निष्काम कर्मयोगी थे; अपने लिए उनकी कोई 
इच्छा न थी। उन्होंने गीता के निष्काम कर्मयोग को अपने जीवन में पूरा-पूरा 
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उतार लिया था। यही कारण था कि संसार के विभिन्न भागों के विभिन्न सम्प्रदायो 
के कोटि-कोटि व्यक्ति उनका सम्मान करते थे। उनका प्रेम विश्वव्यापी था । 
अँगरेजों से भी वे प्रेम करते थे और उन्होंने कई वार दुह्राया था कि उनका विरोध 
अँगरेजो से नहीं अपितु उनकी शासन-प्राणाली से है, जिसने भारत का विनाश किया 
है। उनकी रुचियाँ विविध थीं; राजनीति, स्वास्थ्य, ब्रह्मचर्य, कताई-बुनाई- 
शिक्षा, समाज-हित, अस्पृश्यता-निवारण, हिन्दू-धमं--इन सभी विषयों पर उनका 
ध्यान जाता था और वे इन विषयों के जिज्ञासुओं के पत्रों का उत्तर बड़े ध्यान से 
देते थे) वे पति के अत्याचारों से पीड़ित पत्नी को सांत्वना देने के लिए भी समय 
निकाल लेते थे। शुद्ध और अविकृत' अँगरेजी में, जिस पर उनका आश्चर्थजनक 
अधिकार था, वे पक्के दुराचारियों के प्रति भी अपने प्रेम के उद्गार प्रकट करते 
थे। पत्रों का उत्तर वे बडी तत्परता से देते थे और देश के भिन्न भागों के नर-नारी 
अपनी जो समस्याएँ उनके सामने रखते थे, उनका वे स्पष्ट समाधान वता देते थे। 

गांधीजी मनुष्यों में सुरमा और राजनीतित्ञों में संत Al उनके जीवन की 
पवित्रता और घोर संकट के बीच भी उनकी अद्वितीय निर्भयता से लाखों- 
करोड़ों लोग उनकी ओर आकर्षित हो गये थे । उनके सम्पकं में आनेवाले लोगों का 
आत्मिक उत्थान होता था और स्वार्थी लोग उनके सम्पर्क में आकर लोक-सेवक 
बन जाते थें। वे मिट्टी से वीरों का निर्माण करने की कला में प्रवीण थे और 
अपने सारे जीवन-काल में उन्होंने अपने जैसे निस्वार्थ और निर्भय शिष्यो का दल 
तैयार कर दिया था। उनके सम्पर्क का जादू का-सा असर होता था। उनके साथ 
कार्य करनेवाले लोग उनके सम्पकं से अपने में महान्‌ परिबतंनों का अनुभव करते 
थे। ये लोग सुखों से विमुख होकर स्वार्थ-त्याग और निष्काम कर्म का ब्रत ग्रहण 
करते थे। ; 

महात्मा गाँधी अन्य राजनीतिज्ञो से अनेक वातों में भिन्न थे। वे एक रहस्यवादी 
थे, एक संत थे, एक विचारक और समाजसुधारक थे; उनका व्यक्तित्व महान्‌ 
था उनकी रचनात्मक शक्ति अपुर्व थी। उनके अपने ही राजनीतिक और सामाजिक 
सिद्धान्त थे, जिनका उन्होंने अपने जीवन भर प्रचार किया। विरोधी बातों 
के वीच में भी, सत्य और अहिंसा का उनका दृढ़ आग्रह स्पष्ट झलक उठता है; 
उनकी दृढ़ वारणा थी कि सत्य और अहिसा के बळ पर किसी भी शक्ति को जीता 
जा सकता हूँ; उनका मत था कि राज्य का एकमात्र लक्ष्य जनहित होना चाहिए । 
वह उच्च कोटि के व्यक्तिवादी थे; प्रत्येक विषय पर उनका अपना मत होता था । 
गांधीजी में गम्भीर राजनीतिक अन्तर्दुष्टि थी। उनका wax मस्तिष्क संकट के 
समय पर उस स्थिति का समाघार खोज निकाळता था जिससे अनेक वार राष्ट्रीय 
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सकट टल गये, वे उस अर्थ में समाजवादी नहीं थे जैसा कि सामान्यतः पाइचात्य 
देशों में समझा जाता है, परन्तु वे पूँजीपतियो को निर्धनों और दुःखियों का संरक्षक 
वनने के लिए हमेशा उपदेश देते.थे। वे स्वयं स्वीकृत समाजवाद के पक्षपाती थे, 
और आत्मत्याग पर बहुत जोर देते थे, उनमें एक सन्त, राजनीतिज्ञ, मानवतावादी 
और योगी का विचित्र समन्वय हुआ था। वे अत्यधिक लोकप्रिय थे, और हमारे 
लाखों-करोड़ों देशवासी उन्हें भगवान्‌ का अवतार समझते थे, YA और स्वदेशी 
के उनके प्रचार से कुटीर उद्योगों में नये जीवन का संचार हुआ और उनके 
हरिजन आन्दोलन ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा हिन्दुओं के विभाजन की 
चालों को विफल कर दिया, अन्त्यजो के लिए उन्होंने हरिजन' शब्द का प्रयोग 
किया। हरिजनों से उनका विशेष प्रेम था, और उनकी भलाई के लिए वे अन- 
वरत परिश्रम करते रहे। वे कहा करते थे कि वर्ण-व्यवस्था न तो ईएवरीय आदेश 
हैं और न कर्मों का फल ही। जव अँगरेजों ने हरिजनों के असन्तोष से लाभ उठाते 
हुए साम्प्रदायिक निर्णय द्वारा हिन्दू-समाज को तोड़ने का प्रयत्न किया तो गांधीजी 
ने उनकी इन चालों को चलने न दिया, उनके उपवास के परिणामस्वरूप पूना- 
समझौता हुआ, और उनके हरिजन-आन्दोलन ने हिन्दुओं की सामाजिक चेतना 
को जगा दिया, जिससे हिन्दू-समाज को दृढ़ बनाने के प्रयत्न होने लगे, बहुत से 
हरिजन गांधीजी के उद्देश्यों को समझ न पाये परन्तु सबके व्यंग्य और विरोधों को 
सहन करते हुए भी अपने हरिजन उद्धार के कार्य में वे अन्त तक जुटे रहे। उन्होंने 
हरिजनों की जो सेवा की वह इतिहास में उनके स्थायी कार्य के रूप में अंकित 
होगी । 

` हम महात्मा गांधी के समय के इतने समीप हैं कि उनके कार्यों का ठीक- 
ठीक मूल्यांकन नहीं कर सकत | उनके व्यक्तिगत दोषों या उनकी राजनीतिक 
विधियों के दोषों को sear यहाँ पर अप्रासंगिक होगा । इस बात से कोई 
इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता को स्वातन्त्र्य-प्राप्ति के लिए प्रेरित 
करने, उनमें राजनीतिक चेतना जागृत ' करने और अन्ततः उन्हें स्वराज तक 
पहुँचाने का सर्वाधिक श्रेय गांधीजी को ही है; परन्तु साथ ही यह भी अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि बहुत-सी बातों में वे विफल भी हुए। उन्होंने हिन्दु- 
` मुस्लिम एकता को अपने जीवन का प्रधान कार्य बना लिया था; परन्तु ज्यों- 
ज्यों वे इसके लिए अधिकाबिक प्रयत्न करते थे त्यों-त्यों यह लुप्त होती जा रही 
थी और अन्त में उन्हें मुसलमानों के दुराग्रह के फलस्वरूप अपने जीवन में 
ही भारत का विभाजन देखना पड़ा। गांधीजी के आदशंतम स्वप्नों को दुर्भाग्य ` 
ने पूरा न होने दिया और उन्हें अपनी आँखों से ही हिन्दू-मुसलूमानों के 
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रक्तपातपूणं दंगे देखने पड़े। उन्होंने जीवन भर एकता के लिए संघर्ष किया 
था; परन्तु अन्त में उन्हं विभाजन देखना पड़ा। वे मुसलमानों के पास 
उनके मित्र बनकर गये, परन्तु मुसलमानों ने उन्हें छद्मवेशी समझा। अपने 
सजातियो से उन्होंने उदार और मानवतापूर्ण व्यवहार करने की प्रार्थना 
की, परन्तु वे उनको मुसलमानों का पक्षपाती और मुसलमानों को प्रसन्न करने 
की घातक नीति का जन्मदाता समझने लगे। इतिहास में भाग्य के उपहास 
की इससे अधिक करुणाजनक कहानी और क्या मिलेगी ? परन्तु गांधीजी को 
अपने आदर्शो में पूर्ण निष्ठा थी; वे अन्त तक उन पर अडिग रहे और विभिन्न 
सम्प्रदायों में सद्भाव जगाने में जुटे रहे । गांधीजी की स्पष्ट सहृदयता ने मुसलमानों 
को अपनी भूल स्वीकार करने के लिए वाध्य कर दिया और आखिर मुसलमानों 
को मानना पड़ा कि गांधीजी ने उस घोर संकट में उनकी रक्षा की थी, जब उनका 
सर्वनाश अवश्यंभावी प्रतीत होता था । हिन्दुओं के तिरस्कार एवं कोप का भाजन 
बनने पर भी गांधीजी अपने जीवन के सर्वोच्च आदर्श पर अडिग रहे और इसी 
के लिए उन्हें अपने प्राणों का होम करना पडा । गांधीजी को इस वात का श्रेय 
निश्चय ही प्राप्त है कि वे अपने लक्ष्य पर अटल रहे और अपने प्राणों को संकट 
में डालकर भी वे साम्प्रदायिक वैमनस्य दूर करने में लगे रहे। ठिद्रान्वेषियो को 
उनके कार्यों में दोष निकालने का असवर मिलता रहा और कभी-कभी तो स्वयं 
उनके अनुयायी भी उनके कार्यों में बुद्धिमानी का कोई भी अंश न देख पाते थे; 
परन्तु निन्दा-प्रशांसा की चिन्ता न करते हुए महात्माजी अपने पथ पर बढ़ते गये 
और उन्होंने असंभव समझे जानेवाले कार्यों को भी संभव कर दिखाया। 
गांधीजी को राजनीति कभी-कभी लोगों को बहुत परेशान कर देती थी। 
वे अपनी बात मनवा कर ही मानते थे और यदि उनकी बात पूर्णतया न मानी 
जाती तो वे अलग हो जाते थे और कांग्रेस के चवन्नी-सदस्य भी न रह जाते थे। 
अपनी बात को कहते तो वे “विनम्र सम्मति” थे, परन्तु होती वह 'प्रवलतम 
सम्मति' थी। कभी-कभी वे तानाशाह की तरह व्यवहार कर बैठते थे, यद्यपि तब 
भी वे आध्यात्मिक तानाशाह ही होते थे और जो छोग उनसे सहमत न होते थे 
उन्हें अपने स्वतन्त्र विचारों और आचरणों-का फल चखना पड़ता था। बार-बार 
उपवास का सहारा लेना भी एक प्रकार की वाध्य करनेवाली प्रणाली ही है और 
राजनीतिक शस्त्र के रूप में इसका उपयोग सदैव उचित नहीं बताया जा सकता | 
तात्कालिक घटनाओं को सामने रखकर विचारने पर स्पष्ट हो जाता है कि इसने 


सरकार के सामान्य कार्य-संचालन में और संसदीय कार्यप्रणाली में कई बार गम्भीर 
बाधा उपस्थित कर दी थी। 
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गांधीजी के राजनीतिक जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ भी हुई जिनके विषय 
में लोगों में तीब्र मतभेद है। राजकोट-उपवास, बोस-कांड, खरे और नरीमैन- 
घटनाएं किसी प्रकार भी गांधीजी के जीवन-सिद्धान्तों से मेल नहीं खातीं । परन्तु 
ये सब अभी विवादग्रस्त विषय हैं और अभी इनको हुए इतना समय नहीं बीता कि 
हम इन पर ठीक-ठीक फैसला देने में समर्थ हो सकें। इनके निर्णय के लिए इतिहास 
को अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 

परन्तु एक व्यक्ति के रूप में महात्माजी के महत्त्व के विषय में दो रायें नहीं 
हो सकतीं | यदि महत्त्व का अर्थ नैतिक महत्त्व है तो इसमें संदेह नहीं कि गांधीजी 
भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में अपने समय के महानतम्‌ व्यक्ति थे। 
उनमें दुर्भावना, घृणा अथवा क्रोध का तो आइचर्यजनक अभाव था; वे सबसे 
प्यार करते थे और उनकी क्षमा असीम थी। ईसा मसीह के समान वे भी पाप से 
घृणा करते थे, पाप करनेवाले से नहीं और जो भी अपराधी पश्चात्ताप करता 
हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा, उसको उन्होंने हृदय से लगाया। वे करुणा की 
मूर्ति थे। वे बच्चों से प्यार करते थे; लड़के-लड़कियों से बात करते हुए उन्हें 
अपनी अवस्था का कोई ध्यान न रहता था और वे मुक्त हृदय से हास्य-व्यंग्य किया 
करते थे। उनकी हास्य वृत्ति ने अनेकों बार उन्हें भद्दी स्थिति में पड़ने से बचा लिया 
था। यद्यपि वे सही अर्थ में विद्वान्‌ तो नहीं कहें जा सकते, परन्तु वे सुपठित और 
सुसंस्कृत थे। अँग्रेजी भाषा पर उनका इतना पूर्ण अधिकार था कि बहुत से अँगरेज 
भी उनसे ईर्ष्या करते थे और उनकी इस निपुणता पर आइचये करते थे। यह भी 
उनकी शक्ति का एक स्रोत था। उनके नैतिक बल, उनकी गहरी निष्ठा, उनकी 
वाक्पटुता तथा उनकी अकाट्य तकं-प्रणाली ने उनको अपने साथियों का शिरो- 
मणि बना दिया था और उनके शत्रु भी उनको प्रशंसा किये विना न रह पाते थे। 
यद्यपि बे अत्यधिक व्यस्त रहते थे, फिर भी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने के लिए 
भी समय निकाल ही लेते थे। अपने आसपास के लोगों के प्रति उनका व्यवहार 
अत्यधिक स्नेह और दयापूणं होता था और जब कभी इनमें से कोई बीमार पड़ 
जाता तो वे पिता की तरह उसके लिए व्यग्र हो उठते और उसके उपचार की व्यवस्था 
करते | उनके लिए तो सारा संसार ही एक परिवार था। 

गांधीजी के समसामयिक संसार में उनके जैसा आदमी मिलना मुश्किल ही 
है और जब हम उनके गुणों और कार्यो को एकत्र करते हुँ तो हमें उन्हे मानव- 
जाति के इतिहास के अमर रत्नों की प्रथम पंक्ति में स्थान देना ही पड़ता है। 
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इक्कीसवाँ अध्याय 
देशी राज्य 


सन्‌ १९४७ से पहले देशी राज्य भारत में चारों ओर, अव्यवस्थित रूप से, फैले 
हुए थे। परन्तु अगरेजों के जाने के वाद, भौगोलिक तथा प्राकृतिक परिस्थितियों, 
शासकों की बुद्धिमानी तथा संसार की परिवर्तनशीलता के कारण वे सब राजतन्त्र 
भारत में मिल गये और आज उनकी समस्या ही समूल नष्ट हो गई हे । सन्‌ १९४७ 
तक इन देशी राज्यों की स्थिति इतनी जटिल, केन्द्रीय सरकार से इनके सम्बन्ध 
इतने उलझे हुए तथा भिन्न-भिन्न राज्यों को मिले अधिकारों में परस्पर इतना अन्तर 
था कि बड़े-बड़े विचारक इतिहासकार तथा राजनीतिज्ञ भी उसे ठीक-ठीक नहीं 
समझ पाते थे। एक तो देशी राज्य' की उचित परिभाषा स्पष्ट नहीं थी, दूसरे 
राज्यों के बारे में उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने के कोई विश्वस्त साधन भी उपलब्ध 
नहीं थे। 

अँगरेजी व्यवस्था के अनुसार देशी राज्य' के अन्तर्गत लगभग ६०० से कुछ 
अधिक राज्य आते थे जिनके क्षेत्रफल, अधिकार आदि में परस्पर जमीन-आसमान 
का अन्तर था। हैदराबाद और ग्वालियर जैसे विज्ञाल राज्य, जिन्हें सम्पूणं शासना- 
घिकार प्राप्त थे तथा काठियावाड़ की जागीरों जैसे छोट wears जिनका क्षेत्रफल 
कुछ ही वर्ग मील तक सीमित था--ये देशी राज्य” की परिभाषा के अन्तर्गत आ 
जाते थे। ऐसा इसलिए किया गया था जिससे संधि की शर्तों तथा राज्यों की सामा- 
जिक स्थिति पर विना विचार किये ही जो कानून एक पर लागू कर दिया गया वही 
दुसरे पर भी लागू कर दिया जाये; और ये कानून किसी विशेष बुनियाद पर आधा- 
रित नहीं थे बल्कि पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकार की कृपा के ऊपर निर्भर रहते थे। 
देशी राज्यों ने केन्द्रीय सरकार की इस निरंकुशता का अनेक बार हल्के रूप में विरोध 
भी किया, परन्तु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। राज्यों के साथ अंगरेजी सरकार की 
जो संधियाँ हुईं उनके आधार पर यदि वर्गीकरण किया जाता तो राज्य तथा सरकार 
के सम्बन्ध स्पष्ट हो सकते थे; परन्तु ऐसा नहीं हो सका। क्योंकि संधियों के 
वावजूद भी राज्य और सरकार के सम्बन्ध वरावर बदलते रहते थे और हर बार 
सरकार अपने हाथ में बलातू ही अधिकाधिक अधिकार लेकर अपने को शक्ति- 
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राज्य ५६९ 
शाली बनाती जा रही थी। संधि की aT बेकार-सी हो गई थीं, क्योंकि उनसे 


राज्य और केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होते थे और न उनसे केन्द्रीय 
सरकार की शक्ति पर ही कोई अंकुश रह पाता था। नरेशों ने प्रयत्न किया कि 
नरेन्द्र मण्डल' की आरम्भिक रचना राज्यों को संधि के अनुसार मिले अधिकारों 
के आधार पर की जाय परन्तु तत्कालीन वायसराय लाडं चेम्सफोर्ड ने इसे अस्वीकृत 
कर दिया और वताया कि सलामी में तोपों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण को 
ही सरकार प्रामाणिक मानती है। इसे दृष्टि में रखकर सरदार पणिक्कर ने जो 
वर्गीकरण किया उसे हम एक सीमा तक सरकार के विचारानुसार निकटतम वर्गी- - 
करण कह सकते हैं। उनके अनुसार राज्यों को 'ऐतिहासिक परिस्थितियों में समा- 
नता' के आधार पर तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है-- (१) वे जिन्हें संधि 
की शर्तों के अनुसार अपने राज्य में सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हों; (२) वे जिन्हें संधि 
के अनुसार, केन्द्रीय सरकार की देखरेख में, फौजदारी (Criminal ) तथा दीवानी 
(Civi) क्षेत्राधिकार और वैधानिक अधिकार (Legislative powers) MA हों 
और (३) वे जिनके अधिकार अनुदान (Grants) तथा सनदों पर आधारित हों। 
राज्यों का अध्ययन करने में एक बड़ी कठिनाई यह है कि उनके बारे में 
जानकारी प्राप्त करने का कोई उपयुक्त माध्यम नहीं है। एटकिसन की “संधि, 
वचनबद्धता एवं सनद' (Treaties, Engagements and Sanads) इस 
विषय पर उपयोगी पुस्तक है, परन्तु संधियों की अपेक्षा उन राज्यों की जो वास्तविक 
स्थिति थी और उनके साथ सरकार के राजनीति-विभाग का जो बर्ताव था, उसका 
स्पष्ट वर्णन इस पुस्तक में नहीं मिलता । वास्तव में राज्यों के प्रति सरकार का व्यव- 
हार किन्ही विशेष सिद्धान्तों पर निभं र नहीं था बल्कि वह तत्कालीन वायसराय, 
रेजीडेण्ट अथवा एजेण्ट की मर्जी पर निर्भर करता था। तत्सम्बन्धी स्वार्थी अधि- 
कारी नहीं चाहते थे कि राजनीति-विभाग के राज्यों.के प्रति व्यवहार को निश्चित 
या अर्ध-अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का रूप दिया जाय । ऐसे व्यक्तियों में प्रमुख थे राज- 
नीति-विभाग के सर चाल्सं लुई टुपर (Sir Charles Lewis Tupper) । संधि 
की शर्तो में राजनीति विभाग के हस्तक्षेप को उचित बताने के लिए टुपर ने इस 
व्यवहार को व्यवस्थापित विधान (Statue Law) बताया और इसके लिए तकं 
दिया कि सर्वोच्च AM (Paramount Power) को ऐसा करने की आज्ञा है। इस 
प्रकार की आज्ञा जिसकी लाठी उसकी भँस' वाली कहावत पर आधारित थी ।* 


क पणिक्कर रिलेशन आव इण्डियन स्टेट्स विद्र गवर्नमेंट आव इण्डिया 


Introduction p. xx. 
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केन्द्रीय सरकार की इस विशिष्ट शक्ति के कारण प्रायः राज्यों को उन 
सामलों में भी झुकना पड़ता था जिनमें वे कारूनन सही होते थे। राजनीति-विभाग 
के व्यवहार और व्यावहारिक कानून में कोई समानता न थी। इस विषय में निक- 
ल्सन का कथन है, “यह समानता तभी प्रमाणित हो सकती हे जब न्यायालय की 
गुप्त बैठके हों, कोई गवाह न हो, वकील भी न हों और बाद में अपील करने की 
पद्धति भी न हो।” 
टुपर की इस धारणा से, कि ये राज्य सर्वोच्च सत्ता की जागीर मात्र हैं और 
केन्द्रीय सरकार को इन्हें शासित करने का पूर्ण अधिकार है, नरेशों को बहुत धक्का 
पहुँचा। मालूम होता है कि इन नरेशों को ढाढ़स बेंधाने के लिए वाद में ली वानर 
ने १८९४ में एक पुस्तक “भारत के रक्षित नरेश' (Protected Princes of 
India) लिखी जो बाद में परिवद्धित करके १९१० में भारत के देशी राज्य' 
(Native States of India) नाम से फिर प्रकाशित की गई। ली वानर. 
आरत के राजनीति-विभाग में काम कर चुके थे और फिर भारत कार्यालय 
(India Office) के सचिव भी रहे। इस पुस्तक में उनका ध्येय था कि राज्यों को 
संधि के अनुसार मिले अधिकारों और राजनीति-विभाग के व्यवहार में समन्वय 
स्थापित किया जाय, जव कि यह स्पष्ट है कि इनमें समन्वय हो ही नहीं सकता था । 
फिर भी यह पुस्तक राज्यों के वारे में जानकारी प्राप्त करने का अच्छा माध्यम है, 
भले ही हम इसके अनेक प्रारम्भिक प्रकरणों तथा Tal से सहमत न हों। यों तो 
ली वानर ने लुई ट्पर के विचारों का विरोध किया कि राजनीति-विभाग का व्यव- 
हार व्यावहारिक कानून (Case Law) का ही अंग है, परन्तु वह भी प्रायः 
इन्हीं नतीजों पर पहुँचा हूँ कि केन्द्रीय सरकार को राज्य को अपनी इच्छानुसार 
शासित करने का पूर्णं अधिकार है। इसके लिए उसने युक्ति उपस्थित की है कि 
“राज्य सम्बन्धी झगड़ों में ब्रिटिश सरकार फैसला करते समय यह परीक्षा कर लेती 
ˆ इं कि संधि की शतं कहाँ तक व्यावहारिक हैं।” ऐसे फैसलों को ली वार्नर ने स्थापित 
रिवाज बताया है और कहा कि यदि ये फैसले राज्यों को मान्य न भी हों तब भी 
एसा करने का सरकार को अधिकार है। समस्त देशी राज्यों को (एक परिवार के 
सदस्यं बताते हुए ली वानर ने दलील दी हे कि 'आवश्यकतानुसार' जो नियम 
'एक पर लागू. किया जाय वह सभी राज्यों पर लागू हो सकता है। यह उसका राज्यों 
के वारे में विस्तृत व्याख्यात्मक मत' था, जिसे उसने 'मानव की अग्रगामी प्रगति! 
माना है। समस्त राज्यों के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार करने की प्रणाली को 
WIS कर्जन ने १९०३ में भावलपुर मे दिये गये भाषण में स्पष्ट किया कि, “भारतीय 
राजनीतिक प्रणाली में. . . . विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार क्राउन 
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और देशी राज्यों के बीच विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध रहे हैं, परन्तु समय के साथ 
धीरे-धीरे वे सम्वन्ध अव सभी राज्यों के साथ एंक-से होने लगे हैं।” 

राष्ट्रीयता की भावना, जो बंग-भंग तथा लाड कर्जन के सहानुभूतिविहीन 
निरंकुश शासन के प्रतिक्रियास्वरूप और भी अधिक वलवती होने लगी थी, 
ली वानंर के “विस्तृत व्याख्यात्मक' मत में परिवर्तन करने का अनिवार्य कारण 
वन गई, जिससे कि नरेशों की बढ़ती हुई विद्रोही भावना ठंडी पड़ सके और वे 
ब्रिटिश सरकार के प्रति स्वामिभक्त रह सकें। तदनुकूल नवम्बर १९०९ के उदय- 
पुर दरवार में लाडे मिण्टो ने घोषणा की-- 

“मैने यह नियम बनाया है कि सभी राज्यों पर एक ही प्रकार का कानून, जहाँ 
तक सम्भव हो, लागू न किया जाय। प्रत्येक राज्य के मामले पर उससे हुई संधि 
की शर्तों, उसके स्तर तथा परिस्थितियों के अनुसार ही विचार किया जाय ।”* 

सरकारी नीति के इस परिवर्तेन से देशी राज्यों को प्रोत्साहन मिला और वे 
संधि की शर्तों के अनुसार ही सरकार से व्यवहार की मांग करने लगे | उन्होने 
सर्बोच्च प्रभुता (Paramountacy) की उपयुक्त व्याख्या करने की भी माँग की, 
जिससे राजनीति-विभाग के हस्तक्षेप सीमित हो सकें। १९१४-१८ का विइवयुद्ध, 
उसमें नरेशों का सराहनीय सहयोग तथा ब्रिटिश भारत में असंतोष इन सवके 
कारण सरकार को ली वार्नर के “विस्तृत व्याख्यात्मक मत' को तिलाञ्जलि 
देनी पड़ी । माण्टेग्यू-चेम्सफोडं रिपोर्ट (Montagu-Chelmsford Report) ने 
उक्त मत को बिजकुल अस्वीकृत कर दिया। फिर भी इससे राज्यों की माँग कि 
उनके तथा सर्वोच्च सत्ता के अधिकारों को निर्धारित कर दिया जाय, पूरी न हो सकी । 
यह सारा मामला तव १९२८ में देशी राज्य कमेटी (Indian States Com- 
mittee) के सम्मुख रखा गया । इस कमेटी के अध्यक्ष भारत सरकार के राजनीति- 
बिभाग के भूतपूर्व सचिव तथा उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित गवर्नर सर हार्कोर्ट बटलर 
थे। उनकी रिपोर्ट देशी राज्यों के वारे में जानकारी प्राप्त करने का अच्छा | 
साधन है। हाँ, उस रिपोर्ट में दिये गये तक तथा परिणाम अवद्य ही अमान्य हैं। 
सर्वोच्च सत्ता के क्या अधिकार हे, इस महत्वपूर्ण प्रन को भी बटलर कमेटी ने 
वारजाल में ही उलझाया है, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया | केवल सर्वोच्च सत्ता 
विषयक कुछ मामलों तथा वर्णेनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा, “हमने 
बहुत प्रयत्न किया. . . कि सर्वोच्च सत्ता की कार्यप्रणाली के लिए कोई निश्चित 
सिद्धान्त ढंढा जाय परन्तु इसमें हम असफल रहे हैं। इसका कारण कोई दूर नहीं 


*John Buchan, Lord Minto p. 298. 
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21 परिस्थितियाँ निरंतर बदलती रहती हैं। साम्राज्यवादी आवश्यकताओं 
और नई परिस्थितियों के कारण कभी भी कोई असम्भावित समस्या उठ सकती 
2) सर्वोच्च सत्ता को सर्वोच्च रहना ही चाहिए ताकि समय के परिवत्तेन के साथ 
आवश्यकता पड़ने TL तथा राज्यों की निरंतर प्रगति के अनुसार उसकी भी परि- 
भाषा बदलती रहे।”* तात्पर्यं यह कि सर्वोच्च सत्ता की कोई परिभाषा नहीं वनी 
और उसके अधिकार उतने ही असीमित रहे जितने टुपर या ली वानर के समय 
थे। राज्यों को धमकी देते हुए वटलर कमेटी ने लिखा, “अपने तथा भावी नरेशों | 
के स्थायित्व के लिए देशी नरेश केवल सर्वोच्च सत्ता पर ही आश्रित रह सकते हैं! 
सर्वोच्च सत्ता द्वारा ही ये राज्य समाप्त होने या सरकार में विलीन होने से वच 
सकते हैं।”+ तात्पर्यं यह कि यदि राज्य स्थायित्व चाहते हँ, तो उन्हें सर्वोच्च 
सत्ता के हस्तक्षेप को चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। r 
वास्तव में यह प्रश्‍न तभी पैदा हुआ जब राज्यों और सरकार दोनों ने पार- 
स्परिक सम्बन्धों के लिए निश्चित नियम बनाने की माँग की । सरकार ने यह माँग 
इसलिये की कि वह किसी सिद्धान्त की आड़ लेकर राज्यों के साथ मनमाना व्यव- 
हार कर सके और राज्यों ने यह माँग इसलिए की कि उससे सर्वोच्च सत्ता के 
स्वच्छन्द हस्तक्षेप पर लगाम लग सकेः। इस प्रकार दोनों की इच्छा एक ही थी 
परन्तु घ्येय अलग-अलग थे, किन्तु कोई भी ऐसा सिद्धान्त नहीं बन पाया जिससे 
दोनों सहमत हो सकें। ऐसा कोई सिद्धान्त वन भी नहीं सकता था । 
एतिहासिक पुष्ठभूमि--मुगलकाल के अतिरिक्त, भारत में कभी भी एक 
सावंदेशिक सत्ता नहीं रही । वह अनेक राज्यों में विभाजित रहा । इन राज्यों में भी 
परस्पर कोई संधि नहीं होती थी। केवल विवाह आदि अथवा जाति-ऐक्य के कारण 
या विदेशी आक्रमण से बचने के लिए ही कभी-कभी ये राज्य आपस में मिल जाते 
थे। परन्तु उनका यह मेल अस्थायी होता था । शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्य 
को सदैव ही दवोचना चाहता था, जिसके कारण इन राज्यों मे बहुधा परस्पर 
यद्ध हुआ करते थे। ; 
अकवर ने अपनी बुद्धि तथा बल के द्वारा भारत को UH राजनीतिक सूत्र में 
वाँधा | उसने एक नई राजनीतिक प्रणाली निकाली जिसके अनुसार समस्त राज्य 
अपने आन्तरिक शासन में स्वतंत्र थे परन्तु वे अकबर को अपना अधिपति मानते 


* A.C. Banerjee. Indian Constitutional Documents Vol. III, 
Page 456. 
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थे और कर देते थे। वाद में मुगल-शासन के ह्लास के साथ-साथ यें राज्य भी पूर्ण 
स्वतन्त्र हो गये और इनके सम्वन्ध दिल्ली के साथ नाममात्र को ही रह गये। 
प्लासी के युद्ध के वाद, जव अँगरेजों के पास राजनीतिक शक्ति आई, तव तक 
मुगल राज्य सर्वथा शक्तिहीन हो चुका था । भले ही अव तक भी वह सम्राट्‌ 
कहलाता था परन्तु वास्तव में अव उसकी शक्ति बहुत क्षीण हो चुकी थी। बंगाल, 
अवध तथा हैदराबाद के सुवेदार अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर चुके थे। अव 
भारत में मराठे लोग ही अँगरेजों से लोहा लेनेवाले एक-मात्र रह गये थे। उधर 
फ्रांसीसी भी अँगरेजो से कम शक्तिशाली न थे । 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना (१६००) से लेकर आस्ट्रिया के उत्तरा- 
धिकार के प्रश्‍न पर इंगलेण्ड और फ्रांस के युद्ध के फलस्वरूप भारत में भी अँगरेजों 
और फ्रांसीसियों के ग्रुद्ध (१७४८) तक इंगलैण्ड की नीति, भारतीय शासन- 
प्रबन्ध में हस्तक्षेप न कर, केवल अपने व्यापार के एकाधिकार को सुरक्षित रखने 
तक ही सीमित थी। इसका भी एक कारण था, अन्यथा भारत में साम्राज्य स्थापित 
करने का स्वप्न तो वे १७वीं शताब्दी के अन्त से ही देखने लगे थे। वात यह थी कि 
वे एक वार औरंगजेब से aga बुरी तरह हार खा चुके थे। तब उन्हें अनुभव हो 
गया था कि वर्तमान परिस्थितियों में युद्ध करना हानिकारक ही है । 
जव तक अँगरेजों में भारत आकर व्यापार करने की लालसा उत्पन्न हुई, तब 
तक यहाँ पुतंगाली और डच अपना व्यापार जमा चुके थे। अँगरेजो की नौ-शक्ति 
कमजोर थी । अतः यहाँ आकर पहले-पहल उन्होंने मुगल-साम्राज्य की शरण ली। 
इंगलैण्ड उस समय अपनी आन्तरिक अव्यवस्थता के कारण विदेशों में व्यापार 
नहीं करना चाहता था। परन्तु चार्ल्स द्वितीय ने सत्तारूढ़ होने पर (कुछ व्यक्तिगत 
कारणों से भी) कम्पनी का पक्ष लिया और उसके अधिकार बढ़ा fet उसने 
« १६६१ में कम्पनी को नया अधिकारपत्र दिया जिसके फलस्वरूप कम्पनी को गैर- 
ईसाई शक्तियों से युद्ध अथवा सन्धि करने का अधिकार और अपने उपनिवेश में 
फौजदारी तथा दीवानी क्षेत्राधिकार मिल गया। ये उपनिवेश प्रायः समुद्र के किनारे 
पर थे, और इनका गुजारा फॅक्टरियो से ही चलता था। १६६९ के अधिकारपत्र 
के अनुसार कम्पनी को बम्बई भी मिल गया। इस प्रकार कम्पनी का भारत में एक 
प्रधान उपनिवेश कायम हो गया। बाद में मराठा शक्ति के क्षीण होने पर बम्बई 
इस उपनिवेश की राजधानी वन गई। 
पिछले अध्यायों में अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया जा चुका है, 
, जिनके फलस्वरूप भारत की प्रधान शक्ति-मुगल साम्राज्य--क्षीण हुआ और 
साथ ही पुतंगाली तथा डच शक्तियाँ भी नष्टप्राय हो गईं। मुगल साम्राज्य के क्षीण 
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होने पर भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यों में.बेंट गया। उधर डच और पुतंगालियों के 
समाप्त होने पर भारत में अँगरेज ही एकमात्र यूरोपीय शक्ति बाकी रह्‌ गई। 

मगल साम्राज्य के पतन के बाद की राजनीतिक अराजकता तथा डूप्ले के 
गवर्नर होकर आने के वाद फ़रांसीसियों की भारत में साम्राज्य स्थापित करने की 
महत्त्वाकांक्षा के कारण अँगरेजों को भी पड़ोसी नरेशों के साथ राजनीतिक सम्बन्ध 

स्थापित करने पड़े। उनमें से प्रमुख थे--बंगाल तथा अर्काट के नवाब और हैदरा- 

वाद का निजाम। 

डप्ले की महत्त्वाकांक्षा के कारण अँगरेज और फ्रांसीसियों में कोरोमण्डल-तट 
के प्रश्‍न को लेकर १७६० में वांडीवाश का युद्ध हुआ | इसमें फ्रांसीसी सेनापति लेली 
पराजित हुआ और तब अँगरेजों ने फ्रांसीसियों के मनोनीत सूबेदार, अर्काट के नवाब 
मुहम्मद अली से सन्धि कर ली। दक्षिण में विजय पाने के बाद अँगरेजों ने मीरजाफर 
को हराकर बंगाल भी ले लिया। तब तो उनके भारत में साम्राज्य स्थापित करने के वे 
पुराने स्वप्न पुनर्जागृत होने लगे। वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रजवाड़ों के गृह- 
युद्धो में भी हस्तक्षेप करने लगे। उन्होंने फ्रांसीसी शक्ति को भी कुचलने का प्रयत्न 
किया, जिससे वे मस्तक न उठा सकें। अड्यार के युद्ध, अर्काट के धेरे में क्लाइव 
की रण-निपुणता, अगणित सेना पर सुसंगठित छोटी सेना की विजय तथा घुड़सवार 
सेना पर तोपों की विजय से अँगरेजों को काफी अनुभव प्राप्त हुआ तथा उन्हें 
प्रोत्साहन मिला। प्लासी के युद्ध और विशेषकर वाण्डीवाश के युद्ध से लेकर १८५८ 
तक अँगरेजो का मुख्य ध्येय युद्ध करने अथवा युद्ध की धमकी देकर अपने साम्राज्य 
का विस्तार करना रहा। यों तो इस अवघि के बीच में कभी-कभी शान्ति भी रही, 
परन्तु यह शान्ति इसलिए रहती थी कि इस वीच वे विजित राज्यों में शासन-प्रबन्ध 
क्रते रहते थे अथवा किसी आन्तरिक या वाह्य कारण से चुप रहते थे। 

हस्तक्षेप की .नोति-कुछ इतिहासकारों का कथन है कि अँगरेजों की 
हस्तक्षेप न करने की नीति के कारण ही शान्ति रहती थी । इसकी तुलना उन्होंने 
हस्तक्षेप करने के फलस्वरूप होनेवारे युद्धों से की हे । अपने पक्ष में वे डुण्डाज 
(Dundas) का प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसके अनुसार राज्यों को विजित करने 
की योजनाएँ ब्रिटिश राष्ट्र के सम्मान के प्रतिकूल' थीं। परन्तु इस प्रस्ताव के 
बाद ही लाड कार्नवारिस ने मैसूर के प्रति बड़ा उग्ररूप धारण कर टीपू के 
राज्य का काफी बड़ा हिस्सा हस्तगत किया था। वास्तव में हस्तक्षेप करने या 
न करने के विषय में अंगरेजों की कोई नीति न थी। यह तो पश्चिमवालों 
का एक महान्‌ राजनीतिक अन्त्र है कि वे कहते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। 
इण्डाज की उक्ति भी इसी नीति का एक अंग थी। परन्तु उनकी इन उक्तियों 
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से उनके निरन्तर आक्रमणो की सच्चाई छिप नहीं सकती, जो वे लाडं डलहौजी ` 
के गवने र-जनरळ होने तक करते रहे। | 

अँगरेजों की इस नीति से हमें कम्पनी और राज्यों की परिस्थितियाँ स्पष्ट हो ` 
जाती हूँ। इस काल को दो भागों में वांटा जा सकता हे--पहला सन्‌ १७५७ से 
१८१३ तक और दूसरा १८१३ से १८५७ तक। ली वार्नर ने पहली अवधि को 
गोल घेरा' (Ring fence) और दूसरी अवधि को अधीनस्थ पृथकृत्व' (Snb- 
ordinate isolator) की संज्ञा दी है। सन्‌ १८५७-५८ के विद्रोह के वाद इस्ट 
इण्डिया कम्पनी समाप्त कर दी गई और भारत ब्रिटिश ऋउन के अधीन हो गया। तब 
क्राउन और राज्यों के सम्बन्धो में काफी अधिक वैधानिक परिवर्तन किये गये । परन्तु 
वे परिवर्तन नियमानुकूल अथवा तर्कानुकूल न होकर वास्तविकता के आधार पर 
हुए। तीसरी अवधि सन्‌ १८५८ से आरम्भ होती है। इसे अवीनस्थ संघ! (Subor- 
dinate Union) की संज्ञा दी गई है। अभी हाल में जो इस प्रसंग में प्रगति हुई 
है उसको सामूहिक रूप से एकीकरण ( Integration) की संज्ञा दी जा सकती है।' 

सन्‌ १७५७ से १८१३ तक--सम्राट्‌ शाहआलम द्वारा दीवानी देने,. 
मुशिदाबाद की मसनद पर कठपुतली राजा मीरजाफर को बिठाने और- 
वाण्डीवाश के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों के प्रायः चले जाने के फलस्वरूप कम्पनी : 
भारत की प्रमुख शक्तिशाली सत्ताओं में से एक हो गई । अपनी सत्ता 
कायम रखने तथा उसे विस्तृत करने के लिए अँगरेज निरन्तर युद्ध करने लगे। 
राज्यों और कम्पनी के परस्पर हुए समझौतों (Engagements) से तत्कालीन : 
परिस्थिति का पता चलता है । इन समझौतों के अनुसार राज्य और कम्पनी 
दोनों बराबरी का स्थान रखते थे। सबसे पहला समझौता मई १७५९ में 
हैदरावाद के निजाम के साथ हुआ। इसे हम परस्पर तटस्थता का समझौता कह 
सकते हैं। इसके बाद मछलीपट्टम की सन्धि हुई, जिसके अनुसार मराठो से सशंक 
निजाम ने कम्पनी के साथ सैनिक-सन्धि कर ली थी। यह सन्धि अपनी शक्ति को 
कायम रखने के लिए राजनीतिक-समझौतों को चाळू करने की नीति का श्रीगणेश 
थी। इसी ध्येय को दृष्टि में रखते हुए, कम्पनी ने अपनी शक्ति स्थिर रखने के लिए 
यह नीति अपनाई। कम्पनी के काफी शत्रु बन चुके थे। मराठों, मैसूर (हैदरअली 
तथा टीपू) और कुछ सीमा तक निजाम से भी कम्पनी को डर रहता था। भराठों 
और मैसूर के बीच में होने के कारण हैदराबाद कम्पनी से अधिक सहायता नहीं ले 
सकता था । मैसूर राज्य में अर्काट और मराठा अवध के अस्तित्व को बनाये रख 
रहे थे। ये राज्य समय आने पर सहायता दे सकते थे। इस तरह पड़ोसी राज्य को 
बनाये रखने की नीति को लाड सेलिसबरी ने मंगललोक के 'आक्रमण से बचने के 
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लिए मर्त्यलोक का चन्द्रलोक को सहायता देना! कहा है। अर्काट, अवध और निजाम 
की आरम्मिक सन्धियाँ प्रायः इसी कोटि की थीं। 

अँगरेज सेना की लखनऊ पहुँचने पर अवध से सन्धि, इस प्रकार की प्रथम सहा- 
यक-सन्धि थी । आर्थिक कमजोरी और उत्तरदायित्व के डर से अवध को विजित 
नहीं किया गया। एक सन्धि के अनुसार शुजाउद्दौला को फिर गद्दी दे दी गई और 
अँगरेज इस शतं पर उसकी तरफ से लड़ने को तैयार हो गये कि वह युद्ध का समस्त 
खर्चा दे। वास्तव में इस प्रकार अवध को बचाने का अर्थ था बंगाल को बचाना । 
इस तरह अँगरेज अपने पड़ोसी राजा के खर्चे पर एक प्रकार से वंगाल को बचा 
रहे थे। जहाँ तक राज्य के आन्तरिक मामलों का प्रश्‍न है, उसका एकाधिकार नवाब 
को ही दे दिया गया था। कम्पनी की सत्ता बढ़ने के साथ-साथ नवाव का भार भी 
बढ़ता गया । एक सन्धि के वाद दूसरी सन्धि पर वह हस्ताक्षर करता चला गया; 
इस सीमा तक कि वे सन्धियाँ उसके वस से बाहर हो गईं और उसके राज्य का क्षेत्र 
भी कम होने लगा । अब अँगरेज उसके आन्तरिक एकाधिकार में भी हस्तक्षेप 
करने लगे। वारेन हैस्टिग्स ने नवाव से बनारस की सन्धि की । यह एक प्रकार से 
जबरन सन्धि थी। इससे नवाब का काफी खजाना खाली हो गया और वह कम्पनी 
की प्रजा-मात्र रह गया। नवाव की रक्षा के लिए सहायक सेना रखी गई थी। . 
वेलेजली ने वाद में इसी सेना के खर्च का वहाना बनाकर नवाव पर काफी कजे 
बताया और उसका अधिकांश राज्य हस्तगत कर लिया। 

कर्नाटक और निजांम के साथ भी कम्पनी के सम्बन्ध इसी प्रकार के थे। 
पहले उनके सम्बन्ध बराबरी के रहे; फिर उनके राज्यों में अँगरेजी सहायक-सेना 
रख दी गयी; और अन्त में इस सेना पर हुए खर्च के फलस्वरूप काफी कर्ज बताकर 
उनका अधिकांश राज्य ले लिया। इस प्रकार की कार्रवाई के समय सन्धियाँ होती 
अवश्य थीं परन्तु वे प्रायः शक्तिहीन राज्यों पर एक प्रकार से थोपी जाती थीं । 
वेप्तीन की सन्धि के वाद पेशवा भी सहायक-सेना के बन्धन में फंस गया। इससे 
मराठा सरदारो के बीच अराजकता फैल गई और अन्त में वे छिन्न-भिन्न होकर कम्पनी . 
से सैनिक-सन्धि करने लगे। ; 

वेलेजली के जाने के वाद सँनिक-सन्धि की परम्परा भी समाप्त हो गई। 
इस अवघि में कम्पनी साधारण स्थिति से बढ़कर सर्वश्रेष्ठ शक्ति हो गई थी । 
परिणामतः राज्यों की स्थिति शोचनीय होने लगी। उन्होंने बराबरी का दर्जा खो 
दिया और वे धीरे-धीरे कम्पनी के अधीन होने लगे। 

सभी राज्यों के साथ लगभग एक ही प्रकार की सैनिक-सन्धि की जाती थी। 
राज्यों के खर्चे पर राज्य में सहायकसेना रख दी जाती थी, जो वक्‍त आने पर कम्पनी 
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अथवा राज्य दोनों को सहायता देती थी । इन सन्धियों के अनुसार राज्यों ने सभी 
अन्य यूरोपीय शक्तियों को विजित कर उन्हें वापिस यूरोप भगा दिया। केवल 
अँगरेज ही रह गये। 

राज्यों के साथ कम्पनी की जो सन्धियाँ होती थीं उनमें बराबरी की भावना 
रहती थी। राज्यों को अपने आन्तरिक मामलों में सम्पूर्ण एकाधिकार था और 
कम्पनी उनके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। परन्तु ये सन्धियाँ केवल 
सैद्धान्तिक ही होती थीं, प्रयोगात्मक रूप में नहीं। निजाम और मराठों के साथ 
जो सन्धियाँ हुईं वे अवश्य ही वरावरी की थीं। जो बड़े-बड़े राज्य थे उनके एकाधि- 
कार में कम्पनी वास्तव में हस्तक्षेप नहीं करती थी। 

वेलेजली के जाने से लेकर सन्‌ १८१३ में लाडं हेस्टिग्स के गवर्नर-जनरल होकर 
आने तक का समय शान्ति, स्थिरता और कम्पनी तथा भारतीय राज्यशक्तियों के 
युद्धो की प्रतिक्रिया का रहा। इसका कारण था--यूरोप में नेपोलियन के युद्ध और 
भारत में रूस तथा फ्रांस के मिककर आक्रमण करने का भय। वेलेजली के उत्तरा- 
विकारियों ने तो नरेशों को खुश करने के लिए वेलेजली द्वारा किये गये समझौतों 
(Engagements) में भी हेर-फेर करने का प्रयत्न किया। बार्लो (Barlow) 
ने सिन्थिया को राजस्थान के रजवाडे दे दिये और समझौते में दातं रखी कि राजस्थान 
में सिन्धिया की कार्रवाइयों में कम्पनी बिलकुल हस्तक्षेप नहीं करेगी । 

सन्‌ १८१३ से १८५७ तक अधीनस्थ पृथकत्व--लाइसप्त्सिक में नैपोलियन 
की पराजय (१८१३), यूरोप में औद्योगिक-क्रान्ति, वेलेजली के निरन्तर युद्धो की 
प्रतिक्रिया--इन सब कारणों से कम्पनी और राज्यों के सम्बन्धों में एक नये 
परिवर्तेन का युग आया। यह युग लाडे हेस्टिग्स से लेकर लाडं डलहौजी तक माना 
जा सकता है। इस युग का महत्त्वपूर्ण कार्य है---साम्राज्यवादी शासनविधि का 
विकास और उसमें कम्पनी का 'सर्वोच्च-सत्ता' के रूप में आविर्भूत होना। राज्यों 
ने कम्पनी के साथ सहायक-सन्धियाँ कर ली थीं। वे राज्य विना सर्वोच्च-सत्ता 
की आज्ञा के अब परस्पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते थे। उन्हे 
आन्तरिक शासन में विविध प्रकार के अधिकार प्राप्त थे जो प्राय: कम्पनी के राज- 
नीतिक एजेण्ट (Political agent) अथवा रेजीडेण्ट के ऊपर निर्भर करते थे। 
इस युग का दूसरा महत्त्वपूर्ण काय है--शक्ति से अथवा धमकी देकर निरन्तर अपने 
राज्य का विस्तार करना | 

लाडे हेस्टिंग्स ने कार्यभार संभालते ही निर्णय कर लिया था कि कम्पनी को 
सर्वोच्च सत्ता मान लिया जायगा और भारत पर एक राजनीतिक व्यवस्था लाद दी 
जांयगी, जिसके अनुसार राज्य पृथक्‌ होकर अंधीनस्थ सहायक रहेंगे। इसके लिए 

३७ 
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उसने निरन्तर युद्ध किये, पिण्डारियों और मराठों को समाप्तप्राय किया और इतनी 
सन्धियाँ कीं जितनी कि अब तक किसी भी गवनेर-जनरल ने नहीं की थीं। 

मराठा-सरदारों के छिन्न-भिन्न होने के बाद अँगरेजों को किसी भी भारतीय 
शक्ति से लड़ने के लिए मदद लेने की आवश्यकता नहीं रही। अतः उन्होंने सैनिक- 
सन्धि करने की नीति छोड़ दी। राज्यों को कम्पनी की सत्ता से बाहर स्वतन्त्र 
रखने का अब प्रश्‍न ही नहीं था। इसलिए कम्पनी ने अधीनस्थ सहायक 
(Subordinate Co-operation) तथा पृथकत्व (Solation) की प्रणाली 
अपनाई। उसने राज्यों से कम्पनी की सत्ता स्वीकार करवाई, उनके. समस्त TT 
राष्ट्रीय सम्बन्धो को अपने अधिकार में ले लिया। उनसे स्वामिभक्ति की अपेक्षा 
की और इसके बदले उनके संरक्षण का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। राज्यों को 
आदेश दिया गया कि वे आपस में परस्पर कोई सम्बन्ध न रखें और यदि. उनके बीच . 
कोई झगड़ा आदि हुआ तो उसका फैसला कम्पनी का न्यायालय करेगा।, 

उक्त प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए कम्पनी ने सभी बड़े-बड़े राज्यों से 
नई सन्धियाँ -कीं। राजस्थान और काठियावाड़ के वारे में समझौता उनके भूत- 
पूर्वे शासक- सिन्धिया तथा बड़ौदा के गायकवाड़--से किया गया। उन्हें सनद 
तथा ग्राण्ट दी गई। उनसे स्वामिभवित और अधीनस्थ रहने की उम्मीद की गई 
और इसके बदले उनकी रक्षा का भार, जब तक वे स्वामिभक्त रहें, कम्पनी ने 
अपने ऊपर ले लिया । स्पष्ट है कि यह सन्धि पहले की सन्धि से भिन्न थी। अतः 
इस प्रकार की सन्धि के बाद राज्यों की स्थिति वैसी नहीं रही जैसी पहली सन्धि के 
अनुसार ग्वालियर और हैदराबाद की थी। "लाड ऐमहस्टे (Lord Amherst) 
ने इसी प्रणाली का विस्तार वर्मा के अराकान प्रदेश तक किया। बाद में बेंटिक ने, 
युद्ध के कारण अर्थ-संकट होते हुए भी, प्रजा की इच्छानुसार कुर्ग में भी यही प्रणाली 
अपनाई। बैंटिंक ने मैसूर-तरेश पर कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर भी अपने 
हाथ में ले लिया। आकलैण्ड (Auckland) ने तो अफगानिस्तान तक को 
इसी प्रणाली में लपेटना चाहा पर वहाँ उसे मुँह की खानी पड़ी। इस अपमान का 
बदला लेने के लिए लाड एलिनबरा (Lord Ellenborough) ने अफगा- 
निस्तान में नादिरशाही मचाई और दूसरी ओर सिन्ध को अपने कब्जे में कर लिया। 
लाडं हार्डिज (Lord Hardings) ने पञ्जाब को भी हस्तगत कर लिया; 
परन्तु कश्मीर के वारे में वह असफल-सा रहा। उसका एकाधिकार राजा गुलाबसिह 
डोगरा को दे दिया गया और शर्त रखी गई कि उसके उत्तराधिकारी केवल पुरुष- 
वर्ग में से होंगे जिनका: चुनाव अँगरेज ही करेंगे। 

तत्पदचात्‌ Sle डलहौजी गवर्नर-जनरल होकर आया | उसका समय, राज्यों 
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और कम्पनी के सम्बन्धों का एक पृथक्‌ युग माना जा सकता है। उसने अधिक-से- 
अधिक राज्यों को हस्तगत कर उनके साथ यूरोप में प्रचलित जागीरी-प्रथा जैसा 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसके अनुसार कम्पनी को इन्हें समाप्त 
करने, अपहरण करने, नियन्त्रित करने तथा अपने अधिकार में ले लेने का पूरा 
अधिकार था। उसने अपने बल से ऐसा किया भी। उसके इन अन्यायपूर्ण कार्यों 
और राज्यों को बलात्‌ हड़पने की नीति का दुष्परिणाम १८५७-५८ की क्रान्ति हैं, 
जिसमें उसके दुष्कर्मों को खून के अक्षरों में छिखा गया zi 

डलहौजी का दावा है कि उसने जागीरी-अधिकार (feudal right), जिसे 
बाद में सर्वोच्च सत्ता (Paramount Power) कहा गया, केवल अधीन' 
(dependent) राज्यों पर लागू किया, स्वतन्त्र' ( Independent) राज्यों पर 
Well वास्तव में सर चाल्सं मेटकाफ (Sir Charles Metcalf) ने १८३७ 
में राज्यों को दो भागों--अर्ध-एकाधिकारिक तथा अधीन--में विभक्त किया था । 
इस प्रकार कम्पनी द्वारा ही अधीन' राज्यों का निर्माण हुआ। डलहौजी का कथन 
है कि उसने इसी विभाजन को अपनी नीति का आधार वनाया | परन्तु उसका 
यह कथन उसके कार्यो* द्वारा पुष्ट नहीं होता। 

सन्‌ १८५७ से १९४७ तक--अबीनस्थ संघ--सन्‌ १८५७ की क्रान्ति 
के वाद भारत की शासन-सत्ता क्राउन के अधीन हो गई। इससे सर्वोच्च सत्ता 
और राज्यों की वैधानिक स्थिति में काफी परिवतंन हुआ। महारानी 
विक्टोरिया के घोषणा-पत्र में घोषित किया गया, “हम सभी भारतीय 
नरेशो से यह ऐलान करते हैं कि वे सभी' सन्धियाँ तथा. समझौते, जो gee इण्डिया 

कम्पनी ने राज्यों के साथ किये थे, हमें मान्य है और हम उनका पूरी तरह निर्वाह 
'करेंगे। हम राज्यों से भी इसी प्रकार की आशा करते हैं। अपने वर्तमान साम्राज्य 

को अधिक बढ़ाने की हमारी इच्छा नहीं Sl... .हम सबके अधिकारों का सम्मान 
करेंगे। नरेशों का आदर और सम्मान हमारा अपना (आदर और सम्मान) है।” 

उक्त घोषणा के बाद साम्राज्य-विस्तार की नीति का अन्त हो गया। सन्धियों 
और अधिकारों के सम्मान करने का वचन दिया गया था परन्तु इसका निर्वाह उन्होंने 
अपने ढंग से ही किया। सम्मान करने के साथ-साथ वे राज्यों के आन्तरिक मामलों 
में भी अधिकाधिक हस्तक्षेप करने लगे। क्राउन की सत्ता से पहले ये राज्य स्वतन्त्र 

* इसका सविस्तर वर्णन 'लाडं डलहौजी' अध्याय में देखिए | 

P. Mukerjee, Indian Constitutional Documents, Vol, I. 
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इकाई के रूप में थे परन्तु अब वे ब्रिटिश साम्राज्य की जागीरें हो गईं थीं। और उन पर 
क्राउन का असीमित तथा सम्पूर्ण एकाधिकार हो गया था। इस परिवर्तन की घोषणा 
लाडे कनिंग ने सन्‌ १८६२ में की, “इंगलैण्ड का क्राउन (Grown of England) 
अपनी र्‍ियासतों के सम्मुख पहले-पहल समस्त भारत का एकमात्र शासक और 
सर्वोच्च सत्ता होकर प्रस्तुत हुआ है। वास्तव में क्राउन का इस तरह का आधिपत्य 
भारत में पहले कभी नहीं था, परन्तु नरेशों ने अव इसे बड़ी उत्सुकता से मान्यता 
दे दी है।” कैनिंग ने आगे कहा, “क्राउन के अधीनस्थ राज्यों का उतना ही महत्त्व 
है और वे भी भारत के उतने ही अविच्छिन्न अंग हैं जितने कि वे राज्य जो क्राउन के 
सीधे नियन्त्रण में हैं। दोनों प्रकार के राज्यों को मिलाकर एक संघ बन जाता है और 
उनकी ऐसी शासन-प्रणाली बन जाती है जिसे मुगल-शासक कभी पूरा नहीं कर पाये 
थे और मराठा सोच तक नहीं सके थे। अब ऐसा शासन इतिहास का सत्य वनकर 
आ गया el” 

कैनिंग की घोषणा से दो बातें स्पष्ट हो गई। एक तो यह कि क्राउन ही सर्वोच्च 
सत्ता हे और दूसरी यह कि समस्त राज्य एक कानून के अधीन भारत के अविच्छिन्न 
अंग हैं। इन दोनों मुख्य बातों के फलस्वरूप राज्यों की स्थिति में नितान्त परिवतंन 
हो गया। इस परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 
'कैसर-ए-हिन्द' की उपाधि धारण की और १८७६ के दिल्ली दरबार में निजाम, 
सिन्धिया जैसे बड़े-बड़े नरेशों को भी यह महसूस कराया गया कि सर्वोच्च सत्ता के 
आगे उनकी भी वही स्थिति है जो अन्य छोटे-छोटे रजवाड़ों की। 

अपनी सर्वोच्च सत्ता को तकंपूर्ण आधार देने के लिए अँगरेजों ने इस बात का 
प्रचार करना आरम्भ किया कि उन्होंने सम्पूर्ण सत्ता मुगल-शासको से प्राप्त की है 
परन्तु ऐतिहासिक एवं कानूनी दृष्टि से यह असत्य है। महारानी विक्टोरिया ने 
आइवासन दिया था कि राज्यों के साथ की गई सन्धियों और .समझौतों का पूर्णतः 
निर्वाह किया जायगा । इसे वाग्जाल में उलझाने के लिए अँगरेजों ने कहा कि 
“सर्वोच्च सत्ता! के सामने राज्यों के अधिकारों का प्ररन ही नहीं उठता। क्राउन 
की इच्छानुसार ही राज्यों को सुविधाएँ आदि दी जा सकती हैं। इस कथन को कार्या- 
न्वित करने के लिए लाड कजेन ने घोषणा की, “क्राउन के एकाधिकार को कहीं भी 
कोई चुनौती नहीं दी जा सकती । उसने अपने असीमित अधिकारों की सीमा अपने 
आप निर्धारित कर्‌ ली है।” 

क्राउन के हाथ में शासन-सत्ता आ जाने के बाद लाडं कैनिंग ने अनेक सनदें 
तथा आज्ञापत्र (me) दिये। इनके द्वारा नरेशों का गोद लेने का अधिकार 
स्वीकार कर लिया गया और उनके राज्य की रक्षा करने का आश्वासन दिया गया । 
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राज्य xa? 


परन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि सर्वोच्च सत्ता की स्वीकृति के विना 
कोई भी उत्तराधिकार मान्य नहीं होगा तथा कुशासन को रोकने के लिए हर प्रकार 
का हस्तक्षेप किया जायगा। लाड कैनिग ने यह भी स्पष्ट किया कि कुशासन आदि 
होने पर सरकार राज्यों को दण्डित कर सकती है। सनद उसे ऐसा करने के लिए 
रोक नहीं सकती। समझौता तोड़ने अथवा स्वामिभक्तिहीनता पर राज्यों को 
भारी से भारी दण्ड दिया जा.सकता है। राज्यों को अक्षुण्ण बनाये रखने का आश्वा- 
सन देकर अँगरेजों ने उनके समस्त अधिकार छीन लिये, अधिक अधीन कर लिया, 
आन्तरिक शासन में अधिक हस्तक्षेप करने लगे और सर्वोच्च सत्ता को सर्वाधिक 
अधिकार मिल गये। सरदार पणिक्कर का कथन है कि, “यदि नई नीति के कारण 
राज्य विलीन होने से वच गये तो साथ ही उनके शासन मेंविदेशी. अफसरों, मनोनीत 
दीवानों का हस्तक्षेप भी बढ़ गया और वे अँगरेज रेजीडेण्ट के सख्त नियन्त्रण में आ 
गये। अँगरेजों का प्रयत्न राज्यों की उन्नति करना न होकर' केन्द्रीय सरकार की 
शक्ति बढ़ाना था और राज्यों को अपनी नीति का एक अंग बनाना था ।”* 

देशी राज्यों में अवश्य ही प्रायः कुशासन व्याप्त रहता था परन्तु अधिकांशतः 
इसके उत्तरदायी अँगरेज ही थे। अपनी स्थिति को सुरक्षित बनाये रखने के लिए 
उन्होंने सहायक-सन्धियाँ कीं और इसके फलस्वरूप राज्यों में कुशासन फैला | 
उनकी गही बाह्य तथा आन्तरिक सब प्रकार से सुरक्षित थी। अतः नरेशों ने राज्य 
के सुधार करने में रुचि लेना छोड़ दिया और प्रायः आमोद-प्रमोद में व्यस्त रहने लगे । 
अनेक वार अँगरेज रेजीडेण्ट भी उन्हें ऐसा करने के लिए बढ़ावा देते रहते थे। 
राज्य की अधिकांश आय अँगरेजी सेना के वेतन आदि पर ही व्यय हो जाती थी। 
इसका सबसे खराब असर जनता पर पड़ता था। सर टामस मुनरो ने अंगरेजी सेना 
और शासनःप्रणाली के बारे में लिखा हे कि, “जहाँ की जनता कमजोर और पीड़ित 
होती है, वहाँ की सरकार स्वभावत: वहाँ के उच्च स्तरीय समाज के व्यक्तियों की 
आत्मा का हनन कर देती हे; समस्त लोगों को पंगु तथा शक्तिहीन बना देती है।” 
१८५३ में लन्दन टाइम्स में भी इसी प्रकार की एक टिप्पणी प्रकाशित हुई--- 

“यह ठीक ही कहा जाता है कि हम इन नरेशों को शक्ति प्रदान करते हे । इन पर 
कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मूर्ख होने, भोग-विलास में लिप्त रहने और अत्याचार 
करने के बावजूद भी उन्हें Tel पर बैठाये रखते हैं। फलतः राज्य में अराजकता 
फैलती है। राज्य का समस्त राजस्व भाड़े के टट्टुओं और दरबार के चाटकारों के 
हिस्से आ जाता है। इस नीति के अनुसार सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि जनता 


* Pannikar, Indian States p. 37. 
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राजा के लिए है। जब तक हम इस तरह के अकमंण्य राजाओं को संरक्षण देते रहेंगे 
तब तक हमें ही भारत का एकाधिकारी होकर उनकी प्रजा के प्रति भी समस्त 
mia निबाहने पड़ेंगे।” 

क्राउन के हाथ में सत्ता आने के वाद केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की प्रजा के प्रति 
भी अपना उत्तरदायित्व समझा। एकाधिकारी-सत्ता होने के नाते उसका नैतिक 
उत्तरदायित्व है कि वह राज्यों में सुशासन की व्यवस्था करे। इस विचार से लाडं 
मेयो ने घोषणा की, “यदि हम आपको (नरेशों को) सहायता देते हैं तो इसके बदले 
हम आपसे सुशासन की भी आशा करते हैं।” 

सन्‌ १८९९ में लाड कर्जन ने ग्वालियर में कहा, “हमारी नीति के अनुसार नरेश- 
गण भारत के साम्राज्यवादी संघ के अभिन्न अंग बन गये हैं। देश के शासन से उनका 
भी उतना ही सम्बन्ध है जितना वायसराय का। में उन्हें अपना सहयोगी समझता 
हँ। यह नहीं हो सकता कि एक ओर तो वे महारानी विक्टोरिया के साम्राज्य के 
प्रति स्वामिभक्त रहें और दूसरी ओर प्रजा के अनुत्तरदायित्वपूर्ण शासक भी। 
उन्हें अपने अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। उन्हे जनता का 
सेवक और स्वामी दोनों होना चाहिए।”* निस्सन्देह यह नई नीति सन्धि का अति- 
क्रमण करती थी और इससे आन्तरिक शासन में हस्तक्षेप करने को अधिक प्रोत्साहन 
मिल गया था। परन्तु प्रजा के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसके अतिरिक्‍त 
और कोई रास्ता भी तो न था। १८५७ की क्रान्ति से पहले 'अधीन' राज्यों पर 
' सर्वोच्च सत्ता के जो अधिकार थे, वे अब समस्त राज्यों पर चाहे छोटे हों या बड़े 
लागू हो गये थे। इस तरह सब छोटे-बड़े राज्यों के प्रति बर्ताव करने और उन्हें 
समान समझने का मुख्य ध्येय यह था कि केन्द्रीय सरकार और राज्यों के परस्पर 
सम्वन्धों के लिए कुछ नियम निर्धारित कर दिये जायँ। इससे सन्धियों का उल्लंघन 
FARA हुआ परन्तु इसके लिए तक दिया गया कि राज्य और सर्वोच्च सत्ता के सम्वन्ध 
सन्धियों पर आधारित नहीं थे। १९०३ में लाडं कर्जन ने भावलपुर में कहा, “काउन 
और देशी राज्यों में जो परस्पर सम्बन्ध है उसकी तुलना संसार के किसी भी देश से. 
नहीं की जा सकती। भारत की शासन-प्रणाली न तो जागीरी ढंग की है और न 
संघीय; ऐसा कोई संविधान नहीं है जिसके अन्तर्गत इसे माना जाय; यह केवल 
सन्धियों की शर्तों पर ही आधारित नहीं है और न यह किसी संघटन से ही मिलता- 
जुलता है। यह शासन-प्रणाली राज्य और क्राउन के उन सम्बन्धों का प्रतिनिधित्व 
करती हे जिसका जन्म विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ और अब वे सब 


ण्य 


+ Releigh, Curzon in India Pp. 217 
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सम्बन्ध कालान्तर में समस्त राज्यों के साथ एक से हो गये है ।”* छाडे चेम्सफोर्ड 
ने नरेशों के सम्मेलन में भाषण देते हुए घोषणा की, “हम स्वीकार करते हैं कि इस 
शासन-प्रणाली से सन्धि की शर्तों में अन्तर आया है और एक ऐसी कार्यकारिणी की 
स्थापना हुई है जो अपने कायं में स्वच्छन्द है, परन्तु उसके कार्य हमेशा परोपकारी 
भावना के होते हैं। यह भी ठीक है कि जो व्यवहार छोटे-मोटे नरेशों के साथ किये 
जाते हैं वे बड़ों के साथ भी किये जा सकते हैं।” 

यह कहा जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार, सर्वोच्च सत्ता के सिद्धान्त या सन्धि 
की शर्तों के अनुसार अधिकार या किसी अन्य वहाने से राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप 
करने को नियमानुकूल बताती थी। जहाँ तक सन्धि की शर्तों के अनुसार अधिकारों 
का प्रइन हे, उसे हम देख चुके हे कि अँगरेजी सरकार किस तरह सन्धियाँ करती थी। 
कहना न होगा कि राज्यों ने इन सन्धियों और उनके सिद्धान्तों के नियमानुकूल होने 
को कभी स्वीकार नहीं किया। सर्वोच्च सत्ता का सिद्धान्त लेकर या छल-कपट से 
या साम्राज्यवादी लालसा से जो हस्तक्षेप होते थे, उनका अब हम अध्ययन करेंगे | 

सर्वोच्च प्रभुसत्ता (Paramoun acy) के अधिकार--क्राउन के सत्तारूढ़ 
होने से भी पहले कम्पनी ने छोटे-मोटे राज्यों पर अपना एकाधिकार प्रदर्शित 
करना आरम्भ कर दिया था। यह एकाधिकार किसी नियम या समझौते पर 
आधारित न होकर केवल कम्पनी की शक्ति पर आधारित था। परन्तु ये 
अधिकार केवल उन्हीं राज्यों तक सीमित थे जिन्हें अधीन राज्य' की संज्ञा 
दी गयी थी। कहा जाता है कि डलहौजी की नीति भी इसी पर आधारित थी। 

सन्‌ १८५८ के वाद उन अधिकारों को और अधिक बढ़ा दिया गया और वे 
संभी राज्यों पर, चाहे वे छोटे हों या बडे, लागू कर दिये गये। इस तरह छोटे-बड़े 
राज्यों का पुराना भेद-भाव समाप्त कर दिया गया। राज्यों ने क्राउन के इन 
अधिकारों को कभी मान्यता नहीं दी परन्तु क्राउन अपनी शक्ति से इन्हें उन पर 
थोपता था। उत्तराधिकारी मनोनीत करना, उत्तराधिकार को मान्यता देना, 
कुशासन होने पर राज्य में हस्तक्षेप करना, राजा को राज्यच्युत करना आदि 
अधिकार भी क्राउन के पास थे। 

उत्तराधिकारी का निर्णय तथा मान्पता--उत्तराधिकारी का निर्णय करने 
तथा उसे मान्यता देने का अधिकार भी कम्पनी ने अपने हाथ में यह कहकर ले 
लिया कि स्वामी को अपनी जागीरों के लिए ऐसे निर्णय आदि करने का पुर्ण 
अधिकार है। परन्तु इसका विस्तार ठीक ढंग से नहीं हुआ। पहले तो कम्पनी ने 
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कहा था कि उत्तराधिकारी निश्चित करने का कोई अधिकार नहीं है। वह 
केवळ अधीन' राज्यों के उत्तराधिकारियों को मान्यता दे सकती हूँ। परन्तु बाद 
में अधीन होने और न होने का भेदभाव समाप्त हो गया और तव १८९१ में लॉर्ड 
सैलिसवरी (Lord Salisbury) ने घोषित किया कि, “यह सरकार का कतंव्य 
और अधिकार है कि वह अपने अधीन संरक्षित राज्यों के उत्तराधिकारियों का 
निर्णय करे।” भारत सरकार ने घोषणा की कि बिना उसकी सहमति के कोई भी 
उत्तराधिकार मान्य नहीं होगा । परन्तु बड़े-बड़े राज्यों ने इस अधिकार को 
स्वीकृत नहीं किया। सरकार उत्तराधिकारी को प्रायः मान्यता दे देती थी परन्तु 
आज्ञा लेना तो आवश्यक था ही । कुछ उत्तराधिकार के मामलों में तो सरकार को 
हस्तक्षेप करना पड़ा था, जिनमें से प्रमुख हैँ--मनीपुर, कश्मीर और भूपाल | 
मनीपुर के राजा सूर चन्द्रसिह को सितम्बर १८९० में अपनी राजधानी से 
भागकर अँगरेजों की शरण में जाना पड़ा था क्योंकि युवराज ने सेनापति की सहायता 
से उसका राज्य हड़प लिया था। सरकार को यकीन हो गया कि.युवराज ही वास्त- 
विक उत्तराधिकारी है| इसलिए उसे महाराजा वनाने का निर्णय कर दिया गया। 
परन्तु विद्रोहियों को सरकार सहन नहीं कर सकती थी; इसलिए सेनापति को निकाल 
देने की आज्ञा दे दी गई। इस निर्णय के फलस्वरूप राज्य में विद्रोह हो गया जिसमें 
कुछ ART अफसर भी मारे गये। अन्त में विद्रोह का दमन कर दिया गया। 
विद्रोहियों पर अंगरेजो के खून का मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा दी गई। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप 
करने का पूरा अधिकार था। साथ ही उनके फैसले के विरोध में जो विद्रोह करते 
थे उन पर मुकदमा चलाकर सजा देने का भी सरकार को अधिकार था । एक विशेष 
आयोग (कमीशन) के सम्मुख युवराज पर भी महारानी विक्टोरिया के विरुद्ध 
युद्ध करने और अँगरेज अफसरों को मारने का मुकदमा चलाया गया और उसे 
फाँसी की सजा दी गई। 
कश्मीर की घटना से विदित हो जाता | कि सर्वोच्च सत्ता को उत्तराधिकार 
के मामळे में हस्तक्षेप करने का और एक राजा को हटाकर वास्तविक उत्तराधि- 
कारी को राज्य दिलाने का पूरा अधिकार था। कश्मीर का वास्तविक उत्तराधि- 
कारी हरिसिह था। परन्तु राजा अपने दत्तक पुत्र को Tet पर बिठाना चाहता था। 
सरकार ने हस्तक्षेप कर हरिसिंह को राजा स्वीकृत किया | इसी प्रकार भूपाल में 
भी सर्वोच्च सत्ता ने उनके अधिकारों की अवहेलना की | 
उत्तराधिकार स्वीकृत करने का घनिष्ठ सम्वन्ध गोद लेने की स्वीकृति तथा 
मान्यता देने से भी है। ५७ की क्रान्ति के बाद नरेशों दवारा गोद लेने के अधिकार - 
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को स्वीकृत कर लिया गया। कमजोर शासक के यहाँ रीजेण्ट चुनने का अधिकार 
भी क्राउन के पास था । राज्यों ने इसका विरोध किया, क्योंकि रीजेण्ट प्राय 
सरकार क राजनीत विभाग के व्यक्ति होते थे और वे नरेशों के एकाधिकार 
में हस्तक्षेप करते थे | 

हस्तक्षेप का अधिकार--१८५७ से पहले कुछ संधियों (जेसे 
मेसूर संधि में) यह शर्तं थी कि कुशासन होने पर कम्पनी हस्तक्षेप कर 
सकती हुँ। क्रान्ति के बाद हस्तक्षेप करना सर्वोच्च सत्ता का अधिकार 
मान लिया गया, भले ही संधि में यह शर्त हो अथवा नहीं। इसके लिए 
तकं दिया गया कि जब वे राज्यों के संरक्षण का भार लिये हुए हैं तो उनकी 
प्रजा का हित देखना भी तो उनका नैतिक कत्तव्य है । इस अधिकार को कार्यान्वित 
करने के लिये उन्होंने विशेष आयोग द्वारा कुछ राजाओं को सिंहासनच्युत भी किया, 
उनमें से मुख्य हुँ-वड़ौदा, कश्मीर, भरतपुर, अलवर और इन्दौर । बड़ौदा-तरेश 
पर उन्होंने विशेष आयोग (Special Commission) बिठाकर मुकदमा 
चलाया | इन्दौर, पटियाला और उदयपुर के नरेशों को सिंहासन छोड़ने को विवश 
किया। मैसूर का मामला दूसरे ही ढंग का है। कुशासन के आधार पर Slew ने 
मैसूर के राजा को सन्‌ १८३० में सिंहासनच्युत कर दिया था। पूरे पचास साल बाद 
सन्‌ १८८१ में मैसूर फिर उसी राजा के वंशजों को लौटा दिया गया। इससे क्रान्ति 
पश्चात्‌ राज्यों के प्रति अँगरेजों की नीतिं में परिवत्तंन होने का 
संकेत मिलता है। मैसूर से नई संधि की गई। इस संधि (Transfer of 
power) के अनुसार राजा को तभी तक शासन करने का अधिकार रहेगा 
जब तक वह संधि की शर्तों को मानता रहे । उनमें से प्रमुख शते ये थीं-- 
राजा हमेशा महारानी विक्टोरिया का स्वामिभक्त और अधीनस्थ रहेगा और 
उसके प्रति हमेशा अपने कत्तव्य का पालन करता रहेगा।* राजा को कोई अधिकार 
न होगा कि वह गवर्नेर-जनरल की पूर्वाज्ञा विना कोई किला बनवाये, या उसकी 
मरम्मत करवाये या अस्त्र-शस्त्र मँगाये या स्वयं बनवाये। अंगरेज जिस स्थानः 
को भी अपनी छावनी की स्थापना के लिए चुने, वह महाराजा को देना होगा। इनः 
छावनियों में आनेवाले माल पर कोई Git नहीं लगेगी। राजा न तो अन्य राजाओं 
से कोई सम्बन्ध रखेगा और न गैर-भारतीय को ही अपने राज्य में रहने की आज्ञा 
देगा। रेल, तार आदि बनाने के लिए राजा को जमीन निःशुल्क देनी होगी । 
भारत सरकार के सिक्के सर्वत्र मान्य होंगे। संधि के अन्त में लिखा गया :--- 


* Lec wamer : the Native states of India p. 176. 
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“मैसूर का महाराजा अर्थ-व्यवस्था के लिए गवनर-जनरल की सलाह और 
“सहमति लेगा. . . . . - महाराजा अपने कार्यों के बारे में, प्रजा को सुखी रखने 
“तथा ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध रखने के वारे में भी सलाह लेगा। 

इस प्रकार की संधि अन्य राज्यों के साथ भी की जाने लगी | लाडे कर्जन के 
-कार्यकाल में तो सरकार राजाओं के योरोप जाने को भी नियंत्रित करने लगी 
मानों वे भी किसी स्कल के विद्यार्थी हों। ore कर्जेन ने एक गती पत्र निकाला, 
“जिसमें कहा गया कि-- 

नरेशों के बार-बार देश से बाहर रहने का अर्थ है कि वे अपने कत्तव्य का 
“पालन नहीं करते और अपने राज्य के प्रति उदासीन हैं. . . .नरेशों के विदेश 
-गमन को केवल उन्हीं स्थितियों में प्रोत्साहित करना चाहिए जब कि उससे प्रजा 
और राजा दोनों का लाभ हो। जब नरेशों को विदेश जाने की आज्ञा दी जाती 
-है, तब उन्हें समझ लेना चाहिए कि उन्हें फिर जल्दी ही दुबारा विदेश जाने की 
- आज्ञा नहीं दी जायगी। उनके विदेश से आने और फिर दुवारा जाने की प्रार्थना 
-के बीच काफी समय गुजर जाना चाहिए। 

सर्वोच्च सत्ता का आधार लेकर अँगरेजो ने मैसूर की इस नई संधि का विस्तार 
-सब राज्यों तक कर दिया। इससे राजनीति-विभाग के हस्तक्षेप और भी बढ़ गये 
-और रेजीडेण्ट या एजेण्ट की शक्ति बढ़ गई। वास्तव में वही राज्य का शासक 
-होता था और राजा को उंगलियों पर नचाता था। १८७५ में भारत-यात्रा करते 
“समय प्रिस आफ वेल्स ने अपनी माता को लिखा था, “मुझे यह देखकर बड़ा दुःख 
“हुआ कि अँगरेज अफसर नरेशों के साथ धृष्टतापूर्ण वर्ताव करते हैं । यहाँ की शासन- 

व्यवस्था अनुचित है । रेजीडेण्ट अपने को राज्य के हर मामले में हस्तक्षेप करने 
का अधिकारी समझता Sl उसकी किसी भी वात का राजा विरोध नहीं करता। 
यदि राजा विरोध करे तो कुशासन का दोष लगाकर उसे सिंहासनच्यूत किया जा 
सकता el” 

मित्रता का नाता--- मैं राजाओं को अपना सहयोगी तथा मित्र मानता हूँ।” 

ये शब्द सन्‌ १८९९ में ग्वालियर में wis कर्जन ने कहे थे। इस सम्बन्ध से तथा 
सर्वोच्च सत्ता के अधीनस्थ होने के कारण भी, राज्यों को युद्ध बाह्य झगड़े आदिं 
'के मामलों में ब्रिटिश सरकार को सहयोग देने के लिए बाध्य होना पड़ा। 

राज्यों से यह उम्मीद की जाती थीं कि वे आवश्यकता पड़ने पर धन-जन सभी 

प्रकार से केन्द्रीय सरकार की सहायता करेंगे। शान्ति के दिनों में राज्यों में सीमित 


* Ronald shay, Life of Curzon p. 91 
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सेना होती थी और ag भी प्रायः उत्सवों आदि के लिए। युद्ध के दिनों में उनसे 
आशा की जाती थी कि वे अपनी समस्त जन-शक्ति सरकार के हवाले कर देंगे। 
साम्राज्य की रक्षा करने के लिए राज्यों को अपने खर्चे पर 'इम्पीरियल सविस 
टू प्स' रखने पड़ते थे। इस सेना को ब्रिटिश अफसर प्रशिक्षण देते थे और इसे 
केन्द्रीय सरकार के माँगने पर फौरन ही जाना पड़ता था । सन्‌ १९१४ तथा 
१९३९ के युद्धों में राज्यों की इन सेनाओं ने काफी भाग लिया; यहाँ तक कि कुछ 
नरेश स्वयं भी युद्ध-भूमि में गये। 

सरकार ने राज्यों में तार तथा रेलों का भी विस्तार किया और इस काम को 
आवश्यक बताया | किसी भी नरेश ने इसका इस डर से विरोध नहीं किया कि कहीं 
वे कृतघ्न न कह दिये जाये कुछ राजा ऐसे हैं जिनकी अपनी रेले थीं, परन्तु अधिकांश 
रेले ब्रिटिश सरकार द्वारा ही संचालित थीं। राज्यों की काफी जमीन इन रेलों से 
घिरी हुई थी। रेलों से राज्यों को भले ही थोड़ा बहुत लाभ भी हुआ परन्तु साथ 
ही व्यवसाय की दृष्टि से नुकसान भी कम नहीं हुआ। 

राज्यों पर कृपादृष्टि (१६०६-१९४७)--यह पहले ही कहा जा चुका है 
कि ब्रिटिश सरकार ने राज्यों के साथ अपने सम्बन्धो के वारे में चाहे कितने ही 
सुन्दर सिद्धान्त क्यों न रखे हों परन्तु उनका मुख्य घ्येय तो यही देखना 
था कि राज्य उनके लिए कहाँ तक उपयोगी है। मोटे तौर पर वेलेजली के 
गवर्नेर-जनरल रहने तक अँगरेजों ने अपने ही हित की दृष्टि से राज्यों को ज्यों 
का त्यों बनाये रखा, क्योंकि उन्हें आशा थी कि ये राज्य युद्ध-काल में सहयोगी- 
राज्य का काम देंगे। वेलेजली के बाद राज्यों को अपने साम्राज्य में आत्मसात्‌ 
करने की नीति पनपी, जिसके फलस्वरूप उन्हें १८५७-५८ की महान्‌ क्रान्ति 
का सामना करना पड़ा। इससे राज्यों को आत्मसात्‌ करने की नीति तो रुकी 
परन्तु साथ ही केन्द्रीय सरकार अपनी शक्ति भी अधिकाधिक बढ़ाने लगी और 
सर्वोच्च सत्ता समस्त राज्यों के साथ बिना भेदभाव के एक-सा बर्ताव करने लगी, 
यह सब १९०५ तक चला। इसके बाद राज्यों पर सरकार की कृपादृष्टि हुई । 
इस कृपादृष्टि के कारण थे- ब्रिटिश भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता, छाड कर्जन 
के कठोर बर्ताव के परिणामस्वरूप हुई दुर्गम परिस्थिति, भारतीय राष्ट्रीय-कांग्रेस 
के कार्यकलाप तथा एक महान्‌ यूरोपीय शक्ति रूस की जापान से पराजय की प्रति- 
क्रिया | बंग-भंग के बाद जो विप्लव फैला और उस समय जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
थी, उसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार को किसी न किसी का सहारा लेना आवश्यक 
हो गया। इसके लिए लाड मिण्टो ने दो का सहारा सबसे उपयुक्त समझा-एक 
तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रोत्साहित आगा खाँ और दूसरे भारतीय नरेशगण। लाडे 
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मिण्टो ने ब्रिटिश साम्राज्य के हित के लिए अधीनस्थ संघ' की नीति अपनाई जिससे 
भारतीय राष्ट्रीयता की वेगवती धारा को रोकने के लिए ये राज्य रोडे का काम 
कर सके | 

उक्त नई नीति का उद्घाटन BTS मिण्टो ने १९०९ के उदयपुर दरवार में 
किया, “मैने यह नियम बना लिया है कि जहाँ तक सम्भव हो, समस्त राज्यों पर 
एक ही कानून लागू न किया जावे, बल्कि उनकी वत्तंमान संधियों, स्वामिभक्ति, 
परिस्थितियों आदि को देखकर ही उनके साथ बर्ताव किया जावे ॥ ४ 

उक्त घोषणा के फलस्वरूप लार्ड कर्जन की समान बर्ताव की नीति में अन्तर 
आया। इससे यह भी अर्थ निकलता है कि सर्वोच्च सत्ता यह मानती थी कि 
समस्त राज्यों के सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से एक ही तरह के नहीं थे। 

राज्यों को पृथक्‌-पृथक्‌ रखने की पुरानी नीति भी समाप्त कर दी गई। राज्यों 
के पारस्परिक सम्बन्ध फिर चाळू हो गये और वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप 
से भी अपने अथवा ब्रिटिश भारत के मामलों में भाग लेने लगे। इससे अँगरेजों का 
मन्तव्य यह था कि नरेशो में और सर्वोच्च सत्ता में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाय । 
इस नई नीति में भी राज्य की प्रजा नगण्य रही | सन्‌ १८६१ में पटियाला के महाराजा 
भारतीय विधान परिषद्‌ के लिए नामजद किये गये। छार्ड लिटन का विचार था 
कि नरेशो की 'प्रिवी कौन्सिल' स्थापित की जाय परन्तु ऐसा न हो सका । लाडे 
कर्जन भी “नरेश परिषद्‌! बनाना चाहते थे परन्तु असफल रहे। इसका कारण था 

परिस्थितियों का प्रतिकूल होना। १९०५ में परिस्थितियाँ वदलीं। नरेशों का 

महत्त्व बढ़ा और लाड मिण्टो ने भारत-सम्वन्धी मामलों में उनकी राय लेने की 
नीति आरम्भ की । उसने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और सर्वोच्च सत्ता 
आपस में एक दूसरे के प्रति रुचि छें। इस नई नीति के लिए उसने नरेशों की शाही 
परिषद्‌ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा परन्तु वह कार्यान्वित न हो सका। “फिर 
भी उसने नरेशों से सलाह लेने की परम्परा जारी रखी ताकि वे अपने को शाही 
शासन का प्रमुख अंग समझें। अन्त में सलाहकार-समिति के रूप में नरेन्द्र-मण्डल 
की स्थापना हुई। i 

उक्त नीति के फलस्वरूप नरेशों को राजनीति-विभाग की ज्यादतियों के 
विरोध में अपनी शिकायतें रखनें का साहस हुआ। माण्टेग्यू-मि्न (Montagu 
Mission) ने उनके सुझावों को माना और कहा कि ब्रिटिश भारत तथा राज्य- 
सम्बन्धी प्रइनों के लिए उनकी एक स्थायी सलाहकार समिति स्थापित की जायगी | 


* Buchan, Life of Lord Minto p. 298 
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मिशन के सुझावों पर भी राज्यों ने विचार किया परन्तु राज्यों का महत्त्व किस आधार 
पर बड़ा-छोटा माना जाय, इस वारे में कोई निर्णय न हो सका। अन्त में सलामी 
में तोपों की संख्या को ही राज्यों के वर्गीकरण का आधार मान लिया गया । 

भारत के ३ क्षेत्रफल में राज्य फैले हुए और इनकी कुल आवादी भारत की 
समस्त आवादी का इ थी। राज्य इस प्रकार थे । 

(१) उत्तर-परिचिम में जम्मू-कश्मीर राज्य, (२) पंजाब में ३४ राज्य, 
(३) उत्तर प्रदेश में ३ राज्य, (४) विहार तथा उड़ीसा में २६ राज्य, (५) 
बंगाल, आसाम और सीमान्त उत्तर-पूर्व में ४ राज्य, (६) सीमान्त पश्चिम में २ 
राज्य, (७) पश्चिमी भारत राज्य-ऐजेन्सी के २०६ राज्य, (८) राजपूताना 
के २१ राज्य, (९) ग्वालियर, (१०) मध्य भारत के ९० राज्य, (११) मध्य 
प्रदेश के १५ राज्य, (१२) बड़ौदा, (१३) बम्बई के ५ राज्य, (१४) दक्षिण 
में मैसूर तथा हैदराबाद और (१५) मद्रास के ५ राज्य। इस प्रकार समस्त भारत 
में विभिन्न प्रकार के ५६३ राज्य थे । 

नरेन्द्र मण्डल का १९२१ में कन्नाट के ड्यूक (Duke of Cannaught) 
ने उद्घाटन किया था। इसके १२० सदस्य थे, जिनमें से १०८ प्रतिनिधि उन 
राज्यों के थे जिन्हें २१ से ९ तोपों की सलामी दी जाती थी। १२ सदस्य १२७ 
राज्यों में से चुने जाते थे। बाकी ३२७ राज्यों का कोई भी प्रतिनिधि इस मण्डल 
में नहीं था! मण्डल का अध्यक्ष वायसराय होता था। मण्डल साल में कम से कम 
एक बार अवश्य ही अपनी वैठक करता था जिसमें वायसराय द्वारा रखे कार्यक्रम के 
अनुसार विचार-विमश होता था । र 

मण्डल ने राजनीति-विभाग के व्यवहार का प्रश्‍न उठाया और उसके अधिकार 
निर्धारित करने पर जोर दिया। मण्डल ने सीमाशुल्क, उत्पादनशुल्क, नमक, 
रेलवे तथा तार आदि समस्त भारत से उगाहे जानेवाळे करों का कुछ हिस्सा राज्यों: 
को मिलने का प्रन भी उठाया। राज्य सम्बन्धी सरकार का केन्द्रीय सरकार से 
कया सम्बन्ध रहेगा, इसके भी सिद्धान्त निर्धारित करने को कहा गया। राज्यों : 
को डर था कि कहीं सरकार सब पर एक से नियम लागू न कर दे । इससे राज्यों का 
अपना कोई महत्त्व नहीं रह जाता था और उनकी गणना भी साधारण प्रजा में ही 
होने रूगेगी । 

लाउ रीडिंग का निजाम को पत्र-मार्च १९२६--उक्त जटिलताओं के बीच 
में भी नरेशगण इस बात पर खुश थे कि अब केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप कम हो 
जायँगे । परन्तु उनके इस विचार पर उस समय बड़ा धक्का पहुँचा जब २७ मार्च 
१९२६ को लाड रीडिंग ने निजाम को एक पत्र भजा । निजाम ने बरार वापस 
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माँगा था और कहा था कि वह भी अपने राज्य में उतना ही स्वतन्त्र शासक है 
जितनी कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सरकार । इसी के उत्तर में लॉड रीडिंग ने 
उक्त पत्र भेजा | 

पत्र में लिखा था, “ब्रिटिश क्राउन की एकाधिकारी सत्ता भारत में सबसे बड़ी 
है, कोई भी राजा उससे बराबरी का दावा कहीं कर सकता। क्राउन की उच्च सत्ता 
किन्हीं संधियों अथवा समझौतों पर आधारित न होकर स्वतन्त्र रूप से है। संधि 
और समझौतों का हम सम्मान करते हैं परन्तु ब्रिटिश सरकार का उससे भी वड़ा 
कत्तंव्य और अधिकार है भारत भर में अमन और शान्ति स्थापित करना । 

“दूसरी वात है ब्रिटिश सरकार का राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
करना। इसमें भी कुछ कारणों के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन को अपनी उच्च सत्ता 
का प्रयोग करना पड़ता है ।. . . . साम्राज्य के हित की दृष्टि से अथवा जहाँ राजाओं 
द्वारा जनता अधिक प्रताड़ित होती है, वहाँ सर्वोच्च सत्ता का पूरा-पूरा उत्तरदायित्व 
है कि वह शान्ति एवं अमन के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करे। राज्यों के जो विभिन्न 
आन्तरिक एकाधिकार हैं, वे सब सर्वोच्च सत्ता के उत्तरदायित्व पर निर्भर करते 
Zl... .आपको (निजाम को) जो “वफादार साथी' की पदवी मिली हे उसके 
अर्थ यह नहीं हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो राज्य हैं उनसे आपको अलग 
रखा जाय।”* _ ; 

सर्वोच्च सत्ता का एक कार्य दरबारों को छिन्न-भिन्न करना भी था। इस प्रश्न 
पर विचार करने के लिए १९२६ में नरेन्द्रमण्डल ने एक कमेटी बनाई और नवम्बर 
१९२६ में उस कमेटी को वायसराय से विचार-विमर्श करने का अधिकार दिया गया, 
नरेशों ने इस बारे में खोज-वीन करने पर जोर दिया। इसे वायसराय ने मान लिया 
ओर दिसम्बर १९२७ में सर हार्कोट वटलर (Sir Hercourt Butler) की 
अध्यक्षता में वटलर कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी का कार्यक्रम, जुलाई में 
शिमला में राजनीति अधिकारियों के सम्मेलन में वायसराय ने पहले ही से निर्धारित 
कर दिया था। 

दटलर कमेटी- अँगरेज चाहते थे कि उनके पास अधिक से अधिक अधिकार 
सुरक्षित रहें। अपना प्रभुत्व बनाये रखने के लिए राज्य और बाकी ब्रिटिश साम्राज्य 
के बीच अन्तर रखने के लिए कुछ नये सिद्धान्तों की आवश्यकता पड़ गई थी। 
| इन नये सिद्धान्तो का निर्माण बटलर कमेटी ने किया और ऐसा करने में वे अपनी 


* A. C. Banerji Indian Constitutional Documents vol. III 
page 411-415 
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अधिकार-सीमा से भी बाहर चळे गये। उनका सिद्धान्त था कि राज्य भारत सरकार 
के अधीन नहीं हे बल्कि 'क्राउन' के अधीन हैं। इस प्रकार उन्होंने राज्यों और” 
वाकी भारत के बीच चीन की दीवाल' खड़ी कर दी। हर देश-प्रेमी समस्त भारत 
को एक करना चाहता था। यह निर्णय उनकी भावना के विरुद्ध रहा। 

राज्यों का “क्राउन” के साथ सीधा सम्बन्ध अगस्त १९२७ की घोषणा से आरम्भ” 
हुआ। राज्य प्रान्तीय सरकार से अलग होकर केन्द्रीय सरकार के सीधे सम्पर्क में: 
आ Wal मांण्टेग्यू-चेम्सफोडं रिपोर्ट (Montagu-Chemsford Report) 
के वारे में इन्दौर के महाराजा ने एक प्रेरणात्मक पत्र लिखा । उन्होंने लिखा, 
“महाराजा की संधि ब्रिटिश सरकार से है, जिसका संचालन इँगलैण्ड के सम्राट्‌ 
की ओर से वायसराय करता है । इन्दौर राज्य भी ब्रिटिश भारत के साथ ग्वालियर 
और हैदराबाद की तरह सहयोगी-राज्य जैसा सम्बन्ध रखता है। ये सभी राज्य ` 
अपने में स्वतन्त्र हैँ और इनको परस्पर जोड़ने में ब्रिटिश सरकार एक Waar 
का काम करती है।” इस पत्र की प्रशंसा डाक्टर कीथ (Dr. Keith) और 
सर लैस्ली स्काट (Sri Leslie Scott) जैसे तत्कालीन सुप्रसिद्ध संविधान-- 
विशेषज्ञों और वकीलों ने की । डा० कीथ ने लिखा, “यह महत्त्वपूर्ण बात है कि राज्यों ` 
का सम्वन्ध 'क्राउन' से है, भारत-सरकार से नहीं। इससे भारत में उत्तरदायित्व 
पूर्ण सरकार स्थापित करने में जटिलता आ गई है । स्पष्ट है कि बिना राज्यों की 
स्वीकृति के 'क्राउन' अपने अधिकारों को भारत-सरकार' को नहीं सौंप सकता* ।” 
यही बात सर छैस्ली स्काट ने, जिसने नरेन्द्रमण्डलू की कमेटी ने वटलर कमेटी के 
सम्मुख उनका मामला प्रस्तुत करने के लिए रखा था, वकीलों की एक त्रैमासिक 
पत्रिका (Law Quarterly Review) में अपने एक लेख में कही। लेख में. 
care ने पाँच बातें रखीं जिनमे से दो उल्लेखनीय हे एक तो यह कि संधियाँ 
एकाधिकारियों-क्राउन और राज्य के वीच हुई हैं; कम्पनी या भारत-सरकार 
के साथ नहीं। दूसरे संघियों में नरेशों ने क्राउन' का विश्वासपात्र होने का आइवा-- 
सन दिया है और 'क्राउन' इसे किसी तीसरी पार्टी को हस्तान्तरित नहीं कर सकता। 
सर्वोच्च सत्ता होने के नाते ब्रिटिश सरकार ने राज्यों की रक्षा का भार अपने ऊपर 
लिया। इसलिए इस उत्तरदायित्व के कारण वह हर प्रकार की सैनिक तथा नौसैनिक 
सहायता ले सकती थी। अब वह यह शक्ति किसी भी अन्य को हस्तान्तरित नहीं 
कर सकती, चाहे वह फ्रांस हो, चाहे जापान, यहाँ तक कि ब्रिटिश भारत को भी | 

नरेश-गण उक्त सिद्धान्त से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इससे. वे. 'उत्तरदायित्व-- 
3000000001 


* A, B. Keith. Emprie Survey Series, p. 250: 
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पूर्ण सरकार,की जिसे वे ठीक-ठीक जानते भी न थे,परेशानी से बच जाते थे। राज्यों 
तथा भारत की जनता के लिए तो यह सिद्धान्त एक प्रतिभावान्‌ की ऐसी साहसिक 
तथा चतुराईपूर्ण कल्पना थी, जिसका ऐतिहासिक तथ्यों से कुछ भी सम्बन्ध न 
हो। नरेशों ने माँग की कि बिना उनकी पूर्वे सहमति के उन्हें किसी भी अन्य सरकार 
से सम्बन्ध जोड़ने को न कहा जाय और साथ ही उस सरकार के अधिकार भी सीमित 
हों तथा अधिकारों की भी स्वीकृति नरेशों से ली जाय। राज्यों को संयुक्त-राज्य 
संघ में मिलाने की उक्त शर्तों को इस सिद्धान्त के ही आधार पर, १९३५ के ऐक्ट 
के साथ जोड़ा गया। 

जिस समय नरेशगण अपने सिंहासन की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन से ये नये सम्बन्ध 
जोड़ रहे थे; उस समय उनकी प्रजा, ब्रिटिश भारत की जनता से अनुप्राणित होकर 
स्वतन्त्र होने और गणतन्त्र स्थापित करने की भावना से प्रभावित हो रही थी | 
देशी राज्य-जन-सम्मेलन (Indian States Peoples’ Conference) के अध्यक्ष 
कांग्रेस के सुप्रसिद्ध नेतागण चुने जा रहे थे। और इसी माध्यम से कांग्रेस उन्हे 
सहायता दे रही थी। देशी राज्यों में जो हाल ही में परिवत्तेन हुए, जैसे सर्वोच्च 
सत्ता का विलयन राज्यों का भारत-संघ में मिलना आदि, उनका वर्णन अन्य अध्यायों 
में किया जायगा। 
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. चाइसवोँ अध्याय 
भारत ओर उसके पड़ोसी 


वैदेशिक नीति का स्वरूप- अँगरेजो के अधीन होने के .कारण भारत की 
अपनी कोई विदेशी नीति नहीं थी । इँगलैण्ड ने जिन युद्धों में भाग लिया उनमें 
विवश होकर, भारत को भी भाग लेना पड़ता था। भारत की वैदेशिक नीति 
लन्दन में निर्धारित की जाती थी. १८५८ के वाद तो भारत की विदेश-नीति 
पूर्णतया अँगरेजों द्वारा ही निर्धारित होने लगी । 

ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और वर्मा भारत' के पड़ोसी देश हैं। 
अत: भारत उनके सम्पर्क में आया। भारत में अँगरेजी साम्राज्य की स्थापना 
के समय इनमें से कोई भी देश इतना शक्तिशाली नहीं था जिससे भारत को खतरा 
पैदा होता। अंगरेजों की यह परम्परा थी कि वे अपने बचाव के लिए दूसरों का 
सहारा लेते थे। दूसरे इन राज्यों की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी थी कि उनसे 
मैत्री सम्बन्ध बनाये रखना आवश्यक था अन्यथा संसार के शक्तिशाली राष्ट्र-- 
रूस, अमेरिका, फ्रांस आदि इनको भड़का कर अपना उल्लू सीधा कर सकते थे। 

भारत का उत्तर-पश्चिमी सीमान्त- पंजाब और fer की विजय से 
ब्रिटिश भारत की सीमा विलोचिस्तान तक पहुँची। इससे आगे एक और 
ईरान और दूसरी ओर अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान से आगे आक्सस 
घाटी, इससे आगे बुखारा, खीव और समरकन्द और फिर रूस था। दुर्गम 
तथा अगम्य पर्वत-मालाएँ भारत को ईरान तथा अफगानिस्तान से अलग 
करती Fl ईरान की ओर बोलन का पहाड़ी दर्रा तथा अफगानिस्तान 
की ओर खबर और खोजक का दर्रा है। इस क्षेत्र में पहाड़ी आदिम जातियां रहती 
हैं जो उत्कट देशभक्त तथा स्वतन्त्रताप्रेमी हैं। ये लोग बड़े दृढ़ और सहनशील 
होते हैं। 

'इरान और अफगानिस्तान की सैनिक शक्ति क्षीण हो चुकी थी और उत्तर- 
पदिचम के इन दर से भारत को अब बाहरी हमले का भय नहीं रह गया था। 
पर १९वीं शताब्दी के आरम्भ में नेपोलियन की शक्ति बढी और उत्तर परिचिम 
की ओर से भारत को उसके हमले का खतरा पुनः पैदा होने लगा। BTS मिटो सिंघ, 

३८ ; ; 
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५९४ अर्वाचीन भारत का 


लाहौर और काबुल के दरबारों में कूटनीतिक मिशन लेकर गया जिसका उद्देश्य 
नैपोलियन के खतरे से बचने के लिए इन राज्यों को मध्यवर्ती राज्य बनाना था । 
जब यह खतरा टळ गया तो रूस और ईरान की मैत्री को देख कर पुनः अँगरेजों का 
माथा ठनका और उत्तर-पश्चिम में उनके हित परस्पर टकराये, इसीके परिणाम- 
स्वरूप अँगरेजों और अफगानिस्तान के बीच प्रथम अफगान-युद्ध हुआ | 

इसके उपरान्त पूरे १० वर्ष तक भारत और अफगानिस्तान के वीच पर्दा 
पड़ा रहा। उन दिनों लाडे आकलेण्ड की नीति के शिकार दोस्तमुहम्मद ने काबुल 
में पुनः अपनी स्थिति कायम कर ली । द्वितीय पंजाव-युद्ध के दौरान में उसने पेशावर 
को प्राप्त करने की आशा से अंगरेजों के विरुद्ध सिक्खों से मैत्री जोड़ी। 

उत्तर-पश्चिम हमेशा दुतरफी समस्या का विषय वना रहा है। एक स्थानीय 
समस्या, जिसका मुख्य सम्बन्ध आदिम जातियों में शान्ति कायम रखना और 
लूट-खसोट के लिए मैदानों की ओर बढ़ने से उन्हें रोकना था। दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्या, जिसका सम्वन्ध, ईरान और अफगानिस्तान से मैत्री सम्बन्ध कायम 
रख उन्हें रूस तथा फ्रांस के आक्रमणों के विरुद्ध मध्यवर्ती राज्यों के 
रूप में कायम रखना था । अपनी इस उद्देश्य-पूत्ति के लिए कूटनीति 
का जाल फैला कर उन्हें ईरान और अफगानिस्तान को परस्पर भिड़ाये 
रखना पड़ता था। पहले हम अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का ही उल्लेख करेंगे | ईरान 
और अफगानिस्तान के साथ ब्रिटेन के सम्बन्धों में कभी कटुता और कभी शान्ति 
रही है। भूमध्य सागर की ओर से भी मागं अवरुद्ध पाकर रूस मध्य एशिया में 
पूवं की ओर बढ़ा। वहां भी ये लोग उसी प्रकार बढ़े जिस प्रकार अँगरेज भारत में 
बढ़े थे। यूरोप में रूस ने धमकियाँ देने की नीति अपनायी और यूरोप-सम्बन्धी 
राजनीतिक निर्णयों पर इनका असर भी पड़ता था । क्रीमियन युद्ध में रूस और ब्रिटेन 
एक दूसरे के विरोध में आये। उनकी शत्रुता से दोस्त मुहम्मद बड़ा भयभीत हुआ। 
वह यह नहीं भूला था कि १८३७ में उसे उनसे शत्रुता करने के कारण अपना राज्य 
खोना पड़ा था। उसने जान लारेंस से संधि की वातचीत करने के लिए १८५५ में 
अपने लड़के गुलाम हैदर खान को जमरूद भेजा। पर इस मुलाकात का कोई 
निश्चित परिणाम नहीं निकला, क्योंकि उस समय डलहौजी किसी प्रकार का 
समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। दोनों में जो संधि हुई थी उसमें यह 
उल्लेख किया गया था कि (१) कम्पनी और दोस्तमुहम्मद के बीच स्थायी 
मैत्री होनी चाहिए, (२) कम्पनी को अमीर के आन्तरिक मामलों 
में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, (३) और अमीर को कम्पनी के मित्रों का 
मित्र और शत्रुओं का शत्रु होना चाहिए। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत और उसके पड़ोसी ५९५ 


रूसियों के भड़काने पर ईरानियों ने १८३७ में जब हिरात (Herat) पर 
अधिकार कर लिया तो इस संधि को और अधिक निश्‍चित रूप दिया गया। दोस्त 
मुहम्मद स्वयं जमरूद के पास आया। भारत-सरकार ने उसे राजकीय सहायता 
दी जिसके बदले में दोस्तमुहम्मद ने अफगानिस्तान में अँगरेजों को ठहरने की 
स्वीकृति दे दी । दोनों में यह भी समझौता हुआ कि. विरोध शान्त होने पर राजकीय 
सहायता वन्द कर दी जायगी और अफगानिस्तान से अफसरों को हटा कर कम्पनी 
के प्रतिनिधि के रूप में कावुल में एक राजदूत नियुक्त कर दिया जायगा । 

हिरात से ईरानियों के हटने पर ब्रिटिश अफसर भी वापस बुला लिये गये और 

काबुल में कम्पनी के प्रतिनिधि के रूप में गुलाम हुसेनखाँ को नियुक्त कर दिया गया। 

शेरअली को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के वाद दोस्तमुहम्मद की 
सन्‌ १८६३ में मृत्यु हो गई। परन्तु कुछ लोगों ने शेरअली को उत्तराधिकारी 
मानने से इनकार किया और फलस्वरूप गृह-युद्ध छिड़ गया। भारत-सरकार इस 
झगड़े में तटस्थ रही। अन्त में १८६८ में शेरअली सफल हुआ। उसे काबुल का 
शासक मान लिया गया और ६ लाख रुपये की राजकीय सहायता भी दी गई। 
वायसराय ने भारतसचिव से काबुल के शासक को अस्त्र, शस्त्र और अर्थ से स्वेच्छा- 
नुसार सहायता देने की अनुमति माँगी। 

इस राजकीय सहायता की स्वीकृति का स्पष्ट अर्थ था--लारेंस की नीति का 
परित्याग । उत्तर-पश्चिम में रूसी खतरे का सामना करने के सम्बन्ध में दो विभिन्न 
विचार-धाराएँ बन गईं। 

एक का सम्बन्ध जान लारेस से था, जिसे 'मास्टर्ली इनेक्टिविटी' कहा जाता 
था और दूसरी को फारवर्ड स्कूल' कहा जाता था। दोनों ही नीतियाँ इस बात 
को मानती थीं कि काबुल का ईरान के हाथ में चला जाना भारत,के लिए खतरनाक 
है, पर लोगों में इस बात पर मतभेद था कि इसे किस प्रकार रोका जाय। 

लारेंस-नीति थी कि अफगानों को यह आइवासन दिया जाय कि उनके आन्त- 
रिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जायगा और साथ ही रूसियों 


को एशिया में कुछ खास स्थानों से आगे नहीं बढ़ने दिया जायगा। इस अन्तिम बात . 


को लोग भूल गये और आलोचको ने इसे मास्टर्ली इनेक्टिविटी' कहा । 

दूसरी नीति के समर्थक इस वात को मानते थे कि अफगानों से मित्रतापूर्वक 
कहा जाय कि वे अपने यहाँ राजदूत और रेजीडेंट की नियुक्ति करके ब्रिटिश संर- 
क्षण स्वीकार कर लें। लारेंस की नीति के समर्थकों का यह कहना था कि इस तरह 


के प्रस्तावों से अफगातों में सन्देह पैदा होगा और वे अच्छी तरह जानते हैं कि संर- 


क्षण का अर्थ अप्रत्यक्षतः गुलामी है। 
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इसी बीच रूसी मध्य एशिया में अबाध गति से आगे बढ़ रहे थे। सन्‌ १८६७: 
में रूसी तुकिस्तान में नया प्रान्त वना। बाद में समरकन्द भी मिला लिया गया। 
उस समय रूस और ब्रिटेन के सम्बन्ध अच्छे नहीं थे । मध्य एशिया में रूस की प्रगति 
देखकर भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगह अँगरेजों का माथा ठनकने लगा। काबुल 
के अमीर को भी बेचैनी हुई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसके देश की 
स्थिति ऐसी है कि वह अलग रहने की नीति नहीं अपना सकता | वह यह भी जानता 
था कि दोनों ही साम्राज्यवादों की विभीषिका उसके सामने है। इसलिए उसकी 
नीति अपने देश को युद्ध-क्षेत्र बनाने से बचाने की थी। मध्य एशिया में रूस की 
सवेग प्रगति से उस समय लोगों में रूसी हौवा का भय और भी बढ़ गया। 
` १८६८ में सर हैनरी रालिन्सन (Sir Henry Rawlinson) ने मध्य 
एशिया के वारे में एक ज्ञापन लिखा और रूसी खतरे का उल्लेख किया। उसने 
इस खतरे से बचने के लिए ज्ञापन में कुछ सुझाव भी दिये। रालिन्सन के ज्ञापन 
का शेरअली को ६ लाख रुपये की राजकीय सहायता की स्वीकृति मिलने पर 
कितना असर पड़ा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर यह निश्चित है कि 
स्वीकृति से पहले ज्ञापन कलकत्ता पहुँच गया था। लेकिन उसके सुझावों को नहीं 
माना गया, क्योंकि ब्रिटेन तथा भारत दोनों ही जगह अधिकारियों की यह राय 
थी कि कोर्ट आफ सेंट पीटसंवर्ग के साथ बात कर ली जाय कि मध्य एशिया 
में उनके क्या-क्या इरादे Sl उन्हें नमता-पुवेक सूचित कर दिया जाय कि उन्हें 
अपनी सीमा से सम्बद्ध देशों और अफगानिस्तान में कोई हस्तक्षेप नहीं करने दिया 
जायगा। १८६९ में लाडं क्लैरेण्डन (Clerendon) द्वारा शुरू की गई वार्ताओं के 
परिणामस्वरूप रूस ने अफगानिस्तान की सीमा आक्सस के ऊपरी भाग (F. 
Goldsmith) तक्‌ मान ली। परन्तु वह गुप्त रीति से खीव पर हमला करने की 
योजना बनाता रहा और अन्त में १८७२ में उसने खीव पर घावा बोल दिया। 

दोरअली की निराशा--सिंहसनारूढ़ होने पर शेरअली ने ब्रिटिश सरकार 
के साथ अपने सम्बन्धों को दृढ़ करना चाहा। अव लाडं लारेंस की जगह भारत का 
वायसराय लाड मेयो बन चुका था। उस समय १८६८ में अम्बाला में वायसराय 
के साथ अमीर की मुलाकात का प्रबन्ध किया गया। २७ फरवरी को एक विशाल 
दरबार किया गया। wre मेयो ने अमीर का बड़ा भव्य स्वागत किया परन्तु उस 
समय वह अमीर को सहानुभूति और सद्भावना के अलावा और कुछ न दे सका। 
शेरअली रूस के विरुद्ध निश्चित संधि करने के लिए अम्बाला आया था। अपने 
उत्तराधिकारी को मान्यता दिलाना तथा घरेलू उपद्रवो के विरुद्ध आइवासन प्राप्त 
करना भी उसके अम्बाला-आगमन के घ्येय थे। पर वह अम्बाला से निराश होकर 
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लौटा। यह ऐसा मौका था कि अँगरेज उसे अपना मित्र वना सकते थे पर ब्रिटिश 
सरकार ने ढीले-ढाले अश्वासन देकर यह अवसर खो दिया। उसके लिए राजकीय 
सहायता में भी कोई वृद्धि नहीं की गई। 

शेरअली के अम्बाला दरवार से निराश लौटने की खबर रूस को १८७७ 
में मिली । ताशकन्द के रूसी गवने र-जनरळ काउफमन्न (Kaufmann) के नम्रता 
भरे पत्र शेरअली के दरवार में पहुँचे। अंगरेजो के प्रति अपनी सच्चाई प्रकट करने 
के लिए शेरअली ने उत्तर के लिए वे पत्र वायसराय के पास भेज दिये। 

सीस्तानविभाजन, १८७१--अम्वाला दरवार से निराश होने के बाद 
शेरअली को एक और सदमा लगा। सर एफ० गोल्डस्मिथ (Sir F. Goldsmith) 
ने १८७१ में सीस्तान का विभाजन कर दिया। यह निर्णय वास्तव में अफगानिस्तान 
के हितों के विरुद्ध था। सीस्तान प्रान्त के लिए ईरान और अफगानिस्तान में 
झगड़ा चल रहा था। लाडं मेयो के सुझाव के अनुसार शेरअली सारे मामले 
को सर एफ० गोल्डस्मिथ के आगे निर्णय के लिए रखने को सहमत हो गया था। 
गोल्डस्मिथ ने विभाजन की नीति अपनाई। अमीर को नितान्त बंजर और 
जलविहीन हिस्सा मिला। शेरअली ने अन्तिम निर्णायक, ब्रिटिश विदेश सचिव 
से अपील की पर कोई लाभ न हुआ। इस निर्णय से अँगरेजों की नीयत के प्रति 
शेरअली को और भी अधिक शक पैदा हो गया क्योंकि अम्बाला-सम्मेलन के वाद 
अँगरेंजों ने उस पर यह दूसरी चोट की थी। फिर भी उसने अंगरेजों के प्रति 
सहानुभूति-पूर्ण रुख बनाये रखा । 

इस वीच लाडं मेयो के स्थान पर लाडे नार्थत्रुक भारत के वायसराय होकर आये 
और १८७३ में रूस खीव को जीत कर आगे बढ़ा। इससे पहले ही शेरअली ने 
अंगरेजों को इस अंदेश के बारे में बता दिया था परन्तु उन्होंने तब इसे कोई महत्त्व 
नहीं दिया और आश्वासन feat था कि रूस ने अंगरेजों को विश्वास दिलाया है 
कि वे अफगानिस्तान पर आक्रमण नहीं करेंगे। उस समय भी शेरअली ने अँगरेजों 
पर अधिक विश्वास नहीं किया था, खीव के विजित हो जाने के बाद शेरअली 
की उक्त सूचना को महत्व मिलने लगा । 

शिसला-अघिवेशन : जलाई १८७३--यूरोप में होनेवाली हलूचलों के 
फलस्वरूप रूस को अपना राज्य भूमध्य सागर की ओर बढ़ाने में प्रोत्साहन मिला। 
जमंनी को संगठित करनेवाले बिस्मार्क ने इसमें योग दिया। १८७० में रूस ने 
काळे सागर सम्बन्धी तटस्थता की पेरिससन्धि तोड़ दी। इंगलेण्ड के रलेडस्टन 
मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकार कर लिया। बालकान राज्यों तथा समस्त पूर्वं का प्रश्‍न 
फिर उठने लगा। काफी समय पहले ही से रूस, पेरिस की; संधि (१८५६) 
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को अन्तिम निर्णय मानने के लिए तैयार न था। इंगलैण्ड और रूस के अपने-अपने 
हित इतने भिन्न थे कि उन्हें स्वभावतः एक दूसरे का विरोधी होना पड़ा। | 

उक्त परिस्थिति के कारण लाड नार्थत्रुक ने १८७३ में शेरअली से प्रार्थना की 
कि वह कावुल में अँगरेज राजदूत रखे। शेरअली ने उत्तर दिया कि वह वायसराय 
के विचारों को जानने के लिए अफगानी दूत भेजना चाहता है। जुलाई १८७३ 
में शिमला सम्मेलन हुआ। वहाँ अमीर के राजदूत नूर मुहम्मद खाँ ने वताया कि 
अमीर को रूस से भय है और वक्‍त पड़ने पर ATT. FAT ठोस सहायता देंगे, इसका 
निर्णय हो जाना चाहिए। साथ ही इस सहायता की खुलेआम घोषणा भी हो जानी 
चाहिए। | 

नूर मुहम्मद ने स्पष्टतः बताया कि अमीर को रूस के आश्‍्वासनों पर विशवास 
नहीं है। अँगरेज पहले भी उनके शिकार'हो चुके हैं। नाथंब्रुक अमीर की बातों 
से काफी प्रभावित हुआ। उसने इँगलैण्ड को तार भेजा कि उसे अमीर को यह 
आइवासन देने की आज्ञा दी जाय कि, यदि विदेश नीति के सम्वन्ध में अमीर 
हमारी समस्त सलाहें माने तो हम उसे घन, अस्त्र-शस्त्र तथा सेना द्वारा सहायता 
देंगे ताकि वह बाह्य आक्रमणकारियों को अपने देश से बाहर निकाल सके। वहाँ 
क्या आवश्यकता पड़ेगी, इसका निर्णय हम ही करेंगे। = 

इंगलैण्डस्थित भारत सचिव इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। उसने तार 
से उत्तर दिया, “मन्त्रिमण्डल का विचार है कि आप अमीर को यह सूचना दे दें कि 
हमें युद्ध की कोई आशंका नहीं है। और न इसका कोई कारण ही है। फिर भी 
आप अमीर को आश्‍वासन दें कि हम सन्धि के अनुसार अफगानिस्तान का ही 
पक्ष लेंगे, वशत कि वह बाह्य मामलों में हमारी सलाह माने ।” 

शिमला-सम्मेलन में उक्त अस्पष्ट आश्वासन से शेरअली को विश्‍वास हो 
गया कि उसे अँगरेजों पर अविक भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वे समय और 
परिस्थितियाँ देखकर जो काम करेंगे, वह अपने ही हित के लिए करेंगे, उसके (शेर- 
अली) हित को देखकर नहीं। रूस के आइवासन के प्रति अगरेजों का विश्वास 
देखकर शेरअली को बुरा लगा, विशेषकर तब जब कि उसे मालूम हुआ कि अँगरेज 
अपने राज्य के सीमान्त और रूस के विस्तार के बीच उसके राज्य को मध्यस्थ 
(बफर) राज्य बनाना चाहते हूँ। शेरअली ने तूरमुहम्मद के शिमला से लौटने 
के बाद वायसराय को जो पत्र लिखा उसमें शिमला-सम्मेलन की विफलता से हुई 
उसकी निराशा स्पष्ट झलकती हू, उसने अन्त में लिखा था कि नूरमुहम्मद को शिमला 
भेजना वेकार ही हुआ। क्योंकि ऐसे आश्वासन तो अम्बाला में ही मिल चुके थे। 

रूसी हौवा और नीति-परिबर्तन--१८७४ में ग्छैडस्टन मन्त्रिमण्डल की हार 
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हुई और डिजरायली (Disraeli) के प्रधान AAA में टोरी सरकार बनी। 
लार्ड सेलिसवरी राज्य-सचिव वना । अफगानिस्तान के वारे में अग्रगामी विचार- 
धारा की नीति फिर अपनाई जाने लगी। वंगाळ का भूतपूर्व गवर्नेर सर वार्टल 
फ्रेयर (Sir Bartle Frere) रूसी मन्सूवो को सफल न होने देने के लिए 
रालिन्सन के पद-चिल्लों पर चला अर्थात्‌ उसने जो उपाय सुझाये थे उन्हें 
अपनाने की ओर प्रवृत्त हुआ। ये सुझाव थे--सूचना प्राप्त करने के लिए 
अफगानिस्तान में अँगरेज एजेन्सियों की स्थापना तथा क्वेटा पर अधिकार और 
वहीं मजबूत सैनिक किलेवन्दी की स्थापना। साथ ही यह भी सुझाया गया 
कि हिरात में ब्रिटिश अफसर नियुक्त किये जायें और शेरअली के बागी पुत्र 
याकूब खाँ के साथ दृढ़ सम्वन्ध स्थापित किये जायें। लाडं लारेंस ने फ्रेयर के 
इन प्रस्तावों का घोर. विरोध किया। पर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इन 
प्रस्तावों को मान लिया। इसका पहला परिणाम यह हुआ कि जनवरी १८७५ 
में राज्य सचिव ors सैलिसवरी ने wre नार्थत्रुक को एक व्यक्तिगत पत्र भेजा। 
इसमें उसने यूरोप में स्थिति की गम्भीरता बताई और यह भी जिक्र किया कि काबुल 
के बारे में खबरें मिल रही हैं। इसके अलावा उसने ब्रिटिश एजेण्ट की आवश्यकता 
भी सुझाई। 

उत्तर में लाडं नाथंब्रुक ने यह कहते हुए सुझावों का विरोध किया कि अमीर 
काबुल में ब्रिटिश एजेण्टो को स्थान देने के लिए तैयार नहीं है। परन्तु सैलिसबरी 
ने लाडे नाथंब्रुक के विरोध की परवाह नहीं की और फिर उसे लिखा कि अफगानिस्तान 
में अमीर के पास ब्रिटिश मशीनें भेजी जायें और यदि वह अफगानिस्तान 
में ब्रिटिश दूत को स्थान न दे तो उसे उसका खतरा भी बता दिया जाय। यह पत्र- 
व्यवहार चल ही रहा था किं लाडे नाथंब्रुक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके 
स्थान पर लार्ड लिटन (Lord Lytton) वायसराय हुआ। उसने अमीर के प्रति 
"मित्रता की नीति अपनाई। अमीर ने शिमला में यह माँग की थी कि उसकी राज- 
कीय सहायता बढ़ाई जाय, अब्दुल्ला जान को उसका उत्तराधिकारी माना जाय 
और विदेशी आक्रमण की स्थिति में सामान देने की जिम्मेदारी ली जाय। लाड 
लिटन से कहा गया था कि अमीर की इन शर्तों को मित्रता के वदले में पूरा करने का 
वायदा किया जाय | सैलिसबरी के पत्र में लिटन को दिये गये आदेशों में स्पष्ट 
रूप से कहा गया था कि यदि वार्ताओं में अमीर का उत्तर सन्तोषजनक न हो तो 
उसे साफ-साफ कह दिया जाय कि वह अपने आप खतरा मोल ले रहा है और 
अँगरेजो की रक्षा और मैत्री से वञ्चित हो रहा है। सच बात यह है कि यदि शेर- 
अली ब्रिटिश मिशन को स्थान देते से इनकार करे तो इसे शत्रुतापूर्ण कायं समझा 
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जाय और ऐसी नीति अख्तियार की जाय जिससे भारतीय सीमा की सुरक्षा 
की अच्छी व्यवस्था हो सके। 
लिटन के कलकत्ता पहुँचते ही नई नीति चालू हुई। पेशावर के कमिइनर को 
यह आदेश दिया गया कि वह काबुल के लिए प्रस्तावित मिशन, वायसराय द्वारा 
पदग्रहण तथा सञ्चाज्ञी विक्टोरिया द्वारा 'कैसरे हिन्द” की पदवी ग्रहण करने के 
बारे में अमीर को सूचना दे दे। इस पत्र के उत्तर में अमीर ने २२ मई को लिखा कि 
राजनीतिक बातचीत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिमला में जो बातचीत 
हो चुकी है वह पर्याप्त है। यदि सरकार छिपे तौर से अफगानिस्तान का कोई हित 
करना चाहती है तो वह इसकी जानकारी के लिए अपना गुप्तचर भेज देगा । 
यह नम्र दुतकार लिटन को अच्छी नहीं लगी । इससे अमीर पर अविश्वास 
तथा काबुल पर रूसी प्रभुत्व के वारे में उसकी आशंका और भी अधिक पुष्ट हुई । 
उसने पेशावर के कमिइनर को लिखा कि वह उसके पत्र के वारे में अमीर को वायसराय 
की निराशा व्यक्त करते हुए चेतावनी दे दे कि, “वह हमारी मित्रता की अवहेलना 
कर हमें यह मानने के लिए वाध्य कर रहा है कि अफगानिस्तान ने स्वेच्छा से ब्रिटिश 
सरकार की मैत्री की अवहेलना की है और इस प्रकार अपने को ब्रिटिश सरकारे 
की मैत्री तथा सहयोग से वञ्चित रखा है।” \ 
द्वितीय शिसला-सस्मेलन : अवटूबर १८७६--कमिइनर के धमकी भरे पत्र A 
से शेरअली डरा। वह काबुल के लिए प्रस्तावित मिशन पर अँगरेजो के आग्रह का 
रहस्य न समझ सका; इस धमकी से उसकी यह शंका अवश्य पुष्ट हुई कि उक्त: 
मिशन केवल राजकीय “शिष्टाचारवश” ही नहीं है। उसने उत्तर दिया कि या तो 
अँगरेज और अफगानी अधिकारियों की एक बैठक हो जाय या काबुल स्थित ब्रिटिश 
एजेण्ट भारत भेजा जाय, जो उसके विचारों को वायसराय तक पहुँचा सके। उसका 
दूसरा सुझाव मान लिया गया और ब्रिटिश एजेण्ट अत्ता मुहम्मद अक्टूबर १८७६ 
में शिमला गया । | - 
_ अत्ता मुहम्मद के वार्तालाप सर लुई पेली (Sir Lewis Pelly), #27 
Hn Gray) और स्वयं लाड लिटन से हुए। मुहम्मद ने स्पष्ट किया कि 
अमीर ने १८७३ के शिमला-सम्मेलन के बाद मैत्री की सभी आशाएँ छोड़ दी थीं, 
यद्यपि वह अभी तक मैत्री की कामना करता है। अफगानिस्तान में ब्रिटिश राजदूत 
Ja = इसलिए इनकार ह कि कहीं रूस भी उससे रूसी राजदूत रखने के लिए 
ह्‌ अत्ता मुहम्मद ने केप्टेन ग्रे से व्यक्तिगत बातचीत में प्रकट किया कि 
अमीर गरेजों से किन-किन बातों की अपेक्षा रखता है। ये वही बातें थीं जो तूर 
मुहम्मद ने शिमला में कही थीं । 
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अत्ता मुहम्मद जव वायसराय से मिला तो वायसराय ने उसे यकीन दिलाया 
कि सरकार निश्चित सन्धि करना, अनपेक्षित आक्रमणों के अवसरों पर अस्त्र-शस्त्र 
से सहायता देना, अब्दुल्ला जान को उत्तराधिकारी स्वीकार करना और वार्षिक 
भत्ता देना चाहती है। परन्तु इसकी कुछ शर्ते | अमीर रूस से कोई पत्र-व्यवहार 
न करे, हिरात में ब्रिटिश एजेण्ट रहे, अफगानिस्तान में ब्रिटिश व्यापार को पूरी छूट 
रहे और वहाँ तार-लाइन स्थापित की जाय। यदि अमीर उक्त वातों को मान ले 
तो काबुल में ब्रिटिश राजदूत रखने का विचार त्यागा जा सकता है और इसके स्थान 
पर समय-समय आवश्यकतानुसार विशिष्ट मिशन भेजे जा सकते हैं। 

साथ ही लिटन ने खरे-खरे शब्दों में यह भी कह दिया कि, “केवल हितेच्छु 
मित्र के नाते ही नहीं बल्कि अपने सम्मान के नाते भी हमारा कर्तव्य हो जाता है कि 
हम अमीर के राज्य और राजगद्दी की रक्षा करें। परन्तु साथ ही जिस दिन हमें 
जरा भी शक हो गया कि अमीर वफादार नहीं है उसी दिन हमें अपना पैतरा भी 
बदल देना होगा। अपने सीमान्त देशों को सुरक्षित रखने के लिए ही हम अफगा- 
निस्तान को स्वतन्त्र बनाये रखना चाहते हैं। अगर अमीर हमारा मित्र बना रहे 
तो हम उसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर फौज नियुक्त कर देंगे और अगर जरा 
भी शत्रुता की तो उसी फौज से उसके राज्य को तहस-नहस भी कर देंगे।” 

अत्ता मुहम्मद ने उक्त भयपूर्ण संवाद का कितना अंश अमीर के सामने व्यक्त 
किया, यह मालूम नहीं। फिर भी उक्त बातों से हमें लिटन की भावनाओं का पता 
लगता है । लिटन दो नीतियाँ एक साथ चला रहा था | अफगानिस्तान को रूस 
और अपने बीच मध्यस्थ (बफर) बनाने के लिए अफगानिस्तान को अधिक मजबूत 
बनाना और दूसरा अपने सीमान्त देशों को सुरक्षित करना! दूसरी बात के लिए. 
उसने साथ-ही-साथ केलात (Kelat) के खान से भी सन्धि कर ली। 

बोलन दर्रा केलात के खान के राज्य-क्षेत्र में था। खान और उसके सरदारों' 
में.झगड़ा होने के कारण अँगरेजों को हस्तक्षेप करने का अच्छा मौका मिला । 
अन्ततः सन्धि हो गई, जिसके फलस्वरूप अँगरेजी व्यापार के लिए बोलन दर्रा खोल 
दिया गया। खान और सरदारों के बीच शान्ति हो गई और अँगरेजो को स्थायी 
रूप से बवेटा मिल गया। सन्धि दिसम्बर में हुई थी । FACT अधीनस्थ करने के 
लिए बहाना दिया गया कि इससे बोलन सुरक्षित रहेगा। साथ ही इससे शेरअली कों 
भी संकेत कर दिया गया कि अँगरेजों की शक्ति बढ़ी है और यदि वह सन्धि न करे 
तो हानि उठा सकता है। : 

इसी काम के लिए अँगरेजों ने और भी उपाय किये। रावलपिण्डी में काफी ' 
अधिक सैनिक सामान जमा किया, रावलपिण्डी से कोहाट तक की सड़क की मरम्मत 
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“कराई, थाल मे सैनिक अफसरों को भी भेजा कि वे सैनिक शिविर के लिए उपयुक्त 
स्थान ढूंढें और कश्मीर के राजा को चित्राल पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित 
किया गया। 
शेरअली के कानों में ये सब बातें पहुँच गई थीं । इससे उसका अँगरेजों पर और 
'भी अधिक अविश्वास हो गया और वह उनसे डरने लगा । 
पेशावर-सम्मेलन--जनवरी से फरवरी १८७७ तक--लिटन ने अत्ता 
मुहम्मद के द्वारा शेरअली को जो पत्र भेजा था उसमें उसने कहा था कि 
यदि शेरअली अपने यहाँ ब्रिटिश अफसर रखने को राजी हो जाय तो वह सन्धि 
का ब्यौरा तय करने के लिए अपना दूत भेज सकता Sl इस पर अफगान राजदूत 
TEAS शाह पेशावर आया। उसने जनवरी १८७७ में पहली वार और 
फरवरी १९ को अन्तिम वार भेंट की। नूरमुहम्मद ने कहा, अमीर को यह भय है 
कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश अफसर रखने से वह अपने अधिकारों से वञ्चित हो 
जायगा। नूरमुहम्मद ने अमीर के अँगरेजों से असन्तुष्ट होने के अन्य कारण भी 
चताये। सर लुई पैली ने लिटन का आदेश पाकर सम्मेलन भंग कर दिया। ब्रिटिश 
अफसरों को अफगानिस्तान में रखने की स्वीकृति नहीं दी गई। 
घटना-चक्र बड़ी तीव्र गति से चलने लगा। काबुल से भारतीय एजेण्ट वापस 
चुला लिया गया। सूचनाएँ एकत्र करने के लिए कैप्टेन कैवेग्नरी (Captain Cave- 
gori) को यह आदेश देकर पेशावर में तैनात किया गया कि अमीर के प्रति हमारा 
रुख पूर्ण उदासीनता का होना चाहिए । क 
पेशावर-सम्मेलन के असफल होने से लिटन ने अमीर की परवाह न कर 
सीमान्त को मजबूत बनाने की नीति अख्तियार क्री । उसने कैवेग्नरी को लिखा कि 
शेरअली सदा के लिए उनसे पृथक्‌ हो गया है ।. इसलिए यह अच्छा नहीं है कि हम 
नाराज होने के भय से अपनी स्थिति सुदृढ़ न करें। अच्छा यह होगा कि अब हमारा 
लक्ष्य अफगान-शक्ति को सुदृढ़ बनाने के बजाय उसे कमजोर और विखण्डित करने 
का हो । इस नीति की दिशा में लिटन ने पहला कायं यह किया कि उसने कैवेग्नरी 
के साथ सीमान्त के कवालियों को अपने वदा में करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श 
` किया। इसी उद्देश्य से गिलगिट में एक राजनीतिक एजेन्सी स्थापित की गई । 
Sa, द्वितीय अफगान-पुद्ध : १८७८--१८७५ में बलकान के 
AAN oes शाला १८७७ में रूस और टर्की 
पु च तनातनी बढ़ने लगी । इसका परि- 
णाम यह हुआ कि अफगानिस्तान सम्बन्धी ब्रिटिश नीति में भारी परिवर्तन हुआ। 
जनवरी १८७८ में रूसी सेना एड्रियानोपछ गई और फरवरी में कुस्तुन्तुनिया को 
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धमकी दी गई। टर्की उनके आगे झुक गया और माचे १८७८ में सैन स्टीफेनो की 
सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये । इस सन्धि की शर्तों से यूरोप में तहछका मच गया और 
रूस तथा ब्रिटेन में युद्ध की नौबत आ पहुँची। परन्तु १८७८ में वलिंन कांग्रेस 
में छेनदेन की पुरानी नीति अख्तियार की गई जिससे उस समय. लडाई 
टल गई। * 

ब्रिटेन तथा रूस की इस तनातनी की प्रतिक्रिया भारत-अफगान सम्बन्धों पर 
भी हुई। डिजरायली ने जो भारतीय सेना माल्टा भेजी थी उसकी प्रतिक्रिया में 
रूस ने अपनी सेना अफगानिस्तान की ओर अधिक बढ़ा दी और अमीर के पास मिशन 
भेजा जो समरकन्द से १४ जून को रवाना हुआ। माचे १८७८ में लाडे सैलिसवरी 
परराष्ट्र मन्त्री और लाडे केनब्रुक सचिव नियुक्त हुए। रूस और ब्रिटेन के वीच युद्ध 
की सम्भावना थी, अतः लार्ड लिटन ने पूरी तैयारियाँ कर लीं। उसने अपनी नीति 
की रूप-रेखा निर्धारित करते हुए और शेरअली को दोष देते हुए क्रेनब्रुक को लिखा, 
इस समय परिस्थितियों के कारण हमें जो मौका मिला है उसे खोना बुद्धिमत्ता का 
काम न होगा। हमें केवळ एक ही रास्ता अपनाना होगा और वह रास्ता है। युद्ध 
इसमें हम सबसे अधिक शक्तिशाली भी हैं और कमजोर भी। युद्ध की घोषणा 
करना ही हमारे लिए एकमात्र रास्ता है जिससे हम महारानी विक्टोरिया के शासन 
को कायम रख सकेंगे अन्यथा डर है कि कभी-न-कभी हमें रूस के आक्रमण-स्वरूप 
इस राज्य से हाथ घोना न पड़ जाय । 

“अफगानिस्तान के ऊपर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है। अतः उसे शक्तिशाली 
तथा स्वतन्त्र राज्य बनाये रखना हमारी भूल होगी। अनुभव से मै ऐसा कह रहा 
Zi यदि युद्ध से अथवा वर्तमान अमीर की मृत्यु से हमें काबुल की शक्ति को छिन्न- 
भिन्न करने का अवसर मिल जाय तो हमें इससे चूकना नहीं चाहिए। भारत के 
हित में सबसे अच्छा यह होगा कि पश्चिम अफगान खानेत का निर्माण किया जाय 
जिसमें मर्व-मैमेना, बलख, कन्धार और हिरात भी शामिल हों और उसका राजा 
हमारा ही चुना हुआ हो। इस प्रकार पश्चिमी अफगानिस्तान के बनने से और 
खुरेंम घाटी में हमारा छोटा सा केन्द्र बनने से हमारे लिए काबुल का महत्त्व नगण्य 
हो जायगा।” (लिटन का क्रेनब्रुक को ८ अप्रैल १८७८ को भेजा गया पत्र) 

इससे विदित होता है कि पेशावर-सम्मेलन के बाद लिटन ने अफगानिस्तान 
को रूस के विरुद्ध मध्यस्थ (बफर) राज्य बनाने के लिए उसे शक्तिशाली बनाने 
का विचार छोड़ दिया था और छित्न-भिन्न करने की सोचने लगा था। लिटन को 
इस नीति का विरोध उसकी परिषद्‌ के तीन व्यक्ति कर रहे थे--सर हेनरी नामेन, 
सर आर्थर हाबहाउस और. सर विलियम म्योर।. फिर भी लिटन-सैलिसबरी की 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६०४ अर्वाचीन भारत का इतिहास 


यह नीति कार्यान्वित की जाने लगी। यह वात तब तक डिजरायली तक सेभी 
छिपाई गई जब तक कि उसको बताना आवश्यक न हो गया । 

जनरल काउफमैन ने रूसी मिशन के भेजने के बारे में शेरअली को लिखा और 
सूचना दी कि मेजर जनरल स्टोलिटाँफ को नियुक्त कर दिया गया है जो उसके मन 
की सभी छिपी बातें” शेरअली को बता देगा। मिशन २२ जुलाई को काबुल पहुँचा 
और २६ जुलाई को जनरल काउफमैन का पत्र खुले दरबार में उपस्थित 
किया गया । 

ay लाड लिटन की नीति की रूप-रेख[ा--रूसी मिशन के जाने का समाचार 
“ पाकर झाड लिटन ने क्रैनब्रुक को पत्र लिखा, जिसमें तीन रास्ते सुझाये गये :-- 

(१) अमीर के साथ ऐसी सन्थि की जाय जिससे अफगानिस्तान पर रूस का 
प्रभाव हमेशा के लिए दूर हो जाय। 

(२) यदि ऐसा न हो सके तो अफगान राज्य को छिन्न-भिन्न किया जाय और 
वर्तमान अमीर को हटा कर ऐसा राजा रखा जाय जो ब्रिटिश-हितों के अनुकूल हो 
तथा सहायता पर निर्भर हो । ु 

. (३) यदि उक्त दोनों बातें न हो सकें तो अफगानिस्तान का उतना हिस्सा जीत 
कर अपने अधीन कर लिया जाय जिससे हम स्थायी रूप से. एक उत्तर-पर्चिमी 
सीमान्त राज्य बना सकें । 

लिटन ने अमीर के पास अन्तिम बार एक दूसरा मिशन भेजने का भी प्रस्ताव 
रखा जिसका नेतृत्व कोई भारतीय ही करे । यदि इसमें भी असफल रहें तो खुरंम 
घाटी पर कब्जा जमा दिया जाय और वहाँ एक शक्तिशाली सेना रख दी जाय। 
साथ ही कन्धार को भी अस्थायी रूप से हस्तगत कर लिया जाय । 

सर नेविल चेम्बरलेन इसके लिए दूत चुना गया और लिटन ने उसे लिखा, 
“मैं सोचता हूँ, हमें बिना हिचकिचाये ऊपर के तीनों उपायों में से दूसरा उपाय ही 
चुन लेना चाहिए। अर्थात्‌ शेरअली को व्यग्र कर दिया जाय और उसके पञ्जों को 
कतर लिया जाय।” 2 ; 

लिटन ने जो पत्र क्रेननुक को भेजा उससे यह धारणा वन जाती है कि लिटन 
अफगानिस्तान को शक्तिशाली तथा मित्र बफर राज्य नहीं बनाना चाहता था। 
वह उसे टुकड़े-टुकड़े कर भारत का वैभवशाली सीमान्त' बनाने का इच्छक था। 
यही कारण था कि रूसी मिशन के चले जाने के बाद भी जो कि युद्ध का प्रधान कारण 
था, लिटन ने दूसरा अफगान-युद्ध छेड़ ही दिया । भारत का सीमान्त कहाँ बनाया 
जाय, दस बारे में लिटन ने लिखा, “हिन्दुकुश का क्षेत्र ही हमारी अन्तिम सीमा होनी 
चाहिए।” सेना के दृष्टिकोण से यह सीमा सबसे अच्छी और सुरक्षित थी । 
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राजनीतिक दृष्टि से वह आक्सस को ही सीमा बनाना चाहता था, जिसमें 
मैमेना और हिरात.में सैनिक अड्डे हों। सैनिक तथा राजनीतिक दृष्टि से वह 
एक निश्चित सीमा निर्धारित न कर सका। 

१३ जुलाई १८७८ को बर्लिन की सन्धि हुई। इससे इंगलेण्ड और रूस के 
` युद्ध का भय समाप्त हो गया। २२ जून को जो रूसी मिशन काबुल गया था वह 
फौरन वापिस बुला लिया गया। 

अंगरेजी मिशन--सर नेविल चेम्बरलेन के काबुल आने से पहले ही गुलाम 
हसन उससे मिल लेना चाहता था । परन्तु अमीर के उत्तराधिकारी अब्दुल्ला जान - 
की मृत्यु के कारण देर हो गई और गुलाम हसन ३० अगस्त को पेशावर से रवाना 
हो गया। अमीर ने मिशन भेजने के लिए जो निवेदन किया था, उसके बारे में कोई 
ध्यान नहीं दिया गया और उसे सूचना दी गई कि सर नेविल १६ या १७ सितम्बर 
को कावुळ के लिए रवाना हो जायगा। उसके प्रस्थान का दिन अब बदला नहीं जा 
सकता | यदि इसमें “कोई बाधा डाली गई या हानि पहुँचाने का प्रयत्न किया गया 
तो इसे विद्रोह माना जायगा ।” 

लिटन की जल्दवाजी के कारण अमीर को बाधा डालने के लिए बाध्य होना 
पड़ा। सब यही समझते थे कि शेरअली रूसी मिशन की तरह अँगरेजी मिशन का भी 
स्वागत करेगा | परन्तु वास्तव में लिटन ऐसा चाहता भी न था क्योंकि इससे 
“भारत का ऐश्वयंशाली सीमान्त” बनाने का अच्छा मौका उसके हाथ से चला जाता। 
इसके लिए वह पहले ही से योजना भी बना चुका था। 

सर नेविल का हुक्म था कि जब तक बाधा न पड़े वह आगे बढ़ता चला जाय। 
वह १२ सितम्बर को पेशावर पहुँच गया और बढ़ता चला गया। १६ सितम्बर को 
उसे फेज मुहम्मद ने अली मस्जिद में रोक दिया और कहा कि जब तक अमीर की 
आज्ञा न हो, वह आगे नहीं बढ़ सकता। लिटन जो चाहता था वही हुआ। मिशन को 
फौरन ही तोड़ दिया गया और पहले से ही आयोजित योजना को कार्यान्वित किया 
गया | वहाँ युद्ध जीत लिया गया और क्वेटा भी विजित कर लिया गया। वह 
अफगानों को वताना चाहता था कि अँगरेजो की शत्रुता केवल अमीर से है, अन्य 
किसी से नहीं। यह युद्ध केवल इसलिए है कि या तो अमीर बिना किसी शते के 
आत्मसमर्पण कर दे या अपने राज्य को भिन्न-भिन्न भागों में बाँट दे और उनकी 
रक्षा का वचन दे। 

क्रेनब्रुक तो लिटन की इस तात्कालिक कार्यवाही के पक्ष में था परन्तु सैलिसबरी 
तथा संसद के AT सदस्य नहीं थें। सँलिसबरी ने लिटन को अक्टूबर में 
लिखा कि वह न तो इतनी जल्दबाजी करे और न ही अमीर पर अधिक 
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दवाव डाले। साथ ही संसद का विचार है कि अमीर को एक अवसर और 
दिया जाय। = 

अमीर को अन्तिम चेतावनी--२ नवम्बर १८७८--गृह-सरकार के 
आदेशानुसार नवम्बर १८७८ को अमीर को अन्तिम चेतावनी दी गई। इसमें 
२० नवम्बर अन्तिम तिथि रखी गई। चेतावनी में लिखा गया कि वह ब्रिटिश 
मिशन को रोकने के लिए क्षमा माँगे और अफगानिस्तान में स्थायी रूप से ब्रिटिश 
मिशन रखने की स्वीकृति दे दे। यदि इसका उत्तर २० नवम्बर तक न दिया गया 
तो मै तुम्हें विद्रोही मानने को बाध्य होऊँगा और ब्रिटिश सरकार के घोषित 
झत्रु के रूप में समझूगा।” 

इसका कोई उत्तर न आने पर २९ नवम्बर को अँगरेजी सेना ने कूच कर दिया। 
काबुल पर तीन ओर से आक्रमण किया गया- खैबर, खुरंम और क्वेटा से। इनके 
विरोध में कोई भी न था। जनवरी १८७८ में ही दक्षिणी अफगानिस्तान जीत लिया 
गया। 

चेतावनी के बारे में अमीर का उत्तर इन्हें ३० नवम्बर को मिला | लिटन अपनी 
विजय पर सन्तुष्ट था अतः उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे सूचना दी 
गई कि जव तक वह विना शतं के आत्मसमर्पण नहीं कर देता, अँगरेजी सरकार उसकी' 
कोई बात नहीं मानेगी। शेरअली अपनी इज्जत बचाने के लिए रूसी तुर्किस्तान 
माग गया और वाद में फरवरी १८७९ में वहीं उसकी मृत्यु भी हो गई। अँगरेजी 
सामन्तशाही और रूसी विश्वासघात का यह एक अच्छा उदाहरण हे | 

शेरअली की मृत्यु और दक्षिणी अफगानिस्तान की विजय के वाद लिटन ने 
क्रेनब्रुक को एक पत्र भेजा | यह पत्र उसके अनिड्चित विचारों को प्रकट करता है । 
वह निश्चय ae पायाथा कि अफगानिस्तान के टुकड़े करना अधिक अच्छा होगा 
या उसे किसी अँगरेजो के पक्ष के राजा के अधीन शक्तिशाली बनाना ठीक होगा t 

शेरअऴी भागने से पहले अपने विद्रोही पुत्र याकूब खाँ को कैद से मुक्त कर 
गया था | जिस समय लिटन उक्त ऊहापोह में था उस समय याकूब खाँ ने एक पत्र 

नहीं खोना चाहते थे। अतः उन्होंने 


नीति को अँगरेजो के हाथो में देने, काबुल हिरात तथा अन्य स्थानों में अँगरेज 

न è , काबुल, स्थाना में अंगरेज रेजी- 
Ste रखने और खुरंम, पिशिन तथा सिबि जिले अँगरेजो को देने के लिए तैयार a 
गया। इसके वदले में याकूब खाँ को ६ लाख रुपया साछाना देने और विदेशी शक्ति 
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के आक्रमण होने पर धन, जन तथा शस्त्रों से मदद. देने का वचन दिया गया। 
मेजर कंवेग्नरी काबुल के लिए अँगरेज रेजीडेण्ट चुना गया, जहाँ वह जुलाई १८७९ 
में पहुँच गया । 

गण्डमक की सन्धि होने पर VIS लिटन की अफगान नीति अत्यधिक प्रशंसित 
हुई। चारों ओर से उसके पास बधाइ के पत्र आने लगे। सब लोग समझते थेकि 
यह अँगरेजों की बड़ी भारी विजय है। परन्तु यह किसे मालम था कि यह आने- 
वाली घटनाओं की भूमिका मात्र थी। वे प्रथम अफगान-युद्ध की वात बिल्कुल ही 
भूल गये थे। केवेग्नरी मिशन का नेता बनकर २४ जुलाई को काबुल में प्रविष्ट 
हुआ। वहाँ उसने वाला हिसार में अपना डेरा जमाया। सब जानते थे कि याकव 
बहुत बदनाम शासक हृ। लोगों की धारणा थी कि वह अँगरेजों की सहायता ले 
VS | यही उसकी बदनामी का कारण था। २ सितम्बर को कैवेग्नरी ने तार भेजा,. 
“यहाँ सब कुशल है ।” और उसके दूसरे ही दिन उसको कत्ल कर दिया गया तथा 
रेजीडेन्सी में आग लगा दी गई। इसका दोष याकूब खाँ पर मढ़ा गया। गण्डमक 
की सन्धि अब वेकार हो गई थी और युद्ध की तैयारी होने लगी। ४ सितम्बर को 
लिटन ने डिजरायली को लिखा, “जिस नीति का ताना-वाना हमने इतनी सावधानी 
और सन्तोष के साथ तैयार किया था, वह अब तहस-नहस हो चुका el हमें अब 
एक नया, और मुझे डर है कि पहले से अधिक विस्तीणं ताना बुनना पड़ेगा , यद्यपि" 
सामग्री निस्सन्देह हमारे पास पहले की अपेक्षा निर्बल है...... मैं अपने-आपसे 
यह छिपाता नहीं हूँ कि अब हमें राष्ट्रीय श्युंखलाओं के स्थायी बिखराव का काम 
हाथ में लेना ही पड़ेगा। हमारा यह लक्ष्य अवश्य था कि हम अफगानिस्तान के 
ऐक्यसुत्र को दृढ़ करें, और न यह छिपाता हूँ कि हर परिस्थिति में हमें अब शायद 
उससे कहीं अधिक व्यापक और सक्रिय रूप में हस्तक्षेप करना पड़ेगा जितने के लिए. 
हम पहले कभी इच्छुक नहीं थे ।” 

विरोध न होने के कारण अँगरेजी फौज को अधिक युद्ध नहीं करना पडा ।- 
१२ अक्टूबर को जनरल राबटं स काबुल में प्रविष्ट हुआ। याकब खाँ ने आत्म-समर्पणः 
कर दिया और सिंहासनच्युत हुआ। शासन की बागडोर राबर्टस ने अपने हाथ में 
ले ली। ३ सितम्बर के विद्रोहियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष अदालत 
बेठी। लगभग ८७ व्यक्तियों को फाँसी दी गई। याकूब खाँ को भारत में देश- 
निर्वास दिया गया। यहाँ १९२३ में उसकी मृत्यु हो गई। अफगानिस्तान पूरी 
तरह से विजित कर लिया गया। अफगानिस्तान को जीतना तो हमेशा ही सरल रहा 
है। अफगान-नीति की वास्तविक समस्या तो सदैव विजय के बाद आरम्भ होती थी। 

गण्डमक की सन्धि विफल हो जान पर लिटन यही चाहने लगा कि अफगानिस्तान 
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के टुकड़े कर दिये जायें। भारत-सचिव केनबुक भी उसके पक्ष में था। ४ नवम्बर 
को अपनी नीति की रूप-रेखा बताते हुए लिटन ने लिखा, “अफगानिस्तान के शासन 
को एक केन्द्रीय प्रशासन द्वारा चलाना व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है, भविष्य 
के लिए यह्‌ वात हमें हमेशा घ्यान में रखनी होगी | इसीलिए अफगानिस्तान के 
हिस्से कर देना अधिक उपयुक्त है ।” इस विषय में गृह सरकार का उत्तर ११ दिस- _ 
म्वर को आया। .इससे पहले ही लिटन ने सीमान्त पर पूरा कब्जा रखने के लिए वहाँ 
रेल का जाल विछाना आरम्भ कर दिया था। गृह-सरकार ने आदेश दिया कि काबुल 
और कन्धार को स्वतन्त्र देशी राज्य बना दिया जाय और उनकी विदेश नीति अँग- 
रेजो द्वारा सञ्चालित हो। शेरअली खाँ को कन्धार तथा उत्तरी अफगानिस्तान 
(काबुल) का शासक मान लिया गया। सर लेपल ग्रेफिन (Sir Lepel) 
को आदेश दिया गया कि वह अफगानों को यह सूचित कर दे कि अव याकूब 
खाँ को अफगानिस्तान में वापस नहीं लाया जायगा | अतः वे लोग जिसे भी चुनें, 
वही उनका शासक बना दिया जायगा। कन्धार प्रान्त को हमेशा के लिए उत्तर- 
पश्चिमी अफगानिस्तान से अलग कर दिया गया है और अब अँगरेज आगे कोई 
विच्छेद नहीं करेंगे और न वहाँ स्थायी रूप से रहेंगे ही। 

अँगरेजो के लिए काबुल खतरे से खाली न था । वहाँ के लोग विद्रोही हो रहे 
थे। इस कारण अंगरेजों के लिए यह आवश्यक था कि शीघ्रातिशीघ्र वहाँ से सकुशल 
. लोट जायें। 

इस मोके पर अब्दुल रहमान अच्छा काम आया । अब्दुल रहमान दोस्त मुह- 
म्मद का पोता था, जिसे रूस अपने राज्य-क्षेत्र में रख कर इसलिए पेंशन देता थाकि 
कभी मौ? पर काम आये। १८८० में वह अपने रूसी मालिक को छोड़ कर' तकदीर 
आजमाने चला आया। इससे अँगरेजो को बड़ी राहत मिळी। उसके साथ फौरन 
ही सन्धि-वार्ता की जाने लगी । परन्तु अन्तिम निर्णय होने से पहले ही इँगलैण्ड 
का मन्त्रिमण्डल बदळ गया। इसके फलस्वरूप भारत-सचिव और वायसराय भी 
न्या गये । लिटन के स्थान पर रिपन और केनब्रुक के स्थान पर हाटिंगटन नियुक्त. 

मन्त्रिमण्डल में परिवर्तन के अफगान-नीति में भी परिवतं 

sled Ze 2004 में भी रिवतंन हुआ। 
कौ! वह अफगानिस्तान के हिस्से नहीं करा a ने अब्दुल रहमान से सन्धि वार्ता 

[हृता था, परन्तु अफगानिस्तान से 


बाहर जाना अवश्य ही चाहता था। उसने ९ मई १८८० को भे 
l एक पत्र भेजा जिसमें 
अपनी नीति इसःप्रकार व्यक्त की : Er कट 


(१) . कन्धार .का परित्याग । . 
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(२) सिबि तथा पिशिन को अपने अधीन रखना और पिशिन तक रेल 
लाइन का निर्माण (सिबि तक रेल पहुँच चुकी थी) । 

(३) काबुल का परित्याग और वहाँ एक शासक नियुक्त करना। शासक को ' 
धन तथा शर्तों द्वारा सहायता देना परन्तु वहाँ सेना न रखना | काबुल में एक एजेण्ट 
की नियुक्ति जो अँगरेज न हो। ca 

(४) अफगानिस्तान के शासक को, यदि वह समर्थ हो तो, हिरात जीत 
लेने देना। i 

` (५) अफगानिस्तान के विखराव की नीति का परित्याग । 

उक्त नीति की दृष्टि से अब्दुर रहमान के साथ सन्धि वार्ता की गई, जो सफल 
रही । अब्दुर रहमान को अँगरेजों ने कावुळ का अमीर घोषित कर दिया और 
अँगरेजी सेना को वहाँ से हटने की आज्ञा दे दी गई। 

ATT का युद्ध--जुलाई १८८०---२२ जुलाई को एक दरबार हुआ, जिसमें 
अब्दुर रहमान को अफगानिस्तान का नया अमीर घोषित किया गया। २७ जुलाई 
को शेरअछी का एक पुत्र अयूव at, जो हिरात में था कन्घार रवाना हुआ । उसने 
मैवन्द में जनरल बर्रोज (General Burros) को पराजित किया । समा- 
चार सुनते ही जनरल रावर्ट्स काबुल को रवाना हुआ और अब्दुर रहमान की 
मदद से कन्धार पहुंचा । वहाँ ३ सितम्बर १८८० को युद्ध में अयूब खाँ को पराजित 
किया। कन्धार में रहा जाय अथवा उसे छोड़ दिया जाय, इस समस्या को वे काफी 
दिनों तक न. सुलझा सके। जनरल राबर्ट्स वहाँ शासन जमाना चाहता था परन्तु 
रिपन इसके विरुद्ध था । अन्त में गृह सरकार के आदेशानुसार अप्रैल में कन्धार छोड़ 
दिया गया और उसके शासन की बागडोर अब्दुर रहमान के हाथ में दे दी गई। 
अब्दुर रहमान को एक बार फिर अयूब खाँ से युद्ध करना पड़ा और अन्त में 
वह विजयी हुआ। अयूब खाँ की पराजय के फलस्वरूप हिरात भी अब्दुर 
रहमान के हाथ में आ गया और एक बार फिर से संयुक्त अफगानिस्तान की 
| स्थापना हो गई। i 
बिना दूसरा अफगान युद्ध किये ही रिपन अमीर के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित 
कर सकता था अथवा नहीं--यह बात विवादास्पद है। कुछेक का मत है कि युद्ध 
के ही कारण रिपन अपने कार्य में सफल हुआ। परन्तु कुछेक का विचार है कि बिना 
युद्ध के ही अविभाजित अफगानिस्तान के साथ ऐसे सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते 
थे और उस समय वह अँगरेजो के ही नियन्त्रण में रहता। 

पहली दलील देने वाले लेखको का कथन है कि ब्रिटिश के विरुद्ध शेरअली का 
विद्रोह तथा उसका रूस के साथ गुप्त गठबन्धन (इसका कोई सबूत नहीं मिलता) 

३९ * 
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देखते हुए युद्ध आवश्यक था । और बिना युद्ध के रिपन और अमीर का उक्त समझौता 
सम्भव न था। aS 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि शेरअली के सम्बन्ध अँगरेजों के साथ कुछ अच्छे नहीं 
थे। परन्तु इसका दोष रिपन पर नहीं था। मेयो तथा नार्थब्रुक की नीति ही ऐसी 
थी कि जिससे शेरअली को विश्वास हो गया था कि अँगरेज उसको कोई महत्त्व नहीं 
देते । -अन्त में रिपन के आने पर शेरअली विद्रोही हो गया। रिपन ने शेरअली को 
जो धमकी दी, उससे कैसे समझा जा सकता था कि रिपन मित्रता चाहता हे । कहा 
जा सकता है कि यदि मेयो और' नार्थब्रुक के कारण शेरअली ने अँगरेजों से सम्बन्ध 
तोड़ा तो रिपन के कारण उसे विद्रोही होना पडा । 
शेरअली रिपन को अफगानिस्तान की प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रता का शत्रु सम- 
झता था और रिपन शेरअली को अँगरेजों का। 'ऐसी दशा में यदि अपनी सुरक्षा 
आदि के लिए शेरअली ने रूस के साथ सम्बन्ध स्थापित किया तो यह बिलकुल उचित 
तथा स्वाभाविक था । यों तो हमारे पास यह जानने के लिए कोई प्रमाण नहीं हैं 
कि शेरअली और रूसियों में किस प्रकार की बात चल रही थी, परन्तु रिपन तथा 
उसके सहयोगी ऐसा कहते हे कि उनकी गुप्त वार्ताएँ काफी असे से हो रही थीं। 
मालूम होता है, यह बात नितान्त कपोल-कल्पित है। उनकी वार्ताओं का कोई 
ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता । 
अफगानिस्तान में अँगरेज राजदूत रखने पर अत्यधिक जोर देना और इसी को 
सन्धि का आधार बनाना, अच्छी राजनीति नहीं है। लिटन ने इस प्रकार की निम्न- 
स्तरीय राजनीति का सहारा ल्या । यदि वह कुछ समय तक और रुक जाता तो 
बलिन की सन्धि (१८७८) के बाद सम्भव था कि शेरअली स्वयं ही अँगरेज राजदूत 
का स्वागत करता | एक तो उसके पुत्र की मृत्युहो गई थी और दुसरे वह परिस्थिति 
को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहा था । इसके लिए उसे कुछ समय देना उचित था । 
परन्तु ऐसा मालूम होता हे कि लिटन ने आते ही यह निर्णय कर लिया था कि अफगा- 
निस्तान को अधिक शक्तिशाली तथा मित्र बनाना भारत के हित में ठीक नहीं है। 
वह अपने शासन की सीमा हिन्दुकुश तक ले जाना चाहता था । इस सीमा को वह्‌ 
वैज्ञानिक सीमान्त' कहता था। अफगानिस्तान के वाकी हिस्से को यों ही छोड़ 
देना चाहता था, भले ही वह हिस्सा रूस द्वारा हस्तगत कर लिया जाय। इस दृष्टि 
से हम देखते हैं कि शेरअली के विद्रोही होने के कारण दूसरा -युद्ध नहीं 
बल्कि वैज्ञानिक सीमान्त? तक राज्य-विस्तार करने की नाग के ea 
पर यह युद्ध थोपा गया। दा ज 


१८८० से १९१९ तक के भारत-अफगान सम्बन्धों के इतिहास से अँगरेजो की 
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स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। यूरोपीय राजनीति में विस्माक के आने से वहाँ 
काफी परिवतंन हुए। वहाँ १९१४-१९ के युद्ध की भूमिका तैयार हो रही थी । 
रूस पूर्व की ओर बढ़ रहा था और इससे अँगरेज अधिकाधिक भयभीत हो रहे थे। 

अब्डुर रहमान इन सब परिस्थितियों को बड़ी ही शान्ति से देख रहा था। वह 
हर परिस्थिति में अँगरेजों से मित्रता बनाये रखना चाहता था और इस प्रकार अपने 
देश को इन दोनों (अँगरेज और रूसी) साम्राज्यवादियों की महत्त्वाकांक्षा के लिए 
युद्ध होने से बचा रहा था। 

रूस के मध्य एशिया से आगे तक बढ्ने के कारण अँगरेज डर रहे थे और अँग- 
रेजों के सिन्धु से आगे अफगानिस्तान तक बढ़ने के कारण रूसी । अब्दुर रहमान के 
साथ अँगरेजों के समझौते की देखादेखी रूस ने भी १८८१ में अपने वचन के विरुद्ध 
गेओक टेप (Geok Tepe) और अक्खल ( Akhal) अपने राज्य में मिला 
दिये तथा वह मर्व (Merve) की ओर बढ़ने लगा | यह देखकर हाटिंगटन ने पालि- 
यामेण्ट में एक वक्तव्य दिया, जिसमें व्यक्त किया गया कि अँगरेज अफगानिस्तान में 
क.ई वाह्य हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। साथ ही लाडे रिपन ने भी मध्य एशिया सम्बन्धी 
नीति के बारे में एक पत्र भेजा, जिसमें उसने रूस के साथ एक विशेष सन्धि करने 
को कहा। उसने लिखा कि, “हमें रूस के भ्व तक बढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, 
साथ ही उन्हें अफगानिस्तान में कोई हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए।” 

रूस-अफगान सीमा का परिसीमन (स्थिरोकरण)--जिस समय रिपन ने 
पत्र भेजा उस समय इंगलेण्ड अनेक परराष्ट्रीय समस्याओं में उलझा हुआ था। अतः 
उसके पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अँगरेजों की परिस्थिति का रूस ने लाभ 
उठाया और १८८४ में मर्व को अपने राज्य में मिला लिया। रूस का यह काम अपने 
वचन के विरुद्ध था। इससे इँगलैण्ड के उदारदल (लिबरल पार्टी) की काफी 
आलोचना होने लगी। साथ ही अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा निर्धारित करने की 
भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। १८८२ में इस विषय पर बातें हुईं और 
एक संयुक्त आंग्ल-रूसी आयोग (कमीशन) स्थापित करने का समझौता हुआ। 
दोनों सरकारों के प्रतिनिषियों-सर पीटर लासडेन (Sir Peter Lumsden) 
और जनरल जेलेनाई (General Zelenoi)—st बैठक अक्टूबर 
१८८२ को हुई। इस बीच रिपन के स्थान पर we डफरिन वायसराय होकर 
आया । सीमा निर्धारित करने से पहले ही रूसी अपना राज्य अधिक-से-अधिक 
बढ़ाने के फेर में थे। उन्होंने जुलफिकार दर्रा अपने अधिकार में ले लिया था और 
मार्चे १८८५ में पञ्जदेह से अफगानी सेना को खदेड दिया था। ऐसी हालत में 
शायद युद्ध हो गया होता परन्तु अब्दुर रहमान की शान्तिप्रियता तथा संयम 
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ने ऐसा नहीं होने दिया। वह नहीं चाहता था कि उसका देश युद्ध-प्रांगण 
बन जाय। 
पंजदेह पराजय के कारण ग्लेडस्टन का मन्त्रिमण्डल हार गया। उसके स्थान 
पर लाड सैलिसबरी पदारूढ हुआ । सन्धि-वार्ता एक बार फिर चलने लगी | 
उस समय लाड डफरिन के आमन्त्रण पर अब्दुर रहमान रावलपिण्डी गया हुआ 
था। लम्बी वार्ता के अनुसार अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा जुलफिकार से आक्सस 
के ४० मील अन्दर दुकिही तक मानी गई। यह निर्णय १८८६ में हुआ परन्तु 
कार्यान्वित १८८८ में हुआ। 
कुछ समय शान्ति से बीता । परन्तु फिर युद्ध के वादल मँडराने लगे! पामीर 
पर्वत की ओर अभी तक रूस और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित नहीं हुई थी । 
रूस पामीर के निचले भाग की ओर बढ़ने लगा । एक वार फिर सन्धि-वार्ता चली 
और १८९५ में पामीर का समझौता हुआ | इसके अनुसार रूस और अफगानिस्तान 
की सीमाएँ लेक विक्टोरिया और तगदुम्बश के बीच निर्धारित की गई । इस सीमा- 
निर्धारण के बाद, उल्नीसवीं शताब्दी के अन्त में, रूस और इंगलैण्ड के सम्बन्ध 
परस्पर अच्छे होने लगे | 
उस समय की यूरोप की स्थिति को देखते हुए इन दोनों साम्राज्यों के सम्बन्धों 
का और अधिक घनिष्ठ होना आवश्यक प्रतीत हो रहा था। रूस और फ्रांस तथा 
फ्रांस और इँगलैण्ड की परस्पर सन्धि के फलस्वरूप १९०७ में रूस और इंगलैण्ड 
में भी सन्धि हो गई। इसंमें रूस और इंगलेण्ड के सभी प्रश्न सुलझा दिये गये थे। 
जर्मनी लड्ने को तैयार था और १९०५ में जापान रूस को हरा चुका था। इसलिए 
भी १९०७ में रूस-और इंगलैण्ड की सन्धि स्वाभाविक थी। यह सन्धि अमीर हबी- 
बुल्ला से विना पूछे ही की गई थी। हवीबुल्ला १९०१ में अपने पिता के स्थान पर 
अमीर a गया था। कर्जन और मिण्टो भी इससे सहमत नहीं थे। सन्धि में उल्लि- 
खित अनेक बातों का मिण्टो ने घोर विरोध किया । अन्त में यह समझौता हुआ 
कि इंगलैण्ड अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति में कोई परिवतंन नहीं करेगा। 
रूस भी इस वात पर राजी हो गया कि वह अफगानिस्तान पर अपना कोई दबाव 
oe yA MAN sar tit अमीर से सम्बन्ध स्थापित करेगा। 
इंगलूण्ड और रूस दं मे = 
ante ही अफ़गानिस्तान में व्यापार करने की सुविधाएँ दे 
आंग्छ-ल्स-अफगानी सम्बन्धों में १९०७ की आंग्ल-ल्सी सन्धिका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। इससे रूसी युद्ध का डर जाता रहा। इसी अवधि में विइव युद्ध हुआ 
तथा रूस म जारशाही का अन्त हुआ। अमीर हबीबुल्ला इस सन्धि को हमेशा 
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सन्देह की दृष्टि से देखता रहा परन्तु तब तक आंग्ल-रूसी सम्बन्ध इतने अच्छे हो . 


चुके थे कि किसीने उसके सन्देह की चिन्ता नहीं की। 

भारत-अफगान सीमान्त परिसीसन---डूप्रेण्ड-रेखा--भारत-अफगान 
सीमान्त का परिसीमन (स्थिरीकरण) भी रूस-अफगान सीमान्त के परिसीमन 
की तरह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। लाड एल्गिन तथा लैन्सडाउन ने दरों को हस्तगत 
करने और अँगरेजो का प्रभाव अधिकाधिक विस्तृत करने की नीति अपनाई | 
यह बात अमीर को बुरी लगी । दरों की रक्षा करने वाली कवीली जातियाँ साधा- 
रणतः अमीर के अधीन मानी जाती थी । अँग्रेज उन्हें अपने अधीन करना चाहते 
थे। अमीर अंगरेजों के विचार जानता था । उसे यह भी मालूम था कि अँगरेज 
उसके शासन की सीमा सीमित करना चाहते हे । वास्तव में लार्ड लैन्सडाउन ऐसा 
चाहता ही था। उसने अमीर को भारत बुलाया, परन्तु अमीर ने बहाना बना 
दिया | लैन्सडाउन का लाड राबर्ट्स को भेजने का सुझाव भी अमीर ने नहीं माना। 
अन्त में सर मॉटिवर sus (Sir Mortiver Durand) भेजा गया। उसने 
बड़ी चतुराई से अफगान-सीमा की रेखा १८९३ में अमीर से मनवा ली । इस रेखा 
को ड्यूरैण्ड रेखा' नाम दिया गया। अँगरेज इस वात को मान गये कि वे रेखा 
के पश्चिम की ओर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, साथ ही पूरव की ओर अमीर भी 
हस्तक्षेप नहीं करेगा। डचूरैण्ड कमीशन आने से पहले ही अमीर ने लैन्सडाउन को 
लिखा था कि, “यदि आप कबीलों को मेरे शासन-क्षेत्र से अलग करते हुँ तो वे 
न तो आपके किसी लाभ के होंगे और न मेरे। जब तक शान्ति है तब तक तो आप 
अपनी शक्ति के द्वारा उन्हें अधीन रख लेंगे परन्तु यदि कहीं बाहर से आप पर आक्र- 
मण हुआ तो ये लोग आपके सबसे बड़े शत्रु साबित होंगे। ये सीमान्ती कबीळे मेरे 
राष्ट्रीय तथा धर्म के लोग हैं। यदि इन्हें आप मेरे शासन से अलग करेंगे तो इससे 
इन ल.गों के सामने मेरा सम्मान घटेगा, साथ ही मेरी शक्ति भी क्षीण होगी। और 
मेरी शक्ति का क्षीण होना आपकी सरकार के लिए भी हानिकारक है।” 

अमीर की उक्त अपील से कोई लाभ नहीं हुआ। डथूरैण्ड रेखा ने इनको दो 
भागों में बाँट ही दिया। यह dearer किसी विशेष आधार पर नहीं हुआ। अँग- 
रेज अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे, इसलिए ऐसा किया गया। इसके बारे में कबीलों से 
नहीं पूछा गया। अमीर की भी पेंशन बढ़ाकर १० लाख रुपये कर दी गई और 
इस प्रकार उससे सहमति ले ली गई। 

तृतीय अफगान-युद्ध--१९१९---अक्टबर १९०१ में अमीर अब्दुर रहमान 
की मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर उसका पुत्र हबीबुल्ला गद्दी पर बैठा। इसने 
अपने शासन-काळ में हमेशा इस बात का प्रयत्न किया कि अँगरेजों को अपना 
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प्रभाव बढ़ाने का अधिक अवसर न मिळे। रिपन और डफरिन के साथ उसके 
सम्बन्ध अच्छे रहे । परन्तु ऐल्गिन और लैन्सडाउन की नीति के कारण ये सम्बन्ध 
कुछ कटु हो गये। 

सड़कों तथा रेल-लाइनों का निर्माण हो रहा था और उधर नया प्रांत बना 
दिया गया था। इससे कबीलो में असंतोष फैल गया क्योंकि इन सबको वे अपनी 
स्वतन्त्रता में बाधक समझते थे। अँगरेजी सरकार का कहना था कि पूर्ववर्त्ती संधियाँ 
केवल अमीर अब्दुर रहमान के साथ थीं, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ वे संधियाँ ` 
भी समाप्त हो गईं और अब नई संधि होनी चाहिए। हवीबुल्ला नई संधि पर हस्ता- 
क्षर नहीं करना चाहता था। इससे उनके सम्बन्ध और भी बिगड़ गये। अन्त में 
अमीर सर लुई डेन के साथ संधि-वार्ता करने को तैयार हुआ और १९०५ में संधि 
हो गई। हबीबुल्ला १९०७ में भारत आया। उसने वायसराय मिण्टो को बिदाई 
देने के अवसर पर भाषण करते हुए कहा-- 

“अफगानिस्तान भारत से मित्रता कायम रखने से कभी भी मुंह नहीं मोड़ेगा। 
जब तक भारतीय साम्राज्य मित्रता बनाये रहेगा तब तक अफगानी और: अँगरेज 
परस्पर मित्र रहेंगे।” अपने इस वचन को उसने पूरी निष्ठा से निभाया ।* 

सन्‌ १९१० में हबीबुल्ला को, पाइचात्य सभ्यता से अधिक प्रभावित होने के 
कारण कत्ल कर दिया गया। उसके स्थान पर उसका पुत्र अमानउल्ला अमीर 
बना। १९१४ का विद्व-युद्ध आरम्भ हो गया था। भारत और विशेषकर 
पंजाब में असंतोष का वातावरण Het हुआ था। इससे अफगानिस्तान में भी 
हलचल मच गई। अमानउल्ला पर ब्रिटिश-विरोधी होने का दोष मढ़ा गया। 
फलस्वरूप तृतीय अफगान-युद्ध आरम्भ हुआ । इस युद्ध के असली कारण क्या हैं, 
यह अभी अंधकार में है। अफगानो का कहना है कि अँगरेजों ने अफगान फौज पर 
विद्रोही होने का झूठा संदेह किया। इस कारण युद्ध हुआ। अँगरेजों का कथन 
है कि अमानउल्ला सीमान्त से आगे बढ़ा था और उसने ब्रिटिश शिविरों पर आक्र- 
मण किया था। इस कारण युद्ध हुआ। थोड़ा बहुत युद्ध होने के परचात्‌ अगस्त 
१९१९ में रावलपिण्डी की संधि हुई। इसके बाद.नवम्बर १९२१ में फिर दूसरी 
सन्धि हुई, जिसके फलस्वरूप अफगानिस्तान को फिर से स्वतन्त्रता मिल गई और 
इँगलैण्ड द्वारा उसके विदेशी मामलों का संचालन बंद हो गया। अमीर को जो आथिक 
सहायता दी जाती थी वह बन्द कर दी गईं। काबुल और रून्दन में परस्पर 


. अमीर के भारत wT के पूरे विवरण के लिए Minto and Morle 
by Comtess Minto पढ़िये। 
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मंत्रियों का आदान-प्रदान हुआ और जो सामान, बिना कर के भारत के रास्ते 
मेजा जाता था, उसके अधिकार को भी अफगानिस्तान ने स्वीकार कर लिया। 

संधि के पश्चात्‌ भारत और अफगानिस्तान के सम्बन्ध बराबरी के हो गये। 
दलबन्दी के कारण अमानउल्ला को गद्दी से हटना पड़ा और १९२९ तक अफगानिस्तान 
में बराबर गृहयुद्ध होते रहे। अन्त में बच्चा सक्का (Bachha Saqao) ने गद्दी 
हस्तगत कर ली | फिर गद्दी नादिरशाह के हाथ आ गई | उसने शासन हाथ में लेकर 
नया राज्य स्थापित किया। इस गड़बड़ी के अवसर पर अँगरेज तटस्थ रहे। १९- 
३३ में नादिरशाह को कत्ल कर दिया गया। उसके स्थान पर॑ उसका पुत्र जाहिर” 
शाह गद्दी पर बैठा । अफगानिस्तान में इस समय वैधानिक राजतन्त्र सरकार है। 
उसके समस्त वैधानिक अधिकार पालियामेण्ट के पास हैं। पालियामेण्ट में राजा, 
सीनेट तथा राष्ट्रीय सभा होती है। 

स्वतन्त्र होने के बाद भारत का एक प्रतिनिधि वहाँ है। इस समय जैसा कि 
होना चाहिए, भारत-अफगान के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं। ; 

सीमान्त का प्रश्‍न: एक घरेलू समस्या--भारत-विभाजन के बाद सीमान्त 
की समस्या वैसी नहीं रही जैसी १९४७ से पहले थी । भारत और पाकिस्तान के 
सम्बन्ध अधिक अच्छे न होने के कारण तथा कइमीर-समस्या के कारण अब 
इसका एक दुसरा ही महत्त्व हो गया है। सिन्ध, आधा पंजाब और उत्तर- 
परिचमोत्तर प्रान्त मिलाकर जो पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण हुआ है उससे 
भारत के सीमान्त में परिवत्तंन हो गया है। अँगरेज जाते समय भारत की जो 
सीमा बना गये हैं वह न तो प्राकृतिक है और न किसी प्रकार से उपयुक्त ही मानी 
जा सकती है । गणराज्य भारत के लिए अब इस नई सीमा को सुरक्षित रखना भी 
एक समस्या है। : 

१९४७ से पहले कबीली क्षेत्र सीमा मानी जा सकती थी। इसे बाद में लाडे 
रैन्सडाउन ने अपने प्रभुत्व के अन्तर्गत ले लिया था। अफगानिस्तान के अमीर 
और केलात के खान से राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिए 
भी उक्त सीमा ठीक थी क्योंकि यह क्षेत्र भारत और रूसी अथवा किसी अन्य विदेशी 
आक्रमण के बीच मध्यस्थ क्षेत्र (बफर स्टेट) का काम करता था। 

उक्त सीमा बनाने का एक महत्त्व यह भी था कि अँगरेजो से पहले सभी 
विदेशी आक्रमणकारियों ने इन्हीं पर्वतीय दरों के मागे से आकर भारत पर आक्र- 
मण किया था। १८४३ में सिन्ध और १८४९ में पंजाब विजय करते के बाद सीमान्त 
लिक समस्या अँगरेजों के सम्मुख खुले रूप में आ गई। वे अपना राज्य काफी बढ़ा 
चुके थे और अब बिलोची तथा पठानःक्षेत्र उनके राज्य से बिलकुल लगकर हो गया 
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mi बिलोची तथा पठान, अफगानिस्तान और भारत के बीच में पड़ते थे। 
इनका क्षेत्र लगभग २५००० वगंमील और जनसंख्या १५ लाख थी। बिलोची 
और पठान परस्पर भौगोलिक स्थिति; रीतिरिवाज तथा प्रकृति में बिलकुल भिन्न- 
भिन्न हैं। इसलिए सीमान्त नीति के लिए दो मत स्थापित हुए--सिन्ध नीति और . 
पंजाब नीति। 

प्रशासन आदि की दृष्टि से उत्तर-पश्चिम में सुरक्षा के लिए निश्चित रेखा 
बनाना असम्भव था। इस कारण दो दल बन गये। एक तो अग्रगामी नीति वालों 
का और दूसरा स्थिर नीतिवालों का। ; 

उक्त दोनों नीतिवालों ने सुरक्षा-रेखा के लिए अनेक सुझाव दिये और उन 
सुझावों पर भी सुझाव दिये गये। साधारणतः वे सब निम्नलिखित चार' सुरक्षा 
रेखाओं में से एक न एक को सम्भव मानते थे :-- 

(१) सिन्धु नदी। . 

(२) पुराने सिख-राज्य की सीमा, जो. १९४७ से पहले थी। 

(३) १८९३ में निर्धारित डथूरैण्ड रेखा। 

(४) तथाकथित वैज्ञानिक सीमा-काबुल से गजनी होते हुए कंधार तक 
की रेखा। 

सिन्धू नदी को सुरक्षा रेखा माननेवालों में लारेंस प्रमुख था। नदी को हम 
एक अच्छी सुरक्षारेखा नहीं मान सकते। भारत में जो अनेक आक्रमण हुए उनसे 
स्पष्ट है कि सिन्धू नदी सुरक्षा रेखा के लिए उपयुक्त नहीं थी | इस नदी से आक्र- 
मणकारियों को सदैव ही सहायता मिली है। एक बात और थी जिसे लारेन्स के 
विपक्षी भूल गये थे। वह यह कि छारेंस ने रूस से यह निश्चित कर दिया था कि 
यदि वे इससे आगे ast तो युद्ध अनिवार है । इसीलिए छारेंस इसे सुरक्षा रेखा 
बनाना चाहता था। i 

पुरानी सिखराज्य की सीमा भी उपयूक्त नहीं थी और डभूरण्ड रेखा भो ठीक 


AJ 


नहीं थी। सबसे उपयुक्त रेखा काबुलनाजनी-कन्धार रेखा मानी जा सकती है 
r 


जिसका निर्माण १८७६ में हुआ था और जिसमें क्वेटा भी 
उसके उत्तर-पश्चिम के पड़ोसियों के EN GON 


कन्धार रेखा सबसे ठीक थी | परन्तु इसमें 3 सैनिक 


नाइयाँ थीं। ऐसी सुरक्षा रेखा, जो हर प्रकार से संतोषजनक 
ae पु i » असम्भव होने 
“कारण, सीमान्त की लम्बाई अधिक तथा पर्वेतीय प्रदेश a कारण यह ie 
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था कि यह समस्या न केवळ सैनिक ही है बल्कि प्रशासनिक भी है। कवीलो का. zi 


प्रबन्ध करना, सीमान्त पर शान्ति बनाये रखना तथा दरों को खुला रखना, 
प्रशासनिक समस्या के अन्तर्गत आते हैं। 

कवीलों का राजनीतिक प्रबन्ध करने के विषय में अँगरेजो की नीति कभी 
भी स्थिर अथवा एक-सी नहीं रही। यह ठीक है कि भौगोलिक परिस्थितियों के 
कारण तथा कवीलों की प्रकृति के कारण स्थिर नीति को अपनाना असम्भव सा 
था, फिर भी वे इस क्षेत्र में प्रयत्न तो कर ही सकते थे। 

सिन्ध नीति--सीमान्त प्रदेशों के प्रशासन के बारे में सिंध नीति वालों में 
जनरल जेकाव तथा मेजर सैन्डेमन प्रमुख थे। उनका ध्येय सीमान्त की सुरक्षा 
तथा कबीलों का प्रवन्ध करना AT सुरक्षा के लिए उन्होने पुराने किलों को फिर से 
सुधारा, सुरक्षा रेखा पर लगातार सैनिक गइत लगवाने का प्रबन्ध किया, वहाँ 
के निवासियों के हथियार आदि छीन लिये गये और कसूरवारों को कड़ी से कडी 
सजा दी। प्रबन्ध की दृष्टि से, केलात के खान तथा अन्य सरदारों से मित्रता 
करके कबाइलियों पर नियंत्रण रखा गया। उन्हें इस काम के लिए विशेष आथिक 
सहायता दी गई। यह सब कार्य तभी सफल हो सकता था जब कि सरदार इतने 
शक्तिशाली हों कि वे कबीलों के ऊपर नियंत्रण रख सकें। पंजाब सीमान्त पर 
उनका कार्य सफल न हो सका। 

सिन्ध को सीमा पर रहने वालों पर केलात के खान के द्वारा नियंत्रण रखा 
गया | केलात का खान १८५४ की संधि के अनुसार इस बात पर राजी हो गया था 
कि वह्‌ विदेशी मामलों का काम अँगरेजो के द्वारा करेगा, आवश्यकता पड़ने परः 
ATT सेना को आने देगा और अपनी प्रजा को विद्रोह करने से रोकेगा। इस काम 
के लिए उसे ५० हजार रुपया देने का निश्चय किया गया। खान और उसके सरदारो- 
के बीच वैमनस्य होने के कारण अँगरेजो को हस्तक्षेप करना पड़ा और १८७६ में 
खान तथा सरदारों के बीच मस्तुंग समझौता हुआ। समझौते के बाद दिसम्बर 
१८७६ में जैकबाबाद की संधि हुई, जिसके अनुसार खान अँगरेजी सेना रखने और 
रेल तथा तार-लाइन लगवाने के लिए राजी हो गया। इसके लिए उसकी सालाना. 
मदद की रकम बढ़ा दी गयी। इस संधि के फलस्वरूप क्वेटा अँगरेजों के अधीन हो 
गया। वहाँ उन्होंने अपना मुख्य केन्द्र बनाया। फरवरी १८७७ में मेजर सँण्डेमन 
वहाँ गवनंर-जनरल का एजेण्ट नियुक्त हुआ। | 

१८७९ में पिशिन और सिबि भी गण्डमक की संधि के अनुसार ले लिये गये 
ओर १८९२ में वे अँगरेजो के साम्राज्य के अधीन घोषित कर दिये गये। बलोचि- 
स्तान में केलात, लास बेला तथा अन्य एजेन्सी राज्यों को मिलाकर ब्रिटिश बलोचि- 
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सस्तान बनाया गया और उसका शासन-भार चीफ कमिद्नर को सौंप दिया गया। 
पंजाब सोसान्त--अफगानिस्तान तथा ब्रिटिश शासकीय रेखा के बीच का 
देश अत्यन्त पहाड़ी होने के कारण पंजाब की ओर की समस्या काफी ih 
TE 1 आथिक दृष्टि से नितान्त बंजर होने के कारण वहाँ के पठानों को गो से 
जीवनयापन के लिए उपजाऊ भूमि की ओर भागकर आना पड़ता रहा हू । 
कठिनाइयों के कारण उनका जीवन भी वैसा ही हो गया । अपनी स्वच्छन्द प्रकृति के 
कारण वे किसी भी सरदार या राजा का नियंत्रण सहन नहीं कर सकते। वे छोटे- 
छोटे दलों में बॅटकर' परस्पर युद्ध करते और इस प्रकार सीमान्त में शान्ति बनाये 
“रखने को असम्भव-सा बना देते। 
अँगरेजों का मुख्य ध्येय दरों को खुला रखना और सीमा पर अपनी प्रजा 
`की रक्षा करना था। यह काम केवल कबीलों को सालाना भत्ता देने, सीमा पर 
शक्तिशाली सेना रखने और विद्रोहियों को कठिनतम सजा देने से ही हो सका था। 
"इनके अलावा अन्य उपाय भी किये गये जिससे शान्ति बनी रहे। उन्हें व्यापार 
करने के लिये प्रोत्साहन दिया गया, समस्त व्यापारी कर समाप्त कर दिये गये, 
सड़कों तथा बाजारों का निर्माण किया गया। निःशुल्क चिकित्सा के लिए अस्पताल 
खोले गये तथा उन्हें अँगरेजी सेना और पुरिस में भर्ती किया गया । 
परन्तु इन सब सराहनीय प्रयत्नों के होते हुए भी AIT सफल न हो सके। 
क्योंकि पठानों को उनकी ईमानदारी और चालों पर तनिक भी विश्वास न था । 
"पठान अपने देश में स्वतन्त्रता चाहते थे। वे अँगरेजो के प्रत्येक काम को सन्देह की 
afte से देखते थे और समते थे कि अंगरेजो से सम्पर्क न रखने पर ही उनकी 
स्वतन्त्रता सुरक्षित रह सकती है। शायद उनका सोचना ठीक ही था। 
इन परिस्थितियों में, कबीलों में शान्ति स्थापित करने के लिए पंजाब के अधि- 
कारी उचित यही समझते थे कि विद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाय और उनका 
भत्ता बन्द कर दिया जाय। ~ 
` परन्तु उनकी यह कत्ल और दमन' की नीति अधिक समय तक न चल सकी । 
इसके कारण कोई स्थायी समझौता भी न हो सका। अप्रैल १८७७ में लाडं लिटन 
ने इस व्यवस्था का विरोध किया और कहा कि, “इस नीति के कारण दोषी बहुत 
कम पकड़ा जाता है और सजा बहुधा निर्दोष को ही मिलती है। इससे मित्रता 
के बज़ाय शत्रुता अधिक बढ़ती है और अधिकांश परिस्थितियों में उनकी हानि की 
अपेक्षा हमारी ही हानि अधिक होती है।” १८४९ से १८९० तक लगभग ४२ बार 
दमन किया गया परन्तु इससे कोई लाम न हो सका। ६ 
इनके अलावा, सीमान्त की सुरक्षा के लिए किलों के बीच सड़कें बनाई गई, 
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'पंजाब सीमान्त सेना' की भरती की गई और वहाँ के निवासियों को अपनी रक्षा के 
लिए हथियार आदि रखने की आज्ञा दी गई। 

१९०१ तक यह समझा जाता रहा कि सीमान्त की समस्या पंजाब सरकार की 
घरेलू समस्या है। सीमा के जिलों, हजारा, पेशावर, कोहाट, TA, डेरा इस्माइल 
खाँ और डेरा गाजी खाँ के डिप्टी कमिश्नरों की मार्फत पंजाव सरकार इन कबीलों 
से सम्बन्ध रख रही थी। 

लिटन की नीति के कारण जो दूसरा अफगान-युद्ध हुआ था, उसके फलस्वरूप 
१८७८ में राजनीतिक एजेन्सी प्रणाली आरम्भ हुई। इसके अनुसार खैबर में 
एक एजेण्ट नियुक्त हुआ, जो कबीलों का अमीर से सम्बन्ध तुड़ा कर उनसे सीधा 
सम्पर्क रखता था। यह प्रणाली सीमान्त के अन्य भागों में भी अपनाई गई और 
१८९६ तक खुरंम, मलकन्द, तोची और वासा में भी एजेन्सियाँ काम करने लगीं । 
इनका मुख्य काम दर्रो को खुला रखना और दोनों ओर की हालतों को ध्यान में 
रखना था। 

कबाइली युद्ध --१८९५--लाडे लैन्सडाउन और एल्गिन ने अपने वायसराय 
काल में अग्रगामी नीति अपनाई थी। इस नीति को अपनाने का एक कारण तो रूस 
का मध्य एशिया में आना था और दूसरा कारण अब्दुर रहमान के प्रति निरर्थक 
सन्देह का होना था। परन्तु सबसे मुख्य कारण था लैन्सडाउन, एल्गिन तथा उस 
समय के कमान्डर-इन-चीफ BS राबर्ट्स का यह विचार कि--जिस प्रकार 
प्रकृति में कोई स्थान बिना अवकाश (रिक्तता) के नहीं हो सकता उसी प्रकार 
कबीले भी बिना किसी के शासन में रहे नहीं रह सकते। इसलिए उन्हें भारत- 
सरकार के नियंत्रण में लाना आवश्यक है | 

अगस्त १८८७ में भारत-सरकार ने पंजाब सरकार को लिखा, अब समय 
आ गया है कि हमारे उत्तर-पदिचमी सीमान्त में स्वतन्त्र राज्यों की जो लम्बी 
पट्टी है उसे हम अपने नियंत्रण में ल आयें और यदि सम्भव हो सके तो विदेशी 
आक्रमणों से अपने को बचाने के लिए उसे संघटित करें। यह काम अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है।” लाड रॉबर्ट्स ने भी इस विचार का प्रतिपादन किया। उसने लिखा, 
“सीमान्त देशों के प्रति अब फिर से अपनी नीति बदलने के लिए हमारे पास 
पर्याप्त कारण S| अवसर पड़ने पर उन्हें न केवल सामान (सप्लाई) तथा ढुलान 
(ट्रान्सपोटं) से ही हमें सहायता देनी चाहिए बल्कि यातायात-व्यवस्था में भी 

हमारी मदद करनी चाहिए।” 
इससे जो नीति अपनाई गई उससे कबाइली क्षेत्र ब्रिटिश प्रभुत्व” के अन्तर्गत 
घोषित कर दिया गया। वहाँ सैनिक शिविर बना दिये गये और सेना के साथ- 
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साथ घुड़सवार सेना भी रख दी गई, अपनी शक्ति के बल पर अथवा रिश्वत देकर 
मुख्य-मुख्य स्थलों का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया गया तथा उन सब स्थलों को 
रेल और सड़कों द्वारा एक दूसरे से मिला दिया गया। 

“ब्रिटिश प्रभुत्व' की परिभाषा बताते हुए लाडं लैन्सडाउन ने बताया कि, “ऐसे 
स्थानों पर हम स्वयं शासन नहीं करेंगे परन्तु वहाँ हम बाहर से आक्रमण भी नहीं 
होने देंगे।” वहाँ अपनाई जाने वाली नीति के वारे में लैन्सडाउन ने घोषित किया कि, 
“पहली बात यह है कि ब्रिटिश प्रभुत्व' के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के कबीलों के 
साथ हम सीधा सम्बन्ध रखेंगे परन्तु उन्हें किन्ही अन्य शासकों से सम्बन्ध नहीं रखने 
देंगे। दूसरे, हमें अधिकार होगा कि हम वहाँ बिना कर दिये जा सकें, सड़कें बना सकें 
तथा आवश्यकता पड़े तो उन सड़कों को सुरक्षित रखने के लिए छावनियाँ बना 
सके । तीसरे, हम कबीलों की स्वतन्त्रता के प्रति आदर-भाव' रखेंगे और उनके 
घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।” 

अपनी उक्त नीति को चलाने के लिए जनोब (27००) तथा बोरी (Bori) 
के मालिकों को १८८४ में यह स्वीकार करने के लिए विवश किया गया कि जब 
भी अँगरेज आवश्यकता समझें, वे वहाँ अपनी फौज भेज सकते हैं। तीन साल के 
बाद १८८७ में अँगरेजो ने इस आवश्यकता का अनुभव किया और पिशिन-डेरा- 
खान सड़क की सुरक्षा के बहाने छोरालाई (Loralai) में अपनी सेना स्थापित 
कर दी। 

१८९० में बिलोचिस्तान और पंजाब सीमान्त की सीमा निर्धारित की गई। 
यह सीमा दोमण्डी से आरम्भ होकर, गोमल नदी के झोब नदी से मिलने के स्थान 
तक मानी गई। झोब घाटी को पहले ही से अँगरेजो ने अपने अधीन कर लिया 
था, क्योंकि गोमल दर्रा इसी क्षेत्र में पड़ता था। १८८९ में भारत-सरकार ने 
इसे अपने अघीन स्वीकार कर लिया था। विद्रोह करने वाले कबीलों को धन 
देकर चुप करा दिया गया, परन्तु उनमें से शीरानी जाति के लोग नहीं माने, उनसे 
युद्ध करने १८९० में फौज भेजी गई । अन्त में वे भी इस बात पर तैयार हो गये 
कि यदि वे अँगरेजों की आज्ञा नहीं मानेंगे तो वहाँ अंगरेज लोग अपनी सेना भेज 
सकत हैं तथा उनके राज्य को अपने अधीन कर सकते हैं । 
गलो नी नगर ने कर ग धह लल 

ib या। 

१८९२ i aa (Navies valley) भी जीत ली गई। कहते हैं, 
यह ae वहाँ के f की प्रार्थना पर किया गया। मालूम होता है कि 
कुछ लोगों को घूस देकर भड़काया गया होगा और उन्होंने ही यह प्रार्थना की होगी। 
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१८९४ में महसूदी (Mahsud) कवीलों ने वाना में ब्रिटिश सीमा आयोग 
के ऊपर आक्रमण किया: फलतः अँगरेजों ने भी प्रत्याक्रमण किया और उत्तरी 
वजीरिस्तान का एक हिस्सा अपने अधीन कर .लिया। वजीरिस्तान के बाकी 
हिस्से पर भी नियंत्रण रखने के लिए, १८९५ मे टोची घाटी का प्रशासन भी अँग- 
रेजो ने अपने हाथ में ले लिया । न 

यही काम कश्मीर के सुदूर उत्तरी भाग में भी किया गया, क्योंकि रूसियों के 
पामीर के रास्त आने का डर था। इसी डर के कारण लिटन ने कश्मीर के राजा 
को वाध्य किया कि चित्राल को अपने प्रभुत्व के अन्तगंत कर ले। चित्राल का मेह- 
तर इससे बड़ा खुश हुआ कि अब अफगानिस्तान के अमीर से उसकी रक्षा हो 
जायगी । मेहतर को कुछ धन भी दिया गया। इससे उसने १८७८ में कश्मीर का 
प्रभुत्व स्वीकार कर feat गिलगिट में भी एक एजेन्सी स्थापित की गई थी 
जो कुछ समय के लिए तोड़ दी गई। परन्तु १८८९ में लाडे लैन्सडाउन ने 
उसे फिर से स्थापित किया और नागर तथा हुंजा के सरदार उसके नियंत्रण में रखे 
गये। इसके बदले सरदारों को कुछ वाधिक भत्ता दे दिया गया। १८९२ में चित्राल 
के मेहतर की मृत्यु के बाद अँगरेजो की मदद से निजाम-उल-मुल्क वहाँ का मेहतर 
बना। इस प्रकार चित्राल पर भी अँगरेजों का प्रभुत्व हो गया। १८९४ में निजाम- 
'उल-मुल्क को कत्ल कर दिया गया और ब्रिटिश एजेण्ट को चित्राल के किले में घेर 
दिया गया। इस कारण अँगरेजों को अपनी नीति के बारे में फिर से सोचने के 
लिए बाध्य होना पड़ा। सीमान्त का परीसीमन होने के कारण अब उन्हें अफगा- 
'निस्तान या रूस की ओर से कोई डर न था। चित्राल में सेना भेजी गई और एजेण्ट 
'राबर्ट्सन को बचा लिया गया। भारत सरकार की इच्छा थी कि चित्राल में घुड़- 
सवार सेना अवश्य रक्खी जाय परन्तु रोजबरी मंत्रिमण्डल ने ऐसा करने से इनकार 
कर दिया। बाद में सैलिसबरी मंत्रिमण्डल के आने पर अगस्त १८९५ में उक्त 
'फैसले पर फिर से विचार हुआ और यों तो अब चित्राल की ओर से आक्रमण होने 
का कोई डर नहीं रह गया था फिर भी वहाँ घुड़सवार सेना रख दी गई तथा मेहतर 
को वाषिक भत्ता दिया जाने लगा। 

इन सब कार्यो का स्वतन्त्रताप्रिय कबीलों पर अच्छा असर नहीं पड़ा। वे 
समझने लगे कि गुलामी को जंजीरे अब अधिकाधिक कसी जाने लगी हैं, अतः 
१८९७ में उन्होंने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह इतना उग्र तथा विस्तृत था कि 
'ऐसा न तो उस समय तक कभी हुआ था और न भविष्य में ही हुआ। वायसराय 
तथा भारत-सचिव का विश्वास था कि घर्मोन्माद ही इस विद्रोह का कारण था। 
fro डेवीज ने लिखा 
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“सीमान्त के मुल्ला लोग जिस प्रकार कबीलों को भड़काते थे और उनकी 
घर्मे-भावना को उकसाते थे, वही इस विद्रोह का मुख्य कारण है। बिना इस प्रकार 
से भड़काने के. तथा बिना अफगानियों के षड्यन्त्र के, यह विद्रोह इतना विस्तृत, 
संगठित तथा उग्र नहीं हो सकता था ।”* परन्तु डेवीज का यह मत अक्षरशः सत्य 
नहीं है । लैन्सडाउन तथा एल्गिन ने अग्रगामी नीति अपनाई थी । कबीलों को अब्दुर- 
रहमान के शासन से अलग कर दिया गया था। इससे वह बहुत अप्रसन्न था और 
षड्यन्त्र रच रहा था। यही विद्रोह के मुख्य कारण भी थे। इनके अलावा अन्य 
अनेक छोटे-छोटे कारण थे। जैसे नमक का कर आठ आने प्रतिमन से बढ़ा कर 
दो रुपये प्रतिमन कर देना आदि। | 

विद्रोह का सीधा फल यह हुआ कि २८ जनवरी १८९८ को भारत-सचिव 
लाडं जाज हैमिल्टन ने लिखा, “कोई नया उत्तरदायित्व हाथ में न लिया जाय” 
आर भारत-सरकार को आदेश दिया कि, “कबाइली क्षेत्र में हस्तक्षेप करना बन्द 
कर दो; अपनी सेना अधिक सुगठित करो और यातायात तथा व्यापार के लिए 
खबर दर्रा ही सबसे उपयुक्त है।” कहने का तात्पयं यह कि जो अग्रगामी नीति 
अब तक चल रही थी, वह समाप्त कर दी गई। 

कर्जेन और उत्तर-पश्चिमी सीमा-भ्रान्त--१८९८ में भारत में लाडे कर्जन 
आया। वह हैमिल्टन के घ्येय को जानता था और इंगलण्ड की पालियामेंट में 
१८९७-९८ में होनेवाली गरमागरम बहस को भी सुन चुका था । वह सीमान्त 
के प्रशासन के बारे में किसी भी मत को नहीं मानता था। अतः उसने मध्यम 
नीति अपनाई । वह अँगरेजो के उत्तरदायित्व को और अधिक नहीं बढ़ाना 
चाहता था। हाँ, कुछ साम्राज्यवादी कारणों से वह अवश्य ही चित्राल को अपने 
अधीन करना चाहता था। 

मारत आने पर उसने देखा कि ब्रिटिश सेना बिना किसी सुरक्षा के सीमान्त 
प्रदेश में छितरी.हुई हे । वहाँ कौन सी नीति अपनाई जाय, यह भी अभी निश्चित 
नहीं हे। उसने अपनी दुहरी नीति चलाई। वह सीमान्त को अपनी सुरक्षा में लेना 
चाहता था और वहाँ एक संगठित प्रशासन कायम करना चाहता था जिससे उत्तर- 
पश्चिमी सीमान्त प्रदेश भी भारत सरकार के अधीन हो जाय। 

लाडं कजंन ने - af ८ = 
वापिस बुला AA a a T E aes 
की जाय, सुरक्षा तथा सहायता के लिए नेत्र में a a ha 
| र ए ब्रिटिदा क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और अधिक 


* Daires, The North-west Frontier, p, 98 
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भारत और उसके पड़ोसी ५. RRR 


सुसंगठित की जाय और अन्तरंग क्षेत्रों में यातायात के साधन सुधारे जाये” तात्पर्य" 


यह कि लाडं कर्जन की भी वही नीति थी जो मेजर सैण्डेमन की सिन्ध के सीमान्त 
के बारे में थी। सेना में कबीलों को भरती करके उन्हें उम्मीद थी कि इससे उनकी 


आथिक समस्या भी सुलझ जायगी और वे अँगरेजो के प्रति और अधिक वफादार 
हो सकेंगे। कवाइली सेना का गठन दुसरे ही प्रकार से किया गया था तथा अस्त्र- 


शस्त्र देने में भी काफी ध्यान रखा गया। अँगरेज उच्चाधिकारी ही उनका: 


संचालन करते थे। उन अधिकारियों की सुरक्षा और सहायता के लिए रेलो का 


' निर्माण किया गया और अपनी प्रशासनिक सीमा के ही अन्दर कुछ सैनिक स्थलों 


का विकास किया। 
१९०४ तक लाड कर्जन की नीति अपने सम्पूर्ण रूप में चलने लगी। ब्रिटिश 
सेना वापस बुला ली गई और वहाँ कबीली सेना रखी गई। नौशेरा से His और 


पेशावर से जमरूद तक रेल-लाइन वना दी गई। बच्नू और डेरा-इस्माइल खाँ- 


में सवल सेना रक्खी गई। १९०५ तक क्वेटा-नुइकी रेलवे भी बना दी गई। 


सीमान्त में शान्ति स्थापित करने में लाडं कर्जन की नीति सर्वथा सफल रही, . 


केवल १९०८ में दो बार शान्ति भंग हुई। 


उत्तर-परिचमी सीमा-प्रान्त का निर्माण--अगस्त १८९८ में भारत सचिव - 


ने भारत सरकार को लिखा: 

“रानी विक्टोरिया की संरकार का विचार है कि वतंमान प्रबन्ध संतोषजनक 
नहीं है । यह अधिक उपयुक्त होगा कि पंजाब सीमान्त के कबीलों के साथ, भारत 
सरकार की देख-रेख तथा नियंत्रण में, सीधा सम्पक रखा जाये।” 


अब तक कबीलों के साथ जो सम्पकं था वह पंजाब सरकार के द्वारा होता 
था। कबीलों की समस्या शाही प्रतिरक्षा की समस्या थी, पंजाब सरकार की 
स्थानीय समस्या नहीं। अतः उसका उत्तरदायित्व भी भारत सरकार पर ही 


होना चाहिए था। 

अलग से सीमा प्रान्त बनाने का विचार कोई नया विचार नहीं था। बाटल 
फ्रेयर, लाडं राबर्टस, सैण्डेमन, लिटन, लैन्सडाउन आदि अनेकों ने यही सुझाव 
दिया था। परन्तु लाडे कर्जन ने इस सुझाव को कार्यान्वित किया। इसलिए सीमा- 


प्रान्त बनाने का श्रेय उसी को दिया जाता है। कर्जन के सामने अनेक ग्रोजनाएँ थीं 


जिन पर उसे विचार करना था। अन्ततः उसने पंजाब के सीमान्त को अलग करके 
उत्तरपदिचिमी सीमा-प्रान्त बनाने का निर्णय किया, जिसका प्रशासन भारत सरकार 


द्वारा नियुक्त चीफ कमिइनरं करे और उसे राजस्व (रेवेन्यू) तथा त्याय-विभाग; 


(जूडीशियल) के कमिरनर सहयोग दें। 
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इस नये प्रान्त में सीमान्त के पाँच जिले-हजारा, पेशावर, कोहाट, वश 
और डेरा इस्माइल खाँ; प्रशासनिक सीमा तथा saws रेखा के बीच का क्षेत्र 
और मलकन्द, in, खैबर, टोची तथां बाना की राजनीतिक एजेन्सियां शामिल 
की गई । इस प्रान्त के बनाने में विरोध भी हुआ। इस विरोध के कारण ये दिये 
गये कि (१) इससे राजस्व लेने की प्रणाली में गड़बड़ होगी, (२) इससे शासन- 
Sat को फिर से व्यवस्थित करना होगा, (३) इससे पञ्जाब के उच्च पदाधिकारी 
सीमान्त के मामले में प्रशिक्षण लेने से वञ्चित हो जायेंगे, (४) इससे अग्रगामी 
नीति को प्रोत्साहन मिलेगा जिसके कारण एक बार असफलता मिल चुकी है। 
लाडे कर्जन ने इन विरोधों का विस्तार से उत्तर दिया और कहा कि ये विरोध 
तथ्यहीन हैं। 

लाड कर्जन की नीति के कारण काफी लम्बे समय तक शान्ति बनी रही, फिर 
भी यह नीति सीमान्त के वारे में अन्तिम निर्णय करने में असफल ही रही। उसकी 
नीति के वारे में डेवीस का कथन उल्लेखनीय है । उसने लिखा है, “कर्जन ने वही 


सुधार किये जो पिछले पच्चीस सालों से विवाद के विषय बने रहे हैं और जिन्हें लग- 


भग सभी ने माना है। वह अच्छी तरह से जानता था कि भारतीय सीमान्त के वारे 
में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता और न उसने कभी यह कहा कि उसने 
समस्या का जो समाधान किया हुँ वह हमेशा स्थायी रह सकेगा ।”* ३० सितम्बर 
को शिमला के यूनाइटेड सर्विस क्लब में लाडे कर्जन ने अपनी नीति के परिणाम बताते 
हुए कहा, i 7 

“मुझे यह देखकर सन्तोष हे कि पिछले सात वर्षों से सीमान्त में कोई युद्ध- 
विग्नह नहीं हुआ । जव से सीमान्त अँगरेजों के हाथ में आया तब से केवल यही सात 
वर्ष शान्ति के रहे Sl १८९४ से १८९९ तक की पाँच वर्ष की अवधि में सीमान्त 
के युद्ध में भारत के ४५ लाख पौण्ड व्यय हुए है जब कि पिछले सात वर्षों में केवल २ 
लाख ४८ हजार पौण्ड ही हुए थे।”* 

भारत के अन्य प्रान्तों में सुधार हो रहे थे, अतः उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त में 

भी सुधार करने की ओर ध्यान दिया गया। समय-समय पर सुझाव दिये जाते रहे 

) परन्तु १९३२ तक कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। १९३२ में यह प्रान्त एक गवनेर 
के अधीन कर दिया गया और वहाँ भी एक विधान-सभा बना दी गई। 

१९४७ में माउण्टबेटत की योजनानुसार यह प्रान्त पश्चिमी पाकिस्तान में 
चला गया। अतः अब उसकी कोई समस्या भारत के सामने नहीं है। 


* Davies, North West Frontier 9. 113, 
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भारत ओर फारस--अँगरेजों को अफगानिस्तान में जिस रूसी हौवा का डर 
बना रहता था उसका मूल कारण था अँगरेजों और फारस वालों के पारस्परिक 
सम्बन्ध । ये सम्बन्ध १८०१ के मल्काम मिशन के समय से चले आ रहे थे। 
अँगरेजों की नीति यह थी कि फारस को वाह्य शक्तियों - विशेषकर रूस और फ्रांस-- 
के प्रभाव से दूर रखा जाय। इसलिए जब भी इनका प्रभाव फारस पर होता था 
तो अँगरेजों को ज्वर आने लगता था। उनके प्रभाव के हटने के बाद ही यह ज्वर 
टूटता था और वे फिर निड्चिन्त हो जाते थे। 

तिलसिट की सन्धि के बाद नैपोलियन के आक्रमण की अफवाह सुनकर 
अँगरेजों ने मल्काम मिशन भेजा और बाद में सर हार्टफोर्ड जोन्स को भेजा। 
वहाँ शाह को धमका-फुसलाकर माचे १८०९ में सन्धि कर लेने के लिए राजी कर 
लिया गया और उसे युद्ध के अवसर पर भत्ता देने का वचन दिया गया। शाह इस 
बात पर राजी हुआ कि 'वह यूरोप की किसी भी सेना को फारस के रास्ते नहीं जाने . 
देगा! और अगर अँगरेजो के राज्य में कहीं आक्रमण हुआ तो फारस अँगरेजों को सहा- 
यता देगा। इसके बाद १८१४ में फिर सन्धि हुई। सन्थि के अनुसार फारस ने 
गैर-अँगरेजी शक्तियों के साथ हुए समस्त सम्बन्ध रद्द कर दिये और अँगरेजों की 
विरोधी समस्त यूरोपीय सेनाओं पर फारस में प्रवेश करने का प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया। यदि कभी फारस और अफगानिस्तान का युद्ध हुआ तो अँगरेज इसमें हस्तक्षेप 
नहीं करेंगे और यदि अफगानिस्तान ने अँगरेजी राज्य में कहीं आक्रमण किया तो 
फारस भी अफगानिस्तान पर आक्रमण कर देगा। 
` गुलिस्ताँ की सन्धि भी अंगरेजी कूटनीति का एक अच्छा उदाहरण al इससे 
अँगरेजो तथा फारस के सम्बन्ध १८२६ अर्थात्‌ फारस पर रूस के आक्रमण तक अच्छे 
रहे। आक्रमण होने पर फारस ने सन्धि के अनुसार अँगरेजों से सहायता माँगी । 
परन्तु अँगरेज रूस के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बडी ही 
निलंज्जता से सन्धि की शते तोड़ दीं। फारस हार गया । उसे फरवरी १८२८ 
को तुर्कोमन्वई की सन्धि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिससे तेहरान की गद्दी पर 
रूसियों का प्रभाव जम गया। इसके बाद फारस ने अँगरेजों पर विश्‍वास करना 
छोड़ दिया। 

फारस में रूस की योजना थी किं वह फारस को शिखण्डी बना कर आगे बढ़ाये 
और किसी को मालूम न हो सके कि इसमें रूस का हाथ है। शाह को हिरत की 
ओर भेजा गया और १८३७ में उसे विजय कर लिया। इस समय झाडं आकलेण्ड 
अनेक जटिलताओं में उलझा हुआ था। इन्हीं जटिलताओं के कारण प्रथम अफगान 
युद्ध भी हुआ था। १८५६ में फारस ने हिरात पर फिर आक्रमण किया परन्तु 

Yo 


AA soe ip ann. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


BE RPE fst} RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२६ अर्वाचीन भारत का इतिहास 


सफलता नहीं मिली। अन्त में १८५७ में अंगरेजों और फारस के बीच शान्ति 
. स्थापित हो गई। इससे उनके परस्पर सम्बन्धों में भी कटूता कुछ कम हो गई। 

फारस में अँगरेजों के रुचि लेने के दो कारण थे--(१) भारत पर आक्रमण 
करने में अन्य देश फारस को माध्यम न बनायें और (२) गैर-अँगरेजी शक्तियों के 
हाथ फारस की खाड़ी न पड़े। पूर्वी देशों में अंगरेजों का व्यापारिक स्वार्थ तथा 
भारत की राजनीति के कारण अँगरेज फारस की खाडी पर प्रभुत्व रखना चाहते 
थे। परन्तु उनका फ्रांस और रूस और बाद में जमंनी ने विरोध किया। जमंनी 
ने खाड़ी को निश्‍चित अवधि के लिए खरीदने तक का प्रयत्न कर लिया था परन्तु 
अँगरेजों ने अपनी कूटनीति से उसके प्रयत्त को विफल कर दिया। १९०३ में 
तत्कालीन वैदेशिक सचिव लाड लैन्सडाउन ने हाउस आफ लार्डस में स्पष्ट रूप से 
कह दिया, “यदि कोई शक्ति फारस की खाड़ी में अपनी नौ-सेना स्थापित करती है 
तो यह अँगरेजों के स्वार्थ में अत्यन्त गम्भीर कठिनाई हो जायगी। अतः हमें किसी- 
न-किसी प्रकार से ऐसा होने से रोकना चाहिए।” 

फारस के आन्तरिक मामले जटिल तथा अव्यवस्थित हो रहे थे। १९०७ में 
इंगलेण्ड और रूस ने अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्र को बाँट दिया। फारस के पुगे सम्मान 
का वचन प्रत्येक ने दिया और उसे तीन प्रभाव-क्षेत्रों ate दिया--अँगरेजी प्रभाव- 
क्षेत्र, म तथा तटस्थ क्षेत्र। समझौते के अनुसार फारस का दक्षिण-पूर्वी 
क्षेत्र ATA और सम्पूर्ण उत्तरी फारस रूस के हिस्से में आया। वास्तव में इस सम- 
झोते से रूस को ही अधिक लाभ रहा। यूरोप में उस समय कुछ ऐसी जटिल सम- 
स्याऐ थीं कि अंगरेजों को इस समझौते पर राजी होना पड़ा था। सबसे मजेदार 


बात तो यह थी कि इस बँटवारे के वारे में फारस से कोई नहीं 
oh कोई भी सलाह नहीं ली 


भारत और पूर्वी सोमान्त 


. तृतीय बर्मा-युद्ध--१८२७ और १८५२ में बर्मा में 


वर्मा का समस्त समुद्री किनारा अेगरेजों के Be प जिते फलस्वरूप 


कर स्वयं गद्दी पर बैठा । ag 
और व्यापार को काफी बढ़ाया 
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फँल गई। अन्त में उसका एक पुत्र थिबाव गद्दी हस्तगत करने में सफल हो सका। 
उसने अपने समस्त शत्रुओ को बड़ी निदेयता से मार डाला । 

सन्‌ १८७६ से ही अँगरेजों के और वर्मा के आपसी सम्बन्ध काफी कटु हो गय 
थे, क्योंकि वायसराय ने माण्डले स्थित रेजीडेण्ट को राजा के सामने नंगे पैर जाने 
और घुटने के वल झुकने से मना कर दिया था। राजा मिण्डन ने उसके बिना ऐसा 
किये उसका स्वागत करने से इनकार कर दिया । तभी से ब्रिटिश रेजीडेण्ट को महल 
में जाने की अनुमति नहीं थी। अक्टूबर १८७९ को ब्रिटिश रेजीडेण्ट वापस बुलां 
लिया गया। क्योंकि राजा थिवाव जिस समय रेजीडेण्ट को वहाँ से हमेंशों के लिए: 
हटाने पर विचार कर रहा था, ठीक उसी समय काबुल में केवेग्नरी की हत्या कर दी 
गई थी। वैसी ही घटना वर्मा में भी न हो जाय, इसका काफी डर अँगरेजों को था। . 

बर्मा राज्य में होनेवाली अराजकता तथा फ्रांसीसियों के षड्यन्त्रो के कारण, 
बर्मा को फिर से एक करने का प्रश्‍न उठने लगा। उधर वायसराय लाडं डफरिन पहले 
से ही ऐसा करने का निश्चय कर चुका था। 

उपनिवेश बसाने के लालच से ही इंगलेण्ड ने निचले बर्मा में अधिकार जमाया 
था। यही लालच फ्रांस को भी था और वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था। सन्‌ 


१८७३ में कोचीन-चीन और १८८४ में टोंकीन को जीतने के बाद फ्रांस उत्तरी वर्मा 


की ओर बढ्ने का प्रयत्न करने लगा। वर्मा का राजदूत पेरिस.गया और १८८५ 
में फ्रांस और उत्तरी बर्मा में व्यापारिक सन्धि हो गई। सन्धि में एक बात यह भी 
उल्लिखित थी कि टोंकीन के रास्ते बर्मा में अस्त्रो-शस्त्रो का आयात किया जा सकेगा । 
इसके बाद माण्डले में फ्रांसीसी राजदूत की भी नियुक्ति कर दी गई। 

फ्रांस की इस प्रकार बढ़ती देख इंगलेण्ड को सन्देह होने लगा । दोनों में उप- 
निवेश बसाने की भावना के कारण वेमनस्य था ही। उस समय वैमनस्य अपनी. 
चरमावस्था में था। फ्रांस का इस प्रकार बढ़ना, भारत के अँगरेजी साम्राज्य के 
सम्मान तथा शान्ति के लिए पर्याप्त चिन्ताजनक था। 

- बर्मा-बम्बई व्यापारिक निगम (Burma-Bombay Trading Corpor- 
ation) का मामला काफी जटिल था । डफरिन को तृतीय बर्मा-युद्ध के लिए यह 
एक अच्छा बहाना मिल गया । निगम पर २ लाख ३० हजार पौण्ड जुर्माना कर 
दिया गया। बात यह थी कि भारत-सरकार यह चाहती थी कि निगम का मामला 
वायसराय की अदालत को सौंप दिया जाय । यदि थिबाव ऐसा कर देता तो इसका 
तात्पयं था कि उसने स्वयं ही अपनी स्वतन्त्रता पर कुठाराघात किया है। जैसी कि 
आशा थी, उसने मामला वायसराय को सौंपने से इनकार कर दिया । फलतः १९ 
अक्टूबर को थिबाव को अन्तिम चेतावनी दे दी गई कि---वह निगम के मामले को 
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वायसराय की अदालत को सौंप दे; राजा अँगरेज रेजीडेण्ट को बिना किसी प्रकार 
की रस्म अदा किये (नंगे पैर, सिर झुकाये जाने आदि) अपने दरबार में आने दे 
और बर्मा के विदेशी सम्बन्धो को ब्रिटिश नियन्त्रण में दे दे। जैसी आशा थी, राजा 
.ने यह चेतावनी अस्वीकार कर दी और युद्ध हुआ। इसके फलस्वरूप उत्तरी वर्मा 
भी अँगरेजी शासन में मिला लिया गया | 
नवम्बर १८८५ को थिबाव ने आत्म-समर्पण कर दिया और जनरज पेण्डरगस्ट 
(General Pendergest) बिना किसी विरोध के माण्डले में दाखिल हो गया। 
जनवरी १८८६ को औपचारिक घोषणा कर दी गई कि उत्तरी बर्मा ब्रिटिश 
साम्राज्य में मिला लिया गया हे । यह काम कोई प्रशंसनीय नहीं था बल्कि 
अँगरेजो की गुण्डाशाही का ही द्योतक था। राजा थिबाव का कुछ भी कसूर नहीं 
था कि उसके राज्य को इस प्रकार छीना जाता । यह तो सिर्फ इसलिए किया गया कि 
अँगरेज वर्मा में फ्रांसीसियों को नहीं रहने देना चाहते Tl युद्ध से पहले ही डफरिन 
लिख चुका था कि, “अगर फ्रांसीसी हमसे पहले उत्तरी बर्मा में घुसने का प्रयत्न करते 
हैं तो मुझे बर्मा को अपने साम्राज्य में मिलाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी 


चाहिए। जैसी कि मुझे सलाह दी गई है, मैं सोचता हूँ कि हमें वहाँ ऐसा राजा रखना 


चाहिए जिस पर हम बाद में सन्देह भी कर सकें।” बर्मा १९३५ तक भारतीय 
We के अन्तर्गत रहा। वाद में उसे अलग कर दिया गया। 
क E १९४७ से पहले, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन 
के कारण, भारत की वैदेशिक नीति वही थी जो ब्रिटेन की थी। वास्तव में 
भारत की अपनी कोई स्वतन्त्र नीति नहीं थी । उसे युद्ध-शान्ति के अवसरों पर 
.शाही आज्ञाओं के अनुसार ही चलना पडता था। इस समय सारा संसार दूसरे 
विइव-युद्ध के कारण हुई अशान्ति और हानि से पीडित है। शक्तिशाली राष्ट्र 
दो खेमो में बट गये है- पश्चिमी तथा पूर्वी । दोनों की ही विचारधाराएँ तथा स्वार्थ 
अलग-अलग हैं। पड्चिमी खेमे में मुख्यतः दो शक्तिशाली राष्ट्र--अमेरिका तथा 
इंगलैण्ड है और पूर्वी खेमे में मुख्यतः रूस है। संयुक्त राष्ट्रसंघ (U.N. 0.) 
एक संस्था हे जहाँ शान्ति विषयक मामलों पर विचार-विमर्श होता है और युद्ध तथा 


गुण्डाझाही को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। भारत ने संसार के विभिन्न राष्ट्रों ` 


में अपने राजदूत नियुक्त कर दिये हैं। इस समय भारत की काफी इज्जत है। 
अधान मन्त्री ने अमेरिका का दौरा करके उससे मैत्री-सम्बत्ध स्थापित कर लिया है। 
प्रधान मन्त्री ने निर्णय किया कि भारत राष्ट्रमण्डल 
सदस्य रहेगा। प्रधान मन्त्री की दुरदर्शिता की ब्रिटिश 
हुना की। प्रधान मन्त्री ने अनेक बार घोषणा की कि 


(Commonwealth ) का 
समाचारपत्रो ने काफी सरा- 
भारत किसी भी राष्ट्र का 
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पिछलग्गू नहीं बनना चाहता । वह युद्ध आदि के अवसरों पर हमेशा तटस्थ रहेगा। 
भविष्य में क्या होता है, किसे मालूम; फिर भी हमें विशवास हैं कि,भारत हमेशा 
अपने ASA का पालन करेगा और किसी अन्याय अथवा अत्याचार के आगे सिर 
झुकाकर अपना सम्मान नहीं गँवावेगा। 

भारत की परराष्ट्र नीति ऐसी होनी चाहिए कि एक तो उससे हम अपने देश 
की रक्षा और उन्नति कर सकें और दूसरे विद्व-शान्ति में पूर्ण सहयोग दे सकें। 
यहाँ इस वात को नहीं भूल जाना चाहिए कि अपने देश की शान्ति और उत्थान ही 
हमारा सर्वोपरि कत्तंव्य है, और वातें तो बाद की हैं। 

भारत की परराष्ट्र नीति की सफलता इस वात पर निर्भर करती हूँ कि वह 
दूसरे राष्ट्रों पर अपना कितना नैतिक प्रभाव डाल सकता है। इसके लिए एक स्वस्थे 
अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, सुगठित सेना और औद्योगिक तथा आर्थिक उन्नति अनि- 
वायं है । हम किसी राष्ट्र का वुरा नहीं चाहते और न उन पर कोई अनुचित दबाव 
ही डालना चाहते हैं। हमें तो हमेशा ही विद्व-शान्ति स्थापित करने में सहषं सहयोग 
देना चाहिए और वही हम कर रहे हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ee 


—_— a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तेइसवाँ अध्याय 
उपसहार 

भारतीय संविधान--१५ अगस्त १९४७ को संविधान समा ने प्रभुत्व स्वीकार 
किया और भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। भारत एक गणराज्य है । संविधान 
'का आरम्भ इन शब्दों से होता है: : 

“हम, भारत के निवासी, भारत को शपथपूर्वक गणराज्य स्वीकार करते हैं 
और प्रत्येक नागरिक के अधिकार सुरक्षित रहेंगे: ` ; 

` न्यांय-सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक; विचारों, व्यक्तिकरण, मान्यताओं, 

विश्वासों तथा पूजा की स्वतन्त्रता; 2 

पद तथा अवसरों में समानता; तथा सब लोगों में बन्धुत्व, प्रत्येक व्यक्ति के 
सम्मान और राष्ट्र की उन्नति की भावना को प्रोत्साहित करना।' 

भारतीय गणराज्य एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है। इसमें प्रत्येक घर्म और जाति 
के लोगों को बराबर स्वतन्त्रता, न्याय, रक्षा तथा घामिंक विश्वासों का अधिकार है। 
यहाँ के मुसलमानों को भी, जो कि ईर्ष्यावश पहले पाकिस्तान के बनाने में प्रमुख 
भाग ले रहे थे, अन्य नागरिकों की तरह समान न्याय, स्वतन्त्रता तथा अधिकार 
प्राप्त Sl उनसे केवल एक बात की अपेक्षा की जाती हे और वह है भारत के प्रति 
वफादारी। पाकिस्तान जो नीति अपना रहा है उसके कारण कभी-कभी यहाँ भी 
काफी प्रतिक्रिया हो जाती है परन्तु भारत-सरकार उसे बड़े प्रशंसनीय ढंग से दबा 
देती है। इसे सब मानते हैं कि साम्प्रदायिकता भारत के हित में बहुत हानिकारक 
रही है और इसी दृष्टिकोण से देश के अधिकांश हिन्दू साम्प्रदायिकता दूर करने में 
भारत-सरकार का साथ दे रहे हैं। 

भारत की समस्याऐ--स्वतन्त्रता मिलने के बाद भारत के सामने अनेक नई 
समस्याएं आ TRE । भारत के बड़े-बड़े नेताओं तक को यह आज्ञा नहीं थी कि अँग- 
रेज लोग इतनी जल्दी भारत का शासन छोड़ देंगे। स्वतन्त्रता के बाद जो महान्‌ 
उत्तरदायित्व आनेवाला था उसके लिए वे जरा भी तैयार न थे । प्रशासन > 
सैनिक तथा अ-सैनिक (सिविल) विभागों में जो अंगरेज लोग काम कर रहे थे उनके 
अकस्मात्‌ अवकाश ग्रहण करने के फलस्वरूप भारत-सरकार के अन्य कर्मचारियों 
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“ आतंक फैलाने लगे। यह देखकर भारत-सरकार ने सीमाओं पर अपनी सेना और 
अधिक सुगठित कर दी । उन्हें आज्ञा दे दी गई कि वे रजाकारों का पीछा करें, चाहे 
उन्हें हैदराबाद की सीमा के अन्दर ही क्यों न जाना पडे और रजाकारों को सजा 
दें। साथ ही जैसे ही निजाम ने भारत के सिक्कों को विदेशी सिक्के घोषित किया 
वैसे ही भारत-सरकार ने वहाँ आथिक नाकेवन्दी कर दी। आथिक नाकेवन्दी होते 
ही निजाम का सिंहासन डोल उठा। वहाँ का प्रशासन रेत के किले की तरह ढह 
गया। चारों ओर अराजकता फैल गई। सितम्बर १९४८ में पंडित नेहरू ने 
निजाम को हैदराबाद में शान्ति स्थापित करने के लिए कहा, परन्तु वह शक्ति- 
हीन हो चुका था। फलतः भारत-सरकार ने हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही' करने 
का निश्चय किया। १३ सितम्बर को हैदराबाद में भारतीय सेना भेज दी गई। 
१६ सितम्बर को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। रजाकारों का भी दमन कर 
दिया गया। भारत-सरकार ने प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। | 
हैदराबाद में ये सव घटनाएँ बड़ी शीघ्यता से हुई। 'पुलिस कार्यवाही' बहुत 

लाभदायक साबित हुई। कासिम रिजवी ने भागने क्री कोशिश की परन्तु वह पकड़ 
लिया गया। उस पर मामला चला परन्तु दुर्भाग्यवश एक दिन मौका पाकर वह 
फिर जेल से भाग गया। निजाम ने पूर्णतः आत्मसमर्पण कर हैदराबाद को भारत 
में मिलाने की घोषणा कर दी | भारत-सरकार ने उसे पूरा-पूरा सम्मान दिया और 
हैदराबाद में शान्ति तथा सुव्यवस्था करने में भरपूर सहायता दी। 

. भारत और राष्ट्रमण्डल- ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल एक संस्था है। पहले इसमें 
केवल ब्रिटिश अधीनस्थ राज्य ही शामिल थे परन्तु अब वे राष्ट्र जो स्वाधीन हुँ, 
शामिल हो गये हैं। सन्‌ १९३१ की वैस्टमिनिस्टर की घोषणा के अनुसार 
राष्ट्रमण्डल के सभी राष्ट्र: बराबर हँ और उनका सीधा सम्बन्ध क्राउन 
से है। | as 
... सन्‌ १९२० तक भारत का भी यही ध्येय था कि उसे भी राष्ट्रमण्डल में शामिल 
` ` किया जाय और उसका पद भी अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों के बराबर माना जाय N 
परन्तु ब्रिटिश सरकार ने नेहरू कमेटी की इस बात को मानने से इन्कार कर दिया। 
तब कांग्रेस ने अपना ध्येय बदलकर पूरी स्वतन्त्रता लेने की ठान ली थी। लाहौर 
कांग्रेस अधिवेशन के समय हमारे वतमान प्रधान मंत्री पण्डित नेहरू कांग्रेस सभा- 
पति थे। उन्होंने घोषणा की कि हम अँगरेजी साम्राज्यवाद से पूर्णतः स्वतन्त्र होना 
चाहते हैं। उन्होंने कहा, “स्वतन्त्रता मिलने के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
और संगठनों में हम पूरा सहयोग देंगे और उनके नियमों में अगर हमें कुछ बंध मी 
जाना पड़े तो हम तैयार हैं। परन्तु जब तक साम्राज्यवाद के शिकजों से हम 
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पूर्णतः स्वतन्त्र नहीं होते तव तक भारत राष्ट्रमण्डल में भी बराबर होने का 
दावा नहीं कर सकता |” 

अगस्त १९४७ में भारत गणर,ज्य घोषित हुआ। भारतीय स्वतन्त्रता अधि- 
नियम के अनुसार वह स्वतन्त्र' हो गया। ब्रिटिश पालियामेंट का भारत के ऊपर 
जो प्रभुत्व था वह समाप्त हो गया, और राज्यों पर से क्राउन की सर्वोच्च सत्ता भी 
समाप्त हो गई। भारतीय संविधान सभा ने भारत को गणराज्य” घोषित कर दिया। 

भारत ने गणतंत्रीय संविधान लागू करने का निर्णय किया था। राष्ट्रमण्डल 
ऐसा नहीं होने देना चाहता था। उस समय अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ऐसी थीं 
कि भारत के निर्णय का महत्व काफी बढ़ गया। क्योंकि फिर से युद्ध होने की संभा- 
वना हो रही थी। भारत के राष्ट्रमण्डल के साथ क्या सम्बन्ध हो इसका निर्णय 
करने के लिए अप्रैल १९४७ में लन्दन में राष्ट्रमण्डल के राष्ट्रों के प्रधान मंत्रियों 
की बैठक हुई। भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्री भी बैठक में बुलाये गये। 
बैठक के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जाय 
जिससे भारत स्वतन्त्र गणराज्य भी रहे और साथ ही राष्ट्रमण्डल का सदस्य भी 
बन जाय। राष्ट्रमण्डल का प्रमुख “क्राउन' है। अतः मण्डल का सदस्य होने का 
अर्थ है क्राउन' के अधीन रहना। पण्डित नेहरू ने इस समस्या को सुलझाने में 
बड़ी प्रतिभा और दृरदशिता से काम लिया। राष्ट्रमण्डल का प्रधान इंगलेण्ड 
का राजा है। राजा की राष्ट्रमण्डल में क्या स्थिति रहेगी, इस पर विवाद हुआ और 
अनेक परिवत्तंन किये गये। तब भारत ने राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनने की घोषणा 
कर दी। इस प्रकार भारत सदस्य भी हो गया और उसकी स्वतन्त्रता पर भी कोई 
आँच नहीं आई। 

बैठक के अन्त में निम्नलिखित घोषणा की गई: 

“संयुक्त राज्य (इंगलेण्ड ), कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिणी अफ्रीका, 
भारत, पाकिस्तान तथा लंका ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के समान पद के सदस्य हैं और 
संयुक्त रूप से क्राउन को अपना अधिनायक मानते है। इन सभी सदस्यों ने भारत 


` के परिवत्तित संविधान पर विचार किया है। 


“मारत-सरकार ने राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्रों की सरकारों को सूचित किया है 
कि भारत की जनता की इच्छानुसार हाल ही में नया संविधान लागू किया जाने- 
वाला है, जिसके अनुसार भारत पूर्णतः गणराज्य हो: जायगा | 

“भारत-सरकार ने घोषित किया है कि भारत भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना 
रहना चाहता है। राजा स्वतन्त्र राष्ट्रों के सदस्यों का प्रतीक है अत: उसे इसी हैसि- 

यत से राष्ट्रमण्डल का अधिनायक मानने को हम तैयार हैं। 
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“राष्ट्रमण्डलीय देशों की वे सरकारें जिनकी सदस्यता के आधारभूत .नियमों 
में कोई अन्तर नहीं हुआ है, भारत को भी सदस्य मानती हैं और जिन आधार- 
भूत नियमों के अनुसार भारत सदस्य वना हे उन्हें मान्यता देती हैं। 

“अतः संयुक्त राज्य (इंगलेण्ड), कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड, दक्षिणी 
अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान तथा लंका की सरकारें यह घोषित करती हैँ कि वे 
स्वतन्त्र तथा बराबरी के स्तर पर राष्ट्रमण्डल के सदस्य हे और पारस्परिक शान्ति, 
स्वाधीनता तथा उन्नति में सहयोग देने में स्वतन्त्र हैं।” 

झँगलैण्ड इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना 
रहेगा परन्तु भारत में इसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई और चारों ओर से आलोचना 
होने लगी । संविधान सभा और कांग्रेस ने फौरन ही इसका पक्ष लिया। जो कुछ 
निर्णीत हुआ था उसका स्पष्टीकरण करते हुए नेहरूजी ने आलोचकों को उत्तर 
दिया कि, “मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि जिस समझौते को मैने माना है 
वह मेरी समझ से भारत, इंगलेण्ड, राष्ट्रमण्डल और यहाँ तक कि समस्त विश्व 
के लिए लाभकारी gI यदि ऐसा न होता तो मै कभी भी सदस्य बनने को 
तैयार न होता। मैं यह भी समझता हूँ कि यदि मैं यह कहूँ तो वह भी सत्य होगा 


कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के अवसर पर लाखों व्यक्ति यही चाहते थे जो मैंने 


किया है।* l 

सबसे अधिक आलोचना इस बात की हुई कि जब भारत स्वतन्त्र गणराज्य 
है तो वह इंगलेण्ड के राजा. को अधिनायक क्यों मान ले । यह कहना कोई अर्थ 
नहीं रखता कि राजा स्वतन्त्र सदस्यों का प्रतीक हे और इसी हैसियत से मण्डल का 
प्रधान है। 

संविधान के अनुसार क्या ठीक होना चाहिए था, इस पर हमें विचार नहीं 
करना है। हम इतना जानते हैं कि राष्ट्रमण्डल का सदस्य होने से भारत की 
कोई हानि नहीं हुई अपितु लाभ ही हुआ है। 


+ लंदन को 'इंडिया लीग' में २ मई, १९४९ को पंडित नेहरू का भाषण । 
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